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०७+ 1 


पश्चिम के चिन्तकों का राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 
प्लेटो, अरस्तू, संत अगस्टीन, थॉमस एक्वीनास, हॉब्स, लॉक, -रूसो, मैकियावेली, 
बोंदा, मोण्टेस्क्यू, बेन्थम, जे0 एस. मिल, टी. एच. ग्रीन, हीगल, तथा मार्क्स जैसे 
विचारको ने अपने मौलिक चिन्तन के द्वारा राज्य के स्वरूप, शासन व्यवस्था, राज्य 
व व्यक्ति के मध्य सम्बन्ध, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि, सम्प्रभुता, शक्तिपृथक्करण, 
जनतंत्रीयः व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था आदि प्रमुख पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार 
व्यक्त करके विश्व के जनमानस में राजनीतिक चेतना का प्रादूर्भाव किया। इन विचारकों 

` का चिन्तन विश्व समाज के लोगों के लिए नितान्त उपयोगी है। राजनीति विज्ञान के 

विद्यार्थियों को पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन इस हेतु उपयोगी है क्योंकि 
आधुनिक राजनीति विज्ञान पश्चिम की ही देन है। पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का ज्ञान 
विद्यार्थियों को सरल तथा सुबोधगम्य बनाने हेतु प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास 
है। पुस्तक में पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तकों के विचारों को सुस्पष्ट व सरल रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया गया है। विश्वास है कि यह पुस्तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों 
तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन में रुचि रखने वाले अध्येताओं के लिए विशेष उपयोगी 
होगी। पुस्तक में कमियाँ होना स्वाभाविक है। विषय के विद्वान पुस्तक का अध्ययन 
कर उपयोगी सुझाव देने की कृपा करें। उचित सुझावों के लिए आपका विशेष आभारी 
रहुँगा। 

प्रस्तुत पुस्तक मेरे व अन्य विद्वान सह लेखकों के प्रयास का परिणाम है। 
इस हेतु में अपने उन सभी सहलेखकों को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने पुस्तक 
लेखन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। मैं उन सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता 
हूँ, जिनकी रचनाओं से प्रस्तुत पुस्तक लेखन में सहायता ली गई है। 

अंत में मैं राजनीति विज्ञान के विद्वान आचार्यो व विद्यार्थियों से यह अपेक्षा 
करता हूँ कि वह इस कृति को अपना स्नेह प्रदान कर मेरे परिश्रम को सार्थक करेगें। 
मैं अपने प्रकाशक श्री अंजनी कुमार मिश्र को पुस्तक के सुन्दर प्रकाशन हु बहुत- 
बहुत साधुवाद देता हूँ। अन्त में पूज्य माता-पिता के चरणों में नतमस्तक होकर में अपना 
ग्रन्थ विद्वतजनों की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ, विश्वास है, विद्वतजन मेरे इस श्रम को 
सहर्ष स्वीकार करेंगे। 


बुद्ध पूर्णिमा-7 मई 2001 रघुवीर सिंह तोमर 
वाराणसी 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व ची 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1. डा0 रघुवीर सिंह तोमर प्रोफेसर, राजशास्र विभाग, 
महांत्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। 
2. डा0 ( श्रीमती) रचना श्रीवास्तव] रीडर. `: राजनीतिशाश्र विभाग, 


बसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा,वाराणसी। 


3. चन्द्रशेखर श्रीवास्तव स्नातकोत्तर राजनीतिशास्त्र विभाग, 
श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
जौनपुर। 
4. डा0 ऋषिकेष सिंह स्नातकोत्तर राजनीतिशास्त्र विभाग, 
श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी 
जौनपुर। 
5. डा0 रमाकान्त सिंह रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीतिशाख्र विभाग, 
| राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, (चन्दौली)। 
6. डा0 ( श्रीमती ) मंजू राय रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, 
आर्य कन्या महाविद्यालय, वाराणसी । 
7. डा0 रामलोचन वरिष्ठ प्रवक्ता, राजनीतिशा्र विभाग, 
राजकीय महाविद्यालय, अम्बारी, (आजमगढ़)! 
8. डा0 लाल साहब सिंह रीडर, राजनीतिशास्र विभाग, 


आर0 आर0 पी0 जी0 कालेज, 
अमेठी, (सुल्तानपुर)। 
9. डा0 विश्च मोहन सिंह राजनीतिशास्न विभाग, 
| र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी. 
10. मुक्ति नाथ झा पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग 
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya 


डे आ \ | 
रश =e Ses ai, ee यदा ज ड र्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ 12... "1-37 
„अरस्तु »” , 38-59 

: मध्ययुगीन राजनीतिक चिन्तन की विशेषताएँ) 60-64 

. पेडुआ के मार्सीलियो /«. 65-73 

« सन्त थॉमस एक्विनासः¢ 74-83 

6. मैकियाबेली0// ३4-1०% 

(१९ 7,/ थामस हॉब्सु5 , 108-127 


8. जान लॉक& , 1 28-141 ` 
9. जीन जैकस रूसो) 142-166 
10. बोंदा 2 बा | 167-177 
बैरन डी मोण्टेस्क्यू ५९ 178-188 

12 जरम बन्य । 189-220 
13 जॉन स्टुअर्ट मिल” नट 221-260 
14. -थामस हिल ग्रीन 261-276 
1.5: जार्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीयल,७ . 277-293 
16. कार्ल मार्क्स 9“ 5४> 294-318 
17. हेरोल्ड जोसेफ लास्की ४ 319-334 
335-381 

382-398 


399-414 


MINE Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डु 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्लेटो 


2 -छदुवी (सिंह व्योम 


जीवन परिचय 


प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व 427 में एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ।' प्लेटो की माँ का 
नाम परिक्टियनी तथा पिता का नाम अरिस्टोन था। उसका पिता एथेंस के अन्तिम शासक कार्ड 
का वंशज तथा माँ सोलोन वंश की थीं। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था परन्तु शारीरिक 
सुडौलता के कारण उसके अध्यापक उसे प्लेटोन कहा करते थे, इस कारण वह प्लेटो के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। युवावस्था से चह क्रान्तिकारी विचारधारा ससे युक्त था) वह सक्रिय राजनीति में 
भाग लेने का इच्छुक था{लेकिन परिस्थितिवश एक कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर एक महान 
राजनीतिक चिन्तक बना। सुकरात की मृत्युदण्ड की घटना का प्लेटो के जीवन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा। अपने गुरू की अकारण मृत्यु से एथेंस की राजनीति व जनतंत्र से उसकी आस्था समाप्त 
हुई प्लेटो के बारह वर्ष का जीवन अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि उसने इन वर्षों में इटली, 
यूनान और मिस्र के नगरों में भ्रमण किया तथा यहाँ तक कि उसने भारत में गंगा नदी के तट 
यात्रा की € 386 ई० पू के लगभग उसने एथेंस में अपनी प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की 
जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसमें प्लेटो ने 40 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया|)उसके 
कारण एथेंस सम्पूर्ण यूरोप का बौद्धिक केन्द्र बना। इस अकादमी में गणित; खगोल शास्त्र तथा 
भौतिक विज्ञानं की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। इसके द्वार पर अंकित था “गणित के ज्ञान 
के बिना यहाँ कोई प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है।” उपर्युक्त विषयों की प्रधानता के साथः 
साथ इसमें राजनीति, कानून व दार्शनिकता की शिक्षा का भी प्राविधान था। 
प्लेटो ने आरम्मिक जीवन में जिन आदशों को स्थापित किया उत्तरकालीन जीवन में « 
उसने उन्हें व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने अपने मित्र दिथोन की 


1. Barker and some others supposed that Pleato was born 428 B. ८. 
approximately See-Barker. Greek Polotical Theory, p.167. 


2. Will Durent- Story of Philosphy, p. 20 
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सहायतार्थ सिराक्यूज की यात्रा की तथा तीस वर्षीय शासक डायोनिसियस द्वितीय को दार्शनिक 
बनाने हेतु प्रयास किया। प्लेटो को प्रारम्भ में कुछ सफलता प्राप्त हुई लेकिन बाद में स्वेच्छाचारी 
शासक उसके परामर्श की अवहेलना कर, उचित रूप से अध्ययन कर राजसंचालन करने से 
मुकर गया। उसने चाटुकारों के भड़काने पर प्लेटो के मित्र दियोन को निर्वासित कर उसकी 
सम्पत्ति जन्त कर ली। उससे निराश होकर प्लेटो एथेंस वापस हुआ। ३61 ई0 पू० डायेनिसियस 
द्वारा पुनः आमंत्रित करने पर प्लेटो ने टारेन्टम के दार्शनिक अरर्वोतास की प्रेरणा पर इच्छा 
विरूद्ध सिराक्यूज की यात्रा की। प्लेटो ने डायोनिसियस द्वितीय को दर्शन शास्त्र के अध्ययन 
की कठिनाइयों से अवगत कराया तथा दियोन के प्रति किये गये अन्याय का प्रतिकार करने का 
परामर्श दिया, जिससे दोनों में मतभेद हुआ तथा प्लेटो वापस एथेंस लौट आया प्लेटो के उपर्युक्त 
आदर्शवादी प्रयोगों की असफलता ने व्यावहारिकता की ओर अग्रसर किया तथा जीवन का शेष 
समय उसने अपने ग्रन्थ 'लॉज' के लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की उम्र में वह स्वर्गवासी 
हो गया] 

प्लेटो की कृतियाँ- 

( 1) The Republic (2) The Statesman (3) The Laws (4) Apology (5) 

Crito (6) Charmides (7) Laches (8) Enthvdems (9) Protogoras (10) Gorgias 

प्लेटो की शैली तथा अध्ययन पद्धति- 

प्लेटो की शैली संवाद शैली है। वह किसी विचार विशेष का विश्लेषण व परीक्षण 
कर अन्त में सत्य की स्थापना करता है। उसकी इस विधि को रचनात्मक अध्ययन पद्धति कहा 
जाता है। उसकी अध्ययन पद्धति आंगमनात्मक है। 
प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव- ! 

. प्लेटो के विचारों पर पाइथागोरस तथा सुकरात क ।वेचारों का प्रभाव मुख्यतः है। मैक्सी 
ने लिखा है कि प्लेटो के दिल व दिमाग ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्णरूप 
से आत्मसात किया है। प्लेटो पर सुकरात के निम्न विचारों का प्रभाव पड़ा 

1. सद्गुण और ज्ञान से अभेदता 

2. सद्गुण के स्वरूप . 

3. शासन संचालन 
1. सद्गुण और ज्ञान में अभेदता- 

सुकरात ने सद्गुण और ज्ञान को अभिन्न माना। साहस, संयम व न्याय आदि गुण 

ज्ञान से उत्पन्न होते है। उसका कहना था “सद्गुण ही ज्ञान है।' सुकरात की भाँति प्लेटो की 

रिपब्लिक भी “सद्गुण ही ज्ञान है” के विचार पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार 

में कुछ सत्य वस्तु परक है जिसका ज्ञान हो सकता है। यह ज्ञान तर्कसंगत व बुद्धिसंगत अनुसंधान 

से प्राप्त हो सकता है। यही सत्य वास्तविक है। 

2. सद्गुण के स्वरूप 

प्लेटो पर सुकरात के सद्गुण के स्वरूप सम्बन्धी विचार का प्रभाव है। सद्गुण के 

लिए यूनानी भाषा में अरैबी शब्द है जिसका अर्थ उत्कृष्टता है। सुकरात की भाँति प्लेटो की 
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मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु में यह गुण हो जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जिस प्रकार चाकू 
का गुण काटना, उसी प्रकार मानव की गुण दूसरों को अच्छा बनाने की क्षमता है। सुकरात 
की भाँति प्लेटो ने मानव में विवेक, साहस, संयम और न्याय चार गुणों का होना अनिवार्य 
मानता है। ये गुण मानव की उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। 
3. शासन संचालन- 

सुकरात के शासन संचालन सम्बन्धी विचार ने भी प्लेटो को पर्याप्त रूप से प्रभावित 
किया। उसने सुकरात से यह विचार लिया कि 'अन्य कलाओं की भाँति शासन संचालन भी 
एक कला है।” शासन संचालन का अधिकार शासन संचालन की जानकारी वाले व्यक्ति को 
ही है। उसका विचार था कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति मूर्तिकार व संगीतज्ञ नहीं हो सकता, ठीक उसी 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में शासक बनने की क्षमता नहीं होती। सुकरात ने शासक को डॉक्टर के 
रूप में स्वीकार करते हुए कहा था “जनता बीमार है, इसलिए अपने स्वामियों का इलाज कराना 
चाहती है।” प्लेटो ने भी सुकरात की भाँति माना कि 'जिस प्रकार चिकित्सक को मरीज के इलाज 
हेतु कड़वी औषधि देने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार आवश्यकतानुसार शासक की भी 
कठोर नीतियाँ होती है।” 
4. दार्शनिक पद्धति- 

प्लेटो पर सुकरात की दार्शनिक पद्धति का भी प्रभाव पड़ा। उसकी दार्शनिक पद्धति 
का आधार सुकरात का सत्ता सिद्धान्त है, जिसका अर्थ यह है कि “यथार्थता वस्तुओं के विचारों 
में अन्तर्निहित, होती है। वह पूर्ण स्थायी एवं अपरिवर्तनशील सत्ता है जो इन्द्रियों से अनुभव 
होने वाले पदार्थों के मूल में निवास करती है।” प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को अपने 
चिन्तन का केन्द्र बनाया। उसने सुकरात के विचारों को बीज रूप में अहण करके अपने चिन्तन 
द्वारा उन्हें अभिवृद्धि प्रदान की। बर्नेट के शब्दों में “प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणुओं 
का वह विकास है, जो प्लेटो के निष्कर्षो के रूप में रिपब्लिक में उद्भूत हुआ ह” | 

प्लेटो की मूल मान्यतायें भी सुकरात की ही हैं। यथार्थ ज्ञान के शासन में विश्वास 
तथा जनतंत्रीय शासन की आलोचना आदि प्लेटो के विचारों के मूलाधार के रूप में दृष्टिगोचर 
होते हैं। इस हेतु उसने दार्शनिक शासक का विचार प्रतिपादित किया जिससे उसे जनतंत्र विरोधी 
व प्रथम फासिस्ट कहा गया है। 


रिपब्लिक का स्वरूप एवं विषयवस्तु 
(Nature and Subject of the Rpublic) 


रिप्बब्लिक प्लेटो की एक अनुपम कृति है। इसमें उसने अपने गूढ़ विचारों को संवाद 
शैली के माध्यम से व्यक्त किया है। मानव जीवन से सम्बन्धित विषयों का इसमें विशद विवेचना 
है। इसमें प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा, मानव की कर्तव्यानुसार स्थिति तथा राज्यों के उत्थान-पतन 
के आर्थिक व मनोवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की गयी है। प्लेटो की रिपब्लिक किसी एक 
विषय से सम्बद्ध पुस्तक नहीं है। इसमें राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्र, शिक्षा व दर्शन आदि. 
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विषयों का समावेश है। रिपब्लिक की विषय वस्तु उसके स्वरूप के सम्बन्ध में बार्कर ने लिखा 
है “मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का एक चूड़ान्त दर्शन है।”' नेटलशिप का कहना है कि “इसमें 
मानव आत्मा और उसकी समूची प्रकृति का विश्लेषण किया गया है।””? बिलड्यूरेण्ट का विचार 
हे कि “इस ग्रन्थ में उसके (प्लेटो)' अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा 
शास्त्र, राजनीति शास्र व कला सिद्धान्त प्रतिपादित है।”” नेटलशिप ने पुनः लिखा है कि 
“रिपब्लिक केवल एक दार्शनिक कृति मात्र न. होकर सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर लिखा 
गया एक प्रबन्ध भी है। यह उस व्यक्ति की रचना है जो मानव जीवन पर केवल चिन्तन ही 
नहीं करता बल्कि उसे क्रान्तिकारी ढंग से सुधारने को भी उतना ही उत्सुक है।” विषय वस्तु 
oe से रिपब्लिक को पाँच भागों में बाटा जा सकता है-- 
1. पुस्तक न0 1 - मानव जीवन, न्याय की प्रकृति एवं नैतिकता के अर्थ की व्याख्या। 
\.2. पुस्तक न0 2 से 4 - राज्य का संगठन व शिक्षा पद्धति। 
3. पुस्तक न0 5 से 7 - आदर्श राज्य का वर्णन। 
4. पुस्तक न0 8 से 9 - राज्य की विकृत अवस्था से उत्पन्न अवस्था का वर्णन 
5. पुस्तक न0 10 - इसके दो भाग है-- एक में दर्शन और कला का सम्बन्ध तथा दूसरे 
„/ में आत्मा की क्षमता का वर्णन है। 9 
_ (रिपन्लिक काउद्देश्य- . /ˆ 
~ रिपब्लिक की रचना के पीछे प्लेटो का एक निश्चित उद्देश्य निहित था। सोफिस्टो के 
आत्मबृद्धि के सिद्धान्त को खण्डित करना तथा उनके उच्छंखल व्यक्तिवाद का विरोध करना 
प्लेटो का उद्देश्य था। बार्कर ने लिखा है कि(“प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का लक्ष्य एक ऐसे 
शासनाधिकार की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर-गरीब पर. और न गरीब अमीर पर 
शासन कर सके बल्कि शासक ऐसे व्यक्ति हों जो दोनों के ऊपर हों अथवा कम से कम दोनों 
ही शासन के भागीदार हों।” उसकी रिपब्लिक का उद्देश्य ऐसे शासन की स्थापना करना था, 
जो स्वार्थपरता. से रहित हो तथा जिसमें सर्वोदय का भाव हो] पारस्परिक फूट की जगह एकता 
हो और अनुभवहीन शासकों की जगह ज्ञानवान व योग्य व्यक्तियों का शासन हो। इसलिए रिपब्लिक 
- „में दो साधनों को स्थान दिया गया। (1) विशेषीकरण (2) एकीकरण। अतः रिपब्लिक का उद्देश्य 
२ ` ¬ तत्कालीन राजव्यवस्था एवं समाज में व्याप्त स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष तथा अज्ञान जनितकुशासन 
को दूर क़रना था) 00८ 


रिपब्लिक में न्याय सिद्धान्व-(Theory of Justice in Republic)— 
__ प्लेटो के अन्य रिपब्लिक में न्याय उसके दर्शन का मूलाधार है। उसके न्याय की परिभाषा 
वर्तमान न्याय से भिन्न है। वर्तमान न्याय शासन के अनुसार 'न्याय' किसी व्यक्ति द्वारा कानून 
के भंग करने या व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति अपराध करने की अवस्था में राज्य 


CS © Uf कात 
1. Barker; Greek Political Theory, p. 1452. 

2. Neitleship; Lectures on the Republic of Plato, p.3 
3. Will Durent; Story to Philosphy, p.22. 
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द्वारा प्रयुक्त वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राज्य शांति स्थापित करता है लेकिन प्लेटो का न्याय 


सिद्धान्त उस अर्थ में न होकर भारतीय वर्णव्यवस्था के अनुरूप है। उसका न्याय नैतिक अच्छाई 
के चार तत्वों -- विवेक, साहस,वासना तथा न्याय का एक मिश्रित गुण-है। प्लेटो ने न्याय 
की परिभाषा करते हुए लिखा है “समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध हो जो उसको प्राप्य 
है।” आप्य क्या है? इस सम्बन्ध में सेवाइन ने लिखा है “व्यक्ति के लिए उसका प्राप्य यही 
है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता एवं शिक्षा-दीक्षा के अनुरूप व्यवहार का पात्र समझा 
जाये। इसमें यह भी भावना अन्तर्निहित है कि योग्यता के अनुसार व्यक्ति को जो भी कार्य सौंपे 
जायेंगे, उन्हें वह पूरी ईमानदारी से सम्पादित कर सकेगा I} 

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त को समझने के लिए उसके पूर्ववर्ती न्याय सिद्धान्तों को जानना 
आवश्यक है, जिनका खण्डन करके उसने अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। प्लेटो 
से पूर्व निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रचलित थे। ० 

1. न्याय"का परम्परागत सिद्धान्त (Traditional Theory of Justic)— 

7“ रिपब्लिक में संवादे शैली के माध्यम से न्याय की विवेचना की गई है। सुकरात प्रशन . 
करता है कि न्याय क्या है? इसका उत्तर एथेंस निवासी विदेशी सैफेलस इस प्रकार देता है कि 
“अपने कर्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं व मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को 
चुकाना न्याय है।”” सँफेलस के बाद उसका पुत्र पोलीमार्क्स न्याय की परिभाषा करते हुए कहता 
है कि “मित्रो के साथ भलाई तथा शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है!” आगे बह 
कहता है कि “न्याय एक कला है, जिसका अवलोकन मित्र का हित व शत्रु के अहित करने 
में किया जा सकता है!” 

प्लेटो न्याय की उपर्युक्त परिभाषा को अपूर्ण बताते हुए सुकरात के द्वारा निम्न तर्क 
प्रस्तुत करता है-- 

1. यदि न्याय एक कला है तो अन्य कलाओं की भाँति दो विरोधी कार्य कर सकती है- जैसे 
चिकित्सा एक कला है जिसके द्वारा डॉक्टर एक रोगी को अच्छा भी कर सकता है तथा 
अधिक रोगी भी बना सकता है। यदि न्याय को इसी तरह मान लिया जाय तो उसका 
स्वरूप नष्ट हो जाएगा जो न्याय न होकर अन्याय होगा। 

2. यदि यह मान लिया जाय कि न्याय मित्र की भलाई व शत्रु की बुराई करना है तो शत्रु मित्र 
की पहचान करना कठिन है क्योंकि कुछ व्यक्ति ऊपर से मित्र दिखाई देते हैं लेकिन अन्दर 
से शत्रु होते हैं। े 

- शत्रु को हानि पहुँचाना न्याय नहीं अन्याय है। न्याय यह है कि शत्रु की बुराई को दूर करना 
चाहिय अन्यथा बुराई करने से वह और बुरा बन जायेगा। 

4. मित्र की भलाई और शत्रु की बुराई का विचार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पर आधारित है 
जबकि न्याय सार्वजनिक हित साधक होता है। 

अतः उपरोक्त तकों के आधार पर प्लेटो ने न्याय के परम्परावादी विचार का खण्डन 
करते हुए उसे कला के रूप में मानना अस्वीकार किया। 

1. Sabine; A History of Political Theory, P. 53. 
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५_2<न्यांय का क्रान्तिकारी सिद्धान्त (Radical Theory of Justice)— 

न्याय के सम्बन्ध में पोलीमार्क्स तथा सुकरात के मध्य प्रचलित संवाद के मध्य 
थ्रेसीमेकस “न्याय की परिभाषा करते हुए कहता है, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। 

(Justice is the interest of sr०॥६९7) उसका यह तर्क है कि विभिन्न प्रकार की सरकारें 
अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु कानून बनाती हैं तथा प्रजा से उसका पालन करवाती हैं जो उनका पालन 
करता है वह न्यायी है तथा जो उनका उलंघन करता है वह अन्यायी है। इससे सिद्ध है कि न्याय 
शक्तिशाली का हित सम्पादन है। श्रेसीमेकस आगे न्याय की परिभाषा करते हुए कहता है कि 
अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। (1050215 better than 105106) क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना 
हित चाहता है और शासक के उन मनमाने कानूनों का पालन ही न्याय है, जिनसे शासक का 


हित सम्पन्न होता है। तो वही व्यक्ति अपने हित को सम्पन्न कर पायेगा जो शासक के कानूनों 


की अवहेलना करेगा अर्थात अन्याय का आश्रय लेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हित में कार्य करेगा, 
दूसरों के हित में नहीं, इसलिए वह अन्यायी हो जायेगा। फलस्वरूप अन्यायी व्यक्ति, न्यायी 
से अच्छा हुआ। ग्रेसीमेकस अन्य लौकिक उदाहरणों से भी-इसे पुंष्ट करते हुए कहता है कि 
एक व्यापार में साझेदार दो व्यक्तियों में अन्यायी लाभ उठाता है। छोटी-छोटी चोरी करने वालों 
को दण्ड दिया जाता है लेकिन युद्ध में विजयी राजा दूसरे राजा की सम्पत्ति हड़प लेता है तो 
इ विजय के गीत गाये जाते हैं, अतः बड़े पैमाने पर किया गया अन्याय न्याय से अच्छा 
| 

्रेसीमेकस के उपरोक्त दोनों मतों का प्लेटो निग्न प्रकार से खण्डन करते हुए कहता 
है कि यदि शासन करना एक कला है तो किसी कला का उद्देश्य कलाकार की स्वार्थ सिद्धि 
न होकर पदार्थ के दोषों को दूर करना है। उदाहरण के लिए डॉक्टर का उद्देश्य रोगी के रोग 
को दूर करना है तथा शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के चारित्रिक दोषों को दूर करके उसे विद्वान 
बनाना है, स्वार्थ सिद्धि नहीं। आदर्श डॉक्टर व आदर्श शिक्षक तभी है जब वे अपने रोगी व 
छात्र के कल्याण का ध्यान रखें। ठीक इसी प्रकार शासन कला का उद्देश्य जनकल्याण करना 
है pe सिद्धि। अतः न्याय का अर्थ शासक या शक्तिशाली का हित नहीं, बल्कि प्रजा 

का हित है। 
्रेमीमेकस की दूसरी मान्यता का खण्डन करते हुए प्लेटो उसे अस्वीकार करता है 
कि अन्याय न्याय से अच्छा है। वह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहता है कि “अत्येक वस्तु का एक 
निश्चित गुण होता है, जैसे आंख का गुण देखना है, कान का गुण सुनना है। वैसे ही आत्मा 
का गुण उत्तम जीवन बिताना है। कोई भी वस्तु अपने गुण को त्यागकर अपना काम नहीं कर 
सकती। जैसे आग अपने गुण को त्याग दे तो वह अन्य पदार्थों को जला नहीं पायेगी। इसी 
तरह आत्मा अपना गुण त्यागने पर स्वस्थ आत्मा नहीं रहेगी। न्यायी व्यक्ति सुखी तथा शक्तिशाली 
होता है जबकि अन्यायी व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं की जानकारी के कारण सुखी नहीं होता। अतः 
यह कहना कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी से अच्छा है, उचित नहीं। वस्तुतः न्याय दुर्बलता के हित 


में है कि शक्तिशाली के-हित में। प्लेटो के इन तको के सामने श्रेसीमेकस' परास्त हो जाता . 


है। 
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\_3„”न्थाय का व्यवहारवादी सिद्धान्त (Pragmatic Theory of Justice— 
bs प्लेटो के तको से निरूत्तर होकर ग्रेसीमेकस हट जाता है। इसके बाद असंतुष्ट ग्लोका 
और एड़ीमेंटस दोनों मिलकर उसके तको का विरोध करते हुए कहते है कि “न्याय कृत्रिम और 
भय की सन्तान हैं”। उनका तर्क है कि प्राकृतिक अवस्था राज्यविहीन थी ,अतः शक्तिशाली 
दुर्बलो पर अत्याचार करते थे। इससे पीड़ित व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर समझौता किया जिसके 
फलस्वरूप कानून बने। ग्लोकां के अनुसार न्याय का स्रोत व्यक्ति की यह भय की भावना है। 
चूँकि न्याय का जन्म शक्तिशाली व्यक्तियों से दुर्बलों की रक्षार्थ हुआ,अतः न्याय एक कृत्रिम वस्तु 
है और वह भय की सन्तान है। . ... .| 
.प्लेटो द्वारा आलोचना- 21 “^ ` 
प्लेटो व्यवंहारवादियों की न्याय सम्बन्धी इस धारणा का कि “न्याय कृत्रिम व भय 
की सन्तान है” खण्डन करते हुए कहता है कि न्याय कृत्रिम न होकर आत्मा का गुण है। न्याय 
कृत्रिम न होकर मानव स्वभाव के अनुरूप है। न्याय निर्बल-सबल सभी के लिए है तथा प्राकृतिक 
है ८३-०७ 
>प्लेटो की न्याय सम्बन्धी व्याख्या (Platonic Exposition of Justice)— 
र प्लेटो न्याय को बाह्य न मानकर मानव आत्मा के आंतरिक गुणों के रूप में स्वीकार 
2 \/करता है। सुकरात के शब्दों में “न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता हे और यदि वह अपने 
. कर्तव्य को उचित ढंग से करता हैं तो उसका आचरण स्वयं इसी न्यायप्रियता का परिचायक 


() विवेक (२८०5०1), (1) साहस (577), (1) वासना या क्षुधा (१७००४७) 
बृहद रूप में इन गुणों को राज्य में देखी जा सकता-है। इन तीन गुणों के फलस्वरूप 
राज्य में तीन वर्ग होते हैं-- >> 
1. शासक या संरक्षक (50ापांक्षा), 2. सैनिक.(Auxilliary), 
3. उत्पादक (Producer) 
प्लेटो की मान्यता है कि विवेक प्रधान व्यक्ति शासन का संचालन कुशलतापूर्वक कर 
सकते हैं। साहस प्रधान व्यक्ति रक्षात्मक कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं तथा वासना प्रधान व्यक्ति 
उत्पादन कार्य को समुचित रूप में सम्पादित कर सकते हैं। अतः उपरोक्त गुणों के आधार पर 
राज्य में तीन वर्ग स्थापित होते हैं। तीनों वर्गों के व्यक्तियों द्वारा अपना-अपना निश्चित कार्य ईमानदारी 
से सम्पादित करना ही न्याय है। 
प्लेटो के अनुसार यदि शासक वर्ग अपना कार्य निष्पक्षता से करेगा तो सैनिक वर्ग 
सुरक्षात्मक कार्य को उत्साह से करेंगे। जब उपर्युक्त दोनों वर्ग अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे 
तो उत्पादक वर्ग भी उत्पादन कार्य को कठिन परिश्रम के साथ करेगा। प्लेटो के अनुसार उपर्युक्त 
तीनों वगों के द्वार अपने-अपने कार्य का सम्पादन, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किये बिना, 


1. M. 8. Foster ; Masters of Political Thought p. 367. 
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करना ही न्याय है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता को स्थापित करने वाला हे। 
जैसा सेबाइन ने लिखा है “न्याय वह बन्धन है, जो मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधता 
है।”' बार्कर ने लिखा है “समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं। (जैसे शासक, सैनिक 
व उत्पादक) जो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समाज में संगठित होकर 
तथा स्वधर्म का पालन करते हुए समाज को एक ऐसी इकाई में गूँथते हैं जो अपने आप में 
पूर्ण है। सामाजिक जीवन के इसी मूलभूत सिद्धान्त को प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है।२ 


। 0० (> } ~प्लेटो.के न्याय सिद्धान्त की विशेषतायें 


| “ (टौ द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त की निम्नलिखित विशेषतायें है-- 
1. न्याय बाह्य वस्तु न होकर मानव आत्मा का आन्तरिक गुण है। 

- न्याय हस्तक्षेपहीनता का सिद्धान्त है। 

3. न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धान्त है जिसके अनुसार मानव कार्य का विभाजन उसमें 
निहित गुणों के अनुसार विवेकशील शासक, साहसी सैनिक तथा वासनायुक्त उत्पादक का 
कार्य करेंगे। 

- न्याय सामाजिक एकता का सिद्धान्त है। समाज में गुणों व कार्यों के आधार पर तीन वर्ग 
होते हुए उनमें एकता च सामंजस्य करना न्याय था। 

5. प्लेटो का न्याय सिद्धान्त सामाजिक, नैतिकता का सिद्धान्त है, कानूनी नहीं। 

- न्याय मानवीय गुणों और समाज की सामंजस्यपूर्ण स्थिति का नाम है। 

इस प्रकार प्लेटो द्वारा स्थापित न्याय सिद्धान्त व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध तथा 
सामाजिक एकता का प्रतीक है। उसके अनुसार व्यक्ति समाज का एक अंग है जिसका उद्देश्य 
स्वसुखों की सिद्धि न करके सामाजिक व्यवस्था में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसका न्याय 
सिद्धान्त राज्य के सद्गुणो का आधार तथा सामाजिक जीवन का सिद्धान्त है। 

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Plato's Theory of Justice )- 

~~ प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचना की जाती है-- 

1. प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय न होकर कर्तव्य प्रधान सिद्धान्त है. 

- 2. प्लेटो का न्याय सिद्धान्त निष्छ्रियता:का द्योतक ह) 

3. प्लेटो के न्याय का कार्य विशेषीकरण मानव के सर्वागीण विकास में बाधक है। 


सेबाइन के द्वारा आलोचना- > - 


1. प्लेटो की न्याय कल्पना जड़, आत्मपरक, अनैतिक, अव्यवहारिक एवं अविश्वसनीय है। 
2. समाज में वर्ग विभाजन सामाजिक एकता में विषमता उत्पन्न करता है। 
3. शासक एव सैनिक वर्ग का अत्यधिक महत्व है, उत्पादक वर्ग का नहीं। 

1. Sabine ; op. cit. p. 53 

2. Barker ; op. cit. p. 176 


12 


> 


[ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


he 1 


ठा otri 9 


Digitized by Arya Samaj 5०५च्केटो Chennai 
7 [ टी. 


*-प्लेटो का शिक्षा सिद्धान्त 
(Plato’s Theory of Education) 
प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दो साधनों 'शिक्षा' और साम्यवाद! के 
प्रयोग का. सुझाव दिया गया। उसके अनुसार शिक्षा के द्वारा नागरिकों को इस प्रकार प्रशिक्षित 
किया जायेगा कि वे अपने लिए निर्धारित कार्यों को निष्ठापूर्वक तथा निस्वार्थभाव से करने के 
लिए प्रेरित होंगे तथा साम्यवाद के द्वारा स्वार्थ के समस्त अवसरों का उन्मूलन हो जायेगा, जिससे 
व्यक्ति व राज्य एकाकार हो जायेंगे। 
प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वाय शासन समरसतापूर्ण 
राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है(' प्लेटो 
ने अपने ग्रन्थ रिपब्लिक में शिक्षा का इतने विस्तार से विवेचन किया है तथा शासकों की शिक्षा 
को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने इसे शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा. दी। उसके शब्दों 
में “रिपब्लिक केवल राजनिति पर लिखी गयी पुस्तक मात्र ही नहीं बरन्‌ शिक्षा पर लिखी गयी 
एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है, जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी! रिपब्लिक की शिक्षा 
योजना का उद्देश्य मानव जीवन की बुराइयों को दूर करके जीवनयापन के गलत तरीके में सुधार 
करना है। यह मानसिक रोग को दूर करने हेतु ऐसा मानसिक निदान है जिससे सामाजिकं पवित्रता 
तथा सत्य की अनुभूति होती है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस परिवेश में रखना है जो 
उसकी उन्नति के लिए सबसे अनुकूल हो। 
प्लेटो ने शिक्षा को ऐसी सामाजिक प्रक्रिया माना है जिससे समाज के लोगों में सामाजिक 
चेतना उत्पन्न होती है और वे अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। शिक्षा के द्वारा अच्छे 
जीवन के निर्माण में आने वाली बाधायें दूर की जा सकती हैं। सच्ची शिक्षा से मन और चेतना 
सुसंस्कृत होती है। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गा में राजनीतिक चेतना और 
कर्त्तव्यपरायणता की भावना संचार करना चाहता है। उसके विचार से शिक्षा वह प्रकाश है जो 
व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। प्लेटो की शिक्षा योजना 
का एक सामाजिक लक्ष्य भी है। वह शिक्षा का प्रबन्ध राज्य के द्वारा चाहता है। उसकी शिक्षा 
का प्रयोजन यही है कि समाज के वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें। शिक्षा के 
सामाजिक पहलू के साथ-साथ प्लेटो इसके व्यक्तिगत पक्ष का भी समर्थन करता है। उसके अनुसार 
शिक्षा केवल समाज सेवा का ही साधन मात्र नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के लिए एक शोधक मंत्र 
हैं। यह मानव मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश करके व्यक्ति के अस्तित्व का सर्वागीण विकास करती 
है । शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए प्लेटो का कहना है कि राज्य का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य शिक्षा देना है। इस सम्बन्ध में प्लेटो और अरस्तू दोनों का समान विचार है। दोनों यह 
मानते हैं कि शिक्षा का अस्तित्व ही इसीलिए है कि राज्य अपने नागरिकों को नैतिक जीवन 
की शिक्षा दें तथा राज्य में शासन व्यवस्था का अस्तित्व इसलिए होता है कि वह शिक्षा का प्रबन्ध 
करे। प्लेटो राज्य को पहला और सर्वोच्च शिक्षण संस्थान मानता है।* 
1. Sabine ; op. cit. p. 37. 
2. Barker; op-cil. p. 37. 
3. Sabine; op-cit. p. 57. 
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तत्कालीन शिक्षा पद्धतियाँ- द 
प्लेटो के समय यूनान में प्रमुख रूप से दो शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं। एक एथेंस 
में प्रचलित शिक्षा पद्धति तथा द्वितीय स्मार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति। 
इन दोनों शिक्षा पद्धतियो को अपने-अपने गुण व दोष थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति 
राज्य की नहीं थी। शिक्षा व्यक्तिगत थी। शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य न होकर परिवार 
का कर्तव्य था। राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थानों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। शिक्षा 
का-पाठ्यक्रम तीन भागों में बंटा हुआ था। (1) प्राथमिक (2) माध्यमिक (3) उच्च। शिक्षा 
के मुख्य विषय पढ़ना, लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन, व्यायाम, खेल-कूद 
और संगीत आदि थे। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक तथा माध्यमिक शिक्षा 
14 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था तक थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद सोफिस्टों व आइसक्रेटों 
के विद्यालयों में शुल्क देकर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी जिसे धनवान ही प्राप्त 
कर पाते थे। सोफिस्टों के द्वार अलंकार, शासन, भाषण-कला, राजनीति तथा व्याकरण आदि 
विषर्यो को पढ़ाया जाता था। शिक्षा की तीसरी अवस्था 18 से 20 वर्ष थी। इस दो वर्ष की 
अवधि में सैनिक शिक्षा, दी जाती थी। 
स्पार्टा की शिक्षा पद्धति- 
स्पार्टा में शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से थी। यहाँ प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा 
तक राज्य का नियंत्रण था। यहाँ युद्ध की राजनीति में विशेष भूमिका थी। इस कारण राज्य की 
ओर से कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। स्पार्टा में 7 वर्ष की उप्र के बाद बालक राज्य 
को सौंप दिये जाते थे। राज्य के द्वारा बालकों की प्रतिभा, योग्यता तथा रुचि के अनुसार शिक्षा 
दी जाती थी लेकिन शिक्षा का स्वरूप प्रमुख रूप से सैनिक शिक्षा का था जिसका उद्देश्य अच्छे 
सैनिक पैदा करना था। यहाँ रहने, खाने, सोने के लिए बड़े-बड़े कक्ष तथा युद्ध क्षेत्र प्रमुख शिक्षण 
संस्थायें थे। स्पार्टा में विभिन्न प्रकार की शीरीरिक व मानसिक क्रियाओं और परीक्षकों द्वारा 
विद्यार्थियों को सुदृढ़ बनाया जाता था। प्रत्येक विद्यार्थी को स्पार्टा की सैज़िक परम्परा की रक्षा 
हेतु सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इस सम्बन्ध में प्लूटार्थ ने लिखा है कि यहाँ बाल-बालिकायें 
नग्रावस्था में नाना प्रकार के व्यायाम करते थे। युवतियों का शरीर दौड़ कुस्ती, बरछी, भाला 
फेंकना आदि विभिन्न व्यायामों द्वारा सम्पुष्ट बनाया जाता था ताकि उनकी सन्ताने भी और बलिष्ठ 
हों।” ख्नियों व पुरूषों को एक निश्चित प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। 20 वर्ष की अवस्था 
के बाद नागरिक विवाह के लिए स्वतंत्र थे लेकिन 30 वर्ष तक इन्हें राजकीय पुरूष घरों में 
रहना पड़ता था। विवाह गुप्त व अवैध सम्बन्ध था तथा पारिवारिक जीवन व्यतीत करना निषिद्ध 
था! सभी के लिए सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था थी। यहाँ कुलीन लोगों का शासन था जो 
आर्थिक व पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होकर राज्य के कार्यों में अपना समस्त समय व्यतीत 
करते थे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ख्याति प्राप्त थी। इस कारण एथेंस के युवक यहाँ शिक्षा प्राप्त 
करने आत्ते थे। 
प्लेटो ने एथेंस व स्पार्टा की शिक्षा पद्भतियों का अध्ययन किया तथा दोनों में कुछ 
गुण दोष पाये। उसके विचार में एथेंस की शिक्षा पद्धति के द्वारा जहाँ युवकों का मानसिक व 
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| शाररिक विकास समुचित रूप से किया जाता था वहाँ उसका यह दोष था कि शिक्षा राज्य द्वारा 
| "न दौ जाकर परिवार द्वारा दी जाती थी। एथेस में शिक्षा राज्य के लिए न होकर परिवार के लिए 
थी जो राज्य के हितों की दृष्टि से उचित नहीं थी। इस शिक्षा के द्वारा अच्छे विचारक उत्पन्न 
| हो सकते थे, अच्छे नागरिक नहीं। प्लेटो का विचार था कि शासक शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों 
का चरित्र निर्माण कर सकता है तथा उन्हें कर्तव्यपालन हेतु प्रेरित कर सकता है। एथेंस में इस 
प्रकार की शिक्षा के अभाव में राज्य के अधिकारी अयोग्य व निकम्मे थे। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली 
में प्लेटो ने यह दोष पाया कि इसका पाठ्यक्रम एकांगी था जिसमें केवल सैनिक शिक्षा के कारण 
शारीरिक विकास की प्रमुखता थी, मानसिक विकास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। स्पार्स 
| के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, यहाँ तक कि अधिकांश लोगों को यूनान के इतिहास का भी 
t ज्ञान नहीं था। अतः मानसिक व बौद्धिक विकास की उपेक्षा के कारण स्पार्टा की शिक्षा के - 
द्वारा मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं हो सकता था। 
1. एथेंस ब स्पार्टा, दोनों की शिक्षा का समन्वय- 
प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में दोनों शिक्षा पद्धति के गुणों का समावेश किया 
तथा दोनों मं विद्यमान दोषों को दूर करने का प्रयास किया। उसने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस 
की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का मिश्रण किया। इसके अलावा 
एथेस की शिक्षा प्रणाली से शिक्षा के वैयक्तिक रूप को लिया जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
हो तथा स्पार्टा की शिक्षा के सामाजिक रूप को लिया जिसके अन्तर्गत शिक्षा का संचालन एवं 
निर्देशन राज्य के द्वारा हो, जिससे वह अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सके। 
प्लेटो की शिक्षा योजना की दूसरी विशेषता यह भी थी कि उसने ख्री-पुरूषाँ के-लिए---- 
एक समान शिक्षा का समर्थन किया। वह राष्ट्र निर्माण के लिए ख्ियों को समान उत्तरदायी मानता 
था। अतः उसकी मान्यता थी कि नारी जाति की उपेक्षा करके कोई भी राज्य आदर्श व शक्रिशाली- 
नहीं बन सकता। प्लेटो स्त्री व पुरुषों में केवल शारीरिक अन्तर मानता था, मानसिक व बौद्धिक 
दृष्टि से नहीं। अतः उसका कहना था कि दोनों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। 
2. उत्पादक व श्रमिक वर्ग उच्च शिक्षा से वंचित- 
स्री पुरूष की समान शिक्षा का समर्थक होते हुए भी प्लेटो उत्पादक व श्रमिक को 
| शिक्षा से वंचित करना चाहता था। वह सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाता है लेकिन 
सभी से तात्पर्य उन लोगों से है जो उच्च शिक्षा की योग्यता रखते हैं। प्लेटो उत्पादक और 
श्रमिक वर्ग के लिए व्यावसायिक विशेषीकरण की बातें तो करता है लेकिन उनके लिए किसी 
प्रकार की उदारवादी शिक्षा देने का प्राविधान नहीं करता। व्यावसायिक शिक्षा से वह कुशल विशेषज्ञ 
बनाना चाहता है, शासक नहीं। सेबाइन ने लिखा हे कि “राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को 
ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालुम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादकों की शिक्षा के सम्बन्ध 
में कहीं विचार नहीं करता। उसने यह भी नहीं बताया कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी है या नहीं। 
इससे ज्ञात होता है कि प्लेटो के निष्कर्ष कितने असम्बद्ध और साधारण हैं। प्लेटो यह चाहता 
है कि श्रमिकों और उत्पादकों के होने प्र बच्चों की शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध हो लेकिन 
यह उस समय तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली द्वारा चुनाव 
न किया जाये।' प्लेटो ने इस बारे में विस्तार से नहीं लिखा। जेलर के अनुसार “स्वयं अभिजात 
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वर्ग का व्यक्ति होने के कारण प्लेटो शिल्पियों से घृणा करता था। उसका सामान्य शिक्षा में कम 
विश्वास था। वह अधिक प्रतिभासम्पेन्न युवकों के लिए चुनी हुई शिक्षा पद्धति का समर्थक था। 
उसकी शिक्षा प्रणाली का आधार दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक था और उसने शिक्षा को दार्शनिक 
दृष्टिकोण से ही देखा है।”” 
प्लेटो की शिक्षा का दार्शनिक आधार- 5 १ 

प्लेटो ने शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा तथा यह स्वीकार किया कि मानवीय 


आत्मा एक क्रियाशील आकृति है। आत्मा एक अनुकरणशील पदार्थ है जो परिवेश के अनुरूप 


me _मस्तिष्क. 


का झुकाव जाना जाता है। शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे 
केवल ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी वस्तुओं को यथार्थ रूप में देख 
सकें। मनुष्य के ज्ञान चक्षु परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप खुल सकें और वे आन्तर्रात्मा 
से सच्चे ज्ञान की किरणें विखेर सकें। | 


अपने को बदलता है। मानव मस्तिष्क. चेतना- युक्त है।, इस जिज्ञासा व आकर्षण वृत्ति से मन 


प्लेटो की मान्यता है कि जिस प्रकार शिक्षा बाह्य वातावरण का आत्मा पर पड़ने वाले. 


की टे 


प्रभाव की प्रतिक्रिया है, ब्रातावरण का आत्मा के सुसंस्कार पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शरीर पर 


प्लेटो के विचार से विकास मानव्‌ मस्तिष्क की एक समग्र क्रिया है। सिद्धान्त व व्यवहार 

दोनों आवश्यक तत्व है, अतः राज्य व व्यक्ति परस्पर सम्बन्धित हैं। प्लेटो का कहना है कि 

“मस्तिष्क केवल'एक ही आदर्श की ओर जाता है और वह है सद्गुण की प्राप्ति। मस्तिष्क का 

- दूसरा कार्य ज्ञान की खोज करना है।” ज्ञान के द्वारा विश्व कीं एकता का पता लगता है अतः 

ज्ञान का उद्देश्य भी अच्छाई की. खोज है। प्लेटो की धारणा है कि सत्‌ ही समस्त चीजों का 
आधार है। अतः शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक आधार है। ; 

शिक्षा का पाठ्यक्रम . अ मजकूर 

ब प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा के पाठ्यक्रम को.दो भागों में बॉटा-- 

' (क) प्रारम्भिक शिक्षा (ख) उच्च शिक्षा। यह विभाजन दो आधार पर किया गया- प्रथम अवस्था 

के आधार पर, द्वितीय वर्ग के आधार पर। प्रारम्भिक शिक्षा. एक ओर बाल्यावस्था से युवावस्था 


तक के लिए तथा दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए। इसी प्रकार उच्च.शिक्षा एक ओर युवावस्था 


से प्रौढ़वस्था तक तथा दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए। प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण 

करना तथा उच्च शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान व ज्ञान के द्वारा बुद्धि का परिष्कार करके विवेक का 

सृजन है। प्लेटो की शिक्षा योजना में निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया गया है- ` 
प्रथम शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। द्वितीय शिक्षा का. उद्देश्य उत्तम नागरिक 
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* बनाना तथों का ज्ञान कराना होना चाहिए। तृतीय व्यक्तिगतरूप से दी जाने वाली 


शिक्षा की समाप्ति। चतुर्थ शिक्षा के द्वारा ज्ञानवान व दार्शनिक शासक तैयार करना। 
(क) प्रारम्भिक शिक्षा (Primary Education)— ू 

"> "प्लेटो ने प्रारम्भिक शिक्षा को तीन भागों में बाँटा है-- 

1. प्रारम्भिक 6 वर्ष की अवस्था तक की शिक्षा 

2. 6 से 18 वर्ष की अवस्था तक की शिक्षा 

3. 18 से 30 वर्ष की अवस्था तंक की शिक्षा 

. आरम्भिक शिक्षा में प्लेटो ने शारीरिक, साहित्यिक तथा संगीत की शिक्षा को शामिल 

किया. है। इस अवस्था में बालकों को नैतिक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। प्लेटो संगीत द्वारा 
विद्यार्थियों की आत्मा को निर्मल तथा व्यायाम द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता था। प्लेटो 
के अनुसार संगीत में केवल गाना-बजाना न होकर काव्य की शिक्षा, गीत, मूर्ति तथा चित्र आदि 
शामिल थे। उसकी दृष्टि में संगीतं वह कला है जो मानव मन को झंकृत कर दे। प्लेटो के 
अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा “आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है।” 
व्यायाम को भी वह अखाड़े की कसरत करना नहीं मानता। उसके अनुसार व्यायाम एक ऐसे 
शरीर का निर्माण करता है जिसमें एक स्वस्थ और शुद्ध मन विकसित होता है तथा साहस व 


“धैर्य आदि गुणों, का भ्रादुर्भाव होता है। प्लेटो शारीरिक स्वास्थ पर इसलिए बल देता है कि रोग 


से शरीर में आलस्य व विलासिता पैदा होतीं है। इसलिए वह संगीत द्वारा नैतिकता का विकास 
और व्यायाम द्वारा स्वास्थ्य निर्माण पर बल देता है। उसके विचार में संगीत से उत्पन्न नैतिकता 
से समाज में कानून और न्यायाधीशों की आवश्यकता नहीं होगी तथा स्वस्थ्य होने पर डॉक्टरों 
की भी आवश्यकता नहीं होगी] : 

प्लेटो ने अश्लील साहित्व व कलाकृतियों.पर राज्य द्वारा प्रतिबन्ध लगाने पर बल 
दिया। उसके अनुसार “साहित्य से इस प्रकार के सभी अंशों को निकाल देना चाहिए, जो देवताओं 
की प्रकृति के प्रतिकूल हों, उनसे बुरा काम कराते हों, छात्रों के साहस को कम करने वाले 
और उनमें भोग विलास के आनन्दों को उत्पन्न करने वाले हों। वह उस संगीत को उचित मानता 
है जो चरित्र में सुधार करे। उसने आयोनिया और लिडिया के संगीत का बहिष्कार किया तथा 
डोरिया व फिजिया के संगीत का समर्थन किया क्योंकि यह संगीत ईश्वर भक्ति व मानसिक स्थिरता 
का समर्थन करता है। सेबाइन के शब्दों में “प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत काव्य तथा 
साहित्य के उच्च रूपों को सम्मिलित किया था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्लेटो 
इन कृतियों का सौन्दर्यपरक समालोचन चाहता था। वह इन्हें नैतिक और धार्मिक शिक्षा का साधन 


. मानता था, कुछ-कुछ इसी तरह जैसे कि ईसाई बाइबिल को समझते हैं। इस कारण वह न केवल 


भूतकाल के कवियों की रचनाओं के आपत्तिजनक अंशों को हटा देना चाहता था बल्कि यह 
भी चाहता था कि भविष्य के कवियों पर राज्य के शासक प्रतिबंध लगा दें जिससे युवकों के 


हाथों में खराब तथा अनैतिक असर डालने वाली कोई चीज न पड़ने पाये1 ` 


` प्लेटो की प्रारम्भिक शिक्षा योजना में 6 वर्ष की उम्र तक नैतिक धार्मिक शिक्षा देने 
1 Sabine G.H., The History of Political Philosphy, p. 59. 
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का प्राविधान था तथा 9 से 12 वर्ष की उम्रं तक शारीरिक व बौद्धिक शिक्षा तथा संगीत व 
व्यायाम की शिक्षा की व्यवस्था की गयी। 18 से 20 वर्ष की अवस्था तक कठोर सैनिक शिक्षा 
देने का प्राविधान किया गया। इस प्रकार प्लेटो द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक शिक्षा योजना नई न होकर 
तत्कालीन एथेंस व स्पार्टा की प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार था। 
ख) उच्च शिक्षा (. शिक्षा CHigher Education )- 
Nr अन्थ रिपब्लिक में सबसे मौलिक सुझाव उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 
दिये हैं। उसकी इच्छा थी कि इस शिक्षा से 20 और 35 वर्ष की अवस्था के मध्य संरक्षक 
वर्ग उच्चतम पदों के लिए तैयार किया जाय। उच्च शिक्षा हेतु उसने दो स्तर तैयार किये। प्रथम 
20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा व्यवस्था तथा द्वितीय 30 से 35 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था। 20 
वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो विद्यार्थी योग्य व बुद्धिमान सिद्ध होंगे, उनके लिए ही 
उच्च शिक्षा व्यवस्था होगी। यह शिक्षा 20 वर्ष की उम्र से प्रारम्भ होगी तथा उन कुशाग्र बुद्धि 
के युवक व युवतियों में दी जायेगी जिनमें आदर्श शासक बनने की प्रतिभा होगी। इस शिक्षा 
से विद्यर्थियों में उच्च ज्ञान का संचार करके उन्हें मेधावी बनाया जायेगा। प्लेटो का यह मानना 
था कि जिस प्रकार सैनिक का गुण साहस या शौर्य है, उसी प्रकार का आवश्यक गुण ज्ञान 
अथवा विवेक है। अतः विवेक की प्राप्ति हेतु प्लेटो ने ही उन वैज्ञानिक विषयों को चुना जिसमें 
मस्तिष्क का विकास हो सकता है। इन विषयों में गणित, ज्योतिष तथा तर्क शास्र आदि: थे। 
प्लेटो का यह विश्वास था कि ये यथार्थ विधायें दर्शन के अध्ययन के लिए उचित भूमिका हैं। 
उसकी धारणा थी कि दार्शनिक अपने इस अध्ययन में उसी प्रकार यथार्थ और शुद्ध निष्कर्ष निकाल 
सकेंगे जैसाकि गणित, ज्योतिष अथवा तर्कशास्त्र के अध्ययन से सम्भव होता है। 

20 से 30 वर्ष की उम्र तक 10 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक परीक्षा होगी 
जिसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की उम्र तक इन्दवाद की शिक्षा दी जायेगी क्योंकि 
इन्दवाद वह साधन है जिससे विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो में विशुद्ध 
तत्व का: वही स्थान है जो वेदान्त में बृहन का है। प्लेटो के अनुसार इस परम्‌ तत्व को जानने 
वाला ही सच्चा ज्ञानी है और वही शासन करने. का अधिकारी है। 

प्लेटो की शिक्षा का औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता 
हे लेकिन इसमें केवल बौद्धिक शिक्षा मिलने के कारण वह इसे अपूर्ण मानता हैं तथा इसके 
बाद 15 वर्ष तक ये दार्शनिक संसार की पाठशाला में तूफानी .थपेड़े खाकर व्यावहारिक शिक्षा 


आप्त कर सकेंगे। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षा में खरे . 


उतरने के बाद लोक व्यवहार और शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही शासक बनने: के अधिकारी 
होंगे। 


प्लेटो “की शिक्षा योजना के गुण- _ 


1. इसमें उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था है। प्लेटो ने शिक्षा का पाठ्यक्रम किशोरों, 
युवकों तथा प्रौढ सभी के लिए अलग-अलग बनाया है। 
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2. प्लेटो की शिक्षा योजना में निर्धारित पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न होकर व्यापक 


है। 


- इस शिक्षा योजना में प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था है जैसे सैनिक वर्ग 


को दर्शन की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उत्पादक वर्ग के लिए व्यावसायिक 
शिक्षा है। 


- यह शिक्षा योजना स््री-पुरूषों के भेदभाव रहित समानता पर आधारित है। प्लेटो द्वारा 


खियों को शिक्षा देने की व्यवस्था उस समय एक क्रान्तिकारी कार्य था। 


5. इस शिक्षा में संगीत का सदुपयोग बड़ा गुणकारी है। 


6. 
7. 


'यह शिक्षा शारीरिक व मानसिक दोनों तरह के विकास पर आधारित है। 
इस शिक्षा द्वारा दार्शनिक शासक बनाने की व्यवस्था समाज व राष्ट्र के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। 


प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना- 


प्लेटो की शिक्षा योजना जहाँ कई महत्वपूर्ण गुणों पर आधारित है वहीं उसमें कुछ 


दोष भी निहित हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना व्यावहारिकता के स्थान पर सैद्धान्तिक अधिक है। 
इसकी. निम्न आलोचना की जा सकती है 


1. 


७ 


60 


यह शिक्षा योजना केवल सैनिक व शासक वर्ग के लिए हैं । इसमें उत्पादक वर्ग की शिक्षा 
का कोई प्राविधान नहीं है। उसने राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषक, 'कारीगर तथा 
मजदूरों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। 


- प्लेटो की शिक्षा योजना में गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है तथा 


तुलना में साहित्य की उपेक्षा की गयी है। 


- उसने संगीत व कला पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करके कवि व कलाकारों को राज्य के 


शिकंजे में जकड़ने का प्रयास किया है। इस नियंत्रण से स्वतंत्र कला का विकास बाधित 
होगा। 


- प्लेटो की शिक्षा योजना मानव रुचि के अनुसार नहीं है। इसमें विविध प्रकार की शिक्षा देने 


की व्यवस्था तो है लेकिन रुचि के अनुसार विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की 
व्यवस्था नहीं है। 


- प्लेटो की शिक्षा योजना राज्य द्वारा संचालित होती है। यह व्यक्ति के विकास के लिए न 


होकर राज्य के विकास के लिए है। यह शिक्षा पद्धति आदर्श राज्य के निर्माण के लिए है। 


- यह शिक्षा 35 वर्ष की लम्बी अवधि पर आधारित है। इसका व्यय अधिकांश व्यक्ति नहीं 


उठा सकते। इतनी लम्बी अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बनने वाले दार्शनिक 
शासक स्वतंत्र कार्य संचालन की क्षमता खो देंगे। 


- यह शिक्षा योजना स्त्री-पुरूष दोनों के लिए समान है जबकि ख्निया-पुरूषों में बौद्धिक 


समानता होते हुए भावनात्मक अन्तर होता है। 


. यह शिक्षा पद्धति उच्च कोटि के दार्शनिक शासकों को ही लाभकारी है। 
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16 : प्लेटो 1 
प्लेटो की शिक्षा योजना में कुछ दोष होते हुए भी उसका शिक्षा दर्शन महत्वपूर्ण हैं 
क्योंकि यह एक अच्छे शासक के निर्माण पर आधारित है। उसने. शिक्षा पर बल देकर शिक्षक 
के व्यापक महत्व का प्रतिपादन किया है। इस सम्बन्ध में जोवट का यह कथन उचित है कि 
“प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा आजीवन चलनी चाहिए। उसके 
अन्य शैक्षिक विचारों की अपेक्षा यह विचार आधुनिक जीवन में प्रयोग किये जाने की मांग करता 
है के ¢) fp र 
Pe ड JAS Cr [ का सिद्धान्त a 9 ३४ 
नी / (The Theory of Communism in the Repubulic) 


प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हेतु एक शिक्षा योजना को प्रस्तुत 
किया तथा साथ ही उचित सामाजिक वातावरण हेतु उसने एक नई सामाजिक व्यवस्था को भी 
प्रस्तुत किया जिसे प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है। प्लेटो के इस सिद्धान्त 
का मूल उद्देश्य था-- न्याय और उचित शिक्षा व्यवस्था के रहते हुऐ'भी सांसारिक दुर्बलतायें 
संरक्षक वर्ग (शासक) के मार्ग में बाधायें न बने तथा वे निष्पक्षता व त्याग की भावना से अपने 
कर्तव्य का पालन करें। इन्हीं दुर्बलताओं के निराकरण हेतु उसने अपने साम्यबादी विचारों का 
प्रतिपादन किया। 

प्लेटो का विचार था कि शासक वर्ग संकीर्णता, से विरत होकर समाज का सक्रिय 
अंग बने तथा स्वार्थ व क्षुद्र प्रलोभनों से मुक्त हो। शासक वर्ग के लिए उचित वातावरण के 
निर्माण के हेतु प्लेटो ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है, जिसमें राज्य के शासक 
व सैनिक वर्ग के पास न तो अपनी निजी सम्पत्ति होगी और न अपना निजी परिवार होगा। 
उसका विचार था कि सांसारिक दुर्बलतायें यदि शासक को कर्त्तव्य पथ से विचलित कर देंगी 
तो आदर्श राज्य नष्ट हो जायेगा। इसलिए उसने राज्य के रक्षक वर्ग को भक्षक बनने से रोकने 


हेतु मानवीय कमजोरियों पर नियन्त्रण हेतु सम्पत्ति और परिवार से शासक व सैनिक वर्ग को. 


विरत-करने-का विचार प्रस्तुत किया। 

प्लेटो का यह साम्यवादी विचार पूर्णरूपेण नया व मौलिक नहीं था। उससे पूर्व यूनान 
में इसका व्यावहारिक रूप प्रचलित था। उदाहरण के रूप में स्पार्टा में राज्य हित में स्त्रिया उधार 
दी जाती थीं तथा राज्य में 7 वर्ष के उम्र के बाद राज्य द्वारा बच्चों को ले लिया जाता था और 
उनका पालन पोषण राज्य करता था। राज्य में सार्वजनिक भोजनालय व जलपान गृह थे जहाँ 


स्री-पुरुष तथा बच्चे सभी को सामूहिक भोजन प्राप्त होता था। क्रोट नगर राज्य में सामूहिक . 


कृषि व्यवस्था थी। 5वी सदी में एथेंस में भी इसी प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था थी। पाइथागोरस 
का कहना था- मित्रों की सम्पत्ति पर सबका समान अधिकार है। थूरिचाइड ने भी प्लेटो से पूर्व 
साम्यवादी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। अतः यह स्पष्ट है कि प्लेटो के साम्यवादी विचार मौलिक 
न होकर पूर्व के साम्यवादी विचारों पर आधारित थे। नेटलशिप के अनुसार “प्लेटो का साम्यवाद 
उसकी शिक्षा पद्धति द्वारा उत्पन्न की गयी विचारधारा को प्रभावशाली बंनाने तथा उसे नवजीवन 
एवं नवशक्ति प्रदान करने वाला एक अनुपूरंक अंग है।” ई 

1. Jowett; The Republic of Plato. 
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प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था के आधार- | 
प्लेटो के साम्यवाद का तत्कालीन ऐतिहासिक वातावरण के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक 
राजनीतिक व दार्शनिक आधार भी हे। इन आधारों का विवेचन प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था 
की उपादेयता सिद्ध करता है। 
_ 1. मनोवैज्ञानिक आधार- 
: प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति राज्य की इकाई मात्र होने के कारण उसका वैयक्तिक 
व मानसिक विकास राज्य के अंदर ही संभव है। प्लेटो का साम्यवाद आदर्श राज्य में न्याय 
की प्राप्ति हेतु एक साधन मात्र है। वह राज्य के तीन वर्गों (शासक, सैनिक, उत्पादक) में से 
प्रथम व द्वितीय वर्ग को व्यक्तिगत सम्पत्ति से इसलिए अलग रखना चाहता है कि ये दोनों वर्ग 
निःस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करें तथा प्रलोभन से विरत हो सकें। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह 
स्पष्ट है कि अम्पत्ति और परिवार का मोह मानव को संकीर्ण बनाता है तथा उससे अलग हुए 
बिना शांसक वर्ग व्यापक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा। , 
2+ राजनीतिक आधार- 
प्लेटो के विचार से राजनीतिक व आर्थिक शक्तियाँ एक जगह केन्द्रित होने पर भ्रष्टाचार 
पनपेगा, इसलिए राजनीतिक शुद्धता के लिए दोनों का पृथक होना अनिवार्य है। अपने आदर्श 
राज्य में प्लेटो सम्पूर्ण सत्ता शासक वर्ग को देता है, अतः संरक्षक को भ्रष्टाचार से मुक्त करने | 
हेतु वह उसे आर्थिकं शक्ति से वंचित रखना चाहता है। इस प्रकार उसकी साम्यवादी व्यवस्था 
शासक'व सैनिकं वर्ग तक ही सीमित है। उत्पादक वर्ग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हं। 
3. दार्शनिक आधार- 
प्लेटो के अनुसार जिन व्यक्तियों को शासन करने का कार्य प्रदान किया गया है, उनको 
इस कार्य में बाधा डालने वाली चीजों (सम्पत्ति और परिवार) से इसी प्रकार से बचना चाहिए ' 
जैसे ईश्वर आराधना में लगे सन्यासी द्वारा माया-मोह को दूर कर दिया जाता है। | 
प्लेटो के साम्यवाद की व्याख्या- | 
प्लेटो कां साम्यवाद शासक व सैनिक वर्ग तक सीमित है। तीसरे वर्ग (उत्पादक 
वर्ग) के लिए वह इसे आवश्यक नहीं मानता। प्लेटो के साम्यवादी विचार दो भागों में विभक्त 


1. सम्पत्ति का साम्यवाद (Communism of Property )— 
५7” प्लेटो शासक व सैनिक वर्ग को ईमानदारी व निष्पक्षता से कार्य करने हेतु सम्पत्ति 
से पृथक रखना चाहता है। उसने इन दोनों को अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी। उसके विचार 
में सम्पत्ति का आकर्षण अभिभावक वर्ग को पथप्रष्ट कर सकता है, इसलिए. संम्पत्ति पर शासक 
वर्ग का स्वामित्व समाप्त होना चाहिए। उसने शासकों के लिए सम्पत्ति को अनुचित बताते हुए 
कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में शासन, शक्ति और सम्पत्ति केन्द्रित होने से वहं पथप्रष्ट होकर 
भीषण परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, अतः दोनों का अलग-अलग होना उचित है। शासक . 
व सैनिक वर्ग सम्पत्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। इनका व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में किसी भी . 


| 
1. सम्पत्ति का साम्यवाद, 2. परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद ट | 
| 
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प्रकार से एक इंच भूमि पर भी,रत्रामित्व नहीं होना चाहिए। भूमि पर स्वामित्व व पैदावार का 
अधिकारी उत्पादक वर्ग है। अभिभावक वर्ग का अपना निजी घर भी नहीं होना चाहिए। अपने 
अन्य रिपब्लिक में इस सम्बन्ध में प्लेटो ने लिखा है “प्रथम तो जितनी कम से कम व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नितान्त आवश्यक हैं, उससे अधिक सम्पत्ति उसमें से किसी को भी नहीं रखनी चाहिये। 
दूसरे घर के पास ऐसा घर या भण्डार नहीं होना चाहिये जो स्वेच्छापूर्वक प्रवेश के लिए नित्य 
खुला न रहता हो!” 
इस प्रकार प्लेटो ने साम्यवाद के राजनीतिक तथा व्यावहारिक आधार को स्पष्ट किया। 
इससे उसकी यह मान्यता स्पष्ट होती है कि आर्थिक व राजनीतिक शक्तियाँ इकट्टी होने पर शासक 
वर्ग भ्रष्ट हो जाता है। स्वच्छ व कुशल शासन के लिए यह अनिवार्य है कि आर्थिक व राजनीतिक 
शक्तियों का एकीकरण न हो। वेपर ने लिखा है कि “एक ही हाथों में राजनीतिक व आर्थिक 
शक्तियों के एकीकरण ने बिश्व में अनेक कष्टों को जन्म दिया है।” प्लेटो के साम्यवाद के राजनीतिक 
उद्देश्य के सम्बन्ध में सेबाइन ने लिखा है कि “प्लेटो की यह धारणा थी कि शासन पर धन 
का बहुत खराब प्रभाव पड़ता हे। इस बुराई को दूर करने का प्लेटो को उपाय सूझा कि जहाँ 
तक सिपाहियों और शासकों का सम्बन्ध है, धन का अन्त ही कर दिया जाय। शासकों को लोभ 
से दूर करने का एक मात्र यही उपाय है कि उसके पास कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहने दी जाये। 
वे किसी. वस्तु को अपनी न कह सकें। शासक अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान इहें।' 

. अभिभावक वर्गे को सम्पत्ति से वंचित करने का कारण यह भी था कि राज्य में सम्पत्ति 
संग्रह की प्रत्येक को छूट. देने पर यह संभावित था कि राज्य में राजनीतिक पदों पर निर्वाचन 
का आधार सद्गुण न रहकर सम्पत्ति हो जायेगी। उसकी दृष्टि में “निजी सम्पत्ति का विनाश ही 
इसकी गारण्टी है कि सरकारी पदों पर लोग अपने गुणों के कारण आयेंगे न कि शक्ति के आधार 
पर।” इसी विचार को सेबाइन ने व्यक्त करते हुए लिखा है कि “सरकार के ऊपर धन के 
भयानक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे सम्पत्ति का 
ही विनाश करना पड़ा।” हारमोन ने भी लिखा है कि “प्लेटो अपने जीवन में अर्थिक विषमता 

के दुष्परिणामों को देख चुका था और यह भी देख चुका था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत 
आर्थिक लाभ राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष के आधारभूत कारण हैं। अतः शासक और सैनिक 
वर्ग के लिए सम्पत्ति के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की ताकि उनमें राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति 
oe प्रतिद्वन्दिता न रहे।”? 
{ अथवा पत्तियों का साम्यवाद ( The Communism of Family or Wives )- 
प्लेटो का उद्देश्य अभिभावक वर्ग को सम्पत्ति और परिवार के मोह से मुक्त करना 
था। इसलिए उसने अभिभावक वर्ग को सम्पत्ति के साथ-साथ परिवार से भी विरत रहने को 
कहा। उसका उद्देश्य था कि शासक व सैनिक वर्ग कंचन व कामिनी के मोह से मुक्त होकर 


अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करें। उनके प्रलोभन के कारण अपने कर्तव्यों की उपेक्षा 
न करें। प्लेटो के विचार से परिवार तक टो के विचार से परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है जिसके वशीभूत ! 


1. Sabine; op. cit. p. 55-57. 
2. Harmon; Political Thought from Platoto the Present, p.39 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड 


Digitized by Arya Samaj #०५ब्लेटो)। Chennai and eGangotri 19 


होकर के मनुष्य अनेक अनैतिक कार्य करता है। प्लेटो के उद्देश्य के सम्बन्ध में सेबाइन ने 
लिखा है “सम्पत्ति की भाँति प्लेटो विवाह का उन्मूलन करता है। यहाँ भी उसका उद्देश्य यही 
है। प्लेटो का विचार है कि मोह की उत्पत्ति पारिवारिक बन्धन से होती है। यदि शासक परिवार 
के प्रति अनुरक्त होंगे तो वे राजकाज की ओर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। सन्तान सम्बन्धी चिन्ता 
व्यक्ति को स्वार्थी व संकीर्ण बनाती है। यह सम्पत्ति सम्बन्धी आकांक्षा से अधिक घातक है” 
परिवार सम्बन्धी साम्यवाद के उद्देश्य की ओर इंगित करते हुए सेबाइन ने लिखा है “विवाह 
के सम्बन्ध में प्लेटो का एक और भी उद्देश्य था। पुरूष प्रायः बड़ी लापरवाही से संभोग करते 
हैं। इस तरह की लापरवाही घरेलू जानवरों में भी नहीं पाई जाती है। किसी भी जाति की उन्नति 
तभी हो सकती है जबकि उसके स्त्री-पुरूष के संभोग की क्रिया नियंत्रित हो और केवल कुछ 
चुने हुए ख्री-पुरूषों को संभोग करने व संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाये।” 
परिवार के साम्यवाद में प्लेटो का एक अन्य तर्क नारी जाति को मुक्त करना था। 
उसके विचार में नारी जाति घर की चहारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाती तथा जीवनपर्यन्त 
परिवार की जंजीरों में जकड़ी रहती है। नारी जाति के उत्थान हेतु उसका कार्यक्षेत्र व्यापक होना 
चाहिए। यह तभी संभव है जब परिवार व विवाह का बंधन समाप्त हो। प्लेटो. एथेंस में ख्रियों 
की स्थिति से चिंतित था। प्लेटो स्त्री पुरुषों का भेद समाप्त करना चाहता था। वह ख़ियों 
को पुरुषों के समान शिक्षा देने का पक्षधर था तथा गृह कार्यों से मुक्त. करना चाहता था। 

, उपरोक्त विचारों के आधार पर प्लेटो ने अपने परिवार के साम्यवाद की योजना तैयार 
की तथा उसके स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए कहा “संरक्षक खरी-पुरुषों में कोई भी अपना निजी 
घर (परिवार) नहीं बनायेगा। कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। 
शासक खनियाँ सदा शासक पुरूषों की समान रूप से पत्नियाँ होगी, इनकी सन्ताने भी समान 
रूप से सबकी होंगी और न तो माता-पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न सन्तान माता- 
पिता को।”” इस प्रकार प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में अभिभावक वर्ग को स्थायी विवाह करने 
से निषिद्ध किया गया। इसके पीछे उसका एक मूल उद्देश्य ख्रियों को गृह कार्यों से विमुक्त कर 
शासन कार्य में भागीदार बनाना भी था! अभिभावक द्वारा उत्तम सन्तान उत्पत्ति के काल का 
उल्लेख करते हुए वह लिखता है कि “स्रिया 20 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था 
तक राष्ट्र के लिए सन्तान उत्पन्न करेंगी और पुरूष पूर्व यौवन को प्राप्त कर लेने के बाद 35 
र्ष की अवस्था से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए सन्तान पैदा करेंगे!” इस 
अवस्था के पूर्व सन्तान उत्पन्न करना अवैधानिक, अपराधिक व अन्यायपूर्ण होगा। इस निर्धारित 
प्रजनन अवस्था के बाद “पुरूषों को पुत्री और माता तथा उनके प्रत्यक्ष पूर्वज अथवा सन्तान 
को छोड़कर अन्य किसी. के साथ मर्यादित सहबास की स्वतंत्रता होगी1/.. . 

इस व्यवस्था में माता-पिता का ज्ञान न होने पर पिता-पुत्र आदि वर्जित सम्बन्धों 
का ज्ञान कैसे होगा, इस सम्बन्ध में उसने लिखा है कि “पुरूष वर बनने के सातवें मास से 
लेकर दसवें मास के मध्य तक के मध्य में उत्पन्न हुए बच्चों को नर होने पर पुत्र और मादा 


1. Plato; Republic, p. 133. 
2. Republic, p.158. 
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होने पर पुत्री कहेगा और वे सन्तानें उसको पिता कहेंगी और इसी प्रकार वह इनकी सन्तानों 
को पौत्र कहेगा और वे उनके समुदाय की ख़ियों एवं पुरूषों को दादा-दादी कहेंगे तथा वे संब 
बच्चे जो कि एक माता-पिताओं के समुदाय के प्रजनन काल में उत्पन्न हुए हैं, एक-दूसरे को 


भाई-बहिन मानेंगे।'” 


प्लेटो के विचार से इस प्रकार की व्यवस्था से स्वस्थ सन्तानों की उत्पत्ति होगी तथा. 


राज्य एक विशाल कुटुम्ब का रूप धारण करेगा जिससे उसकी एकता में वृद्धि होगी। 


प्लेटो के साम्यवाद की विशेषतायें- क 
1. प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग व शासक वर्ग से सम्बन्धित हैं, उत्पादक से 


वर्ग नहीं। र 


2. प्लेटो का साम्यवाद मनोवैज्ञानिक भावना पर आधारित है। इसमें अभिभावक वर्ग के लिए. 


सम्पत्ति को महत्वहीन बनाया गया है ताकि वे भ्रष्ट न हो सकें। 
3. इस साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को निजी सम्पत्ति व निजी, परिवार से-वंचित किया गया 
है तथा उनके भोजन व आवास का प्रबन्ध राज्य द्वारा करने की व्यवस्था की गयी है। 
4. इसमें संरक्षक वर्ग को वैवाहिक सम्बन्ध का निषेध किया गया है लेकिन सामूहिक रूप में 
ख्ी-पुरूष यौन सम्बन्ध स्थापित कर सन्तान पैदा कर सकते हैं। 
5. इस साम्यवादी व्यवस्था का आधार आर्थिक है, राजनीतिक नहीं। . . : 
(साबा से तुलना (Comparison with Modern Communism)— 


< कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आधुनिक साम्यवाद की मूलभूत बाते प्लेटो के. साम्यवाद 


में निहित हैं। मैक्सी का मत है कि “सभी समाजवादी और साम्यवादी धारणाओं का खोत प्लेटो 
के दर्शन में. विद्यमान है।” लेकिन यह विचार पूर्णतः सत्य नहीं है। दोनों साम्यवादी विचारधाराओं 
में कुछ समानताएं होते हुए भी कई असमानताएं भी हैं। इनका विवरणः इस प्रकार है- 


'सुर्मानतायें प्र न i 
1. दोनों विचारधाराओं में राज्य तथा समाज की तुलना में व्यक्ति के'हित को कम महत्व दिया 
गया है। ; 


2. दोनों में व्यक्ति के अधिकारों पर कम बल दिया गया है, कर्तव्यों पर अधिक। 
3. दोनों राज्य के हित में व्यक्ति की स्वार्थ प्रधान प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहते हैं। 
4. दोनों समाज हित में व्यक्ति के हित की मानते हैं। 
5. दोनों सम्पत्ति व पदं की प्रतिद्दन्दता को समाप्त करना चाहते है! 
आता - > अ 
प्लेटो के साम्यवाद व आधुनिक साम्यवाद में कुछ समानतायें हैं, लेकिन असमानतायें 
अधिक हैं। - ` ड 


1. उद्देश्य का अवसर- 5 ४ 


प्लेटो की साम्यवादी योजना का उद्देश्य राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को. दूर करना था. 


जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना है। 


७७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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2. वर्गीय आधार का अन्तर- 
प्लेटो का साम्यवाद अद्धसाम्यवाद है क्योंकि यह शासक व सैनिक वर्ग पर ही लागू 
होता है जबकि आधुनिक साम्यवाद समस्त नागरिकों पर लागू होता है। 
3. आर्थिक ढाँचे का अन्तर- . | 
प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं करता जबकि आधुनिक 
साम्यवाद पूर्णतया परिवर्तन कर देता है। * 
4. उपभोग व्यवस्था का अन्तर- | 
` ` प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्न व निवास और 
स्त्रियों का उपभोग करता है, पूँजी व भूमि का नहीं। आधुनिक साम्यवादी उत्पादन के साधनों 
पर सामूहिक स्वामित्व से सम्बन्धित है। याक 
5. राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों के सम्बन्ध में अन्तर- . | 
प्लेटो राजनीतिक आर्थिक शक्तियों को अलग-अलग रखता है जबकि आधुनिक 
साम्यवाद उत्पादन करने वाले सर्वहारा वर्ग को ही शासन शक्ति देने का पक्षधर है। ' 
6. परिवार के साम्यवाद में अन्तर- 
प्लेटो के साम्यवाद में सम्पत्ति के साम्यवाद के साथ-साथ परिवार का साम्यवाद भी ' 
है जबकि आधुनिक साम्यवाद-में ख़ियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। र 
7. क्षेत्र का अन्तर- , ना 
प्लेटो का साम्यवाद सीमित क्षेत्र या नगर राज्यों तक सम्बन्धित था जबकि आधुनिक 
साम्यवाद समस्त विश्व के मजदूरों व किसानों से सम्बन्धित है। क 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान साम्यवाद से पूर्णतया 
भिन्न है, जैसा टेलर ने कहा है कि “रिपब्लिक के समाजवाद और साम्यवाद के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहे जाने के बावजूद वस्तुतः इस ग्रन्थ में न तो समाजवाद पाया जाता हे और न ही साम्यवाद!” 


- र TIS oS उर 
0 ५ दाशनिकशासक `` ° _- 
SY PhilosopherKing)” . 

प्लेटो ने अपने देश यूनान के राजनीतिक जीवन में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु 
कई पहलुओं पर विचार किया। पर्याप्त मनन के बाद उसने दार्शनिक शासक की अवधारणा 
को अपने ग्रन्थ रिपब्लिक में प्रतिपादित किया। उसका विचारं था कि ज्ञानवान शासक इन बुराइयों 
से राज्य को मुक्त कर सकता है। उसी के शब्दों में “हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का 
अन्त नहीं होगा, जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के नरेशों व युवराजों में 
दर्शन की भावना और सत्ता न होगी।” प्लेटो का यह विचार सुकत के इस भाव पर आधारित 
है कि “दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है।” प्लेटो के अनुसार सामान्यतया एक ही 


त 


दार्शनिक - राजा.को शासक होना चाहिए लेकिन किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान यदि . 
अन्य ज्ञानवानं व्यक्ति हों तो दार्शनिक शासक को इनके सहयोग से शासन संचालन करना चाहिए) - 


प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक के हित तथा राज्य के हित में तादात्म्य होता है। 
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उसका अपना कोई निजी हित न होकर सम्पूर्ण समुदाय का हित सिद्ध करना ही उसका उद्देश्य 
होता है। ज्ञानवान होने के कारण वह इन्द्रियों के सुख भोग की वासना से मुक्त होता है। उसमें 
आत्मा के समस्त श्रेष्ठ गुण विद्यमान होते है। वह सत्यं, शिवमं और सुन्दरम्‌ का मूर्तरूप होता 


है। 

प्लेटो दार्शनिक शासक को कानून के बन्धन से मुक्त मानता है। चीनी दार्शनिक 
कनफ्यूशियस की भाँति प्लेटो का विचार था कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई 
आवश्यकता नहीं होगी। कनफ्यूशियस ने लिखा है कि “जहाँ राजा सद्गुणी है, वहाँ कानून 
अनावश्यक है और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है, वहाँ कानून निरर्थक हे ।'”' प्लेटो भी कन्फ्यूशियस 
के समान दार्शनिक शासक को कानून के प्रतिबन्ध से मुक्त मानता है। उसके अनुसार विशुद्ध 
और निरपेक्ष तत्व ज्ञान को कानून के अधीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह परम्परागत होने 
के कारण सदैव सापेक्ष है और उसका औचित्य कभी संदिग्ध नहीं है। उस सम्बन्ध में बार्कर 
ने उचित ही लिखा है कि “दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय 
संगत परिणाम है, वह कोई बाहर से थोपी हुइ चीज नहीं है।”” 


इस प्रकार प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को कानून के प्रतिबन्ध से मुक्त करते हुए 


उसे शासन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है लेकिन प्लेटो दार्शनिक शासक को असीमित 
निरंकुशता प्रदान नहीं करता। वह उसे मूल प्रबन्धं से स्वतंत्र नहीं मानता। उसने दार्शनिक शासक 
को विशेष रूप से निम्न चार नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया है-- 
1. दार्शनिक शासक राज्य में सम्पत्ति और धन की असमानता को बहुत अधिक विषम नहीं 
` होने देगा क्योंकि इससे अधिक बुराइयों को जन्म मिलेगा। 
2. दार्शनिक शासक राज्य का आकार समुचित रूप से रखेगा ताकि उसमें एकता और 
आत्मनिर्भरता विद्यमान रहे। 
3, र न्याय व्यवस्था इस प्रकार की रहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता 
1 
4. शासक राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। 
5. दार्शनिक शासक का जीवन त्याग-तपस्या का होगा, उसकी अपनी सम्पत्ति तथा परिवार 
नहीं होगा। 
आलोचना- 
प्लेटो के दार्शनिक शासक सम्बन्धी विचारों के कई दोष होने के कारण उसकी 
निम्नलिखित आलोचना की जाती है 
1. निरंकुश शासक का समर्थन अनुचित- 
प्लेटो के दार्शनिक शासक के चिन्तन का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह दार्शनिक 
शासक को असीमित अधिकार देकर निरंकुश बनाता है। यद्यपि उसने शासक पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगाये हैं लेकिन ये रतिबन्ध शासक की निरंकुशता को रोकने हेतु, अपर्याप्त हैं। निरंकुश शासन 
के अधिकार से शासक सत्ता के मद से पथभ्रष्ट हो सकता हे तथा जनहित से विरत हो सकता 
1. Confcious; Quoated by Waper, ७० p. 27. 
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है। जैसा लॉर्ड एक्टन ने लिखा है कि “सत्ता मनुष्य को पथप्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण 
रूप से भ्रष्ट कर देती है।” अतः प्लेटो ने निरंकुश शासक की अवधारणा उसके द्वारा बाँछित 
राज्य की बुराइयों को दूर करने में सहायक नहीं होगी। 
2. नागरिक स्वतंत्रताओं की अवहेलना- ; 
प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके नागरिकों की 
स्वतंत्रताओ की अवहेलना की हैं। प्लेटो के इस चिंतन में नागरिकों का स्थान राज्य में यंत्रवत 
हो गया है तथा उनके स्वविवेक को मूल्यरहित बना दिया गया है। 
3. प्रजातंत्रीय सिद्धान्तो को स्थान नहीं- 
प्लेटो के द्वारा प्रजातंत्र का मूल सिद्धान्त समानता व स्वतंत्रता को अपने चिंतन में 
स्थान नहीं दिया गया है। उसने दार्शनिक शासक को सदज्ञान का मूर्तरूप मानकर विशेष स्थान 
प्रदान किया है तथा उसे शासन का असीमित अधिकार देकर स्वतंत्रता के सिद्धान्त की अवहेलना 
की है। 
4. प्रतिनिधि शासन की उपेक्षा- 
प्लेटो ने दार्शनिक शासक को सर्वाधिकार प्रदान कर प्रतिनिधि शासन की उपेक्षा की 
है। उसने सत्ता का विभाजन जनप्रतिनिधियों में करने की वकालत न करके एक दार्शनिक शासक 
को ही शासन की समस्त शक्तियाँ सौंपकर सत्ता के केन्द्रीयकरण का समर्थन किया है, 
5. दार्शनिकों का शासन जनहितकारी व लोकप्रिय नहीं होता- 
दार्शनिक शासक सनकी व झककी होते है इसलिए उनका शासन असंतुलित व 
अहितकारी होता है। सनकी शासकों का शासन न्याय से विरत होकर अन्यायपूर्ण होता है तथा 
वह जनहितकारी नहीं होता जिसके कारण वह लोकप्रियता से भी रहित होता है। जाबेट ने लिखा 
है कि “दार्शनिक राजा या तो भविष्य को बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे 
की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता!” थामस कुक 
ने भी लिखा है कि “प्लेटो के संरक्षक उस समुदाय से जिस पर कि वे शासन करते हैं, केवल 
पृथक ही न रहेंगे वरन वे उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं के समझने में असमर्थ रहेंगे।” 
6. विरोधाभास युक्त- 
प्लेटो का दार्शनिक शासक का विचार विरोधाभास से युक्त हैं क्योंकि वह एक ओर 
शासक को असीमित अधिकार देता है तो दूसरी ओर उसपर प्रतिबन्ध लगाता है। बार्कर ने 
कहा है कि “रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभाष है पुरूषों तथा ख्नियों के समान शिक्षण तथा 
कार्य और पत्नियों के साम्यवाद के विरोधाभाष से भी बड़ा।'” - 
बढ नी 


आदर्श राज्य २“ 
(Ideal State) 


प्लेटो ने यूनान में व्याप्त अराजकता को दूर करने के लिए आदर्श राज्य की कल्पना 
1. E. Barkar, Ibid, p. 205. Ee 
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को अपने ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में प्रस्तुत किया। उसकी इच्छा थी कि राजनीतिज्ञ ऐसे हों जिन्हें 


सत्‌ अर्थात अच्छाई का ज्ञान हो और उसके अनुसार राज्य के संगठन को समझें। उसके आदर्श 


राज्य का विचार सब स्थानों व आने वाले समय के लिए आदर्श का प्रस्तुतीकरण था। उसका 
आदर्श राज्य वास्तविकता पर आधारित न होकर केवल कल्पना पर आधारित है। उसने तत्कालीन 
यूनानी समाज में व्याप्त अराजकता के निराकरण हेतु आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया। 
प्लेटो ने अपने देश में व्याप्त बुराइयों को हटाने के लिए आदर्श राज्य के विचार को व्यक्त किया। 
राज्य का स्वरूप-राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध- 
प्लेटो राज्य और व्यक्ति में जीवाणु व जीव का सम्बन्ध मानता है। उसके विचार 
से जो गुण व विशेषतायें व्यक्ति में पाई जाती हैं वे ही विशाल रूप में राज्य में पायी जाती हैं। 
राज्य व्यक्ति की आत्म का बाह्य रूप है। आत्मा के विवेक, उत्साह और क्षुधा आदि तीन तत्व 
होते हैं। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के तीन तत्व राज्य में भी पाये जाते हैं। इन्हीं के आधार 
पर राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो के शब्दों में “राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं अपितु, 
उनमें बसने वाले व्यक्तियों के चरितं से होता है।” वीर पुरूषों का राज्य भी वीर होगा तथा नपुंसक 
लोगों का राज्य नपुंसक होगा। इसी प्रकार नैतिकताविहीन मनुष्यों का राज्य अनैतिक होगा। राज्य 
अनेक मस्तिष्कों की चेतना से युक्त है इसलिए वह अधिक स्पष्ट व व्यापक है। 


प्लेटो का विचार. है कि सभी मनुष्यों में उपर्युक्त तीन गुण समान रूप से नहीं पाये. 


जाते हैं। कुछ में क्षुधा या वासना प्रधान होती है तो कुछ में साहस और विवेक प्रधान होता है। 
मानव गुणों के आधार पर राज्य में तीन वर्ग पाये जाते हैं। ये तीन गुण हैं- उत्पादक वर्ग, 
सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। प्रथम वर्ग के लोग वासना प्रधान होते हैं। इनमें कृषक, श्रमिक, 
शिल्पकार व व्यवसायी आदि शमिल हैं। द्वितीय वर्ग साहस प्रधान होता है। इसमें सैनिक वर्ग 
आता है। तृतीय वर्ग विवेक प्रधान होता है जिसमें दार्शनिक आते हैं। दार्शनिक समाज सेवा की 
- भावना से परिपूरित होते हैं, इसलिए वे शासक पद हेतु, सर्वथा उपयुक्त होते हैं। इस सम्बन्ध 
में बार्कर ने लिखा है कि “प्लेटो मानव के तीन तत्वों (वासना, उत्साह, विवेक) को लेकर 
निम्न से उच्चतर बढ़ता है और वह प्रदर्शित करता है कि इसमें प्रत्येक तत्व अपने-अपने ढंग 
से राज्य के निर्माण में किस तरह योग देता है। वह मन के विभिन्न तत्वों का, जो किसी भी 
समय उस सृष्टि का निर्माण करते हे जिसे हम राज्य कहते हैं, तर्क संगत विश्लेषण प्रस्तुत करता 
.है। जब वह बारी-बारी से एक तत्व को लेता है और क्रम से निम्रतम से उच्चतम्‌ की ओर बढ़ता 
है तो उसकी राज्य रचना में ऐतिहासिक पद्धति का आभास होता है किन्तु यह सिर्फ आभास 
है।” इस प्रकार प्लेटो के विचारों से यह स्पष्ट है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। . 
राज्य का निर्माण- 
प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार मानव आत्मा का निर्माण तीन तत्वों वासना, साहस 
तथा विवेक से होता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी तीन तत्वों आर्थिक, सैनिक व दार्शनिक 


तत्वों से होता है। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है 


आर्थिक तत्व- 
प्लेटो के अनुसार राज्य का प्रारम्भिक आधार क्षुधा या वासना है। मनुष्य अपनी 
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आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, अतः. इस हेतु उसे अन्य व्यक्तियों के सहयोग 
की आवश्यकता होती है। इस कारण मनुष्य एक दूसरे को सहयोग देकर आर्थिक संगठनों की 
रचना करता है तथा समाज में बढ़ई, सुनार, लुहार, व्यापारी, वकील व चिकित्सक वर्ग उत्पन्न 
होते है। इस कार्य विभाजन से कार्य विशेषीकरण होता है तथा एक व्यक्ति की रुचि एक ही कार्य 
के भ्रति हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य का ईमानदारी. से निष्पादन करना 
ही न्याय है। प्लेटो ने लिखा है कि “प्रत्येक व्यक्ति को सदैव उसकी प्रकृति के अनुकूल एक 
ही कार्य में लगाया जाय, प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे, प्रत्येक कार्य न करे, तभी सारा 


. नगर राज्य एक ही होगा!” 


सैनिक तत्व प्लेटो के अनुसार राज्य के निर्माण में सहायक दूसरा तत्व सैनिक तत्व 


५ “है । प्लेटो के विचार में राज्य में सभी नागरिकों का चरित्र अर्थ प्रधान नहीं होता है। कुछ लोग 
` ९४. -जीवन की अन्य कलात्मक चीजों के प्रति रुचि रखते हैं। उनके विचार से आवश्यकतओं में वृद्धि 


से उनकी पूर्ति हेतु अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है जिसके लिए पड़ोसी राज्यों के भूभाग 


. पर कब्जा करने की इच्छा प्रकट होती है लेकिन यह कार्य सैनिक बल पर ही हो सकता है। 
- अतः राज्य में साहस या सैनिक तंत्र का उदय होता है। यह वर्ग समाज के प्रति प्रेम रखता है 


तथा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता है। विशेषीकरण के आधार पर राज्य के सैनिक वर्ग का 


-निर्माण होता है। 


दार्शनिक तत्व- 

प्लेटो राज्य के निर्माण में तीसरा तत्व दार्शनिक तत्व को मानता है। उसके विचार« 
से उत्साह विवेक की सहायता से न्याय की रक्षा करता है। प्लेटो राज्य के संरक्षक वर्ग में विवेक 
के गुण को अनिवार्य मानता है ताकि वह अन्य वर्गों क्रिया-कलापों को नियंत्रित कर सके। उसके 
अनुसार सैनिक वर्ग में विवेक का गुण सामान्य होता है लेकिन यह विशेष रूप से शासन वर्ग 


, .में ही पाया जाता है। वह राज्य में दो संरक्षक वर्ग मानता है- प्रथम सहायक या सैनिक संरक्षक 


वर्ग, द्वितीय दार्शनिक संरक्षक वर्ग। सहायक संरक्षक वर्ग का विशेष गुण साहस होता है जबकि 
दार्शनिक संरक्षक वर्ग का विशेष गुण विवेक होता है। प्लेटो के अनुसार विवेक प्रधान दार्शनिक 
ही शासक होता है तथा यह दार्शनिक गुण कुछ इने-गिने लोगों में ही होता है 


“आदर्श राज्य में वर्ग- 


प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण राज्य के उपरोक्त तीन तत्वों के आधार पर या 
कार्य विशेषीकरण के आधार पर तीन वर्गों से होता है। ये तीन वर्ग इस प्रकार है-- (1) संरक्षक 
वर्ग (2) सैनिक वर्ग (3) उत्पादक वर्ग। 
1. संरक्षक वर्ग- | . 

. - इस वर्ग का प्रतिनिधित्व “विवेक' के गुण द्वारा होता है। यह वर्ग सैनिक तथा उत्पादन 
वर्ग में संतुलन स्थापित करता है। यह वर्ग विवेकशील होने के कारण समाज कल्याण के कार्य 
को सम्पन्न करता है। इस वर्ग में दार्शनिक शासक होने पर ही समाज कल्याण का कार्य समुचित 
रूप से सम्पन्न होगा। | 


se 


ह 
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भूमि तथा अन्य सम्पत्ति की रक्षा करता है। यह राज्य के जनसमुदाय की सुरक्षा के कार्य को 
भी सम्पन्न करता है तथा पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रफल को जीत कर और उनसे सुरक्षा हेतु युद्ध 
करने को तैयार रहता है। 
उत्पादक वर्ग- 
यह वर्ग 'क्षुधा' या 'वासना' के गुण से युक्त होता है। इसका मुख्य कार्य विभिन्न वस्तुओं 
का उत्पादन करना है। इस वर्ग में किसान, कारीगर, शिल्पकार तथा व्यापारी आते हैं। इनका 
मुख्य कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। 
दार्शनिक शासक- ट | 
प्लेटो के अनुसार एक राज्य तभी आदर्श बन सकता है जब उसमें दार्शनिक शासक 
होंगे। उसी के शब्दों में “जब तक दार्शनिक शासक राजा नहीं होते, अथवा इस संसार के राजाओं 
में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जागती तब तंक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं 
हो सकते और न ही सम्पूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है।” प्लेटो के अनुसार 
शासक को विवेकशील होना चाहिए तथा साम्यवादी व्यवस्था के तहत सम्पत्ति और परिवार के 
बन्धन से मुक्त होना चाहिए। 
मर्यादित निरंकुशता- 
प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक कानून के बन्धन से मुक्त कर निरंकुश 
» बनाया गया है। दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन 
वह स्वेच्छाधारी शासक नहीँ है। 
साम्यवादी व्यवस्था- 
प्लेटो का आदर्श राज्य साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित है। उसके आदर्श राज्य में 
शासक व सैनिक वर्ग को सम्पत्ति तथा परिवार से वंचित किया गया है। उसके अनुसार अन्याय 
से बचने तथा न्याय प्रदान करने हेतु यह अनिवार्य है कि शासक व सैनिक वर्ग सम्पत्ति और 
परिवार के मोह से मुक्त हों। अतः शासक वर्ग के पास न अपनी कोई सम्पत्ति होगी और न 
कोई परिवार! 
स्त्री-पुरुषो को समान अधिकार- 
झी प्लेटो अपने आदर्श राज्य में क को घर की चाहरदीवारी से बाहर निकालकर शिक्षा, 
"यापन तथा शासन आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। 
सर्वाधिकारवादी राज्य- काह 
प्लेटो का आदर्शवादी राज्य सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसका व्यक्ति के जीवन के 
सभी क्षेत्रों से सम्बन्ध है। हि 
प्लेटो की आदर्श राज्य सम्बन्धी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर ने लिखा है कि 
उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण, आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं।” 
आदर्श राज्य की आलोचना- 
प्लेटो का आदर्श राज्य सम्बन्धी विचार काल्पनिकता पर आधारित है, जो व्यवहार 


लक स्थापित नहीं हो सकता। आदर्श राज्य सम्बन्धी विचारों की निम्नलिखित आलोचना की 
| 
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1. आदर्श राज्य की धारणा कल्पना पर आधारित और अव्यवहारिक है। 
2. मानव आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर राज्य में तीन वर्गों की बात वास्तविकता पर 
आधारित नहीं हे। , 


प्लेटो का आदर्श राज्य और वास्तविकता 
Gdeal State of Plato and Reality) 

प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार को काल्पनिक कहा जाता,है। उस पर यह-आक्षेप 
किया. जाता है कि उसका आदर्श राज्य का विचार केवल स्वप्नलोकीय है तथा पृथ्वी पर उसे 
कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता। स्वयं प्लेटो ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि साम्यवाद 
और दार्शनिक शासक पर आधारित आदर्श राज्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन है लेकिन इसके 
बावजूद भी उसका आदर्श राज्य का विचार केवल काल्पनिक ही नहीं था क्योंकि प्लेटो के आदर्श 
राज्य का विचार तत्कालीन यूनानी राज्यों की वास्तविक स्थितियों पर आधारित था। जैसा सेबाइन 
ने कहा है “यद्यपि रिपब्लिक के विवेचन का धरातल बहुत काल्पनिक है, फिर भी वास्तविक 
संस्थाओं के निरीक्षण पर आधारित है।””' बार्कर ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा 
है कि “रिपब्लिक सिर्फ पूर्व मान्य सिद्धान्तं का निष्कर्ष मात्र नहीं है वह यूनानी जीवन के तथ्यों 
से अद्भूत भी है।”२ 

अतः वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होने. के कारण प्लेटो के रिपब्लिक का 
उद्देश्य यथार्थ जीवन को प्रभावित करना था। वह तत्कालीन राज्यों में व्याप्त ुर्गुणों से चिंतित 
था तथा उसकी यह प्रबल इच्छा थी कि उनमें ऐसे सुधार किये जायें ताकि वे दुर्गुणों से मुक्त 
हो सके और आदर्श राज्य का रूप धारण कर सकें। इसलिए बार्कर उसे एक राजनीतिक आदर्शवादी 
के साथ-वास्तविक राजनीतिज्ञ भी घोषित करता है। राजनीतिक सुधार हेतुं उसने अपने विचारों 
को व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा व साम्यवाद की व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग पर ही लागू 
की। उसने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, वह काल्पनिक न होकर वास्तविक 
यूनानी राज्य हे। इसलिए रसल का मत है कि “प्लेटो का आदर्श राज्य कल्पना प्रधान राज्यों 
के समान काल्पनिक नहीं था। उसका उद्देश्य उसे वास्तविक रूप से स्थापित करना था। बार्कर 
ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा है कि 'यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, 
बादलों में स्थिति एक नगर है, एक सूर्यास्त के दृष्य के समान है, जो सायं एक घण्टे के लिए 
रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता हैं। किन्तु 'रिपब्लिक' अस्तित्वहीन नगर नहीं 
है। यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य वास्तविक जीवन को मोड़ना 
या कम से कम उसे प्रभावित करना है।”” इसके अलावा आदर्श के रूप में भी इसका अपना 
महत्व है क्योंकि आदर्श ही मनुष्य को अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। अच्छे जीवन 
के मार्ग दर्शन हेतु आदशों का होना अनिवार्य है। जैसा प्लेटो का कहना है “इस बात की चिन्ता 
नहीं की जानी चाहिए कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यह विचारों से निर्मित है और इसी रूप 
'में यह मनुष्य के चिन्तन और कार्यों को प्रभावित करता रहेगा।” 


1. Sabine: ००.०. 2.39. 
2. Barker; op.cit. p.239 
3. Barker: Greek Political Theor, p. 23%. 
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आदर्श राज्य का पतन और शासन प्रणालियों का.वर्गीकरण . 
(Decline of Ideal State and Classification of Government) 


प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, उसे वह स्थायी नहीं मानता। 
उसका विश्वास है कि आदर्श राज्य जिन सिद्धान्तों पर आधारित है, उनकी कमी से उसका पतन 
निश्चित है। प्लेटो के अनुसार पतन क्रम निम्न प्रकार हैं- 
1. राजतंत्र- 
प्लेटो के अनुसार राजतंत्र में जनता अधिक सुखी रहती है क्योंकि इसमें शासक दार्शनिक 
होता है तथा न्याय सिद्धान्त व साम्यवादी भावना से अनुप्राणित होकर कार्य करता है। 
2. सैनिकतंत्र या कीर्तितंत्र- 
प्लेटो के विचार से साम्यवादी विचारों के परित्याग से व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना 
उत्पन्न होने से इस शासन व्यवस्था का पतन शुरू हो जाता है तथा सैनिक वर्ग सम्पत्ति पर कब्जा 
कर लेता है जिसके फलस्वरूप एक शासक के स्थान पर कई शासक उत्पन्न हो जाते हैं। इस 
| शासन व्यवस्था में विवेक के स्थान पर उत्साह की प्रधानता हो जाती है। प्लेटो ने इस शासन 
व्यवस्था को सैनिकतंत्र या कीर्तितंत्र के रूप में माना है क्योंकि इसमें कीर्ति बढ़ाने की आकांक्षा 
से राज्य का संचालन किया जाता है। 
* ` 3. धनतंत्र- 
व कीर्तितंत्र धीरे-धीरे अल्पतंत्र में बदल जाता है। कीर्तितंत्र में “उत्साह” तत्व की प्रधानता 
र * होतीं है लेकिन अल्पतंत्र में “काम' तत्व प्रधान होता है। इसमें समस्त सम्पत्ति का स्वामित्व कुछ 
` 3 व्यक्तियों के हाथों में आ जाता है तथा धन के बल पर वे शासन सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। इस 
शासन में धनवान व निर्धनों के मध्य गहन मतभेद के कारण संघर्ष में वृद्धि होती है। ` 
4. लोकतंत्र- 
अल्पतंत्र शासन में निर्धन जनमानस में असंतोष उत्पन्न होने के कारण विद्रोह होता 
हैं तथा शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों से निकल कर सम्पूर्ण जनमानस के हाथों में आ 
जाती है तथा लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्रीय शासन में स्वतंत्रता और समानता प्राप्त 
होती है तथा अनुशासन व आज्ञा पालन का विचार समाप्त हो जाता है। इसमें स्वतंत्रता का 
दुरुपयोग होने लगता है। 
5. निरंकुशतंत्र- 
जनतंत्रीय शासन में अत्यधिक स्वतंत्रता प्राप्त होने से आराजकता का वातावरण उत्पन्न 
हो जाता है। इसे समाप्त करने हेतु एक नेता उठ खड़ा होता है तथा वह जनता को उसके कष्टों 
का अन्त करने का बचन देता है। जनता ऐसे नेता पर विश्वास करके उसे सत्ता सौंपती है लेकिन 
ऐसा शासक जनआकांक्षाओं की पूर्ति न करके स्वेच्छाचारी शासन प्रारंभ करता है। व्ह अपनी 
स्थिति सुदृढ़ करने हेतु जनता का दमन शुरू करता है तथा बाहरी शासकों से युद्ध लड़ता है। 


यह स्वेच्छाचारी शासक ही निरंकुशतंत्र है। इसमें शासक की तानाशाही दृष्टिगोचर होती है। यह , 
सबसे निकृष्ट शासन है। ; 


(७-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'स्टेट्समैन' तथा लॉज 
(The Statesman and The Laws) 


स्टेट्समैन तथा लॉज में प्लेटो के अंतिम समय के राजनीतिक विचार उल्लिखित हैं। 
इन दो ग्रन्थों की रचना रिपब्लिक के पश्चात्‌ हुई। इनके सिद्धान्त 'रिपब्लिक' से भिन्न हैं। इनमें 
नगर राज्यों की समस्याओं के समाधान हेतु प्लेटो के अंतिम विचारों का समावेश है। 
स्टेट्समैन- | 

इस ग्रन्थ की रचना 367-361 ई0 पू0 के मध्य सेराक्यूज के डायोनिसियस द्वितीय 
के शासन काल में हुई। इसमें प्लेटो ने राजनेता को सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी मानते हुए उसके 
राजनीतिक नेतृत्व को सभी विज्ञानों से प्रधान माना है। स्टेट्समैन में आदर्श राजनीति के स्वरूप 
व कर्त्तव्यो के बारे में संवाद मुख्यतः थियोडोरस, सुकरात एक विदेशी तथा युवा सुकरात के मध्य 
होता है। संवाद के मध्य यह प्रतिपादित किया जाता है कि सच्ची राजनीतिज्ञता ज्ञान से ही उत्पन्न 
होती है जो अपने चरित्र में आदेशात्मक होता है। इसके द्वारा ही राजनीतिज्ञ आदेश देने की क्षमता 
और अन्य अधिकारियों से भिन्नता प्राप्त करता है। अतः आदेशात्मक ज्ञान एक राजनीतिज्ञ को 
सर्वोच्च और आदर्श बनाता है। दूंसरे लोग उसके अधीनस्थ होते हैं। उनके द्वार वही आदेश 
जारी किये जाते है जो उन्हें दिये जाते हैं। राजनेता अथवा शासक की गणना प्रथम श्रेणी के 
लोगों में होती है जिन्हें परमादेश देने का ज्ञान रहता है। प्लेटो के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न होने 
के कारण राजनेता सेनापति तथा न्यायाधीशों से बड़ा होता हैं। उसके द्वारा ही यह निर्णय किया 
जाता है कि वे कब और किन कार्यों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। 

प्लेटो के द्वारा स्टेट्समैन में इस मूल प्रश्न पर विचार किया गया है कि “आदर्श 
राज्य में नागरिक अपने शासकों पर किस सीमा तक निर्भर रहें। स्टेटसमैन में प्लेटो शासक 
को एक कलाकार मानता है तथा उसका कहना है कि उसे अपने कार्य को अच्छी तरह सम्पादित 
करने के लिए पूर्णतः बंधन मुक्त होना चाहिए।”' शासक को यह छूट होनी चाहिए कि वह 
जैसे उचित समझे, वैसे अपनी प्रजा का हित करे। प्लेटो का कहना है कि जैसे एक चिकित्सक 
बिना कानून नियंत्रण के चिकित्सा कार्य करता है ठीक वैसे ही शासक को भी स्वेच्छा से शासन 
संचालन करने का अधिकार है। प्लेटो ने सामाजिक सामंजस्य के आधार पर भी निरंकुशता 
का समर्थन किया है। उसके अनुसार राजनेता को मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए- जैसे 
एक बुनकर इस तरह ताने-बाने को मिलाता है कि उनमें उचित सामंजस्य बना रहे जैसे संगीतकार 
तीब्र व मंद स्वर में सामंजस्य स्थापित करता है, उसी तरह राजनेता को भी सामंजस्य बनाना 
चाहिये। प्लेटो के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने हेतु शासक दो उपायों को काम में लायेगा- 
प्रथम आध्यात्मिक द्वितीय भौतिक। शासक का प्रथम कार्य सभी सद्गुणों में समन्वय स्थापित 
करना है ताकि हर वर्ग अभाव से मुक्त होकर सामंजस्य स्थापित करे। तत्पश्चात उसे परस्पर विरोधी 
गुणों वाले स्री-पुरूषों को विवाह के माध्यम से मिलाना चाहिए ताकि सामाजिक सामंजस्य स्थापित 


हो सके। 
1. Sabine; op,cit,p. 68. 
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30 प्लेटो 
आसन itized 0 की विचार Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कानून मुक्त शासन का विचार 
प्लेटो कानून के बंधन से मुक्त शासन का समर्थक होने के बावजूद जब उसकी 
व्यावहारिकता व वास्तविकता का चिंतन करता हे तो पाता है कि यह आदर्श से अधिक दूर 
तथा यथार्थ के अधिक निकट है। अपने जीवन के अन्तिम समय 70 वर्ष की आयु में वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि यथार्थ राज्यों में और निरंकुश शासक के विचारों में कोई साम्य नहीं है। 
अतः व्यावहारिकता की दृष्टिगत रखते हुए वह इस तथ्य को स्वीकार करने हेतु विवश हुआ कि 
लोकमत और कानून का महत्व है। इसलिए अंत में वह कहता हैं कि कानून प्रशासित राज्य. 
चाहे आदर्श से कितने ही दूर क्यों न हों उसके आदर्श स्वरूप का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। 
उसने स्वीकार किया कि जहाँ कोई कला नियमों के बन्धन से छूट जाती है वहाँ सच्ची राजनीतिक 
कला विधियों के अस्तित्व से समाप्त नहीं होती है। उसके अनुसार यदि सच्चे राजनेता, प्रशासक 
के 'ज्ञान' के स्थान पर 'कानून' रख दिया जाये तो राज्य कायम रहेगा तथा समाज का संगठन 
. भी रहेगा। प्लेटो यह भी मानता है कि राजनीतिक कला में यह संभावना अधिक हैं कि वह 
प्रजा हित के बजाय अपना हित सम्पन्न करने लगे। अतः प्रजा के पास शासक पर प्रतिबन्ध 
हेतु कानून का होना आवश्यक है। उसके अनुसार कानून अनुभव और बुद्धिमान व्यक्तियों की 
उपज है, अतः कानून पर आधारित राज्य आदर्श राज्य का ही एक रूप है। अतः प्लेटो व्यावहारिक 
दृष्टि से राज्यों को आदर्श के अनुकूल बनाने के लिए कानून प्रशासित राज्य का समर्थन करता 
है तथा इसी आधार पर वह राज्यों का वर्गीकरण करता है। 
राज्यों का वर्गीकरण- 1 
प्लेटो ने कानून द्वारा शासित राज्यों के सम्बन्धी विचार के आधार पर सम्पूर्ण शासन 
प्रणालियों को दो भागों में बाँटा है तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ग को तीन भागों में विभाजित किया 
है। प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण कानून के आधार पर किया है।यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है-- 
1- कानून द्वारा संचालित राज्य, 2. कानूनविहीन राज्य 
कानून के आधार पर राज्य के वर्गीकरण के बाद प्लेटो ने व्यक्तियों की संख्या के 
आधार पर राज्य का वर्गीकरण किया है। इसके तीन प्रकार है- 


कानून द्वारा संचालित राज्य- 
1. एक व्यक्ति का शासन ~राजतंत्र (Monarchy) 
2. कुछ व्यक्तियों का शासन -कुलीनतंत्र (Aristocracy) 
3. अनेक व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र (Democracy) 
कानून विहीन राज्य- 
1. एक व्यक्ति का शासन -निरंकुशतंत्र (Tyrany) 
2. कुछ व्यक्तियों का शासन -धनिकतंत्र (Oligrachy) 


3. बहुत व्यक्तियों का शासन -अत्तिवादी लोकतंत्र (Extreme Democracy) 
उपर्युक्त वर्गीकरण के द्वारा प्लेटो कानून द्वारा संचालित एक व्यक्ति के शासन राजतंत्र 


को श्रेष्ठ शासन मानता हँ तथा कानून विहीन एक व्यक्ति के शासन को निरंकुशतंत्र व निकृष्ट 
शासन मानता हैं। 
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वर्गीकरण के आधार पर प्लेटो कानून द्वारा संचालित लोकतंत्र को अच्छा न मानकर 
कानून विहीन लोकतंत्र को अच्छा मानता है। उसके विचार से कानून विहीन लोकतंत्र में जनता 
का अहित कम होता है। प्लेटो ने प्रजातंत्र को निरंकुशतंत्र व धनिकतंत्र से श्रेष्ठ माना है क्योंकि 
उक्त दोनों व्यवस्थाओं में शासन सत्ता का दुरूपयोग कर जनता का शोषण करते हैं। 
लॉज- 

लॉज प्लेटो के जीवन की अन्तिम रचना है। इसे उसकी मृत्यु के एक वर्ष बाद उसके 
शिष्यं ने प्रकाशित किया। इस अन्य में प्लेटो का विचार वास्तविकता पर आधारित है। वह अपने 
जीवन के अन्तिम समय में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दार्शनिक शासक का आदर्श राज्य व्यवहार 
में संभव नहीं है। अतः उसने विधि: पर आधारित राज व्यवस्था का इस ग्रन्थ में समर्थन किया। 
उसने “लॉज” में आदर्श विधि व्यवस्था का निर्माण किया जिसके आधार पर उसकी कल्पना का 
आदर्श राज्य नहीं तो कम से कम सर्वोत्तम राज्य स्थापित हो सके जिसे उपादर्श राज्य कहा जाता 
है। लॉज' प्लेटो के जीवन के अनुभवों पर आधारित अन्थ है। 

यह अन्थ संवाद शैली में लिखा गया है। इसमें तीन पात्र हैं , प्रथम क्रीटवासी क्लीनियस 
द्वितीय स्मार्टा मेगिल्लस तथा तृतीय एथेंसवासी नाम रहित पाया है। इनका सम्बाद क्रीट द्वीप 
पर आरम्भ होता है जिसमें नया नगर बसाने के नियमों पर चर्चा होती है। उसमें एथेंसवासी नये 
नगर राज्य के लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख करता है। अपने ग्रन्थ 'रिपब्लिकः में जहाँ 
प्लेटो ने नगर राज्यों को सुधारने हेतु विचार व्यक्त किया वहाँ 'लॉज में उसने नये राज्य की 
स्थापना के बारे में चिंतन किया। 

लॉज के कुल बारह भाग है। प्रथम दो भाग में संगीत व नृत्य के महत्व का वर्णन 
है। तृतीय व चतुर्थ भाग में राजशास्र के आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन है। पंचम से लेकर आठवें 
भाग तक कानून, शासन संचालन, पदाधिकारियों, जनसंख्या व शिक्षा पद्धति का वर्णन है। 
नौ से ग्यारह तक के भाग, में विभिन्न प्रकार के कानूनों का वर्णन है। बारहवें भाग में पथप्रष्ट 
होने वाले अधिकारियों को दण्ड देने की व्यवस्था तथा नगर के नैतिक निरीक्षण करने हेतु नैशपरिषद 
का वर्णन है। 

२_.लॉज के प्रमुख सिद्धांत.( Main Principles in the Law )— 
| - आत्म संयम का महत्व (Importance of Self Control )- 

ˆ प्लेटो की 'रिपब्लिक' का आधारभूत सिद्धान्त “न्याय” था लेकिन 'लॉज' का आधारभूत 
सिद्धान्त आत्म नियंत्रण है। लॉज में प्लेटो न्याय व्यवस्था की स्थापना हेतु 'आत्मसंयम' को अनिवार्य 
मानता हैं। उसके अनुसार “आत्मसंयम' वह सर्वोच्च सद्गुण है जो राज्य का आधार होता है। 
आत्मसंयमी होने से समाज में विवेक, उत्साह और न्याय की प्रतिष्ठा होती है। आत्मसंयम के 
कारण विवेक निर्विध्न रूप से अपना कार्य करता है। प्लेटो का कहना है कि ऐसे कानूनों का 
निर्माण किया जाय जिससे लोग आत्मसंयमी बन सकें क्योंकि आत्म संयमी लोगों द्वारा निर्मित 
राज्य दोष मुक्त होगा तथा उसमें स्वतंत्रता, एकता और सूझ-बूझ आदि तीन आदर्शों की प्राप्ति 
होगी। 

(>>कांनून विषयक सिद्धान्त (11००७ ०९ Law) 
'लॉज' में प्लेटो ने कानून के महत्व को पुनर्स्थापित किया है। उसने कानून के स्वरूप, 
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आवश्यकता, स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है तथा राज्य में कानून. की प्रभुसत्ता को स्थापित 
किया है। रिपब्लिक में प्लेटो ने कानून, के अंकुशरहित शासन की कल्पना की लेकिन लॉज 
में उसके कानून के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया। इसमें उसने शासक व शासित दोनों को 
कानून के अधीन माना। प्लेटो द्वारा कानून की पुर्नस्थापना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
है। वह यह जान चुका था कि पृथ्वी पर आदर्श शासन की स्थापना संभव नहीं है। उसके विचार 
से समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु एक ऐसे स्वर्णिम सूत्र की आवश्यकता है जो मनुष्यों 
में एकता स्थापित कर सके तथा उन्हें कर्तव्यों का ज्ञान करा सके। प्लेटो ने कानून को ही एक 
ऐसा स्वर्णिम सूत्र माना। उसने व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर कानून की पुनर्स्थापना की। 
प्लेटो ने जिस कानून की पुनर्स्थापना की, वह आज के कानून से भिन्न है। कानून से तात्पर्य 
मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धनतों से है जो विवेक पर आधारित हों। उसके अनुसार कानून का 
उद्देश्य समाज तथा शासन की सुदृढता हेतु व्यवहारिक आधार प्रदान करना है। उसने कानून 
- को दर्शन तथा ज्ञान का साकार रूप स्वीकार किया। उसने कानून को मनुष्य के लिए दो प्रकार 
से आवश्यक माना। प्रथम व्यक्ति में सामाजिक हितों को समझने की क्षमता नहीं होती है। द्वितीय 
यदि वह समझ भी जाये तो निजी स्वार्थ व वासनाओं के कारण तदानुसार आचरण नहीं करता। 
अतः सामाजिक हितों की सिद्धि के लिए कानून अनिवार्य है। समाज हित जानने के 
लिए व्यक्ति को कानून की आवश्यकता है क्योंकि कानून समस्त समाज के ज्ञान और अनुभव 
तथा मानवता से अपने-आपको पशुता से ऊपर उठाने के युग-युगों के प्रभाव की अभिव्यक्ति 
है। कानून मनुष्य को वासना के वशीभूत होकर सामाजिक हितों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता 
है। अतः बुद्धि के इस पवित्र बंधन का सदैव पालन होना चाहिए। प्लेटो नें 'लॉज' में कानून 
को वही स्थान दिया जो 'रिपब्लिक' के आदर्श राज्य में बुद्धि को दिया। प्लेटो का कहना है 
कि कानून का निर्माण एक संहिता द्वारा होना चाहिए क्योंकि ऐसे कानूनों का निर्माण उसी से 
संभव है जो समाज को संघर्ष से मुक्त करके कर्त्तव्य का ज्ञान करा सकें। 
इस प्रकार “लॉज” के कानून की सर्वोच्चता के सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है। 
प्लेटो का कहना है कि राज्य को कानून के अनुसार होना चाहिए न कि कानून राज्य के अनुकूल। 
शासक को कानून के सेवक की भाँति राज्य का संचालन करना चाहिए। सरकारी पदाधिकारियों, 
जनता व देशवासियों द्वारा माँग करने पर ही कानून में परिवर्तन करना चाहिए। 
प्लेटो प्रत्येक नये कानून के साथ उसकी प्रस्तावना को आवश्यक मानता है। कानूनों 
को सिद्धान्ते पर आधारित होना चाहिये ताकि सभी व्यक्तियों का उनमें विश्वास हो। इससे उनके 
पालन में सहायता मिलेगी और लोग प्रसन्नता से कानून का पालन करेंगे तथा बलपूर्वक कानून 
का पालन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लेटो का कहना है कि कानून के पालन हेतु 
नागरिकों का बौद्धिक विकास अनिवार्य है, अतः इसके लिए राज्य को उचित शिक्षा का प्रबन्ध 
करना चाहिए। 
3 इतिहास की शिक्षायें (Lessons of History )- 
लॉज में प्लेटो ने कानून पर आधारित राज्य के सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व 
इतिहास के आधार पर उसके बारे में निष्कर्ष निकालता है। इसके आधार पर 'रिपब्लिक' में 
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उसने जहाँ आदर्श राज्य का समर्थन किया वहीं लॉज में वह व्यवहारिक दृष्टि से ऐतिहासिक अध्ययन 
के आधार पर मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। उसने फारस के निरंकुश तंत्र तथा 
एथेंस के प्रजातंत्र का अध्ययन किया तथा पाया कि दोनों में गुण व अवगुण हैं, अतः उसने 
दोनों शासन प्रणालियों को संयुक्त कर प्रजातंत्र की स्वतंत्रता तथा राजतंत्र के विवेक के मिश्रण 
से एक मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन किया। प्लेटो का कहना था कि राज्य व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिये जो निरंकुश राजतंत्र व अनियंत्रित प्रजातंत्र के दोषों से मुक्त हो। इसलिए “लॉज' 
में राजतंत्र तथा प्रजातंत्र दोनों के तत्वों के समन्वययुक्त राजव्यवस्था का वर्णन किया गया है। 
उसका कहना था कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी तो राज्य का पतन उसी तरह 
हो जायेगा जिस प्रकार अधिक पालों वाले जहाज, अधिक मांस वाले शरीर और अधिक शक्ति 
वाले मन का पतन हो जाता है। अतः फारस व एथेंस की शासन व्यवस्था के दोषों को दूर करने 
हेतु प्लटो ने मिश्रित. शासन व्यवस्था का समर्थन किया। 
4. मिश्रित संविधान (Mixed Constitution)- 
~~ ` प्लेटोने 'लॉज' में जिस आदर्श राज्य की विवेचना की, उसकी एक प्रमुख विशेषता 
उसका मिश्रित संविधान है। इस सिद्धान्त का उद्देश्य शक्तियों के संतुलन द्वारा समरसता प्राप्त 
करना है। इसका उल्लेख अरस्तू तथा पोलिवियस के लेखों में मिलता है। मांटेस्क्यू को भी इसका 
पूर्वज माना जाता है। इसके अनुसार राजा व प्रजा, धनी व निर्धन, बुद्धिमान व शक्तिशाली सभी 
वर्गों का सहयोग आवश्यक है। प्लेटो का मिश्रित राज्य राजतंत्र की बुद्धि और प्रजातंत्र की स्वतंत्रता 
का समन्वय है। प्लेटो के अनुसार मिश्रित राज्य के सिद्धान्त द्वारा विरोधी शक्तियों में सामंजस्य 
स्थापित करके राज्यों के पतन को रोका जा सकता है तथा स्थिरता की स्थापना की जा सकती 
ह्‌ा 
5. उपादर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या 
(Geography and Population of Sub-Ideal State) — 
प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य की स्थापना में भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत महत्व 

प्रदान किया। उसके विचार से भौगोलिक परिस्थितियों का नागरिकों पर अधिक प्रभाव होता है। 
प्लेटो के विचार से उपादर्श राज्य समुद्र के निकट नहीं होना चाहिये क्योंकि समुद्र के निकट 
होने से उसके निवासी समुद्री व्यापार करेंगे और वे भ्रष्ट तथा दूषित हो जांएगे।उसने उपादर्श 
राज्यं कों कृषि प्रधान आत्मनिर्भर बनाने का विचार किया। उसके अनुसार उपादर्श राज्य की 
जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। इस जनसंख्या का निर्धारण उसने पाइथागोरस के प्रभाव से 
किया। इस जनसंख्या निर्धारण के कई कारण थे। प्रथम यह ऐसी जनसंख्या है जो एक से दस 
तक की संख्याओं से विभाजित की जा सकती है। जैसे (12:3456:7= 5040 तथा 
7५8910 = 5040) द्वितीय यह संख्या युद्ध व शांतिकाल में उपयोगी है। युद्ध में व्यूह 
रचना के उपयुक्त तथा शांति काल में भूमि वितरण आदि के लिए सुविधाजनक है। तृतीय इस 
संख्या का मुख्य भाजक बारह है। इससे उपादर्श राज्य को बारह जातियों में बॉटा जा सकता 
है तथा बारह महीनों काम करने के लिए राज्य परिषद की बारह समितियाँ बन सकती है। चतुर्थ 
कारण प्लेटो द्वारा गणित को महत्व जिससे नागरिक विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। पाचवा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


34 Digitized by Arya Samaj -छलेदे।०n Chennai and eGangotri 


कारण गणित के आधार पर राज्य को बारह भागों में बाँट कर उनका महीनों के साथ सम्बन्ध 
जोड़कर उन महीनों में होने वाली दैवीय कृतियों के साथ इन भागों को संयुक्त करना था। 
6. सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था- 
`= सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था- 'लॉज' में प्लेटो के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार 

'रिपब्लिक' से भिन्न हैं। उसने “लॉज” में साम्यवादी विचार को त्यागकर सम्पत्ति व परिवार का 
समर्थन किया। वह मकान भूमि को व्यक्तिगत सम्पत्ति मानता है लेकिन भूमि को व्यक्तिगत अधिकार 
में रखते हुए भी उसकी उपज पर सार्वजनिक अधिकार मानता है। 

वह सामाजिक और आर्थिक असमानता का विरोधी है क्योंकि सम्पत्ति की विषमता 
को राज्य में संघर्ष का कारण मानता है। अतः उसने एक चार के अनुपात में ही सम्पत्ति के 
अन्तर को स्वीकार किया। इसके अलावा सम्पत्ति होने पर राज्य द्वारा हस्तगत कर ली जायेगी। 
उसने सम्पत्ति के प्रयोग पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये। कोई नागरिक अपनी भूमि को न बेच सकता 
है और न गिरवी रख सकता है तथा उसे कोई व्यापार या धन्धा करने का भी अधिकार नहीं 
है क्योंकि इसके नागरिक भ्रष्ट हो जाते हैं। प्लेटो का कहना है कि सम्पत्ति का अधिकार समाज 
द्वारा प्रदत्त है, अतः उसका प्रयोग समाज हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सम्पत्ति की 
व्यवस्था को निरन्तर बनाये रखने हेतु वह राज्य की जनसंख्या 504 0 पर स्थिर रखना चाहता 
|  है। उसके अनुसार इससे अधिक होने पर सन्तति निरोध का साधन अपनाया जाना चाहिए तथा 
घटने पर अंविवाहित पुरुषों को दण्ड और विवाहित पुरुषों को सन्तान उत्पन्न करने पर पुरस्कार 
देना चाहिए। 

2- श्रम विभाजन-- प्लेटो ने श्रम विभाजन को समाज का मूल सिद्धान्त ठहराया 
है। उपादर्श राज्य में श्रम विभाजन तीन भागों में किया गया है 

1. विदेशियों के लिए व्यापार व उद्योग 
2. दासों या गुलामों के लिए खेती 


को अनिवार्य मानता है। 
प्लेटो ने 'लॉज' में धर्म और राज्य के सम्बन्ध का वर्णन किया है। वह धर्म को राज्य 
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के नियंत्रण में रखने का पक्षधर है। वह धार्मिक कर्मकाण्डों को राज्य की देखभाल में करवाना 
चाहता है। वह धार्मिक उत्सवों को भी राज्य के द्वारा करवाने का पक्षधर है। उसने नास्तिकता - 
के लिए दण्ड की व्यवस्था की है। प्लेटो ने एक नवीन संस्था नौक्टरनल कोंसिल का प्रावधान 
किया है। यह संस्था कानून से बाहर होगी तथा राज्य की वैधानिक संस्थाओं के नियमन और 
नियंत्रण का कार्य करेगी। ; Ee 


a ~ र्ट 
९प्लेटो और फासीवाद 


प्लेटो के बारे में एक प्रश्न यह उठता है कि वह फासीवादी है! कुछ लोग उसे प्रथम 
फासीवादी विचारक कहते है। अतः यह स्पष्ट करना उचित है कि वह कहाँ तक फासीवादी है 
"फासीवाद की विशेषतायें- 
1. फासीवाद से तात्पर्य ऐसे तानाशाही राज्य से है जहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। 
उसमें सर्वाधिकार राज्य को प्राप्त होते हैं। 
2. यह असमानता पर आधारित होता है। इसकी मान्यता है. कि जनसाधारण में नेतृत्व की 
क्षमता नहीं होती है। १! Fr 
3. फासीवाद प्रजातंत्र की विरोधी विचारधारा है। 
4. फासीवाद राज्य को श्रेष्ठ मानता है। 
5. फासीवाद समष्टिवादी है। राज्य के हित में ही सभी व्यक्तियों का हित मानता है। 


'फासीवाद और प्लेटो 


समानता- 
- फासीवाद और प्लेटो दोनों अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते है। 
: दोनों की विचारधारा प्रजातंत्र विरोधी है। 
- दोनों के विचारों में स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं है। 
- दोनों विचारधारायें राज्य को सर्वोपरि मानती है। 
- फासीवाद के समान प्लेटो भी शासक को सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान मानता है। 
- दोनों विचारंधारायें कुलीन तंत्र की समर्थक हैं। 
- दोनों व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं; अधिकारों का नहीं । 
8. दोनों में शिक्षा का उद्देश्य नेतृत्व की शिक्षा देना है। 
असमानतायें- 
प्लेटो व फासीवादी विचारधारा में निम्नलिखित असमानतायें है :-- 
1. फासीवाद तर्कवाद और बुद्धिवाद का विरोधी हैं जबकि प्लेटो का विचार तर्कवाद और 
बुद्धिवाद पर आधारित है। 
2. प्लेटो आदर्शवादी है जबकि फासीवाद यथार्थवादी है। | 
3. प्लेटो का विचार संयम पर आधारित है जबकि फासीवाद विरोधियों के दमन पर बल देता 
| 


~ 


NN 0०0 (॥॥. + (७७ (>> 
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4. प्लेटो का चिन्तन नैतिकता पर आधारित है जबकि फासीवाद अनैतिक उपायों का 
सफलता हेतु उपयोग का पक्षधर है। 
५. प्लेटो का चिन्तन व्यक्ति के हित पर आधारित हे जबकि फासीवाद व्यक्ति के हित की 
अवहेलना करता है। . 
6. प्लेटो आदर्श राज्य का पक्षधर है जबकि फासीवाद साम्राज्यवादी राज्य का समर्थक है। 
7. प्लेटो का चिन्तन शांतिवादी है जबकि फासीवादी विचारधारा युद्ध की समर्थक है। 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्लेटो की विचारधारा 
व फासीवाद में कुछ समानतायें है लेकिन ये समानतायें मामूली हैं। दोनों में असमानतायें अधिक 
महत्व की हैं। प्लेटो और फासीवाद में वास्तविक रूप से कोई सम्बन्ध नही हैं, अतः यह कहना 
उपयुक्त नहीं है कि प्लेटो फासीवादी है। 


प्लेटो का अनुदाय और महत्व 


प्लेटो को कल्पनावादी विचारक कहा जाता है लेकिन वह कल्पनावादी न होकर 
आदर्शवादी व्रिचारक है। उसने अपने आदर्शवादी विचारों से वास्तविकता में सुधार करने का 
प्रयास किया। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य के बारे में वह स्वयं कहता है कि ऐसा आदर्शराज्य 
स्वर्ग में ही सम्भव है, पृथ्वी पर नहीं, लेकिन उसने अपने विचारों में ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण 
किया जो वास्तव में होना चाहिए। उसने तत्कालीन व्यवस्था में सुधार हेतु आदर्श मापदण्ड को 
स्थापित करने का प्रयास किया। प्लेटो आदर्शवादी होते हुए भी एक व्यवहारिक दार्शनिक हैं। 
जैसा जेनेट का कहना है कि “प्लेटो की राजनीति का एक अंश काल्पनिक है और एक अंश 
आदर्शवादी। काल्पनिक अंश मृत है और पुनर्जीवित नहीं होगा, लेकिन आदर्शवादी अंश अमर 


॥ 
प्लेटो के दर्शन में काल्पनिक तत्व- ६ 
प्लेटो के दर्शन में कुछ काल्पनिक तत्व हैं। उसका स्त्रियों का साम्यवाद तथा सम्पत्ति 
का साम्यवाद बहुत कुछ सीमा तक काल्पनिक ही. है। उसके अलावा रिपब्लिक में वर्णित आदर्श 
राज्य में दार्शनिक शासक बुद्धि के बल पर शासन-करेगा। उसे कानून की कोई आवश्यकता 
नहीं होगी। उसका यह विचार काल्पनिक ही हैं। 
प्लेटो दर्शन में स्थायी: महत्व के तत्व- 
प्लेटो के दर्शन में काल्पनिक विचारों के अलावा कुछ स्थायी महत्व के भी तत्व हैं। 
उसके द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त, कार्य विशेषीकरण सिद्धान्त, बुद्धि का शासन, स्त्री-पुरूष 
की समानता तथा सम्पत्ति के साम्यवाद का विचार आदि स्थायी महत्व के विचार है। 
प्लेटो का राजदर्शन इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शन रहा है। वह. एक देशीय 
विचारक न होकर सर्वदेशीय, सर्वकालिक है। उसका प्रभाव थामस मूर की रचना 'यूटोपिया” 
सिसरो की “दी रिपब्लिक', संत आगस्टाइन की “दैवीय राज्य की कल्पना”, दांते की 'दी मोनार्किया' 
आदि पर है। आधुनिक विचारों में उसका सर्वाधिक प्रभाव रूसो व हीगल पर है। उसकी महत्ता 
के सम्बन्ध में मैक्सी ने लिखा है कि “उनकी रचनायें चौबीस शताब्दियाँ बीत जाने के बाद 
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भी आज आदर के साथ पढ़ी जाती हैं, उनसे प्रेरणा अहण की जाती है और इनके आधार पर 
अपने मतों की पुष्टि की जाती है। किसी विचारक की अमरता और महत्ता का इससे अधिक 
प्रबल प्रभाव नहीं मिल सकता है।””' केटलिन ने उसे दर्शन का पोप कहा है। एमर्सन ने तो 
यहाँ तक कहा है कि “प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है।” 


प्रश्‍न- 


. जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वह प्लेटो के लिए न्याय है। (फोस्टर) विवेचना कीजिए। 
. न्याय प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में तथा राज्य में एकता तथा सामंजस्य का सिद्धान्त है! 


स्पष्ट कोजिए। 


. प्लेटो के “न्याय सिद्धान्त” की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 
- “रिपब्लिक का मूल विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके निवास स्थान की खोज है” इस 


कथन के सन्दर्भ में प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 


- प्लेटो के शिक्षा सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 
- “प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति पर विचार नहीं , शिक्षा पर सवोत्तम कृति है” (रूसो) इस 


कथन की व्याख्या कीजिए। 


. प्लोटो के साम्यवादी सिद्धान्त का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 
„ -प्लेटो के आदर्श राज्य सम्बन्धित विचारों की विवेचना कीजिए। 


9. प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा को समझाइये तथा बताइये कि क्या प्लेटो 


10. 
11. 


सर्वाधिकारवादी था। 
क्या प्लेटो प्रथम फासीवादी विचारक था, विवेचना कीजिए? 
लाज में वर्णित प्लेटों के विभिन्न.विचारों का वर्णन कीजिए। 


2 


1. Maxy; Political Philasphies, 2 54-55. 
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"अरस्तु 


-एचन श्रीदस्चाद 


जीवन परिचय 


राजनीति विज्ञान के जनक तथा महान दार्शनिक प्लेटो के प्रधान शिष्य अरस्तु का 
जन्म एथेंस के उत्तर में 200 मीटर दूर स्टेगिरा के छोटे से नगर में हुआ था। उनके पिता 
निकोमाखस, मैसीडोंना के राजा तथा सिकन्दर के दादा के दरबार में राजवैद्य थे। शायद पिता 
के वैद्यः रूप के प्रभाव के कारण ही अरस्तु ने अपनी अपनी पुस्तक 'पालिटिक्स' की चौथी, 
पांचवी तथा छठी पुस्तकों में एक जीवशास्री के समान विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का 
वर्णन किया है और एक चिकित्सक की भांति इन प्रणालियों में उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा 
के उपाय लिखे हैं। 
सत्रह वर्ष की आयु में अरस्तु प्लेटो की कीर्ति से आकृष्ट होकर ज्ञानार्जन के लिए 
एथेंस गये तथा बीस वर्ष प्लेटो की एकेडमी में बिताये। प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से इतने प्रसन्न 
थे कि वे अरस्तु को एकेडमी की शरीरधारिणी बुद्धिमत्ता कहते थे। 
347 ई0 में प्लेटो की मृत्यु के पश्चात्‌ अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया तथा वे लघु एशिया 
के एस्सस नगर चले गये। 342 ई० पू में अरस्तु को सिकन्दर के पिता फिलिप ने सिकन्दर 
के प्रशिक्षण हेतु मैसीडोनिया की राजधानी पेल्ला में बुलाया जहाँ अरस्तु छः वर्ष तक रहे। सिकन्दर 
को उन्होंने यह शिक्षा दी कि वह यूनानियों का नेता तथा बर्बर जातियों का स्वामी बने। सिकन्दर . 
के विश्व-विजय पर निकलने के पश्चात्‌ अरस्तु 335 ई0 पू0 में पुनः एथेंस चले गये जहाँ जीवन 
के अंतिम तेरह वर्ष व्यतीत कर 322 ई0 पू० में अरस्तु की मृत्यु हो गयी। 
अरस्तु ने प्लेटो के समान राजनीतिक उथल-पुथल तथा अव्यवस्था से जूझ रहे ग्रीक 
नगर-राज्यों में अपना जीवन व्यतीत किया था। उसने स्पार्टा का पतन भी देखा था, अतः अरस्तु * 
के लिए राजनीतिक जीवन में एकता तथा स्थायित्व, दों प्रमुख तत्व थे। 
एथेंस लौटकर अरु ने प्लेटो की एकेडमी के समान एक नया विद्यालय, ल्यूक्रिओन 
या लाइसियम (Lyceum) स्थापित किया। 
अरस्तु अपने काल का एक महान ज्ञानी था। प्लेटो अपने इस शिष्य को विद्वानों 


का प्रधान (Master of Them that Know) कहता था। अस्तु ज्ञान का. एक चलता- 
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फिरता विश्वकोष था। उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है जो सर्वथा उचित है 
क्योंकि अरस्तु के विचारों का गहरा प्रभाव उनके बाद के काल के विचारकों पर देखा जा सकता 
है। अरस्तु के विचार अति व्यापक, उनका विश्लेषण अत्यंत सुव्यवस्थित तथा उनकी विषयों 
की मीमांसा गहन थी तथा उनके सम-सामयिक सरकारों के अध्ययन के ज्ञान से पूर्ण थी। अरस्तु 
गणित के अतिरिक्त ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं के पंडित थे। उन्होंने तर्क विज्ञान का प्रादुर्भाव 
किया।' | (0998446 
अस्तु की पद्धति- ख्याल ० “यात पल 
अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक उद्गमनात्मक ( (विशेष घटनाओं 
से सामान्य नियम निकालने की पद्धति), विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग 
किया। उन्होंने विषय के मूल तथा उद्देश्य तक पहुँचने हेतु टीलिओलॉजिकल पद्धति का भी 
प्रयोग किया। अरस्तु का मानना था कि किसी भी वस्तु या विषय का उद्देश्य उसकी प्रकृति में 
निहित है और वस्तु की मूल प्रकृति जानने के लिए यह अनिवार्य है कि उसके विकास के विभिन्न 
चरणों का अध्ययन किया जाये। उदाहरणार्थ यदि हमें मनुष्य के विषय में जानना हैं तो उसके 
विकास की' 5रम परिणति समाज के सम्बन्ध में भी ज्ञान प्राप्त करना होगा 
प्लेटो तथा अरस्तु में प्रमुख भेद पद्धति के ही आधार पर दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो 

कल्पनाशील तथा सांश्लेषिक थे जबकि अरस्तु तथ्यों को मानने वाले तथा विश्लेषणात्मक थे। 
यह कहा जाना है कि अरस्तु ने तत्कालीन यूनानी जगत के एर्थेस, स्मा आदि 158 नगर 
राज्यों के संविधानों का संकलन कराया, इन संविधानों के सम्यक्‌ निरीक्षण और तुलनात्मक 
अध्ययन के आधार पर अरस्तु ने अपना राजनीति विषयक ग्रन्थ लिखा तथा आदर्श राज्य का 
स्वरूप प्रस्तुत किया। उससे पहले प्लेटो ने कल्पनाओं के आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण 
किया था, जबकि अरस्तु ने निरीक्षण और शोध की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजनीतिशास्र 
को वैज्ञानिक अध्ययन का स्वरूप प्रदान किया। 

अरस्तु की कृतियाँ- | 
____ असु का संपूर्ण जीवन ही ज्ञानोपार्जन को समर्पित था। उनके अन्यो की संख्या 400. 
.के लगभग बतायी जाती.है। उनकी रचनायें स्वयं में एक सम्पूर्ण पुस्तकालय हैं। इस महान: विद्वान 
ने छः न्थ, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या, सोफिस्ट इत्यादि पर लिखे। इनके अलावा उन्होंने 
वार्ता (डाइलॉग) शैली में- आत्मा, जीव-जन्तुओं के इतिहास, शरीर के अवयवों, उनकी रचना, 
नीतिशाख्न,.पराभौतिकी इत्यादि पर अन्य लिखे। इसके अलावा उन्होंने राजतंत्र, उपनिवेश, दर्शन 
इत्यादि पर भी पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तक संविधान, जो 158 संविधानों के अध्ययन के 
आधार पर लिखी गयी थी, राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिये एक अनुपम कृति है। अरस्तु की 
सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “पालिटिक्स' हे । यह पुस्तक मात्र सैद्धान्तिक नहीं वरन्‌ व्यावहारिक ज्ञान 
से भी परिपूर्ण है। इसमें न केवल सरकारों का ही अध्ययन है वरन्‌ उनके दोषों तथा दोष-निवारण 
के तरीकों का भी वर्णन है। यह पुस्तक राजनेताओं के लिये एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। 

1. Maxy; Political Philospleg, ०. 76. 
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पालिटिक्स का सारांश- ८ ॥ 
पॉलिटिक्स आठ पुस्तकों में विभक्त है। इसमें छः प्रकार के विषयों पर विचार 
व्यक्त किये गये हैं। ये विभिन्न विषय एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इनका प्रथम विषय है गृहस्थ 
तथा उसकी अर्थव्यवस्था, जिसका विवेचन प्रथम पुस्तक में किया गया है। दूसरी पुस्तक में आदर्श 
राज्य के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया गया है। तीसरी पुस्तक में संविधानों 
के सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। इस पुस्तक में नागरिक तथा नागरिकता सम्बन्धी 
प्रश्नों पर विचार कर के संविधानों का वर्गीकरण किया गया है। न्याय के स्वरूप के विषय में 
भी इस पुस्तक में बताया गया है। चौथी पुस्तक में विभिन्न प्रकार की वास्तविक शासन प्रणालियों, 
पांचवी पुस्तक में इन प्रणालियों में होने वाले वैधानिक परिवर्तनों तथा क्रान्ति के कारणों पर, 
प्रकाश डाला गया है तथा छठी पुस्तक में उन उपायों का वर्णन है जिनसे लोकतंत्रों तथा अल्पतंत्रों 
को सुस्थिर बनाया जा सकता है। ये तीनों पुस्तकें व्यावहारिक ज्ञान से सम्बन्धित हैं। सातवीं 
तथा आठवीं पुस्तकों में क्रमशः राजनीतिक आदशों तथा शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों एवं युवकों 
के प्रशिक्षण की सामान्य योजना, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत की शिक्षा के उद्देश्यों तथा उपायों 
का वर्णन है। 
पालिटिक्स के विषय में अलग-अलग विचारकों ने भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत किये हैं। 
जैलर के अनुसार “पालिटिक्स प्राचीन युग से हमें प्राप्त समृद्धतम निधि तथा राजशास्त्र के क्षेत्र 
में हमें दी गई महानतम देन है।” फोस्टर के अनुसार “यह राजनीतिज्ञों के लिये, ग्रीक राज्यों 
के सामूहिक राजनीतिक अनुभव, छने हुए विवेक से परिपूर्ण पुस्तिका है परन्तु ए0 ई0 टेलर 
के अनुसार एक विस्तृत विषय पर यह एक साधारण अन्थ है। कुछ अपवादों को छोड़कर 
पॉलिटिक्स से सम्बन्ध में आम राय उसके पक्ष में ही है न कि उसके विपक्ष में। 
अरस्तु पर उसके गुरू प्लेटो का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनकी ““पॉलिटिक्स'” पर 
इस प्रभाव की स्पष्ट छाप है। प्लेटो की पुस्तक “लॉज” जो प्लेटो के (560010 ७९७! [0९21 
5181८) का वर्णन है, अरस्तु की पालिटिक्स को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हुई देखी जा 
सकती है। दोनों पुस्तकों में कई साम्य हैं।' 
1. लॉज' की भांति “पॉलिटिक्स में भी कानून की सर्वोच्च प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को तथा 
शासकों को कानून का संरक्षक और सेवक स्वीकार करने की मान्यता को बल दिया गया 
है। (पॉलिटिक्स 311614)। 
2. असस्तु राज्य रहित मनुष्य को देवता या पशु मानता है। (पॉलिटिक्स- 12114-16)। 
यह लॉज के 'एक संदर्भ का रूपान्तर है। (डायलाग्ज आफ़ प्लेटो पृ0 618-20)। 
3. लाज की तीसरी पुस्तक का अनुसरण करते हुए अरस्तु ने परिवार से राज्य के विकास का 
वर्णन करते समय होमर के अन्य से वही उद्धरण दिया है जो प्लेटो ने दिया था! 
(पॉलिटिक्स- 11316-8)। 


4. दोनों अन्थो में मिश्रित संविधान की कल्पना दी गयी है तथा स्पार्टा का उदाहरण दिया गया 
|| “र 


—— वाया 
1. Barker; Greek Political theory, p.380:381. 
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5. पॉलिटिक्स व लॉज की पहली तथा आठवीं व ग्यारहवीं पुस्तकों में समानता है। 
6. दोनों के आदर्श राज्यों में भी कई समानतायें हैं परन्तु प्लेटो जिसे द्वितीय श्रेणी का आदर्श 
राज्य मानता है, वह अरस्तु का उच्चतम कोटि का आदर्श राज्य है। 
¦ .अरस्तु के राज्य सम्बन्धी विचार 
' अस्तु के राज्य की उत्पत्ति से सम्बन्धित विचार राजनीति विज्ञान को उसकी एक 
अनुपम देन है। अरस्तु राज्य की दैवीय उत्पत्ति, शक्ति सम्बन्धी तथा सामाजिक अनुबंध सम्बन्धी 
अवधारणा से सहमत नहीं था। अरस्तु सोफिस्टों के इस विचार से भी सहमत नहीं था कि राज्य 
का निर्माण एक उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए किया गया था। वह काफी विश्लेषण के पश्चात्‌ 
इस निर्णय पर पहुँचता है कि राज्य की उत्पत्ति मानव प्रकृति के विकास में देखी जा सकती 
है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है जिसका 
दुर्भाव कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। मनुष्य अकेले अपनी _ 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। सर्वप्रथम मनुष्य वंश-विस्तार के लिये कुटुम्ब बनाता _ _ 
है। कुटुम्ब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दास रखे जाते हैं। ये कुटुम्ब धीरे-धीरे अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आम का रूप धारण कर लेते हैं। आम में मनुष्य की प्रजनन, 
तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कुछ अन्ये आवश्यकताओं की भी पूर्ति होने _ 
लगती है जैसे आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए आम पंचायत का निर्माण होता है और गांव 
के मेलों से उसकी धार्मिक आवश्यकताओं की. पूति होती हैं। राज्य के विकास के मार्ग में तीसरी 
स्थिति आमं के सम्मिलन की है जिससे नगर राज्य का जन्म होता है। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में अरस्तु कहते हैं, “State comes into existence originating in bare needs of life, 
and continuing in existence for the sake of 2000 |€.” नगर राज्य में कुटुम्ब और 
आम की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कुछ अन्य आवश्यकतायें भी पूरी होती हैं। राज्य 
सैनिक संगठन बनाकर अपने निवासियों की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करता है, न्याय का कार्य 
सुचारु रूप से होता है, नगर-राज्य में विद्याओं और कलाओं का विकास होता है, मनुष्य की 
बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का विकास होता है। नगर-राज्य मनुष्यं का श्रेष्ठतम समुदाय है। 
अरस्तु राज्य तथा समाज के बीच कोई भेद नहीं करता। वह कहता है कि मनुष्य न 
केवल एक राजनीतिक प्राणी है वरन्‌ वह एक सामाजिक प्राणी भी है। प्रो0 इबेन्सटाइन के 
अनुसार सत्रहवीं शताब्दी से राज्य और समाज में भेद किया जाने लगा, इस आधार पर कि 
केवल राज्य में ही संप्रभुता होती है। अरस्तु नैतिक संप्रभुता के सम्बन्ध में ही विचार करता था 
न कि कानूनी संप्रभुता। 
अरस्तु के विचारों से यह भी ज्ञात होता है कि वह नगर-राज्यों को संगठन की सर्वोच्च 
इकाई मानता था। वह नगर-राज्य से आगे राषट्र-राज्य की कल्पना भी नहीँ करता है। 
राज्य को स्वरूप-([) 
कैली अस्तु राज्य को मनुष्य का ही एक व्यापक रूप मानता है। मनुष्य अपने हितों के - 
_ सिद्धि के लिए संगठनों का निर्माण करता है। ये संगठन कृत्रिम नही हैं क्योंकि इन्हें मनुष्य ने 
बनाया है वरन्‌ ये पूर्णतया स्वाभाविक हैं क्योंकि.ये मनुष्य के स्व॒ के अनिवार्य अंग हैं। अरस्तु 
४३ >> jes) STN 
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के अनुसार मनुष्य तथा राज्य के जीवन में कोई भेद-भाव नहीं है। यदि राज्य पूर्णतया विकसित 
हे तो मनुष्य का जीवन स्वतः विकसित होगा। एक विकसित राज्य में मनुष्य के जीवन, उसकी 
नैतिकता, उसकी आत्मनिर्भरता इत्यादि का भी विकास होगा, इस दृष्टि से राज्य मनुष्य का ही 
एक व्यापक स्वरूप है। र 
राज्य का प्राकृतिक होना और मानव जीवन के लिये अनिवार्य होना, उसकी दूसरी 
प्रमुंख विशेषता है। सोफिस्ट राज्य को कृत्रिम मानते थे तथा कानूनों के पालन का आधार दण्ड 
का भय या पुरस्कार की आशा मानते थे। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक मानते हैं व उसे नैतिक 
शक्ति प्रदान करते हैं। अरस्तु यह भी मानते हैं कि राज्य मनुष्य को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करता 
है और मनुष्य की प्रकृति सदैव सर्वोत्तम के लिए ही प्रयासरत रहती है। इस.आधार पर भी राज्य _ 
प्राकृतिक है न कि कृत्रिम। राज्य का विकास परिवार से हुआ जो मनुष्य की नैसर्गिक इच्छाओं 
का परिणाम हे न कि उसके ऊपर थोपा गया है। राज्य तर्क पर आधारित होता है .और यह 
तार्किक शक्ति व बुद्धि जो न्याय व अन्याय की पहचान करती है, मनुष्य में ही पायी जाती है 
अन्य जीव-जन्तुओ में नहीं। इसी गुण के कारण परिवार तथा राज्य का जन्म होता है। 
अरस्तु राज्य को परिवार व व्यक्ति से पूर्ववर्ती संगठन मानता है। अरस्तु के अनुसार 
तर्कसम्मत दृष्टि से व्यक्ति और राज्य में अवयव तथा अवयवी, व्यष्टि तथा समष्टि का सम्बन्ध 
होता है। शरीर रूपी अवयवी के विभिन्न अवयवों की उपयोगिता तभी है जब शरीर हो। यदि 
शरीर न हो तो हाथ पैर का कोई इस्तेमाल नहीं। शरीर के समान राज्य रूपी अवयवी एक समष्टि 
है, व्यक्ति तथा संगठन उसके अवयव हैं। तार्किक दृष्टि से. समष्टि व्यष्टि से बेहतर होता है। जैसे 
ही रि चन्द्र, अद्ध चन्द्र के पूर्व होता है उसी प्रकार राज्य भी परिवार तथा व्यक्ति से पूर्व 
ता है। 
प्लेटो ने राज्य के एकत्व पर बहुत बल दिया है परन्तु अरस्तु के अनुसार राज्य में' 
अनेक तरीके के लोग होते हैं जो सम्पूर्ण राज्य के सामान्य लाभ के लिए काम करते हैं। अरस्तु 
के अनुसार राज्य का स्वरूप बहुत्व में ही है। अरस्तु असमानताओं को समाप्त करने के पक्ष 
में नहीं है। उसके अनुसार तभी एक तर्कसम्मत एकता स्थापित हो सकती है जो मानव-मात्र के 
हित में होगी। 
अरस्तु नगर-राज्य को चरम और श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानते हैं। यह मनुष्य की 
- जितनी आवश्यकतायें पूरी करता है उतना कोई अन्य संगठन नहीं करता। यह मनुष्य की भौतिक 
के अतिरिक्त आध्यात्मिक व नैतिक आवश्यकतायें भी पूरी करता है। इसी आधार पर राज्य को 
आत्म-निर्भर भी कहा जा सकता है। 


\ राज्य का उद्देश्य तथा कार्य उद्देश्य तथा कार्य- 


८८. राज्य के उद्देश्य के विषय में अनेक विचार प्रस्तुत किये जाते रहे है। अरस्तु द्वारा 

प्रदत्त विचार पूर्व के समान आजं भी उतने ही वैध हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण केवल 
= >> की पूर्ति के लिये ही नहीं हुआ था वरन्‌ इसका निर्माण नैतिक तथा 
आध्यात्मिक न के लिये रस सके लिए हुआ था! असस स्वयं कहते हैं कि राज्य का जन्म मानव 
जीवन के लिये हुआ और राज्य के बने रहने का कारण है मनुष्य को गुणात्मक जीवन व्यतीत 
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करने के लिए तैयार करना। अच्छे जीवन के लिए तीन प्रकार के गुणों को आवश्यकता होती 
है-- बाह्य गुण-धन-सम्पत्ति, दास तथा विलासिता; शारीरिक गुण स्वस्थ्य शरीर का विकास, 
आध्यात्मिक गुण- गुणों की प्राप्ति तथा मानव का नैतिक ke । " र 
| राज्य दो प्रकार के कार्यों का प्रतिपादन करता है- तथा सकारात्मक | 
नकारात्मक कार्य के अन्तर्गत अरस्तु निम्न कार्यों को रखते है- शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना, 
मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यापारिक सम्बन्ध बनाना! * 
सकारात्मक कार्यों के अन्तर्गत अरस्तु जिस कार्य को रखते हैं वह है मानव के लिये 
सुख की उपलब्धि। अरस्तु के अनुसार वही राज्य सुप्रशासित कहा जा सकता है जो मनुष्य को 
सुखी जीवन व्यतीत करने के लिये सभी संभव अवसर उपलब्ध कराये। मनुष्य को सुखानुभूति 


* ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति, आदत तथा तर्क बुद्धि 


- ही मनुष्य को सद्गुणी बना सकते हैं। इन सद्गुणों का निर्माण राज्य के द्वारा शिक्षा के माध्यम 


५, से किया जा सकता हैँ ` 


पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक के नवें अध्याय में अरस्तु ने विभिन्न उदाहरण देकर 
यह सिद्ध. करने का यत्न किया है कि राज्य को “नागरिकों की भलाई के लिये चिन्ताशील होना 
चाहिए और उन्हें सद्गुणी और सच्चरित्र बनाना चाहिए, बुरे कार्य चाहे वे दूसरे के अधिकारों 
का अपहरण करें या न करें, समान रूप से निन्दनीय हैं। राज्य को अपने नागरिकों को सच्चरित्र 
बनाना चाहिए जिससे वे बुरे काम करें ही नहीं। अरस्तु के राज्य के उद्देश्य की कल्पना विस्तृत, 
व्यापक और भावात्मक है तथा वह राज्य का यह कर्त्तव्य समझती है कि वह अपने नागरिकों 
को शिक्षा द्वार सद्गुणी और सच्चरित्र बनाये। ; 


क 


१४ राज्य नागरिकी से बंनता है, इसलिए यह प्रश्‍न उठत; है कि नागरिक कौन है तथा . 


हुती उसकी परिभाषा क्या है? पालिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तु बताते हैं कि, (1) स्थान 


= 


{2 


विशेष पर निवास करने से कोई नागरिक नहीं बनता, क्योंकि अन्य देशीय और दास भी वहाँ 
निवास करते हैं। (2) अभियोग चलाने'व अभियुक्त बनने का अधिकार भी किसी व्यक्ति को 


¬ नागरिक नहीं बनाता क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। 
„1 (3) नागरिक का सन्तान होना भी .किसी कोः नागरिक नहीं बना देता। 
sf 


एक पूर्ण नागरिक का लक्षण यह है कि वह न्याय कार्य में भाग लेता हो तथा असेम्बली 
`का सदस्य हों। दूसरे शब्दों में नागरिकता का अर्थ राजनीतिक अधिकारों का उपभोग है और 
राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। 


अरस्तु आगे. न बि उठाते हैं कि होने चाहिए? क्या श्रमिक और 
मिख्री नागरिक्र-वर्य-में शामिल किये-जाने के योग्य हैं? उसका उत्तर नही में हैं नागरिकता कॉ 


प्रथम योग्यता शास्रन करना व शासित किये जाने की क्षमता हे। परन्तु वे व्यक्ति जिन्हें जीवित 
रहने के लिए श्रम करना पड़ता है दूसरे व्यक्तियों के आदेशों पर इतने अधिक निर्भर होते हैं 
कि उनमें आदेश देने की क्षमता कभी भी विकसित नहीं हो सकती। राजनीतिक कर्तव्यों की पूर्ति 
तभी हो सकती है जब मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की चिन्ता से मुक्त हो। श्रमिकों 
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का होना राज्य के लिए अनिवार्य है परन्तु इससे वे नागरिक नहीं बन जाते। अरस्तु के अनुसार 
श्रमिकों व शिल्मियों के पास न तो अवकाश होता है तथा न ही उत्तम गुण होते हैं। इसी आधार... 
=. पर वह खनियों, दासों,शिल्पियों और श्रमिकों को नागरिकता से वंचित रखता है।. . 
९४ 5 ~> अरस्तु के अनुसार अवकाश का अर्थ निष्क्रियता नहीं वरन्‌ एक निश्चित प्रकार की 
` सक्रियता है। कुछ कार्य तो उसी उद्देश्य के लिए किये जाते हैं जो स्पष्टतः दिखायी देते हैं, जैसे 
खेत जोतना,कपड़े सिलना इत्यादि। दूसरी श्रेणी में वे कार्य आते हैं जिन्हें मनुष्य किसी भौतिक 
लाभ के लिए नहीं करता जैसे सत्य, सौंदर्य तथा सद्गुण की खोज। अरस्तु इस प्रकार के कार्यों 
को अवकाश की श्रेणी में रखते हैं। ; 
अन्त में अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य का सद्गुण तथा नागरिक का सद्गुण समान नहीं 
है। सद्गुण का आदर्श शासन के रूप पर निर्भर करता हैं क्योंकि शासन के अनेक रूप होते 
हैं अतः अच्छे नागरिक का भी कोई एक सद्गुण नहीं होता जबकि हम अच्छे मानव के लिए 
एक ही सद्गुण को पूर्ण सद्गुण मानते हैं। इस प्रकार एक अच्छे नागरिक में उस सद्गुण का 
होना आवश्यक नहीं जो मनुष्य को अच्छा बनाता है परन्तु इन दोनों का मेल एक शासक में 
देखा जा सकता है। 
अरस्तु को नागरिकता की विवेचना में कई गम्भीर दोष हैं। अरस्तु की नागरिकता 
की परिभाषा यूनानियों के प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र वाले छोटे राज्यों के लिए बनायी गयी थी तथा वह 
वर्तमान समय के प्रतिनिधि-सत्तात्मक विशाल राज्यों पर लागू नहीं हो सकती। दूसरा दोष इस 
लक्षण की अव्याप्ति का है, यह केवल उन्हीं राज्यों में लागू होता है, जहाँ शासन और न्याय 
के कार्य सभी नागरिक करते हों, वर्तमान राज्यों में ऐसा न होने से यह लक्षण उन पर लागू 
नहीं होता। तृतीयतः इसमें अधिकांश जनता नागरिक अधिकारों से वंचित हो गई है। वह शिक्षा 
से भी वंचित कर दी गई है। इस मताधिकार वंचित बहुसंख्यक वर्ग में असंतुष्टि राज्य के लिये 
प्रबल संकट उत्पन्न कर सकती है। विदेशों में बसाये गये उपनिवेशों की जनता भी नागरिकता 
के अधिकार से वंचित कर दी गयी थी। इसका एक अन्य प्रमुख दोष था नागरिकता के अधिकार 
का मुड़ीभर धनी लोगों के हाथ में संचित हो जाना जो कानूनों का निर्माण अपने हित के लिए 
करेंगे जबकि राज्य का लक्ष्य था, अधिकांश व्यक्तियों का हित साधना। अरस्तु की व्यवस्था में 
शासन शक्ति अल्पसंख्यक नागरिकों तक सीमित रहकर बहुसंख्यक जनता के शोषण का साधन 
बन सकती है। र 
इन दोषों के बावजूद अरस्तु की नागरिकता की कल्पना इस दृष्टि से उपयोगी थी कि 
` वह प्रत्येक नागरिक के लिएं शासन में भाग लेना अनिवार्य मानती थी। 


` दासता सम्बन्धी विचार- 
dire: so 


अरस्तु सर्वप्रथम इस अशन का उत्तर देते हैं कि क्या प्रकृति द्वारा कुछ व्यक्ति इस कार्य 
को करने के लिए नियत होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार के प्राणी, उत्कृष्ट 
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और निकृष्ट पाये जाते हैं। उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है (पॉलिटिक्स 1।5)। आत्मा उत्कृष्ट 
` „ हैं, वह निकृष्ट शरीर पर शासन करती हैं। पुरूष प्रकृत्या उच्चतर है, वह निम्रतर खी पर-शासन 
करता हैं। विषमता प्रकृति का नियम है। कुछ लोग शासन करने के लिए और कुछ शासित 
` होने के लिए पैदा होते हैं, मानव समाज में कुछ व्यक्ति विवेक शक्ति से शून्य होते हैं। वे केवल, 
शारीरिक शक्ति रखते.हैं। ये व्यक्ति दास होते हैं और दूसरी ओर वे मनुष्य हैं जो विवेक शक्ति 
सम्पन्न होते हैं, अतः आदेश और निर्देश देने के योग्य होते हैं। ये व्यक्ति स्वामी होते हैं। पहले 
समूह की मुख्य विशेषता शारीरिक बल है और दूसरे समूह की बौद्धिक शक्ति। अरस्तु के अनुसार 
मानसिक स्तर पर ही नहीं शारीरिक स्तर पर भी दोनों समूहों में भेद होता है। दास शरीर से 
बलवान होता है तथा स्वतंत्र पुरूष का शरीर सरल और सीधा होता है जो शारीरिक श्रम के 
लिए बेकार होता है। शासक और शासित के प्राकृतिक नियम तथा विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न 
प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि दास प्रथा एक प्राकृतिक संस्था 
है और दोनों समूहों का मेल उन प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है जिनके लिये परिवार 
का अस्तित्व हैं। यह स्वामी और सेवक दोनों के लिए तथा समाज के लिये लाभप्रद है। दासों 
की सहायता से स्वामी वर्ग अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। इन 
गुणों के विकास के लिए उसे अवकाश तभी मिलेगा जब दास उसकी आर्थिक आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए श्रम करें। 
दास प्रथा दास के जीवन के विकास के लिये भी आवश्यक है। दास विवेक शक्ति _ 
हीन होता है, वह अपना अच्छा बुरा नहीं पहचानता। जिस प्रकार मां-बाप के संरक्षण के बिना 
बच्चे का समुचित विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्वामी के संरक्षण कें बिना दास का विकास 
नहीं हो सकता। अरस्तु ने इस विषय में पालतू जानवरों का उदाहरण दिया है (पॉलिटिक्स 114)। 
मनुष्य के अनुशासन में रहकर पालतू जानवर बहुत कुछ सीखता है और जंगली जानवरों से 
बेहतर स्थिति में रहता है। दास प्रथा दासों के हित की दृष्टि से भी वांछनीय हैं। 
दास का समर्थक होते हुए भी अरस्तु इस प्रथा द्वारा होने वाले अन्यायो के प्रति सावधान 
था तथा इसके दोषों के निवारण हेतु कुछ मानवीय शोय आवत्या भी_अरस्तु ने की हैं 
1.. इस प्रथा का उद्देश्य स्वामी और दासं दोनों का हित करना हे। अतः स्वामी की अपने 
अधिकारों का दुरूपयोग नहीं, करना चाहिए तथा दास के साथ मित्रवत व्यवहार करना 
चाहिए। 
2. दासों को मुक्त करने की भी वह अनुशंसा करता है और उसने स्वयं भी ऐसा किया था। 
3. दासता प्राकृतिक गुणों के कारण होती है, उसका कोई कानूनी या जन्मजात आधार नहीं 
है। दास में यदि स्वामी के गुण हों तो अरस्तु उसे दास बनाये रखना अनुचित ठहराता हे। 
4. युद्ध में विजय मात्र से किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता (पॉलिटिक्स 1/6)1 
अरस्तु के अनुसार युद्ध मे ऐसे व्यक्ति भी पकड़े जा सकते हैं जो नैतिक व बौद्धिक गुणों 
की दृष्टि से उत्कृष्ट हों। ऐसे व्यक्तियों को दास बनाना उचित नहीं है! 
` ५: अस्तु के अनुसार यूनानी कभी दास नहीं बनाये जा सकते क्योंकि वे गुणों की इष्टि से 
अन्य जातियों से उत्कृष्ट थे। 
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आलोचना. 
अरस्तु का दास प्रथा का समर्थन अस्वाभाविक तथा युक्तिहीन प्रतीत होता है। मनुष्य 
में बौद्धिक अन्तर आवश्यक होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक संपूर्ण मानव समूह 
बुद्धिहीन है। अरस्तु स्वयं मानता है कि दास में स्वामी के आदेशों को समझने और उसका पालन . 
करने की बुद्धि होती है। एक मनुष्य के रूप में उसमें विवेक, बुद्धि आदि गुण होते हैं। ऐसी 
स्थिति में मानव समाज को दो भागों में बाँट देना न्यायोचित नहीं है। 
अरस्तु का यह मानना भी अनुचित था कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते जबकि 
वह दास प्रथा को प्राकृतिक मानता था। दास और स्वामी तो किसी भी समाज और देश में पाये 
जा सकते हैं। न 
अरस्तु के दास-प्रथा सम्बन्धी विचारों को यदि उसके काल से जोड़ कर देखा जाये 
तो ये विचार उतने अव्यावहारिक नहीं लगते अपितु अरस्तु यथार्थवादी तथा मध्यमार्गी अधिक 
प्रतीत होता है। उस समय कई यूनानी विचारक आर्थिक दृष्टि से दास प्रथा को उचित मानते 
थें तो दूसरी ओर सोफिस्ट स्वतंत्र व समानता के आधार पर उसे अनुचित मानते थे। मशीनों 
"के अभाव में दास प्रथा को समाप्त करना भी असंभव था। दासों के कारण ही यूनानी समाज 
सुचारू रूप से चल पा रहा था। अतः अरस्तु इस प्रथा के उन्मूलन का पक्षधर नहीं था। फिर 
भी उसने इस प्रथा के दोषों के निराकरण की व्याख्या करके इसे मानवीय जामा पहनाने का प्रयास 
किया। 
सम्पत्ति और परिवार सम्बन्धी विचार-.. 
` सम्पत्ति के सम्बन्ध में अरस्तु के विचार प्लेटो के विचारों से पूर्णतया भिन्न हैं। अरस्तु 
सम्पत्ति और परिवार को मानव समाज के लिए आवश्यक मानता है। पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक 
के 8वें से 11वें अध्याय तक इस विषय का विशद विवेचन किया गया है। अरस्तु के मतानुसार 
सम्पत्ति का उद्देश्य जीबन की आवश्यकतायें पूरी करना है। सम्पत्ति के अर्जन तथा गृह प्रबन्ध 
में सम्बन्ध के बिषय में अरस्तु कहते हैं कि धनोपार्जन की दो प्रणालियां हैं एक प्राकृतिक ढंग 
से सम्पत्ति को अर्जित करना है।. इसमें अरस्तु पशु-पालन, शिकार, डकैती, मछलियां पकड़ना, 
खेती और व्यापार को रखते हैं। ये वे साधन हैं जिनका घर और राज्य में प्रयोग होता है। इनका 
उत्पादन उसी सीमित मात्रा तक होना चाहिए जहाँ तक हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें किन्तु 
जब इसमें सीमा का कोई विचार नहीं रखा जाता तब सम्पत्ति साधन नहीं, साध्य बन जाती है। 
यह प्रति विनिमय के साथ आरंभ होती है और मुद्रा के प्रचलन के साथ बढ़ने लगती है। अरस्तु 
व्यापार को तभी तक अच्छा मानते हैं जब तक इसका लक्ष्य जीवन के लिये आवश्यकं वस्तुएँ 
उटाना है, थन कमाना नही! सम्पत्ति के इस संग्रह को अरस्तु अप्राकृतिक और निन्दनीय मानते 
ह। सूदखोरी से अरस्तु इसीलिए घृणा करते हैं क्योंकि इसमें मुद्रा का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं 
ही पूर्ति के लिए नहीं वरन्‌ दूसरे की बेबसी और गरीबी का लाभ उठाने के लिए किया जाता 


अरस्तु के सम्पत्ति सम्बन्धी इन विचारों में एक प्रमुख दोष यह है कि वह डकैती को 


< का साधन मानता है और साथ ही अरस्तु पूंजी के 
थे इसीलिये वे सूदखोरी के विरोधी थे। रस्तु पूंजी के महत्व को समझने में असमर्थ 
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पॉलिटिक्स (215) में आरस्तु ने सम्पत्ति के स्वामित्व के विचार को भी प्रस्तुत किया 
है। अरस्तु के अनुसार इस सम्बन्ध में तीन पद्धतियाँ हो सकती हैं- (1) व्यक्तिगत स्वामित्व, 
सावर्जनिक उपभोग, (2) सार्वजनिक स्वामित्व व्यक्तिगत उपभोग, (3) सार्वजनिक स्वामित्व, 
सार्वजनिक उपभोग। अरस्तु का कथन है कि सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था में उन लोगों 
को जो अधिक श्रम करेंगे और कम पायेंगे, उनलोगों के विरूद्ध शिकायत होगी जो श्रम कम 
करेंगे और प्राप्त अधिक करेंगे। सम्पत्ति पर सार्वजनिक अधिकार झगड़े का एक बड़ा कारण 
होता है। मनुष्य उस समय अधिक दक्षता व लगन से काम करते हैं जब किसी चीज़ पर उनका 
वैयक्तिक अधिकार हो। इसी आधार पर अरस्तु सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार और उसके 
सार्वजनिक उपभोग के पक्ष में है। अरस्तु वैयक्तिक सम्पत्ति को बनाये रखने के पक्ष में हे क्योंकि 
इससे धन का ही अर्जन नहीं होता (अरस्तु आवश्यकता से अधिक धन कमाने को निन्दनीय 
मानता है) वरन्‌ इससे मनुष्य को आनंद कौ ग्राप्त भी होती है। उसमें परोपकार, दया, दाक्षिण्य, 
उदारता आदि सद्गुणों का विकास करती है। सम्पत्ति का प्रयोग अपने किसी मित्र कौ सहायता 
करने के लिए भी आनंद देने का एक खरोत है। सम्पत्ति के अतिरिक्त अरस्तु परिवार का भी 
इसी आधार पर समर्थन करता है और प्लेटो के साम्यवाद की. आलोचना करता है) 

प्लेटो अपने आदर्श राज्य में एकता पर बहुत जोर देता है जबकि अरस्तु बंहुत्व के 
पक्ष में है। यदि राज्य में अत्यधिक एकता होगी तो राज्य. की विभिन्नता का नाश हो जायेगा, 
वह न तो आत्मनिर्भर होगा और न अपने सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। दूसरे, 
_ प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था को केवल संरक्षको पर ही लागू किया है। अरस्तु कहते हैं कि उसे 
उत्पादक वर्ग पर भी लागू किया जाना चाहिये तीसरे, संरक्षक को सुख से वंचित कर देना 
और यह कह देना कि राज्य को सुखी बना देना ही काफी है, उचित नहीं है। आनंद का उपभोग 
केवल व्यक्तियों के द्वार ही किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से अरस्तु व्यक्तिगत परिवार 
की संकल्पना को उचित मानते हैं। 132 क; , 

. अरु प्लेटो के वैयक्तिक परिवार के उन्मूलन की अवधारणा का विरोध करता है। 
अरस्तु के अनुसार परिवार मानव समाज की प्राकृतिक, स्वाभाविक और आवश्यक व्यवस्था है | 
प्लेटो राज्य को व्यक्तियों का समूह मानते हैं जबकि अरस्तु राज्य को परिवारों का समूह मानते 
हैं। जिस परिवार-संस्था से राज्य बनता है, उसका राज्य से कैसे लोप हो सकता है। मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास के लिये सम्पत्ति के समान परिवार भी आवश्यक है | परिवार मनुष्य में नैतिक 
गुणों का विकास करता है। बच्चे और दास इसी में रहते हुए अपना समुचित विकास करते हैं 
तथा समाज के उपयोगी अंग बनते हैं। प्लेटो परिवार को. झगड़े का कारण मानता था। उसके 
अनुसार परिवार के न रहने पर तेरा-मेरा का झगड़ा मिट जायेगा जबकि अरस्तु इस व्यवस्था 
को अनुचित मानते हैं, उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था में बच्चों को वह प्रेम तथा संरक्षण नहीं 
मिलेगा जो इन्हें एक वैयक्तिक परिवार से मिलता है। 

अरस्तु के परिवार संबंधी विचार यथार्थ से जुड़े व सर्वमान्य हैं परन्तु आरस्तु के इन 
विचारों में कुछ दोष हैं। उसके अनुसार ख्री व पुरूष में मूलभूत अन्तर हैं। उसका यह मानना 
. कि स्री का क्षेत्र घर है और पुरूष को उस पर शासन करना चाहिए, आरस्तु को रूढ़िवादी बना 
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देता है जबकि प्लेटो सार्वजनिक जीवन में ख्री-पुरूष को समान दर्जा देता है। अरस्तु के परिवार 
संबंधी विचार मौलिक नहीं है वरन्‌ वे प्लेटो के लॉज में दिये गये विचारों की नकल हैं। 
कानून का स्वरूप सम्बन्धी विचार- 

0० 1 अस्तु कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का चिह् मानता है, केवल एक अभाग्यपर्ण 
आवश्यकता ही नहीं। प्लेटो ने 'स्टेट्समैन' में बुद्धिमान शासक के शासन और कानून के शासन 
को वैकल्पिक माना है। अरस्तु के विचार में यह उचित नहीं है। बुद्धिमान से बुद्धिमान शासक 
भी कानून के बिना अपना काम नहीं चला सकता क्योंकि कानून में वैयक्तिकता का अभाव होता 
है व्यक्ति में नहीं। अरस्तु मानते हैं कि शासक व शासित दोनों की कानूनी स्थिति होनी चाहिए। 
कानून की उद्वेग रहित सत्ता मजिस्ट्रेट का स्थान नहीं लेती परन्तु वह मजिस्ट्रेट की सत्ता को 
नैतिक महत्व अवश्य प्रदान करती हें। संवैधानिक शासन प्रजाजनों के गौरव को कायम रखता 
है। संवैधानिक शासक इच्छुक प्रजाजनों के ऊपर शासन करता है और अधिनायक से बिल्कुल 
भिन्न होता है। अरस्तु कानून के शासक को सर्वोच्च स्थान देता है। यह संभव है कि कानून 

के कठोर शासन से कुछ अन्याय हो परन्तु यह निरंकुश के अन्याय से कम होगा क्योंकि कानून 
मानवीय वासना से रहित होता है। 
संवेधानिक शासन जनता के हित में होता है, विधिसम्मत होतां है तथा इच्छुक प्रजाजन 
पर होता है। संवैधानिक शासन व कानून के इस महत्व को स्वीकार करने का कारण है 'लॉज' 
में प्लेटो का यह कथन, “कि मनुष्य परिष्कृत होने पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, लेकिन कानून 
और न्याय से पृथक होने पर वह निकृष्टतम्‌ प्राणी होता है।”” 
अरस्तु के अनुसार कानून दो प्रकार का है- विशेष और सार्वभौम। विशेष कानून 
किसी विशेष राज्य के नागरिकों के लिये होता है और लिखित व अलिखित दो प्रकार का हो 
सकता है। ये कानून जनता की सामूहिक बुद्धि का निचोड़ होते हैं, अतः इनका पालन नागरिकों 
को सदैव करना चाहिएं। सार्वभौम कानून प्रकृति के नियम है। इससे अभिप्राय है आचरण के 
ऐसे सामान्य सिद्धान्त जो बुद्धि के द्वारा निश्चित किये गये हैं। ये नियम सभी काल व देश पर 
हा रूप से लागू होने के कारण सार्वभौम हैं। बुद्धि संगत होने के कारण ये सदैव पालनीय 
| 


अरस्तु के अनुसार कानून स्थायी तथा अपरिवर्तनशील होना चाहिए। वह 
inte वा हिए। वह कानून में 
न्याय की अवधारणा- 
ठ 7 अपने गुरू प्लेटो के समान अरस्तु भी न्याय को राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता 
हैं किन्तु दोनों की न्याय की अवधारणा में कुछ भेद है। अरस्तु न्याय को सभी सद्गुणों का समूह 
- शवा ह। न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने समुदाय के अन्य सदस्यों | 
के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। अरस्तु न्याय को सामान्य व विशेष न्याय में बाँटता है। 
सामान्य न्याय का अर्थ है पड़ोसी के प्रति किया जाने वाला भलाई का कार्य। विशेष न्याय का 
धन म के विशेष रूपों से हैं, जिसके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार 
4. Sane Moy Philosphy, 2.69. 
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४ विशेष न्याय को अरस्तु वितरणात्मक तथा संशोधनात्मक न्याय में विभाजित करता 
। 

वितरणात्मक न्याय का अर्थ है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पर्दो, सम्मानों 
तथा अन्य लाभो और पुरस्कारों का वितरण उस अनुपात में करे जिस मात्रा में उसने अपनी 
योग्यता और धन से राज्य को लाभ पहुंचाया हो। यह न्यायपूर्ण व्यवस्था समाज. में संघर्ष और. 
कलह की मात्रा कम करने वाली है। 

वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य व नागरिकों से है जबकि संशोधनात्मक न्याय 
नागरिकों के आपसी संबंधों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न 
होने वाले दोषों को दूर करता है। यह व्यवहार ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से दो प्रकार के 
होते हैं। पहले का उदाहरण किसी संविदा को तोड़ना है। ऐसी स्थिति में राज्य अन्याय का अपने. 
न्यायालयों में संशोधन करवाता है। अनैच्छिक व्यवहार में राज्य हानि उठाने वाले नागरिक की 
भरपाई करवा कर उसके साथ न्याय कराता है। 

प्लेटो व अरस्तु के न्याय के विचार में कई भेद हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ 
हे व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता के, अनुसार राज्य में निश्चित कार्यों को करना। अरस्तु के अनुसार 
न्याय का अर्थ है राज्य को प्रदान की गई अपनी वैयक्तिक योग्यता और धनराशि के आधार 
पर उससे पद ग्रहण करना। प्लेटो का न्याय का विचार कर्त्तव्यमूलक और अरस्तु का अधिकार 
मूलक है। तृतीयतः अरस्तु के न्याय की कल्पना प्लेटो की कल्पना की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट 

¢) 


और विशद है। {¢ री IY १.६. 


९१५ 


७४५१ संविधान की अवधारणा एवं उसका वर्गीकरण डे! ट 
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अरस्तु के अनुसार राज्य नागरिकों का समुदाय है और सरकारं उन नागरिकों का समूह 
है, जिनके हाथ में राजनीतिक शक्ति और शासन संचालन का कार्य है। संविधान वह योजना 
है जिसके आधार पर सरकारं चलती है। संविधान राज्य के स्वरूप को निश्चित करता है और 
संविधान की प्रकृति सरकार निश्चित करती है। अगर संविधान में कोई परिवर्तन होता है तो राज्य 
में भी परिवर्तन आता है। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का केवल एक भाग या आधार 
ही नहीं है, वसन्‌ यह स्वयं राज्य है और सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यक्ति है। संविधान नियमों . 
की बाह्य व्यवस्था मात्र नहीं है-अपितु राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के आंतरिक चरित्र का निरूपण 
भी है। यह समाज के नैतिक मूल्यों को निर्धारित करता है, साथ ही आर्थिक व्यवस्था को भी 
निश्चित करता है। संविधान, सारांशतः अपने नागरिकों के लिये जीवन पथ को सुनिश्चित करता 
है। कले 
` अरस्तु के अनुसार संविधान का स्वरूप इस बात से निश्चित होता है कि उसमें अंतिम | 
शासन सत्ता कहाँ रहती है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिये 
होता है अतः सच्ची सरकार वही है जहाँ जन सामान्य के हितों की सिद्धि हो। 
अरस्तु ने विभिन्न संविधानों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है- अंतिम शासन । 
सत्ता कितने व्यक्तियों में निहित है और शासन का उद्देश्य सामान्य हितों का रक्षा करना है या | 
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विशेष वगो के स्वार्थो की। इस आधार पर अरस्तु संविधानों को शुद्ध और दूषित दो प्रकारों 
में बाँटता है। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण -- 


पित्ता का स्थान शुद्ध संविधान दूषित संविधान 
(शासन सामान्य हित के लिये) | (शासन एक वर्ग विशेष के हित में) 


एक व्यक्ति 
अल्प व्यक्ति 
बहुत व्यक्ति 


अरस्तु राजतंत्र के पाँच भेद बताते हे-- स्पार्टा का राजतंत्र, इसमें राजा वंशानुगत 
तरीके से सेनापति के पद पर रहता है। उसे धर्म के मामलों पर कुछ अधिकार रहता है तथा 
सैन्य आक्रमण के अवसर के अलावा उसे किसी को मृत्युदण्ड देने का अधिकार नहीं होता। 
असभ्य जातियों का राजतंत्र- अरस्तु अपने जातिगत अभियान के कारण यह मानते है कि 
बर्बर तथा एशियाई जातियाँ योरोपियन लोगों की अपेक्षा अधिक दब्बू व दास प्रवृत्ति की होती 
हैं और ये राजा की तानाशाही को बिना किसी असंतोष के सह लेती हैं। 
अधिनायकतंत्र, जो तानाशाही का निर्वाचित प्रकार है। इन्हें राज्य पर संकट आने 
की स्थिति में एक निश्चित अवधि के लिए या जीवन भर के लिये जनता चुनती थी। अनियन्त्रित 
शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण ये तानाशाह और चुने जाने के कारण राजा कहलाते थे। 
वैधानिक, जनसम्मति पर आश्रित और वंशानुगत वीरता के युग के राजतंत्र को भी 
अरस्तु मान्यता देते हैं। इसमें अपनी योग्यता व जनहित के कार्यों को निष्पादित करने के कारण, 
अजा की सहमति से व्यक्ति राजा बनता था और राजपद उसके वंश में चलता रहता था। ऐसे 
राजा सेनापति, पुरोहित तथा न्यायकर्तता के रूप में काम करते थे। 
पाँचवे तथा अन्तिम प्रकार में अरस्तु उस राजतंत्र को रखते हैं जिसमें राजा परिवार 
में गृहपति पिता के तुल्य राज्य पर शासन करता था। | 
राजतंत्र के इन पाँचों प्रकारों में अरस्तु कानून के शासन को वैयक्तिक शासन से श्रेष्ठ 
मानता है क्योंकि एक व्यक्ति के भ्रष्ट होने या अयोग्य होने की संभावना समूहं के भ्रष्ट होने या 
अयोग्य होने से अधिक है। ( 
कुलीनतंत्र कुछ लोगों का सामान्य हित के लिए शासन है लेकिन यह शासन शीघ्र 
ही अल्पतन्व का रूप यॉरण कर लेता है क्योंकि कुछ धनी लोग लोकहित के लिए नहीं अपितु 
अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शासन करने लगते हैं। 
सर्वजनतंत्र का अर्थ है सबका शासन सार्वजनिक हित के लिए किन्तु राज्य में निर्धनो 
की संख्या धनियों से अधिक होने के कारण यह शासन निर्धनों के हित के लिये ही काम करने - 


य उ ह इसमें धनी व निर्धन, अनपढ़ व पढ़े लिखे, विद्वान और मूर्ख बराबर 
९] सबको अधिकार देने का अर्थ है कि नियंत्रण के. अभाव में यह स्वतंत्रता उर्च्छखलता 
और अराजकता में -परिणित होकर, नागरिक जीवन को. असंभव बना देती है ४0007 
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अरस्तु ७४ (¦ 

अरस्तु लोकतंत्र के कुछ गुणों की भी चर्चा करते हुए कहता है कि इसमें सभी व्यक्तियों 
के मिलकर विचार विमर्श करने के कारण शासन संबंधी योग्यतम निर्णय लिये जा सकते हैं 
लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के थोड़े-थोड़े गुण मिलकर एक सद्गुणी तथा अत्यधिक बुद्धिमान समष्टि 
का निर्माण करते हैं। इसीलिए अरस्तु लोकतंत्र में साधारण जनता को शासकों का निर्वाचन एवं 
शासकों की पदावधि समाप्त होने पर उनके कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है। जन 

सहभागिता होने के कारण ही अरस्तु प्रजातंत्र को राजतंत्र से अधिक स्थायी मानता है। 
` सवोत्तम संविधान के विषय में अरस्तु के विचार यथार्थवादी हैं। वह उसी संविधान 
को सर्वोच्च मानता है जो क्रियात्मक दृष्टि से व्यावहारिक हो। आदर्श संविधान की प्रधान विशेषता 
उसका मध्यमार्गी होना है। वह उस शासन प्र्णाली को श्रेष्ठ मानता है जिसमें मध्य वर्ग की प्रधानता 
हो, धनी या निर्धन मात्र की नहीं परन्तु अरस्तु ने अपने आदर्श संविधान का कोई वास्तविक 
उदाहरण नहीं दिया है। केवल उसने इतना ही अस्पष्ट निर्देश दिया है कि मात्र एक ही ऐसा 


व्यक्ति हुआ है, जिसने इस प्रकार की शासन पद्धति की स्थापना के लिए अपने को सहमत होने . 


दिया (पॉलिटिक्स, पृष्ठ 183) किन्तु रास का विचार है कि सम्भवतः अरस्तु 411 ई0 पू० 
में एथेंस में स्थापित होने वाले संविधान को श्रेष्ठ मानता था।' इसमें शासन सत्ता 5000 व्यक्तियों * 
की असेम्बली में निहित थी। इन्हें शासन में शामिल होने के लिए दिया जाने वाला भत्ता बन्द 
कर दिया गया था। इस कानून का निर्माण थेरामेनेस नामक यूनानी राजनीतिज्ञ ने किया था। 
बार्कर का यह विचार है कि अरस्तु का अभिप्राय यहाँ शायद सिकन्दर के यूनानी प्रतिनिधि तथा 
उसके मित्र अन्तिवातेर के उस संविधान से है, जिसमें शासन सत्ता नौ हजार नागरिकों की सत्ता 
को सौंप गयी थी।२ 

अरस्तु विभिन्न शासन प्रणालियों का श्रेष्ठता के आधार पर यह क्रम निश्चित करते 
ह-- 


nn 


प्राचीन यूनानी संवैधानिक जीवन की प्रमुख विशेषता उसका अस्थायीपन और: 


परिवर्तनशीलता थी। लगभग प्रत्येक नगर-राज्य रासन के विभिन्न रूपों से. गुजरता था, जैसे 
राजतंत्र, अल्पतंत्र, जनतंत्र और निरंकुशतंत्र। अतः अरस्तु को अपनी पद्धति लागू करने के लिये 
बड़ा ही उपयुक्त क्षेत्र मिला। 

असस्तु ने राज्यों में परिवर्तन अर्थात क्रान्ति के कारणों और उनके निवारकों का अपने 
अन्थ की पांचवी-पुस्तक में सविस्तार विवेचन किया है। सर्वप्रथम रसतु क्रान्ति के स्वरूप को 
स्पष्ट करते हैं। शासन व्यवस्था में परिवर्तन को असस्तु क्रान्ति की संज्ञा देते हैं। इसके कई प्रकार 


0५९ कक “० 


1. Ross; Aristotle, p. 259-60. 
2. P Barker; Politics, p. 184. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हो सकते हैं जैसे किसी स्थापित शासन पद्धति के स्थान पर दूसरी प्रणाली स्थापित करना,शासन 

पद्धति को यथापूर्व रखते हुए केवल शासन कार्य क्रान्तिकारी दल के हाथ में चला जाना, शासन 
९ पद्धति में परिवर्तन नहीं वरन्‌ उसमें लोगों की संख्या को कम या ज्यादा करना एवं क्रान्तिकारी 
दल शासन पद्धति के किसी एक ही अंश को परिवर्तित करने का प्रयास करें 


क्रान्ति के कारणों को अरस्तु मूल कारण, सामान्य कारण. एवं विशिष्ट कारणों में 


बाँटते हैं। उनके अनुसार क्रान्ति का मूल कारण विषमता है। समानता संख्यात्मक तथा योग्यता . 
सम्बन्धी दो प्रकार की हो सकती है। व्यावहारिक दृष्टि से लोगों का मानना है कि यदि मनुष्य 


किसी एक बात में समान हैं तो उन्हें सब बातों में समान होना चाहिए जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों 
का मत है कि यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में दूसरों से बढ़-चढ़ कर है तो अन्य बातों में भी उसे 
आगे होना चाहिए, जैसे जनतंत्र में. सबके अधिकार समान होते हैं लेकिन कुलीनतंत्र और धनिकतंत्र 
में उच्च कुल में उत्पन्न तथा धनवान व्यक्तियों के कुछ विशेषाधिकार समझे जाते हैं। अधिकारों 
की यह विषमता, समानता के सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले लोगों को सह्य नहीं होती अतः 
धनिकतंत्रों तथा जनतंत्रो में क्रान्तियां होती हैं। धनिकतंत्र में यह विद्रोह या तो निर्धनों के द्वारा 
'या धंनियों में बन गये गुटों के द्वार किया जा सकता है। जनतंत्र में जनता का समूह धनी वर्ग 
के विरुद्धं क्रान्ति करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समानता का अर्थ लोकतंत्र व धनिकतंत्र में 
एक जैसा नहीं होता और विषमता को दूर करके समानता को स्थापित करने की भावना के कारण 
दोनों पद्धतियों में क्रान्तियां होती हैं। छोटे व्यक्ति बराबर के लिये और बराबर स्थिति वाले बड़े 
बनने के लिये विद्रोह करते हैं। क्रान्ति के कुछ अन्य सामान्य कारण हैं- 
1. शासकों की धृष्टा तथा लाभकी लालसा. ||| 
2. सम्मान की लालसा। शासक यदि किसी को अनुचित रूप से बिना योग्यता या कारण के 
सम्मानित या अपमानित करते हैं तो जनता रुष्ट हो कर विद्रोह कर देती है। 

3. किसी शासन प्रणाली में यदि कोई व्यक्ति या समूह अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट तथा 

शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन सत्ता अपने हांथ में ले लेता है। | 

4. भय भी क्रान्ति एक कारण है। अपराधी व्यक्ति दण्ड से बचने के लिये अथवा अन्याय 
होने के भय से भी क्रान्ति कर सकते हैं। 

5. घृणा भी क्रान्ति को जन्म दे सकती है। धनिकतंत्र में जनता का तिरस्कार होने पर, एवं 
जनतंत्र में धनी लोगों में अव्यवस्था के प्रति घृणा होने के कारण क्रान्ति हो सकती है। जैसे 
थीन्स नगर में 456 ई० पू० के ओइनोफीता के युद्ध के बाद कुशासन होने के कारण 
प्रजातंत्र पद्धति नष्ट हो गयी। र पा | 

6. राज्य के किसी अंग की अनुपात से अधिक बृद्धि के कारण भी. क्रान्ति हो सकती है। 
एथेंस में लोकतंत्र के प्रवल होने का कारण पेलोपोनेशियन युद्ध (431-404 ई0 पू०) में 

आ न का बड़ी संख्या में मारा जाना था। 
7. निर्वाचन संबंधी षड्यन्त्र भी क्रान्ति को जन्म-देते हैं। हेराइया में चुनावी: षड्यन््रों को दूर 
करने के लिये परची पद्धति को अपना कर Ct पद्धति में क्रान्ति की गयी। र 
8. यदि जत आस्य त भमा ब प्रमाद के कारण ऐसे व्यक्तियों को शासक बना दे जो वर्तमान : 


~ 


पद्धति के प्रति निष्ठावान न हो, तब भी क्रान्ति हो सकती है। | 
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9. छोटे-छोटे. परिवर्तनों. की मांग. की-उपेक्षा-भी- क्रान्ति का कारण बन सकती है) - 

10. राज्य में रहने वाले विजातीय यदि राज्य के साथ एकता महसूस न करें तो वे शत्रुओं के 
साथ मिलकर क्रान्ति कर सकते हैं, अरस्तु ने लिखा है कि जो राज्य अपने यहाँ विदेशियों 
को बसने की अनुमति देते हैं, तो वे क्रान्ति को आमंत्रण देते हैं। 

11. कभी-कभी राज्य के परस्पर विरोधी वर्गो में संतुलन भी क्रान्ति को जन्म दे सकता है 
क्योंकि दोनों ही वर्ग और शक्तिशाली होने की लालसा रखते हैं। 

12. क्रान्तियों को जन्म देने में बाह्य देशों का भी हाथ हो सकता है। 

क्रान्ति के इन सामान्य कारणों के अतिरिक्त अरस्तु विभिन्न शासन प्रणालियों में होने 
वाले विशेष कारणों की भी व्याख्या करते हैं। ऐसा करते हुए अरस्तु पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हो 
जाते हैं। वे एक निरंकुश राजा को भी यह सलाह देते हैं कि कैसे वह राजनीतिक स्थिरता स्थापित 
कर सकता है। ऐसा करते हुए अरस्तु राजनीति व नैतिकता को एक दूसरे से पृथक कर देते 
ह्‌ा 
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असस्तु प्रजातंत्र में क्रान्ति के तीन कारण मानते हैं। कई जनान्दोलक साधारण जनता 
को धनियों के विरूद्ध भड़काते हैं व धनियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हे और इस प्रकार 
धनी लोगों को क्रान्ति के लिए प्रेरित करते हैं। द्वितीयतः कई बार जनान्दोलक सारी सत्ता अपने 
हाथ में लेकर तानाशाह बन जाते हैं। तृतीयतः जनान्दोलकों द्वारा जनता की लोकप्रियता प्राप्त 
करने हेतु शासन शक्ति को हथियाने के लिये विद्रोह करना। धनिकतंत्रो में क्रान्ति के दो प्रमुख 
कारण जनता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना तथा शासक वर्ग के आपसी झगड़े तथा गुटबंदियां 
होती हैं। कुलीनतंत्र में शासनतंत्र में भाग लेने वालों की सीमित संख्या क्रान्ति का आधार बन 
जाती हैं। 


न एक चिकित्सक की भाँति रोग का निदान करने के पश्चात्‌ अरस्तु उन उपायों को भी 

0)» बताते हैं जिनसे क्रान्ति को रोका जा सके। इनमें सबसे पहला स्थान अरस्तु आज्ञापालन की 

2 पावना को देते हैं। दुसरे. उन उपायों पर शासन को आश्रित नहीं होना चाहिए जो अनुभव द्वारा 
बेकार सिद्ध हो गये हों। तीसरे शासितों से अच्छे संबंधों की अनुशंसा अरस्तु करते है जिससे 
विद्रोह की संभावना कम हो जाये। चौथे, शासकों को जनता के समक्ष बाह्य आक्रमणों के भय 
को बनाये रखना चाहिए। पाँचवे, शासक वर्ग में एकता क्रान्ति को रोक सकती है। छठें, किसी 
भी एक वर्ग को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहिए। सातवें, शासकों को अपने पदों द्वारा 
धन कमाने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। आठवें, उच्च पदों के अलावा अन्य पदों 
के लिये शासितों में समानता बरतनी चाहिए। नवें, प्रजातंत्र औरः धनिकतंत्र को उनकी चरम सीमा 
में जाने से रोकना चाहिए। दसवें, शिक्षा शासन व्यवस्था के अनुरूप हो। जनता न तो अधिक 
विलासी हो और न ही अधिक स्वच्छंद। उसको यह भी नहीं समझना चाहिए कि संविधान के 
नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना दासता है वरन्‌ ऐसा करने में ही उसकी मुक्ति है। 

इसके अलावा राजतंत्र अपनी शक्तियों को सीमित करके सुरक्षित रह सकता है। 

निरंकुशतंत्र लोगों को तिरस्कृत करके, उनके बीच फूट डालकर व जनता की शक्तियों को छीनकर. 
तथा शासन को राजा के शासन के समान बनाकर, स्वयं को सुरक्षित रख सकता है। 
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अरस्तु वह पहला राजनीतिक विचारक है जो क्रान्ति के स्वरूप, प्रकार, कारण, निदान 
इत्यादि का विशद विवेचन करता है। अरस्तु क्रान्ति के राजनीतिक कारणों को ही मान्यता देता 
है जबकि आधुनिक युग में आर्थिक और सामाजिक कारणों को अधिक महत्व दिया जाता है। 
अरस्तु मानव की मानसिक दशाओं को भी क्रान्ति के लिए उत्तरदायी मानता है। 

अरस्तु की क्रान्ति संबंधी विवेचना अत्यंत वृहद है। उसमें अनेक कारणवाद का तत्व 
देखा जा सकता है। उसका यह विचार कि जहाँ समाज धनी व निर्धन दो वर्गों में बँट जाता 
है वहाँ क्रान्ति की सम्भावना अधिक हो जाती है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक सूक्ष्म विचार है। 
असमानता क्रान्ति व परिवर्तन का कारण है, यह मानना भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है परन्तु 
असस्तु ने क्रान्ति में धर्म की भूमिका नहीं बतायी है। फिर भी आरस्तु के क्रान्ति. संबंधी विचार 
अत्यंत विशद्‌, सुंदर तथा प्रामाणिक हैं। 

पॉलिटी अथवा अरस्तु का आदर्श राज्य _ 


wm 


अरस्तु पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक में प्लेटो के 'लॉज' से प्रेरणा प्राप्त करके आदर्श 
राज्य की अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम संविधान जो व्यवहारिक 
भी है, वह है पॉलिटी या सर्वजनतंत्र। परन्तु इसका विकास सभी राज्यों में संभव नहीं है अपितु 
इसके विकास के लिये कुछ विशेष परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। अरस्तु के अनुसार वही शासन 
सर्वोत्तम है जो व्यक्ति को उत्तम जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधायें उपलब्ध करा सके। इन 
सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष वातावरण तथा परिस्थितियों की आवश्यकता 
होती है जिनका निरूपण अरस्तु ने इस प्रकार किया है-- 
1.. जनसंख्या- 
जनसंख्या न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होना चाहिए। यदि जनसंख्या 


. अधिक हो तो कानून व्यवस्था बनाये रखना मुश्किल होता है। यदि जनसंख्या आवश्यकता से 


कम हो तो वह राज्य की अनिवार्यताओं को पूरा करने में अक्षम होगी। राज्य के कार्यों को उचित 
रीति से करने के लिये यह आवश्यक है कि सब नागरिक एक दूसरे को जानते हों। अरस्तु प्लेटों 
के समान नागरिकों की कोई संख्या निश्चित नहीं करते हैं। 
2, राज्य के आवश्यक वर्ग- 
आदर्श राज्य में छः प्रकार की आवश्यकतायें होती है-- भोजन, कला-कौशल, 
हथियार, सम्पत्ति, सार्वजनिक देवपूजा एवं सार्वजनिक हित का निर्धारण। इसके लिए अरस्तु 
राज्य में छः प्रकार के वर्गों के विषय में बताते हैं-- कृषक, शिल्पी, योद्धा, सम्पत्तिशाली वर्ग, 
पुरोहित तथा निर्णायक। इनमें से कृषक और शिल्पी को अरस्तु नागरिक की श्रेणी में नहीं रखते 
है। जहाँ प्लेटो एक व्यक्ति को एक ही काम सौते हैं, अरस्तु आयु के अनुसार व्यक्ति को काम 
सौंपने के पक्ष में है। युवावस्था में नागरिक देश की रक्षा व सेना का कार्य करें, अधेड़ावस्था 
में राज्य के शासन-संबंधी विषयों का चिंतन करें और वृद्धावस्था में पुरोहिताई का काम करें। 
अरस्तु भू-सम्पत्ति को सब नागरिकों में बांटने के पक्ष में हैं। उनकै अनुसार भूमि वैयक्तिक और 
राजकीय दो प्रकार की होनी चाहिए। राजकीय भूमि की आय से वा देवपूजा तथा सहभोज 
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का व्यय चलना चाहिए जिससे राज्य की एकता बढ़ सके। दोनों प्रकार की भूमि पर दासों तथा 
बर्बर व्यक्तियों द्वारा खेती करायी जानी चाहिए। (पॉलिटिक्स 7110) | 

3. भूमि क्षेत्र तथा राज्य का उचित स्थान- 

राज्य की भूमि न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी होनी चाहिए। वह उतनी 
बड़ी होनी चाहिए जिससे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। राज्य की भूमि शत्रुओं से सुरक्षा 
करने के योग्य हो। यह ऐसें स्थान पर होनी चाहिए जहाँ जल-थल दोनों मार्गों से आसानी से 
पहुँचा जा सके और यह सुविधाजनक व्यापारिक केन्द्र हो। प्लेटो राज्य को समुद्र से दूर रखना 
चाहता है जिससे अवांछित विदेशी तथा व्यावहारिक तत्वों से इसे सुरक्षित रखा जा सके लेकिन 
अरस्तु सैन्य सुरक्षा तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से राज्य को समुद्र के निकट 
रखने के पक्ष में है। अरस्तु राज्य को बसाते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा तथा ' 
सैन्य सुरक्षा के तत्वों को ध्यान में रखना चाहते हैं। राज्य का प्रदेश दो भागों में बँटा होना चाहिए- 


"बस्ती या शहर; इसके चारो ओर का प्रदेश। बस्ती का स्थान राज्य में मस्तिष्क की भाँति होनी 


चाहिए जिसमें पूजा गृह, व्यायामशाला, बाजार, बन्दरगाह जैसे सार्वजनिक स्थान होने चाहिए। 
4. नागरिकों का स्वभाव- 
/ राज्य की जनसंख्या भूक्षेत्र तथा अवस्थिति की चर्चा के पश्चात अरस्तु राज्य के मुख्य 
निर्माणक नागरिकों के आचार-व्यवहार के विषय में बताते हैं। अरस्तु अपने नागरिकों के स्वभाव 


'की चर्चा में यूरोप तथा एशिया के नागरिकों के स्वभाव की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार यूरोप 


के नागरिक ओजपूर्ण परन्तु बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होते हैं अतः स्वतंत्र रहते हुए भी वे अपना राजनीतिक 
विकास नहीं कर पाते हैं। एशियावासी बुद्धिपूर्ण, कुशल व आध्यात्मिक होते हैं किन्तु ओज के 
अभाव के कारण वे निरन्तर शासित और दास बने रहते हैं। यूनान की जनता में इन दोनों जातियों 
के गुणों का संयोग है। उसमें बुद्धिमत्ता तथा ओज दोनों है। 

5. शिक्षा व्यवस्था- ९] ६ 

आदर्श राज्य के निमी के लिये उपयुक्त शिक्षा पद्धति अत्यंत आवश्यक है। अरस्तु 
प्लेटो से भिन्न सभी नागरिकों के. लिये समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। नागरिकों को आज्ञा 
पालन तथा शासन करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा को आत्मा के तीनों अंगो, विचार 
बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि तथा विवेक की आज्ञाओं का पालन करने वाला अंग, के विकास के 
लिए लक्षित होना चाहिये। अरस्तु शिक्षा को मनुष्य के सवांगीण विकास के लिए आवश्यक मानते 
हैं। शिक्षा ही एक अच्छा मनुष्य तथा अच्छा नागरिक बना सकती है। अरस्तु के अनुसार मानव 
जीवन के दो अंग हैं क्रियात्मक युद्धरत जीवन एवं शान्तिपूर्ण अवकाशमय जीवन, शिक्षा इन 


दोनो के संबंध में होना चाहिये। अरस्तु के अनुसार स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का प्रमुख दोष यही 
*था कि वह केवल युद्ध की शिक्षा देता था जबकि बुद्धि संयम तथा न्याय जैसे गुण भी आवश्यक 


हैं। मानव के विकास के क्रम के अनुसार शिक्षा का भी विकास होना चाहिए। अरस्तु बच्चे के 
जन्म के बाद पहले शारीरिक और फिर नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं (पॉलिटिक्स 7117) 
शैशव की पहली दशा में वह बच्चे के भोजन, अंग-संचालन और ठंड का अभ्यासी बनाने पर 
बल देता है जिससे वह कष्टों को सह सकने में समर्थ हो सके। दूसरी अवस्था पाँच वर्ष तक 
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की है। इसमें बच्चों के शारीरिक गठन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना 
चाहिए, उनके अंगों के संचालन के लिये मनोरंजक खेलों का प्रबन्ध होना चाहिए। बच्चों को 
भावी जीवन के लिये तैयार करने वाली कहानियाँ सुनानी व खेल खिलाने चाहिए। अरस्तु बच्चों 
के रोने व चिल्लाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता। इन्हें वह फेफड़ों के लिए व्यायाम मानता है। वह 
बच्चों को कुसंगति व अश्लीलता से दूर रखने के पक्ष में है। शिक्षा की तीसरी. अवस्था 5- 
7 वर्ष तक की है। इस आयु में भी बच्चों को अश्लीलता से दूर रखना चाहिए। 7 वर्ष तक 
बच्चों की शिक्षा घर में मां-बाप के पास होनी चाहिए और बच्चे की बौद्धिक शिक्षा आरम्भ कर 
देनी चाहिए। 
इसके बाद शिक्षा 7-14 तथा 14-21 दो कालों में बंट जाती है। शिक्षा व्यक्तित्व 
के विकास हेतु होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में तथा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इसमें 
उपयोगी विषय रखे जाने चाहिए, जैसे पढ़ाई लिखाई व चित्रकला तथा व्यायाम जो साहस के 
लिए आवश्यक है। 16-17 वर्ष तक हल्का व्यायाम करना चाहिए क्योंकि कठोर व्यायाम शरीर 
के विकास को अवरुद्ध कर देता है। अरस्तु संगीत की शिक्षा भी आवश्यक मानते हैं क्योंकि 
संगीत मनुष्यं के नैतिक जीवन तथा उसकी आत्मा के विकास में सहायक हे। 
अरस्तु के शिक्षा पद्धति के गुण- 
¬ चह मनुष्य की स्वाभाविके प्रवृत्तियों पर आधारित सहज तथा मनोवैज्ञानिक है। अरस्तु 
की शिक्षा पद्धति नागरिकों को राज्य के विकास के लिये उपयोगी और सहायक बनाती है। यह 
शिक्षा शरीर व आत्मा दोनों का संतुलित विकास -करती है। 
दोष- 
अरस्तु बौद्धिक शिक्षा बहुत देर में, 14 वर्ष में आरंभ करते हैं। संगीत को अत्यधिक 
महत्व और साहित्य की उपेक्षा की गयी है। अरस्तु 21 वर्ष में शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में 
है जबकि प्लेटो इसे जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानता है। 
शासन व्यवस्था- 
¬ आदर्शं राज्य के लिए अरस्तु मिश्रित शासन व्यवस्था करते हैं तथा सरकार की तीन 
संस्थाओं का वर्णन करते हैं- (1) शासन संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए (2) असेम्बली, 
सब नागरिक इसके सदस्य होते थे। (3) शासन करने वाले अधिकारी न्यायालय। इन कार्यों 
के निष्पादन के लिए अरस्तु यूनान में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
जिस सर्वजनतंत्र या पॉलिटी के विषय में बताता है, वह प्रजातंत्र तथा धनिकतंत्र का सम्मिश्रण 
है। जहाँ स्वतंत्रता समानता का महत्व हो वहाँ प्रजातंत्र है, धनिकतंत्र में धन व कुलीनतंत्र में गुण 
` का महत्व है। पॉलिटी में स्वतंत्रता, समानता, धन सभी तत्वों को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र 
में सबके सब पदों पर काम करने से अस्थिरता आ सकती हैं, साथ ही निर्धनों के लालच के 
कारण व्यवस्था दूषित होने की संभावना भी रहती हैं अतः अरस्तु कहते हैं कि नागरिक कुछ 
सम्पत्ति होने पर ही शासन में भाग ले सकते हैं। दूसरी ओर धनिकों में कानूनों की अवज्ञा करने 
का दोष होता है। अरस्तु के आदर्श राज्य में यह दोष भी नहीं है। जहां न कोई अधिक धनी 
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और न कोई अधिक निर्धन है। आदर्श राज्य का लक्ष्य नागरिकों को उत्तम सद्गुणी जीवन बिताने 
की सुविधाये देना है,. युद्ध द्वारा बिजय प्राप्त करना नेहीं। (पॉलिटिक्स 712)! 

अरस्तु मिश्रित संविधान जिसमें जनतंत्र व धनिकतंत्र का सम्मिश्रण होता है, का निर्माण 
तीन सिद्धान्तं के आधार पर करते हैं (पॉलिटिक्स 419)- 

(1) लोक तंत्रीय तथा. धनिक तंत्रीय नियमों को पूरी तरह एंक साथ मिला देना। 

(2) दोनों तंत्रों के नियमों के आधार पर औसत निकाल कर नियम बनाया जाता है; कुछ नियम 
जनतंत्र में से व कुछ धनिकतंत्र में से लिये जायें। अरस्तु के अनुसार मिश्रित संविधान का 
सर्वोत्तम उदाहरण स्पार्टा की शासन-प्रणाली थी। 

` मिश्रित संविधान के इस विचार का समर्थन अरस्तु के बाद पॉलिबियस, सिसरो तथा 
स्टोइक विचारकों में देखा जा सकता है। ः 
अरस्तु ने अपने इस आदर्श राज्य में उन दोषों से बचने की कोशिश की है जो प्लेटो 
के-आदर्श राज्य में थीं। प्लेटो का आदर्श राज्य मात्र एक यूटोपिया या कल्पना था, इसमें दार्शनिक 
राजाओं का शासन था, कानून का अभाव. था, ऐतिहासिक आधार का अभाव था, अपनी 
स्वाभाविक योग्यता के अनुसार एक व्यक्ति जीवनपर्यंत एक ही काम करता था, उसकी सम्पत्ति 
व परिवार की साम्यवादी व्यवस्था। TE 
अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में इन दोषों को दूर कर दिया है। अरस्तु ने जिस सर्वोत्तम 
राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है वह प्लेटो के “लाज' में प्रस्तुत द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य की संकल्पना 
के समान है। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताये इस प्रकार हैं-- रु 

1. अस्स्तु प्लेटो के समान राज्य की एकता नहीं वरन्‌ बहुलता के गुण पर बल देता हैं अतैव 

` वह वैयक्तिक संम्पत्ति और परिवार को समाप्त नहीं करता। 

2. असस्तु का नागरिक प्लेटो के नागरिक के समान राज्य में विलीन नहीं होता वरन्‌ राज्य के 

* अति अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करता है। अरस्तु के आदर्श 
राज्य में राज्य के श्रेष्ठ जीवन तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन में कोई भेद नहीं है। 

3. उसके राज्य में सबके लिए शिक्षा, अवस्था के अनुसार कार्य तथा कानून का शासन है। 

4. मिश्रित संविधान की व्यवस्था किये जाने के कारण अरस्तु का राज्य अधिक व्यावहारिक 

` प्रतीत होता ह. ` 

पूर्व वर्णित विभिन्न विचारों के आधार पर अरस्तु के लिये प्रयुक्त मैक्सी का यह कथन 
कि असस्तु 'प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक' था, पूर्णरूप से न्यायोचित दिखाई देता है। अस्तु ने 
आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रादुर्भाव किया। 
उसने उन अनेक शब्दों की परिभाषाएँ कीं जो आज भी प्रयुक्त होती हैं। अरस्तु ने राज्यों और 
संविधानो का जो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, उसके कारण उसे “तुलनात्मक शासन' का 
जनक भी कहा जा सकता है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राज्य का सावयवी सिद्धान्त, आदर्श राज्य 
की कल्पना, क्रान्ति के कारणों व निवारणों की व्याख्या अनूठी है। इसी कारण उसे राजनीति 
की वास्तविक विचारधारा का संस्थापक तथा मैंकियवेली और मॉन्टेस्क्यू का पूर्ववर्ती भी समझा 
जाता है। आ ८ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 58 Digitized by Arya Samaj “ug Chennai and eGangotri 
अरस्तु के विचारों में सर्वव्यापी और यूनानी राजनीति से संबंधित, दो प्रकार के तत्वों 
के दर्शन होते है-- 
सर्वव्यापी तत्व- 
अरस्तु राजनीति विज्ञान की शाश्वत समस्या का हल निकालते हुए कहता है कि स्वतंत्रता 
च समानता के बीच उचित सन्तुलन होना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ वह कानूनों का पालन 
मानता है तथा पूर्ण समता के स्थान पर आनुपातिक समता की अवधारणा देता है। 
अरस्तु कानूनों की सर्वोपरिता पर बल देता है। उसने लोकमत के महत्व तथा बहुमत 
के प्रति आदर पर बल दिया है। उसका शासन संबंधी तीन शाखाओं का विवेचन आधुनिक 
विचारों से साम्य रखता है। उसने राजनीतिक संगठन में आर्थिक प्रभावों के महत्व को स्वीकार 
किया है। उसके द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती मार्ग का सिद्धान्त निरोध और सन्तुलन के आधुनिक 
सिद्धान्त का आधार माना जाता है। उसने प्लेटो के साम्यवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद के महत्व 
पर उचित बल दिया है। 
अरस्तु ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तुत किया। उसके अनुसार 
"राज्य का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार, सद्गुणों का विकास तथा न्याय की वृद्धि करना है, केवल 
युद्ध करना और अपने भूक्षेत्र का विस्तार करना ही नहीं! 
यूनानी विचारकों से सम्बन्धित तत्व- 
काफी प्रयासों के बावजूद अरस्तु अपने काल और देश के प्रभाव से स्वयं को मुक्त 
नहीं रख पाया है। वह यह मानकर चलता है कि यूनानी लोग अन्य जातियों से श्रेष्ठतर हैं, वह 
दासता को आवश्यकं मानता है तथा नगर-राज्य की कल्पना से आगे की नहीं सोच पाता। उसका 
श्रमिकों को नागरिकता न देना, उसकी रूढ़िवादी मानसिकता का प्रतीक है। इसके अलावा, अरस्तु 
की राज्य द्वारा निर्देशित व नियन्त्रित शिक्षा प्रणाली तथा यह विचार कि नागरिकों को राज्य 
के कानूनों की शिक्षा देना अनिवार्य है, यूनानी दृष्टिकोण के पोषक हैं। व्यापार तथा सूदखोरी 
के विषय में भी उसके विचार यूनानियों के ही समान हैं। 
अरस्तु के राजनीतिक चिंतन का गहरा प्रभाव सेन्ट टामस एक्विनास पर पड़ा 
जिसने रिचार्ड हूकर को प्रभावित किया जो लॉक का एक शिक्षक था। हूकर ने अरस्तु के विचारों 
से ही कानून व शासन के सिद्धान्त निकाले। लॉक के सिद्धान्तो का एडमंड बर्क के चिन्तन 
पर प्रभाव पड़ां। अरस्तु के विचारों की छाप मैकियवेली तथा दान्ते पर भी दिखायी देती है। 
मैकियावेली के प्रिस” मे क्रान्ति संबंधी विचार अरस्तु के क्रान्ति के सिद्धान्त से प्रभावित लगते 
हैं। अरस्तु के विचारों ने जीनबोय॑ तथा मान्टेस्क्यू को भी प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स के इतिहास 
की आर्थिक व्याख्या के तथा आर्थिक घटनाओं के रीजनिती पर पड़ने वाले प्रभाव के सिद्धान्त 
पर अरस्तु के विचारों की स्पष्ट छाप है। 
इस सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम में वास्तविक 
रूप में राजनितिक चिन्तन का श्रीगणेश करने वाला तथा इसे विज्ञान का रूप देने वाला अरस्तु 
था! उसके पूरवप्लेटो ने भी राजनीतिक चिन्तन किया था परन्तु उसका चिंतन आदर्शवादी था 
जबकि आरस्तु का चिन्तन व्यवहारवादी तथा यथार्थ पर आधारित था। 
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- अरस्तु के अनुसार राज्य प्राकृतिक व नैतिक प्रश्न हैं। व्याख्या कीजिए। 
- “राज्य प्राकृतिक व मनुष्य से पूर्व हैं।”” विश्लेषण कीजिये। | 
- “राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए 


हैं।” इस कथन के संदर्भ में अरस्तू के राज्य सम्बन्धी विचारों को समझाइये। 


. संविधानों की प्रकृति और उनके वर्गीकरण पर असस्तू के सिद्धान्त का परीक्षण कीजिये। 
* दास प्रथा स्वाभाविक व प्राकृतिक है। इस कथन के संदर्भ में अरस्तू के दास प्रथा सम्बन्धी 


विचारों का विवेचन कीजिए। 


- अरस्तू के परिवार व सम्पति सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। . 

- अरस्तू के क्रान्ति सम्बन्धी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
- अरस्तू को राजनीति विज्ञान कां जनक क्यों माना जाता है? 

- अरस्तू को प्रथम वैज्ञानिक विचारक क्यों माना जाता है? 


लह 
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मध्ययुगीन राजनीत्तिक चिन्तन कौ 
| _ चिशोषत्ताएं | 
-चन्द्रयेख्ट श्रीव्टस्टद 
मध्ययुग गैरराजनीतिक या राजनीतिक अन्धकार का युग था 


'मध्ययुग गैरराजनीतिक था'- इसका तात्पर्य यह है कि इस युग में राजनीतिशाख व 
दर्शन अध्ययन शोध अन्वेषण का विषय नहीं रह गया था। छठीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं 
शताब्दी तक लगभग एक हजार वर्षों तक के समय में संभ्यता की कोई ऐसी उल्लेखनीय प्रगति 
नहीं हुयी जैसी कि मध्ययुग के पूर्ववर्ती व परवर्ती कालों में हुयी। बीच का यह युग एतिहासिक, 
दार्शनिक, और राजनीतिक सभी दृष्टियों से पराभव का काल रहा। कठोर जर्मन जातियों ने यूनानी 
रोमन सभ्यता कला और ज्ञान के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया क्योंकि उनमें यूनानी और 
रोमन सभ्यता को समझने तथा उसका मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं थी। असभ्य व अनपढ़ 
जर्मन शासक जो रोमनों के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, कानूनी और प्रशासकीय योग्यता की 
दृष्टि से कोरे थे, अतः उनके शासन काल में अशान्ति व अराजकता का वातावरण बना रहा। 
न सिर्फ शासन बल्कि चिन्तन, कला, साहित्य के श्रगति की धारा अवरूद्ध हो 'गयी। इतने 
निराशाजनक वातावरण के कारण ही विद्वानों ने इसे अन्धकार युग की संज्ञा प्रदान की। 

यद्यपि इस समयावधि में कुछ विचारकों ने राज्य के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत करने 
का उत्साह दिखाया किन्तु उन्होंने इसे धर्म और आधार के साथ इतना अधिक मिश्रित कर दिया 
कि इसका स्वरूप राजनीतिक नहीं रहा। यह युग धार्मिक अन्धविश्वास का युग था और राजनीतिक 

तत्व गौण हो गया। इस युग में थोड़े बहुत जो राजनीतिक सिद्धान्त प्रकाश में आये, वे बहुत 
अस्थिर व अनिश्चित थे। इसका कारण यह था कि दर्शन का ख्रोत एक तत्व पर आधारित न ' 
होकर अनेक तत्वों पर आधारित था। कुछ ने बाइबिल को आधार बनाया तो कुछ ने रोमन 
कानून को और कुछ ने अरस्तु के “पालिटिक्स” क़ो। इन सबके अतिरिक्त समाज पर दोहरा 
शासन और वह भी अस्त-व्यस्त रूप. में संचालित था। इस युग में शासन व्यवस्था इतनी 
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विरोधाभासपूर्ण हो गयी थी कि राज्य चर्च हो गया और चर्च राज्य हो गया। ऐसी परिस्थिति में 
स्वतंत्र राजनीतिक चिन्तन सम्भव नहीं था जिसके कारण किसी नये राजनीतिक दर्शन का विकास 
न हो सका। मध्ययुग में एक स्थिर व क्रमबद्ध राजनीतिक सिद्धान्त का विकास न हो सका, 
इसलिए डनिंग का यह कहना समीचीन है कि “मध्ययुग गैरराजनीतिक था? । 
यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मध्ययुग राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से अन्धकार 
का युग था, किन्तु इसके बावजूद यदि इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय, तो यह स्पष्ट होता 
है कि कुछ विशिष्ट राजनीतिक सोच का विकास हुआ है। इसी सन्दर्भ में हम मध्ययुग की विशेषताओं 
को निम्नवत प्रस्तुत करते हैं- 
1. मानव चरित्र की पापी मानव के रूप में व्याख्या- 
ईसाईयत के अभ्युदय ने इस भावना का विकास किया कि मनुष्य का इस संसार 
में अवतरण उसके पाप कर्मों का परिणाम है। बाइबिल की कथा के अनुसार एडम व ईव ने 
वर्णित फल खाने का पाप किया जिसके कारण उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा और मानव जगत 
की उत्पत्ति हुयी। इस मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह कितना 
भी श्रेष्ठ क्यों न हो, पाप का अंश अवश्य होता है। व्यक्ति अपने पाप के प्रायश्चित के लिए 
पृथ्वी पर आया है, और उसके लिए प्रभु ईशु के शरण में जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं 
है। मध्ययुग की यह मान्यता रही है कि व्यक्ति को सांसारिक प्रवृत्तियों सें विमुख होकर अपनी 
मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिए। पापी मनुष्य की मुक्ति ईसाईयत स्वीकार करने से हीं सम्भव है। 
2. राज्य और उसके निष्पादन पाप के परिणाम हैं- 
ईसाई विचार का मत है कि पृथ्वी पर पापी मनुष्य के कारण ही राज्य की आवश्यकता 
पड़ी। यदि मनुष्य पापी न होता, तो न ही उसके उपर कानून के नियंत्रण की आवश्यकता होती 
न ही राज्य होता!” राज्य के कानून प्राकृतिक कानून की शाखाएं नहीं है.... बल्कि इसकी उत्पत्ति 
मनुष्य के पापी जीव से हुयी है...।' इसलिए यह भी पाप का परिणाम है। 
किन्तु इन कानूनों की मान्यता इसलिए भी है कि इस पर प्रभु यीशु की स्वीकृत या 
इसके अध्यादेश की मुहर लगी है। ये मानव पाप से उत्पन्न परिणामों के उपचार हैं और केवल 
इस रूप में कानून का ख्रोत भागवत व प्राकृतिक कहे जा सकते हैं। 
3. राजतंत्रात्मक-राजसत्ता का औचित्य- 
ईसाई विचारधारा की यह विशेषता रही है कि राजसत्ता को पाप का परिणाम मानने 
के बावजूद उसने इसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया। मध्ययुग में न केवल राजाज्ञा के आज्ञा 
पालन के औचित्य को सिद्ध किया गया बल्कि निरंकुश व भ्रष्ट राजतंत्र की आज्ञाओं का पालन 
भी धार्मिक दृष्टि से उचित बताया गया। सेंटपांल? ने लिखा है कि- “अत्याचारी राजा प्रजा 
से पाप के कारण ही अत्याचार करता है और अपनी दण्डनीय शक्ति का प्रयोग करता है। प्रत्येक 
J. Meliwain The Growth of Political Thought in the West, 2-157 
2. “SL. Paul : Homily XXX III, the Epistle to the Romans quoted by Mcllwain 
op.cit., p.153. 
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ˆ शक्ति भगवान की है चाहे वह राजा में हो या पोप में।”” अतः राजसत्ता का प्रतिकार ईश्वर का 
प्रतिकार होगां। राजा बुरे कर्मों के लिए आतंक की वस्तु है, अच्छे कर्मो के लिए नहीं। 
मध्ययुगीन दार्शनिकों का विचार था कि सावयवी सत्ता का एक केन्द्र होना चाहिए। 
इस सिद्धान्त के आधार पर जहाँ कुछ व्यक्तियों ने इस सत्ता का केन्द्रीकरण पोप के हाथों में 
सौंपा, वहीं दूसरों ने राज्य की सत्ता के केन्द्रीकरण का समर्थन किया। चूंकि मध्ययुग में एकत्व 
के सिद्धान्त पर बल दिया जाता था, इसलिए राजतंत्र की प्रणाली को सर्वोत्तम समझा जाता था। 
4. शरीर व आत्मा के सिद्धान्त पर चर्च की सर्वोपरिता- 
मध्ययुग की विशेषता थी, चर्च को श्रेष्ठ मानना। इस क्रम में इस युग के विचारकों 
ने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी पर राज्य शरीर व चर्च आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का नियंत्रण 
शरीर पर होता हे अतः चर्च का नियंत्रण राज्य पर होगा, परिणामतः राजसत्ता पर चर्च का नियंत्रण 
स्थापित होता गया। चर्च ने अपने समर्थन में दो तलवारों का सिद्धान्त तथा 'कान्सटेन्टाइन दान 
पात्र” का आधार प्रस्तुत किया। इस प्रकार इस युग में चर्चसत्ता की स्थापना हो गयी। यद्यपि 
13वीं सदी के उत्तराद्ध में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ और राज्यसत्ता की पुनः स्थापना हुयी 
किन्तु: राज्यसत्ता व चर्चस़त्ता में वरीयता:का संघर्ष 14वीं सदी तक चलता रहा। . 
5. सार्वभौमिकतावाद का प्रतिपादन- 
मध्ययुयीन राजनीतिकं दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता सार्वभौमिकता का .प्रतिपादन 
रहा है। प्रारम्भिक ईसाई विचारकों एवं संत आगस्टाइन ने इस विचार को आगे बढ़ाया था। जहां 
ईसाई विचारकों ने सबको चर्च के अधीन बनाकर सार्वभौम चर्च का विचार प्रस्तुत किया, वहीं 
सार्वभौम राज्य को भी अपनाया। इस सार्वभौमिकता का आरम्भ स्टोइक दर्शन से हुआ था। 
यद्यपि बबरों के आक्रमण ने पश्चिमी यूरोप में अनेक स्वतंत्र राज्यों ने और इसाईयों द्वारा अलग- 
अलग स्थानीय चर्चा की स्थापना से सार्वभौमिक साम्राज्य एवं चर्च की एकता को भंग कर दिया 
किन्तु शार्लिमैन ने अपना राज्य स्थापित करके राजनीतिक क्षेत्र में सार्वभौमिकतावाद की पुर्नस्थापना 
की। आध्यात्मिक जगत में हिलबेंड ने पोप के सार्वभौमिक चर्च की स्थापना करके सार्वभौमिकतावाद 
को पुनः प्रतिष्ठित किया। यह सब इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि बर्बर विध्वंस के बाद 
मानव विकास के लिए उन्हें एकता के सूत्र में बाँधा जा सके। 
6. सामूहिक जीवन का विकास- 
मध्ययुगीन राजनीतिक चिन्तन की एक प्रमुख विशेषता थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
सामुदायिक चेतना का विकास। विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक समूहों 
में व्यक्ति अपना सामुदायिक जीवन व्यतीत करता था। सामुदायिक जीवन की प्रधानता के कारण 
ही इस युग में व्यक्ति के अधिकार उपेक्षित रहे। वैयक्तिक अधिकार व स्वतंत्रता जैसी वस्तु पोप 
तथा. राजसत्ता के समक्ष नहीं ठहर सके। 
. 7. सामन्तवादी व्यवस्था की स्थापना- 
रोमन साम्राज्य के पराभव के पश्चात यूरोप में. केन्द्रीय सत्ता का अभाव हो गया। 
टुकड़ों में बटे राज्या में स्थानीय शासन सामन्तं ने सम्भाल ली । सामन्तवांदी व्यवस्था की स्थापना 
के साथ ही यूरोप में आम्य सभ्यता का विकास॒7हुआ। यद्यपि शासन का सूत्र स्थानीय स्तर तक 
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पहुंच गया किन्तु व्यापकता का अभाव हो गया, परिणामतः संकुचित शासन व्यवस्था व्याप्त 
हो गयी जिसके गम्भीर परिणाम भी सामने आये। 


8. धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन- 

मध्ययुगीन राजनीतिक चिन्तन के संक्रमणकालीन अवस्था की सबसे बड़ी देन मनुष्यों 
को धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो राजसत्ता और धर्मसत्ता के 
विवाद के सैकड़ों वर्षो बाद मानवता को प्राप्त हुयी है। यह मध्ययुग के संघर्षो.की विशेषता है, 
जिसमें मानव अधिकारों की पृष्ठभूमि तैयार हुयी।-सेबाइन ने लिखा है कि-“धर्मसत्ता के इस 
दावे के कारण ही आधुनिक युग में धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार के लिए चेतना की 
तैयारी हुई है।' 
9. दोहरे शासन की स्थापना- 

मध्ययुग की यह एक अन्य विशेषता थी, जिसमें “दो तलवारों के सिद्धान्त” के आधार 
पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गया कि- यह संसार दो सत्ताओं द्वारा प्रशासित होता. 
है। ये सत्ताएं हैं विशप की पवित्र सत्ता और राजनीतिक सत्ता, इन दोनों में विशप का दायित्व 
अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे राजाओं के बारे में भी ईश्वर के समक्ष जवाबदेह होना पड़ता 
है। दोहरे शासन के सम्बन्ध में टूर्नाई के स्टेफेन ने दो तलवारों के सिद्धान्त को इस प्रकार 
व्याख्यायित किया- “एक हीं संघ और एक ही राज्य के'अन्दर दो प्रकार कें लोग रहते हैं, दो 
प्रकार के लोगों के कारण दो प्रकार का जीवन है, दो प्रकार कें जीवन के कारण दो प्रकार की 
सत्ताएं होती हैं और दो प्रकार की सत्ताओं के कारण उनके कार्यक्षेत्र भी दो हैं। यह संघ है चर्च 
और इस संघ का राजा है यीशु, चर्च की दो अवस्थाएं हैं- आध्यात्मिक और सामान्य, दो प्रकार 
के जीवन हैं, आध्यात्मिक और राजनीतिक, दो सत्ताएं हैं धर्मसत्ता और राजसत्ता-और दो कार्य 
क्षेत्र है- भागवत कानून और मानवीय कानून। प्रत्येक को सम्मान दो, जो उचित है और सभी 
में सामंजस्य हो जाएगा??? 

इस प्रकार मध्ययुग में शासन की दो: समानान्तर सत्ताओं का प्रतिपादन किया गया, 
किन्तु धार्मिक मान्यता के प्रावकारिता के कारण इसमें पोप के शासन का महत्व 13वीं शताब्दी 
तक बना रहा। 
10. लोकसत्ता का अभ्युदय- 

यद्यपि मध्ययुग में अनेक विचारकों ने राजतंत्र का समर्थन करते हुई राजा के दैविक 
अधिकारों का प्रतिपादन किया था तथापि धीरे-धीरे इस मान्यता में परिवर्तन हुआ और यह मत 
प्रकट किया गया कि सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार दैवीय अवश्य है, किन्तु राजा को 
शक्ति समाज से ही प्राप्त होती है अतः राजा सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। 
उधर पोप समर्थकों का भी यही विश्वास था कि राजा और राजसत्ता दैवीय होने के साथ-साथ 
मानवकृत भी हैं। 
1. Sabine; p. 175. 

Quoated by Foster in "Masters-Thought, ७. 233 
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उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता-है कि, यद्यपि मध्ययुग में किसी विशेष राजनीतिक 
दर्शन का विकास अवश्य ही नहीं हुआ, किन्तु इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता 
कि, मध्ययुगीन विचारों के प्रभाव के परिणामस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में सुधार, दासप्रथा का अन्त 
व अनेक उच्च संस्थाओं का विकास हुआ जो परवर्ति युग के विकास के लिए सहायक सिद्ध 
हुयीं। प्रतिनीधि शासन, समानता के विचार, धार्मिक स्वतंत्रता व वैयक्ति धर्मवाद, निगम व्यवस्था 
इत्यादि मध्ययुगीन संक्रमणकालीन अवस्था की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसने तत्कालीन समय 


“से भले ही कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन न किया हो “लेकिन आधुनिक युग” की आधार शिला 
अवश्य बनी। 


प्रश्‍न 
1. मध्यकालीन राजनीतिक चिन्तन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
2. “सार्वभौमिकता मध्यकालीन विचारधारा का मूल स्वर है।व्याख्या कीजिए। 
3. मध्य युग अन्धकार का युग माना जाता है। व्याख्या कीजिए। 


2 
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जीवन परिचय 


मध्ययुग के चिन्तन का मुख्य विषय, धर्मसत्ता और राजसत्ता के बीच का. संघर्ष है। 
मध्ययुग की अधिकांश राजनीतिक रचनाएं मोटे तौर से इसी राजसत्ता और धार्मिक सता के 
सीमा सम्बन्धी विवाद का प्रतिपादन करती: है। 11 वीं, शताब्दी से लेकरः14/वीं शताब्दी तक 
का काल योरोप में धर्मसत्ता और राजसत्ता के बीच-संधर्ष का युग कहलाता है। इस .युग में. उत्पन्न 
हुए प्रमुख विचारकों ने या तो राजसत्ता का पक्ष लिया या फिर धर्मसत्ता-का यद्यपि'कुछ ने दोनों 
सत्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया। “मार्सीलियों आफ पेडुआ'? ने 
धर्म सत्ता और राजसत्ता सम्बन्धी इस विवाद में राजसत्ता के पक्ष का समर्थन किया तथा इसे 
तर्कपूर्ण वैधानिक और क्रमबद्ध बनाया। मार्सीलियो नेः राजसत्ता की निर्णायक विजय केलिए 
सबसे कुंशल रणनीति प्रदान की। मार्सीलियो ने राजसत्ता के पक्ष की जितनी रक्षा अपनी 'लेखनी 
से की, उतनी राजसत्ता स्वयं अपने तलवार से भी न कर सकी।  ' त ' = 

मार्सीलियो का जन्म 1278 ई0 में इटली के प्रसिद्ध नगरं पेडुआ में हुआ था। इनका 
पूरा नाम “मार्सीलियो डी मेनारडिनो” है। इनके पिता पेडुआ विश्वविद्यालय में नोटरी के पद 
पर थे। मार्सीलियो की शिक्षा-दीक्षा यहीं हुई। मार्सीलियो एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। 
चे एक समय में चिकित्सक, दूसरे समय में एक पादरी, फिर एक वकील; “एके सैनिक तथा 
एक राजनीतिज्ञ रहे। पेडुआ विश्वविद्यालय से उन्होंने चिकित्सक की योग्यता प्रप्त की थी। उन्हे 
मीलान का आर्कबिशप भी नियुक्त किया गया था किन्तु उन्होंने इस पद को अंहण नहीं किया। 
वे कई सरकारी पदों पर भी रहे और उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में रॅक्‍्टर के पंद पर भी कार्य 
किया था। इस प्रकार मसीलियो ने जीवन का चहुँमुखी अनुभव प्राप्त किया था प्रारम्भिक शिक्षा 
के बाद से ही इनकी रुचि ईसाईयत के अन्दर ही फ्रासिस्कन सम्प्रदाय की ओर हो गई थी और 


किशोरावस्था तक तो ये इस सम्प्रदाय में दीक्षित भी हो-चुके थे! मर्सीलियो बहुत दिना. तकं पोप 
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की सेवा में भी रहे और बहुत ही समीप से पोप के भ्रष्टाचार को अपनी आँखों से देखा। तभी 
से इनके मन में धार्मिक सत्ता के प्रति घृणा और क्रान्ति की भावना पैदा हो चुकी थी। उनकी 
यह भावना पेरिस में “विलियम आफ ओकम” से उनकी मुलाकात के बाद और ज्यादा परवान 
चढ़ी और दोनों विद्वानों ने मिलकर धर्मसत्ता और पोपशाही के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया। इन 
दोनों ही विद्वानों में चर्च की अनैतिकताओं और निर्बलताओं का गूढ़ अध्ययन करके यह निष्कर्ष 
स्थापित किया कि राजसत्ता को किसी भी दशा में धर्मसत्ता से निर्बल नहीं होना चाहिए और यदि 
चर्च राज्य के अधीन ही हो जाये तो यह और भी उत्तम होगा। मर्सीलियो की गतिविधियों की 
पोप को ज्याँही जानकारी हुई इसने इन्हें धर्म बहिष्कृत कर दियाऔर मर्सीलियो शीघ्र ही जर्मनी 
के राजां लुई के पास चले गये। लुई पहले से ही ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति की तलाश में 
था, परन्तु मा्सीलियो को भी उसके सानिध्य से अपने विचार को प्रकट करने का पूरा अवसर 
मिला। राजसत्ता के विजय को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा देने वाले इस विद्वान की मृत्यु सन्‌ 1342 
में हुई। उल्लेखनीय है कि मार्सीलियो के विचारों के परिणामस्वरूप ही आगे चलकर “मार्टिन 
लूथर” ने धर्म सत्ता के प्रति विद्रोह की घोषणा की और वह सुधारवादी आन्दोलन का नेता बना। 
यदि मार्सीलियो को भी लूथर जैसी पृष्ठभूमि मिली होती तो सम्भवतः कन्सीलियर आन्दोलन 
से पूर्व ही सुधारवादी आन्दोलन शुरू हो गया होता! 


मा्सीलियो आफ पेडुआ द्वारा सन्‌ 1924 में लिखित रचना डिफेन्सर पेसिस 
(Defensor Pacis) अर्थात्‌ “शान्ति की सुरक्षा” उसकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है। अपने निधन 
से कुछ वर्ष पूर्व मार्सीलियो ने अपने ८१०१४०८ ९४० का संक्षिप्त रूपान्तरण डिफेन्सर माइनर 
(Defensor Minor) भी लिखा था। मार्सीलियो का अन्थ (Defensor Pacis) सन्‌ 1300 से 
1500 तक के प्रकाशित हुए दो युग निर्णायक अन्थो में से एक माना जाता है। गैटेल ने इसको 
“मध्ययुग का महानतम एवं सर्वाधिक मौलिक राजनीतिक ग्रन्थ” कहा है। मसीलियो ने पोप के 
भ्रष्टाचार को अपनी आँखों से देखने के बाद इस अन्य की रचना की थी और इसमें उसने धर्मसत्ता 
का विरोध किया था परन्तु उसका उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा करना भी नही था। मासीलियो ने 
केवल उस सिद्धान्त का खण्डन किया है जिसके अनुसार पोप को सम्पूर्ण ईसाई जगत में प्रत्येक 
व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के ऊपर प्रभुता प्राप्त थी और जिसके अनुसार पोप चर्च के अन्दर निरंकुश 
अधिकारी था। मार्सीलियो ने अपने समय में पोप बौनीफेस अष्टम और फिलिप फेयर के बीच 
चल रहे संघर्ष को अपनी आँखों से देखा और इटली की दुर्दशा के लिए राजनीतिक जीवन में 
पोप सत्ता के अनावश्यक हस्तक्षेप को उत्तरदायी माना। इसीलिए मार्सीलियो ने अपने (Defensor 
8018) में राज्य के ऐसे सिद्धान्त का प्रतिप्रादन किया जो सैद्धान्तिक रूप से राज्य को प्रभुसत्ता 
प्रदान करता है और समस्त सांसारिक विषयों में चर्च को राज्य का केवल एक विभाग बना देता 
है। इन्हीं विचारों के कारण इस अअन्थ को केवल मात्र चर्च एवं राज्य के संघर्ष के इतिहास में 
ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन के विकास के इतिहास, में एक महान सीमा चिह्न 
माना जाता है।' र 
1. & H. Mellwain; The Growth of Political Thought in the West- p. 312.. 
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मार्सीलियो का अमर अन्य “९7४०7 ८४” ` तीन खण्डो में विभक्त है। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि पहला खण्ड “जॉन आफ जानडुन” ने लिखा था और मार्सीलियो 
ने उसका पुनरावलोकन किया था। इस खण्ड में दार्शनिक विचारों एवं राज्य व शासन सम्बन्धी 
विचारों का उल्लेख है। इस भाग पर यूनानी विचारक अरस्तू का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन्त थॉमस एक्विनॉस ने यदि अरस्तू के दर्शन को धर्म सत्ता 
के पक्षपोषण के लिए अपनाया है तो मार्सीलियो ने इसका प्रयोग राजसत्ता के पक्ष कां पोषण 
तथा धर्मसत्ता द्वारा राजसत्ता पर किये जाने वाले सर्वोच्चता के दावों का खण्डन करने के लिएं . 
किया है। दूसरे खण्ड में जो कि मार्सीलियो का लिखा हुआ माना जाता है, पहले भाग में प्रतिपादित 
सिद्धान्तों को चर्च के संगठन, पादरियों के कार्यों तथा राज्याधिकारियों से उनके सम्बन्धो पर 
लागू करने का प्रयास किया गया है। तीसरे खण्ड में पहले दो भागों का सार प्रस्तुत किया गया 
है। इस पूरी पुस्तक में मर्सीलियो ऑफ पेडुआ के विचार ही निहित हैं इसलिए इस महान कृति 
के आगे उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है। इस पुस्तक को देखने के बाद मूरे ने मासीलियो को 
चौदहवीं शताब्दी का सबसे अधिक मौलिक विचार माना है। 


''मार्सीलियो के राजनीतिक विचार'' ' 


मार्सीलियों आफ पेडुआ' के समस्त राजनीतिक विचार उसकी कृति (Defensor 


9०) में ही मिलते हैं। यह अन्य मासीलियो ने उस समय लिखा जब उसने एक बार एविग्नोन 
में स्थित पोप के मुख्यालय की यात्रा की तथा पोप त्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार का उसे प्रत्यक्ष दर्शन 
हुआ। एक राष्ट्रभक्त इटैलियन होने के नाते वह इटली के पराभव से. अत्यधिक पीड़ा महसूस 
करता था और उसे लगता था कि इसका कारण राजसत्ता में धर्मसत्ता का अनावश्यक हस्तक्षेप. 
ही था जिससे इटली के विभिन्न भागों में पारस्परिक कलह उत्मन्न हो गयी थी। मार्सीलियो का 
` यह दृढ़ विश्वास था कि वैमनस्य और कलह से युक्त किसी भी समाज को रुग्णावस्था में ही समझना 
चाहिए तथा मानव जीवन की सुख समृद्धि के लिए शान्ति आवश्यक है। इसीलिएं मार्सीलियो 
ने इस कलह के निदान के लिए पोप के निरंकुशता के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए शान्ति 
की सुरक्षा (९६०५०7१०४) का चिन्तन प्रस्तुत किया। मार्सीलियो के प्रमुख राजनीतिक विचार 
निम्नलिखित है 
मार्सीलियो का राज्य सम्बन्धी विचार- 
मा्सीलियो ने राज्य को एक स्वतः विकसित समुदाय माना है जिसका जन्म मनुष्य 
की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। अरस्तू की भांति मासीलियो भी राज्य 
की उत्पत्ति परिवार से ही मानता है। वह कहता है कि राज्य अपने विकास के क्रम में “खी- 
पुरुष” के युग्म के सहजीवन से कदम उठाकर क्रमशः परिवार, आम आदि के निर्माण के क्रम 
से होता हुआ वर्तमान रूप में पहुंचा है। अरस्तू-की भांति मार्सीलियो भी राज्य को “उत्तम जीवन” 
` की प्राप्ति का साधन मानता है परन्तु अरस्तू का उत्तम जीवन जहाँ केवल इहलोक तक सीमित 
था वहीं मा्सीलियो के अनुसार यह इहलौकिक के अलावा पारलौकिक भी है। उसके विचार 
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से जहाँ ऐहिक जीवन में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना के लिए बुद्धि एवं विवेक (९९६७०॥) 
की आवश्यकता है वहीं पारलौकिक जीवन तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु श्रद्धा एवं विश्वास (छा) भी 
आवश्यक हैं। अतः किसी एक के अभाव में भी जीवन को उत्तम नहीं कहा जा सकता है। 
मार्सीलियो के अनुसार राज्य एक सावयवी इकाई है- 
चह इसे जीवधारी के तुल्य मानते हुए कहता है कि जिस प्रकार एक जीवधारी के 
समस्त अवयव समुचित अनुपात में निर्मित हैं उसी प्रकार राज्य में भी विभिन्न वर्गों और समूहों 
में परस्पर समुचित अनुपात, सहयोग और सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, अन्यथा राज्य में 
अशान्ति फैलना स्वाभाविक है। अरस्तू की तरह मार्सीलियो राज्य के 6 अंग मानता है। ये है-- 
कृषक, शिल्पी, सैनिक, व्यापारी, पादरी और प्रशासक। मार्सीलियो का कहना है कि राज्य के 
ये विभिन्न अंग मिलजुल कर सहयोगपूर्वक कार्य करें तो राज्य में निश्चित ही शान्ति स्थापित हो 
जायेगी। मार्सीलियो इन वर्गों के कार्यों की भी चर्चा करता है तथा बताता है कि पादरी वर्ग को 
छोड़कर अन्य 5 अंग मनुष्य को इहलौकिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने में सहयोग देते हैं जबकि 
पादरी वर्ग का सम्बन्ध मात्र पारलौकिक सुख से ही है। पादरियों के कार्यों का वर्णन करते हुए 
वह कहता है कि इनका कार्य उन बातों को जानना तथा उनका उपदेश करना है जिन्हें धर्मशाख्रो 
के अनुसार नित्य-मोक्ष प्राप्त करने के लिए और यातना से बचने के लिए, विश्वास करना, जिन्हें 
करना या जिनसे बचना आवश्यक है।”' स्पष्टतः मार्सीलियो को लगा कि पादरी लोग नरक 
का भय दिखाकर भ्रष्ट और अनुशासनहीन व्यक्तियों को पापमय जीवन से रोक सकते हैं तथा 
मानव समुदाय कों इस लोक में मानवोचित गुणों के साथ जीवन निर्वाह की प्रेरणा दे सकते है। 
इस हेतु वह कहता है कि बौद्धिक परिपक्वता तथा नैतिक गुणों से युक्त व्यक्तियों को ही पादरी 
नियुक्त किया. जाना चाहिए। मार्सीलियो कहता है कि पादरियों का कार्य केवल मोक्ष का मार्ग 
दिखाना और संस्कार सम्पन्न करना है, अतः उन्हें तो लौकिक विषयों से सम्बन्ध ही नहीं रखना 
चाहिए। इसके अलावा मार्सीलियों पादरी वर्ग को भी राज्य का एक प्रमुख वर्ग ही मानता है 
और कहता है कि जिस प्रकार अन्य वर्गों पर राज्य का नियंत्रण होता है वैसे ही पादरियों के 
ऊपर भी होना चाहिए, अतः पादरी अन्य सामाजिक वर्गों की अपेक्षा विशेषाधिकार का दावा 
नहीं कर सकते। । 


मार्सीलियो का शासनसत्ता तथा शासन प्रणालियों सम्बन्धी विचार 


मार्सीलियों ने अपने समय में प्रचलित धारणा कि सरकारें ईश्वरीय इच्छानुसार निर्मित 
होती है, को स्वीकार नहीं किया और सरकारों की स्थापना का मानवीय आधार प्रस्तुत किया। 
उसने अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वही शासन सत्ता 
उचित और स्वीकार करने योग्य हो सकती है जिसको शासित वर्ग का सहज समर्थन प्राप्त हो 
और जिसका लक्ष्य सामान्य हित हो। मार्सीलियों शासन सत्ता का आधार कानून को मानता है ` 


SSS NSN 
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और कहता है कि शासक को कानूनों और प्रजा के हित के अन्दर ही काम करना चाहिए। मार्सीलियो ' 
कहता है कि कानून का निर्माण करने वालां ही शासक की सत्ता का भी निर्माता होता है और | 
इसकी शक्ति प्रजा और राजा दोनों पर समान रूप से लागू'होती है। इस कानून और शासन 
सत्ता के निर्माता को मा्सीलियो ने विधायक (1.९६।५।३1०7) कहकर पुकारा है तथा वह इसे “सम्पूर्ण 
जनता अथवा सम्पूर्ण नागरिक समूह अथवा उसके प्रधान भाग” में देखता है। दूसरे शब्दों में, 
मार्सीलियो जनता के प्रभुसत्ता के क्रान्तिकारी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और राज्य में प्रभुसत्ता 
का अन्तिम ख्रोत जनता को बताता है। मासीलियो कहता है कि चाहे सब नागरिकों की सभा 
प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाये या फिर सम्पूर्ण जनता किसी आयोग को अपना यह अधिकार सौंप 
दे अथवा सम्पूर्ण जनता किसी व्यक्ति विशेष अर्थात्‌ राजा को यह कार्य सौंप दे, कानून निर्माण 
की अन्तिम शक्ति जनता में ही निहित रहती है। वह कहता है कि शासक का यह कर्तव्य है 
कि वह सदैव विधिसंगत ढंग से ही नागरिक जीवन का संचालन करे तथा कानून द्वारा सुनिश्चित 
सीमा रेखाओं के अन्दर रहते हुए ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। इस प्रकार मार्सीलियो ने 
जनता की प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करके लोकतांत्रिक विचारधाराओं का समुचित पोषण किया और 
राजसत्ता के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त को निश्चित ही आधात पहुँचाया। 
मार्सीलियो ने. शासन प्रणालियों का वर्गीकरण अरस्तू की भांति ही किया है- | 
वह भी शासन के दो रूपों स्वस्थ और विकृत का वर्णन करता है। शासन के स्वस्थ 
रूपों का वर्णन करते हुए मार्सीलियो ने सार्वजनिक हितों के आधार पर संचालित एक व्यक्ति 
के शासन को राजसत्तात्मक एकतंत्र, कुछ व्यक्तियों के शासन को कुलीनतन्त्र तथा समस्त 
व्यक्तियों के शासन को पोलिटी कहा है। पोलिटी को स्पष्ट करते हुए उसने बताया है कि यह 
वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक बारी-बारी से सरकार के संचालन में भाग लेते 
हैं तथा अपने स्थान, कर्तव्य और स्थितियों के अनुसार इसमें अपना योगदान देते हैं। मासीलियो 
ने न्यस्त स्वार्था की पूर्ति को आधार मानकर इन तीन स्वस्थ शासन प्रणालियों के तीन विकृत 
रूप क्रमशः निरंकुश राजतंत्र, धनिकतंत्र तथा प्रजातंत्र बताए हैं। मार्सीलियो विकृत रूपों 
को तो कदापि पसन्द नहीं करता और स्वस्थ शासन के रूपों में “राजतंत्रात्मक एकतंत्र” को 
सर्वश्रेष्ठ मानता है परन्तु वह “राजतंत्रात्मक एकतंत्र” को निर्वाचन के आधार पर स्थापित करना 
चाहता है। अतः वह निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा जनता को समय-समय पर अपने शासक चुनने 
का अवसर देने के पक्ष में है। इस प्रकार मासीलियो ने जनता को निर्वाचन का अधिकार देकर 
अन्ततः उसे ही संप्रभु माना है और “वैध राजतंत्र” का प्रतिपादन किया है। 


मार्सीलियो ऑफ पेडुआ के कानून सम्बन्धी विचार 


अपनी कृति (आहिदै इमे) और (आहेदै श्ग्हदै) में मार्सीलियो ने कानून का वर्णन करते 
हुए उसे विधिशास्त्रीय अर्थ में लिया है। मार्सीलियो के अनुसार कानून विधायक का आदेश है 
और उसका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाता है। मार्सीलियो कहता है कि 
कानून जहाँ राजसत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है, वहीं कानून द्वार नागरिकों 
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के फैसले भी सही ढंग से लागू किये जा सकते हैं परन्तु मा्सीलियो के ये विचार उसके द्वारा 
वर्णित मानवीय कानून (७/7 [4% ) से सम्बन्धित हैं। उसने इसके अलावा एक 
अन्य प्रकार के कानून का भी अस्तित्व माना है और जिसका सम्बन्ध पारलौकिक जीवन से 
हे तथा जिसे तोड़ने पर ईश्वर दण्ड देता है। इस कानून को मा्सीलियो ने दैवीय कानून ( Vine 
[..% ) का नाम दिया है। यहाँ स्पष्ट है कि मार्सीलियो के लिए कानून मानव अथवा दैवीय 
इच्छा की अभिव्यंजना है। 
मा्सीलियो ने अपने दैवीय कानून और मानवीय कानून सम्बन्धी धारणा को धर्मसत्ता 
और राजसत्ता के बीच विवाद में चर्च अर्थात्‌ धर्मसत्ता के विरोध में प्रयोग किया है। वह तर्क 
देता है कि धार्मिक क्षेत्र में अपराध के लिए ईश्वर अपने दैवीय कानून द्वारा स्वर्ग में दण्ड देगा 
अतः पृथ्वी पर चर्च को इस हेतु कोई दण्ड देने का अधिकार नहीं है अर्थात्‌ चर्च और पादरियों 
का कार्य परलोक सुधारने में व्यक्तियों की सहायता करता है और इस हेतु उपदेश और धार्मिक 
शिक्षाओं की आवश्यकता है न कि सत्ता व शक्ति की अतः चर्च को मात्र धार्मिक उद्देश्य की 
पूर्ति हेतु प्रयास करना चाहिए और राजनीति क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप अनुचित तथा अनावश्यक 
है। मासीलियो पोप के इस प्रकार के प्रयत्न को अनाधिकार चेष्ठा मानते हैं तथा उस पर नियंत्रण 
हेतु राजसत्ता का पूर्ण. समर्थन करते हैं। 


मार्सीलियो का:धर्मसत्ता अर्थात चर्च सम्बन्धी विचार 


. _ मार्सलियो की ०६००7 ८ के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप और उसके शासन 
संगठन के सम्बन्ध में निकले हुए परिणामों को द्वितीय भाग में चर्च के संगठन, पादरियों के 
कार्या राज्याधिकारियों से उनके सम्बन्ध आदि समस्याओं पर लागू किया गया है। 
चर्च का संगठन- 

चर्च के संगठन पर प्रकाश डालते हुए मार्सीलियो ने कहा है कि जिस प्रकार राज्य 

को केवल अधिकारी समूह के अनुरूप समझ लेना गलत है उसी प्रकार चर्च को भी केवल पादरियों 
तक सीमित समझ लेना गलत होगा। वह कहता है कि चर्च में समस्त ईसाई, पादरी तथा जनसाधारण 
सम्मिलित हैं और राज्य की भांति चर्च में भी अन्तिम शक्ति सम्पूर्ण में ही निहित है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
धर्मावलम्बी ही चर्च में सत्ताधारी हैं। मासीलियो कहता है कि चूँकि समस्त ईसाइयों के लिए एक 
स्थान पर समवेत होना और विधि-निर्माण के रूप में कार्य करना असम्भव है, इसलिए चर्च 
में अन्तिम शक्ति की अभिव्यक्ति करने वाला अंग ''सामान्य परिषद'' है। यह सारे ईसाइयों 
की या उनके प्रतिनिधियों की इस प्रकार चुनी हुई परिषद है कि इसमें प्रत्येक देश और प्रत्येक 
जाति का उसकी संस्था और स्वरूप के अनुपात में प्रतिनिधित्व होता है। वह कहता है कि इस 
“सामान्य पारिषद'' में पादरियों तथा गृहस्थ ईसाइयों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। 
मार्सीलियो कहता है कि ““सामान्य परिषद” को ही धर्म ग्रन्थों की अधिकार पूर्ण व्याख्या करने, 
धर्म बहिष्करण का आदेश देने, चर्च में धार्मिक उपासना के स्वरूप को निश्चित करने और चर्च 
के विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है। अतः स्पष्ट है कि मासीलियो 
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चर्च के शासन के विषय में “सामान्य परिषद'' को वही अधिकार और शक्तियाँ देता है जो 
राज्य में समस्त नागरिक समूह को प्राप्त है। मार्सीलियो चर्च को ईसाई राज्य कहता है जिसमें 
राजतंत्रीय शासन है तथा पोप जिसका राजा है। 
चर्च का अधिकार क्षेत्र- 

मासीलियो ने चर्च के अधिकार क्षेत्र को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों तक 

सीमित माना है। वह पादरियों को आध्यात्मिक रोगों का निदान करने वाला चिकित्सक मानता 
है। वह कहता है कि प्रभु ने पादरियों को जो कुंजिया (६९४5) दी हैं, वह स्वर्ग और नरक की 
कुंजिया हैं, उसका लौकिक जीवन से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। मार्सीलियो ने तर्क दिया है कि 
ईसामसीह दुनिया में शासन करने नहीं आये थे और जब उन्होंने ही अपने शिष्यों को कोई भौतिक 
अधिकार नहीं दिये तब चर्च के पास ये अधिकार कहाँ से आ सकते हैं। अपनी कानून की धारणा 
को लागू करते हुए मार्सीलियो ने कहा है कि राजसत्ता एक लौकिक सत्ता है और इसमें चर्च 
का हस्तक्षेप असंगत है। वह आगे कहता है कि चर्च से सम्बधित पादरी वर्ग भी राज्य के अन्य 
दूसरे अंगो के समकक्ष ही हैं इसलिए चर्च किसी सार्वजनिक शक्ति का धारक नहीं है। मानवीय 
कानूनों के मामले में पादरी भी राज्य के दण्ड के उसी प्रकार भागी हैं, जैसे अन्य सामान्य व्यक्ति। 
वह कहता है कि धार्मिक अपराधो में दिया गया दण्ड भी अन्ततः मानवीय कानून की सीमा 
के अन्तर्गत ही आता है क्योंकि धार्मिक अवज्ञा के लिए दिया गया दण्ड भी राज्य के क्षेत्र के 
अन्दर की ही चीज हो जाता है और मार्सीलियो कहता है कि दैवी कानून का क्षेत्र तो स्वर्ग है 
और वह मृत्यु के बाद लागू होता है, अतः “धार्मिक बहिष्कार'' भी राज्य के क्षेत्राधिकार 
में ही शामिल है। एक अन्य तर्क देते हुए मार्सीलियो ने कहा है कि पादरी का कार्य एक चिकित्सक 
जैसा है जो चिकित्सा की सलाह दे सकता है तथा व्यक्ति को रोगी घोषित कर सकता है परन्तु 
सलाह न मानने वाले व्यक्ति को दण्डित नही कर सकता अर्थात एक पादरी किसी को “धर्म 
बहिष्कृत'' तो कर सकता है' परन्तु अपने इस निर्णय को मनवा नहीं सकता। अन्ततः स्पष्ट 
है कि मार्सीलियो चर्च तथा पादरी गण को किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति नहीं देता। 
चर्च की सम्पत्ति- 

` मासीलियो कहता है कि ईसामसीह और उनके शिष्य अपने पास कोई सम्पत्ति नही 
रखते थे अतः प्रथम तो चर्च को सम्पत्ति एकत्रित करने का कोई अधिकार ही नही है परन्तु यदि 
चर्च को धार्मिक कृत्यो के नाम पर कुछ सम्पत्ति दान में मिली है तो वह उसका स्वामी नही 
बल्कि धरोहर की रक्षा करने वाला ट्रस्टी है। इसके अलावा मा्सीलियो यह भी कहता है कि 
चर्च इस प्रकार की सम्पत्ति के लिए राज्य द्वार लगाये गये किसी कर से मुक्त नहीं हो सकता 
जब तक कि विधायक अर्थात सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समुदाय स्वयं अपने अधिकार से उसे ऐसे 
कर से मुक्त न कर दे। 
चर्च में पोप की स्थिति- 

मार्सीलियो चर्च में पोप की प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, वह कहता है कि पोप 

चर्च का सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न प्रधान नहीं है बल्कि वह केवल चर्च का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
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है। वह कहता है कि आध्यात्मिक शक्ति के मामले में समस्त पादरी गण, बिशप तथा पोप समान 
हैं उनमें से कोई भी दूसरों से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। वह कहता है कि पादरियो 
के शिखरोन्मुखी संघटन तथा रोम के बिशप की प्राथमिकता का जन्म प्रसरणशील चर्च की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, इसके पीछे कोई दैवीय स्वीकृति नहीं है। मासीलियो 
ने पीटर को ईसा द्वारा अधिकार देने और रोम में चर्च की स्थापना करने के लिए धार्मिक तर्क 
को भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि पीटर में अन्य धर्मावलम्बियों की अपेक्षा कोई विशेष 
विशेषता नहीं थी और न ही बाइबिल में पीटर को अन्य शिष्यां के ऊपर अधिकार देने की ही 
बात कही गयी है। मार्सीलियो ने पोप के इस तर्क का भी खण्डन किया कि अन्य देशों के चर्च 
रोम के बिशप से परामर्श लिया करते हैं और इस कारण अन्य चर्चो पर पोप का अधिकार 
है। इस तर्क का खण्डन करते हुए मार्सीलियो ने कहा है कि पेरिस विश्वविद्यालय से दूसरे 
विश्वविद्यालय कुछ प्रश्नों पर राय मांगते हैं तो वे इस कारण इसके अधीन नहीं हो जाते। निष्कर्षतः 
मार्सीलियो ने पोप के चर्च के प्रभुत्व प्रधान होने और अन्य शासकों के ऊपर प्रभुता का प्रयोग 
करने के दावे को स्वीकार नहीं किया बल्कि वह तो इसे इटली ही नहीं बल्कि सारे यूरोप भर 
में संघर्ष तथा असन्तोष का कारण मानता है। 
कैनन लाँ की अस्वीकृति- 
मार्सीलियो नें साफ-साफ कहा कि पोप के आदेशों में कानून की शक्ति नहीं हो सकती 
और यदि उसमें सम्पूर्ण प्रभुत्व समुदाय की मान्यता मिल भी जाये तो बह मानवीय कानून का 
अंग बन जायेगा न कि दैवी कानून का। इसी आधार पर वह कहता है कि मुक्ति या मोक्ष के 
लिए उपदेश ही पर्याप्त है और सभी तथाकथित कैनन लाँ शास्त्र विरुद्ध और अस्तित्वविहीन 
माने जाने चाहिए। 
चर्च और राज्य सम्बन्ध- 
स्पष्ट है.कि मार्सीलियो इस परम्परागत सिद्धान्त को ठुकरा देता है कि आध्यात्मिक 
विषय चर्च के अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है और उसका अधिकार राज्य के अधिकार से 
उच्चतर है। मार्सीलियो राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था बताते हुए चर्च को इसके अधीन 
मानता है। वह कहता है कि चर्च के पास यदि राजनीतिक शक्ति होगी तो राज्य में दो सर्वोच्च 
सरकारें हो जायेंगी, इस परिस्थिति में मानव समाज में शान्ति नहीं रह सकती। इसलिए वह अपनी 
ह (Defensfor Pacis) में शान्ति की रक्षा के लिए चर्च को राज्य का वशवतीं बनाना चाहता 
| 
मार्सीलियो आफ पेडुआ का योगदान- 
मार्सीलियो ने मध्ययुग में पोपवाद के खण्डन के लिए लोकतांत्रिक आधारों का विकास 
किया और जनता को समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत बनाकर लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया। उसने चर्च के अन्दर व्याख्या करने तथा विवादों का समाधान करने की 
शक्ति “सामान्य परिषद” में निहित करके और पोप को उसके नियंत्रण में लाकर “कन्सीलियर 
आन्दोलन” की पूर्व सूचना दी। इस प्रकार लौकिक सम्प्रभुता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रराज्य,तथा 
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“कन्सीलियर आन्दोलन” के बीज मार्सीलियो के राजदर्शन में भी मिलते हैं। सेबाइन ने लिखा 
है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य और जन सम्प्रभुता की अवधारणा का मार्सीलियो अग्रगामी वाहक है।' 
डनिंग ने लिखा है कि मार्सीलियो ही पहला मध्ययुगीन विचारक था जिसने दो तलवारों के सिद्धान्त 
पर कठोरतम प्रहार करते हुए स्पष्ट शब्दों में चर्च के ऊपर राज्य के प्रभुत्व का समर्थन किया। 
फास्टर के शब्दों में मार्सीलियो को अरस्तु की मृत्यु के पश्यात यूरोप का सबसे बड़ा राजनीतिक 
चिन्तक कहा जाता है।. अन्ततः यह कहा जा सकता है कि मासीलियो ने ही जनता की प्रभुसत्ता 
तथा प्रतिनिधित्व के आधुनिक विचारों का सर्वप्रथम सुस्पष्ट प्रतिपादन किया और बहुमत पर 
आधारित प्रजातंत्र शासन प्रणाली का समर्थन किया। 


प्रश्न- 
1. पेडुआ का मार्सीलियो के राज्य. सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिये। 
- 2. पेडुआ का मार्सीलियो के कानून व चर्च सम्बन्धी विचारों, का परीक्षण कीजिये। 


शेड 


1. G. H. Sabine; 4 History of Political Philosoplies, p. 177. 
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थामस द्दा 
सन्त थामस शचिचनास 
-ऋरषिकेथ सिंह 


जीवन परिचय 


सन्त थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का सबसे महान विचारक इसलिए माना जाता 
है क्योंकि मध्यकालीन विचारधारा का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व वही करता है। सन्त थॉमस 
एक्विनास ने अपने से पहले की बिखरी हुई विचारधारा को सुसम्बद्ध करने का काम किया! 
माइकेल बी0 फीस्टर ने एक्विनास की इसी क्रमबद्धता से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक 
(Masters of Political Thouh) में उसे विश्व का एक महान, दार्शनिक कहा है। एक्विनास 
को राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में धर्म का विवेकीकरण करने वाला कहा जाता है। उल्लेखनीय 
है कि मध्य युग में राज्य व चर्च को अलग-अलग इकाई नहीं माना जाता था और चर्च के अनुयायियों 
के लिए ईसाई धर्म के सिद्धान्तों में अटूट विश्वास रखना अति आवश्यक था। परन्तु बारहवीं 
शताब्दी के अन्तिम वर्षा में बौद्धिक जिज्ञासा के उदय के कारण मनुष्य के क्रियाकलापों के विवेक 
पक्ष पर बल दिया जाने लगा। अतः स्वाभाविक रूप से विवेक को धर्म की स्वीकृति का प्रमुख 
आधार माना जाने लगा। इस बौद्धिक जागरण के परिणामस्वरूप प्राचीन यूनान के उन राजनीतिक 
विचारों को नया जीवन मिला जो भआरम्भिक मध्यकाल के अन्धकार में विलीन हो गये थे! इन 
विद्वत्तापूर्ण कार्यों के लिए पेरिस व आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा डोमीनिकन और फ्रान्सिसकन 
चर्च के दो सम्प्रदाय विशेष रूप से उत्तरदायी थे। प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारों, विशेषतः 
असस्तू के विचारों के पुनर्जन्म का यूरोप पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा तथा 16 वीं शताब्दी तक 
लगभग राजनीति पर जितनी भी रचनाएँ की गयीं, उनमें अरस्तू के विचारों को अवश्य ही प्रमुखता 
मिली परन्तु इस बौद्धिक जागरण के कारण राज्य और उसके कार्यों के सम्बन्ध में ईसाई धर्म 
की मान्यताएं समाप्त नहीं हो गईं और न ही यह सम्भव हो सका कि प्राचीन यूनानी विचारधारा 
की धारणाओं और विचारों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाय। ऐसे समय में एक्विनास ने 
ईसाई धर्म की शिक्षाओ और आरस्तू के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का सफल प्रयास 
किया। यद्यपि एक्विनास मूल रूप से ईसाई धर्म और चर्च की महत्ता के ही समर्थक रहे परन्तु 
उन्होंने इसका विवेकीकरण अवश्य किया, इसी कारण चेस्टर सी मैक्सी ने अपनी पुस्तक ` 
"Political Philos0phY” में उन्हें मध्यकाल का सन्त अरस्तू कहा है। 
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एक्विनास के पिता नेपल्स राज्य के एक्वीनो नगर के काउण्ट थे। माइकेल बी0 
फॉस्टर ने अपनी कृति “४४1४४ ०£ P०1६८१1 ग॥०पट्या0” में एक्विनास का जन्म वर्ष 1225 
ई0 उल्लिखित किया है यद्यपि सामान्यतः इनका जन्म वर्ष 1.227 ई0 माना जाता है। एक्विनास 
अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अद्वितीय स्मरण शक्ति के धनी तथा बाल्यकाल से ही प्रतिभा 
सम्पन्न एक्विनास को उनके पिता सन्त परम्परा से अलग रखकर राज्याधिकारी बनाना चाहते 
थे परन्तु अपने माता-पिता की इच्छा के विपरीत तथा अपनी वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति के 
कारण उन्होंने ईसाई धर्म के “डोमीनिकन सम्प्रदाय” को अपना लिया। एक्विनास के माता- 
पिता ने उन्हें इस कार्य से विमुख करने के लिए एक वर्ष तक एक किले में बन्दी बनाकर भी 
रखा परन्तु एक दिन मौका पाकर वे खिड़की के रास्ते से निकल भागे और अपने सम्प्रदाय के 
मठ में जाकर छिप गये। इनके अटल निश्चय को देखकर उनके माता-पिता, भाई-बहन तथा 
समस्त रिश्तेदारों ने अन्ततः उनके मार्ग की बाधा बनने का विचार छोड़ दिया। तत्पश्चात थॉमस 
एक्विनास ने अपनी अध्ययनशीलता के कारण कोलोन और पेरिस में उस समय के महान विद्वानों 
के अधीन रह कर अध्ययन किया। वे महान अल्बर्ट के शिष्य थे तथा उनकी निकटता में ही 
उन्होंने अरस्तू के तर्कशाख्र और राजनीति सम्बन्धी अन्थो का सूक्ष्म अध्ययन किया। पर्याप्त विवादों 
के पश्चात पेरिस विश्वविद्यालय ने उन्हें “धर्म के आचार्य (014598 ०111८०1०2४)? की उपाधि 
प्रदान की। अपनी शिक्षा समाप्त करके वे अध्यापक हो 'गये। मौलिकता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता 
तथा सत्यनिष्ठा के कारण धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। शीघ्र ही उन्होंने एक लेखक 
के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर ली तथा उन्हें चर्च के एक बौद्धिक स्तम्भ के रूप में जाना जाने 
लगा। वे रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे तथा उसके प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी! उनकी 
राजनीतिक बुद्धि तथा योग्यता की ख्याति से प्रभावित होकर बड़े-बड़े शासक उनसे शासकों का 
कर्त्तव्य बताने की प्रार्थना करते थे। साइप्रस ह्यूग द्वितीय ने उनसे इसी प्रकार का अनुरोध किया 
था। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने लिखा, वे चर्च एवं राज्य की प्रतिद्दन्दिता 
के कारण वस्तुतः बड़ी कठिन थीं फिर भी उन्होंने विचार का ऐसा पुंज खड़ा कर दिया, जिसमें 
ईसाई धर्म व अरस्तू के दर्शन का एक सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है। ऐसा करने में उन्होंने 
न तो ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को झुठलाया और न अरस्तू के विचारों को हानि ही पहुँचायी। 
मध्यकाल के इस महानतम विचारक ने 49 वर्ष की अल्पायु में 1274 ई0 में आँखे मूंद लीं। 


सन्त थॉमस एक्विनास की कृतियाँ 
सन्त थॉमस एक्विनास ने प्रायः ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र पर लिखा। उनकी रचनाओं में 
निम्नलिखित प्रमुख हैं:-- i 


1. ‘Summa Theologica21 भाग (1267-73) 
2, Summa Contra Gentiles 4 भाग(1258-60Fई) 
3. Treatise on the Principle of Nature. 
4. The Commentaries on the Politics of Aristotle 
यद्यपि उसका ग्रन्थ $५ 1120102109" अपूर्णं रहा परन्तु सामाजिक व 
राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित उसके विचार इसी अन्थ में पाये जाते हैं। यह अन्थ ईसाईयों को 
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सम्बोधित करके लिखा गया है। इसमें शास्रीय प्रमाणों के साथ ईसाई धर्म गुरूओं के उपदेशों 
और सिद्धान्तों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया गया है। इस ग्रन्थ में आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, 
आचारे सम्बन्धी व कानून सम्बन्धी बातें; 38 लेख एवं 631 प्रश्‍न तथा उनके उत्तर समाहित 
हैं। इसी से प्रभावित होकर विल ड्यूरैण्ट ने लिखा है कि “इतिहास में ऐसे थोड़े से विद्वान 
हुए हैं, जिन्होंने एंक साथ विचार के इतने विशाल क्षेत्र को इतने क्रमबद्ध रूप से और स्पष्टता 
के साथ प्रकाशित किया हो।'”' TT 


राज्य के विषय में एक्विनास के विचार 


- मध्यकाल से राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के सम्बन्ध में ईसाई धर्म के विचारों के 
अनुसार प्रतिपादित मत का बोलबाला था। सामान्यतः ईसाई धर्म के सिद्धन्तों में स्वीकार किया 
जाता था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधःपतन या पाप के कारण हुई है। सन्त आगस्टाइन 
ने भी ईसाई मत का समर्थन करते हुए राज्य को मनुष्य के अधःपतन का परिणाम माना। आगस्टाइन 
का विचार है कि पतन से पहले निष्कपटता की स्थिति में मनुष्य-मनुष्य के अधीन नहीं था परन्तु 
जब मनुष्य मनुष्यता से नीचे गिरा तब मनुष्य द्वारा मनुष्य के शासित होने की आवश्यकता पड़ी 

और राज्य अस्तित्व में आया। अतः एक्विनास से पूर्व यही माना जाता था कि राज्य एक स्वाभाविक 
या प्राकृतिक-संस्था नहीं है बल्कि पाप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न “एक आवश्यक बुराई” है और 
राज्य तथा सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है क्योंकि इस 
नियंत्रण: के बिना चर्च मनुष्य की आत्मा की रक्षा करने का कार्य नहीं करं सकता था। एक्विनास 
ने भिन्न विचार प्रकट करते हुए यह माना.कि राज्य एक आवश्यक बुराई न होंकर निश्चित रूप 
- से आवश्यक अच्छाई है तथा उसका कार्य मात्र मनुष्य के बुरे कार्यों पर नियंत्रण लगाना ही नहीं 
है वरन्‌ अच्छे कार्या के किये जाने की व्यवस्था कस्के मनुष्य को इस हेतु प्रोत्साहित करना भी 
है अतः स्पष्ट है कि एकिवनास. ने सन्त-आगस्टाइन के .राज्य.सम्बन्धी विचारों को संशोधित कर 
दिया है। एक्विनास ने प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तू के इस विचार को स्वीकार किया कि मानव 
“स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और राज्य इसीलिए आवश्यक नहीं है कि 
वह मनुष्य की बुराइयों प्र रोक लगाता है वरन्‌ इसलिए भी आवश्यक है कि मनुष्य राज्य के 
बाहर अपना पूर्ण विकास या पूर्ण आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी को लक्ष्य करते हुए 
फास्टर ने कहा है कि “एक्विनास ने अरस्तू का अनुसरण किया है और राज्य का कार्य शिक्षण 
सम्बन्धी भी माना है।”२ एक्विनास ने सरकार की आवश्यकता को मनुष्य की सामाजिक प्रकृति 
पर आधारित माना है और सरकार के संगठन को शासितों के शुभ के लिए शासक के उच्चस्तरीय 
` विवेक और नैतिकता पर। दोनों .विचारों में अरस्तू से उसकी समानता स्पष्ट है।' एक्विनास ने 
राष्ट्रीय राज्य को प्राथमिकता दी है। उसने उत्तम राज्य का आधार रीतिरिवाजों की एकता तथा 
1. Will Durrant- The story of Philosophy: Page- 964.. 
2. Acquinas follows Aristotle in attributing an educative function to the 


_ “stale—Michael B.Foster-Masters of Political Thought Vol. 1,Page 243. 
3. WEbenstein-"Political Thought in Perspective"Page-189. 
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समानता को माना है। एक्विनास ने प्लिशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों को अच्छा माना 
क्योंकि रीतिरिवाजों की एकता तथा समानता छोटे राज्यों में अच्छे रूप से पायी जाती है। एक्विनास 
राज्य में पायी जाने वाली सत्ता का अन्तिम स्रोत ईश्वर को मानते हुए कहता है कि शासक का 
पद “सम्पूर्ण समाज की ओर से प्रदत्त एक न्यास है।” शासक द्वारा राज्य की शक्तियों का प्रयोग 
मानव जीवन की सुखमय व्यवस्था करने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार शासन का नैतिक 
उद्देश्य सर्वोपरि है तथा यह भी नहीं कहा जा'सकता है कि मनुष्य राज्य की हेय अधीनता में 
रहते हुए अपने पाप पूर्ण कार्यों का दण्ड भुगतते हैं। जैसा कि सेंबाइन ने कहा है कि सन्त 

थॉमस एक्विनास के अनुसार “लौकिक शासक का कार्य शान्ति व्यवस्था बनाए रखकर मानव 
कल्याण की नींव डालना, लोक प्रशासन, न्याय व प्रतिरक्षा सम्बन्धी सेवाओं का संचालन करके 
उसकी रक्षा करना तथा जहाँ कहीं भी हो उनके दुरूपयोग का निवारण करके एवं अच्छे जीवन 
की सब सम्भव बाधाओं का दूर करके उन्हें उन्नत बनाना है।' 
एक्विनास द्वारा प्रतिपादित सर्वोत्तम शासन-राजतंत्र- 

सन्त थॉमस एक्विनास ने अरस्तू के विचारों का अनुकरण करते हुए राज्यों या शासन 
प्रणाली का वर्गीकरण किया है। अरस्तू के विचारों को ही आदर्श मानते हुए एक्विनांस ने भी 
सामान्य हित पर आधारित राज्यों को अच्छा और ऱ्यायपूर्ण तथा केवल अपने हित को सर्वोपरि 
मानने वाले राज्य या शासंन प्रणाली को निकृष्ट माना है। अरस्तू की तरह एक्विनास ने भी 
छः प्रकार के राज्य बताए हैं। एक्विनास ने सामान्य हित पर आधारित तीन शासन प्रणालियों 
का वर्णन किया है तथा उसके तीन निकृष्ट रूप बताएं है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और मध्यवर्गी 
जनतंत्र को एक्विनास ने अच्छा और न्यायपूर्ण माना है तथा इनके तीन निकृष्ठररूप क्रमशः 
निरंकुशतंत्र, सामन्ततंत्र और लोकतंत्र बताए हैं। एक्विनास “निरंकुश शासन तंत्र «को सबसे 
खराब बताता है और इसके उपरान्त कुलीन तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, सामन्त तंत्र और लोकतंत्र 
का क्रम आता है। स्पष्ट है कि एक्विनास “राजतंत्र” को सर्वोत्तम शासन प्रणाली त Fg 

उल्लेखनीय है कि एक्विनास ने अरस्तू द्वारा किये हुए राज्यों के वर्गीकरण को आः 

हैं परन्तु अरस्तू जहाँ मध्यवर्गीय लोकतंत्र (01/9) का समर्थन करता है वहीं एक्विनास का 
सुझाव राजतंत्र (\०॥०7३८॥५) की ओर है। एक्विनास ने राजतंत्र का औचित्य सिद्ध करने के 
लिए तर्क देते हुए कहा है कि, “जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर के समस्त अंगों पर हृदय का शासन 
होता है मधुमक्खियों के छत्ते पर रानी मक्खी का शासन होता है और समस्त ब्रह्माण्ड में एक 
ईश्वर का शासन है उसी भ्रकार राज्य में भी एक व्यक्ति का शासन होना ही उचित और अच्छा 
है।”” उसका कहना है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक 
अनुरूप है।”२ एक्विनास एक अन्य तर्क देते हुए कहता है कि समाज का मुख्य ध्येय एकता 
है क्योंकि समाज का कल्याण भी तभी हो सकता है जबकि उसमें शान्ति स्थापित रहे और शान्ति 


14. Sabine “A History of Political Theory" Page-238 
2. “Monarchy is the best form of government because it best orresponds to 
the government of God. - Dowson- I.C. Acquinas selected Political 
Writtings (translated) Page-XXVII Introduction. र 
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की स्थापना बिना एकता के असम्भव है तथा एकता एकमात्र संगठन के आधार पर ही स्थापित 
हो सकती है। अतः सरकार के संगठन में एकता बनाने के लिए राज्य में एक व्यक्ति का शासन 
ही उचित है। एक्विनास का कहना है कि राजतंत्र प्रणाली की सर्वश्रेष्ठता विभिन्न राज्यों के क्रियात्मक 
अनुभव से भी सिद्ध होती है। एक्विनास इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि राजतंत्र का बहुत 
बड़ा दोष इसका तानाशाही और अत्याचारी शासन में परिणित हो जाना है परन्तु वह कहता 
है कि यह बुराई तो प्रजातंत्र तथा अन्य शासनों में इससे अधिक ही पायी जाती है। यद्यपि एक्विनास 
ने राजतंत्र का समर्थन किया है परन्तु वह इसे वंशानुगत रखने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना 
है कि राजा निर्वाचित किया जाना चाहिए। वह कहता है कि निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ 
द्वारा यह बन्धन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन का संचालन संविधान के अनुसार ही करे 
परन्तु एक्विनास जनता को अत्याचारी शासन के विरूद्ध क्रान्ति का अधिकार नहीं देता। वह 
कहता है कि यह जरूरी नहीं कि क्रान्ति करके राजा की हत्या के बाद प्रजा को अत्याचारों से 
मुक्ति मिल ही जायेगी। 


एक्विनास का चर्च और राज्य के सम्बन्ध के विषय में विचार 


एक्विनास के समय की मुख्य समस्या चर्च तथा राज्य के सम्बन्ध के विषय में थी! 

चर्च धार्मिक सत्ता का प्रतिनिधि था तथा राज्य लौकिक सत्ता का। धार्मिक और लौकिक सत्ता 
के सर्वोच्चता सम्बन्धी विवाद पर एक्विनास ने मध्यकाल में प्रतिपादित दृष्टिकोण का ही समर्थन 
किया। इस सम्बन्ध में उसका विचार एक विशेष मान्यता पर आधारित है कि “विशेष सत्य और 
मानव जीवन से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य विवेक के आधार पर नहीं वरन्‌ विश्वास 
के आधार पर प्राप्त किये जा सकते हैं।” एक्विनास इसी मान्यता के आधार पर कहता है कि 
विश्वास के क्षेत्र में चर्च अन्तिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त 
होनी चाहिए। वह आगे कहता है कि एक पूर्ण मानव समाज में दो संगठन होने चाहिए एक 
लौकिक और दूसरा धार्मिक तथा पहला दूसरे के अधीन होना चाहिए क्योकि लौकिक सत्ता अर्थात्‌ 
राज्य का कार्य शुभ जीवन की व्यवस्था करना है और शुभ जीवन की व्याख्या धार्मिक सत्ता 
अर्थात्‌ चर्च के मुक्त सिद्धान्तों के प्रकाश में ही सम्भव है। वह कहता है कि यद्यपि एक व्यक्ति 
का सांसारिक सुख की कामना करना उचित है परन्तु सांसारिक सुख पर एक श्रेष्ठतर तथा उच्चतर 
भविष्य जीवन आत्ममोक्ष को सदा वरीयता दी जानी चाहिए। इस प्रकार चर्च को सामाजिक 
संगठन के शिखर पर रखकर एक्विनास अरस्तू का परिशोधन करता है। वह अरस्तू के इस 
विचार को स्वीकार करता है कि राज्य एक स्वाभाविक विकास है। इसका परिणाम यह निकलता 
है कि वह 13वीं शताब्दी में प्रचलित इस धारणा का समर्थन कदापि नहीं करता कि सम्राट अपना 
अधिकार पोप से प्राप्त करता है। यद्यपि वह यह मानता है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें 
श पोप को सम्राट को पदच्युत करने का अधिकार है तथापि वह पोप को राज्य के.ऊपर प्रत्यक्ष 
अधिकार नहीं देता। अतः स्पष्ट है कि एक्विनास के लिए चर्च राज्य का प्रतिद्वन्दी नहीं है वरन्‌ 
उसका पूरक है। एक्विनास ने राज्य और चर्च के पारस्परिक रूप को स्पष्ट करने के लिए जहाज 
के रूपक का आश्रय लिया है। वह कहता है कि, “राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की भांति 
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है जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में रखना है किन्तु चर्च का कार्य 
जहाज के चालक जैसा है जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बढूई जहाज 
के चालक के अनुशासन में रहता है उसी प्रकार राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण 
में रहना चाहिए'”' इस प्रकार एक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों और संस्थाओं पर चर्च का 
प्रभुत्व सिद्ध किया है। एक्विनास के धर्मसत्ता और राजसत्ता सम्बन्धी विचारों पर टिप्पणी करते 
हुए फॉस्टर ने लिखा है कि, “एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है, वह लौकिक 
संगठन का प्रतिद्रन्द्वी नहीं वरन्‌ उसकी पूर्णता है।””र 


एक्विनास के कानून सम्बन्धी विचार 


सन्त थॉमस एक्विनास ने ईसाई धर्म के माध्यम से व्यक्त ईश्वरीय इच्छा पर आधारित 
विश्वास तथा अरस्तू द्वारा व्यक्त किये गये राज्य सम्बन्धी तार्किक विचारों का सामंजस्य करते हुए 
कानून के सम्बन्ध में एक अपना ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वह कहता है कि सम्पूर्ण 
विश्व का नियमन कानूनों की एक क्रमिक श्रृंखला के द्वारा होता है तथा राज्य की विधि उस 
शृंखला की ही एक सहायक कड़ी है। एक्विनास ने कानून पर विचार का प्रारम्भ उसकी परिभाषा 
से ही किया है। कानून की परिभाषा करते हुए एक्विनास ने लिखा है कि, “कानून विवेक से 
प्रेरित और लोककल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय 
की व्यवस्था का भार होता है।” 
कानूनों का वर्गीकरण- 
अपने वर्गीकरण में कानूनों की क्रमिक शृंखला का वर्णन करते हुए एक्विनास ने तीन 
प्रकार के कानूनों का अस्तित्व माना है, जिन्हें स्तर के क्रम के अनुसार उसने क्रमशः शाश्वत 
कानून (Eternal Law), प्राकृतिक "कानून (४at०7३। La) तथा मानवीय कानून (Human 
८.३%) का नाम दिया है। एक्विनास ने इन तीनों कानूनों के अलावा एक अन्य कानून का अस्तित्व 
भी बताया है जिसे उसने ईश्वरीय कानून (४९7.4७) की संज्ञा दी है। इस कानून का अस्तित्व 
एक्विनास ने उक्त तीन प्रकार के मानवीय कानूनों से पृथक माना है। इस प्रकार एक्विनास ने 
कानूनों को चार श्रेणियों में रक्खा है यद्यपि एक्विनास के अनुसार कानून की इन चार श्रेणियों 
में भिन्नता नहीं है। सेबाइन के शब्दों'में “कानून के चार प्रकार विवेक के ही चार रूप हे!” 
ये विश्व व्यवस्था के चार स्तर पर अपने आप को प्रकट करते है।”* कानून के ये चार प्रकार 
निम्नलिखित है:-- । 
(1) शाश्वत कानून (2) प्राकृतिक कानून (3) मानवीय कानून (4) ईश्वरीय कानून। 
1. Michael B. Foster- ‘Masters’ of Political Thought" Vol. Page-295 
2. “For Acquinas the church is the crown of social organization nota rival 
organization to the secular but its completion. " Michacl.B. Foster-\ Mass 
ters of Political Thought” Page-241-242 
3. “Law isan ordinance of reason for the common good, promulgate by 
him, who has the care of a. community.” Aquinas-Summa theologica 
Bookll, ०४7 Page-90 
4. Sabine-” A History of Political Theory” Vol I Page-232 
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1. शाश्वत कानून- 
शाश्वत कानून को एक्विनास ने कानूनों की शृंखला में उच्चतम माना है। वह कहता 
है कि शाश्वत कानून वह दैवीय विवेक है जो कि सम्पूर्ण विश्व को परिचालित करता है। यह 
वह योजना है जिसके अनुसार ईश्वर ने ब्रह्माण्ड की सृष्टि की है और जिसके द्वारा वह उसे कायम 
रखता है, अपने पूर्ण रूप में यह केवल ईश्वर के मस्तिष्क में पाया जाता है परन्तु यह विश्व 
में निरन्तर अभिव्यक्त हो रहा है जो कि धीरे-धीरे विकसित होकर पूर्णता की ओर जा रहा है। 
समग्र सृष्टि देव, मानव, पशु, बनस्पति तथा जड़ पदार्थ इस कानून के अधीन हैं। एक्विनास 
कहता है कि शाश्वत कानून को कभी निर्मित नहीं किया गया और न ऐसा कोई समय था जब 
इसे लागू किया गया हो। वह कहता है कि मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानून को पूर्णरूप से 
समझ नहीं पाता क्योंकि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होता है किन्तु मनुष्य की बुद्धि 
सीमित होती है। शाश्वत कानून को स्पष्ट करते हुए. सेबाइन ने कहा है कि, “शाश्वत कानून 
दैवीय विवेक की शाश्वत योजना है जिससे सारी सृष्टि व्यस्थित होती है।”” 
2. प्राकृत्तिक कानून- 
एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून मनुष्य की प्राकृतिक अन्तःवृत्ति का परिणाम 
होता है। अन्तःवृत्ति के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने विवेक से ही प्राकृतिक कानून का पालन 
करता है। मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। वह कहता 
है कि प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही हुई है। शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्णरूप 
से समझ नहीं पाता है परन्तु प्राकृतिक कानून विश्व में अभिव्यक्त दैवीय विवेक है, यह रचित 
विश्व में शाश्वत कानून का प्रतिबिम्ब है। यह मानव हृदय में उसी प्रकार अंकित है जिस प्रकार 
कि पशु, वनस्पति तथा जड़ पदार्थ के अमानवीय जगत में। परन्तु मनुष्य में इसका सुन्दर ढंग 
से अभिव्यक्तिकरण हुआ हे क्योंकि पौधे और पशु तो अचेतन रूप से कार्य करते हैं किन्तु मनुष्य 
विवेक के साथ कार्य करता है। वह कहता है कि प्राकृतिक कानून कोई अलग वस्तु नहीं वरन्‌ 
मनुष्य में निहित दैवीय प्रेरणा है। मनुष्य स्वतः इन कानूनों के आधार पर कार्यों के भले बुरे 
रूप की जाँच कर कदम बढ़ाता है.और आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। 
अतः प्राकृतिक कानून मनुष्य की उस आन्तरिक प्रवृत्ति का नियमन करता है जिसके कारण वह 
समाज में रहता है, अपने जीवन की रक्षा करता है, सन्तान की उत्पत्ति व उसकी शिक्षा व्यवस्था 
करता है तथा सत्य की प्राप्ति व बुद्धि का विकास करता है। सेबाइन के शब्दों में, “प्राकृतिक 
कानून की परिभाषा कदाचित सृष्टि में उस ईश्वरीय विवेक की छाया के रूप में की जा सकती 
हे जो जीव को ऐसा पूर्णतामय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है जो उसकी प्राकृतिक 
प्रतिभा के अनुकूल हो।”” 


1. “Eternal Law is the eternal plane of divine wisdom by which the whole 
creation is ordered. " -Sabine-AHistory of Political Theory. Page-223 

2. Natural Law “may perhaps be described as a reflection of divine reason 
in created things. "which impells the living beings" to live as perfectly as 
possible the life suitable to their natural endowment. "--Sabine— .ibid. 
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3. मानवीय कानून- | | 
जिस मानवीय कानून को सन्त आगस्टाइन ने पार्थिव कानून (7६707 1.39) 
की संज्ञा देकर हेय माना था, एक्विनास ने उस मानवीय कानून को संसार में मनुष्य के व्यवहार 
के नियमन के लिए अत्यावश्यक माना है। वह कहता है कि यह कानून मनुष्य के लिए विशेष 
रूप से निर्मित है जिसका कार्य मनुष्य की जाति विशेष के कर्म का नियमन करना है। एक्विनास 
के अनुसार मानवीय कानून वे सत्य हैं जो मनुष्य को उसकी तार्किक बुद्धि की क्षमता के अनुसार 

प्राकृतिक कानून तथा शाश्वत कानून से प्राप्त होते हैं। 

। एक्विनास कहता हे कि मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि 
प्राकृतिक कानून अनिश्चित और परिभाषित होते हैं और उनमें दण्ड की व्यवस्था नहीं होती। उदाहरण | 
के लिए प्राकृतिक कानून के अनुसार चोरी और हत्या अपराध है लेकिन इसमें यह नहीं बतलाया 
गया है कि अलग-अलग परिस्थितियों में चोरी और हत्या किसे कहा जाता हे और न ही इसके 
लिए दण्ड की कोई व्यवस्था की गयी है। अतः विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष कानूनों की 
आवश्यकता होती हैं और इस आवश्यकता को पूरा करने वाला कानून ही मानवीय कानून है। 
स्पष्टतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि मानवीय कानून से एक्विनास का तात्पर्य राज्य के शासक 
द्वारा बनायी हुई तथा लागू की गयी विधियों से हीं है परन्तु वह कहता है कि मानवीय कानून 
राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं वरन्‌ विवेक पर आधारित उद्घोषणाएं हैं। राजा की 
इच्छा, आदेश या कानून यदि विवेक पर आधारित नहीं है तो वह कानून नहीं अधर्म है, दुराचार 
है। वह कहता है कि मानवीय कानून किसी व्यक्ति विशेष या विशिष्ट वर्ग के हितों की पूर्ति नहीं .. 
वरन्‌ समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के साधन हैं। एक्विनास कहता है कि जिस प्रकार 
सूर्य बिना किसी पक्षपात के समस्त सृष्टि को उष्णता प्रदान करता है उसी प्रकार मानवीय कानून 
के द्वारा निष्पक्षता के साथ समस्त जनता के हितों की रक्षा और वृद्धि होनी चाहिए! एक्विनास 
के मानवीय कानून सम्बन्धी विचारों की व्याख्या करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि मानवीय 
कानून दो प्रकार के हैं,जस सिविली (105 ०५1७) अर्थात्‌ नागरिकों के लिए कानून और जस 
जण्टिअम (105 5०717 णा)) अर्थात्‌ राष्ट्रों के लिए'”' इन्हें आधुनिक शब्दावली में क्रमशः साधारण 
कानून तथा संवैधानिक कानून कहा जा सकता है ।-स्वयं एक्विनास ने मानवीय विधि को परिभाषित 
करते हुए लिखा. है, “मानवीय. विधि सामान्य हित के लिए किया गया विवेक का वह आदेश 
होता है समाज का रक्षक जिसका निर्माण करता है और वही जिसे लागू करता है।”” 

4. ईश्वरीय कानून- #े 

एक्विनास के अनुसार ईश्वरीय कानून वह शाश्वत कानून है जिसे ईसाई धर्म ने संसार 
के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित, 
ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति या 


1. 54806 - “A History of Political Theory” Page-223 

2. “Human Law is an ordinance of reason for the common good made by 
him, who has the care of the community and promulgated." - Acquinas- 
Summa theologica, Book II Ch. I-Page-90 
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मोक्ष कहा जाता है। वह कहता है कि मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य ईश्वरीय कृपा अर्थात मोक्ष प्राप्त 
करना ही है और वह अपने विवेक की प्रतिभा से ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वरीय कानून 
का अस्तित्व अत्यावश्यक है क्योंकि ईश्वरीय कानून पृथ्वी पर ईश्वर की आवाज है और यही 
मनुष्य में अच्छे व बुरे तथा न्याय व अन्याय में भेद करने की क्षमता उत्पन्न करता है और व्यक्ति 
अपने दोषों को दूर करने में समर्थ होता है तथा शाश्वत कल्याण अर्थात्‌ मोक्ष की दिशा में आगे 
बढ़ता है। 'हैकर' ने एक्विनास द्वारा प्रतिपादित इस कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि, - 
“ईश्वरीय कानून नागरिकों और प्रशासकों को उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहाँ 
मानवीय कानून पहुँच नहीं पाते।'” 
इस प्रकार स्पष्ट है कि एक्विनास द्वारा वर्णित चार कानूनों में शाश्वत तथा ईश्वरीय 
कानूनों का सम्बन्ध धर्म और आध्यात्मिकता से है जबकि प्राकृतिक तथा मानवीय कानून राजनीतिक 
और भौतिकता से सम्बन्धित हैं। चारों प्रकार के कानूनों की विशेषताओं तथा उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों का सुन्दर सारांश हमें 'डनिंग' के शब्दों में मिलता है, “शाश्वत कानून विश्व को नियंत्रित 
करने वाली योजना है जो कि ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान है। प्राकृतिक कानून मनुष्य का एक 
बुद्धिपरक प्राणी के रूप में, शाश्वत कानून में भाग लेना है जिसके द्वारा वह अच्छे बुरे की पहचान 
करता है तथा अपना सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करता है। मानवीय कानून, मानवीय 
बुद्धि द्वारा प्राकृतिक कानून के सिद्धान्तों का विशिष्ट लौकिक स्थितियों में प्रयोग करता है। विशेष 
दृष्टिकोण से ईश्वरीय कानून वह है जिसके द्वार मानव विवेक की सीमाओं और अपूर्ण की प्राप्ति 
की जाती है और मनुष्य को पारलौकिक लक्ष्य अर्थात्‌ नित्यानन्द की ओर निर्दिष्ट किया जाता 
है। यह ईश्वरीय ज्ञान का कानून है।२ 


एक्विनास का योगदान 


सन्त थॉमस एक्विनास का मुख्य योगदान इस बात में है कि उन्होंने ईसाई धर्म में 

अरस्तू की तार्किकता का समावेश किया। अरस्तू के तर्क व बौद्धिकता से प्रकाशित होकर, धार्मिक 
विश्वास और अधिक विश्वसनीय व स्वीकार्य बना और इस प्रकार वे सब सन्देह समाप्त हो गये 
जो बारहवीं शताब्दी के अन्त के बुद्धिजीवियों को उद्वेलित कर रहे थे। एविवनास का महान योगदान 
कानून के क्षेत्र में हुआ है यद्यपि इस क्षेत्र में यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी नये 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, फिर भी भौतिक और आध्यात्मिक कानूनों में उचित सम्बन्ध स्थापित 
करने में उन्होंने सफलता आवश्य प्राप्त की। उनकी कानून सम्बन्धी धारणा का हास, लॉक 
और माण्टेस्क्यू पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक्विनास ने मध्ययुगीन विश्वव्यापकता का विरोध किया 
और उसके स्थान पर राष्ट्रीयता को उच्च स्थान प्रदान किया। उनकी इस विचारधारा का प्रभाव 
मैकियावेली पर पड़ा। एक्विनास के विचारों से लोककल्याणकारी राज्य की नींव पड़ी। राज्य 


1. “Divine Law is God way of motivating both citizens and rulers in areas - 
where human law cannot reach." - Hacker - “Political theory” Page- 
149 


2. Durning- "A Histo, of Politic, jigs.” 
- al Theories. - 
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की महानता का प्रमुख आधार यह है कि उन्होंने विश्वास व विवेक तथा मानव ज्ञान व ईश्वरीय 
ज्ञान के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके, मध्यकालीन राजनीतिक चिन्तन के लिए मार्ग 
प्रशस्त किया, फलस्वरूप बाद में वह आधुनिक विचारों तक आ सका। 


प्रश्‍न- 
1. सन्थ्‌ थामस एक्वीनाज के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। 
2. थामस एक्वीनाज के कानून सम्बन्धी विचारों को समझाइए। 


3. थामस एक्वीनाजके दासता सम्बन्धी विचारों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। 
4. “सन्त थामस’ मध्यकाल का अरस्तू है” व्याख्या कीजिए। 


रह 


हि 2 SH ह 
J. Thomas 0००८ "History of Political Philosophy" (From Plato to Burk) 
Pahge-223-24 
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मैफियाचेल्ती 


-रम््रकान्च सिंह 


जीवन परिचय 


व्यावहारिक राजनीति के आदिगुरू के रूप में जो स्थान भारत में कौटिल्य को प्राप्त 
है वही स्थान यूरोपीय राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में मैकियावेली को भी प्राप्त है। फर्क सिर्फ 
इतना है कि भारत में हम कौटिल्य का नाम आज भी सम्मान के साथ लेते हैं और मैकियावेली 
राजनीति की हर बुराई का इलजाम अपने सिर लेने वाला विवादास्पद मोहरा बन चुका है। शायद 
इसका कारण भारत देश के एकीकरण में कौटिल्य की सफलता और अपनी व्यावहारिकता के 
बावजूद मैकियावेली के दर्शन की विफलता है। भारत तक मैकियावेली की कुख्याति इंग्लैण्ड 
होकर आई है और इंग्लैण्ड में वह पेरिस से पहुँची थी। फ्रांस वालों की नजर में वह इसलिए 
बुरा आदमी था कि वे लोग इटली के तत्कालीन शासक कैथेराइन द मेदीची के प्रति काफी 
द्वेष भाव रखते थे। 1640 ई में जब मैंकियावेली की विवादास्पद कृति प्रिंस’ का प्रथम अंग्रेजी 
संस्करण प्रकाशित हुआ उस समय तक उसके चरित्र और चिन्तन की कलुषता सारे यूरोपीय 
जनमानस पर छा चुकी थी। मैकाले ने मैकियावेली की चर्चा करते हुए कहा था-- 
मुझे संदेह है कि विश्व साहित्य के इतिहास में आम तौर पर कोई और नाम इतना 
बेहूदा हो सकता है जितना उस व्यक्ति (मैकियावेली) का नाम।” 
निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली के नगर फ्लोरेन्स में एक सामान्य परिवार में 
सन्‌ 1469 ई0 में हुआ। उसी वर्ष फ्लोरेंस के प्रभावशाली शासक के रूप में लारेसों दि मेडिची 
का उदय हुआ । उसके पिता एक सामान्य लेकिन पुरातन प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य एवं फ्लोरेन्स 
में एक वकील थे। उसकी किशोरावस्था और यौवन फ्लोरेंस की संस्कृति के स्वर्ण युग में बीता। 
1494 में जब फ्रान्स ने फ्लोरेंस पर हमला किया और फ्रांसीसी सेनायें निर्विरोध नगर में घुस 
आई, उस समय तक मैकियावेली एक अज्ञात युवक था। उसके साहित्यिक समकालीनों को उसका 
पता नहीं था और उस समय तक शायद उसने कभी कुछ लिखा भी नहीं था। इसी वर्ष 25 
साल की आयु में उसने फ्लोरेस गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में साधारण लिपिक की 
नौकरी प्राप्त की। उसकी विलक्षण योग्यता और प्रतिभा के कारण चार वर्ष में ही उसे गणराज्य 
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के द्रितीय सचिव का उच्च पद प्राप्त हुआ। 1512 ई0 तक वह इस पद पर बना रहा। उसे. 
फ्लोरेंस का राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा गया। वह विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार राजदूत 
नियुक्त हुआ। 1512 ई० तक फ्लोरेंस के शासन पर फ्रांस का प्रभाव था लेकिन इसी वर्ष फ्रांस 
के प्रतिद्वन्द्री स्पेन ने इटली पर आक्रमण कर दिया। फ्लोरेंस की आतंकित जनता ने गणतंत्रीय 
शासन समाप्त कर मेडिचीं वंश को शासन सूत्र संभालने के लिए आमंत्रित किया। 1512 ई0 
में गणतंत्रीय शासन की समाप्ति के साथ ही मैकियावेली को भी शासकीय पद से हटा दिया 
गया और उसके कार्यकारी जीवन का अन्त हो गया। नवम्बर 1512 ई0 में उसने बहुत आशान्वित 
होकर मेडिची को एक पत्र लिखकर शासन को सुधारने की राय दी! उसे नजरबन्द कर लिया 
गया। कुछेक महीनों बाद उस पर नये शासकों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का सन्देह किया गया | 
उसे बन्दी बना कर भारी यातनायें दी गई लेकिन शीघ्र ही उसे मुक्त कर दिया गया। जीवन,के 
शेष वर्ष उसने अपने सैन कैशियानो नामक गाँव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुये 
व्यतीत किये। सन्‌ 1527 में उसका देहावसान हो गया। उसके पुत्र के कथनुसार उसकी मृत्यु 
के समय इसका परिवार बहुत दरिद्रावस्था में था। मैंकियावेली के पारिवारिक जीवन के बारे में 
बहुत कम जानकारी मिलती है। सन्‌ 1502 में उसने मारिएत्ता कोसिंनी से विवाह किया था। 
मारिएत्ता से उसके छः बच्चे हुए। पत्नी उसके प्रति पूर्णतया समर्पित थी लेकिन मैंकियावेली का 
मन राजनीति में बसा हुआ था इसलिए उसकी भद्र पत्नी जीवन भर उसकी उपेक्षा का शिकार 
बनी रही। उसके सम्बन्ध में जैसे अनैतिक अनुशासनहीन जीवन की परिकल्पना की जाती है 
वैसा जीवनयापन उसने सचमुच किया होगा, इसमें संदेह है। निस्सन्देह वह भावातिरेक से सित 
प्राणी था। ऊ ले कही जिस षड्यंत्रकारी, धूर्त, धैर्यवान ठग का चित्रण किया, 


जाता है वह नी से कही मेल नही खाता। वह भीड़ से अगल-थलग रहने वाला, 
चेहरे पु/अर्पमानजनक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान धारण किये हुए दूर खड़ा रहने वाला दम्भी दर्शक 
, गता है लेकिन सामान्य व्यक्ति की कुण्ठाओं तथा वर्जनाओं के नीरस बोझ तले दबने वाला 
है प्राणी नहीं है। राजनीतिक जीवन में व्यावहारिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की 
आकांक्षा के साथ गर्वीले स्वभाव तथा बौद्धिक अलगाव की पटरी बैठ तो जाती है, लेकिन सदैव 
ऐसा नहीं होता। 
रचनायें- | पक 
मैकियावेली कठोर परिश्रमी प्राणी था। जिस गणतंत्र की सेवा उसने अकथनीय परिश्रम से 
की थी वह उस समय ध्वस्त हुआ जब वह 43 वर्ष का था। इसके बाद के जबरदस्त बेकारी के 
जमाने में उसने कई पुस्तकें लिखीं। इस पुस्तकों के बल पर वह इतालवी गद्य के आदिगुरूओं में 
गिना जा सकता है। ये पुस्तकें थीं, शासक (९४7०४), लिवी की दस पुस्तकों पर 
व्याख्यायें (Discourses on the first ten books of Li), युद्ध वी कला (Art of 
य), फ्लोरेन्स का इतिहास (ताडण ० 1०7९०९), शोध ग्रन्थ भाषा सम्बन्धी 
बातचीत, गलत मूल्यांकन के शिकार कुछ नाटक 'मान्द्रागोला' और *क्लीजिया' और 
इसके अतिरिक्त भी गद्य एवं पद्य में.लिखित अनेक रचनायें। ET 
आज सामान्यतया यह कहा और समझा जा सकता है कि उसकी मेधा और व्यक्तित्व 
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का प्रतिनिधित्व करने का असाधारण दायित्व 'प्रिन्स' पर डालकर समीक्षकों, आलोचकों ने उसके 
साथ घोर अन्याय किया है, वर्ना उसका बुद्धिचापल्य और उसकी अभिव्यंजना, उसका पाण्डित्य 
और उसकी पैठ बहुत गहरी थी। फिर भी, उसके विषय में कोई भी निर्णय देने के लिए 'प्रिन्स' 
को आधार बना लेना अनुचित नहीं है क्योंकि यह कृति उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसके 
सारे राजनीतिक चिंतन का सार इसी में निहित है। आज भी यह कृत्ति लोगों की आवश्यकताओं 
को भइकाती है और विवाद का विषय बनी हुई है। इसका कार्य, इसके लेखन का उद्देश्य (कहा 
जाता है कि 'प्रिन्स' लिखने का उद्देश्य मेडिची नरेश को अपने पक्ष में करना था, परन्तु उसके 
इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी) इसके लेखन की तिथि, इसका अन्तिम अध्याय ('परिन्स' 
में कुल 26 अध्याय हैं) और यह मुद्दा था कि पहले पहल यह कृति अपने प्रारम्भिक समर्पण 
के साथ प्रकाशित हुई थी या उसके बिना ऐसे मामले हैं जिन पर आज भी कोई अन्तिम और 
अकाट्य निर्णय नहीं दिया जा सकता। आज भी यह व्यापक धारणा है कि 'प्रिन्स' 'डिस्कोर्सेज' 
का कुछ हिस्सा लिखे जाने के बाद शुरू हुई थी। इसका लेखन जुलाई 1513 में शुरू हुआ 
, और 1514 में समाप्त। 'प्रिन्स' में प्रतिपादित सभी सिद्धान्तों तथा उसमें वर्णित सभी घटनाओं 
को अधिक विस्तार के साथ''डिस्कोसेज' में पढ़ा जा सकेता है लेकिन दोनों कृतियों के बीच 
पृष्ठभूमि और दृश्यांकन का चमत्कारिक अन्तर है। डिस्कोर्सेज में भावातिरेक की कमी नहीं है 
लेकिन उसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। उसमें कही हर बात से एक समर्पितः 
लोकतांत्रिक विचारक झाकता नजर आता है। इसके विपरीत 'प्रिन्सः के हर पृष्ठ से एक निरंकुश 
शासक मस्ती में झूमता हुआ निकलता है। यह निरंकुश शासक सोलहवीं शताब्दी के नये राजाओं 
का साहित्यिक पूर्वज ही लगता है। मैकियावेली को 'डिस्कोर्सेज' की उदारचेतना से इस राक्षसी 
वृत्ति वाले 'प्रिन्स' की ओर क्यों झुकना पड़ा? इस प्रश्‍न का मूलाधार यही मान्यता है कि 'प्रिन्स' 
के लेखन से पूर्व 'डिस्कोर्सेज' की शुरूआत की जा चुकी थी। इन दोनों पुस्तकों के बीच बदलते 
हुए ति के प्रवाह का मैकियावेली के मानस के स्वाभाविक विकास का प्रतिबिम्बन कहा जा 
सकता है। 
मैकियावेली की पद्धति- 
मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारकों से भिन्न आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया। 
उसने ईसाई धर्म की उन मान्यताओं की भी अवहेलना की जिनकी सत्यता में किसी भी 
मध्यकालीन विचारक ने सन्देह करने का साहस नहीं किया था। मध्यकालीन विचारक ईश्वर की 
इच्छा तथा शाक्ति,नीति,न्याय और कर्तव्य के उन अमूर्त सिद्धान्तों में विश्वास करते थे जो 
निगमनात्मक पद्धति के आधार थे। वस्तुतः मध्यकालीन विचारों के सदृश मैकियावेली की रुचि 
पोप तथा सम्राट के पारस्परिक सम्बन्धं में बिलकुल नहीं थी। उसके चिन्तन का मुख्य बिन्दु यह 
था कि सम्पूर्ण इटली को एक दृढ़ केन्द्रीय सरकार की छत्र छाया में किसप्रकार संगठित-किया 
जाय ताकि आन्तरिक शांन्ति स्थापित हो सके और इटली एक शक्तिशाली राज्य बन सके। इस 
समस्या के अध्ययन के लिए उसने -अरस्तू का अनुसरण किया और ऐतिहासिक. पद्धति को 
अपनाया। वह इतिहास और विशेष रूप से रोमन इतिहास की ओर आकृष्ट हुआ। उसने राज्य के 
उत्थान पतन के कारणों के अध्ययन के साथ-साथ मनुष्य के अनुभवों का विश्लेषण किया और 
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उसके द्वारा इस बात का पता लगाया कि मनुष्यों को समाज रूपी माला में गूंथने वाला सूत्र क्या 
है? इस दृष्टि से उसकी पद्धति अनुभवजन्य (5111111०41) पद्धति है। उसने 'प्रिन्स' की रचना में 
धर्म शक्ति और परम्परागत सूक्तियों का परित्याग कर तर्क को अपनाया। “प्रिन्स वह सर्वप्रथम 
महान कृति थी जिसमें कि ईश्वरीय तत्व और मानवीय तत्व में स्पष्ट संघर्ष दिखाई पड़ता है और 
जिसमें पूर्ववर्ती नस्लों द्वारा अपनाई गई प्राचीन सूक्तियों को सैद्धान्तिक रुप से बुद्धिहीन एवं 
व्यावहारिक रुप से पथभ्रष्ट करने वाली समझ कर त्याग दिया गया है।”” 

मैकियोवेली ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि उसने इतिहास का दर्शन देने 
के प्रयत्न में प्लेटो और आगस्टाइन द्वारा अपनाई गई निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर ऐतिहासिक 
पद्धति को क्यों अपनाया, “बुद्धिमान लोग कहते हैं और उनका ऐसा कहना अकारण और निराधार 
नहीं है कि जो व्यक्ति यह जानना चाहता है कि भविष्य में कया होने जा रहा है तो उसे इस बात 
पर विचार करना चाहिए कि भूत में क्या हो चुका है क्योंकि संसार की प्रत्येक घटना प्रत्येक 
समय में भूतकाल से एक तात्विक तदनुरुपता रखती है।”२ ८ 
इस प्रकार मैकियाबेली की पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने की है। मैकियावेली 
जैसे विचारक के लिए जो कि मनुष्यों को अपने यथार्थ रूप में देखता है और उनके आदर्श 
से कोई मतलब नहीं रखता, भूत का अध्ययन ही.भविष्य का पथ-प्रदर्शन कर सकता है। यह 
बात अलग है कि उसकी नंजर में भूत प्राचीन रोम था, मध्यकाल नहीं। 
कुछ विचारकों विशेषकर प्रो0 डनिंग की धारणा है कि मैकियावेली की पद्धति 
. ऐतिहासिक नहीं है। वह केवल देखने में ही ऐतिहासिक लगती है। वस्तुतः उसने अपने निष्कर्ष 
भूत के आधार पर नहीं निकाले बल्कि वर्तमान के पर्यवेक्षण के आधार पर निकाले और उनको 
पुष्ट करने के लिए इतिहास का प्रयोग किया। डनिंग के ही शब्दों में, “मैकियोवेली की पद्धतिः 
' जितनी देखने में ऐतिहासिक लगती है, वास्तव में उतनी है नहीं। उसने लिवी (11४9) का 
प्रयोग सिद्धान्तों को पुष्ट करने के लिए किया, उन्हें खोजने के लिए नहीं”? 
वस्तुतः उसकी पद्धति पर्यवेक्षणात्मक थी, उसने तत्कालीन परीस्थितियों और घटनाओं 
का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद प्रिन्स की रचना की। सेबाइन की भी यही धारणा है। 
“यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मैंकियोवेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। 


1. “The Prince has the first greatwork in which the two authorities, the 
Divine and the human were clearly seen के collision, and in which the 
vinerable axioms of earlier generations were rejected a practieally mis: 
leading and theoritieally unsound.” -The Cambridge Modern History 
Vol I, Page-213 

2, "The wise are won't to say, and not at random or withoutfoundation that 
he who disered to foresee what is going to take place should consider 
what has taken place, because all things in the world at all periods have 
an essential correspondence With past tim es" ; 

3. Dunning : 4 History of Political thought. Page- 293 
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उसकी पद्धति यदि कोई थी तो पर्यवेक्षण की थी जिसमें उसका चातुर्थ तथा सहज बुद्धि काम 
करती थी।'” ४ 

- वस्तुतः यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने अपने निष्कर्ष इतिहास की घटनाओं से निकाले 
या तत्कालीन परिस्थितियों के अवलोकन से, महत्वपूर्ण यह है कि उसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक 
और आनुभविक था, इसलिए उसने प्राधिकार के ऊपर निर्भर रहने की उस पद्धति का परित्याग 
कर दिया जिसका प्रयोग मध्यकालीन विचारकों ने किया था। 


मैकियोबेली की मानव स्वभाव विषयक धारणा 


अब मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धान्तों की विवेचना करने से पूर्व हमें यह देख लेना 
चाहिए कि मानव स्वभाव तथा मनुष्य की प्रेरक शक्तियों के विषय में उसने क्या मान्यतायें स्थापित 
की है। इन मान्यताओं का बहुत गहरा प्रभाव उसके राज्य के जन्म, प्रकृति तथा उद्देश्यं सम्बन्धी 
धारणाओं पर पड़ा है। अपने लक्ष्य की प्रात्ति के लिए सरकार को क्या ढुंग अपनाने चाहिए। 
उसके द्वारा दिये गए इस प्रश्न के उत्तर को भी इन्हीं मान्यताओं ने निर्धारित किया है। उसका 


“ 2.) डिस्कोर्सेज (००७7९७) में मानवीय जीवन के प्रति सहानभूति का दृष्टिकोण अपनाते 
हुए नी उसने मानवीय स्वभाव की आलोचना की है। वह लिखता है, “व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु 
और महत्वाकांक्षी होता है। उसके हित अनहित सम्बन्धी विचारों को उसके आवेग प्रभावित करते 
है। व्यक्ति अपने व्यववहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, प्रेम और भय। इन दोषों के अतिरिक्त 
+ धनोपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है।” मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन 
की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसका कहना था कि “अपनी सम्पत्ति छीनने वाले की अपेक्षा 
एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता हैं।”' वह मनुष्यों को 

1. A man may readily forgive the murderer of his father then the confiscator 
ofhis property.” - quoted by Sabine; A History fo Political Theory, 
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केवल एक पशु समझता था जो कि भय, शक्ति के लोभ, अभिमान तथा प्रपंची स्वार्थ द्वारा प्रेरित 
होता है। वे. बुरे और पतित हैं क्योंकि उनमें यह कभी भी कोई अच्छा कार्य तब तक नहीं करता 
जब तक कि उसे ऐसा करने को विवश न किया जाये। स्वयं मैकियावेली के शब्दों में, जब 
भी मनुष्यों को.इच्छानुसार कार्य करने की छूट और-स्वतंत्रता दे दी जाती है तो एकदम प्रत्येक 
बात में गड़बड़ और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अच्छाई की अपेक्षा बुराई की ओर 
` अधिक प्रवृत रहते हैं। जैसाकि उन सब लोगों का कहना है जो कि शासन कला की विवेचना 
करते हैं और जैसा कि प्रत्येक काल के इतिहास से सिद्ध है, जो कोई भी एक राज्य का संगठन 
'करता है या उसके लिए कानून बनाता है, उसे अवश्य ही यह मानकर चलना चाहिए कि समस्त 
मनुष्य बुरे हैं और स्वतन्त्र अवसर पाने पर वे अपनी स्वभावगत दुष्टता के अनुसार ही आचरण 
करेगें। उनको बुरा तथा पतित बनाने वाली चीज उनके अन्तस्तल की स्वार्थरपता तथा 
आक्रमणशीलता .हैं। प्रत्येक मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम. चीजों का अधिकतम भाग अपने लिए 
चाहता हैं। शक्ति तथा आधिपत्य की मानवीय इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मनुष्य 
अपने को एक निरन्तर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति में पाते हैं और यदि कानून के बल 
द्वारा उन्हें नियंत्रित न किया जाये तो पूर्ण अराजकता का फैल जाना निश्चित और अवश्यम्भावी ` 
है। क्षुद्र जनता मुख्य रूप से सुरक्षा चाहती है और इसके लिये वह कानून के बन्धन और नियत्रण 
को सहर्ष स्वीकार कर'लेती है, तन और धन की सुरक्षा का यही एकमात्र उपाय है। इस आधारभूत 
आवश्यकता की तृप्ति हो जाने परं'वे जीवन की दूसरी वस्तुओं जैसे धन और शक्ति की ओर 
लालायित होते हैं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति ये चीजें केवल अपने तथा अपने परिवार ही के लिए 
चाहता है और उनकी प्राप्ति के लिए दूसरों के साथ सहयोग केवल इसीलिए करता है क्योकि 
वह जानता हैं कि उसके बिना सुरक्षा असम्मव है और सुरक्षा के अभाव में किसी भी शुभ तथा 
आनन्दप्रद वस्तु की प्राप्ति का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। 

. यह मानव प्रकृति इस. परिवर्तशील जगत में भी अपरिवर्तित रहती है इसका जो उपरोक्त 


` विश्लेषण हमने मैकियावेली के अनुसार किया है, उसके कुछ आवश्यक परिणाम निकलते हैं। 


सर्वप्रथम जो व्यक्ति एक सफल शासक बनना चाहता है उसे प्रजा को धन जन की अधिकतम 
सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक बुद्धिमान तथा सफल शासक जिन मानव 
प्रेरणाओं पर भरोसा रख सकता है वे अहंपूर्ण और स्वार्थपूर्ण है, नैतिक अथवा पसमार्थपूर्ण नहीं। 
उसे अपनी नीतियों का नैतिक और आदर्शवादी औचित्य देने की कोई आवश्यकता नहीं और 
न ही उसके लिये जनता की सामाजिक और दानशील प्रवृत्तियों को गुदगुदाना आवश्यक है। तीसरी 
बात जो इस विश्लेषण में निहित है वह यह है कि राजनीति का महान खेल नैतिक सिद्धान्तो 


: „ के अनुसार नहीं खेला जा सकता। यदि प्रजाजन पतित हैं, यदि वे धर्म की अपेक्षा पाप की 


ओर आधिक प्रवृत्त हैं, यदि विवश हुए. बिना कोई भी अच्छा काम नहीं करता तो राजा का 
उनके नैतिक तथा सामाजिक सद्गुणों के ऊपर भरोसा रखना न केवल निरर्थक है,बल्कि मूर्खता 
` हैं। एक बुद्धिमान शासक का उद्देश्य प्रजा का प्रेम प्राप्त करने की अपेक्षा उन पर अपना आतंक 
जमाने का. अधिकार होना चाहिये। मनुष्यों को शक्ति द्वार नियन्त्रित करना चाहिए क्योकि वही 
एक ऐसा शस्त्र है जिसका मूल्य वे समझते हैं। 
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मानव स्वभाव की पतितता, क्षुद्रता तथा स्वार्थपरता में मैकियावेली का जो विश्वास था उसे 
मान्यता (9५०5४००) कहकर पुकारा गया है। वह मान्यता इसलिए है क्योंकि यद्यपि 
'मैकियावेली उसे राजनीति विज्ञान का एक स्वयंसिद्ध सत्य समझता था; किन्तु उसने कहीं उसकी 
व्याख्या करने की चेष्टा नहीं की, मानव स्वभाव का विश्लेषण करके उसे पुष्ट करने का प्रयास 
नहीं किया, जैसाकि आगे चलकर हॉन्स ने किया। उसने अपने विश्वास को केवल जोरदार शब्दों 
में व्यक्त तथा पुनर्व्यक्त किया है परन्तु .किसी विश्वास को बार-बार अभिव्यक्त करने से वह 
स्वयंसिद्ध नहीं बन जाता:है और उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। 
मैकियावेली ने अपना यह विश्वास कैसे बनाया? अपने पूर्ववर्ती लेखकों का अध्ययन करके या 
16वीं शताब्दी के पतित तथा भ्रष्ट इटलीवासियों के चरित्र के अपने पर्यवेक्षण द्वारा? इस प्रश्न 
का उत्तर देना बड़ा कठिन है। 
लेकिन मैकियावेली की मानव स्वभाव सम्बन्धी धारणा न केवल एकांगी, वरन्‌ 
अतार्किक और अवैज्ञानिक भी है। वह मानव स्वभाव सम्बन्धी अपने निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों के आधार पर नहीं पहुँचता और न ही वह हॉब्स के समान मानव स्वभाव सम्बन्धी 
दोषों को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। वस्तुतः मानव स्वभाव का कोई 
क्रमबद्ध अध्ययन न करने के कारण मैकियावेली यह नहीं बताता कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा 
बनं सकता है, और अच्छा मनुष्य पतित क्यों हो जाता हैं? 


शासक के लिए आचरण एवं प्रशासन कला 


अपनी कृति 'प्रिंस” में मैंकियावेली ने एक शासक को सफलता प्राप्त करने के लिए निम्न 
आंचरण एवं प्रशासन की कलाओं का प्रयोग करने की सलाह दी हैः 
1. नये राजतन्त्र को स्थापित करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि नये 
राजा के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने का उपाय यह है कि नये 
राज्य में अपनी बस्तियाँ बसा ली जायें और राजधानी बना ली जागें, नये प्रशासन को 
अपने पड़ोस के साथ मित्रता करके बड़े और प्रतिद्न्दरी राज्य के विरुद्ध सुदृढ़ मोर्चा बनाना 
उचित है। यदि राज्य पर किसी आपत्ति की सम्भावना हो तो सम्भावना आने से पूर्व .ही 
उससे निपट लेने का प्रयास करना चाहिए। eS 
2. कुछ राज्यों में राजा स्वयें शासन करते हैं और कुछ में राजा सामन्तों की सहायता से शासन 
करते हैं। जिस राज्य में केवल राजा के हाथ में शासन हो उस पर अधिकार करना उतना 
आसान नहीं होता है लेकिन जहाँ का शासन सामन्तों के दम पर चलता हो वहाँ जीतना तो 
अपेक्षाकृत सहज होता है पर राज्य का चलाना बहुत कठिन होता है। इसलिए राजा को 
चाहिए कि जिस राज्य पर वह अधिकार करे, उसके सारे परिवार तथा सम्बन्धियों और 
सामन्तं को पूर्णतया समाप्त कर दे तथा अपने शासन को कर्मचारियों के बल पर चलाये। 
ऐसा करने से उसके विरुद्ध विद्रोह होने की आशंका नहीं होती। 
3. स्वाधीन राज्य पर अधिकार को स्थायी रखने के तीन तरीके हैं- (1) राज्य को लूट लेना, 
(४) उसको जीतकर उसमें अपनी राजधानी बना लेना, (11) :विजित राज्य को उसकी 
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क क न मैकियावेली रा 1 
अपनी विधि कै अनुसार शासन चलाने hennai and तरीका ऐसा है जिसके दोरे उच 
पुरु-शासन अधिक दिन तक टिक नहीं सकता। प्रथम दो तरीके ही इसलिए उत्तम हैं। 

. द्रिंजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन शक्ति का प्रयोग है। शक्ति के प्रयोग में राजा को कोई 
कसर न उठा रखनी चाहिए। बातों से जनता को समझाकर अपने बस में नहीं किया जा 
सकता। उससे बाते करने के लिए एक अस्र साथ में होना चाहिए। 

- जब किसी को राज्य पर अधिकार करना हो तो विजेता को सभी क्रूरतायें और अत्याचार 
एक साथ कर लेने चाहिए। यह क्रूरताओं का सदुपयोग है (६००१ ५९ ०£८7५९।।४) पर। 
ज्यों ही राज्य प्राप्त हो जायें त्यों ही राजा को अपनी नीति बदल कर दयालुता का स्वांग 
करना चाहिए जिससे लोग पिछली बातों को भूल जायें। राज्य की प्राप्ति के लिए बड़े से 
बड़ा विश्वासघात किया जाना चाहिए बशर्ते कि ऐसा विश्वासघात बार-बार न किया जाये 
क्योंकि बार-बार ऐसा करना क्रूरता का दुरूपयोग (980 ८७९ ०£ ८7०९।)) है। 

. राजा को चाहिए कि वह सीमा की रक्षा व्यवस्था पर अधिक ध्यान न देकर राजधानी की 
किलेबन्दी पर अधिक ध्यान दे और साल भर के लिए शस्त्र और सामग्री एकत्रित करे! 

. राजा को चाहिए कि वह किराये की सेनाओं पर भरोसा न करे। उसे अपनी स्वयें की सेना 
रखनी चाहिए।' 

- राजा को ऐसी बुराइयाँ करने से नहीं डरना चाहिए जिसके कारण वह अपने राज्य को 
सुरक्षित रख सकता है। 

. यदि आप राजा हैं तो उदारता हानिप्रद है। यदि आप राजा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं तो 
यह आवश्यक है कि आप को उदार समझा जाये। 

. राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और डरें भी। लेकिन यदि ये दोनों 
गुण एक साथ ही उसमें न हो और एक छोड़ना ही पड़े तो यह अधिक अच्छा होगा कि 
लोग उससे प्रेम करने की बजाय उससे डरें। प्रेम तभी तक रहता है जब तक स्वार्थ होता 
है लेकिन भय दण्ड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है इसलिए उसका प्रभाव स्थाई होता है, 
इसलिए डरना प्रेम करने की अपेक्षा कहीं अच्छा है। 

जब तक राजा क्रूरता का परिचय नहीं देगा तब तक वह अच्छा सैन्य संगठन नहीं कर 
सकेगा इसलिए यदि उसके पास अपनी सेना साथ हो तो उसे क्रूर बन जाने में जरा भी 
परवाह न करनी चाहिए। हैनीवाल को अमानवीय क्रूरता का परिचय देने पर ही सफलता 
मिली। 

राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए।? शेर अपने को जाल में फँसने 
से नहीं बचा पाता और लोमड़ी भेड़िये से अपनी रक्षा नहीं कर पाती अतः कहाँ जाल है 
इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए और भेड़िये को 


The arms of others either fail over burden or else impede you" Prince, 
Page-62 

One must be a fox (० recognise traps and a lion to frighten wolves 
Prince, ch. 18 
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मैकियावेली 
कैसे डस डसेज्ख्वे'क्रे लिषळसनें, शेरूकी*तरह! शक्ति प्याहिए। लेकिन अपने 
लोमड़ी के स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्चकोटि का बहुरुपिया रुप और 
छद्मवेशी होना चाहिए पर लोमड़ी की चाल से काम लेना चाहिए। पोप अलेग्जेण्डर 
छठे ने सिवा लोगों को धोखा देने के और कुछ नहीं किया। ऐसा शायद ही कोई 
समकालीन राजनीतिक रहा हो जिसने उसकी तरह धोखा देने की कला सीखी हो और 
इतनी दृढ़ता के साथ वायदा करके भी .मुकर गया हो। इतने पर भी वह हर बार सफल 
आ। 

र की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है और चाहे इसके लिए उसे कुछ भी साधन 
अपनाना पड़े, सभी प्रशंसनीय कहे जायेंगे। राज्य का हमेशा विस्तार किया जाना चाहिए। 
विस्तार करो या नष्ट हो जाओ, की कहावत.सही है। ग्रीक के नगर राज्य स्थाई होने के 
कारण ही नष्ट हुये। ; - 

- लोगों को-डराने के लिए निर्दयता की अतिशयोक्ति कर डालनी चाहिए। अवसरवादी 
बनना चाहिए और मौका पाते ही लोगों की भावुकता का राजा को फायदा उठाना चाहिए। 


15. राज्य की भलाई के लिए दोहरी नीति (6०0012 ००107०८) बरतनी चाहिए। 
16. युद्ध दो प्रकार से किया जाता है, कानून से और शक्ति से। शक्ति का प्रयोग पशुओं के 


लिये है परन्तु चूँकि कानून की शक्ति पर्याप्त नहीं होती इसलिए पशुता की शक्ति का 
प्रयोग उचित है। 


17. सच्चाई बड़ी अच्छी बात होती यदि सभी लोग सच्चे होते पर चूँकि लोग स्वभाव से ही दुष्ट 


होते हैं इसलिए उनके साथ धोखेबाजी करना ही राजा के लिए उचित हे। 


18: अपनी सम्पत्ति में कृपणता और शत्रु के लूटे गये धन में उदारता बरतना एक कुशल राजा 


की पहचान है।. 


19. जो कार्य जोखिम और जटिल हों, उसे अपने पदाधिकारियों को सौंपना चाहिए और जो 


कार्य सम्मानित हों उसे राजा को स्वयं करना चाहिए। इससे राजा के सम्मान में वृद्धि होती 
है। 


20. धन से अच्छे सैनिक नहीं मिलते बल्कि-अच्छे सैनिकों से (लूट द्वारा) धन प्राप्त होता है। 


धर्म और नैतिकता विषयंक विचार | 
उसका एक राजनीतिक विचार जोकि उसके नाम से सबसे अधिक सम्बद्ध है और जो . 


उसका मध्यकाल से सबसे अधिक पूर्णरूप से विच्छेद करता है वह है उसका राजनीति को धर्म 


नैतिकता 


तथा न॑तिकता से जान बूझ कर तथा औपचारिक रूप से अलग कर देना। उसके पूर्ववर्ती किसी 
भी विचारक ने चाहे वह प्राच्य हो या मध्यकालीन, राजनीति को धर्म तथा नीति से इतना अलग 
नहीं रखा जितना कि मैकियावेली ने। जहाँ तक कि अरस्तू ने राज्यों की अच्छाई बुराई को छोड़ते 
हुए उनके सुरक्षा के प्रश्‍न की विवेचना की है वहाँ तक उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि उसने राजनीति को नीति.से अलग किया। परन्तु यह उसके राजनीति दर्शन की कोई 
आधारभूत विशेषता नहीं थीं, वह केवल प्रासंगिक और गौण थी, वह निञ्चित रूप से यह मानता 
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था कि राजनीति तथा नीति एक ही सम्पूर्ण विज्ञान के अभिन्न अंग हैं। मैकियावेली ने राजनीति 
को धर्म तथा नीति से जानबूझ कर और पूर्णरूप से पृथक किया है; इसका आधार है उसका 
मानव-चरित्र तथा शासन तंत्र-सम्बन्धी विचार। धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त में यदि कोई 
मध्यकालीन लेखक मैकियावेली के सबसे अधिक निकट आ सकता है तो वह है मार्सीलियो 
(0/ं»810) जिसने राज्य को चर्च के नियंत्रण से पूर्णरूप से मुक्त कर दिया था और चर्च को 
एक बहुत ही हीन स्थान प्रदान किया था। परन्तु इस दिशा में वह भी उतना नहीं बढ़ा जितना कि 
मैकियावेली, क्योंकि उसने ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धान्त-मानव स्वभाव की द्वैधता तथा ईश्वरीय 
कानून में विश्वास का परित्याग नहीं किया था। मैकियावेली इस सिद्धान्त का एकदम परित्याग 
करता है और इस बात से इन्कार करता है कि मनुष्य का कोई अति प्राकृतिक लक्ष्य भी हो सकता 
है। इसलिए वह सन्त टाँमस एक्वीनास (5(. 1101135 4१७/०३४) के इस सिद्धान्त का 


खण्डन करता है, कि भावी जीवन में आनन्द प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के | 


निर्देशन की आवश्यकता है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य केवल एक उचित लक्ष्य अपने 
सामने रख सकता हैं और वह है इसी जीवन में सुख की प्राप्ति! यह आवश्यक नहीं है कि यह 
सुख भौतिक ही हों; धन जन की सुरक्षा के अतिरिक्त इसमें जीवन के अभौतिक मूल्य जैसे 
महानता, शक्ति तथा ख्याति भी सम्मिलित हैं परन्तु वह निश्चित रूप से विनम्रता तथा सांसारिक 
सम्पदा के प्रति उपेक्षा भाव जैसे गुणों का खण्डन करता है जिसके ऊपर ईसाई धर्म इतना जोर 
देता है और जीवन का लक्ष्य समझता है। इन तथ्यों से और इनके अतिरिक्त इस बात से कि 
राजा के लिये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने धोखा, चालबाजी तथा विश्वासघात जैसे 
अनैतिक साधनों का अनुमोदन किया, कभी-कभी यह परिणाम निकाला जाता है कि मैकियावेली 
धर्म और नीति को उपेक्षा भाव के देखता था। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य के लिए अपने को एकीकृत करने तथा शक्तिशाली 
बनाने के लिये उसने जिन साधनों का सुझाव दिया वह उनकी नैतिकता पर कोई ध्यान नहीं 
देता। उसका ध्येय केवल इतना है कि वे सफलतादायक भी हैं या नहीं, यह प्रश्न कि परम्परागत 
अर्थ में वे नैतिक हैं या नहीं, उसके लिए निरर्थक है। वह कहता है, राजा को तो राज्य की 
सुरक्षा की चिन्ता करनी चाहिए; साधन तो सदैव आदरणीय समझे जायेंगे और उनकी सामान्य 
रूप से प्रशंसा की जायेगी।” मैकियावेली की धारणा यह है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण 
के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने देना चाहिए और अपने मनोवाँछित लक्ष्य पर 
पहुँचने के लिए उसे आवश्यकतानुसार किसी भी साधन को अपना लेना चाहिए, साधनों की 
नैतिकता के चक्कर में पड़ना व्यर्थ है। इस प्रसंग में मैकियावेली का एक उदाहरण देना उचित 
ही होगा। वह लिखता हैं, “प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि राजा के लिये अपने वचन का पालन 
करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है तथापि हमारी आँखों के समक्ष जो 
कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य सम्पन्न किये हैं जिन्होंने 
चालाकी से दूसरों को पीछे छोड़ दिया, और अन्त में वे उनसे अधिक सफल सिद्ध हुए हैं जो 
कि इमानदारी के आचरण में विधास करते थे।.... इसलिए, एक बुद्धिमान शासक अपने बचन 
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का पालन नहीं कर सका और न ही उसे करना चाहिए, यदि ऐसा करना उसके हित में न हो 

और जबकि वे कारण समाप्त हो जायें जिनसे विवश होकर उसने यह बचन दिया था।' 

मैकियावेली का सुझाव यह भी है कि राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए 
जो कि अच्छे मनुष्य के लक्षण समझे जाते हैं, इसके लिए उसे मिथ्या-चार और छल छदम्‌ में 
निपुण होना चाहिए। उसे ऐसा आचरण करना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति उसे देखे अथवा उसकी 
बात सुने, वह यह समझे कि वह तो अनुकम्पा, विश्वासपात्रता, सच्चरित्रता, दयालुता तथा धर्म 
की साकार मूर्ति है। उसके लिए अन्तिम गुण अर्थात धर्म को धारण करने का प्रपंच रचना 
सर्वाधिक आवश्यक है।” 
घर्म तथा नैतिकता से न तो वह घृणा करता है और न ही उनकी अवहेलना करता है। 
एक जाति के जीवन में उनका जो महत्वपूर्ण भाग है, उसे वह अच्छी तरह समझता है। अपने 
अन्य 'डिस्कोर्सेज' (¡५८००7७९$) में वह कहता हैः जो राजा और गणराज्य अपने को भ्रष्टाचार 
से मुक्त रखना चाहते हे, उन्हें सबसे पहले समस्त धार्मिक संस्कारों की विशुद्धता को सुरक्षित 
रखना चाहिए और उनके प्रति उचित श्रद्धाभाव रखना चाहिए; क्योंकि धर्म की हानि होते हुए 
देखने से बढ़कर किसी भी देश के विनाश का कोई और लक्षण नहीं।'” हमारे लिए यह देखना 
आवश्यक तथा उपयोगी होगा कि धार्मिक संस्कारों की विशुद्धता एक राज्य की सुरक्षा में क्या 
सहायता देती है और धर्म का हास किस प्रकार उसे नष्ट कर देता है। 
य॒द्यपि मैकियावेली की धारणा यह है कि जिस चीज द्वारा मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों 
को नियंत्रित किया जा सकता है वह शक्ति है, तथापि वह एक यथार्थवादी होने के नाते इस 
तथ्य से भलीमाँति अवगत हैं कि केवल शक्ति ही साम्राज्य का एक पर्याप्त साधन नहीं हो सकती। 
वह जानता हे कि यदि राज्य में जनता को आज्ञाकारी बनाये रखने के लिए दण्ड के भय के 
अतिरिक्त और कोई चीज न हो तो वह कायम नहीं रह सकता, या कम से कम, सम्पन्न और 
समृद्धशाली नहीं हो सकता। दण्ड, भय के अतिरिक्त एक अन्य ऐसी प्रेरक शक्ति की आवश्यकता 
है जोकि मनुष्य को ऐसी स्थिति में आज्ञाकारी तथा राजभक्त रख सके जबकि वह बिना पता 
लगे हुए ही कानून की अवहेलना कर सकता हो। किसी ऐसी शक्ति द्वारा जोकि न केवल मनुष्य 
के कार्यों को बल्कि उसके मन को भी नियंत्रित कर सके। कानूनों की कठोरता को कम करना 
चाहिए और उसकी नियंत्रण शक्ति को बंढ़ाना चाहिए। इस ध्येय की पूर्ति के लिए धर्म से बढ़कर 
अन्य कोई साधन नहीं। इसलिए वह चर्च अर्थात धर्म संस्था को राज्य के ऐसे यन्त्र के रूप में 
प्रयोग करना चाहता है जोकि ऐसी राष्ट्रीय परम्परायें तथा व्यवहार की आदतें उत्पन्न कर दें जोकि 
शान्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने तथा समाज की स्थिरता में सहायक हों। वह एक सुपरिचित 

1. “Therefore a wise lord cannot, not ought be to keep faith when such 
observance may be turned against him and when the reasons that caused 
hin to pledge it exist no longer: 

2. Princes and Republics who wish to maintain themselves free from 
corruption must above all things preserve the purity of all religious 
observances and treat them with proper reverence, for there is no greater 
indication of the ruin of a country than to see religion condemned." 
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धारणा का पोषण करता है कि जो जाति, धर्म भावना भी खो बैठती है वह अपने को एक घोर 
खतरे में डाल लेती है। “धर्म के आदेश का पालन करना राज्यों की महानता का कारण है, 
इसी प्रकार उसकी अवहेलना उनके विनाश का कारण हो जाता है।”” 

इसका अर्थ यह हे कि मैकियावेली धर्म का मूल्य एक साधन, एक यंत्र के रूप में 
समझता है, उसका कोई अपना यथार्थ और नीजि मूल्य नहीं है, वह तो केवल एक महत्वपूर्ण 
यन्त्र है जिसका प्रयोग राजनीतिक जनता को उन लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने के लिये करता 
है जिनकी वह सिद्धि करना चाहता है। इसलिए उसे राज्य के बाहर या राज्य के ऊपर कोई स्थान 
नहीं दिया जा सकता, जैसा कि ईसाई धर्म ने उसे देने का प्रयत्न किया, उसकी उपयोगिता राज्य 
के एक अंग के रूप में ही है। धर्म विषयक धारणा लौकिक (२४2०1) है, ऐसी नहीं जैसी कि 
ईसाई धर्म की। यही बात उसकी नैतिकता विषयक धारणाओं के विषय में सत्य हैं। नैतिक तथा 
धार्मिक विचार राजा के हाँथ नहीं बाँध सकते; वह उनके ऊपर तथा उनके बाहर हे। हाँ, वह 
उनका प्रयोग अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए अवश्य कर सकता है। नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं 
का आदर मैकियावेली केवल वहीं तक करता है जहाँ तक वे राज्य की नीति के महत्वपूर्ण यन्त्र 
हों। इन्हीं भावनाओं को गुदगुदाकर बुद्धिमान शासक तथा राजनीतिज्ञ कुछ ऐसे सुधारों को ला 
पाते हैं जिन्हें अन्यथा वे नहीं कर पाते! धर्म के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण विशुद्ध 
उपयोगितावादी था। इसीलिए वह उसके आन्तरिक स्वभाव तथा ईश्वर से उसके सम्बन्ध की ओर 
से एकदम उदासीन था। इसी प्रकार उसका यहं भी मत था कि अच्छे बुरे आचरण की कसौटी 
ईश्वर के कानून अथवा नैसर्गिक कानून न होकर उसके द्वारा होने वाले सामाजिक परिणाम हैं। 
धर्म तथा नैतिकता सम्बन्धी मैकियावेली की धारणायें मध्यकालीन धारणा से एकदम भिन्न तथा 
यूनानी सोफिस्ट्स की धारणाओं के समीप थीं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि 
मैकियावेली राज्य के लक्ष्य सिद्धि के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग उचित समझता था कि 
राज्य को सुरक्षित तथा स्थिर रखने के लिए कोई साधन भी हेय नहीं है, किन्तु इस बात में कोई 
सन्देह न था कि जनता में नैतिक भ्रष्टाचार फैल जाने से एक अच्छा शासन असम्भव हो जाता 
है। भ्रष्टाचार से उसका अभिप्राय व्यक्तिगत कर्म, नागरिक सत्यप्रियता तथा सार्वजनिक सेवा भावना 
के हास से है, उसमें कानूनहीनता तथा मनमानी करने की भावना, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा 
धर्म की अवहेलना भी सम्मिलित है। अपने नागरिक गुणों के कारण वह प्राचीन निवासियों की 
बड़ी प्रशंसा करता था। उसका विश्वास था कि रोम की महानता का कारण था 'परिवारिक जीवन 
की पवित्रता', व्यक्तिगत जीवन में स्वतन्त्रता तथा दृढ़ता, सरलता तथा मितव्ययिता और सार्वजनिक 
कर्तव्यों के पालन में निष्ठा तथा विश्वासपात्रता का होना।' इसलिए एक बुद्धिमान शासक को 
यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज में व्यक्तिगत नैतिकता का हास न होने पाये। उपर्युक्त विवेचन 
से यह बात स्पष्ट हों जाती है कि मैकियावेली न अनैतिक था और न नैतिकता से घृणा करता 


SU ट्रक 1.) | FY 
J. “The observances of the ordinance of. religion in the cause of the 
greatness of commonwealth; so also is their neglect the cause of their 


ruin” 
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था। नैतिक समस्याओं में उसका अनुराग था और उसका स्वयं का जीवन नैतिक था परन्तु नैतिकता 
का मापदण्ड हमारे मापदण्ड से भिन्न था। श्रेयस (0001655) के सम्बन्ध में वह अपनी धारणा 
को स्वयं सिद्ध सत्य मानता था उसे सिद्ध करना वह आवश्यक नहीं समझता था। 

मैकियावेली ने राज्य को नीति से ऊपर क्यों रखा, इस बात के तीन कारण दिये जा 
सकते है-- 

0) उसका विश्वास था कि राज्य की आवश्यकताओं और मांगों को प्राथमिकता मिलनी 

` चाहिए। 

(४) उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये केवल नैतिक साधनों 
का ही उपयोग करे तो उसे मनुष्य की मूलतः अहंकारवादी तथा आक्रमणकारी प्रवृत्तियों 
को नियंत्रित करना असम्भव हो जायेगा! 

(1) मैकियावेली का विश्वास था कि मनुष्य के ऐसे होते हुए जैसे कि वह है, यदि राज्य केवल 
नैतिक साधनों पर ही निर्भर करता है तो वह कभी सफल.नहीं हो सकता। इसलिए उसने 

इस सिद्धान्त की अवतारणा की कि जहाँ देश की सुरक्षा ही खतरे में हो वहाँ इस बात का 
कोई विवेक नहीं होना चाहिए कि क्या न्याय है अथवा अन्याय है, क्या गलत है और क्या 
सही है, क्या गौरवपूर्ण और क्या लज्जाजनक है। प्रत्येक वह साधन जिसमें कि अभीष्ट 
लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात राज्य की सुरक्षा, में सहायता मिलती हो, उचित है। राज्य के लिये 
अनैतिक साधनों को अपनाये जाने का अनुमोदन करने में मैकियावेली के अन्तःकरण को 
कोई ठेस नहीं पहुँची, क्योकि उसके लिये राज्य न नैतिक और न अनैतिक, वह नौति 
विहीन (०1-४०) है। नैतिक दृष्टिकोण से राज्य जड़ है, उसकी ऐसी धारणा थी। 
इसलिए शासन-काल में किसी नीति के औचित्य अथवा अनौचित्य की केवल एक 
कसौटी है, और वह यह है कि उसका राज्य की सुरक्षा पर क्या प्रभाव हो सकता है। 
मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घोर अपेक्षा की है। 
इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी है कि 
वह मानव समाज में इसका सही महत्व आँकने में सर्वथा असमर्थ था। इस सम्बन्ध में सेबाइन 
ने लिखा है कि, “यह निश्चित है कि 16 वीं सदी के प्रारम्भ में मैकियावेली ने यूरोपीय विचारधारा 
को बिल्कुल गलत रूप में चित्रित किया। उसकी दो पुस्तके लिखी जाने के 10 वर्ष के भीतर 
ही ओटेस्टैण्ट धार्मिक सुधार आन्दोलन के कारण राजनीति और राजनीतिक चिन्तन मध्य युग 
की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बद्ध हो गया।” इसी प्रकार डॉ0 मुरे के शब्दों में, “मैकियावेली 
स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीजों को देखने का प्रय 
नहीं किया-कि उन्हें कैसी होनी चाहिए, उन्होंने हमेशा उन्हें उनके यथार्थ रूप में देखा--- उन्होंने 
चालाकी को राजनीतिज्ञ की कला मान लेने की भूल की है।”” 
वास्तव में मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति 
1. Machiaveliwas dear sighed but not far-sighted . He never saw things 


as they might be, he saw things as they were. He mistook cunning for the 
craf? ofslatesmanship. "Dr: Murray 
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का धर्म और अनैतिकता से सम्बन्द विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो उससे पूर्व 
ही भ्रष्ट हो चुकी थी और व्यावहारिक रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का उपयोग 
अनादिकाल से ही हो रहा है, मैकियावेली ने तो इसे अपने यथार्थवादी दृष्टि के अनुरूप नग्न 
सत्य के रूप में घोषित करने का ही कार्य किया है। वास्तव में, जहाँ तक राज्य का सम्बन्ध 
है, मैकियावेली का सिद्धान्त न तो नैतिकतावादी है और न:ही अनैतिकतावादी, बल्कि वह 
नैतिकतावादी के प्रश्‍न से परे है। डनिंग के शब्दों में, “मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं 
है, वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है।”' फ्रेडरिक पोलक ने उसके विचारों को वैज्ञानिक 
तटस्थता (Scientific Detachment) की संज्ञा दी है। 


सरकारों का वर्गीकरण 


यद्यपि मैकियावेली ने आरस्तू द्वारा किये हुए शासन के वर्गीकरण, राजतंत्र, कुलीनतंत्र 
तथा संवैधानिक जनतंत्र और उनके भ्रष्ट रूप आततायीतंत्र (7/7217), वर्गतंत्र (0127०) 
तथा लोकतंत्र को अपनाया और यद्यपि वह पोलीवियस तथा सिसरो के इस विचार से सहमत था 
कि मिश्रित सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है, तथापि उसने केवल दो प्रकार की सरकारों का ही 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। राजतंत्र का निरूपण उसने 'प्रिंस' में तथा गणतंत्र का 'डिस्कोसेज' 
(Discourऽ९ऽ) में किया है। जो लोग केवल प्रिंस'के आधार पर ही मैकियावेली के सम्बन्ध में 
अपनी धारणा बना लेते है, वे उसे राजतंत्र का अथक समर्थक तथा गणतंत्र का पक्का शत्रु समझ 
सकते है किन्तु ऐसा समझ बैठना भूल होगी। मैंकियावेली जानता था कि कोई भी एक प्रकार का 
शासन समस्त परिस्थितियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और उपर्युक्त नहीं समझा जा सकता; विभिन्न 
समाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार की सरकार आवश्यक और उपयोगी है। कुछ 
स्थितियों में राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ होगा, कुछ में गणतंत्र सर्व-उपयुक्त होगा। | 
मैकियावेली कुलीनतंत्र की कठोर आलोचना करता है औरःइसी प्रकार यह सामन्तवाद 
का विरोधी है। उसका कहना यह है कि उक्त वर्ग आलसी और निठल्ले होते हैं और वे स्वयं 
कुछ भी नहीं करते, वरन्‌ अन्य शक्तियों के श्रम पर ही जीवित रहते हैं। डनिंग के अनुसार 
मैकियावेली का झुकाव गणतंत्र की ओर है। अपनी पुस्तक 'डिस्कोर्सेज' में उसने गणतंत्र का 
विस्तृत विवेचन किया है और वह निम्नलिखित कारणों से गणतंत्र को राजतंत्र से उत्कृष्ट समझता 
है:— 
1. उसकी धारणा है कि समग्र रूप से जनता राजा से अधिक संमझदार होती है, और उसमें 
देवत्व का निवास होने के कारण उसके निर्णय ठीक होते हैं | 
2. राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की स्थापना करने में भले ही राजतंत्र अधिक सफल हो, 
उन्हें बनाये रखने की क्षमता गणतंत्र में ही होती है। 
3. सामान्य जनता साधारणतया उतनी कृतध्न नहीं, हो सकती, जितना कि एक राजा हो 
सकता है। 
1. He is not immoral but unmoral in his politics. He is not irreligious but 
unreligious™ -Dunning 
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4. गणतंत्र भौतिक सम्बृद्धि में अधिक सहायक होता है। 

5. राज्य के पदाधिकारियों का चुनाव करने में उन्हें पद और उपाधियाँ प्रदान करने में जनता 
का निर्णय किसी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही होता है। 

6. सन्धि पालन के सम्बन्ध में भी राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र पर अधिक विश्वास किया जा 
सकता है क्योंकि राजा जब चाहे तब सन्धि भंग कर सकता है, किन्तु गणतंत्रों में सन्धियों 
की पुष्टि तथा उन्हें भंग करने के लिए नागरिकों की सहायता आवश्यक होती है। इस 
अकार गणतंत्र सन्धियों का अधिक अच्छे प्रकार से पालन कर सकते हैं। 

7. राजतंत्र में राज्य की प्रकृति समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, पर जनतंत् में राज्य का 
स्वरूप और उसकी प्रकृति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। 

8. गणतंत्र में आन्तरिक अशान्ति के खतरे कम होते हें तथा बाहरी आक्रमण के समय भी ये 
राजतंत्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं क्योंकि गणतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति राज्य 
के भ्रति अधिक गहरी भक्ति रखता है। 

मैकियावेली गणतंत्र के दोषों से भी परिचित था और उसने गणतंत्र के तीन सम्भावित दोष 
गिनाये है-- (1) संकटकाल का सामना करने की क्षमता का अभाव, (2) शासन का भ्रष्टाचार 
और (3) दलबन्दी। इन दोषों को दूर करने के उपाय बताते हुए मैकियावेली कहता है कि 
संकटकालीन परिस्थितियों में शक्तिशाली व्यक्ति का राजतंत्र गणतंत्र की अपेक्षा अधिक उपयुक्त 
होता है। शासन की भ्रष्टता दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की निरन्तर जाँच करने 
और उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। दलबन्दी गणतंत्र का स्वाभाविक दोष है, लेकिन 
इससे राज्य में फूट न पड़ जाय, इसके लिए यह जरूरी है कि राज्य की जनसंख्या एक ही जाति 
की हो। विजातीय तत्व होने से उनकी संस्कृति एवं समाजिक परम्पराएँ भिन्न होंगी और उनके 
पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न अव्यवस्था गणतंत्र को विघटित कर देगी। अतः गणतंत्र में “सजातीय 
तत्वों (Homogeneous elements) की प्रधानता होनी चाहिए। 
किन्तु मैकियावेली की गणतंत्रीय भावनायें कितनी ही प्रबल क्यों न रही हों, वह ऐसा 
महसूस करता था कि 16 वीं शताब्दी के भ्रष्ट इटली में एक गणतंत्रीय शासन के स्थापित होने 
और सफलतापूर्वक कार्य करने की कोई सम्भावना न थी। जैसा कि हम बार-बार कह चुके है ' 
मैकियावेली का प्रधान उद्देश्य इटली को एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के अधीन एकबद्ध करना 
था। इस एकीकरण के दुष्कर कार्य के लिये एक शक्तिशाली, सिद्धान्तहीन निरंकुश शासन की 
अपेक्षा थी जो राज्य की सुरक्षा विषयक प्रश्नों के न्याय-अन्याय, दया-निर्दयता, लज्जा तथा गौरव 
के विचारों के चक्कर में न पड़े। 'प्रिंस” में एक निरंकुश तथा हृदयहीन शासक का जो आदर्शीकरण 
उसने किया है, उसके पीछे यही उद्देश्य निहित है। यही कारण है कि इस पुस्तक में उसने 
निरंकुशग्राय राजतंत्र तथा उसकी समस्याओं पर ही विचार किया है। 


राज्य का विस्तार एवं उसका संरक्षण 
डनिंग की मान्यता है कि मैकियावेली के 'प्रिंस' में राजतंत्र का विस्तारवाद है और 
'डिस्कोर्सेज' में गणराज्य का विस्तारवाद है। मैकियावेली का विचार है कि राजयू तो,पूरा का पूरा 
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एक ऐसा कामनवेल्थ या संघ राज्य हो जिसमें कई राज्यों का संगठन हो और एक केन्द्रीय सत्ता 
द्वारा उसका संचालन हो अथवा वह एक साम्राज्य हो जिसकी सत्ता एक राजा के हाथ में हो। उसने 
प्रिंस में दो बातों पर विचार किया है- राज्य का निर्माण और राज्य का विस्तार। राज्य का निर्माण 
किस प्रकार किया जाता है इसके उसने विभिन्न तरीके बताये हैं परन्तु राज्य का निर्माण सब कुछ 
नहीं है। उसका विस्तार आवश्यक हैं क्योंकि बिना विस्तार के राज्य यूनानी नगर राज्यों की तरह 
निष्क्रिय होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। मैकियावेली के मत में विस्तार राज्य का जीवन है 
चाहे राजतंत्र हो अथवा गणतंत्र। राज्य का यदि विस्तार न हुआ तो वह आक्रमणो को सफलता 
से नहीं रोक सकता। यूनानी राज्य इसीलिए नष्ट हुये क्योंकि उनमें साइरस जैसी बड़ी सेनायें 
अपने को सुरक्षित रखने के लिए नहीं थीं। रोमन गणराज्य विस्तृत और सुदृढ़ था और जब तक 
उसमें वे सद्गुण रहे या एक राज्य को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं तब तक उसकी बराबरी 
का कोई राज्य नहीं हुआ। 


विधायक सम्बन्धी विचार 


मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में विधायक के महत्व और कार्य को उसने अतिरंजित 
` भाषा में अभिव्यक्त किया हे। मैकियावेली इस बात से भलीभाँति परिचित था कि केवल भय 
और बल के आधार पर ही राज्य को खड़ा नहीं रखा जा सकता इसलिए उसका विचार था 
कि एक बुद्धिमान शासक को पशुबल तथा भय के पूरक स्वरूप एक अधिक सूक्ष्म शक्ति का 
आश्रय लेना चाहिए जो कि मनुष्य के मन को प्रभावित कर सके और उनके चरित्र की रूपरेखा 
निर्धारित कर सके। ऐसी शक्ति को उसने कानून में पाया। उसका दृढ़ विश्वास था कि समाज 
के लिए कानून निर्माण का सबसे अधिक महत्व है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम उसका विश्वास 
था कि एक नवीन राज्य के निर्माण के समय एक बुद्धिमान विधायक नितान्त आवश्यक है। 
इसके द्वारा बनाये हुए कानून न केवल नागरिकों के कार्यों को विनियमित तथा नियन्त्रित करते 
हैं बल्कि उसमें नागरिक तथा नैतिक गुणों का विकास और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करते 
हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक समाज का अधोपतन हो जाता है तो उसका सुधार एक 
अकेले और ऐसे कानून निर्माता की सहायता के बिना नहीं हो सकता जो कि उसके कानूनों 
में परिवर्तन करने तथा नवीन कानून बनाने की निरंकुश शक्ति रखता हो। यह इस बात में निहित 
है कि कानून एक समाज के न केवल राजनीतिक ढाँचे को निर्धारित करते हैं बल्कि उसके समस्त 
सामाजिक और नैतिक ढाँचे को भी ढालते हैं। मैकियावेली की धारणा है कि व्यवहारतः इस 
बात की कोई सीमा नहीं है कि एक राजनीतिज्ञ क्या कर सकता है बशर्ते कि अपने कला के 
नियमों को समझता हो। वह पुराने राज्यों का विध्वंश कर सकता है और नये निर्माण कर सकता 
है, शासनों के रूप परिवर्तन कर सकता है जनसंख्याओं को इधर से उधर कर सकता है, और 
अपने प्रजातंत्र के चरित्र में नवीन गुणों का निर्माण कर सकता है। यदि एक शासक के पास 
सैनिकों का अभाव है तो उसमें दोष केवल उसका है क्योंकि अपनी प्रजा की कायरता और क्लीवता 
को दूर करने का प्रयत्न करना चाहता था। विधिकार न केवल राज्य का बल्कि समाज का भी 
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निर्माता है जिसमें उसके समस्त नैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक संस्थान सम्मिलित हैं।” 

विधिकार (1.३% ४५०%) के कार्यों के सम्बन्ध में इस अतिरंजित धारणा का कारण 
आंशिक रूप से मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन है जोकि इस धारणा के ऊपर आधारित है कि 
मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, इसलिए उसके नैतिक कर्तव्य के पीछे अन्तिम शक्ति कानून और सरकार 
की होनी चाहिए, और उसका आंशिक कारण विधि-निर्माता के सम्बन्ध में वह प्राचीन पुराण 
.कथा है जोकि पोलिबियस तथा सिसरो के लेखों में उद्धरित है। एक सर्वशक्तिमान विधिकार के 
महत्व पर मैकियावेली ने जो बल दिया है वह आज उसके आधुनिक पाठकों को शायद उतना 
अपील न करे। _ 


YW के शिशु के रूप में मैकियाबेली 


सेबाइन ने मैकियावेली के बारे में कहा है कि, “उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति 
यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता 
के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था, कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता 
था, जितना कि मैकियावेली।””' वस्तुत: वैसे तो प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक के विचारों पर उसके 
युग की देश, काल, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है किन्तु मैंकियावेली अपने युग से जितना 
प्रभावित हुआ उतना कोई भी राजनीतिक विचारक नहीं। यदि वह उस युग में और इटली की 
तत्कालीन परिस्थितियों में पैदा न हुआ होता तो उसका राजनीतिक दुर्शन कुछ और ही होता। 
उस पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप इतनी 
स्पष्ट है कि डनिंग ने कहा है, “वह प्रतिभासम्पन्न फ्लोरेन्सवासी वास्तविक अर्था में अपने युग 

का शिशु था।”? डनिंग की इस युक्ति को निम्न विन्दुओं से समझा जा संकता है-- 
1. मैकियावेली द्वारा राजतंत्र का समर्थन उसके युग में शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना 
और उनकी सफलता को देखने के कारण था। 16 वीं सदी. तक चर्च तथा राज्य की 
सीमित सत्ता का आन्दोलन पूर्णतया समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केन्द्रीकरण प्रारम्भ 
हो गया था। राजतंत्र में सामन्तों की शक्ति का अन्त हो गया। पोप ने कांसिलियर 
आन्दोलन की प्रतिनिधिक संस्थाओं का अन्त कर दिया। इग्लैण्ड में हेनरी अष्टम, फ्रांस 
में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम और लुई द्वादश ने, स्पेन में फर्डिनेन्ड ने निरंकुश राजतंत्रों 
की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली 
और समृद्धिशाली होते जा रहे थे जबकि इटली में गणतंत्र के कारण कमजोरी बढ़ती जा 

रही थी, भ्रष्टाचार पनपता जा रहा था। - 

„ «2./सैबाइन ने मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु कहा है। उसने उस युग का खाका 


1. “No Man of his age saw so clearly the direction that political evolution 
४ was: thinking throughout Europe, certainly-no one knew ltaly as 
Machiavelli did" -Sabine 
: 2. The Brilliant florentive was in the fullest sense the child'of his times” - 
Dunning ८ ः 
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खींचते हुए कहा है कि उस समय सभी संस्थाये अपने नैतिक पतन की ओर उन्मुख हो 
रही थीं। समाज बौद्धिकता में बहुत श्रेष्ठ था, कला में निपुण था तथा सत्ता से परिपूर्ण था। 
तर्क और विवाद में वह संसार का सामना करने के लिए तैयार था परन्तु वह राजनीतिक 
भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का बुरी तरह शिकार हो चुका था। प्राचीन नागरिक संस्थायें मर 
चुकी थीं। चर्च और साम्राज्य के विचार की जो दान्ते के युग में सात्विक विचारों के उत्मेरक 
थे, स्मृति तक लोगों में अवशेष नहीं थी। निर्दयता और हत्यायें सरकार की सामान्य 
क्रियायें थीं। विश्वास और सच्चाई बचपने की बाते मानी जाती थीं। इन शब्दों का प्रयोग 
विद्वान लोग केवल शिष्टाचार के नाते करते थे। शक्ति और युक्ति सफलता की कुंजी बन 
चुकी थी। लम्पटता और व्यभिचार प्रतिदिन के व्यवहार की चीजें थीं। नग्न स्वार्थपरता 
अपने आप में उचित. चीज थी। यह युग दोगलों और. खतरों में कूद पड़ने का था। 
मैकियावेली इस स्वार्थी युग का सिद्धान्तवादी था, एक ऐसे समाज का सिद्धान्तवादी जिसमें 
व्यक्ति अकेले खड़ा था बिना किसी सामाजिक उद्देश्य के चौराहे पर केवल अपने अहं का 
प्रदर्शन करने के लिए। मैकियावेली के चिंतन में इस युग का पूरा प्रतिनिधित्व है। 

- डब्लू0 टी0 जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा है। मैकियावेली 
के युग की सारी विशेषताओं और गुणों का समावेश मैकियावेली के स्वयं व्यक्तित्व में 
ही पाया जाता है। 15 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही मनुष्य और विश्व के प्रतिं धारणा 
में एक विशेष परिवर्तन आने लगा था। पुरानी चीजें और संस्थायें बदल चुकी थीं पर 
उन नई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का अभी भी विकास नहीं हो पाया 
था जिन पर आधुनिक युग की दीवारे खड़ी थीं। यह युग बहुत व्यक्तिवादी, नियंत्रणहीन 
और हिंसक था। पुनजांगरण के युग में सारा दृष्टिकोण ही बदल गया। यैकियाबेली ने 
` अपने पूरे विचारों में इसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया है और विशेषकर राजनीति 

में तो नैतिकता को अलग करके विचारों को ऐसी दिशा प्रदान की जो पुनर्जागरण की 
धारणा के अनुकूल थी। उसने बताया कि उत्तम जीवन वह है जिसमें यश प्राप्त हो, दूसरों 
की तुलना में कोई विशेषता हो, तथा दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने के गुण हों। शक्ति 
का प्रयोग राजनीतिक संस्थाओं द्वारा ही अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है इसलिए 
राज्य के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी सर्वोपरि शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। मैकियावेली 
ने भी सदाचार व सद्गुणों की प्रशंसा की है पर उसका संदाचार और सद्गुणो का वह 
अर्थ नहीं है जो मध्ययुग में लगाया जाता था। उसने जितनी प्रशंसा व्यक्ति के सद्गुण 
(४/००९) की की है उतनी शायद ही किसी ने की होगी परन्तु उसके मत में सद्गुण 
का अर्थ पदों की श्रेष्ठता, यश का लाभ, शक्ति की प्राप्ति और दूसरों की अपेक्षा किसी 
विशेषता की प्रापि का होना है। अपने इस उद्देश्य तथा संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण 
में मैंकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। 

4. मैकियावेली का राष्ट्रीयता का विचार इटली की फूट, गृहयुद्ध तथा विदेशी शासकों 

के हस्तक्षेप की परिस्थितियों और इटली के राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण की इच्छा 
से ओतप्रोत है। उसके समय तक इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया 


w 
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पूरी हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी 
और वे अपने आपको दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। इन शक्तिशाली 
राज्यों की तुलना में इटली पांच राज्यों में बंटा हुआ था, दक्षिण में नेपल्स का राज्य, 
मध्य इटली में रोमन चर्च प्रदेश, डची, वेनिस और फ्लोरेन्स के गणराज्य। ये राज्य परस्पर 
युद्ध लड़ते रहते थे। पोप उनके संघर्ष का लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे और वे कभी 
फ्रांस और कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के 
लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। मैकियावेली फ्रांस की ही भांति एंक शक्तिशाली राजा की 
अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। “'प्रिंस'' के अन्तिम अध्याय 
में उसने इटली की दुर्दशा पर दुःख प्रकट करते हुए मेडिची घराने के गुइलिआनो से यह 
आशा की कि चह इटली का एकीकरण करे यद्यपि उसकी यह इच्छा उसके समय में 
पूरी नहीं हुई। 


\_5* मैकियावेली की मानव स्वभाव विषयक धारणा उसके द्वारा अपने समय में विशेषतः 


os 


इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट 
आचरण में लिप्त देखने के परिणामस्वरूप ही है। शासक और पोप के संघर्षो, पोप के 
षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव 
की बहुत बुरी छाप छोड़ी और उसने यह विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय 
गुण है और न ही वह नैतिक प्राणी है। 


- मैंकियावेली की कृतियों में उनके नाटक और उपन्यास में इस युग की वासनात्मक भूख 


और चरित्रहीनता की सही झांकी मिलती है जिसमें अनैतिक सम्बन्ध, असामाजिक प्रवृत्तियाँ, 
स्री पूजा और नग्न तथा यौन उठ्रेरक कला खूब फूली फली थी। इन नकारात्मक चीजों 
के अतिरिक्त बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी है जिनका प्रतिनिधित्व मैकियावेली ने किया 
है! 

उपरोक्त विवरण के आधार पर मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाना समीचीन 


र है। डब्लू टी0 जोन्स ने तो मैकियावेली को अपने युग का एक श्रेष्ठ निचोड़' तक कहा 
IF 


राजनीति में आधुनिक युग के जनक के रूप में मैकियावेली 
आयः सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में मैकियावेली को आधुनिक राजनीति 


का जनक माना है। आधुनिक राजनीति में “मैकियाबेलियानिज्म' स्थापित हो चुका है और 
इसे एक 'वाद' के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। निम्न तत्वों के कारण मैकियावेली को आधुनिक 
युग का जनक कहा जाता है। 

1. राज्य का आधुनिक स्वरूप- 


अरस्तू के बाद मैकियावेली पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की महत्वपूर्ण 


1. Machiavelli is an excellent epitome of his times." W.T.Jones 
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स्थिति पर जोर दिया है और यह स्वीकार किया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक 
सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवशकता है। राज्य को उन्होंने एक प्रकार से साध्य बना 
दिया है। सेबाइन का मत है कि, किसी भी अन्य विचारक की तुलना में मैकियाबेली नें आधुनिक 
राजनीति के सन्दर्भ में राज्य को सबसे सही ढंग से समझा है। उसने ही सबसे पहले यह बताने 
की चेष्टा की है कि राज्य एक सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता में ही सारी संस्थायें और संगठन 
फल फूल सकते है । 

2. प्रभुसत्ता- 

यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोदां, ओशस, हान्स या आस्टिन की तरह राज्य की 

्रभुसत्ता पर विचार नहीं किया है और न ही उसकी परिभाषा दी है किन्तु उसने राज्य को सर्वोपरि 
संस्था माना है, एक ऐसी संस्था जिसकी अधीनता में सभी संस्थायें और व्यक्ति रहें। सेबाइन 
का मत है कि “राज्य एक सर्वोच्च संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से पहली बार अभिव्यक्त 
हुआ है और तब से उसे सम्प्रभु कहा जाने लगा है और बाद में सम्प्रभुता का सिद्धान्त प्रतिपादित 
हुआ है जो आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैकियावेली ने भले ही सम्प्रभुतां शब्द 
का प्रयोग न किया हो, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से आगे चलकर बोदां ने किया, 
लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से मैकियावेली ने सम्प्रभुता की अवधारणा को समझा है और उसका 
उल्लेख भीं किया है। 

3. राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण- र 

मध्ययुग के समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और घर्म तथा 

नैतिकता की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास रोके रखा गया। मध्ययुग के अन्त 
में राजनीति को धर्म से पृथक-करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन किसी 
ने इस सम्बन्ध में पहल नहीं की। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम निर्भीकता और स्पष्टवादिता के 
साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है और राजनीतिक 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के उचित अनुचित साधन अपनाये जा 
सकते हैं। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र की चीजें 
है, सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें राजनीति की चेरी बनकर रहना होगा और'उनका प्रयोग राजनीति 
के साधन के रूप में ही किया जायेगा। कोकर का मत है “मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक 
सिद्धान्तवेत्ता कहनें का सर्वप्रमुख कारण धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता और उसके 
द्वार केवल लौकिक अनुभव और मानवीय विवेक को की गयी अपील है।' 

4. यथार्थवाद- [ 

मैक्सी ने मैकियावेली को यथार्थवादी राजनीति का देवता कहा है। उनका तर्क है 

मैकियावेली ने जो कुछ कहा है वह यथार्थ सत्य है और जिसे दूसरे लोगों ने करके भी न कहना 
चाहा अथवा पर्दे के पीछे यहाँ वहाँ कहा, उसे मैकियावेली ने इस युग की राजनीति के अनिवार्य 


1. Machiavelli has been called the first modern theorist chiefly because of 
his indifference to the truth ofreligion and his exclusive appeal to secular 
experience and human reason" - Coker 
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तत्व के रूप में स्पष्ट कर दिया। व्यवहार में सभी राजनीतिज्ञ मैकियावेली द्वारा सुझाये गये उपायों 
का सहारा लेते है। मैक्सी ने लिखा है, “सभी स्पष्टवादी राजनीतिक विचारक इस बात पर बहुत 
कुछ मैकियावेली की इस बात से सहमत हैं कि राज्य और राज्य की कला को उन्ही नैतिकता 
के नियमों के अनुसार चलाना व्यावहारिक दृष्टि से असम्भव है जिन नियमों का पालन व्यक्ति 
अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी में करते हैं या करना चाहिए। 
5. राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय राज्य- 
मैकियावेली की राष्ट्रीयता के प्रति गहरी आस्था है। मैकियावेलौ ने जो कुछ कहा है 
वह राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कहा है। सामंतवाद 
के प्रति घृणा, नागरिक सेना का संगठन, राष्ट्र की निरंकुश शक्ति, इन तीनों चीजों का उद्देश्य 
है, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीयता। आधुनिक युग के प्रारम्भ में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों 
का उदय हुआ। मैकियावेली अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड को बड़े सम्मान 
की दृष्टि से देखता था। उसकी समस्त राजनीतिक कृतियों का यदि कोई उद्देश्य कहा जा सकता 
है तो वह इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना था। उसने राष्ट्रीय राज्य की धारणा 
का समर्थन किया। डायल के मत में मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों 
की विवेचना की, उसका विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म 
देने का प्रयास किया।' 
6. शक्ति राजनीति- 
आधुनिक राजनीति को शक्ति राजनीति का नाम दिया जाता है। मैकियावेली ने एक 
केन्द्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। उसके 
अंनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। डोनाल्ड एटबैलजोल ने लिखा है कि- “यदि 
एक शब्द में मैकियावेली के चिंतन के केन्द्रीय तत्व को संक्षिप्त करना सम्भव हो तो यह तत्व 
है शक्ति उसका कैसे निर्माण किया जाय, उसे कैसे बनाये रखा जाय और उसका विस्तार कैसे 
किया जाय॑।? 
7. संघ राज्य का विचार- 
मैकियावेली ने इटली में एक कामनवेल्थ के निर्माण का विचार रखा। उसका कहना 
था कि एक बार प्रिंस ईकाई राज्यो को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर 
एके अकार का ऐसा संघ राज्य बन जायेगा जिसकी केन्द्रीय शक्ति अन्य ईकाइयों में सम्प्रभु होकर 
रहेंगी। आधुनिक युग में बड़े राज्यों के लिए जिस संघीय व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक समझा 
जाता है. उसे मैकियाबेली ने बहुत पहले देख लिया था। 


1. Machiavelliwas the first thinker to examine and analyse the characteristic 
of nation state and attempted to produce a theory of this political 
organism" -Doyle 

2.-1/. it were possible to summarize in a word the central theme of 

+ Machiavellis thought, it would be power-how to build it, keep it and 
extend it.- Donald Etwailzole. 
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8. व्यक्तिवाद ° by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृति व्यक्तिवादी विचार धारा है। आधुनिक युग के 
आरम्भ में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का प्रसार हो रहा था और यह विचारधारा बल प्राप्त 
कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकियाबेली 
ने इसी विचारधारा के आधार पर शासन को यह परामर्श दिया कि प्रजा के धन का किसी भी 
दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य के विकास की दिशा में प्रयत्न 
किये जाने चाहिए लेकिन स्वयं राज्य को व्यापार वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 
मैकियावेली में व्यक्तिवाद एक अन्य रुप में:भी नजर आता है कि उसने मानवीय व्यक्तिवाद को 
रोमन चर्च के प्रभाव से मुक्त रखने का समर्थन किया।- 
9. भौतिकवाद "और उपयोगितावाद- । 
मैकियावेली ने पुनर्जागरण के.सही प्रतिनिधि के रूप में भौतिकवादी प्रवृति को उत्तेजित 
किया। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव को इस लौकिक सुख की ही कामना करनी 
चाहिए और उसके लिए सारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। राज्य और प्रभुता, कला और सौन्दर्य, 
नारी और मदिरा ही योग्य वसतये हैं। मैकियावेली का यह सुखवादी सन्देश उसे उपयोगितावाद 
का प्रवर्तक मानने के लिए पर्याप्त है। उसमें भौतिकतावाद और उपयोगितावाद की अति से ही 
अवसरवाद निस्सरित है जो आधुनिक राजनीति का एक अपरिहार्य लक्षण है जिसे अपनी कृतियों 
में मैकियावेली ने बार-बार दुहराया है और शासक को सलाह दी है कि राजा को अवसर का 
लाभ लेने का सदेव प्रयास करते रहना चाहिए। ; 
10. आधुनिक अध्ययन पद्धति 
मैकियावेली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति घार्मिकतावादी दृष्टिकोण 
और प्राचीन युग के दार्शनिक कल्पनावादी दृष्टिकोण को कोई स्थान नहीं दिया। मैकियावेली की 
अध्ययन पद्धति. में आधुनिकता के सभी लक्षण-- पर्यवेक्षण, यर्थावादी दृष्टिकोण, वैधानिक 
तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार सभी विद्यमान हैं। यद्यपि मैकियावेली में दूरदृष्टि 
का अभाव है और उसकी पद्धति में कुछ त्रुटियाँ हैं लेकिन इससे उसके आधुनिक होने पर कोई 
असर नहीं पड़ता। RRR 
11. गणतंत्र हक ै । 
. मैकियावेली ने जहाँ एक ओर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर 
गणतंत्र का भी उतना ही शक्ति से समर्थन किया है। यह कहना ज्यादा सही है कि राजतंत्र का 
समर्थन तो उसने इटली की विशेष परिस्थितियों के कारण किया। यदि इटली की परिस्थितियों 
से मैकियावेली को न निपटना पड़ता तो शायद उसने राजतंत्र का समर्थन किया ही नहीं होता। 
इसके बावजूद सैद्धान्तिक रूप से उसने गणतंत्र को राजतंत्र की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व प्रदान 
किया है। नर 
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यद्यपि मैर्कियॉवेली के चिंतन में कुछ हद तंक मध्ययुग का भी प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई 
पड़ता है लेकिन उसमें आधुनिक युग के तत्व अधिक हैं। तकनीकी दृष्टि से मैकियागेली की 
लेखनी का ऐतिहासिक प्रयोगों से युक्त होना और सामाजिक नैतिकता से मुक्त होना उसकी 
आधुनिकता के लिए पर्याप्त हे और राजनीतिक प्रश्नों के समाधान में धार्मिक, आध्यात्मिक और 
किसी अन्य विचारक की तुलना में वह ज्यादा आधुनिक प्रतीत होता है यद्यपि वह मुश्किल से 

ही राजनीतिक सिद्धान्तकार हैं।' 

मूल्यांकन- 

एक राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली की अनेक आलोचनायें की जाती 
हैं यथा, उसकी अध्ययन पद्धति त्रुटिपूर्ण है और उसका पर्यवेक्षण और इतिहास का अध्ययन 
इटली की तत्कालीन दशा तक सीमित है, उसने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वह एंकाकी 
है उसमें असंगतियाँ हैं, उसने दोहरे नैतिक मापदण्ड़ का प्रतिपादन किया है- एक राजनीतिज्ञ 
के लिए और दूसरा आम नागरिक के लिए, वह सम्प्रभुता की कोई स्पष्ट परिभषा नहीं देता, 
राष्ट्रीयता और राष्ट्र राज्य के विचारों में स्पष्टता नहीं है, विधि के सन्दर्भ में वह नागरिक विधि 
के अतिरिक्त किसी विधि को मान्यता नहीं देता, यथार्थवादिता के चक्कर में उसने किसी आदर्श 
व्यवस्था का प्रतिपादन करने से इन्कार किया है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में वह कभी 
एक, कभी दूसरी प्रणाली का समर्थन करता है और राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्नों राज्य, राज्य 
की प्रकृति, सर्वोत्तम आदर्श राज्य को उसने अनदेखा किया है और केवल व्यावहारिकता की 
बात करता है, कोई राज्य सिद्धान्त नहीं देता जैसा कि गेटल- ने कहा है, मैकियाबेली का राज्य 
सम्बन्धी सिद्धान्त राज्य का सिद्धान्त होने की अपेक्षा मात्र राज्य की सुरक्षा का सिद्धान्त है।२ 
उपरोक्त बातों के होते हुए भी मैकियाबेली को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो स्थान 
प्राप्त है और जो देन उसने राजनीतिक चिंतन को दी है वह गौरवशाली हैं। या नहीं, अप्रतिम 
अवश्य है। यद्यपि वह राजनीतिक सिद्धान्तवादी नहीं था, उसकी रुचि व्यावहारिक राजनीति में 
अधिक थी लेकिन मध्ययुग के साथ स्पष्ट सम्बन्ध विच्छेद कर उसने आधुनिक सिद्धान्त को 
सम्भव बनाया। उसने पहली बार इस बात को अस्वीकर किया कि मानव जीवन का कोई अति 
प्राकृतिक लक्ष्य होता है और उसका जीवन दैविक तथा प्राकृतिक कानून से संचालित होता है। 
उसने जैसा कि मैक्सी ने कहा है, मानव प्रकृति का निरीक्षण उसी प्रकार किया जिस प्रकार एक 
जीवशा्री छोटे जानवरों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। उसने राजनीति का पतन नहीं किया 
उसका पतन तो शताब्दियों पहले हो चुका था। उसने निर्दयतापूर्वक स्पष्टवादिता के साथ उसका 
चित्रण किया। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म के चंगुल से मुक्त किया। “राजनीति का नैतिकता 
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1. Machiavelli more than any other individual and despite the fact that he 
is hardly a political theorist, is the father of Modern political theory.- W. 
T. Zones f 

2. “Machiavelli theory of state was the theory of preservation of state 
rather then the theory of state itself” Gettell 
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से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना 
मैंकियावेली का अनगढ़ था लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति उसकी एक मूल्यवान सेवा 
थी।”' उसने शिखरोन्मुखी संगठन के सामन्तवादी विचार का खण्डन करके और उसके स्थान 
पर समस्त नागरिकों तथा समुदायों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केन्द्रीय शक्ति को प्रतिष्ठित करके 
सार्वभौमिकता के विचार और राजनीति में शक्ति के तत्व की अनिवार्यता का मार्ग प्रशस्त किया। 
उसके बारे में डब्लू० टी0 जोन्स ने ठीक ही लिखा है-- 

“प्राचीन सिद्धान्त को नवीन सिद्धान्त से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी 
स्पष्ट नहीं है। यह धारणा उस अत्यन्त विकसित, औद्योगिक तथा पूजीवादी समाज जिसमें कि 
आज हम रहते हैं, के स्वरूप को प्रतिबिम्बित करती है।' 


प्रश्‍न- - 
1. “वह फ्लोरेंसवासी सच्चे अर्था में अपने युग का शिशु था” (डनिंग) इस कथन के सन्दर्भ 
में मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। र्‌ 

- “मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था।” इस कथन को समझाइये। 

- मानव स्वभाव तथा धर्म व नैतिकता के सम्बन्ध में मैंकियावेली के विचारों को समझाइए। 

- मैकियावेली के राज्य सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। 

. मैकियावेली के शासक व कानून सम्बन्धी विचारों को समझाइए। 

- “मैकियावेली वह प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना की तथा 

राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की” इस कथन का परीक्षण 


कोजिए। 
क 


1. It was rude of Machiavelli to seperate politics and ethics and to propose 
the rules of expediency as the guiding principles ofstatecraft, but it Was 
a service of enormous value to political science." Maxey 
2. Nothing so clearly separates ancient from modern theory as the. 
appearance on the scene ofthis concept which at once reflects, this nature 
_of and makes possible the highly developed industrial and capitalistic 
- society in which we live today” -W. T. Jones 
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थामस हान्स 
-चन्द्रथेख्ट श्रीव्यस्दव 


जीवन परिचय 


थॉमस हाब्स का जन्म सन्‌ 1588 में इग्लैण्ड के माल्मसबरी नामक स्थान पर एक 

पादरी के घर हुआ था। इनके पालन-पोषण व शिक्षा का प्रबन्ध इनके चाचा ने किया था। हान्स 
कुशाग्र बुद्धि बालक थे। वे प्रारम्मिक शिक्षा माल्यसबरी में प्राप्त करने के पश्चात्‌. उच्च शिक्षा 
: हेतुः आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गये। इंग्लैण्ड. का. वातवरण इनके जन्म के समय सामान्य नहीं 
था, इनके जन्म के समय इंग्लैण्ड में अमेंडा का युद्ध चल रहा था। शायद इसीलिए हान्स 
ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि “मेरी माँ के गर्भ से जुड़वा शिशु पैदा हुए-- मैं और मेरा 

. भाई-“भय”।. अर्मेडा के युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ 1640 के दौरान इंग्लैण्ड में शाही तंत्र और संसद 
के बीच गृह युद्ध आरम्भ हो गया। चूँकि हाब्स शाही घराने का शुभचिंतक व समर्थक था, इसलिए 
अपनी भीरु प्रकृति के कारण-हाब्स फ्रान्स पहुँच गया। फ्रान्स में रहते हुए उसने देखा. कि वहाँ 
व्यापक शांति. है।.हाब्स ने यह अनुभव किया कि फ्रान्स में एक निरंकुश राजतंत्र शासन कर 
-रहा है इसलिए यहाँ शान्ति ब सुव्यवस्था है जबकि इंग्लैण्ड में राजतंत्र के शक्तिहीन होने के कारण 
वहाँ अशान्ति व युद्ध का वातावरण है। इसलिए हाब्स ने सोचा कि शान्ति व व्यवस्था के लिए 
एक निरंकुश राजतंत्र का होना आवश्यक है।, अतः हान्स ने अपने निर्वासन काल के दौरान 
अपने प्रसिद्ध अन्थ “लेवियाथन” की रचना-कर डाली। फ्रान्स में भी लेवियाथन को पढ़ा गया 
और जैसे-जैसे लोगों ने हाब्स के विचार जाने, वैसे-वैसे उनके दुष्मन बनते गये। 'लेवियाथन' 
में रोमन चर्च की बुराई करने के कारण फ्रान्स की राज सत्ता भी इनकी विरोधी हो गया, अतः 
आन्स भी अब उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। परिणामतः कामवेल के सम्मुख समर्पण 
करके” इंग्लैण्ड वापस आ गये। इसे इंग्लैण्ड के राजसत्ता ने अपने विरूद्ध विश्वासघात समझा। 
हान्स ने स्पष्ट किया कि वे राजतंत्र के समर्थक है, राजघराने के नहीं। 1660 में जब पुनः राजतंत्र 
की स्थापना हुयीं और चार्ल्स द्वितीय गद्दी पर बैठे तो हाब्स पुंनः राजतंत्र के समर्थक हो गये। 
वस्तुतः हाब्स के तीक्ष्ण मेधा का राजघराना सम्मान करता था! पक्ष बदलते रहने के हान्स 
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पार्लियामेण्ट व राजतंत्र दोनों द्वारा सशंकित दृष्टि से देखे जाते रहे किन्तु वास्तविकता यह है कि 
हड ने न तो संसद और न ही राजतंत्र का कभी साथ दिया! उन्होंने तो बस उस शक्ति का 
साथ दिया जो सुदृढ़ सरकार स्थापित करके इग्लैण्ड में शान्ति स्थापित कर सके तथा जो व्यक्तियों 
के जीवन की सुरक्षा की गारण्टी दे सके। यही हान्स की सम्मभुता थी और यही निरंकुश राजतंत्र 
था जिसे हान्स ने सभ्य समाज के लिए आवश्यक समझा। हान्स की मृत्यु सन्‌ 1679 में हो * 
गयी। इन्होंने डी सीव (€ ९४४९) 1642 में लिखी। अपनी प्रसिद्ध कृति 'लेवियाथनः 
(Leviathan) का प्रकाशन 1651 में कराया, तथा 'डी कारपोर' (० Corpore) व' 
होमिनी' (06 Hone) 1658 में1'इनकी अन्य और भी रचनाएँ रहीं जिनका सम्बन्ध 
राजनीतिक विषय के साथ-साथ साहित्यिक भी रहा। 


हान्स के विचारों की पृष्टभूमि 


यह विदित है कि प्रत्येक विचारक अपने देशकाल व वातावरण से प्रभावित होता है। हान्स 
भी अपवाद नहीं थे। इनके विचारों पर तत्कालीन यूरोपीय राजनीतिक व धार्मिक पारिस्थिति का 
स्पष्ट प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही इन पर पूर्ववर्ती विचारकों का भी प्रभाव रहा। इनके विन्नारों की 
पृष्टभूमि में जिन परिस्थितियों एवं विद्वानों का योगदान रहा, उसका विवेचन निम्नवत हे : ` 

1. इंग्लैण्ड की समकालीन राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियाँ- 

हान्स का बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक का समय इंगलैण्ड के गृहयुद्ध में बीता था। 
इस गृहयुद्ध में राजसत्ता के समर्थक व विरोधी सम्मिलित थे। जहाँ राजसत्ता के समर्थक राजा के 
दैवीय सिद्धान्त का समर्थन करके उसकी आज्ञाओं को दैवीय आज्ञा मानकर इसके पालन को 
सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे, वहीँ इसके विरोधी राजा की निरंकुश शक्ति का विरोध करते 
हुए इसे दैवीय शक्ति द्वार दी गयी आज्ञा मानने से इन्कार करते थे! सामन्त वर्ग व व्यापारी वर्ग 

जो विरोधी थे, उनका मत था कि राजा संसद के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करे। 

, हाब्स का काल वास्तव में यूरोपीय इतिहास के सबसे अधिक संघर्षों के युग में से एक था। 
इसके काल में धार्मिक संघर्षों की श्रृंखला स्थापित हो चली थी। सम्पूर्ण युरोप में कैथोलिक व 
प्रोजेस्टैंट के बीच संघर्ष चल रहे थे। इन सबका प्रभाव यह पड़ा कि हान्स धर्म सत्ता का प्रबल 
विरोधी हो गया। उधर फ्रांस में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के दौरान फ्रान्स की परिस्थितियों 
का भी प्रभाव इनके विचारों पर पड़ा। अन्ततोगत्वा हान्स ने यह महसूस किया कि शान्तिपूण 
शासन संचालन हेतु राजतंत्र को शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए उसने इंगलैण्ड में शान्तिपूर्ण 
शासन संचालन हेतु एक शक्तिशाली राजतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। “लेवियाथन” में उन्होंने 
एक कठोर व निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है! इस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों का 
परिणाम “लेवियाथन' के रूप में प्रकट हुआ! इस सम्बन्ध में सेबाइन का कथन उचित जान 
पड़ता है कि “हान्स की राजनीतिक रचनाएं गृहयुद्धों के समय लिखी गयी थीं और उनका उद्देश्य 
राजा के पक्ष में प्रभाव उत्पन्न करना था।”” 


1. Sabine 6. H. “History of Policital Thought" p. 422. 
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गृह-युद्धों, हिंसा, अत्याचार तथा जीवन- सम्पत्ति की असुरक्षा आदि की परिस्थिति 
से हान्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव संसार की नियामक शक्ति है और इसे शक्ति का 
नियमन शक्ति से ही सम्भव है। इस धारणा के आधार पर हान्स ने निरंकुश व शक्तिशाली राजतंत्र 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
2. पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव- 
हान्स के विचारों के आधार के निर्माण में पूर्ववर्ती विचारकों का भी प्रभाव रहा है। 
शान्ति व व्यवस्था के लिए शक्तिशाली राजतंत्र की आवश्यकता के विचार का प्रतिपादन हान्स 
से पूर्व मैकियावेली (\/८॥।३४९॥।१) व जीन बांदा (1201 30१81) कर चुके थे जिसका 
स्पष्ट प्रभाव हाब्स के प्रतिपादन में दृष्टिगोचर होता हैं। जहाँ मैकियावेली ने इटली की अराजक 
व्यवस्था को दूर करने के लिए शक्तिशाली राजतंत्र को एक यंत्र माना, वहीं हान्स ने इसे इंग्लेण्ड 
` की शासन व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने का शस्र माना। विधि व्यवस्थापन के 
सन्दर्भ में हान्स द्वारा प्रतिपादित विचारों पर एडवर्थ कोक जैसे सामान्य विधि के समर्थकों के 
| विचारों का प्रभाव रहा है। सामान्य विधि के प्रतिपादकों का मानना है कि विधि मानव विवेक 
की संश्लिष्ट रचना हैं और इसका पालन शासक व शासित दोनों को समान रूप से करना चाहिए। 
ग्रोसिंयस ने भी इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया कि विधि मनुष्य के प्रकृति का प्रतिबिम्ब 
है और इस कारण यह प्राकृतिक है, इसी को आधार मानते हुए स्पष्ट किया कि समाज के सभी 
वर्ग विधि के समक्ष समान है। राजा-प्रजा व धर्मसत्ता के प्रवर्तकों सभी को विधि का पालन करना 
चाहिए। किसी भी वर्ग को इससे ऊपर नहीं माना जा सकता। इस प्रकार हाब्स द्वारा प्रतिपादित 
| विधि सम्बन्धी विचारों को एक पूर्वधारणा प्राप्त हुयी। जहाँ तक प्रश्न समझौतावादी विचार का 
| है, तो इस सम्बन्ध में भी हान्स को पूर्ववर्ती लोकतंत्रवादी विचारकों से विभिन्न अवधारणाओं 
| का स्वरूप प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम यूनान के सोफिस्ट वर्ग ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य एक 
| कृत्रिम संस्था है। यह एक समझौते का प्रतिफल है। इपीक्यूरियन विचारधारा के विद्वानों ने 
भी राज्य को समझौते का परिणाम माना। 16वीं शताब्दी में एक विद्वान रिचर्ड हूकर जिसका 
हान्स पर पडा ने सर्वप्रथम समझौते के सिद्धान्त का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इनकी मान्यता 
थी कि राजा प्रजा से कुछ अनुबन्ध के आधार पर शासन कार्य करता है। ग्रोशिया पुफेण्डोर्फ 
तथा स्पिनोजा इत्यादि का भी प्रभाव हान्स पर रहा है। 


UE के अनुसार मनुष्य की प्रकृति एवं उसकी प्राकृतिक अवस्था 


Ae ~. „ हान्स ने लेवियाथन के प्रथम चार अध्यायों में मनुष्य की प्रकृति का वर्णन करते हुए 
/ >“-“कहा हे कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्ट, युद्धप्रिय, व भीरु प्राणी है। हान्स ने अपने तार्किक, मनोवैज्ञानिक 
4 9विचारों के आधार पर इसे सत्य प्रमाणितं करने का प्रयत्न किया है। 
> ` हान्स ने तर्क देते हुए यह कहा कि मनुष्य की सारी गतिविधियों के मूल में भय व 
“ स्वार्थ" की भावना ही है। मनुष्य यद्यपि पशुवत व्यवहार करता है, फिर भी विवेकी प्राणी होने 

के कारण वह उन कार्यों को करने से अपने को बचाता है, जिससे वह भयभीत होता है, और 
उन कार्यों को करता है, जिससे उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। हांब्सं ने.इसे आकर्षण व विकर्षण 
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के सिद्धान्त में पिरोते हुए कहा है कि “जब मनुष्य का प्रयत्न वस्तु की प्राप्ति की ओर होता 
है तो उसे आकर्षण कहा जाता है तथा जब वह प्रयत्न उस वस्तु के विपरीत होता है तो उसे 
घृणा या विकर्षण कहा जाता है।”” अर्थात मनुष्य समान्यतया उन्हीं कार्यों को करता है जो उसे 
अच्छा लगे और उन कार्यों से बचता है जिससे उसे घृणा हो। आकर्षण व विकर्षण की इस 
भावना के.कारण मनुष्य कुछ भी न करते हुए गतिशील बना रहता है। हान्स ने मनुष्यों के मध्य 
संघर्ष के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनुष्य जब अपने कृत्यां से इच्छित वस्तु 
प्राप्त कर लेता है, तो उसे आनन्द की प्राप्ति होती है और वह इसे सतत्‌ अपने पास बनाये 
` रखने हेतु प्रयत्नशील हो जाता है। ऐसी ही इच्छा अन्य मनुष्यों की भी होती हे, परिणामतः संघर्ष 
का जन्म होता है। : - क 

वस्तुतः हान्स ने मानव प्रकृति के विकृत पक्ष का भी निरूपण किया है। इन्होंने मनुष्य 
को स्वार्थी बताते हुए कहा कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। वह भयाक्रांत रहते हुए अपने 
स्वार्थपूर्ति में रत रहता. है। स्वार्थ की अनवरत आपूर्ति उसमें असुरक्षा के भाव भी उत्पन्न कर 
देती हैं। आत्मरक्षा मनुष्य की एक अन्य आवश्यकता बन जाती है जिसके कारण मनुष्य अपने 
को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने में प्रयत्नशील हो जाता है, जिससे: समाज संघर्षशील हो जाता . 
है। यद्यपि हान्स ने मनुष्य के नकारात्मक पक्ष का वर्णन किया है, तथापि उसने दया व करुणा 
जैसे गुणों की भी चर्चा की है किन्तु दया की उत्पत्ति का आधार भय को मानता है। हान्स का 
मानना है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दुःखित देखता है, तो उसमें भय मिश्रित . 
दयाभाव उत्पन्न होता है क्योंकि वह सोचने लगता है कि कहीं उसका भी वही हाल न हो जाए। 
अतः हान्स ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य अपने आनन्द को चिरस्थायी बनाए रखने एवं इसके 
लिए शक्ति के संचय का प्रयास उसके जीवन को संघर्षमय कर देता है। इस प्रकार मनुष्य एक - 
स्वार्थी, अहंकारी एवं प्रतिद्दन्दिता की भावना से परिपूर्ण प्राणी है। 

'हाब्स ने मनुष्य की प्रकृति के साथ-साथ उसकी प्राकृतिक अवस्था पर विचार व्यक्त 
करते हुए लिखा है कि मनुष्य की कृति व अवस्था का आशय उस स्वच्छंद स्थिति से है, जिसमें 
मनुष्य अपनी शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग कर सके।उसेने प्राकृतिक अवस्था के सन्दर्भ में विचार 
दिया कि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अस्तित्व को इसलिए 
स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसकी उपस्थिति से उसे अपने स्वार्थों व इच्छाओं की पूर्ति में 
बाधा उत्पन्न होती है। इस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य की इच्छाएं समान होती हैं, वे समान रूप 
से इसके लिए अपने को शक्ति सम्पन्न करते है, और अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु एक दूसरे के विरुद्ध 
शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग. करते हैं। निरन्तर प्रतियोगिता, घृणा व युद्ध की स्थिति में अपने 
को सर्वोपरि रखने की इच्छा हान्स के अनुसार मनुष्य में सम्मान, धन व अधिकार की एक स्थायी 
आकांक्षा उत्पन्न कर देती है, जिसका परिणाम युद्ध होता है। इस युद्ध की अवस्था में समाज 
में किसी प्रकार की उत्पादक गतिविधि नहीं होती और न ही व्यक्ति का कोई वैयक्तिक गुण होता 
है। इस अवस्था में कोई अपना नहीं होता। सभी पराये होते है। हान्स के शब्दों में मनुष्य का 
जीवन एकाकी, दीन, धृणित, पाशविक एवं क्षणिक होता है।”२ 

1. Hobbes, Leviathan , Vol. 1, Chap. 6 p. 33 
2. Hobbes , Leviathan , Vol. 1, Chap. 13 p. 112-113 
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इस प्रकार हान्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था एक असमाजिक व अराजकता 
की अवस्था है, जिसमें मनुष्यों को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। कुछ भी पाने की स्वतंत्रता 
है। इस अवस्था में कुछ भी उचित अनुचित नहीं, कुछ भी न्याय-अन्याय नहीं है। भारतीय दर्शन 
के अनुसार मत्स्य न्याय पर आधारित समाज है। हान्स के अनुसार इस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य 
अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अपने स्थार्थ पूर्ति हेतु करता है। मनुष्य पशुवत एकाकी जीवन व्यतीत 
करते हैं। जिसके पास शक्ति है वही श्रेष्ठ है। जैसा वेपर ने कहा है,” हान्स के अनुसार यही 
वह प्राकृतिक अवस्था है (जिस अराजक दशा में) मनुष्य रहता है। इसमें उचित-अनुचित, न्याय- 
अन्याय का कोई स्थान नहीं होता। शक्ति और धांधली इस अवंस्था के मुख्य गुण होते हैं तथा 
एक मात्र नियम जिसे लोग स्वीकार करते हैं, वही अच्छा प्राचीन नियम सीधी-सरल योजना का 
है, जिसमें शक्ति हो उसे प्राप्त करना चाहिए तथा उसे रखनां चाहिए जो रख सके।”” 
यद्यपि हान्स अपने इस सिद्धान्त के परिरक्ष्य में कोई ऐतिहासिक प्रणाण प्रस्तुत नहीं 
कर सके। इस सिद्धान्त का आधार नितान्त कल्पनाओं पर आधारित है। इस सिद्धान्त की 
अप्रमाणिकता पर अनेक विद्वानों द्वारा आपत्ति भी जतायी गयी। जोन्स ने इस सिद्धान्त की 
आलोचना में लिखा है कि “मानव इतिहास में जितने भी अतीत में जा सकते हैं, हम सामाजिक 
एवं सामुदायिक जीवन का ही अस्तित्व पाते हैं।”? किन्तु हान्स ने इस समस्या को ध्यान में 
रखते हुए एक मनोवैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किया कि जब नियंत्रण का अभाव होता है तो मनुष्य 
की स्वार्थी प्रवृत्ति क्रियाशील हो जाती है, अपने स्वार्थ का पोषण उसे अन्य मनुष्यों के साथ संघर्ष 
करने के लिए विवश कर देता है। इस तर्क के दौरान हान्स ने मनुष्य को विवेकशील माना है, 
किन्तु उसका विवेक वासना के नियंत्रण में होता है। अतः प्राकृतिक अवस्था का प्रेरक तत्व मनुष्य 
का विवेक नहीं बल्कि “वासना' है। वस्तुतः हान्स का उद्देश्य एक शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र 
की स्थापना थी। इसलिए उसने मनुष्य की प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करके यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि चूँकि इस प्राकृतिक अवस्था का मूल वासना है, अतः स्वार्थी 
व॒ दुष्ट मनुष्य के विवेक को जागृत करके रास्ते पर नहीं लाया जा सकता बल्कि उसके लिए 
ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसका उद्देश्य मनुष्य की वासना को तृप्ति प्रदान करना हो तथा 
ऐसी सर्व स्वीकार सत्ता की स्थापना हो जो मनुष्य की भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करके 
उसका नियमन कर सके। इसके लिए हाब्स ने संविदा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिससे 
हान्स के र श्य को प्रतिफलित करने में सहायता मिली। 


की उत्पत्तिः सामाजिक संविदा का सिद्धान्त ` ` 


वेपर ने लिखा है “प्राकृतिक अवस्था वह दुर्व्यवस्था है, जिसमें मनुष्य अपनी प्रकृति 
के कारण रहने को विवश होता है, तथा हाब्स की समस्या यह है कि उस स्थिति से उसे कैसे 
निकाला जाय।”* यद्यपि हान्स की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि का अस्तित्व है, किन्तु 
7 क पवन कीर कमल लफ- 
1 Waper ८. ८. Political Thought , ७. 54. 


2. Jones; Master of Political Thought Vol. 2, p. 99 
3. Waper, Political Thought , /2 54. 
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इस. विधि का नियमन कराने वाली कोई सत्ता नहीं है, सभी मनुष्य इस विधि का स्वतंत्रतापूर्वक 
प्रयोग अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए अपनी सुविधानुसार करते हैं। परिणामतः प्राकृतिक 
विधि होने के बावजूद समाज में अशांति व अराजकता का माहौल बन जाता है। हान्स इसी 
अवस्था से मनुष्य को बाहर निकालकर एक नागरिक समाज का निर्माण करना चाहता है। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु हान्स “सामाजिक संविदा सिद्धान्त"का प्रतिपादन करते हैं। इस सिद्धान्त 
का निहितार्थ यह है कि, राज्य की उत्पत्ति एक समझौते का प्रतिफेल है। इसी समझौते से एक 
ऐसी सम्प्रभु सत्ता का निर्माण होता है,जो सभी मनुष्यों पर प्रभाव व निरंकुश नियंत्रण रखता हैं 

राज्य की आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट करते हुए हाब्स लिखता है कि चूँकि मनुष्य 
अपनी प्राकृतिक अवस्था में दीन, घृणित, पाशविक एवं एकाकी होता है; अतः वह. आकृतिक 
विधि के अनुसार समाज में. नहीं रह पात जिससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है।परिणामस्वरूप मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार अर्थात्‌ 'जीवन का अधिकार? (एक मात्र अधिकार 
जिसे हान्स ने स्वीकार किया) संकटय़रस्त: हो जाता है। अतः मनुष्यों द्वारा इस असुरक्षा:को समाप्त 
करने की विधि को नियंत्रित कराने व इसके उलंघन पर दण्ड देने वाली एक सार्वभौम सत्ता 
के निर्माण हेतु एक समझौता; किया जाता है जिसे हान्स ने सामाजिक्र:समझौते का जाम. दिया। 
इस अक्रार हान्स ने. जिन कारणों से राज्यों की उत्पत्ति को आवश्यक माना, उनमें प्रथम कारण 
यह है कि मनुष्य आदिम अवस्था में युद्ध की भयावह स्थिति से छुटकारा. चाहता है। दूसरे शांति 
के लिए वह एक दूसरे के साथ कृत्रिम समंझौते के लिए राजी हो जाता है। तीसरे इस. समझौते: 
के पालनार्थ एक वाध्यकारी शक्ति के निर्माण की आवश्यकता होती है। चूँकि मनुष्य में:सामाजिक 
प्रवृत्ति का अभाव होता है अतः यह सम्भव नहीं है कि वह-सामाजिक हित की:भावना-से. अनुबंध 
का पालन करेगा।' हान्स ने लिखा है, 'अनुबन्ध.तो बिना तलवार के केवल शब्द हैं, जिनमें 
किसी व्यक्ति को सुरक्षित करने की विल्कुल ही.कोई शक्ति नहीं होती ०! परिणामत;-आदिमः 
अवस्था को समाप्त करने हेतु राज्य का निमार्ण अपरिहार्य हो जाता है । मझ ३5 

हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति का आधार 'भय' माना है। इस सम्बन्ध में चर्चा करते. हुए 
हान्स ने कहा है कि राज्य की स्थापना दो विधियों द्वारा होती है, प्रथम बलपूर्वक अधिग्रहण द्वार 
तथा दूसरा आम सहमति द्वारा! अधिग्रहण एवं स्थापित (राजनीतिक). दोनों: प्रकार के .राज्य-के 
मूल में भय ही प्रेरणास्रोत है। जहाँ अधिग्रहीत राज्य में मनुष्य. उसके. प्रति भयभीत रहता है, 
जिसने अधिग्रहण करके उसको. अपने नियंत्रण में रखा है वहो राजनीतिक राज्य में “मय' एक 
दूसरे का होता है, क्योंकि इसी पारस्परिक भय की परिस्थिति से निकलने के लिए' मनुष्य समझौते 
द्वारा स्थापित सम्मभु की.अधीनता स्वीकार करता है। अतः किसी भी प्रकर की राजनीतिक अधीनता 
व्यक्ति भयवश ही स्वीकार करता है न कि सामाजिकता. के कारण, इसलिए राज्यः भी भयःपर 
आधारित एक संस्था है। `" 0. हि के 
_ 1. सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्तिः . : : .. | 

मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था, जिसमें अराजकता व असुरक्षा व्याप्त है, से छुटकारा 
पाने हेतु एक नागरिक समाज की इच्छां करवा है, और उसके लिए वे आपस में एक समझौता 

1. Hobbes , Leviathan , Vol, 2, Chap. 17. 3 
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करते हैं। इस अनुबन्ध में प्रत्येक मनुष्य अपने पर शासन करने का अधिकार एक ऐसे निश्चित 
व्यक्ति या उसके समूह को हस्तगत कर देता है, जो सबकी सहमति पर स्थापित होता है और 
सबका प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही उनके आन्तरिक व वाह्य सुरक्षा का पोषण करते हुए उनके 
संघर्ष को समाप्त करता है और शांतिपूर्वक जीवन संभव बनाता है। हान्स के शब्दों में संविदा 
का प्रारुप इस प्रकार है,” अपने शासन करने के अधिकार को मै एक मनुष्य या मनुष्यों की 
इस एक सभा इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने शासन करने के अधिकार उसी प्रकार 
सौंप दो।” 
-हान्स ने प्रतिपादित किया कि,समझौता करके जब असंख्य लोग एक व्यक्तित्व के अन्दर 
संगठित हो जाते हैं तो उसे ““कामनवेल्थ'” (राज्य) लैटिन में '८।४।६३७' कहते हैं। | 
“इस प्रकार जब अधिकांश लोग परस्पर सहमति से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की 
सभा को अपने-अपने उपर अपने-अपने अधिकार को समर्पित कर देते हैं (या यह कह सकते 
है कि अपना प्रतिनिधि बना देते हैं) तो राज्य की स्थापना हो जाती.है।”२ यह समाज की सर्वोच्च 
सम्मभुता होती है। “एम 
2. हाब्स द्वारा प्रतिपादित राज्य के “ सम्प्रभुता'' की विशेषताएँ- 
हाब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित कामनवेल्थ (राज्य) के व्यक्तित्व के 
रूप में सम्प्रभुता की स्थापना होती है। इसकी स्थापना लोंग स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा व शांति के 
लिए एक दूसरे के साथ समझौता करके पूरा करते हैं, और सम्प्रभुता को आत्मरक्षा एवं 
आत्मशासन का सारा अधिकार सौंप देते हैं। सम्प्रभु इस शक्ति का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र होता 
है। हाब्स ने इस सम्बन्ध में लिखते हुए कहा कि “राज्य के प्रत्येक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रदत्त 
अधिकार से उसे इतनी अधिक शक्ति व इतना अधिक बल प्राप्त हो जाता है कि उनके भय से 
वह आन्तरिक व बाह्य शत्रुओं के विरुद्ध पारस्परिक सहायता के लिए उन सब की इच्छा का 
गठन कर सकता है।”'* इस प्रकार सम्पभुता में वे सारी शक्तियाँ केन्द्रित हो जाती हैं, जिनके द्वारा 
मनुष्य के जीवन को सम्भव बनाता है। 
हाब्स द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता की विशेषताएं निम्नवत हैं :-- 
1. एक समय में एक और केवल एक सम्प्रभुता होती है 
(One and only sovereignty is in a time)— 
हान्स के सम्प्रभुता की विशेषता इसकी अनन्यता है। किसी समाज मे एक समय में 
सम्मभुता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं हो सकती। हान्स के अनुसार सामाजिक समझौता 
करने वाले मनुष्य न तो पूर्व के किसी अनुबन्ध से बंधे होते है, और न ही भविष्य में किसी 
अनुबन्ध द्वारा ऐसी सत्ता की स्थापना कर सकते है जिसे मानने के लिए वे बाध्य हों। अतः हान्स 
का मानना है कि समझौता केवल एक ही होता है, और उसके द्वारा स्थापित सम्प्रभुता/भी एक ही 
होती है। उसके समकक्ष कोई अन्य सत्ता हो ही नहीं सकती। 
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2. सम्प्रभुता सर्वव्यापक होती है (Sovereignty is ominipotant)- 
हान्स के अनुसार सम्प्रभुता एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित होती है, जिसका प्रभाव 
समाज के प्रत्येक अंश पर होता है। समाज के सभी व्यक्ति इसके अधीन होते हैं। इसके आदेश 
पक्ष व विपक्ष सभी पर लागू होता है। इसे मानने हेतु सभी बाध्य होते है। मनुष्य के जीवन का 
कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हैं जहाँ सम्प्रभुता अपनी सत्ता का प्रयोग न करती हो। इस सम्बन्ध में हाब्स 
का तर्क है कि “सम्प्रभुता की घोषणा चूकि एक बहुत बड़े भाग की सहमति से होती है, अतः 
जो सहमत हैं, और जो सहमत नहीं है, उन्हें भी शेष से सहमत होना चाहिए नहीं तो यह न्यायपूर्ण 
होगा कि शेष उसे नष्ट कर दें।”' 
3. सम्प्रभुता अविभाज्य एवं अदेय है (Sovereignty is indivisible and non 
trasferable)— 
हान्स के अनुसार सम्प्रभु. सत्ता को न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही 
` किसी दूसरे प्रधिकारी में इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। यह कदापि संभव नहीं है कि 
सम्भु शक्ति के थोड़े से अंश को उससे अलग करके किसी अन्य में निहित कर दिया जाय। 
यदि ऐसा संभव हुआ तो शासन कार्य का संचालन असम्भव हो जायेगा। राज्य में विद्रोह हो 
जाएगा। इस सम्बन्ध में हान्स ने लिखा है कि, “यदि सम्मभुताधारी सेना के प्रबंध को किसी 
अन्य को स्थान्तरिंत करं दे तो न्याय कार्य को अपने पास रखना व्यर्थ है, क्योंकि तब विधि 
का पालन सम्भव नहीं है, या करारोपण का अधिकार किसी अन्य को दे दे तो सेना व्यर्थ 
हो जाती है, अथवा. अपने आदेशों का नियमन कराना छोड़ दे, तो लोग आन्दोलन से भयभीत | 
हो जाएंगे। “--- अतः अन्य अधिकारों का विभाजन वैसा ही विभाजन होता है, जिसके विषय 
में यह कहा जाता है कि अपने आप में विभाजित राज्य स्थिर नहीं रह सकता।''3: 
4. सम्प्रभुसत्ता निरंकुश होती है (Sovereignty is tyrany)- 
हान्स द्वारा प्रतिपादित सम्प्रुता की एक बड़ी विशेषता है कि यह किसी भी प्रकार के 
नियंत्रण से परे है। ऐसी कोई शक्ति या शर्त नहीं है, जो सम्मभु सत्ता पर अपना प्रभुत्व रखती 
हो। स्वयं इसके निर्माता अर्थात्‌ समझौता करने वाले व्यक्ति भी इसके स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ 
इसको समाप्त या नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण यह है कि समझौता में सम्प्रभु 
सत्ता पक्षकार नहीं है। यह समझौते में कहीं भी सम्मिलित नहीं है। अतः यह समझौते के किसी 
भी शर्त से बंधा हुआ नहीं है अर्थात सम्प्रभुसत्ता अपने कार्यों के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी 
नहीं है। यह पूर्णतया निरंकुश है। हाब्स ने लिखा है कि “सम्प्रभु द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन 
कभी नहीं हो सकता।" यदि कोई व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति स्थापना के बाद सम्मभु द्वारा 
अनुबन्ध को हड़पे जाने का बहाना करें तथा अन्य लोग या अन्यो से कुछ लोग, या वह अकेला 
यह कहे कि ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में बाद का निर्णय करने के लिए 
कोई न्यायाधीश नहीं होता, तथा उसका निर्णय फिर तलवार से हीं होता है।”3 
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5. सम्प्रभुता अन्यायी नहीं हो सकती, न ही वह दण्ड का भागी है ... :. 
(Sovereignty can?t be injustice, niether he is punishable)— 
सम्प्रभुता के कार्य कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं हो सकते. क्योंकि सम्प्रभु द्वारा सम्पादित 
कार्य सभी लोगों द्वारा किया गया कार्य है। सम्प्रभु के किसी कार्य से किसी व्यक्ति को यदि कष्ट 
पहुंचता है तो सम्प्रभुता का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि जो कुछ वह करता है उसे करने का 
अधिकार उसे उस व्यक्ति की ओर से भी होता है, जिसे कोई कष्ट पहुँचता है। हान्स के शब्दों 
में, ” जो कुछ वह करता है, उसे उसकी प्रजा के किसी भी व्यक्ति-के लिए. हानिकारक नहीं 
कहा जा सकता है, और न उनमें से किसी के द्वार उस पर अन्याय का आरोप लगाया जा 
सकता है, क्योकि वह जो किसी के अधिकार द्वारा कुछ करता है,: उस व्यक्ति: को कोई कष्ट 
नहीं पहुंचा सकता जिसके प्राधिकार से वह कार्य करता है” इस प्रकार सम्प्रभु अन्यायी नहीं हो 
" सकता ।'- झर ; 
सम्प्रभुता शाक्ति चूकि अन्यायी नहीं होती और सम्प्रभु सत्ताधारी के विरुद्ध कोई आरोप 
नहीं लगाया जा सकता अतः ठसे किसी भी प्रकार का 'दण्ड-भी नहीं दिया जा सकता, और 
यदि दण्ड देना ही है तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाय जो समझौते. के भागीदार हैं क्योंकि 
सम्प्रभु द्वारा किया गया अवांछित कार्य स्वयं जनता के ही अपराध हैं, इसलिए दण्ड जनता को ` 
दिया जाना चहिए। ' : . ' ` ` . - ; 
6. सम्प्रभु सत्ता का सम्पत्ति के अधिकार व विचार पर नियंत्रण 
(Control of Sovereingny over right of property and thoughts)- 
हान्स का विचार था कि मनुष्य के प्रत्येक कार्य के खोत में कोई न कोई:विचार अवश्य 
होता है। अतःशांति व सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा. करने हेतु इससे सम्बन्धित लोगों के विचारों 
को नियंत्रित करना आवश्यक .है। इसलिए किसी भी. विचार का प्रतिपादन व उसका प्रचार सम्प्रभु 
के स्वीकृति के बाद ही सम्भव होता है। जहाँ तक सम्पत्ति का प्रश्‍न है, आदिम अवस्था में यह 
किसी के पास स्थाई रूप से सुरक्षित नहीं थी। इसके सुरक्षा के कारण संघर्ष होता था। यदि वास्तविक 
रूप में कहा जाय तो राज्य के बिना सम्पत्ति का. कोई अस्तित्व नहीं था। सम्पत्ति-क़ी वास्तविक 
उपलब्धता सम्प्रभु सत्ता के निर्माण के पश्चात ही संभव हुआ। इसलिए यह सम्प्रभु की है, और 
इस पर नियंत्रण भी उसका है। 2 गत * - 
7. हाब्स का सम्प्रभु कानून व न्याय का स्त्रोत है 
, (Hobbs’s sovereignty is the source of law and ०5धं००- - . .. : ६ 
` हान्स ने सम्भुः सत्ता को कानून का स्रोत माना है। उसके कानून सम्भु के आदेश 
है। वह किसी कानून का निर्माण. कर सकता है, किसी का परिवर्तन कर.सकता है, लेकिन वह 
स्वयं किसी कानून से बंधा नहीं होता। सम्प्रभु के पास न्याय करने की शक्ति भी होती है।-सम्मरभु 
सत्ता को यह अधिकार है कि वह उन विवादों के सम्दर्भ में न्याय देने का कार्य करे जिससे संघर्ष 
उत्पन्न होता है। इस अधिकार की अनुपस्थिति में लोग स्वयं निर्णय लेने लगेंगे। परिणामतः 
वही अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके उन्मूलन के लिए सम्प्रभु की स्थापना हुयी थी! 
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8. सम्प्रभु सत्ता सर्वोच्च है (Severeignty is supreme)— 
समाज के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो सम्प्रभु को चुनौती दे सके। यह सर्वशक्तिमान 
एवं सर्वोच्च है। यह सब पर नियंत्रण रखता है, किन्तु स्वयं सभी नियंत्रणों से मुक्त है। यही 
कानून का खोत है और यही न्याय का प्रणेता। यह पद व सम्मान में भी सर्वोच्च है। सभी पदों 
का सृजनकर्त्ता है। प्रशासन के सभी सूत्रों का निर्माण इसी सत्ता द्वारा होता है। निष्कर्षतः सम्प्रभु 
समाज की सर्वोच्च सत्ता है। ह 
हाब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार (जीवन का अधिकार )- 
हान्स ने यद्यपि किसी प्रकार के अधिकार को मान्यता नहीं दिया किन्तु मनुष्य के प्रकृति 
अर्थात जीवन के अधिकार को अक्षुण्य रखा। हान्स ने जीवन के प्राकृतिक आधार को स्पष्ट 
किया कि यह उन सब कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जिनके करने से मनुष्य के जीवन की 
रक्षा होती हो। हान्स ने लिखा कि “प्रकृति का अधिकार जिसे लेखक 'जस्‌ नेचूरेल' कहते है, 
प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त वह स्वतंत्रता है, जिसके कारण मनुष्य अपनी प्रकृति अर्थात्‌ अपने जीवन 
की रक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते है। इसके: परिणामस्वरूप 
मनुष्य वे सभी कार्य कर सकते हैं, जो उसके निर्णय व विवेक के अनुसार उसके जीवनः की 
रक्षा का सर्वोच्च साधन हों॥”' * शे दाक य 
हान्स ने इस अधिकार पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया है। इसके प्रयोगं 
को व्यक्तियों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। वे जिस प्रकार भी उचित समझें इसका प्रयोग 
करें। इस प्रकार हान्स ने मनुष्यों को उन सब कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी है, जिससे उनके 
जीवन का अधिकार सुरक्षित रहे। 
प्राकृतिक विधि के सम्बन्ध में विचार- 
` हान्स ने मनुष्य को जिस जीवन के अधिकार को सौंपा है, उस अधिकार से ऐसी 
स्थिति नहीं बनती कि मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे। हाब्स' ने लिखा कि “प्रत्येक वस्तु यहाँ 
तक की एक-दूसरे के शरीर पर भी प्रत्येक मनुष्य का अधिकार होता है, तथा जितने समय तक 
हर वस्तु पर हर मनुष्य का अधिकार है उतने समय तक किसी मनुष्य के जीवित रहने की कोई 
सुरक्षा नहीं है, जितना समय प्रकृति उसे जीने के लिए देती है।”' ` . ” ४: 
किन्तु इस परिस्थिति में भी मानव जीवन सम्भव है और.यह इसलिए. कि मनुष्य स्वंतः 
ही कुछ ऐसे नियमों का पालनं करने लगता है जो उसे शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक 
लगता है। हाब्स ने ऐसे ही नियम को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी है। हान्स ने प्राकृतिक विधि 
को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “प्राकृतिक विधि विवेक द्वारा खोजे हुए उस सामान्य सिद्धान्त 
के रूप में है, जिसके द्वारा मनुष्य के लिए वे कार्य निषिद्ध होते है, जो उसके जीवन के लिए 
विध्वंशकारी है अथवा जिनसे जीवन के रक्षा साधनों की समाप्ति होती हो”? « 
इस प्रकार हान्स ने ऐसे 19 नियमों का वर्णन किया है, जिनसे हान्स की प्राकृतिक 


72. Oe 
1. Hobbes ,Leviathan ,Vol. 1, Ohap, 14-15, p, 166. 
2. op. cit. 

3. op. cil, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 


118 Digitized by Arya 5०14 ष्म 73 and eGangotri 


विधि निर्मित होती है। चूँकि इस विधि का पालन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए 
वह इसका पालन तभी करता है, जब इससे उसके स्वार्थ की पूर्ति होती हो। परिणामतः समाज 
में प्रतियोगिता स्थापित होती है और संघर्ष का जन्म होता है, और संघर्ष अनवरत चलता रहता 

है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो नियमों को संचालित करा सके _ 
और नियमों का उल्लंघन करने वाले को दण्डित कर सके। हान्स के मनुष्य इसी अराजक अवस्था 
से निकलने हेतु आपस में समझौता करके एक नागरिक समाज की स्थापना करतें हैं। 


..  हाब्स एक व्यक्तिवादी है | 
: . (व्यक्ति का स्वतंत्रता एवं आत्मरक्षण का अधिकार ) 

हाब्स निरंकुश राजतंत्रवादी होने के बावजूद एक अतिव्यक्तिवादी विचारक है। हान्स 

के विचारों का आरम्भ प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों के वैयक्तिक अधिकारों से ही होता है। 

हान्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुश राजतंत्र का आधार व्यक्ति का हित ही है। इन्होंने सम्प्रभु सत्ता 

की स्थापना ही इसलिए की कि व्यक्ति अराजक अवस्था से निकल कर, नागरिक समाज में 

रहना आरम्भ करे और अपने एक मात्र प्राकृतिक अधिकार, (जिसे हान्स ने स्वीकारा) का उपभोग 

संभव बनाए। डनिंग ने लिखा है कि “हान्स इस दृष्टि से व्यक्तिवादी है कि उसके राजनीतिक 

सिद्धान्त का शुभारम्भ व्यक्ति के हित से होता है, किन्तु जब एक बार राज्य (सम्प्रभुसत्ता) बन 

जाता है तो व्यक्ति अपने अधिकार प्रभुसत्ता को सौंप देता है।”' 

जहाँ तक प्रश्‍न व्यक्ति की स्वतंत्रता का है तो इस सम्बन्ध व्यक्ति को वो सब कार्य 

करने की स्वतंत्रता है, जिसे राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। राज्य के कानूनों के अधीन 

रह कर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रतिबन्ध भी व्यक्तियों 
के हित पूर्ति के लिए ही है, क्योंकि इसके न रहने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी | 

और “जीवन का अधिकार” खतरे में पड़ जायेगा। अतः इस दृष्टिकोण से भी हाब्स व्यक्तिवादी 

ही सिद्ध होता है। i 

यद्यपि हान्स ने निरंकुश सम्मभु सत्ता की स्थापना की है किन्तु इसने व्यक्ति को 

“आत्मसंरक्षण के अधिकार” का-ऐसा अञ्न प्रदान किया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति इस 

निरंकुश व अपरिचित सत्ता का विरोध कर सकता है। हान्स ने कहा कि मनुष्यों ने अपने जीवन 

के रक्षार्थ ही प्राकृतिक अवस्था का अन्त करने हेतु समझौता किया और अपने सभी अधिकारों 
का त्याग करके सम्प्रभु सत्ता की अधीनता स्वीकार की। राज्य के निर्माण से मनुष्य के सारे अधिकार . 
समाप्त हो गये। केवल'“जीवन का अधिकार” समाप्त नहीं हुआ क्योंकि इसी के संरक्षण हेतु 
सारे अधिकार सौंप दिये गये। अत राज्य इस अधिकार का अपहरण नहीं कर सकता। यदि 
राज्य ऐसा करता है तो व्यक्ति सम्प्रभु सत्ता का विरोध कर सकता है। हान्स ने लिखा कि “नागरिक 
राज्य की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है, जब तक उसमें प्रजा का संरक्षण प्रदान 
करने की शक्ति है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह राजा की ऐसी आज्ञाओं का 
पालन न करे, जिसमें उसे अपने को मारने, घायल करने या अंगभंग करने का.आदेश हो 


की का क 
1. Dunning, A History of Political Theory from Luther to Montesque ,p. 279 
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अथवा उसपर हमला करने वालों के प्रतिरोध करने का निषेधःहो अथवा जीवन के संचालन 
हेतु आवश्यक अन्न, हवा, दवा. या अन्य किसी जीवनोपयोगी वस्तु लेने का निषेध हो।”' जीवन 
की रक्षा के आधार पर ही हाब्स ने व्यक्ति को यह भी अधिकार दिया कि जब किसी राज्य में 
' गृहयुद्ध की स्थिति हो और राज्य नागरिकों के जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो तो नागरिक 
अपनी. राजभक्ति और निष्ठा. पहली सत्ता से हटा कर किसी नयी सत्ता में स्थापित कर सकते 
ह! - - 
इस प्रकार “आत्मरक्षण का अधिकार” हाब्स के राजनीतिक विचारों में प्रमुख स्थान 
रखतां है। यह न केवल निरंकुश सम्प्रभु सत्ता पर अंकुश रखता है, अपितु यह भी स्पष्ट करता 
है कि हाब्स भी व्यक्तिवादी विचारक है। हाब्स से पूर्व राज्य व समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना 
जाता था और व्यक्ति को गौण। हाब्स पहला ऐसा विचारक था जिसने व्यक्ति के हित को सर्वोपरि 
रखते हुए राज्य की सत्ता का औचित्य सिद्ध किया। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के अधिकार 
को सुरक्षित बनाना है। राज्य की यही सर्वोच्च उपयोगिता है। राज्य को निरंकुशशक्ति केवल इसलिए 
दी गयी है कि वह समाज में संघर्ष का दमन करके शांति स्थापित कर सके जिसमें व्यक्तियों का 
जीवन सुरक्षित रहे। हान्स के सम्बन्ध में यह विचार अतिशयोक्ति नहीं है कि ”हाब्स निरंकुशतावादी 
होते हुए भी पूर्ण रूप से. व्यक्तिवादी है।” सेबाइन ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखा कि 
“हाब्स के प्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक (९७८९5४४) 
Complement) है!” उन्होंने कहा कि उसकी रचनाओं में हमें सर्वप्रथम व्यक्तिवाद का आधुनिक 
तत्व दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने हाब्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा है। डनिंग ने 

_ इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि उसके सिद्धान्त में राज्य की सत्ता सर्वश्रेष्ठ 
होते हुए भी इसका प्रमुख आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है”? े 


शासन का वर्गीकरण 


हाब्स ने शासन अथवा राज्य के तीन प्रकार के भेद किये हैं। इस भेद का आधार 
उन्होने सम्प्रभु शक्ति के अधिवास को माना है और इसी आधार पर राज्य का वर्गीकरण किया 
है। हॉब्स ने लिखा है कि ” यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में निहित हो तो राजतंत्र (Monarchy) 
होता है, यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो कुलीनतंत्र (9151001909) और जब समाज के 
सभी व्यक्तियों में निहित हो तो लोकतंत्र (0९110०१०८४) होता है।* 

हान्स ने शासन के अन्य प्रकारो यथा निरंकुशतंत्र (1)1थ॥॥9), गुटतंत्र (Oligarchy) 
व अराजकतंत्र (४॥श०1५) को शासन के प्रकार के रुप में मान्यता नहीं दिया है। उनका मानना 
है कि ये शासन के तीन प्रकारों के अवांक्षनीय रूप हैं। | 


PA IAS स 
7. Hobbes , Leviathan , Vol, 2, Chap, 21, p, 204. 
2. Sabine , A History of Political Theory, p. 403. : ` 
3. Dunning . Political Theories from Luther to Montesque , p302. 
4. Hobbes , Leviathan , Vol. 2, Chap, 19, 7, 171. 
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1. राजतंत्र शासन का सर्वोत्तम प्रकार है- 
हान्स ने राजतंत्र को शासन का सर्वोच्च प्रकार माना क्योंकि उन्होंने पाया कि मानव 
समाज में शान्ति व सुरक्षा तभी बनाये रखी जा सकती है जब शासन सत्ता सर्वोच्च व निरंकुश 
हो। ऐसी स्थिति राजतंत्र में ही पायी जाती है। अतः यह प्रकार सर्वोत्तम है। हान्स ने शासन के 

राजतंत्रीय स्वरूप को सर्वोत्तम मानने के पीछे निम्न तर्क दिये-- , 

1. राजतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजा व प्रजा दोनों के हित परस्पर एक दूसरे के 
पूरक होते हैं। इस तंत्र से किसी का भी हित उपेक्षा का शिकार नहीं होता जबकि अन्य 
दोनों तंत्र में दोनों के हित परस्पर टकराते रहते हैं 

` 2. राजतंत्र में योग्यतम व्यक्ति की सेवा लेने के लिए राजा के पास खुला विकल्प होता है। वह 

योग्यतम व्यक्तियों से परामर्श करके शासन कार्य करता है, जबकि अन्य दोनों तंत्रो में 
परामर्श लेने के लिए वह निश्चित व सीमित व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। 

- राजतंत्र में एक बार राजा जो निर्णय ले लेते है, वे अन्तिम होते हैं, उसमें उसके अलावा 
अन्य कोई परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता जिससे शासन में सुदृढ़ता आती है। 
जबकि अन्य दोनों प्रकार के शासन तंत्र में उसका निर्णय अन्तिम नहीं होता जिससे शासन 
में सुदृढता नहीं होती। . : 

- राजतंत्र में राजा अपने विरुद्ध असहमति व्यक्त नहीं कर सकता जबकि कुलीनतंत्र एवं 
लोकतंत्र में असहमति शासन में विभिन्न व्यक्तियों के बीच उत्पन्न हो सकती है जिसके 
विरोधस्वरूप गृहयुद्ध भी हो सकते है। 

- हान्स ने यह स्वीकार किया कि राजतंत्र में राजा अपने कृपापात्रों के हित पूर्ति हेतु ऐसा 
कार्य कर सकता है, जिससे दूसरों का हित प्रभावित होता हो किन्तु यह दुर्गुण लोकतंत्र व 
कुलीनतंत्र में अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। . 
इस प्रकार हान्स ने राजतंत्र में सबसे कम बुराई देखी और इसे सर्वोत्तम शासनतंत्र कहा। 

इस सम्बन्ध में जोन्स ने लिखा कि “यदि हम मानव स्वभाव के सम्बन्ध में हान्स के विचारों को 

- सत्य मान लें, तो निःसंदेह यह सत्य प्रतीत होता है कि, सम्प्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में होना ही ` 
सर्वथा है, अथवा अधिक शुद्धता के साथ यह कहा जा सकता है कि वह सबसे कम बुरा 
विकल्प है।?”1 ह 


७ 


न 


uw 


नागरिक कानून 


हान्स ने नागरिक कानून को परिभाषित.करते हुए लिखा है कि “प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए कानून वे नियम है, जिन्हें राज्य ने उस पर सही और गलत के बीच भेद करने अर्थात 
वैधानिकता और अवैधानिकता के बीच अन्तर बताने के लिए शब्दों, लेखों, अथवा अपनी इच्छा 
को व्यक्त करने के अन्य साधनों द्वारा आदेश दिये जाते हों॥??2 


याया या 
1. ४०४८५, Masters of Political Thought, p, 179 
2. Hobbes, Leviathan, Vol, 2, Chap, 26, p,34. 
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हान्स के अनुसार नागरिक विधियों का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा स्थापित 
सम्प्रभुता ही कर सकती है। यह नागरिक समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों के नियमन 
के लिए होता है। हान्स के अनुसार” विधि हमेशा केवल वही होती है जो सम्प्रभु की आज्ञा 
हो। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि ये नैतिकता व न्याय पंर आधारित हों। यह अनुचित हो 
सकती है फिर भी विधि है क्योंकि ये सम्प्रभु की आज्ञा है और यह आज्ञा ही विधि है। 
जहाँ तक प्रश्‍न सम्प्रभु पर विधि के प्रभाव का है, वह इस प्रकार के किसी भी विधि 
से नियंत्रित व बंधा नहीं होता है। सम्प्रभु सत्ता विधि से उपर है। सम्प्रभु सत्ता ही एक मात्र नागरिक 
विधि का व्याख्यांता है। वस्तुतः लेबियाथन अधिकार व न्याय का नियामक है। 
हान्स के विचारों की आलोचना (Criticism of the thoughts of Hobbs) 
हान्स के विचारों का समकालीन अवस्था में चहुँओर विरोध हुआ। धार्मिक एवं 
राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में हाब्स व उनके “लेवियाथन' को खूब कोसा गया। कौली (९०४।९१) 
ने उसे माल्मसबरी का महाराक्षस (\१०॥९7 ० 1811250) कहा था। ब्रेमहिल का विचार 
. था कि “यह ग्रन्थ सबको आग लगाने वाला है,---- उसने जितनी दुर्ब्यवस्था फैलायी, उतनी 
बनस्पतियों के बाग में सुअर भी नहीं फैला सकता।”' एक अन्य दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक 
क्लेरेण्डन (C।८/६॥५०॥) ने लिखा था कि “हान्स की पुस्तक को जला दिया जाना चाहिए। 
मैने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी, जिसमें राजद्रोह, गद्दारी और अधार्मिक प्रवृत्ति इतनी अधिक 
मात्रा में हो।”* निश्चय ही लेवियाथन मध्ययुगीन सत्ता का भक्षण करने वाला एक महामानव था। 
इसलिए धार्मिक क्षेत्र में इसका विरोध सुनिश्चित था किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में भी 'लेवियाधन' 
में व्याप्त असंगतियों के कारण हान्स के विचारों को सराहा नहीं गया। हाब्स के राजनीतिक विचारों 
की आलोचना निम्नवत है-- 
1. मानव प्रकृति का असंतुलित चित्रण- र 
`” ` हान्स ने मानव प्रकृति का जो चित्रण किया है, वह असंतुलित व एकपक्षीय चित्रण 
है। हान्स ने कहा.कि मनुष्य भ्रकृतितः स्वार्थी, दुष्ट, युद्धप्रिय एवं डरपोक प्राणी है। हाब्स ने कहा 
'कि मनुष्यों का यही रूप वास्तविक है। यदि वहीँ दया व सहिष्णुता जैसे गुण दिखाई भी देते 
है, तो वह उसके स्वार्थ की सिद्धि के लिए होते है अथवा भय के कारण, अन्यथा वह मूलतः 
स्वार्थी प्राणी हैं। हान्स की यह परिकल्पना सत्य नहीं है क्योंकि मनुष्यों में इने अंवगुणों की अपेक्षा 
सद्गुण अधिक पाये जातें है। सहिष्णुता, सञ्जनता, शान्तिप्रियता,निर्भीकता एवं त्यागी प्रवृत्ति 
की प्रधानता होती है। यदि एक व्यक्ति नदी में डूब रहे किसी व्यक्ति को अपनी जान पर खेलकर 
बचाता है तो यह कार्य किसी स्वार्थ की भावना से नहीं बल्कि परमार्थ की भावना करता है। 
ऐसा वह भयभीत होकर नहीं बल्कि निर्भीक होकर एवं उच्चकोटि के साहस की भावना से भ्रेरित 
होकर करता है। देश की सीमा पर देश की रक्षा हेतु प्राणों का उत्सर्ग करने वाला सिपाही निर्भीक 


होता है भीरु नहीं। अतः निश्यय ही हान्स ने मनुष्य का एकांकी चित्रण किया, और उसके विकृति 


NR ST म पननन 
1 Waper , Political Thought, p, 46-47. र 
2. Gooch , Political thought in England from Baken to Halifax , p, 33-4] . 
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स्वरूप पर बल दिया। इस सम्बन्ध में बाँन ने लिखा कि हान्स द्वारा मानव प्रकृति का चित्रण 
एकांगी, दूषित और निराशावादी दृष्टिकोण का द्योतक है।' 
- 2. राज्य की उत्तपत्ति का आधार त्रुटिपूर्ण है- 
हान्स ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य स्वार्थी, युद्धप्रिय व भीरु प्राणी है, तो यह बात 
समझ में नहीं आती कि कैसे ये मनुष्य अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गये और 
एक समझौता करने के लिए एक दूसरे का सम्मान किये? ऐसी जंगली मनुष्यों ने राज्य जैसे 
उच्च बुद्धिमत्तापूर्ण संगठन का निर्माण कैसे किया? किन्तु हान्स का मनुष्य समझौता करके राज्य 
का निर्माण करता है। इससे स्पष्ट है कि लोगों में संघर्ष व स्वार्थ की जगह सहयोग व त्याग 
की भावना की प्रधानता होती है तभी वे परस्पर नजदीक आये और राज्य की स्थापना की, अन्यथा 
वास्तव में मनुष्य वैसा ही होता जैसा हान्स ने लिखा है तो,राज्य का निर्माण असम्भव होता। 
स्वार्थी मनुष्य सामाजिक हो और वह समाज व राज्य की स्थापना की बात करे, यह हाब्स के 
विचारों की गम्भीर त्रुटि है। 
3. आदिम अवस्था ऐतिहासिक, न होकर तार्किक है- 
हान्स ने जिस अदिमं अवस्था का वर्णन किया है, वह निरी काल्पनिक है। ऐसी अवस्था 
का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इस अवस्था का वर्णन करते हुये उसने कहा कि यह 
सतत्‌ युद्ध की अवस्था के अतिरिक्त और कुछ हों ही नहीं सकता। आज विश्व के सभी ऐतिहासिक 
ब्रिवरणों से स्पष्ट है कि कभी अराजकता की अवस्था नहीं थी। 
4. आदिम अवस्था में राजनीतिक चेतना का विचार असंगत है- 
हान्स का प्राकृतिक मानव आदिम अवस्था में असामाजिक एवं अराजक था। वे अपने 
स्वार्था की पूर्ति हेतु सदैव संघर्षरत रहते थे। यदि हान्स के इस विचार को मान लिया जाय तो 
यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसे असभ्य व असामाजिक प्राणी में राजनीतिक चेतना का 
संचार अचानक कैसे हो गया?यह विचार पूर्णरूप से असंगत है। वस्तुतः हान्स ने राजतंत्र के 
औचित्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के विवेकी प्रवृत्ति को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया 
और अनजाने में ही इस राजनैतिक गुण को अपने विचार में स्थापित कर बैठे। अन्यथा इसका 
भी कोई कुतर्क हान्स ने खोज ही लिया होता। 
5. प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार की बात करना तर्कसंगत नहीं है- 
हान्स ने मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की बात करके अपने 
विचारक्रम में विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है। यह तर्क के परे है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी 
का कोई अधिकार रहा होगा। जब हान्स ने प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय की अवधारणा 
की थी. तब यह कैसे सम्भव है कि, ऐसी अराजक व गैर सामाजिक अवस्था में मनुष्यों को अधिकार 
प्राप्त रहा होगा जिसे वे समझौते के दौरान सम्मभु को सौंप देते हैं। चूँकि व्यक्ति के अधिकार 
उनके वे दावे होते हें जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य उनका संरक्षण करतें हैं, और हान्स 
की प्राकृतिक अवस्था गैर राजनीतिक व गैर सामाजिक थी, अतः हान्स द्वारा प्राकृतिक अधिकारों 
की कल्पना भी मिथ्या थी। 
1. Vonn, History of Political Philosphy , Vol, 1 , p, 37. 
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6. कानूनी दृष्टि से समझौता त्रुटिपूर्ण है- $ 

किसी भी समझौते में दो पक्ष होते हैं तथा समझौता लागू कराने वाली कोई सत्ता 
होती है और समझौते मे कोई असंगति आने पर उससे अलग होने की व्यवस्था अवश्य होती 
है किन्तु हान्स के समझौते का दूसरा पक्ष नदारत है और इनके समझौते में एक बार सम्मिलित 
होने के पश्चात्‌ उससे अलग होने की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं समझौते के अन्दर वे भी बलपूर्वक 
लाये जाते हैं जो इससे सहमत नहीं है। इस सम्बन्ध में हान्स ने लिखा है कि” सम्प्रभु की घोषणा 
चूँकि बड़े भाग के सहमति पूर्ण स्वर से होती है, अत उसे भी जो उससे असहमत हों, शेष 
से सहमत होना चाहिए अन्यथा यह न्याय होगा कि शेष उसे*नष्ट कर दें।”! अतः यह समझौता 
उन अल्पसंख्यकों को अपनी शर्त मानने के लिए बाध्य करेगा जो इसमें सम्मिलित नहीं हैं। 
ऐसा विधि द्वारा किये समझौते में नहीं होता। एक अन्य त्रुटि यह भी है कि समझौते सदैव एक 
ऐसे सत्ता की उपस्थिति में होतें है, जो इसे लागू करा सकें किन्तु हान्स के समझौते ऐसा तत्व 
समझौता हो जाने बाद उत्पन्न हो जाता है और यह भी कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। 

6. हान्स के सम्प्रभुता की आलोचना- 

हान्स द्वारा प्रतिपादित समझौते के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए सम्प्रभुता के विचारों में भी गम्भीर 
असंगति दखने को मिलती है जो निम्रवत है-- 

1. श्रों0 सेबाइन ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि हाब्स का सम्म्रभु एक निर्दयी, 
असीमित एवं निरंकुश है। हान्स का सम्भु हीं सारी जनता का व्यक्तित्व है। इसके आदेश 
के बिना किसी भी प्रकार के कार्य का संचालन संभव नहीं। इसके नियंत्रण में मनुष्य दास 
बन जाता है। 

. हान्स द्वारा स्थापित सम्मरभु सत्ता नितान्त वैधानिक है, क्योंकि ऐसा स्वच्छन्द एवं 
सर्वशक्तिमान शासक व्यवहारिक रूप में सम्भव नहीं। 

3. हान्स का सम्मभु किसी उत्तरदायित्व से बँधा नहीं हे क्योंकि वह समझौते का पक्षकार नहीं 
है। न ही वह किसी नैतिक बन्धन को स्वीकर करता है, जिसके अन्तर्गत सम्प्रभु सत्ता 
नियंत्रित व्यवहार करने हेतु बाध्य हो। 

4. हान्स ने सम्प्रभुता का विरोध करने का अधिकार (जीवन के अधिकार की असुरक्षा की 
स्थिति में) देकर अपने ही सिद्धान्त को विरोधाभाषपूर्ण. बना दिया। जहाँ एक ओर वह 
सम्प्रभुता को असीमित व निरंकुश बनाता है, वहीं दूसरी ओर उपरोक्त अधिकार देकर 
अपने विचार को समझ के परे बना देता है क्योंकि हर क्षेत्र में निरंकुश, सर्वशक्तिमान 
सम्भु सत्ता अपने अधिकार का दुरूपयोग करेगी ही जिससे मनुष्य के जीवन पर खतरा 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में सम्प्रभुता का विरोध होगा तो हान्स की 
सम्रभुता अक्षुण्य व स्थायी कैसे रह सकती है। यह प्रश्‍न तर्क से परे हो जाता है। 
इस प्रकार हान्स का सम्प्रभु कल्पनाओं का महामानव है। 

7. समझौता द्वारा स्थापित राज्य अत्याचारी बन जाता है- 

हान्स के समझौते द्वारा स्थापित राज्य एक अत्याचारी एवं निरंकुश राज्य में परिवर्तित 
7 Hobbes Leviathion, Vol, 2, p, 159. जू ९% 
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हो जीता है जबकि इसकी स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करता है किन्तु हान्स ने राज्य 


को इतना असीमित अधिकार प्रदान कर दिया कि राज्य अपहरणकर्त्ता बन गया। हाब्स ने कहा 
कि इसके आदेश कभी अन्यायपूर्ण नहीं हो सकते। हाब्स ने तर्क दिया कि मनुष्यों को अराजकता 
से बचाने का एक मात्र उपाय सुर्भ्रभु सत्ता को निरंकुश बनाना होगा और मनुष्य समझौते के 
कारण इसके. नियंत्रण में रहेंगे। वस््रुतः हाब्स के ये विचार तर्कसंगत नहीं है। लॉक ने इसकी 
आलोचना करते हुए लिखा कि “वह हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि 
वे जंगली विल्लियों और लोमंड़ियों क्री शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगला जाना अधिक 
सुरक्षित समझें है” ' ई. 
8. हान्स द्वारा प्रतिपादित राज्य का कार्य सकारात्मक नहीं है- 
हान्स ने समझौते द्वारा ज़िस राज्य की स्थापना की है, उसका स्वरूप सकारात्मक न 
होकार निषेधात्मक है। हाब्स ने राज्यको कोई ऐसा कार्य नहीं दिया है, जिससे मनुष्यों का सकारात्मक 
विकास हो सके। यह एक अत्याचारी पुलिस राज्य है। इस सम्बन्ध में गूच ने लिखा है,” लेवियाथन 
केवल महामानवाकार एक सिपाही ,है, जो अपने हाथ में दण्ड लिये है।----- उसका राज्य एक 
आवश्यक बुराई और दबाव का यंत्र है। वह स्वतंत्र व विकसित सभ्यता की प्राप्ति का कोई अपरिहार्य 
साधन नहीं हैं।”' हान्स यूनानी विचारकों की तरह राज्य के भावनात्मक कार्यों पर बल नहीं 
देता है। वह अरस्तु की यह बात मानता है कि राज्य मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए है किन्तु 
यह भूल जाता है कि इसका लक्ष्य उसे सुखमय जीवन की सुविधाएं प्रस्तुत करना भी है। 
9. हाब्स द्वारा राज्य और सरकार को एक मानने की भूल- 
हाब्स के राजनीतिक विचारों की सबसे गंभीर असंगति राज्य व सरकार को एक मान 
लेना है। हाब्स ने राज्य की सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित करते 'समय सरकार की सत्ता की सर्वोच्चता 
की स्थापंना कर दी। उन्होंने राज्य के विरोध का निषेध करते समय सरकार के विरोध का निषेध 
कर दिया। यह विदित है. कि सरकार राज्य का यंत्र होता है। सरकार राज्य के उद्देश्य की पूर्ति 
का साधन होता है। अतः जब सरकार उद्देश्य की पर्ति न कर पाये तो इसके निर्माता इसे भंग 
कर दूसरी सरकार निर्मित कर सकते हैं। इस प्राक्रिया में सम्प्रभुता अक्षुण्य रहती है किन्तु हान्स 
इस अन्तर को न समझ पाये। जैसा कि बेपर ने लिखा “वे राज्य व सरकार का अन्तर समझने 
में असफल रहे, उन्होंने राज्य की विधि सम्बन्धित निरंकुशता को सरकार की निरंकुशता बना 
दिया है तथा वे यह नहीं समझ सके कि सरकार के रूपों में परिवर्तन का तात्पर्य राज्य को भंग 
करना नहीं होता।'?2 
10. प्राकृतिक विधि से सम्बन्धित विचार भी जुटिपूर्ण हैं- . . 
हाब्स का एक दुर्बल पक्ष प्राकृतिक विधि का रक्षा है। उन्होंने इसे जैसा चाहा, वैसे इसका 
प्रयोग किया। कभी उन्होंने इसे नैतिक नियम माना, कभी भौतिक। परिणामतः प्राकृतिक विधि से 
सम्बन्धित विचार ज्यादा विवादास्पद रहा। हान्स ने जिन प्राकृतिक विधियों की खोज की, वे स्वयं 
उनकी ही रचना है। वस्तुतः राज्य के निर्माण तथा उसको बनाये रखने के लिए हान्स को जिस- 


1. Gooch, Studies in Diplomacy and State टक. . 
2. Waper , Political Thought, p, 62 3300. 
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जिस नियम की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने केवल उन्हीं को प्राकृतिक नियम के रूप में स्थापित 
किया। 
हाब्स के द्वारा प्रतिपादित कानून की व्याख्या अपने आप में विरोधी और अतार्किक i 
है। आरम्भ में उन्होंने नैतिकता नामक किसी तत्व के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया तथा | 
बाद में उन्होंने नैतिकता को प्राकृतिक कानून ओर भोतिक, राजनीतिक क्षेत्र से मिला दिया और 
कहा कि नैतिक दर्शन ओर प्राकृतिक कानून एक ही वस्तु हे। वास्तविकता भी यही हे कि हाब्स 
के प्राकृतिक कानून आदि अवस्था में नतिक गुण थे, विधि तो ये ही नहीं। प्राकृतिक कानून 
तो सम्प्रभु सत्ता के बाद स्थापित हुआ। इस प्रकार हाब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक विधि की व्याख्या 
भी तर्कपूर्ण नहीं थी। 
इस प्रकार विभिन्न आलोचनाओं से स्पष्ट है कि हाब्स ने जिस तर्क का सहारा लेकर 
अपने विचारों की श्रृंखला बनायी थी, उस श्रृंखला की कड़ियाँ एक-एक करके तार्किक शिथिलता 


के कारण विश्रृंखलित होती चली गयीं। OD जात रे 
A 


` राजनीतिक चिंतन को हान्स की देन `>.) \ 


यह सत्य हे कि, हान्स के राजनीतिक विचार गंम्भीर असंगतियों से भरे-पड़े है, और 
साथ ही विचारों के प्रतिपादन के पश्चात्‌ जितना विरोध हान्स का हुआ, शायद ही किसी राजनीतिक 
दार्शनिक का हुआ हो किन्तु यह एक रोचक विषय रहा, जैसा कि प्रो0 डनिंग ने लिखा, ” उन्होंने 
अपने समयं की सारी राजनीतिक विचारधाराओं को अपनी प्रणाली में सम्मिलित कर इस प्रकार 
मोड़ दिया और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया कि सभी विचारधाराओं के दार्शनिकों 
को उन्हें मान्यता देने के लिए तथा उनके दर्शन पर विचार विमर्श करने के लिए बाध्य होना 
पड़ा।”' 

हान्स ने चिंतन से राजनीतिक दर्शन को जो योगदान दिया वह निम्नवत है-- 

1. अध्ययन के “वैज्ञानिक भौतिकवाद'' "का दृष्टिकोण- 

हाब्स ने राजनीतिक दर्शन को अध्ययन व विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक भौतिकवाद का 
दृष्टिकोण दिया। हाब्स से पूर्व राज्य का व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध का आधार व 
उद्देश्य कया है? इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं मिलता। हाब्स 
ही वे प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया और अपने भौतिकवाद के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि संसार की सारी क्रियाएँ एक निश्चित गति का परिणाम होती 
है। इसलिए प्रत्येक क्रियाओं के कार्य-कारण सम्बन्ध की खोज की जा सकती हैं। 

इस प्रकार हान्स ने उस परम्परा से राजनीतिक दर्शन को अलग किया जिसमें राज्य 
का आधार ईश्वरीय इच्छा को मानने की प्रथा थी। हाब्स ने राज्य का आधार मनुष्य के स्वभाव 
को माना है। यह एक वैज्ञानिक सोच थी। अतः मैकियावेली से आरम्भ हुयी भौतिकवादी परम्परा 
को आगे बढ़ाते हुए हान्स ने राजनीति को धर्म से प्रभावी सत्ता प्रदान की। 


ने SNES SBS SI 
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2. हाब्स के विचारों में व्यक्तिवाद और उंपयोगिताबाद का प्रतिपादन- 
हान्स ने निःसन्देह,एक पूर्ण निरंकुश सम्म्रभुता का प्रतिपादन किया है। इसलिए यह 
कहा जाता है कि हान्स के राज्य में व्यक्ति व उसके अधिकारों का कोई महत्व नहीं है किन्तु 
उनके इस प्रतिपादन का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि उनका चिन्तन .घोर 
व्यक्तिवादी-है। हान्स ने राज्य को जो निरंकुशता प्रदान की है वह सकारात्मक उद्देश्य के लिए 
है। इसमें व्यक्ति का कल्याण निहित है। व्यक्ति को आदिम समाज से निकाल कर नागरिक समाज 
में लाना व उसके जीवन के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करना, तथा उसको पुनः आदिम समाज 
में जाने से रोकने हेतु ही, हान्स ने राज्य को इतनी विशद्‌ शक्ति दी है। हान्स के विचार क्रम 
में ऐसा लगता-है कि,इस शक्तिशाली (जो शक्ति के कारण निरंकुश भी हो सकता है) राज्य 
का विरोध सम्भव नहीं है। किन्तु हान्स ने व्यक्ति का प्रभावशाली नियंत्रण राज्य बनाये`रखा। 
यह एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन था, जिसमें व्यक्ति को अन्ततः सर्वोच्चता प्रदान की गयी 
क्योंकि हान्स के अनुसार व्यक्ति राज्य का उद्देश्य है, न कि राज्य व्यक्तिं का। इसी सम्बन्ध में 
बेपर ने लिखा है कि ““लेवियाथन सम्प्रभुता के सिद्धान्त तथा राज्य के यान्त्रिक रूप का शक्तिशाली 
स्पष्टीकरण ही नहीं वरन्‌ व्यक्तिवाद का भी सशक्त प्रतिपादन है।”' 
हान्स निरा व्यक्तिवादी ही नहीं उपयोगितावादी भी था। उन्होंने राजनीति दर्शन हेतु 
उपयोगितावाद की पृष्ठभूमि तैयार की। हान्स ने स्पष्ट किया कि राज्य का आधार व्यक्ति के लिए 
उसकी उपयोगिता है। यदि राज्य अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में असफल रहता है तो, व्यक्ति _ 
को हान्स यह अधिकार देता है कि राज्य से अपनी सहमति वापस ले ले। वेंथम जैसे उपयोगिता 
वादी विचारक हान्स के ऋणी है क्योंकि उन्होंने हान्स से यह विचार ग्रहण किया कि व्यक्ति 
स्वभावतः एक स्वार्थी प्राणी है। इसी आधार पर बेंथम ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति वही कार्य 
करता हे जिससे उसे लाभ हो अर्थात्‌ उसके स्वार्थ की पूर्ति होती हो और “अधिकतम व्यक्तियों 
का अधिक सुख” सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अतः व्यक्ति के स्वभाव का उपयोगितावादी 
चित्र प्रस्तुत करने वाला विचारक हान्स था। 
3. एक पूर्ण वैज्ञानिक 'सम्प्रभुता' का प्रतिपादन- 
यद्यपि हान्स से पूर्व सम्प्रभुता के सम्बन्ध ओसियस व बोदों जैसे विचारकों ने अपनें 
विचार व्यक्त किये थे किन्तु सभी ने सम्प्रभुता पर नैतिक व ईश्वरीय प्रतिबंध लगाकर उसका मध्ययुग 
संस्करण प्रस्तुत किया। हान्स पहला विचारक था, जिसने सम्प्रभुता को पूर्ण निरंकुश व असीमित 
शक्ति देते हुए इसका आधुनिक व वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत किया। हान्स ने मध्ययुग के सारे 
बन्धनों से सम्प्रभुता को मुक्त करके व्यक्ति की अभिरक्षा हेतु सर्वशक्तिमान बना दिया। उन्होंने 
स्पष्ट किया कि मनुष्य स्वयं अपनी भौतिक आसक्ति से संचालित होता है न कि धार्मिक सत्ता 
या धार्मिक आकांक्षा से। इसलिए सम्प्रभुता पर धार्मिक या नैतिक प्रतिबंध स्थापित करना अतार्किक 
व अवैज्ञानिक है। इस पर प्रतिबन्ध मनुष्य के भौतिक जीवन द्वारा ही स्थापित किया जा सकता 
है। हान्स के इन्हीं विचारों के कारण राज्य व उसकी सम्प्रभुता को एक आधुनिक रूप मिला 
जौ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक था। | 
1. Waper, Political Thought , p, 65. 
CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya STH हब Chennai and ड 127 
हान्स के विचारों का विशद्‌ विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि जहाँ उसके विचारों 
की कटु आलोंचंना हुयी. वहीं एक समय ऐसा भी आया जब हान्स अपनी प्रसिद्धि के चरम विन्दु 
पर पहुँच गये। हान्स ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उनके “लेवियाथन” का कड़ा विरोध 
किया जाएगा। घर्म विरोधी न्थ होने. के कारण आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी होली जलाई 
गयी। 17वीं शताब्दी में इसके समकालीन विचारकों ने इसकी कटु आलोचना की। स्टर्लिंग 
लैम्प्रेविट नामक एक विचारक ने कहा कि आधुनिक युग में अन्य किसी भी दर्शन की अपेक्षा 
हान्स के राजनीतिक दर्शन का व्यापक स्वागत एवं उग्र विरोध हुआ है। 18वीं शताब्दी में भी 
अधिकांश विचारक हान्स की आलोचना.करते रहे किन्तु 19वीं शताब्दी के आरंभ से हान्स के 
विचारों को मान्यता मिलने लगी! 19वीं शताब्दी में आस्टिन व जेम्समिल ने हान्स के विचारों 
की प्रशंसा की। आस्टिन तो अपने विचारों के लिए हान्स के ऋणी बन गये। 20वीं शताब्दी 
में प्रो0 जॉन लेयर्ड ने इनका नये बोद्धिक संसार के प्रथम दार्शनिक के रूप में इनका स्वागत 
किया! लियोस्ट्राल ने इनके राजनीतिक दर्शन का सुन्दर विश्लेषण किया। 
` , इस प्रकार हान्स को अपने विचारों के सन्दर्भ में सम्मान प्राप्त करने में तीन शताब्दी 
लग गये। इससे स्पष्ट है कि “लेवियाथन” अपने युग से काफी आगे और आधुनिक था, जिसे 
समझने में तीन शताब्दी लगे। निःसन्देह हान्स एक कुशल आधुनिक राजनीतिक भौतिकवादी 
मनोवैज्ञानिक था। क 


प्रश्‍न- 
1. प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता पर हॉब्स के विचारों का वर्णन कीजिये। 
2. प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार तथा मानव स्वभाव के सम्बन्ध में हॉब्स के विचारों 
को समझाइये। 
3. हान्स के सामाजिक समझौते का वर्णन कीजिये। क्या हॉब्स निरंकुशतावादी है? 
4. “हाब्स एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों को प्रारम्भ करता है परन्तु उसके विचारों 
का अन्त निरंकुशतावाद में होता है।” इस कथन की विवेचना कीजिये। 
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जान लांक 


१ `  _--_ टे ट्ट 
रा 
जीवन परिचय 


जान लॉक आधुनिक स्वतंत्रता की धारणा, सम्पत्ति की सीमाओं की व्याख्या और 
राज्य की संप्रभुता नागरिकों में निहित होने, सीमित तथा वैधानिक शासन तंत्र तथा वर्तमान युग 
के प्रजातंत्र का प्रथम समर्थक था। हान्स के बाद ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण सिद्ध 
होने वाले, सामाजिक समझौता सिद्धान्त को उदार तथा व्यावहारिक रूप देने वाले जान लॉक 
का जन्म 1632 में सामरगेट काउण्टी के रिंगटन नामक स्थान पर एक मध्यमवर्गीय परिवार 
में हुआ था। उनके पिता एक क्लर्क थे, किन्तु उन्होंने अपने पुत्र को ऊंची शिक्षा दिलाने का 
कार्य किया था। लॉक ने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एम0 ए० तक की शिक्षा प्राप्त की। 165 9 
में वहीँ पर उन्हें अध्ययन का कार्य मिल गया और वे 1684 तक अध्यापन कार्य करते रहे। 
उनकी रुचि औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान की ओर थी। अतः उन्होंने डाक्टर डेविड नामक 
चिकित्सक के निर्देशन में डाक्टरी सीखनी प्रारंभ कर दी तथा शीघ्र ही एक अच्छे डाक्टर के 
रूप में ख्याति अर्जित कर ली। एक चिकित्सक के रूप में लॉक, लार्ड ऐशले के सम्पर्क में 
आये तथा उनके निकटतम व्यक्ति हो गये। ऐशले लॉक से इतना प्रभावित हुए कि 1666 में 
'अर्ल आफ सेफ्टवरी' होने के बाद उन्होंने लॉक को अपना निजी चिकित्सक तथा सचिव नियुक्त 
किया। ऐशले के साथ रहने पर लॉक का अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों-से-सम्पर्क हुआ तथा उन्हे 
राजनीतिक जीवन का यथार्थवादी ज्ञान भी प्राप्त हुआ। 1683 में कुछ राजनीतिक कारणों से 
उन्हें हालैण्ड जाना पड़ा, जहाँ वे 1688 तक रहने को बाध्य रहे! जब इंग्लैण्ड में 1688 
म क्रांति हुई, तब लॉक ने उसका समर्थन किया जिस कारण लॉक को क्रांति का दार्शनिक 
कहा जाता हे। 1704 में 72 वषें की आयु में लॉक का निधन हो गया। 
जान लॉक एक उदारवादी विचारक थे। अन्य विचारकों की भांति उन पर भी तत्कालीन . 
परिस्थितियों का प्रभाव था। उनके ऊपर सर्वप्रथम अपने पिता का प्रभाव पड़ा जिसने लॉक की 
विचारशक्ति का विकास किया था। पिता के प्रभाव का ही परिणाम था कि वे मनुष्य के स्वभाव 
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को मित्रवत तथा शांतिमय मानते रहे। वे सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति से भी 
प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में गृहयुद्ध, क्रामवेल का शासन तथा राजतंत्र का 
पुनर्स्थापना तथा जीवन के अंतिम समय में क्रान्ति का भी दर्शन किया जिसके कारण लॉक 
हिंसा तथा अतिवादी विचारधारा के विरोधी बने। 17वीं शताब्दी के नवीन बौद्धिक जागरण ने 
भी उनके विचारों को नयी दिशा दी जिसे हम उनके सिद्धान्तों में प्राप्त करते हैं। 
रचनाएँ- 
अपनी 50वीं वर्षगॉठ के बाद ही लॉक मानव समाज के मंच पर एक लेखक और 
दार्शनिक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र, 


प्रकृतिविज्ञान जैसे विषयों में अनेक रचनाओं का निर्माण किया। राजनीति विज्ञान से सम्बद्ध अनेक- 


महल्रपूर्ण ग्रन्थ निम्नलिखित है-- 

1. सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 (A Letter on Toleration) 

2. शासन पर दो निबन्ध ,1690 (Iwo Treatises on ळ्ण्यणाथ0 // 

3. सहिष्णुता पर दूसरा पत्र ,1690 (Second Letter on toleration) 
4. „मानव समझ पर लेख ,169० (Essay concerning Human Understanding) 
5. सहिष्णुता पर तीसरा पत्र 1692 (Third Letter on ‘Toleration) 

6. कारोलीना के संविधान के मूल तत्व ,1692 (The Fundamentals of Constitution 


१ of Corolina) 


४५०) 7. सहिष्णुता पर चौथा पत्र ,1695 (Fourth Letter on Toleration) 


मानव. स्वभाव (Human Nature) — 
: लॉक ने हान्स के विपरीत मनुष्य स्वभाव को मूलतः अच्छा, शांतिप्रिय और सामाजिक 
बताया है। जोन्स के शब्दों में “हान्स के समान मानव स्वभाव के सम्बन्ध में मानवद्वेशी दृष्टिकोण 
अपनाने के बजाय लॉक का विश्वास है कि मनुष्य मूलत; अच्छे, शांतिप्रिय, सामाजिक और 
स्वशासन की योग्यता वाले होते (हैं।'”' 

लॉक का मनुष्य विवेकी होने के कारण स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकर कर 
जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्त्तव्य मानता था। लॉक मानव समानता के सिद्धान्त पर 
बल देते थे। लॉक ने स्वयं लिखा है “सब मनुष्य प्राकृतिक रूप से समानता की अवस्था में 


होते हे”? 


इच्छा रहती है कि वह उन कार्यों को करे जिनसे उनकी पीड़ा दूर हो और आनन्द की प्राप्ति 
हो। मानव स्वभाव के दुःखों का निवारण और सुख की खोज करने की इच्छा सुखवाद' और 
'उपयोगितावाद' का आधार है। लॉक के शब्दों में “वह इच्छा जो हमें आनन्द प्रदान करती है 
उसे हम अच्छा कहते हैं और जो इच्छा पीड़ा पहुँचाती है उसे हम बुरा कहते हें।”3 

1. Jones, WT. -Master of Political Thought, Vol,2, p, 152. 


2. Locke, Civil Government, Chap, 2. 3. 
3. आर. एल. सिंह और आर. के. दूबे, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, पेद...221. 
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लॉक ने कहा कि मनुष्य के प्रत्येक कार्य का आधार इच्छा है। मनुष्य की सदैव यही . 
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लाक के मानवीय स्वभाव का यह चित्रण उनके अपने जीवन पर पड़े प्रभाव का परिणाम 
है। वे अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से यह अनुभव करते थे कि मनुष्य स्वभावतः नैतिक 
प्राणी है। 1688 की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति ने उनकी इस निष्ठा को और बल प्रदान किया' 
कि मनुष्य स्वभावगत्‌ अपनी सहयोगी प्रवृत्ति से न सिर्फ स्वयं पर शासन करने में समर्थ है अपितु 
एक ऐसी शासन व्यवस्था भी स्थापित कर सकता है जो जनतांत्रिक हो। यही कारण है कि जोन्स 
ने कहा है कि “हाब्स के लिए मनुष्य जहाँ केवल भौतिक सुख की पाशविक भावनाओं के प्रभाव 
में ही रहता है, लॉक का मनुष्य कर्त्तव्य की पुकार को सुनता है और कम से कम कभी-कभी 
उस पर ध्यान भी देता है, तथा हान्स का मनुष्य जहाँ पूर्णतः स्वार्थी होता है लॉक का मनुष्य 
कभी-कभी वस्तुतः परमार्थी होता है।” 
प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)- be 
लॉक की प्राकृतिक अवस्था उसके मानव स्वभाव से सम्बन्धित है। उसने यह माना 
है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। जिसमें समाज था राज्य 
नहीं। डनिंग के शब्दों में “जिस प्राकृतिक अवस्था का लॉक द्वारा कल्पना की गयी है वह प्राकू- 
सामाजिक के स्थान पर प्राक्‌-राजनीतिक अवस्था है।?' ग्रह अवस्था शांतिपूर्ण थी। व्यक्ति का 
जीवन स्वतंत्रता और सम्पत्ति पूर्णतया सुरक्षित थे। प्राकृतिक अवस्था का वातावरण समृद्ध, सम्पन्न 
और शांतिपूर्ण था। स्वयं लॉक ने लिखा है “प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना पारस्परिक (गूहयोग 
और आत्मरक्षा की अवस्था है।”२ लॉक आगे लिखते है कि प्राकृतिक अवस्था की सीमा( रहते 
हुए किसी दूसरे मनुष्य की इच्छा या अनुमति से स्वतंत्र अपना कार्य करने की अपनी सम्पत्ति 
एवं व्यक्तित्व की अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करने की पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था ही मनुष्य की 
आकृतिक अवस्था है। इसमें समानता पायी जाती है। यह अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है जिसमें 
निरंकुशता का अभाव है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था विवेक पर आधारित शांतिपूर्ण अवस्था 
है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है। : 
प्राकृतिक नियम- 
> लॉक की प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों पर आधारित थी। लॉक के अनुसार 
“आकृतिक अवस्था को शासित करने के लिए प्राकृतिक नियम होता है जो प्रत्येक को बाध्य करता 
है और प्रज्ञा अर्थात विवेक जो कि इस कानून का ही दूसरा नाम है, सम्पूर्ण मानव समाज को 
जो उसका आयः पालन करता है यह सिखाता है कि सब लोग समान व स्वतंत्र है। इसलिए 
किसी को भी दूसरे के जीवृन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए।'” 
समस्त मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोकने का लॉक 
ने प्रयास किया। उसने लिखा है ” उन सबको उन प्राकृतिक नियमों को मानना चाहिए जो शांति 
और सम्पूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून के कार्यान्वित 


जज 
1. "The state ofnature as conceived by Locke is a pre-political rather than 
द pre-social condition, "-Dunning(AHistory of Political Theory) 
2. "The state ofnature is a state of peace, goodwill, mutual assistance and 
Preservation. "-Locke 
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होने का अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह व्यवस्था अथवा कानून का 
उल्लंघन करने वालों को उतना दण्ड दे सके जितना उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक है।?” 
लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों के आधार पर तीन 
प्रकार के अधिकार थे 
1. जीबन का अधिकार- 
लॉक के अनुसार व्यक्ति की सबसे प्रमुख आकांक्षा आत्मसुरक्षा की होती है। यही उसके 
समस्त क्रियाओं का प्रेरक तत्व भी होता है। अपने जीवन सुरक्षा के लिए मनुष्य जिन विवेकपूर्ण 
कार्यो को करता है, वे सब उसके विशेषाधिकार हैं और प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसे प्राप्त 
होते हैं। 
2. स्वतंत्रता का अधिकार- 
स्वतंत्रता जहाँ हान्स के लिए स्वेच्छाचारिता थी, वहीं लॉक इसे व्यक्ति के लिए आवश्यक 
मानता है। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक 
व्यवस्था के अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहकर 
अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। 
3. सम्पत्ति का अधिकार- 
सम्पत्ति के अधिकार से लॉक का तात्पर्य प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह के बाह्य 
साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से है। लॉक का कहना है कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों 
का प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार था क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्ति सामूहिक सम्पत्ति थी 
परन्तु जब कोई व्यक्ति इस प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तब 
उन पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। लॉक के शब्दों में “शरीर पर केवल उस व्यक्ति 
के अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं होता। उसके शरीर का श्रम और उसके हाथों की 
कृति सही तौर पर उसी की सम्पत्ति कही जा सकती है। अतः वह जिस वस्तु से उसे अपने 
श्रम द्वारा प्राकृतिक अवस्था से हटाकर अपना निजी सम्बन्ध जोड़ लेता है, वह उसकी सम्पत्ति 
बन जाती है।'” 
लॉक द्वारा इस अधिकार को दिये गये महत्व की ओर संकेत करते हुए सेबाइन ने 
कहा है “यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप 
में लेकर समाज में आता है। समाज अधिकार की सृष्टि नहीं करता और कुछ सीमाओं को छोड़कर 
` उसका नियमन भी नहीं कर सकता, इसका कारण यह है कि समाज और शासन दोनों का उद्देश्य 
सम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है।'” 
प्राकृतिक नियमों और अधिकारों से बंधी सुसज्जित लॉक की प्राकृतिक अवस्था भ्रातृत्व 
और न्याय भावना से अच्छादित थी। प्रत्येक मनुष्य शांतिपूर्ण और सभ्य जीवन व्यतीत कर रहे 
थ परन्तु प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयों थीं जिनकी वजह से व्यक्ति निरन्तर असुरक्षा और 
अशांति के भय का अनुभव कुरते थे। सेबाइन के अनुसार “प्राकृतिक अवस्था का एकमात्र 


tT FS SRS 
1. Locke, Two Treatise on Government , Part, 2. 


क्र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri 


132 जान लाक 


दोष यह हे कि इसमें मजिस्ट्रेटों, लिखित नियमों, नियत दण्डों की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे 
कि अधिकार सम्बन्धी नियमों को मान्यता दी जा सके।”' 
लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में तीन असुविधाओं का अनुभव करते 
थे जिनके द्वारा प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था में परिवर्तित हो रही 'थी- 
1. व्यवस्थापिका का अभाव- 
प्राकृतिक व्यवस्था में निश्चित कानूनों का अभाव था। प्राकृतिक नियम अस्पष्ट थे। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-अपने विवेक से नियमों की व्याख्या करते थे जिससे सही और गलत नियम का 
अनुमान लगाना कठिन था। 
2. कार्यपालिका का अभाव- 
प्रकृतिक अवस्था में नियमों की सही परिभाषा करने वाला और उसके अनुसार निर्णय 
कर उसको कार्यान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। अतएव सभी अपनी इच्छानुसार नियमों 
को लागू करते थे जिससे संघर्ष की स्थिति आने की संभावना थी। 
3. न्यायपालिका का अभाव- 
प्राकृतिक अवस्था में नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने वाली कोई प्रक्रिया 
नहीं थी। यह अधिकार सभी को प्राप्त था। अतः मतविभिन्नता से विवाद की सम्भावना व्याप्त 
थी। 
इन असुविधाओं के कारण प्राकृतिक अवस्था में सुखी मनुष्यों का जीवन कष्टमय 
हो रहा था। प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था में बदल रही थी। इससे मुक्त होने के लिए 
प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने समझौते के माध्यम से राज्य के निर्माण का विचार किया। 


सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति 


लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण, सद्भावना और सहयोग पर आधारित थी। 
व्यक्तियों पर प्राकृतिक नियमों का शासन था। प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों को लागू करने और 
उसका उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने का अधिकार था। प्राकृतिक अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग 
के अधिकार ने प्राकृतिक अवस्था में अशांति उत्पन्न कर दी थी। सुखमय जीवन कष्टकारी बनने 
लगे थे। उसका कारण था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का 
अभाव। अतः व्यक्तियों ने इन असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के निर्माण पर 
विचार-किया। लॉक -का- कहना था “प्रत्येक मनुष्य-को-दूसरों को दण्डः देने की जो-शक्ति प्राप्त 
है, उसके अनियन्त्रित, अनिश्चित प्रयोग से जो असुविधाएँ उत्पन्न होती हैं, उनसे सुरक्षा प्राप्त 
करने के लिए मनुष्य सरकार के निश्चित कानूनों की शरण में जाता है।” अतः लॉक के मनुष्यं 
ने आपस में समझौता किया। यह समझौता दो भागों में दिखाई देता है। यद्यपि लॉक ने दो समझौते 
का वर्णन नहीं किया है परन्तु उनके विचारों में नागरिक समाज और शासन दो वस्तुएं दृष्टिगोचर 
होती हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति परस्पर समझौता करते हैं और नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। 
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इस समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ समझौता करता है और अपनी सम्पत्ति, 
व्यापक अर्थ में जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति को बाह्य तथा आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखने 
का आश्वासन देता है। इस समझौते द्वारा व्यक्ति अपने आप प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने, 
उन्हें कार्यन्वित करने तथा उनको भंग करने वालों को दण्ड देने का अधिकार किसी एक व्यक्ति 
को नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण व्यक्तियों को सामूहिक रूप से सौंप देता है। समझोते के दूसरे भाग में 
वह शासन (राज्य) की स्थापना करता है। व्यक्ति इस समझौते द्वार अपने जिन अधिकारों को 
राज्य को सौंपता है उनके बदले में उसको समाज से जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के प्राकृतिक 
अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी मिलती है। व्यक्ति इन अधिकारों को राज्य को हस्तांतरित न करके 
मौलिक अधिकारों के रूप में अपने पास रखता है ताकि वह राजनीनिक शक्ति को मर्यादित कर 
सके। इस प्रकार लॉक के इस समझौते का स्वरूप सामाजिक है जो सर्वप्रथम व्यक्तियों के परस्पर 
समझौते द्वारा एक समाज का निर्माण करता है और समाज एक राजनीतिक शक्ति- शासन से 
समझौता करता है और उसे सार्वजनिक हित के लिए शासन करने को अनुबंधित करता है। 
सामूहिक हित के विपरीत शासन करने पर सरकार के हाथों में से सत्ता वापस ले ली जाती है 
और नयी सरकार को सौंप दी जाती है। गेटेल का कथन है “लॉक का समझौता विशिष्ट उद्देश्य 
के लिए और सीमित है, हान्स के समझौते के समान व्यापक नहीं।””! 
सामाजिक समझौते-की-विशेषताएँ-- > 
लॉक के सामाजिक समझौते के विश्लेषण से निम्न विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं 
1. दोहरा समझौता- 
लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के अन्तर्गत दोहरे समझौते का अभाव होता 
है यद्यपि लॉक ने स्पष्ट रूप से दो समझौतों का उल्लेख नहीं किया है परन्तु उनके विचारों से 
यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौते द्वारा समाज की स्थापना 
की और इस समाज ने राज्य या शासन की स्थापना के लिए दूसरा समझौता किया। 
2. सर्वमान्य समझौता- 
लॉक का समझौता सर्वसम्म्त समझौता है जो जनइच्छा और सहमति पर आधारित 
है। कोई भी बिना सहमति के इस नवीन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वैपर ने कहा है “वह 
एक ऐसा करार है, जिसके लिए सभी को सहमत होना चाहिए। फिरभी यद्यपि वह सर्वसम्मत 
है, सब पक्षों को बहुमत के निर्णय को मानने के लिए सहमत होना चाहिए, क्योकि जब तक 
लोग बहुमत के शासन के लिए सहमत नहीं होंगे, निर्णय नहीं किये जा सकते और राज्य नहीं 
चेल "संकेता Senseo LPTs Sha Ya) aE DST Sn pu ifees GIN 
3. सर्वकालिक समझौता- 
लॉक का समझौता हान्स के समझौते के समान स्थायी है। उससे कोई भी अलग नहीं 
हो सकता। लॉक के अनुसार “समझौते को स्वीकार करने के बाद कोई भी प्राकृतिक अवस्था 
की स्वतंत्रता में नहीं रह सकता।” लेकिन यह उसी तरह से बाद की पीढ़ियों पर लागू नहीं माना 
जा सकता जिस तरह से यह उसे सम्पन्न करने वालों पर लागू होता है। बाद के लिए लॉक 


1. “Lockes contract was specfic and limited , not general as Hobbes had 
said. "-Gettell. 
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यह कहता है कि अगर आनेवाली पीढ़ियाँ समझौते द्वारा स्थापित व्यवस्था को स्वीकार करती 
हैं तो इसे आगे भी बनाए रख सकती हैं अन्यथा परिवर्तित कर सकती हैं। 
4. पूर्ण अधिकारों का निलम्बन नहीं- 
लॉक के समझौते से व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था के सभी अधिकारों का परित्याग नहीं 
करते, वे केवल तीन अधिकारों का त्याग करते हैं जैसे प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना, 
उसे क्रियान्वित करना और भंग करने वालों को दण्ड देना। वे जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति 
के अधिकारों को अपने पास रखते हैं। बेपर के अनुसार, “यह समझौता कुछ अधिकारों और 
शक्तियों के समर्पण से अधिक नहीं है। इसके द्वारा मनुष्यों के शेष अधिकार सुरक्षित किये जाते 
है। यह हाब्स की भांति सम्पूर्ण नहीं विशेष और सीमित है।”” 
5. नियन्त्रित संरकार- ग 
लॉक का समझौता हाब्स के लेवियाथन के समान एक निरंकुश राजनीतिक शक्ति का 
निर्माण नहीं करता वरन्‌ वह एक नियन्त्रित राजनीतिक शक्ति की स्थापना पर बल देता है। वह 
सरकार पर दो प्रकार के नियन्त्रण को स्वीकार करता है। पहले के अन्तर्गतं व्यक्ति के मौलिक . 
अधिकार आते हैं जिनकों सुरक्षित रखने के लिए राज्य का निर्माण किया गया और दृसरे में 
प्राकृतिक नियम हैं। वह किसी भी दशा में इन निर्णयों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता । स्वयं 
लॉक ने कहा है कि “प्राकृतिक नियम के बंधनों का राजनीतिक समाज में अंत नहीं होता हे ।” 
6. राज्य के प्रति विद्रोह का अधिकार- 
लॉक ने अपने समझौते की विशिष्टता एवं तत्कालीन जनविद्रोह के समर्थन द्वारा राज्य 
शक्ति का विरोध करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया है। उसके अनुसार राज्य ऐसा 
होना चाहिए जो जनहित के लिए कार्य करे, जो कानूनों से नियन्त्रित हो। परन्तु आदि शासक 
जनता के हितों को भूल जाय और स्वेच्छाचारी बनने का प्रयास करे तब जनता उस शासक 
को पदच्युत कर नवीन शासक नियुक्त कर सकती है। लॉक के अनुसार “संमाज अपने पास 
सदैव सम्प्रभु शक्तियाँ रखता है जिसके द्वारा वह अपनी सुरक्षा किसी व्यक्ति या व्यवस्थापिका 
के जनता की सम्पत्ति एवं स्वतंत्रता के अपहरण के मूर्ख और दुष्ट प्रयलों से करता है।” 
7. शक्ति पृथक्करण- 
लॉक के अनुसार तीन कारणों से प्राकृतिक अवस्था में असुविधाएँ थी। इन्हें दूर करने 
के उद्देश्य से ही राजनीतिक समाज की स्थापना की गयी जिसमें व्यवस्थापिका के रूप में एक 
ऐसी संस्था बनायी गयी जो व्यक्ति के आचरण को नियन्त्रित करने के लिए कानून का निर्माण 
करती थी। कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन की व्यवस्था करती 
थी, साथ ही कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दिये गये दण्ड को लागू करती थी। 
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निरन्तर कर्त्तव्य पालन में संलग्न रहना पड़ता था। इसके 
अतिरिक्त लॉक ने तीसरा अंग संघात्मक बताया है, इसका कार्य अन्य राज्यों का समाज के मुकाबले 
अपने समाज के और व्यक्तियों के हित की रक्षा करना है। इस प्रकार लॉक ने शासन के तीनों 
क को अलग-अलग कार्यों में विभाजित कर शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का समर्थन किया 
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प्राकृतिक अवस्था की कङ्गिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से व्यक्ति ने समझौते से 
राजनीतिक समाज का निर्माण किया जो जनसहमति पर आधारित है और जिसका उद्देश्य मानव 
समाज का कल्याण करना है। लॉक ने लिखा है कि राज्यशक्ति को जनकल्याण के नाम पर 
. जनता की सम्पत्ति के संरक्षण, विदेशी आक्रमण से रक्षा तथा राजकीय कानूनों के पालने हेतु 
मृत्युदण्ड जैसे नियम बनाने का पूरा अधिकार है। लॉक का राज्य शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त 
पर आधारित है जिसमें उसने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च सत्ता माना है तथा कार्यपालिका को ऐसी 
सत्ता माना है जिसमें न्यायिक शक्ति निहित है। इसके साथ ही एक संघात्मक शक्ति की विवेचना 
की है, जिसे पर-राष्ट्र संबन्धों की संचालक शक्ति कहा है। लॉक द्वारा प्रतिपादित राज्य विषयक 
सिद्धान्त में निम्न विशेषताएँ दिखाई पड़ती है। 

1. लोकहित का साधन- 

" लॉक के अनुसार राज्य स्वयं साध्य न होकर सार्वजनिक हित का साधन मात्र है। वह 
लोक हित को ध्यान में रखकर दण्डशक्ति का निर्धारण करता है। लॉक का यह मानना है कि 
शासन का उद्देश्य समाज का हित है। 

2. जनसहमति पर आधारित- 

राज्य जनसहमति पर आधारित संस्था है। अतः शासकों के कार्यों को आवश्यक रूप 
से जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यह-तभी सम्भव है जब शासकवर्ग अपने कार्यों से 
जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाएँ अन्यथा जनता को शासकवर्ग के विरुद्ध विद्रोह का 
अधिकार है। 

3. कानून का शासन- 

लॉक ने राज्य को नियमों से बाँधकर रखा है। लॉक का राज्य कानून के शासन का 
प्रतीक है क्योंकि उसके अनुसार कानून के शासन के अन्तर्गत ही नागरिकों के अधिकार सुरक्षित 
हैं। इस सम्बन्ध में उसका कहना है कि “समाज और शासन के उद्देश्यों के साथ निरंकुश, 
स्वेच्छाचारी शक्ति अर्थात्‌ बिना निश्चित स्थापित कानूनों के शासन करने की धारणा कोई संगति 
नहीं रखती!” 

4. सीमित कार्य क्षेत्र- न 

_ लॉक के अनुसार राज्य की सत्ता का रूप पूर्ण सत्ता का न होकर सीमित सत्ता का 
होता है। राज्य को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, शांति और न्यायव्यवस्था के संचालन का कार्य 
करना होता है परन्तु उसकीऽयहें सम्पूर्ण शक्ति प्राकृतिक नियमों और जनहित को ध्यान में रखकर 
नियन्त की गयी है। लॉक ने कहा है “प्रकृति की विधि के दायित्व समाज में समाप्त नहीं 
हो जाते वरन्‌ अनेक विषयों में वे और अंधिक निकट हो जाते हैं तथा मानवीय विधि के द्वारा 
उन के साथ निश्चित दण्ड जोड़ दिये जाते हैं जिससे लोग उनके पालन के लिए बाध्य हो सकें।'” 

इस प्रकार लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के प्रतिपादन में राज्य के ऐसे स्वरूप 
कासमर्थन किया है जो लोकहित का साधन होता है जिसका आधार जनसहमति है तथा जो नियन्ित 
होकर कार्य करता है जिसे हटाने का जनता को अधिकार है। कु 
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हान्स ने राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं किया है जबकि लॉक ने राज्य और 
सरकार को अलग-अलग माना है। लॉक का यह विचार है कि व्यक्तियों के समझौते से राज्य 
का निर्माण होता है परन्तु राज्य को संचालित करने के लिए सरकार बनायी जाती है जो एक 
न्यास (कटे) के रूप में कार्य करती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बाहन का विचार 
है “समझौता के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपना कर लॉक न केवल सरकार के उपर 
जन नियन्त्रण की व्यवस्था करता है बल्कि एक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात का प्रतिपादन 
करना है, अनुभव के आधार पर उस नियन्त्रण का दिन प्रतिदिन विस्तार। 
लॉक के मत मे सरकार का उद्देश्य जनता की सम्पत्ति तथा नागरिक हितों का पोषण 
करना है। लॉक के अनुसार “मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आपको सरकार के 
अधीन रखने का मुख्य्‌ उद्देश्य अपनी सम्पत्ति की रक्षा करना है।” वह आगे लिखता है “मेरा 
विचार है कि राजनीतिक सत्ता को विधि निर्माण का अधिकार है। विधि मे मृत्युदण्ड देने की 
और सम्पत्ति के नियम तथा सुरक्षा के लिए अन्य छोटे मोटे दण्ड देने की व्यवस्था होती है तथा 
समाज की शक्ति का इन विधानों के निष्पादन में उपयोग करने की और वैदिशिक आक्रमण 
से देश की सुरक्षा की व्यवस्था होती है और इनका प्रयोग केवल जनहित के लिए होता है।” 
अतः लॉक के सरकार के निर्माण का उद्देश्य जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानूनों का 
निर्माण करना है। 
लॉक ने शासन पर दो निबन्ध के दूसरे खण्ड के दसवें अध्याय में सरकार के विभिन्न 
अकारों पर प्रकाश डाला है। लॉक के अनुसार यदि शासन. करने और कानून बनाने की शक्ति 
एक व्यक्ति के हाथ मे हो तब शासन के इस रूप को राजतंत्र या एकतंत्र कहा जाता है जो दो 
प्रकार का होता है, वंशानुगत राजतंत्र और निर्वाचित राजतंत्र। यदि शासनसत्ता कुछ चुने हुए 
व्यक्तियों और उनके वंशजो को प्रदान की जाय तब यह धनिकतंत्र या कुलीनतंत्र में परिणित 
होती है और यदि शासन सत्ता तथा कानून बनाने की शक्ति राज्य के बहुमत लोगों के हाथों में 
होती है तब यह प्रजातंत्र कहलाती है। लॉक यह भी मानता है कि आवश्यकता होने पर राज्य 
के इन रूपों को मिलाकर मिश्रित सरकार का निर्माण भी होता है। 
लॉक ने अपनी सरकार के तीन कार्यों का उल्लेख किया है- 
1. न्याय एवं अन्याय तथा सम्पूर्ण विवादों के निर्णण के लिए सामान्य मापदण्ड निश्चित करने 
के व्यवस्थापिका संबन्धी कार्य। 
2. समाज एवं नागरिकों के हितों की रक्षा करने, युद्ध की घोषणा करने, शांति स्थापित करने, 
अन्य राज्यों से संधि करने आदि के कार्यपालिका संबन्धी कार्य। 
3. स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारम्परिक विवादों. का निष्पक्ष निर्णय देने 
सम्बन्धी न्यायिक कार्य। 
इस प्राकर लॉक ने तीन कार्या के सम्पादन हेतु सरकार के तीन अंगों व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका का निर्माण किया है। उसने यह भी कहा है कि तीनों कार्य परस्पर 
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एक दूसरे से पृथक हैं और इन्हें जिन व्यक्तियों के द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा, वे भी विभिन्न 
गुणों से युक्त और अलग-अलग होंगे क्योंकि यदि कानून बनाने वाले, उन्हें कार्यान्वित करने 
वाले एक ही व्यक्ति हुए तो वे समाज के हितों को हानि पहुँचा सकते हैं। लॉक ने कहा है “जिन 
व्यक्तियों के हाथ में विधि निर्माण की शक्ति होती है उनमें विधियों को क्रियान्वित करने की शक्ति 
अपने हाथ में लेने की भी प्रबल इच्छा हो सकती है क्योंकि शक्ति हथियाने का प्रलोभन मनुष्य 
की एक महान दुर्बलता है” इस प्रकार उसने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सत्ता विभाजन 
का प्रस्ताव स्वीकार करके बोंदा और हाब्स के शक्ति के केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को अस्वीकृत 
किया हैं। 
लॉक ने व्यवस्थापिका को कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक रखना चाहा लेकिन 
वह न्यायिक कार्य को कार्यपालिका को साँपने के पक्ष में है क्योंकि उनका यह विचार है कि 
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का कथन है “लॉक के युग में न्याय का कार्य भी कार्यपालिका के ही अधीन माना जाता था। 
अतः लॉक इसके लिए पृथक-न्याय पालिका की व्यवस्था नहीं बताता। निःसन्देह वह पृथक और 
निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है लेकिन न्यायपालिका के पृथक्करण और स्वतंत्रता 
के सिद्धान्त को नहीं मानता।'” 
लॉक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना हे परन्तु वह इसकी निरंकुशता का समर्थक 
नहीं है। उसका यह मानना है कि व्यवस्थापिका के उपर जनता है। व्यवस्थापिका अपने अधिकार 
क्षेत्र में केवल उन्हीं बातों को मान सकती है जो समाज द्वारा उसे सोपी जाती है। सरकार को 
प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार लॉक निरंकुश॒तावाद 
का विरोधी और लोकतंत्र का समर्थक रहा है। उसने राज्य को जनसेवक या संरक्षक संस्था माना 
है जिसका स्वामी व्यक्ति है। 
लॉक का व्यक्तिवाद (Locke's Individulism) - 
लॉक के दर्शन में महत्वपूर्ण स्थूल उसकी व्यक्तिवादिता है। वाहन का यह कहना सही 
है कि लॉक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। “प्रत्येक वस्तु को 
इसप्रकार सजाकर रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुरक्षित रहे।'” वह व्यक्ति को साध्य और 
राज्य को उसके हितों की सुरक्षा के लिए साधन कहता है। लॉक के व्यक्तिवाद की निम्न विशेषताएँ 
ह- 
1. राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु की गयी है। उसका कहना है कि व्यक्ति 
के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं जिनसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस , 
अधिकारों की सुरक्षा के लिए. ही वह राज्य की सत्ता पर अनेक मर्यादाएँ स्थापित करता है। 
* मैक्सी के शब्दों में “लॉक का कार्य राज्य की सत्ता को उपर उठाना नहीं बल्कि उसके 
प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है!” 


र 


1. "It was not his concern to exalt political authority but to describe 
its limitations."--Maxey---Political Philospher. 
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2. लॉक ने अपने दर्शन में राज्य को व्यक्ति का साधन माना है। उसकी दृष्टि में व्यक्ति राज्य 
से श्रेष्ठ है। उसके अनुसार संप्रभुता व्यक्ति में निवास करती है। सरकार एक ट्रस्ट के रूप 
में कार्य करती है। 

3. लॉक का विचार है कि राज्य का निर्माण इसलिए किया गया कि वह व्यक्ति के हितों का 

संरक्षण कर उसे सुखी जीवन ग्राप्त कराने में सहयोग प्रदान करे। जब तक राज्य और 

सरकार इस उद्देश्य से कार्य करते रहेंगे तभी तक उनका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। डनिंग 

का कहना है “व्यक्ति का सुख और सुरक्षा सरकार के अस्तित्व के लिए अनिवार्य ही नहीं 

बल्कि वे उद्देश्य भी हैं जिनके लिए सरकार का निर्माण किया गया है।” 

- लॉक ने राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को विद्रोह का अधिकार देकर उसकी गरिमा को बढ़ाया है। 
राज्य का निर्माण व्यक्ति की आम सहमति से होता है। यदि राज्य अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग करता है तब व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार है। लॉक ने व्यक्ति को 
राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार देकर प्रखर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। 

- राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, लॉक धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्तिवादी है। वह प्रत्येक व्यक्ति को 
धार्मिक दृष्टि से उपासना की स्वतंत्रता देता है। लॉक का विचार है कि धर्म पूर्णतः 
व्यक्तिगत होता है। उसका सम्बन्ध व्यक्ति की आत्मा से है। अतः राज्य को व्यक्ति के 
धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बार्कर का कहना है “लॉक 
में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च श्रेष्ठता स्वीकार करने वाली और सुधार चाहने वाली श्रेष्ठ 
भावना थी।'” Se 

इस अकार लॉक की व्यवस्था व्यक्ति केन्द्रित है। उसने-व्यंक्ति को पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न 
माना है, वह बहुमत के शासन का समर्थक है तथा अत्याचारी शासन का विरोध करने का अधिकार 
जनता को देता है। डनिंग ने उसके व्यक्तिवादी विचारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसका 


सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया है और मैक्सी ने लॉक के व्यक्तिवाद को अजेय 
राजनीतिक तथ्य बताया है। 


> 


um 


लॉक का राजनीतिक. विचारधारा में योगदान 


. मैक्सी के अनुसार- “लॉक का स्थान उन थोड़े से राजनीतिक विचारकों में है जिनके 
विचारों का कभी लोप नहीं होगा।” लॉक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने न केवल राजनीतिक 
दर्शन बल्कि औरश्यी अनेक क्षेत्रों को अपने अनुपम विचारों से प्रभावित किया है। राजनीतिक 
$ विचारधारा के क्षेत्र में उसके अमूल्य योगदान को निम्न आधारों पर दर्शाया जा सकता है-- 
' 1. आगमनात्मक पद्धति- 
£ प्राचीन विचारक अरस्तू कें आगमनात्मक पद्धति को आगे बढ़ाने का श्रेय लॉक को प्रदान 

किया जाता है। लॉक ने मानव ज्ञान और आचरण की इन्द्रियों के आधार पर व्याख्या की है तथा 
आचरण के नियम अनुभव के आधार पर निर्धारित किए हैं। वह यह मानकर चलता है कि 


अमस्त शान का संचय अनुभव होता है। उसकी अनुभव पर आधारित यह पद्धति वैज्ञानिक 
पद्धति से मिलती जुलती है। 
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2. मानव स्वभाव- ` 
लॉक ने हान्स के विपरीत मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया है। इंग्लैण्ड की रक्तहीन 
क्रान्ति की घटना ने लॉक के मानव स्वभाव को प्रमाणित किया है। लॉक ने मनुष्य को विवेकशील 
प्राणी माना है। उसका विश्वास है कि मनुष्य परोपकारी, सद्गुणी, कर्ततव्यशील और नैतिक प्राणी 
है। जोन्स ने लिखा है “हान्स के समान मानव स्वभाव के संबन्ध में मानवद्वेशी दृष्टिकोण अपनाने 
के बजाय लॉक का विश्वास है कि मनुष्य मूलतः अच्छे, शांतिप्रिय, सामाजिक और स्वशासन 
की योग्यता वाले होते हैं।”” 

3. प्राकृतिक नियम- 

लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का शासन होता है। ये नियम 
मनुष्य के लिए वंधनकारी होते हैं। यह सिद्धान्त इस बात को स्पष्ट करता है कि चूँकि सब व्यक्ति 
समान और स्वतंत्र हैं इसलिए किसी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति 
को हाँनि पहुँचाने का अधिकार नहीं. है। 

4. प्राकृतिक अधिकार- 3 

डनिंग का कहना है “राजनीतिक सिद्धान्त को लॉक का सर्वप्रमुख योगदान है- 
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त।'”' उसने जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति को मौलिक अधिकारों 
के रूप में घोषित करते हुए यह कहा कि राज्य का प्रादुर्भाव इनकी रक्षा करने के लिए हुआ 
है। राज्य इन अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो जनता को 
उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। वह स्पष्ट करता है कि राज्य निरंकुश नहीं हो सकता 
तथा नागरिकों को प्राकृतिक मौलिक अधिकार प्राप्त है जिसे आज सभी प्रगतिशील देशों ने स्वीकार 
किया है। ८ 
5. राज्य मानवीय संस्था- - 

हाब्स के पूर्ववर्ती विचारकों ने राज्य के दैवीय सिद्धान्त की व्याख्या की है। लॉक ने 
इन विचारों का खण्डन किया है। उन्होंने शासन पर दो निबन्ध के प्रथम खण्ड में कहा है कि 
राज्य दैवीय संगठन नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संस्था है। राज्य को मानवकृत संस्था 
बताना यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक अमूल्य निधि है। 
` 6. शक्ति विभाजन का सिद्धान्त- 

सर्वप्रथम पालिवियस ने शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर विचार किया था परन्तु उसे 
सुस्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लॉक को प्राप्त है। लॉक ने सर्वप्रथम शासन 
के तीनों अंगों के अलग-अलग कार्यों का उल्लेख करते हुए उसे जनहित के लिए अलग रखने 
'की बात स्वीकार की है जिसे आगे चलकर मांटेस्क्यू ने स्वीकार किया और जिसका व्यावहारिक 
रूप अमेरिकन संविधान में दिखायी देता है। . 
` 7. संप्रभुता- ; 
लॉक लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धान्त से भी जाना जाता है। उसका कहना है कि प्रभुसत्ता 
7. "The most distinctive coniribution of Locke to political theory 

is his doctrine of Natural Righis."-- Dunning. 
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शासक में नहीं, जनता में निहित होती है और जनता ही अपने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए उसे शासक को प्रदान करती है। लॉक की संप्रभुता न तो निरपेक्ष है और न अविभाज्य 
बल्कि यह जनता और शासक के बीच दिखायी देती है। 
8. व्यक्तिवाद- 
मैक्सी ने कहा है “लॉक का अमर योगदान यह है कि इसने संसार को व्यक्तिवाद 
का व्यवस्थित, तर्कशील और कार्यान्वित किये जाने योग्य दर्शन प्रदान किया है।” लॉक मूलतः 
व्यक्तिवादी है। वह राज्य को व्यक्ति की इच्छा पर आधारित बताता है। वह जनता को धार्मिक 
रूप से भी स्वतंत्र घोषित कर राज्य को हस्तक्षेप करने से रोकता है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 
का पोषण करता है। गेटेल ने भी कहा है “लॉक ने व्यक्तिवाद की आधुनिक भावना का प्रतिनिधित्व 
किया है।'” 
लॉक के विचारों की आलोचना (Criticism of Locke’s Theory)- 
लॉक के राजनीतिक दर्शन में त्रुटियॉ और असंगतियों का समावेश है जिसे लॉक स्वयं 
नहीं समझ पाये थे। सेबाइन का कहना है “लॉक के राजनीतिक दर्शन की तर्क परक्‌ त्रुटियों 
का प्रधान कारण यह कि-लॉक इस बात को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सका कि क्या मूलभूत 
है और क्या आनुशंगिक है।” लॉक के राजनीतिक विचारों की निम्न आधारों पर आलोचना 
की जाती: हे-- 
1. मानव-स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण- 
हाब्स की ही भांति लॉक ने भी अतिवादी अवधारणा को स्वीकार किया है। लॉक 
'का मनुष्य अत्यन्त विवेकी है, शांतिप्रिय है, यह केवल कल्पना में ही सम्भव है यथार्थ में नहीं। 
लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी जिसमें सभी सुखी थे,यह तर्कसंगत नहीं है 
न जन.समुदाय कभी भी इतना शांत, सामाजिक और नैतिक नहीं रहा है जैसा लॉक ने 
. कहा है। 
2. प्राकृतिक नियम और अधिकार तर्क संगत नहीं है- : 
लॉक ने जिन प्राकृतिक नियमों और अधिकारों का वर्णन किया है उसे स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। सेबाइन का मत है “इस बात का कोई अनुभूतिसिद्ध प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता कि सामाजिक और राजनीतिक संबन्थो से अलग भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और 
उस्नम्पत्ति के प्राकृतिक अधिकार होते है।” अतः लॉक के ये नियम और अधिकार सत्यता की 
*+कसौटी पर निर्धारित-नहीं किये जा सकते। 
` +२3. राज्य के अधिकारों को सीमित करना- 
लॉक ने व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रबल समर्थन के कारण राज्य के अस्तित्व को सीमित 
कर दिया है। लॉक का राज्य केवल एक न्यास है जो व्यक्ति की इच्छानुसार कार्य करने को बाध्य 
: है। उसका.राज्य पुलिस का कार्य करने वाला राज्य बन जाता है। वह लोक कल्याणकारी योजनाओं 
से दूर हो जाता है जो आज के संदर्भ में उचित नहीं है। 
4. शक्ति पृथक्करण गलत सिद्धान्तों पर आधारित- द 
लॉक ने व्यवस्थापिका को कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक रखा है। इसके 
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साथ ही उसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक साथ काम करने को कहा है। माऱ्टेस्क्यू 
ने शासन के तीनों अंग को पूर्णतया अलग निर्धारित किया है तथा एक दूसरे पर नियंत्रण लगाने 
के लिए शक्ति संतुलन को भी स्वीकार किया है। 
5. व्यक्तिवाद की अतिशयता विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करती है- 
लॉक की व्यक्तिवादिता के विषय में प्रोफेसर वाहन ने कहा है “लॉक की प्रणाली 
में प्रत्येक वस्तु का केन्द्र व्यक्ति है। उसमें प्रत्येक वस्तु का निपटारा इस ढंग से किया गया है 
कि उससे व्यक्ति की प्रभुता सुरक्षित बनी रहे!” व्यक्ति की प्रभुता की सुरक्षा के नाम पर लॉक 
ने व्यक्ति के अधिकारों को राज्य से श्रेष्ठ बताया है। दूसरी ओर उन्होंने व्यक्तियों को सरकार 
की जाँच करने का अधिकार देने के साथ-साथ विद्रोह करने का अधिकार भी दिया है। इस प्रकार 
लॉक ने व्यक्तिवाद को विद्रोह का लाइसेंस प्रदान किया है। गिलक्राइस्ट ने कहा है “लॉक यह 
देखने में असफल रहे कि विद्रोह कितना भी वांछनीय क्यों न हो, अवैध ही होता है।” 
6. प्रभुसत्ता को समाज और व्यवस्थापिका दोनों में मानना असंगत है- 
लॉक ने एक स्थान पर कहा है कि व्यवस्थापिका प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च सत्तावान 
होती है, वहीं दूसरी ओर वह कहता है कि समाज को सदैव एक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त रहती है। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभुसत्ता कहाँ निवास करती है उसे वह स्पष्ट नहीं कर सका। शासन 
अथवा उसके किसी अंग को प्राप्त प्रभुसत्ता वैधानिक होती है क्योंकि वह उसे राज्य के विधान 
के अनुसार प्राप्त होती है परन्तु इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की प्रभुता भी होती है जिसे 
राजनीतिक प्रभुता अथवा जनता की प्रभुता कहा जाता है। 
लॉक की विचारधारा मध्यकालीन राजनीतिक परम्परा की अनोखी देन है जिसके 
अन्तर्गत राज्य की शक्ति सम्पन्नता को समाज के लिए अनिवार्य माना जाता रहा है। लॉक व्यक्ति 
के हितों के साधक रहे हैं। बेपर ने उचित ही कहा है “लॉक की वाणी एक महान (मध्यकालीन) 
परम्परा की अंतिम महान वाणी तथा दूसरी महान (व्यक्तिवादी) परम्परा की पहली वाणी है।'” 
प्रश्‍न- 
1. लॉक के प्राकृतिक अवस्था व मानव स्वभाव सम्बन्धी विचारों को समझाइये। 
2. लॉक के प्राकृतिक अधिकार व सामाजिक समझौता सम्बन्धी विचारों की विवेचना 
¬ कीजिये। र 
3. लॉक एक व्यक्तिवादी विचारक है।'” इस कथन को समझाइये। 
“4. हॉब व लॉक सामाजिक समझौता सम्बन्धी विचारों को कलात्मक वर्णन कीजिए! 


क . 
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जीन जेक्तस कूसो. 


-बे मळू राय 


जीवन परिचय 


“मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है।”” 

सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त के प्रतिपादकों में पाश्चात्य जगत के तीन प्रसिद्ध विचारकों 
में थॉमस व जॉन लॉक के बाद जीन जैकस रूसो का नाम आता है। उन्होंने उन परिस्थितियों 
में अपने समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जब निरंकुशता का वातावरण सर्वत्र व्याप्त 
था! “राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से 
कोई विचारक इतना निष्ट रुप से सम्बद्ध नहीं है जितना कि रूसो।””* रूसो द्वारा प्रतिपादित 
सामाजिक सिद्धान्त-मनुष्य की प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबन्ध, हाब्स के सिद्धान्त 
से भिन्न और लॉक के सिद्धान्त से मिलते जुलते हें। जहाँ हॉब्स ने निरंकुश राज सत्ता का समर्थन 
किया है और लॉक एक मर्यादित राज सत्ता का समर्थक है वहीं रूसो लोकतांत्रिक व्यवस्था का 

समर्थक माना जाता है। 
रूसो का जन्म सन्‌ 1712 में जिनेवा के गणतन्त्र में हुआ था। जन्म के समय ही 
उनकी माँ का देहान्त हो गया था। उनके पिता का नाम आइजक रूसो था जो एक कुशल घड़ी 
साज थे परन्तु उन्होंने अपने पुत्र का उचित पालन-पोषण नहीं किया। उनमें उत्तरदायित्व की 
भावना न थी इसीलिए उन्होंने रूसो की नियमित शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने अपने 
पुत्र को अपने अवांछनीय व्यसनों का साथी बना लिया। वह बालक रूसो से-रात में काफी देर 
तक रोमांचकारी और अवांछनीय पुस्तकें पढ़ावाकर सुनता था जिसका पुत्र की कोमल भावनाओं 
पर बुरा प्रभाव पड़ा। दस वर्ष की आयु में रूसो को अपने पिता के संरक्षण से भी वंचित होना 
पड़ा । अत; बालक रूसो को अपने चाचा का संरक्षण लेना पड़ा।एक पाशविक और निर्दयी 
संगतराश के अधीन तीन वर्ष तक रूसो ने कार्य किया जहाँ से उन्होंने चोरी करना और झुठ 


1. Man is born free and everywhere he is in chains.- Rausseanu, Social 
Contract. 

2. “No one in the history of Politeal theory is more strongly identified with 
the problem of equality and the belief in the Commom man than 


Rousseau. "- Carl Fredrich. An Introdueli itical Theory. 
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बोलना सीख लिया। एक रात रुसो को नगर से लौटने में देर हो गयी तो अपने मालिक के 
दण्ड के भय से उन्होंने जिनेवा छोड़ दिया!  . FE 

16 वर्ष की आयु से रुसो निरउद्देश्य भटकते रहे और यह जीवन लगभग 14 वर्षों 
तक चला। सन्‌ 1742 में उन्होंने फ्रांस दूतावास में नौकरी कर ली परन्तु बुरी आदतों के कारण 
उन्हें केवल दो वर्ष में इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। अपने दुश्चरित्र, मिथ्याभाषी आचरण के 
कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस अवधि तक रुसो ने जीवन में कुछ 
भी नहीं प्राप्त किया। र 

अक्टूबर 1749 की एक घटना ने रुसो की मानसिक क्षमता को चमकने का अवसर 
दिया। डिजॉन की अकादमी (4८०५९) 01 ००) ने एक निबन्ध प्रतियोगिता की घोषणा 
की। निबन्ध का विषय था “विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को पथभ्रष्ट करने में योग 
दिया है या उसकी विशुद्ध करने में।” रुसो ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अपने जीवन 
के कटु अनुभवों के आधार पर उन्होने प्रतियोगिता के लिए लिखे गये निबन्ध में कहा कि विज्ञान 
और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है अतः यर्दि अपने जीवन को सरल, 
सुखी और सद्गुणी बनाना हो तो उसे पुनः प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। अपने निबन्ध 
में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि “हमें फिर से अज्ञान, भोलापन व निर्धनता दे दो, केवल 
वे ही हमें सुखी बना सकते हैं।”” निबन्ध प्रतियोगिता में रुसो को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 
रुसो के निबन्ध ने फ्रान्स में ऐसी हलचल पैदा कर दिया जिसने फ्रांस की प्रसिद्ध क्रांति का वीजारोपण 
किया। उक्त अकादमी ने पुनः सन्‌ 1754 में एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका 
विषय था “असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला” (Discourse on the origin 
and Foundation of Inequali(/) | इस प्रतियोगिता के लिए रुसो ने जो निबन्ध लिखा, 
उसमें उसने असमानता का मूल कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति को माना। उन्होंने लिखा कि “वह 
प्रथम व्यक्ति नागरिक समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने किसी एक भू-भाग पर अपना 
अधिकार जमाकर यह कहना प्रारंभ किया कि “यह भूमि मेरी है” और जिसे उसके इस कथन 
को मानने वाले सीधे सादे व्यक्ति मिल गये।”” इस प्रतियोगिता में रुसो को कोई पुरस्कार नहीं 
प्राप्त हुअ, अतः व्यथित रुसो ने सन्‌ 1762 में पेरिस छोड़ दिया। जीवन के शेष वर्षों को 
खानाबदोशों की तरह व्यतीत किया। इसी :बीच इंग्लैण्ड के ह्यूम के निमन्त्रण पर झलैण्ड भी 
गये जहाँ ह्यूम तथा बर्क से उनकी मित्रता हो गयी परन्तु शीघ्र ही रुसो का उन पर से विश्वास 
उठ गया। अतः इग्लैण्ड छोड़कर फ्रांस चले गये और वहीं सन्‌ 1778 में उनकी मृत्यु हो गयी। 


रूसो की रचनाएँ 
रूसो ने अनेक अन्य और निबन्ध लिखे जिनमें मुख्य निम्नलिखित है-- 


1. Has the progress of science and Arts contributed to corruptor purify mor- 


a1? -1749 ह 
2. Discourses on Arts and Science -1749 
3. Discourses on the origin and Foundation of the Inequalites of Man - 


1754. 
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4. Introduction to Potitical Economy- 1758. 
5. Social Contract - 1762 
6. Emile - 1762 
उपरोक्त सभी अन्थों में सामाजिक अनुबन्ध (5०८ c०॥३८) सबसे अधिक 


महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में आत्म चरित्र सम्बन्धी अन्थ 
(Confession) लिखा तथा कोर्सिका और पोलैण्ड का संविधान भी लिखा है। 


रूसो के विचारों की पृष्ठभूमि 


प्रत्येक काल में नये विचारकों का प्रादुर्भाव उन परिस्थितियों का परिणाम होता है जहाँ 
उनका जन्म होता है और जहाँ वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रुसो भी अपने समय के 
. देशकाल से प्रभावित रहे। उनके विचार भी परिस्थितियों की उपज हैं। रुसो के विचार निर्माण में 
निम्न तत्व उत्तरदायी रहे हैं- 
1. राज्य के दैवीय सिद्धान्त का प्रभाव- 
रुसो के जन्म के समय राज्य का वातावरण निरंकुश था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि 
माना जाता था। राजा की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति ईश्वरीय आज्ञाओं की तरह करते थे। व्यक्ति 
को राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं था तथा लोगों की यह मान्यता थी कि राजा ईश्वरीय 
प्रतिनिधि है, उसमें ईश्वरीय गुण पाये जाते है। अतः वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी भी 
तरह कर सकता है। राज्य के दैवीय सिद्धान्त के प्ररिणामस्वरूप राजा तथा उसके निकटतम व्यक्तियों 
ने समाज के बहुत बड़े भाग का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था और सामान्य जनता अभावों 
से अस्त होने के वाद भी विरोध न कर पाने की स्थिति में थी। रुसो ने यह समझा कि इस प्रकार 
के सामाजिक वातावरण के निर्माण का मूल कारण राजा की निरंकुश सत्ता है जो राज्य के देवत्व 
सिद्धान्त पर आधारित है। अतः उसने राज्य के दैवीय सिद्धान्त का विरोध किया और इस बात 
का प्रतिपादन किया कि राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संस्था है जिसका उद्देश्य मनुष्यों का हित 
करना है। यही कारण है कि रुसो के राज्य का लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्त राज्य के दैवीय सिद्धान्त 
के विरोधस्वरूप उत्पन्न हुआ है। 
2. राज्य के भौतिकवादी स्वरूप का प्रभाव- 
रुसो के पूर्ववर्ती विचारों ने राज्य को मशीनी स्वरूप प्रदान किया था जिनके अनुसार 
याज्य एक ऐसी मशीनरी है जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी हितों की रक्षा के लिए किया है 
तथा जिसे उद्देश्य पूरा कर पाने में असफल होने की स्थिति में परिवर्तित या समाप्त किया जा 
सकता है जिससे राज्य का अस्तित्व केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना हुआ 
था। रुसो ने राज्य के इस स्वरूप का विरोध किया और स्पष्ट किया कि राज्य एक मशीन न 
होकर व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है जो सावयवी सिद्धान्त पर आधारित है जो व्यक्ति के सहयोग 
से संचालित होती है। अतः राज्य के भौतिकवादी स्वरूप का रूसो ने विरोध किया और नये 
सिद्धान्तो का निर्माण किया। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya $आांजीमाजैकस रूसो।१ and eGangotri 
3. व्यक्तिवादी नीति का प्रभाव- 
लॉक ने राज्य के जिस रूप का निर्माण किया था वह व्यक्तिवादी स्वरूप था जिसमें 
राज्य का कार्य व्यक्ति के हितों की साधना करना माना जाता रहा है। साथ ही व्यक्ति के कायो: 
में न्यूनतम हस्तक्षेप करना है। इस नीति से समाज में अव्यस्था उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक 
रही है क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल का शोषण करते और राज्य अपने सिद्धान्तो के कारण 
व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करते है। रुसो ने लॉक के सिद्धान्तो का परिणाम समझा 
और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक ऐसे राज्य के निर्माण पर बल दिया जो व्यक्ति की सहयोगी 
संस्था हो तथा व्यक्तिगत न होकर सामूहिक संस्था हो। इस प्रकार रूसो ने राज्य के जिस स्वरूप 
का निर्माण किया वह व्यक्तिवादी नीति के विरोधस्वरूप जन्मा है। 
4. पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव- या 
ऐसा कहा जाता हे कि रुसो ने लॉक से आरम्भ किया और अरस्तू तथा प्लेटो में 
अन्त किया। प्रो0 वार्कर ने लिखा है “रुसो ने आरम्भ तो अवश्य लॉक से किया पर लौटकर 
वे प्लेटो के रिपब्लिक तक पहुँचे और फिर आगे बढ़कर हीगल की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।? 
` प्लेटो और अरस्तू ने व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व में समाहित कर राज्य के हित में ही व्यक्ति 
के हित को देखने का प्रयत्न किया था। उनकी दृष्टि में समाज राज्य से भिन्न कोई वस्तु हो ही 
नहीं सकता था। रुसो ने भी यही कहने का प्रयत्न किया। प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति से 
प्रधान है।” रुसो ने इसी बात को थोड़े परिवर्तन रूप में कहा था 'नागरिक एक मानव से प्रधान 
है।” रुसो ने सामान्य इच्छा के आधार पर जिस लोकतंत्र का प्रतिपादन किया वह मूलतः यूनानी 
नगर राज्यों के लोकतंत्र से प्रभावित था। हॉब्स ने निरंकुश सत्ता की निरपेक्षता के समर्थन में 
संविदा के स्वरूप का निर्धारण किया। रुसो ने बहुमत की निरपेक्षता के समर्थन में उसके अनुकूल 
संविदा का निर्माण किया। रुसो ने व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध का निर्धारण हॉब्स के समान 
ही किया है। रुसो पर मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का भी प्रभाव पड़ा है। 
5. तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव- म; 
रूसो अपने को स्विट्जरलैण्ड का नागरिक कहने में गर्व 'का अनुभव करते थे। उन्हे 
अपने देश की शासन पद्धति पर गर्व था। इसीलिए वहाँ की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली 
को ही उन्होंने प्रजातंत्र का आदर्श माना था। दूसरी ओर वे फ्रांस के शासन की दुर्व्यवस्था से 
भी प्रभावित थे। वहाँ के नागरिकों के शोषण तथा अत्याचार का उन्होंने अनुभव किया था और 
यह निष्कर्ष निकाला था कि भौतिकवाद से मानवता का पतन हो रहा है। यद्यपि नागरिक प्रचीन 
अवस्था में नहीं पहुँच सकता परन्तु अच्छी व्यवस्था से अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। 
स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व संदेश देकर उन्होंने फ्रांस की क्रांति का बीजारोपण किया था 
और एक ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आधार-शिला रखी थी जो आज भी विश्व में सर्वमान्य 
है। ; क 
मानव स्वभाव (Human Nature)- 
मानव स्वभाव के सम्बन्ध मे रुसो की धारणा प्लेटो और अरस्तू की धारणा से मेल 
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खाती है। उसने मनुष्य को.एक सामाजिक प्राणी माना है। इस दृष्टि से वह हाब्स और लॉक 
से भिन्न है। जहाँ हान्स ने मनुष्य को क्रूर, हिंसक, दुष्ट बताया है और लॉक ने मनुष्य को शांतिप्रिय, 
वहीं रुसो ने दोनों से भिन्न विचार स्पष्ट किया है। उनका यह मानना है कि मनुष्य कभी भी अपने 
साथियों का बुरा नहीं चाहता है। उसकी प्रकृति पशुओं जैसी नहीं होती, लेकिन जब भौतिकवादी 
नीति के कारण वह अपने अच्छे गुणों का लोप कर देता है तभी वह अव्यवस्थित जीवन व्यतीत 
करता है। रुसो यह मानता है कि पतन की ओर अग्रसर व्यक्ति को सुधारा जा सकता है क्योंकि 
प्रकृतितः वह अपने सहयोगियों से प्रेम करता है। 
रुसों की विचारधारा के अनुसार मानव स्वभाव दो प्रवृत्तियों का परिणाम है जो उसे 
प्रकृति से ही प्राप्त है- | 
1. आत्मप्रेम या आत्मरक्षा की भावना (Self love or instinct of self Presevation) - 
मनुष्य सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करता है। वह सबसे पहले अपना हित चाहता 
है। वह अपने हित या आत्मरक्षा,की भावना कभी भी भूल नहीं सकता। वह जीवन में जो कार्य 
करता है, वह इसी निजी हित की प्रेरणा से प्रेरित होकर करता है। 
2. सहानुभूति अथवा सामाजिकता (Sympathy of the Gregarions instinct)- 
व्यक्तिगत के अलावा मनुष्य के हृदय में सहानुभूति या सामाजिकता की भावना होती है। 
वह प्रकृतितः एक दूसरे से मिलकर रहना चाहता है और परस्पर सहयोग से जीवन को ऊँचा 
करना चाहता है। यह विचार अरस्तू के विचार से प्रभावित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 
वह समाज के बाहर देवता या पशु है। 
रुसो के अनुसार मनुष्य की ये दोनों प्रवृत्तियां लाभकारी हैं इनसे युक्त स्वभाव का 
व्यक्ति प्रकृतितः अच्छा होता है परन्तु रुसो का यह विश्वास है कि व्यक्ति के जीवन में अनेक 
ऐसे अवसर आते हैं जब इन दोनों अवृत्तियों में टकराव उत्पन्न होता है और व्यक्ति निर्णय कर 
पाने की स्थिति में नहीं होता। वह ऐसा कार्य करना चाहता है जो उसके लिए तो लाभकारी 
हो साथ ही अन्य को भी हानि न पहुँचाये। उस स्थिति में एक समन्वयकारी विचार उत्पन्न होता 
है जिसे रुसो अन्तः प्रेरणा या अन्तरात्मा की आवाज कहता है। यह एक ऐसी भावना है जो 
मनुष्य को अपने तथा अन्य व्यक्तियों के लिए उचित कार्य करने की इच्छा जागृत करती है। 
यह अंतः प्रेरणा विवेक या बुद्धि (२९३७००) के मार्गदर्शन में कार्य करती है। रुसो के अनुसार 
मनुष्य के लिए यह सब प्राकृतिक है। चेपर के कथनानुसार- “प्राकृतिक मनुष्य एक ऐसा मनुष्य 
होगा जिसमें शक्तिशाली और गतिमान विवेक सफलतापूर्वक आत्मप्रेम और सहानुभूति अंतःकरण 
में सामन्जस्य स्थापित कर देगे। अप्राकृतिक मनुष्य में यह प्रवृत्तियाँ विकृत एवं दलित होती है 
और अन्तःकरण सुप्त एवं विवेक पथभ्रष्ट होता है! 
विवेकशील प्राणी नं केवल मौलिक प्रवृत्तियो में समन्वय करता है अपितु अपना पूर्ण 


जजर्‍र्‍2र्‍/र्‍र्‍र्‍- 
- The natural man will be one whom strong consience and steadfast reason 

- have successfully harmonized self love and Sympathy. the unnatural man 
one in whom these elemental instinct have been warped orsuppressed; 
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विकास भी करता है। समाजं और संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है।समाज 
में ही रहकर मनुष्य कार्य करने की स्वतंत्रता का उपभोग करता है। रुसो का मत है कि “बिना 
समाज के मनुष्य को मनमानी करने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है परन्तु उसकी स्थिति वास्तविक 
स्वतंत्रता की नहीं होती तथा वास्तविक स्वतंत्रता उसे तभी प्राप्त होती है जब समाज में रहते 
हुए उसे कुछ कर्त्तव्यो के पालन के साथ-साथ कुछ ऐसे अधिकारों के प्रयोग का अवसर भी प्राप्त 
होता है, जो उसे समाज में बिना रहे प्राप्त नहीं हो सकते!” समाज में व्यक्ति को अपने वास्तविक 
विकास के लिए प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वह अपने विवेक से इनका प्रयोग करता है 
और पूर्णता प्राप्त करता है। रुसो के अनुसार समाज के माध्यम से पूर्णता प्राप्ति ही मानव का 
अंतिम लक्ष्य है परन्तु वह इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि वह समाज के प्रति 
सही व्यवहार का पालन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि मनुष्य का आत्मप्रेम उसे घमण्डी 
बना देता है जिससे उसके जीवन में अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। घमण्ड मनुष्य के विवेक 
को भड़काता है और उसकी वास्तविक प्रकृति को विस्मृत करा देता है। वेपर के शब्दों में- “घमण्ड 
से सभी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। सम्पूर्ण विश्व के मनुष्य इसके जाल में फैंस जाते हैं, घमण्ड 
मनुष्य के विवक को उस समय तक भड़काता है जब तक वह अपनी वास्तविक प्रकृति नहीं 
छोड़ देता। वह एक सर्वाधिक अनुत्तरदायी और उचित सहायक है।'”' घमण्डी प्रवृत्ति का त्याग 
करने से ही मनुष्य अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति की ओर लौट सकता है। उसे गर्व त्याग कर अपने 
आत्मप्रेम तथा सहानुभूति को विकसित करना चाहिए। इस प्रकार रुसो के विचार में मानव स्वभाव 
की निम्न विशेषताएं या लक्षण है-- . - 
. रुसो मनुष्य को एक श्रेष्ठ प्राणी स्वीकार करता है। 
. उसमें यदि स्वार्थ प्रेम है तो परमार्थ प्रेम की भावना भी पायी जाती है। 
- वह स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता है तथा दूसरों की स्वतंत्रता का पोषक है। 
. वह निर्भय, शांतिपूर्ण तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। 
« वह बुराइयों से दूर है परन्तु भौतिकवादी नीति उसे अहंकारी बनाती है जो उसकी पूर्णता 
में बाधक है। : 
. रुसो यह मानता है कि यदि समय पर उपचार किया जाय तो मनुष्य की विकृतियाँ लुप्त 
होकर स्वाभाविक प्रकृति में परिवर्तित हो सकती है। 


_प्रकृर्तिक अवस्था 


रुसो एक समझौतावादी विचारक था। उसका यह विश्वास था कि राज्य व्यक्तियों के 

समझौते का परिणाम है न कि दैवीय अर्थात राज्य की स्थापना के पूर्व एक ऐसी अवस्था थी 
जब राज्य नहीं था जिसे राज्यविहीन अवस्था या प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। रुसो ने राज्य 
1. From pride all evil has grown and gone ranging round the world 


` devouringmen, Pride reduces reason herself until for getting man's true 
nature, She proves. the most reckless and irresponsible at guides." Waper 


Pol.. Thought. 
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की उत्पत्ति से पहले की जिस प्राकृतिक अचस्था का प्रतिपादन किया है उसे तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है। पर 
Re प्राकृतिक अवस्था (Primitive State of Nature)- 
प्रारंभिक अवस्था में राज्य नहीं था और मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन 
एकाकी और पशु तुल्य था। वह अपने आप में संतुष्ट तथा चिन्तारहित था। असमानताओं के. 
अन्थ में रुसो द्वारा प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य का चित्रण प्रो0 डनिंग ने स्पष्ट किया है, 
“प्राकृतिक मनुष्य एकाकी वनचारी, पशुओं जैसा संतुष्ट और चिंतारहित जीवन व्यतीत करता था, 
उसका अनिश्चित वास स्थान था, उसकी कोई आवश्यकताएं या इच्छायें नहीं थीं जिन्हें वह पूरा 
करने में असमर्थ हो।” वह वनों में विचरण करता था। कन्द-मूल आदि खाकर संतुष्ट था। 
वैज्ञानिक भाषा के विकास के अभाव में सामान्य चीख पुकार ही उनके वार्तालाप का माध्यम था, 
वह मनुष्य दुःख-सुख, आनन्द-पीड़ा आदि से मुक्त था, उसके पास घर या सम्पत्ति नहीं थी। 
अतः प्राकृतिक अवस्था में एकाकी और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य था। 
_ अर्वती प्राकृतिक अवस्था (Middle State of Nature)- 
आदिकालीन प्राकृतिक अवस्था के पश्चात्‌ मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आयी। यह प्रथम 
अवस्था की भांति सरल और संतुष्ट नहीं थी। मानव जाति के विकास के सांथ-साथ अनेकों 
आविष्कार का जन्म प्रारंभ हुआ। मनुष्यों के रहन-सहन के स्तर में भिन्नता आयी। उनके जीवन 
पर ऋतुओं और जलवायुओं का प्रभाव पड़ा। मनुष्य का जीवन कन्द-मूल-फलों के स्थान पर 
जल में व थल में पाये जाने वाले पशुओं. के आहार पर चलने लगा। शिकार के लिए उन्होंने 
औजारों का निर्माण किया। अग्नि के आविष्कार ने लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। मनुष्यों ने 
एकाकी जीवन का त्याग कर घर बनाकर व्यवस्थित रहना प्रारंभ किया। उनका परिवार बना और 
सम्पत्ति के उदित होते ही उन्हें प्रकृति की समानता को त्यागना पड़ा। परिवारों का सम्पर्क बढ़ा 
और प्रतियोगिताएं जन्म लेने लगी जिससे समाज का निर्माण हुआ। इस प्रकार समाज के जन्म से 
ही असमानताओं का जन्म भी प्रारंभ हुआ परन्तु रुसो के अनुसार यह अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था 
थी क्‍योंकि इसमें पाशविक युग के दोष नहीं थे। प्रो डनिंग ने कहा है कि “यह उसे मानव 
जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था दिखायी दी- इसमें क्रांति की सम्भावना नहीं थी, मनुष्य के लिए 
ठ थी] 
\३-्ूः के बाद प्राकृतिक अवस्था (State of nature after land acquisition) - 
तृतीय अवस्था में भूमि का स्वामित्व प्रारंभ हुआ। कृषि की खोज ने मनुष्यों को परस्पर 
सहयोग करने के लिए बाध्य किया। अतः समाज में दो प्रकार के मनुष्य का जन्म हुआ। एक 
वह जो शक्तिशाली थे, श्रम करते थे, दूसरे वे जो चतुर थे, कम श्रम से अधिक लाभ प्राप्त 
करते थे। इस प्रकार प्रकृति का आर्थिक दृष्टि से घनाड्य और निर्धन वर्ग में विभाजन हो गया! 


1. "The natural man appears first as the soletary savage, living the happy; 
carefree life at brute fixed abode without a trieulate speech with no 
needs or desires that can not be satisfied through the merest insitincts.- 


W. Dunning: History of Political Thaught. 
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रुसो के अनुसार भू-सम्पत्ति की इसी मान्यता के साथ नागरिक समाज अस्तित्व में आया। इस 
सम्बन्ध में उनका यह कथन बड़ा प्रसिद्ध है, “वह प्रथम व्यक्ति नागरिक समाज का वास्तविक 
जन्मदाता था, जिसने किसी एक भू-भाग पर चहारदिवारी बनाकर उसे अपना धताना शुरू कर 
दिया और उसके कथन पर विश्वास करने वाला सीधे सादे लोग भी उसे मिल गये 1” भू-स्वामित्व 
प्रधान समाज में संघर्ष होने लगे। प्राचीन अवस्था में जिन बुराइयों का नाम भी नहीं था, वह 
धीरे-धीरे व्यापक होने लगी। रुसो के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता ने लोगो में कलह, 
द्वेष, हिंसा और युद्ध को बढ़ावा दिया जिससे अराजकता अपने चरम सीमा पर थी। इस प्रकार 
रुसो की यह मान्यता है कि मनुष्य जैसे जैसे तथाकथित सभ्यता के विकास की ओर बढ़ा, प्राकृतिक 
अवस्था में परिवर्तन आया और मनुष्य का पतन होने लगा। 

हाब्स और लॉक की तरह रुसो ने भी प्राकृतिक अवस्था का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण 
नहीं दिया है परन्तु उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो भी बिचार प्रस्तुत किया है, उससे 
रुसो की प्राकृतिक अवस्था के निम्न तत्व स्पष्ट होते हैं- 

1. सर्वप्रथम रूसो का-यह मानना है कि आदिकालीन प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक संतुष्ट 
प्राणी था। प्राकृतिकं नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता था! उस काल का प्राकृतिक 
नियम था “अपने हित को देखो” इसलिए उसे दूसरों से सम्पर्क की आवश्यकता नहीं पड़ी। 
रूसो की दृष्टि में यह अवस्था मनुष्य की स्वतंत्रता की अवस्था थी। 

2. रूसो की यह धारणा है कि दूसरी अवस्था में यद्यपि परिवर्तन आया परन्तु यह सर्वश्रेष्ठ 
अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्यों ने एकाकी जीवन का त्याग किया, आविष्कारों के 
विकास ने उन्हें एक दूसरे के नजदीक प्रस्तुत किया। इस युग में मनुष्य पर नियन्त्रण जिस 
विधि से होना था वह था “अपने हित को देखों, परन्तु दूसरे के हित की हानि कम से कम 
करो।” 

3. रूसो तीसरी अवस्था सम्पत्ति से उत्पन्न असमानता की अवस्था को मानता है। इस अवस्था 

. में प्राकृतिक कानून के स्थान पर शक्तिशाली और धनी वर्ग के कानूनों का उदय हुआ। 
रूसो के अनुसार यह वह अवस्था थी, जिसमें मूलरूप से स्वतन्त्र उत्पन्न मनुष्य पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के परिणामस्वरूप बन्थन युक्त हो गया। रूसो का यह कथन है कि 
“मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है फिरभी प्रत्येक स्थान पर वह बन्धन में है।” यह इसी 


अवस्था की देंन है। 
२-सांपाजिक समझौता 


रुसो एक समझौतावादी विचारक थे। उन्होंने राज्य के दैवीय सिद्धान्त का खण्डन किया 
है और कहा है कि राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संस्था है। जब मनुष्य विकास की ओर अग्रसर 
हो रहा था तो उसने परिवार का निर्माण किया। मानवीय सहयोग पर आधारित समाज का जन्म 


1. "The first man who, having enclosed a piece of ground, be thought 
himself of saying this is mine, and found people simple enough 10 believe 


र = 


a ह 
him, was the real fcunder of civil soceity. 
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हुआ जो शक्ति पर आधारित न होकर सहयोग पर आधारित है। उन्ही मनुष्यों के द्वारा राज्य 
की उत्पत्ति भी परस्पर समझौते पर आधारित है। मनुष्य जिस राजसत्ता के आदेशों का पालन 
करते हैं वह परस्पर समझौते द्वारा ही निर्मित हो सकती है। रुसो ने कहा है कि “चूँकि किसी 
मनुष्य को अन्य मनुष्यों के उपर कोई प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता और चूँकि शक्ति से 
अधिकार की सृष्टि नहीं होती अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य में सब प्रकार के 
बैध अधिकार का आधार संविदायें होती है।'”' 
रूसो ने हॉब्स के राजतंत्र की निरंकुशता के स्थान पर लॉक का अनुसरण किया। 
रुसो ने कहा कि मनुष्यों ने समझौते द्वारा समाज का निर्माण किया। इस समझौते द्वारा एक ऐसे 
समाज का निर्माण हुआ जिसमें सभी मनुष्य समानता के सिद्धान्त से बंधे हुए थे। मनुष्य समानता 
के साथ-साथ स्वतंत्रता और अपनी सुरक्षा भी चाहता था जिसमें धन और जन का विकास हो 
तथा सभी अपने साथियों के साथ मिलकर रहें औरं अपनी इच्छा के आदेशों का पालन कर 
पूर्व की भांति स्वतंत्र रहें। यह केवल समझौते से ही सम्भव था। अतः राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में रुसो का समझौता सिद्धान्त स्वतंत्रता और सत्ता के उचित सामंन्जस्य का सिद्धान्त है। 
रूसो ने कहा कि राज्य की स्थापना के लिए प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों से समझौता 
करते हुए यह कहता है कि हममे से प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको अपनी सम्पूर्ण शक्तियों सहित 
सामान्य इच्छा की एक राशि में एकत्रित कर देते है और हमसब एक अविभाज्य अंग के रूप 
में एक दूसरे को इस सामूहिक संगठन का सदस्य स्वीकार करते हैं। 
इस समझौते में नागरिकों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों का समर्पण कर एक नैतिक संस्था 
की स्थापना की। इस संस्था को विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। इसे राज्य सम्प्रभु कहा गया 
और इसके निर्माताओं को व्यक्ति आदि कहा गया है। प 


--सँमझौते की विशेषताएँ _ 


रूसो के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते से एक सामाजिक सत्ता अर्थात राज्य की 

स्थापना होती, है। रूसो द्वारा प्रतिपादित समझौते की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है- 

(अतिक - कतिक अवस्था की पुनरावृत्ति- क 

मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शांति प्रिय था परन्तु विकास के परिणामस्वरूप असमानताएँ 
उत्पन्न होने लगी थी। इस समझौते के परिणामस्वरूप मनुष्य पुनः प्राकृतिकं अवस्था की स्वर्णमयी 
स्थिति में पहुंच जाता है। साथ ही इस समझते से प्राकृतिक स्थिति के स्थान पर सामाजिक वातावरण 
जन्म लेता है जहाँ पर परतन्त्रता और असमानता का स्थिति समाप्त हो जाती है और सभ्यता 
का विकास होता है। रूसो के अनुसार “समझौते का पहला परिणाम यह होता है कि चूँकि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने आपका समर्पण पूर्णरूप से करता है, परिस्थितियाँ सबके लिए समान होती हैं। 


1. Since no man has a natural authority over other men, and since might 
never makes right, it follows that agreements are the basis for all 
legitimate authority among men. "-Roussea. 
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पर दूसरा परिणेरभि यह होती है चूक परिस्थितियाँ सबके लिए समान होती है -किसी के लिए 
वे भारस्वरूप हों, यह कोई नहीं चाहता।”” - 
2. सामाजिक एकता की स्थापना- कट 
,“/ प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा को अपने सारे अधिकार समर्पित कर देता है अतः वह 
सामान्य इच्छा के आदेशों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं माँग सकता। इस पूर्ण एकता में वह 
अपने आप को स्वतंत्र मानता है जहाँ सभी एक दूसरे के इच्छानुसार सामान्य इच्छा से बंध जाते 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा- शक्ति त्यागकर अंपने आप को सबको सौंप देता है और इस 
प्रकार सामाजिक एकता बनीं रहती है। 
` 3. हानिरहित समझौता- | , 
` समझौते में मनुष्य जो कुछ देता है, उसके बदले वह बहुत कुछ प्राप्त करता है। उसे 
निर्बाध स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो पूर्व में नहीं थी। रूसो का विचार है कि “प्रत्येक अपना 
समर्पण सबको करते हुए किसी को भी अपना समर्पण नहीं करता तथा चूँकि ऐसा. कोई सदस्य 
नहीं होता, जिस पर अन्य किसी को वे ही अधिकार ग्राप्त न हो जो वह अपने उपर दूसरे किसी 
को देता है, अतः परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उतना ग्राप्त कर लेता है जितना वह 
खोता है और जो कुछ उसका है, उसकी रक्षा करने की शक्ति उसे और प्राप्त हो जाती है।””ः 
4. शासक और शासित की समाप्ति- ह 
इस समझौते की एक विशेषता यह है कि इसमें शासक और शासित का मेद समाप्त हो 
जाता हे। प्रत्येक व्यक्ति शासित होने के साथ-साथ शासक भी बन जाता हैं। समझौते द्वारा 
सामान्य इच्छा का जन्म होता है, यह सामान्य इच्छा ही शासक होती है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों 
की इच्छा होती है अतः यह शासक भी है और शासित भी। रूसो न इसे राज्य, सम्प्रभु, नागरिक, 
और प्रजा कई नामों से पुकारा है। ४. 
5. मनुष्य का नैतिक प्राणी होना- ३०; के 
- समझौते द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक जीवन की उच्छश्रृंखलता तथा अनैतिकता से दूर होकर 
नैतिक जीवन बिताने का संकल्प लेता है। समझौते से पूर्व मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता 
था वह उसके अपने व्यक्तिगत हितों पर आधारित था परन्तु समझौते द्वारा उसका हित सार्वजनिक 
हित बन जाता है। रूसो के. शब्दों में “मनमानेपन का स्थान औचित्य ले लेता-है, केवल भौतिक 
प्रेरणा का स्थान कर्त्तव्य की पुकार ले लेती है तथा वह मनुष्य जो पहले केवल अपने स्वार्थ की 


1. “This follows in the first place, because each individual giving himself 
up wholly,the circumstances are equal for all, [9 one has any nterest in 
rendering them burden some for the others'.--Rousseau. 

2. "Each:one in giving hiniself up to all gives himself up to none and as 
there isno associate over whom one does not agree the same rights which 
one gives to him over oneself, it follows that one recieves the equivalence 
of all that one losses and aquires in addition the force to preserve what 
one has. "--Rousseai. * डड त 
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चिंता करता था, अपनी इच्छाओं पर चलने से पहले अपने विवेक से भी काम लेना आवश्यक 
समझने लगता है।”1 
6. वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति- 
रूसो का यह प्रसिद्ध वाक्य है कि “मनुष्य स्वतन्त्र होता है फिर भी वह प्रत्येक स्थान 
पर बंधन में हैं।” यह सामाजिक समझौते कै संदर्भ में ही कहा गया है। रूसो यह स्वीकार 
करता है कि सामाजिक समझौते के द्वारा मनुष्य की परतन्त्रता समाप्त हो जाती है और वह वास्तविक 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। यह स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता होती है जिसमें व्यक्ति स्वनिर्मित कानूनों 
के वशीभूत होकर आचरण करता है। रूसो ने कहा है “समझौते के परिणामस्वरूप उनकी दशा 
पहले से अच्छी हो जाती है।””? 
7. शासन व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना- 
रूसो के समझौते का एक पक्ष व्यक्ति और दूसरा पक्ष समझौते द्वारा निर्मित होने वाला 
समाज है। प्रो0 डनिंग के शब्दों में “समझौते के पक्षों में एक ओर व्यक्ति तथा दूसरी तरफ 
समाज है, और यह तब है जबकि समाज की रचना समझौते द्वारा ही होती है।” अतः यह समझौता 
सामाजिक है। व्यक्तियों ने सामान्य इच्छायुक्त समाज का निर्माण किया। यह समाज कार्यवाहक 
यन्त्र के रूप में सरकार की स्थापना करता है। यह सरकार सामान्य इच्छा के विपरीत नहीं चल 
सकती। यदि वह निरंकुश होने की कोशिश करती है तो उसे परिवर्तित भी किया जा सकता 
है। अतः रूसो की राजसत्ता समाज की सत्ता है, जो किसी व्यक्ति, वर्ग, संस्था या समूह में निहित 
न होकर सम्पूर्ण समाज में निहित है। यह सम्पूर्ण समाज ही सर्वोच्च सत्ताधारी सम्प्रभु है। अतः 
रूसो का सामाजिक समझौता एक सम्प्रभु सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है। 


समझौता सिद्धान्त की आलोचना 


रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धान्त मानव स्वभाव, प्राकृतिक अव्यवस्था का परिणाम 
है। वह यह स्वीकार करता है कि मानव प्रारंभ में स्वतंत्र था, और प्राकृतिक अवस्था स्वर्णिम 
थी परन्तु भौतिकतावाद के विकास के परिणामस्वरूप प्राकृतिक अवस्था पतन की ओर अग्रसर 
होने लगी। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा विकास को ध्यान में रखकर मनुष्य ने समझौता 
किया जिसके फलस्वरूप सर्वोच्च सत्तावान समाज और सरकार का निर्माण हुआ। रूसो के इस 
सिद्धान्त की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। रूसो के सामाजिक समझौते को सिद्धान्त की 
आलोचना निम्न आंधारों पर की जाती है-- 
1. मानव स्वभाव का ज्रुटिपूर्ण अध्ययन- 
रूसो का मानव एक सभ्य और श्रेष्ठ जीवन बिताने वाला मानव था, जो कभी भी 


FN SMR 225 5242 
1. “Appetite gives place to righi, a merely physical impulsion to the 


voice of duty, and man who before had regard only for his own 
_ interests, finds it necessary to consult reason before herekening to 
his desires. "Rousseau. 
2. “There condition as a result of the contract is better than it was 
before.-Rousseau , 
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अपने सपो ही पत ब स ग पर अमल सुक मतथ 
न तो हॉब्स की तरह पूर्णतया अशिष्ट होता है और न ही रुसो की तरह श्रेछ। वह दोनों का 
सम्मिश्रण होता है, जिसे रूसो पूर्णतया स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। 

2. प्राकृतिक अवस्था का दोषपूर्ण अध्ययन- 
रुसो की प्राकृतिक अवस्था प्रारंभिक दौर में सर्वश्रेष्ठ, शांत और आदर्श थी। यह सर्वथा 
सत्य से दूर है। इतिहास का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि कभी भी मनुष्य निःस्वार्थ कार्य 
से प्रेरित नहीं थे। मनुष्यों ने सदैव व्यक्तिगत हितों के आधार पर अपना विकास किया है। प्रत्येक 
अवस्था में निर्बल व्यक्ति का जीवन शक्ति सम्पन्न की इच्छा पर आधारित था। अतः रूसो यहाँ 
भी अध्ययन करने में पूर्ण सफल नहीं हो सके। 
3. आदिम और मध्यम दोनों अवस्थाएँ सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती- 
रूसो की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि उसने पहले आदिम और 
मध्य दोनों ही अवस्थाओं को सर्वश्रेष्ठ माना है। आदिम अवस्था का आदि मानव भाषा, संस्कृति 
विमुख, कन्द-मूल-फल खाकर जीवन व्यतीत करने वाला यदि सर्वश्रेष्ठ था तो उसे भौतिकता 
के विकास की आवश्यकता क्यों हुयी अर्थात्‌ यदि मानव पशु पक्षी की तरह विचरण करता है 
तो वह श्रेष्ठ है और सभ्यता संस्कृति का विकास करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। यह केवल रूसो 
जैसे दार्शनिक की कल्पना ही हो सकती है। आधुनिक विचारक इसे स्वीकार कर पाने में असमर्थ 
हैं 
4. समझौता अवैज्ञानिक- 

. रूसो ने कहा कि समझौता व्यक्ति और समाज के मध्य हुआ है और वह यह भी स्वीकार 
करता है कि समझौता समाज का निर्माण करता है। यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है क्योंकि 
जिस संस्था का जन्म भी न हुआ हो वह पहले से ही समझौता कैसे कर सकता है। रूसो के 
विचारों की यह असंगति उसके समझौता सिद्धान्त पर एक .प्रश्‍नचिह लगा देती है। 

5. सामान्य इच्छा की अधीनता- 
रूसो का यह विचार था कि समझौता होने से पूर्व मनुष्य को जो अधिकार और स्वतंत्रता 
प्राप्त रहती थी, वह. अनियन्त्रित थी। इसी कारण उसका कोई सदुपयोग नहीं था। समझौता होने 
के पश्चात्‌ यही स्वतंत्रता सीमित और नियन्त्रित कर व्यक्ति को पुनः प्रदान कर दी गयी परन्तु 
जैसा की रूसो ने कहा कि व्यक्ति अपने सम्पूर्ण अधिकार सामान्य इच्छा को प्रदान करते हैं और 
फिर सामान्य इच्छा के आदेशानुसार कार्य करते हैं, इससे सामान्य इच्छा का महत्व इतना बढ़ 
जाता है कि वह निरंकुश हो*जाती है और व्यक्ति उसका दास बन जाता है। 
6. राज्य की उत्पत्ति का आधार भी अवैज्ञानिक- 
प्रत्येक समझौते को मान्यता प्रदान करने और उसका पालन करने के लिए एक सर्वोच्च 
सत्ताधारी की आवश्यकता होती है। रूसो के समझौते में व्यक्ति समाज से समझौता करता है 
लेकिन उस समझौते को मान्यता देने वाली कोई संस्था उससे पूर्व नहीं थी। राज्य अथवा समाज _ 
स्वयं समझौते की उपज है, वह किस प्रकार इस समझौते को मान्यता प्रदान कर सकते हैं। 
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“सामान्य इच्छा 
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रुसो अनुबन्धवादी विचारक है लेकिन उसका समान्य इच्छा का सिद्धान्त उसे 
आदर्शवादी विचारकों की श्रेणी में ला देता है। रुसो सामान्य इच्छा की कल्पना द्वारा निरंकुश 
राज्य का विरोध करते हुए जनतंत्र की आधार शिला रखता है। दाँते के अनुसार “सामान्य इच्छा 
की धारणा स्वतंत्रता और सत्ता हित और कर्तव्य, वैयक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य 
प्रस्तुत करता है।”” 
हाब्स, लॉक और रूसो तीनों विचारकों ने सामाजिक समझौते से राज्य के निर्माण पर बल 
दिया है। परन्तु हॉब्स जहाँ निरंकुश राज्य का प्रतिपादन करता है, लॉक सीमित सत्तायुक्त राज्य का 
निर्माण करता है। वहीं पर रूसो ने सम्पूर्ण प्रभुत्व समपन्न राजनीतिक समाज पर बल दिया है 
जिसकी संचालन शक्ति सदैव सक्रिय तथा एक सामान्य इच्छा होती है। ' 


सामान्य इच्छा क्या होती है? 


रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त 
में निहित है। राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को राज्य के 
निर्माण के लिए सामूहिक राशि में मिला देता है। यह सामूहिक राशि ही सामान्य इच्छा कहलाती 
है। यह राज्य की सर्वोच्च सत्ताधारी अभिव्यक्ति है जिसे सम्प्रभुता कहते हैं। सामान्य इच्छा 
सर्वहितकारी भावना है। सामान्य इच्छा का अधिक स्पष्ट अध्ययन करने के लिए रूसो द्वारा 
प्रतिपादित मानव इच्छा का विश्लेषण आवश्यक है। मनुष्य एक विचारशील प्रांणी है। उसके 
हृदय में किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं सदेव उठती हैं। मनुष्य की इन इच्छाओं को 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
1. यथार्थ इच्छा (१८091 Wil) - 
सामान्यतया यथार्थ इच्छा और आदर्श का एक ही अर्थ लिया जाता है, परन्तु रूसो 
के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थो में किया गया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव इच्छा 
का वह भाग है जिसका लक्ष्य संकुचित हो, जिसमें दूरदर्शिता का अभाव हो जिसके अंतर्गत 
सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। डॉ0 आशीर्वादम के शब्दों 
में “यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित तथा स्वविरोधी 
है।” यथार्थ इच्छा में निम्न तत्व दिखायी: देते हैं 
'1. संकुचित दृष्टिकोण 
2. .दूरदर्शिता का अभाव 
3. क्षणिक अथवा अस्थायी 
” 4. निकटतम्‌ हित _ 
5. व्यक्ति का पूर्णतम्‌. हित नहीं 


1." The general will recognise liberty and authority interest and duty 
itidividuality and universality." Germino Dante. 52.2 
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6. सम्पूर्ण समाज के हित की कल्पना नहीं है। 
2. आदर्श इच्छा (२०४ Wi) - 

__ यह यथार्थ इच्छा के बिल्कुल विपरीत होती है। यह व्यक्तिगत संकीर्ण हित के स्थान 
पर सम्पूर्ण समाज के हित का लक्ष्य बनाती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। इसमें अपने कल्याण 
के साथ-साथ समाज के सभी व्यक्तियों के कल्याण की भावना निहित होती है। 

डॉ0 आर्शिवादम के शब्दों में “यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से 
दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति और समाज के सामन्जस्य में प्रकट होती 
है।” आदर्श इच्छा की विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार हैं 
- दूरदर्शितापूर्ण इच्छा 
- स्थायी इच्छा 
: व्यक्ति के हित के साथ सम्पूर्ण समाज का हित 
- केवल कल्याणकारी भावना 
. पूर्ण और निरन्तर सत्य 
. विवेकजनित 

सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का एक रूप है। सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छा का प्रतिनिधित्व 

बिल्कुल नहीं करती। यह सामूहिक हित की चेतना का संग्रह है। सम्पूर्ण समाज की ऐसी इच्छा 
अथवा व्यक्तियों की इच्छाएँ जहाँ तक उनका उद्देश्य सामान्य हित हो,सामान्य इच्छा कहलाती 
है।”' सामान्य इच्छा के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बेपर के 
अनुसार -सामान्य इच्छा इस प्रकार ,सभी नागरिकों की इच्छा है जो अपने व्यक्तिगत हित नही 
वरन्‌ सामान्य हित को लक्ष्य बनाती है, यह सबकी सबके हित की इच्छा है।'”2 डॉ0 
आशीर्वादम के अनुसार “सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श 
इच्छाओं के योग अथवा उससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा 
सकती है।”' असिद्ध विद्वान ग्रीन ने सामान्य इच्छा की सूक्ष्म तथा अर्थपूर्ण व्याख्या क्ररते हुए 
लिखा है, “सामान्य आदशोँ की चेतना ही सामान्य इच्छा है ।7* 

रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोसॉके ने इस सम्बन्ध में लिंखा है “सामान्य 


रश f 


OUD (७७ (७ A 


1. "The general will is the will of whole society as such or the will of all the 
citizens when they at the common good." 

2. "General will is thus the will of the citizen when they are willing not their 
interest but the general good, it is the voice of all for the good of all.- 
Waper 

3. "General will may be defined at the sum total or better still, an 
organisation or synthesis of the real will at individual comprising 
society. "--Ashirvadan. 

4. "Common consciousness ofthe common end."--T. H. Green. 
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इच्छा सम्पूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है, जिसका 
लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो।” 

दॉते इसे “समुदाय की श्रेष्ठ भावना” कहते है।२ इस प्रकार किसी इच्छा को सामान्य इच्छा 
होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उंसका आधार 
सामान्य हित हो। हित की सार्वजनिकता इन दोनों बातों में से अधिक महत्वपूर्ण यही कारण है कि 
रूसो ने स्वयं यह कहा है, “इच्छा का सामान्यीकरण उसमें भाग लने वाले मनुष्यों की संख्या से 
कम तथा उन्हें एक Fe ह वाले,स॑मान्य हित से अधिक होता है।”3 


सामान्य इच्छा की विशेषताएँ 
1. एकता और अखण्डता- 
सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी एकता और अखण्डता है। मनुष्य की विभिन्न 
प्रकार की इच्छाओं में एकता स्थापित करके यह सामान्य इच्छा कहलाती है। इसमें किसी भी. 
प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता। रूसो ने कहा है “वह राष्ट्रीय चरित्र की एकता का सृजन करती 
और उसे दृढ़ बनाती है और उन सामान्य गुणों को प्रकाशित करती है, जिनके किसी राज्य के 
नागरिकों में होने की आशा की जाती है।”4 
2. स्थायित्व- 
सामान्य इच्छा मनुष्य के विवेक और दूरदर्शिता के द्वारा उत्पन्न होती है। भावनाएं अथवा 
आकांक्षाएँ उसको दूषित नहीं करती। यह तो मानव की उच्चतम अभिव्यक्ति है जो स्थायी होती 
है। उसे सामाजिक प्रभाव विचलित नहीं करते। रूसो ने लिखा है, “सामान्य इच्छा सदैव स्थायी, 
अपरिवर्तनीय और पवित्र होती है।* 
3. सर्वोच्चता और निरंकुशता- 
सामान्य इच्छा की एक अन्य विशेषता इसका सर्वोच्च निरंकुश होना है। इससे उपर 
समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती। इस पर दैवीय या परम्परागत किन्हीं नियमों का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियन्त्रित नहीं 
होती। उसका पालन सभी के द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। रूसो का कथन है “जो कोई 
- सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता, वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया 


oS 
1. “General will is the will of whole society as such or the will of all 
individuals in so for as the at the common good."--Bosanquet 

2. “lt is common purpose in a society the best sense of the community, -- 
Dante. 

3. “What generalises the will is less the number of men participating in it 
than it is the common interest which unites them. "--Rousseai. 

4. “It makes and preserves the unity of the national character and it issues 
t in those common qualities, which we ought to expect to find in the 
citizens of given state. "--Rousseau 

5. “ General Will is always constant, unalterable, and pure. "--Rousseau. 
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जा सकता है। इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया 
जायेगा।? ह ००, 
4. अहस्तान्तरणीय- 
सामान्य इच्छा सम्प्रभु का प्रतीक है। अतः यह अदेय है। कोई भी राष्ट्र अपना प्रतिनिधित्व 
करने वाली संस्थाओं को सामान्य इच्छा हस्तान्तरित नहीं कर सकता। रूसो का मत है कि 
सामान्य इच्छा व्यक्तियों द्वारा स्वयं ही व्यक्त की जा सकती है, उसे व्यक्तियों के कोई प्रतिनिधि 
व्यक्त नहीं कर सकतें। रुसो प्रतयक्ष प्रजातन्त्र का समर्थक है। उसके अनुसार प्रतिनिधियों के द्वारा 
व्यक्त किये जाने की व्यवस्था का अर्थ है लोकतंत्र की हत्या करना। रूसो के शब्दों में “जिस क्षण 
राज्य का कोई स्वामी बन जाता है, वह संग्रभु नहीं रह जाता है। (“711९ प्राणाथा।, there 15 
master there is no longer a sovereign”) सामान्य इच्छा कभी हस्तांतरित नही की जा 
सकती है। वास्तव में शक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य इच्छा को नहीं।'” 
5. अविभाज्यता - 
सामान्य इच्छा अविभाज्य होती है। इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। 
प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा की प्राणशक्ति है! यह सरकार के विभिन्न अंगों- व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी विभक्त नहीं की जा सकती है। इसे विभाजित करने का 
अर्थ है, इसे नष्ट करना। इसका कारण बताते हुए रूसो ने लिखा है “सामान्य इच्छा या तो 
सामान्य होती है, या नहीं होती।”” 
6. लोक कल्याणकारी- 
रूसो के मतानुसार सामान्य इच्छा की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता उसका 
लोककल्याणकारी होना है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी अंग का कल्याण न 
होकर सम्पूर्ण समाज का कल्याण होता है। स्वयं रूसो के शब्दों में “सामान्य इच्छा सदैव ठीक 
ही होती है परन्तु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है, सदैव समझदारीपूर्ण नहीं होता है।”” 
7. न्यायपूर्ण- 
प्रत्येक मनुष्य जो कार्य करता है, किसी न किसी का परिणाम होता है। सम्पूर्ण समाज 
के हित की कल्पना लेकर उदित होने वाली इच्छा नैतिक दृष्टि से सर्वोत्तम होती है। वह कभी 
भी अन्य पर आधारित नहीं हो सकती क्योंकि इसके अन्दर सभी व्यक्तियों की भलाई निहित 
होती है। इसके साथ ही वह समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कार्यों के दृष्टिकोण से 
चलती है। सरकार का बहुमत गलती कर सकता है लेकिन सामान्य इच्छा गलती नहीं कर सकता 
है। रूसो के शब्दों में “सामान्य इच्छा सदैव न्यायोचित होती है और इसमें सार्वजनिक हित की 
प्रवृत्ति सदैव रहती है!” 
सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति- 
सामान्य इच्छा सर्वसम्मति भी नहीं होती। सभी व्यक्ति एक मत होने पर भी सभी व्यक्तियों 
के हित के लिए नहीं हो सकते! सामान्य इच्छा व्यक्तियों की वह इच्छा होती है जो कल्याण की 
सत्य अनुभूति के सर्वमान्य हित की धारणा के अनुकूल होती है। रूसो ने कहा है “सामान्य इच्छा 
व सर्वसम्मति में प्राय; पर्याप्त अन्तर होता है। प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है, जबकि 
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द्वितीय का लक्ष्य व्यक्तिगत लोगों का हित होता है।”' साधारणतया लोग सामान्य इच्छा को 
सर्वसम्मति का पर्यायवाची मानते हैं परन्तु दोनों में निम्नलिखित प्रमुख अन्तर पाये जाते हैं-- 
1. सबकी इच्छा पर आधारित नहीं- 
सर्वसम्मति राज्य के समस्तं व्यक्तियों की इच्छा होती है लेकिन सामान्य इच्छा सभी 
व्यक्तियों की इच्छाओं पर आधारित हो, यह आवश्यक नहीं होता। यह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों 
या सभी व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। 
2. एकता- / र 
सर्वसम्मति कुछ विशिष्ट और असंगठित इच्छाओं का समूह होती है जो राज्य की एकता 
का आधार नहीं हो सकती क्‍योंकि विशिष्ट इच्छाएँ व्यक्तिगत, स्वार्थपूर्ण और राष्ट्र विरोधी भी 
हो सकती हैं परन्तु सामान्य इच्छा सदेव एकता की समर्थक होती है, वह राज्य के विकास में 
सहायक होती है। 
3. सामाजिक हित- 
सर्वसम्मति की इच्छा से सामाजिक हित सम्भव नहीं होता क्योंकि यह वर्ग विशेष के . 
हित कों ध्यान में रखकर कार्य करती है, जबकि सामान्य इच्छा सामाजिक हितों पर आधारित 
होती है, उसका उद्देश्य समाज का उत्थान करना है। 
4. स्थायी हित- 
सर्वसम्मति सदैव एक जैसी नहीं होती। यह लोगों के क्षणिक और निजी हितों पर 
आधारित होने के कारण स्थायी नहीं होती लेकिन सामान्य इच्छा का सम्बन्ध राज्य के विभिन्न 
वर्ग के लोगों के वर्तमान और भविष्य के स्थायी हितों से होता है। 
5. सामान्य हित का योग- 
सर्वसम्मति की इच्छा व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों से सम्बन्धित होती है, अतः वह 
स्वार्थी इच्छा कहलाती है जबकि सामान्य इच्छा राज्य के सभी व्यक्तियों की उन व्यक्तिगत इच्छाओं 
योग है जो सामान्य हित को व्यक्त करती है। रूसो ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है “समाज के 
समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का मिश्रण होता है, जबकि सामान्य 
इच्छा का सम्बन्ध केवल सामान्य हितों से होता है।”” 


४ सामान्य इच्छा की आलोचना 


1. सामान्य इच्छा का सिद्धान्त अस्पष्ट है- 
रूसो की सामान्य इच्छा पूर्णरूप से अस्पष्ट और जटिल है। सामान्य इच्छा कया है? 
कहाँ प्राप्त होती है? इसका भौतिक रूप क्या है? इसका स्पष्ट रूप से रूसो ने उल्लेख नहीं 


. किया है। एक स्थान पर वह सामान्य इच्छा को सबकी इच्छा के रूप में स्पष्ट करता है तो दूसरे 
. स्थान पर वह इन दोनों में अन्तर करता है। रुसो ने सामान्य इच्छा को कभी बहुमत की इच्छा 


2... There is often a considerable difference between the general will and 
. the will ofall. The former aims at the common interest, the later aims as 
private interesrs."--Rousseau. " ' 
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बताया है परन्तु कभी वह कहता है कि बहुमत की इच्छा को. सामान्य इच्छा तब कहा जा सकता 
है जब उसमें सामान्य इच्छा की सभी विशेषताएँ हो। अतः रूसो ने कहीं भी सामान्य इच्छा को 
सही रूप में स्पष्ट नहीं किया है। मैक्सी के शब्दों में”रूसो सामान्य इच्छा की स्पष्ट रूप से 
परिभाषा नहीं करता है और इसका वर्णन बहुधा अस्पष्ट है । वेपर ने भी कहा है “जब रूसो 
हमें सामान्य इच्छा का पता नहीं दे सकता, तो इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का लाभ ही क्या 
हुआ। यद्यपि रूसो ने हमें सामान्य इच्छा के सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया है, फिर भी जो कुछ 
बताया है, वह पूर्णतः अपर्याप्त है। सत्य यह है कि रूसो ने हमें फिर एक ऐसे अंधकार में 
छोड़ दिया है, जहाँ हम सामान्य इच्छा के. बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते है।”1 
2. मानव इच्छा का विभाजन सम्भव नहीं- . 
रूसो मानव इच्छा को दो भागों में विभाजित करता है (अ) यथार्थ इच्छा (ब) आदर्श 
इच्छा। मानव इच्छा का विभाजन इस प्रकार सम्भव नहीं है। वह कहता है कि आदर्श इच्छा 
स्थायी कल्याणकारी है और यही सामान्य इच्छा है, लेकिन कौन सी इच्छा स्थायी होगी, 
सर्वकल्याणकारी होगी यह निर्णय करने की शक्ति सभी मनुष्यों में नहीं होती। साथ ही यह ज्ञात 
करना असम्भव है कि यह इच्छा हितकारी होगी या नहीं। कभी-कभी विद्वान और दार्शनिक भी 
सही निर्णय कर पाने में असफल हो जाते हैं। गुणवान व्यक्तियों.की इच्छा का महत्व समय व्यतीत 
हो जाने पर स्पष्ट होता है। स्वयं रूसो के जीवन काल में ही उन्हें क्रांति फैलाने वाला समझा 
गया परन्तु बाद में जनतंत्र का अग्रदूत कहकर सम्मानित किया गया। अतः आलोचक यह कहते 
हें कि उचित समय पर मानव इच्छा क्‍या है, इसका पता लगाना अव्यवहारिक है। 
3. सामान्य हित की व्याख्या-सम्भव नहीं- 
सामान्यतः इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है ,उसे जानना प्रायः कठिन 
है। इसका कारण यह है कि रूसो सामान्य इच्छा को बहुमत की इच्छा मानता है। बहुमत की 
इच्छा होने के कारण सामान्य इच्छा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं के प्रतिकूल हो सकता है। अतः 
यह कहा जा सकता है कि जिस बात को बहुमत सामान्य हित समझता है उसको अल्पमत सामान्य 
हित न समझे। ऐसी स्थिति में यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि सामान्य हित क्या है। 
मूरे के शब्दों में “जिस हित को बहुमत सामान्य हित समझता है वह उस हित को नष्ट कर सकता 
है जिसे अल्पमत सामान्य हित समझता है।”” : 
4. सामान्य इच्छा राज्य की निरंकुशता का समर्थन करती है- 
रूसो ने व्यक्तियों को सामान्य इच्छा के आदेशों का कठोरता से पालन करने की शिक्षा 
दी हे लेकिन यह विचार निरंकुशतावादी प्रकृति का पोषक हे। रूसो स्वयं एक विशेष समय पर 
सामान्य इच्छा क्या है, यह निश्चित करने की शक्ति शासक को सोप देता है। यदि शासक निरंकुश 
हुआ तो वह अपनी इच्छा कों सामान्य इच्छा में परिवर्तित करा देगा। साथ ही रूसो जनता के 
समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को सौंप देने को कहता है, अतः जनता को किसी भी स्थिति 
में निरंकुश शासन में रहने के लिए बाध्य कर देता है। जोन्स का कहना है “रूसो के सामान्य 
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इच्छा विषयक सिद्धान्त में कुंछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हराकर निरंकुश 
शासन के समर्थन की ओर ले जाते है” ए0 डाइड के अनुसार “रूसो सामान्य इच्छा की ओर 
में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है।” वाहन ने तो यहाँ तक कहा 
है “रुसो ने समविष्टवादी विचार से व्यक्ति को शून्य बना दिया गया है।” सामान्य इच्छा की धारणा 
व्यक्ति की ही नहीं वरन्‌ व्यक्तित्व की भी शत्रु है। बर्टेण्ड रसेल, आइवर ब्राउन और मूरे 
ने भी रूसो की विचारधारा पर निरंकुशतावाद और अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाया 
है। 
5. सामान्य इच्छा वैयक्तिक स्वतंत्रता का अपहरणकर्त्ता- 
रूसो ने बताया था कि सामान्य इच्छा का उल्लंघन अवांछनीय है, व्यक्ति सामान्य 
इच्छा के आदेशों का पालन करते हुए अधिक स्वतंत्र रह सकता है। यहाँ हमें हीगल तथा रुसो 
के व्यक्ति स्वातन्त्र में कोई अंतर नहीं दिखायी देता। सामान्य इच्छा के आदेश व्यक्ति को अधीन 
बनाकर उनके व्यक्तित्व को विकसित होने से रोकने में सहायक होते हैं, अतः सामान्य इच्छा 
व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा देती है। 
6. विस्तृत आकार के राज्यों के लिए सामान्य इच्छा का सिद्धान्त अनुपयुक्त- 
रूसो ने कहा था कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधिमूलक नहीं होती है। प्रतिनिधि सामान्य 
इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वह सम्प्रभु होती है और जैसे ही वह अन्य व्यक्तियों को 
प्रदान की जाती है, समाप्त हो जाती है। आधुनिक युग में राज्य प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र पर 
आधारित है। वहाँ सम्प्रभुता प्रतिनिधियों मे निवास करती है, अतः रूसो के अनुसार सामान्य 
इच्छा प्रतिनिधियों को प्रदान नहीं की जा सकती जो आधुनिक लोकतंत्र के विपरीत है। रूसो 
की सामान्य इच्छा का यह सिद्धान्त यूनान के छोटे नगर राज्यों और स्विट्जरलैंग्ड के कैण्टनों 
के लिए उपयुक्त हो सकती है परन्तु भारत, अमेरिका जैसे बड़े-बड़े राज्यों में लागू नहीं हो सकता 
क्योंकि ये देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कें स्थान पर प्रतिनिधि शासन का ही समर्थन कर सकते हैं और 
प्रतिनिधि कभी-कभी बहुमत का प्रतिनिधत्व नहीं करते, ऐसी अवस्था में वे रूसो की सामान्य ` 
इच्छा को ग्राप्त नहीं कर सकते। जोन्स ने ठीक ही कहा है “इस बात में संदेह है कि आधुनिक 
ड राज्यों में जिनमें आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता होती है, सामान्य इच्छा का उदय हो सकता 
i” 


सामान्य इच्छा का महत्व या क री. 


उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धान्त राजनीतिक 
विचारधारा के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। उनके गुणों को निम्नलिखित क्रमों में दर्शाया जा 
सकता है। र 
1. प्रजातंत्र का समर्थक- 
रूसो की सामान्य इच्छा प्रजातंत्र की स्थापना करती है क्यों कि उसका यह विश्वास है कि 


सत्ता का आधार जनइच्छा है तथा यही सर्वोपरि है । सरकार जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायी 
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होनी चाहिए। सामान्य इच्छा जनइच्छा पर आधारित है तथा लोकतंत्र का आदर्श है। मैकाइवर 
का कथन है “सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणित कर देता है 1! 
2. राज्य की अनिवार्यता- 
रूसो ने सामान्य इच्छा से यह स्पष्ट किया है कि राज्य एक प्राकृतिक तथा अनिवार्य 
संस्था है और उसका आधार व्यक्ति की इच्छा तथा उसकी स्वाभाविक आवश्यकता है। राज्य 
सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने का एक साधन है। जी0 डी0 एच0 कोल ने कहा है “यह 
हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है। 
य प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व का प्राकृतिक विस्तृत 
रूप हे”? 
3. राज्य शक्ति नहीं इच्छा पर आधारित है- 
सामान्य इच्छा से यह ज्ञात होता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। रूसो 
ने स्पष्ट रूप से कहा हे कि व्यक्ति जब राज्य के आदेश का पालन करता है, तब तह किसी 
बाहरी शक्ति के आदेश का पालन नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा के आदेश का ही पालन 
करता है। 
4. लोक कल्याणकारी राज्य- 
रूसो का सिद्धान्त यह सिद्ध करता है कि राज्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष 
का कल्याण करना नहीं बल्कि सम्पूर्ण राज्य के सदस्यों का कल्याण है। वह व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण 
और समाज विरोधी प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयास करता है जो लोक कल्याण के निर्माण में 
सहायक होती है। 
5. राष्ट्रबाद पर आधारित- . 
रूसो की सामान्य इच्छा राष्ट्रवाद पर आधारित है क्योंकि सामान्य इच्छा का आधार 
है कि जिस जीवन में समता, एकता, समभाव, सम्मान की भावना, साहचर्य, समर्पण और 
आत्मीयता है , वही जीवन श्रेष्ठ है। ये सभी गुण राष्ट्रवादी अवधारणा में भी पायें जाते हैं। 
6. क्रांति का पथ-प्रदर्शक- 
सामान्य इच्छा के सिद्धान्त ने भावनावादी और रोमांचकारी आंदोलन पर भी प्रभाव 
डाला। इसे फ्रांस की क्रांति का प्रेरक भी कहा जा सकता है। जर्मन विद्वान शिलर प्रकृति और 
भावना के प्रतिपादक रूसो को युवकों का पथप्रदर्शक मानता है तथा यह कहा जाता है कि फ्रांस 
और दूसरे देशों में जो क्रातियाँ हुयी, उनका संदेश रूसो के अन्थ (5०८६ 01८1) में वर्णित 


सामान्य इच्छा के आदर्श में है। 


1.” The exercise of the general will transforns mere government in to self 
government,"--Maciver, The Modern State. 
2." If teaches us that the state is natural in that it has its basis in the will and 
the natural need of man. The state exits and claims out obedience, 
becauseit is natural extension of our personality."--G. D. H. Cde. 
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7. चिचारकों पर प्रभाव- 
विद्वानों का मत है कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धान्त का बहुत बड़ा प्रभाव 
कान्ट, हीगल, ग्रीन और कार्लमार्क्स पर पड़ा है। कान्ट ने रूसो के समान सामान्य इच्छा को 
कानून का मूल खोत माना है। उसकी शुभ इच्छा, जो तर्क संगत विवेक सम्पन्न और जनकल्याण 
की कामना करने वाली है, रूसो की सामान्य इच्छा का ही प्रतिरूप है। उसके विवेक का आदेश 
भी सामान्य इच्छा से प्रभावित है। हीगल का राज विषयक विचार रूसो की सामान्य इच्छा से 
प्रभावित है। ग्रीन का सिद्धान्त “राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है।”' रूसो की सामान्य 
इच्छा को व्यक्त करता है। 
. कालंमार्क्स ने विश्व के मजदूरों को यह कहकर संबोधित किया है, “उन्हे अपनी 
गुलामी के सिवा और कुछ नहीं खोना है।” उसका यह विचार रूसो से प्रभावित है। 
इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा एक ईश्वरीय विचार है। स्वयं रूसो ने कहा है “सामान्य 
इच्छा जनता की इच्छा है जो ईश्वर की इच्छा प्रतिनिधित्व करती हे 1773 


सम्प्रभुता 


रूसो का सम्प्रभुता सिद्धान्त हॉब्स बोंदों की अनुकृति है। हॉब्स और बॉंदा राज्यतंत्र 
की निरंकुशता के समर्थक थे। लॉक और मान्टेस्क्यू सम्प्रभुता के सिद्धान्त को आवश्यक परन्तु 
व्यवहार में हानिकारक मानते थे। रूसो ने इन दोनों वर्गों के मध्य का मार्ग अपनाया है। उन्होंने 
कहा है कि सम्प्रभुता सामाजिक समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न राजनीतिक समाज में ही निहित 
होती है। समझते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति राज्य का सदस्य बन जाता है और अपनी समस्त शक्तियाँ 
स्वेच्छा से सम्पूर्ण समाज को समर्पित कर देता है। इच्छाओं का यह समन्वय सामान्य इच्छा कहलाता 
है। रूसो के अनुसार सम्प्रभुता इसी राजनीतिक समाज की सामान्य इच्छा में निहित है। रूसो 
ने सर्वप्रथम सम्प्रभुता को निरंकुशता से भिन्न मानकर प्रजातंत्रीय रूप प्रदान किया है। रूसो ने 
यह भी स्वीकार किया है कि सामान्य इच्छा व्यक्तिगत हित के विपरीत सार्वजनिक हित का लक्ष्य 
लेकर चलती है और साथ ही सम्प्रभुता के आदेश का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता 
है। इस प्रकार रूसो की सम्प्रभुता, लोकतंत्र और निरंकुशता का अद्भुत मिश्रण है। 
रुसो की निरंकुश लोकप्रिय सम्मरभुता की निम्न विशेषताएं हैं-- 
1. सम्प्रभुता अविभाज्य होती है- 
सम्प्रभुता सम्पूर्ण समाज में निवास करती है। वह समाज के वर्गों में अलग-अलग बांटी 
नहीँ जा सकती है। सम्पूर्ण जनता ही सम्पूर्ण रूप में समु होती है। वह एक इकाई के रूप में 
रहती है। सम्प्रभुता का सरकार के विभिन्न अंगों तथा विभिन्न पदाधिकारियों में विभाजन नहीं हो 
सकता। वह सम्पूर्ण जन समाज की है। 
1. "Will not force is the basis of state." T. H. Green. 
2. "Theyha d nothing to loose but their claims. "Karl Marx. 
3. "General will is only the voice of the people that is the voice of God, "-- 
Rousseau. 
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2 २2; सम्प्रभुता अहस्तान्तरणीय होती है- 

ˆ रूसो सम्प्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित मानता है। उसके अनुसार कभी भी 
प्रभुतासम्पन्न जनता अपनी इच्छा शक्ति अपने प्रतिनिधियों को नहीं सौंप सकती, क्योंकि जैसे 
ही उसको हस्तान्तरित किया जायेगा, उसका अस्तित्व नष्ट हो जायेगा। सम्प्रभुता को प्राप्त करने 
वाला स्वयं सम्प्रभु नहीं हो सकता। यहाँ पर रूसो राजतंत्र का खण्डन करता है। उसने कहा 
है कि जनता अपनी सम्प्रभुता कभी राजा को नहीं सौंप सकती क्योंकि ऐसा करने का तात्पर्य 
यह होगा कि राजा सम्प्रभु नहीं हो सकेगा। रूसो ने कहा है कि “सामान्य इच्छा का प्रायोगिक 
रूप होने के कारण सम्प्रभुता को कभी हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता और समष्टि रूप होने 
के कारण”सम्प्रभु अपना प्रतिनिधित्व केवल अपने आप ही कर सकता है।” 

3.”सम्प्रभुता कभी भी गलत या त्रुटिपूर्ण नहीं होती- 
द सम्प्रभुता सदैव सत्य होती है। यह जनहित को आधार बनाकर कार्य करती है। उसमें 
वर्गीय हित को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जा सकता! सभी के हित के लिए कार्य करने 
के कारण वह त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है। 
5 /. सम्प्रभुता असीमित होती है- 
- रूसो ने सामान्य इच्छा की सत्ता को सर्वोच्च माना है तथा व्यक्तियों की शक्ति और 
इच्छा को उसके अधीन माना है। अतः अन्य कोई सत्ता उसे सीमित नहीं बना सकती है! स्वयं 
सम्प्रभु औरो पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, उस पर किसी और का प्रतिबन्ध लागू नहीं हो सकता। 
सम्प्रभुता की सीमाएँ- . 
hg रूसो के जीवन दर्शन की भाँति उसका सम्प्रभुता सिद्धान्त भी विरोधाभासों से भरा 

हुआ है। सम्प्रभुता सीमा के विषय में रूसो अलग-अलग विचार व्यक्त.करता है। सर्वप्रथम वह 
यह कहता है कि सम्प्रभुता पर कुछ सीमा लगायी जा सकती है। सम्प्रभु कोई ऐसा कार्य नहीं 
कर सकता जो सामान्य हित के विरोध में हो अर्थात सम्प्रभु का कार्यक्षेत्र उन्हीं कार्यों तक है 
जो एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित स्थान पर सम्पूर्ण समाज के सामान्य कल्याण के लिए 
किया जाये। इस प्रकार रूसो सम्प्रभुता पर सीमा लगाते हुए निरंकुशता से मुक्त रखता है। 

सम्प्रभुता के दूसरे पक्ष में रूसो इस विचारधारा का पूर्ण विरोधी विचार व्यक्त करता है कि 
क्या कोई ऐसा वैयक्तिक क्षेत्र होगा या हो सकता है जहाँ व्यक्ति के अधिकार राजा के हस्तक्षेप से 
मुक्त रह सके? इस प्रश्‍न के उत्तर में वह वैयक्तिक स्वतंत्रता के स्थान पर निरंकुशतावादी व्याख्या 
करते हुए कहता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सम्प्रभुता का क्षेत्र न फैला हो। सम्मभु 
को निरंकुश अधिकार प्राप्त होते है और वह उनका प्रयोग भी उसी प्रकार से करता है। 

इस प्रकार रूसो सम्प्रभुता को निरंकुश बना देता है। 


RR 3" a है 
1." Sovereignty being merely the exercise ofthe general will, can never be a 
lienated, and the sovereign, sinceit is only a collective being can be 


represented only by itself.“--Rousseat, 
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रूसो को राजनीति शास्त्र के प्रथम कोटि के विचारकों में गिना जाता है। अनेक सिद्धान्तों 
को जन्म देकर राजनीतिक दर्शन को उन्होंने अपना ऋणी बना दिया है। उन्होंने व्यावहारिक 
राजनीतिज्ञों को अपने प्रेरक विचारों से प्रोत्साहित किया है। परन्तु अनेक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने 
विविध आधारों पर रूसो की आलोचना की है। मार्ले के अनुसार उन्हें विचार करने का ढंग 
ही कभी नहीं आया। बर्क उनके सम्पूर्ण चिंतन को व्यर्थ कहते हैं। काण्ट के विचार से उनका 
प्रस्तिष्क किसी भी बात में कभी गहरा नहीं घुस सका है। रूसो का दर्शन विभिन्न विद्वानों के 
अक्ष विपक्ष के मध्य विचरण कर रहा है। रूसो के आलोचक निम्न आधारों पर उसकी आलोचना 
करते हे-- 
। - मानव प्रकृति सम्बन्धी विचार आदर्शवादी हैं- 
रूसो का मानव एक श्रेष्ठ तथा सज्जन प्रकृति का मानव है जो वास्तविकता से परे 
है क्योंकि मानव व्यवहार में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही पायी जाती हैं। अतः मानव प्रकृति 
पर आधारित उसके विचार काल्पनिक अधिक यथार्थवादी कम है। 
2. प्राकृतिक अवस्था भ्रमपूर्ण है- 
रूसो ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था को एक आदर्श अवस्था माना है तथा भौतिक 
सभ्यता के विकास को मानव को पतन की ओर ले जाने वाला बताया है। इस प्रकार रूसो 
मनुष्य को पुनः पशु अवस्था की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। वाल्टेयंर ने रूसो के इसी 
विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि उसने बड़ी बुद्धिमानी से मनुष्य को पशु बनाने का 
प्रयत्न किया है। 
3. सामाजिक समझौता अवैज्ञानिक- 
रूसो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और पूर्ण शक्ति को सम्मिलित प्रयोग 
के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है जिससे एक राजनीतिक 
समाज का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक समाज एक संविदा का परिणाम 
है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों के समर्पण के बाद तैयार समाज है जहाँ एक बार 
पहुँच जाने पर व्यक्ति उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता है, बल्कि उसके अधीन हो जाता है। 
4. सामान्य इच्छा का सिद्धान्त अपूर्ण- 
रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा अस्पष्ट है। उसने सामान्य इच्छा को सरल, 
स्थायी और हितकारी आदर्श इच्छा कहा है, यहाँ वह विरोधाभाषों में घिर जाता है। एक ओर 
वह सामान्य इच्छा को बहुमत की इच्छा कहता है और दूसरी ओर उसका यह विचार है कि 
परस्पर विरोधी विचारों के सामन्जस्य से उत्पन्न इच्छा भी सामान्य इच्छा है। अतः रुसो द्वारा 
प्रतिपादित सामान्य इच्छा का कोई भी ऐसा निश्चित रूप नहीं है जिसके अनुसार शासन के रूप 
को निर्धारित किया जा सके। 
5. निरंकुशवादी विचारक- 
रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा निरंकुश राजसत्ता की स्थापना की है। हॉब्स निरंकुश 
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राजतंत्रीय अधिनायक तंत्र का पोषक था लेकिन रुसो ने सामान्य इच्छा रूपी बहुमत की इच्छा 
को निरंकुशता के शिखर पर आरुढ़ कर दिया और बताया कि सामान्य इच्छा ही सर्वमान्य उचित 
सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वह निरंकुशतावादी 
विचारों का पोषक बन जाता है। 
6. सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार विरोधाभास पूर्ण- 
रूसो की सम्प्रभुता उस राजनीतिक समाज में निहित है जो संविदा के परिणामस्वरूप . 
निर्मित होता है। रूसो सम्म्रभुता को अविभाज्य मानता है, उसके हस्तान्तरण का विरोधी है। उसने 
सम्प्रभुता को निरंकुश तथा असीमित बताया है परन्तु दूसरी ओर वह सम्प्रभुता पर कुछ सीमाएँ 
भी लगाता है अर्थात सम्प्रभु कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो सामान्य हित के विरोध में हो। 
रूसो ने सम्प्रभुता की सर्वोच्चता और व्यक्ति की महत्ता दोनों को एक साथ एकत्रित किया है जो 
सम्भव नहीं है। 
उपर्युक्त आलोचना के बावजूद रूसो एक महान दार्शनिक था। राजनीतिक दर्शन के 
विकास में उसका अमूल्य योगदान रहा है। रूसो को फ्रांस की राज्य क्रांति का जनक माना जाता 
§ । राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में रूसो के अनुदान 2222 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता 
| eT श ~ \ a 
1. लोकप्रिय सम्प्रभुता- 2A 3४५६6 + 
रूसो के पूर्ववर्ती विचारक हॉब्स और बांदा ने सम्प्रभुता पर निरंकुश विचार व्यक्त किया। 
उन्होंने ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिध बनाकर उसे असीमित अधिकार दिया था जो ईश्वर के 
प्रति उत्तरदायी था, जनता के प्रति नहीं परन्तु रूसो ने सम्प्रभुता की इस धारणा का विरोध किया 
और बताया कि ईश्वरीय शक्ति सम्प्रभुता का खोत नहीं वरन्‌ लोकप्रिय जनसत्ता सम्मरभु होती है। 
सामान्य इच्छा ही सम्मभु है, प्रत्येक व्यक्ति सम्प्रभु है। रूसो ने बताया कि सम्प्रभु कोई एक व्यक्ति 
नहीं हो सकता, वरन्‌ राजशक्ति सम्पूर्ण जनसमूह को प्राप्त होती है। रूसो के बाद ग्रीन, बोसांके 
आदि ने भी यही विचार व्यक्त किया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। 
2. लोक कल्याणकारी राज्य- 
सर्वप्रथम रूसो ने ही यह विचार प्रतिपादित किया कि राज्य लोकहितकारी राज्य होता 
है। सामान्य इच्छा का प्रमुख आधार उसका कल्याणकारी स्वरूप है। सामान्य इच्छा प्रत्येक व्यक्ति 
की हितकारी इच्छा है। राज्य सामान्य इच्छा की अनुभूति है। राज्य का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के 
हित के लिए प्रयत्न करना है। यह लोककल्याणकारी राज्य की आधार शिला है। 
3. व्यक्तिस्वतंत्रता का समर्थक- 
रूसो व्यक्ति स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। उसने बताया कि राजनीतिक, आर्थिक 
और आदिम स्वतंत्रता व्यक्ति को विकास की ओर उन्मुख करती है। रूसो के शब्दों में “जब 
कोई मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर देता है तो सार रूप में उसकी मनुष्यता, उसके अधिकार 
और मनुष्य के रूप में उसके कर्तव्य भी समाप्त हो जाते है।” रूसो ने व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण 
में नहीं बताया है, उसने व्यक्ति स्वातंत्र्य की आधारशिला रखी है। 
4. राष्ट्रीयता का जनक- 
रूसो के सिद्धान्त में राष्ट्रीयता का कोई सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित नहीं हुआ 
है लेकिन उसकी सामान्य इच्छा की व्याख्या राष्ट्रीयता की ही एक दार्शनिक व्याख्या है। इसमें 
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सामुदायिक भावना, जातीय एकता और नागरिक जीवन की सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति हुईं है। 
राष्ट्रीयता के विकास के लिए इतना पर्याप्त है। इसके द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का 
संचार हुआ। इसी आधार पर रूसो को राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। 
5. समाजवाद का अग्रदूत- 
यद्यपि समाजवादी विचारक कार्लमार्क्स को कहा जाता है परन्तु रूसो के विचारों में 
भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें समाजवादी विचारधारा के बीज दृष्टिगोचर होते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की अनियन्त्रित व्यवस्था तथा धन का केन्द्रीकरण ये दो बाते ऐसी हैं जो समाजवादी दृष्टि से 
अत्यधिक आलोच्य हैं क्योंकि इनके कारण व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण सम्भव होता है। अकादमी 
के लिए लिखे निबन्ध “असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधार शिला” में रूसो ने व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की प्रथा कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का मूल 
कारण निजी सम्पत्ति की प्रथा है और इसीलिए पूर्णतः अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। . 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को मान्यता प्रदान करने वाले शासन की आलोचना करते हुए रूसो ने कहा 
है कि “नागरिक शासन एक ऐसा वैशाचिक शासन है, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति की कृतिम वैधता 
को मान्यता प्रदान करता है।” यह विचार रूसो को समाजवादी बना देता है। 
राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में रूसो के अनुदान के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि रूसो की विचारधारा में वर्तमान काल की अनेक प्रमुख विचारधाराओं कें अंश प्राप्त होते 
हैं। वह समाजवाद, अधिनायकवाद, लोकतंत्र तथा दार्शनिक अराजकतावाद के विंचारों का संगम 
रहा है। ड्यूबी के अनुसार जे0 जे० रूसो जेकोवियन अत्याचार के पिता सीजर की निरंकुशता 
तथा काण्ट और हीगल की अधिनायकवादिता का प्रेरक है।”” 
कोल का कथन है “रूसो का.राजनीतिक प्रभाव समाप्त होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ 
रहा ह”? 


प्रश्‍न- 
1. रूसो के प्राकृतिक अवस्था व मानव स्वभाव सम्बन्धी विचारों का विवेचन कीजिये। 
2. “रूसो के सामाजिक समझौता सम्बन्धी विचारों में प्रजातंत्र का विचार प्रमुख. 
1?समझाइये। 
3. रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त का विवेचन कीजिये। क्या रूसो समष्टिवादी है। - 


4. रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त का वर्णन कीजिये तथा बताइये कि क्या रूसो 
सर्वाधिकारवादी है। न 


' सि 


1. J.J. Rousseau is the father at Jacobin despotsm, of caesarian dictatorship 


and inspirer at the absolutist doctrins of kant and Hegel." 
2. “Rousseaus's poletical intluence, So far from being dead is every day in 


creasing." Cole-Social Contract and Discourage. टं 4 
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चोरा 


जीवन परिचय ` 


फ्रांस के महान दार्शनिक जान बोदां का जन्म सन्‌ 1530 ई0 में हुआ। बोदां ने प्रारम्भिक 

शिक्षा के नाम पर कानून की शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद वह वकालत की ओर अग्रसर हुआ। 
उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय ने उसे अपने दरबार में रख लिया। 
वह फ्रांस के 'चेम्बर ऑफ डेपुरीज' का भी सदस्य रहा। बोदां का अध्ययन अत्यन्त गहन और 
व्यापक था। उसने राजनीतिशास्त्र, इतिहास व न्यायशास्त्र का गहन अध्ययन किया तथा वित्त, 
शिक्षा व धर्म के सम्बन्ध में चिंतन किया। उसके समय फ्रांस में गृह कलह था। इसका कारण 
धर्मसुधार आन्दोलन था। धर्मसुंधार आन्दोलन के कारण फ्रांस में धार्मिक मतंभेद उत्पन्न हुए। 
प्राचीन ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले कैथोलिकों और नवीन सुधारक प्रोटस्टेटो में संघर्ष शुरू 
हुआ। इस धार्मिक संघर्ष के फलस्वरूप फ्रांस में दो प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं वाले 
लोगों का आविर्भाव हुआ। प्रथम मोनाकोंमेकस (/०77८॥००३८।5) तथा द्वितीय पोलिटिकस 
(P01६।८॥३) ।मोनार्कोमेकस फ्रांस को शासकों की स्वेच्छाचारिता से मुक्त करने के पक्षधर थे। 
पोलिटिकस राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने हेतु धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उनकी 
मान्यता थी कि धर्म को राज्य संचालन से मुक्त रखा जाय तथा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर 
जनकल्याण के कार्यों को सम्पन्न किया जाय। बोदां इसी बात का समर्थक था। इस कारण उसे 

विधिवत रूप से सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिन्तक होने का श्रेय प्राप्त है। 

बोदां की रचनायें तथा अध्ययन पद्धति- 

फरांसीसी, यूनानी और रोमन भाषा के ज्ञाता बोदां ने निम्नलिखित अन्थों का प्रणयन 
किया— 
` 1. रेसपॉन्स (R९५p०nऽ९) 
2. डेमीनोमेनी (Demenomanie) 
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3. हेप्टाप्लोमर्स (Heptaplomeres) 
4. यूनीवर्स नेचर थीयेट्रम (Universes nature theatrum) 
5. सिक्सलिवर्स डि-लॉ-रिपब्लिक (91% 1५९५ D€-1a-Repblic) 
बोदां का अन्तिम अन्थ 1576 ई0 में प्रकाशित हुआ। इसे बोदां की महत्वपूर्ण कृति 
माना जाता है। इसमें बोदां ने निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का 
अध्ययन किया है तथा उसके आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्माण किया है। 
मैक्सी ने इसे सच्चे अर्था में राजनीति शास्त्र के प्रथम आधुनिक ग्रन्थ की संज्ञा दी है।' सेबाइन 
के अनुसार “बोदां के रिपब्लिक ने आधुनिक राजनीति के लिए वही काम किया है जो अरस्तू 
ने प्राचीन काल के लिए किया था।” बोदां ने अपनी राजनीतिक मान्यताओं पर पहुँचने हेतु अरस्तू 
की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक का आश्रय लिया! अरस्तू के 
बाद यूरोप के राजनीतिक चिन्तन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय बोदां को प्राप्त है। डनिंग 
के शब्दों में “बोदां वह व्यक्ति था जिसने राजनीतिक विचारधारा को जो कि अरस्तू के पञ्चात्‌ 
बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गयी थी, पुनः ऐसा स्वरूप तथा पद्धति प्रदान की कि कम से कम बाहरी 
रूप में वह विज्ञान का रूप ग्रहण कर सकी।”2 
बोदां के राज्य परिवार सम्बन्धी विचार (Bodin on State and Family) 
बोदां ने राज्य और परिवार सम्बन्धी विचार अरस्तू से ग्रहण किया। अरस्तू के समान 
बोदां ने परिवार को राज्य की बुनियादी इकाई माना। बोदां के अनुसार परिवार एक ऐसा प्राकृतिक 
संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध पाये जाते हैं तथा जिसका संचालन एक सर्वोच्च गृहस्वामी 
के निर्देशन में होता है। परिवार में विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध होते हैं जैसे पति-पत्नी सम्बन्ध, 
पिता-सन्तान सम्बन्ध तथा स्वामी-दास सम्बन्ध आदि। इन सम्बन्धं के आधार पर निर्मित संगठन 
परिवार गृहस्वामी के प्रति श्रद्धा और आज्ञापालन के सिद्धान्त पर आधारित होता है। यह परिवार 
जब विस्तृत होता है तो राज्य को जन्म देता है। राज्य की परिभाषा करते हुए उसने लिखा है 
कि “राज्य परिवारों तथा उनकी सामान्य सम्पत्ति का एक समुदाय है जिसका शासन एक सम्परभु 
शक्ति एवं विवेक द्वारा होता है।” परिवार की सामान्य सम्पत्ति से उसका तात्पर्य माता-पिता, 
बच्चे दास तथा उसकी सामूहिक सम्पत्ति से है। ये सब मिलकर एके प्राकृतिक समुदाय का निर्माण 
करते है जिससे अन्य नागरिक समुदायों का निर्माण होता है जैसे आम, नगर आदि। ये समुदाय 
एक सम्प्रभु के अधीन संगठित होते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं। इस सम्बन्ध में सेबाइन 
ने लिखा है कि “राज्य तथा समुदाय परिवार से ही पैदा होते हैं। बोदां ने राज्य को परिवारों का 
शासन कहा है। जब परिवार का मुखिया घर से बाहर निकल कर दूसरे परिवारों के मुखियाओं 
के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह नागरिक बन भाता है। सामूहिक प्रतीक्षा और पारस्परिक 
लाभो के लिए परिवारों के अनेक संघ, विभिन्न प्रकार के गाँव, नगर और निगम बन जाते हैं। 
बोदां का विचार था कि राज्य के निर्माण में कहीं न कहीं शक्ति का हाथ अवश्य रहता है, यद्यपि 
अभुसत्ता अथवा विधि संगत शासन का औचित्य केवल शक्ति के आधार पर ही सिद्ध किया जा 
सकता है।'” 
1. Maxey- op. cit. P. 164 
2. Dunning - op cit P 120 
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बोदां द्वारा राज्य की उत्पतति में शक्ति की परिकल्पना में यह घारणा प्रतीत होती है 


कि मनुष्य ने समाज में रहने की सहज प्रवृत्ति के कारण एक परिवार का निर्माण किया जो प्राकृतिक 
कारणों से कई परिवारों में विभक्त हुआ। लाभ की कामना से परिवारों का वास ऐसे स्थानों 
पर हुआ जहाँ जीवन रक्षक सुविधायें उपलब्ध थीं। इन सुविधाओं पर अधिकार जमाने के कारण 
इन परिवारों में लड़ाइयाँ प्रारम्भ हुई जिसमें शक्तिशाली विजयी हुए तथा निर्बल परास्त हुए। 
विजेताओं ने परास्त लोगों को अपना दास बनाया तथा इस प्रकार राज्य रूपी संस्था का जन्म 
हुआ। 
बोदां राज्य पर सर्वोच्च शक्ति का शासन स्वीकारं करता है तथा सम्मभुता को राज्य 
का विशेष गुण मानता है। उसके अनुसार राज्य में अविभाज्य शक्ति का निवास आवश्यक है 
ताकि अराजकता उत्पन्न न हो। इस सम्प्रभु शक्ति के ही कारण राज्य अन्य समुदायों से भिन्न 
है। सम्प्रभुशक्ति के खोने पर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 
बोदां के अनुसार राज्य पर विवेक का भी शासन होता है। वह राज्य को विधि संगत 
शासन मानता है। विधि संगत से तात्पर्य न्यायपूर्ण होना। वह शक्ति को विवेकपूर्ण व नैतिक 
होने पर ही उचित मानता है। वह राज्य के सर्वोच्च शासक के अधिकार को न्याय संगत तभी 
मानता है जब वह विवेकसम्मत या विधिसम्मत हो। 
बोदां राज्य को केवल परिवारों का ही नहीं, उनकी सामान्य सम्पत्ति का भी समुदाय 
मानता है। वह प्लेटो के साम्यवाद का समर्थक नहीं था। वह मानता था कि सम्पत्ति पर परिवार 
का अधिकार है तथा प्रभुसत्ता पर शासक और उसके अधिकारियों का। 
अन्त में राज्य के सम्बन्ध में बोदां के विचारों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि बोदां 
परिवार को ऐसा सहज समुदाय मानता है जिससे अन्य समुदाय उत्पन्न होते हैं। वह परिवार के 
मुखिया को अपने आश्रितों पर नियंत्रण हेतु असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। 
बोदां का सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार (Bodin?s Conception of Sovereignty)— 
बोदां के राजदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण उसका सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त है। कोकर के 
अनुसार “सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में बोदां का सबसे बड़ा और 
विशिष्ट योगदान है।”' मैक्सी ने लिखा है कि “वह इस सिद्धान्त का प्रवर्तक ही नहीं तथापि वह 
पहला व्यक्ति था जिसने सम्प्रभुता सम्बन्धी धारणा को विधि शासकीय ढंग से प्रस्तुत किया और 
उसे राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग बना दिया है” 
बोदां के अनुसार सम्प्रभुता ही वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग 
करती है। उसके अनुसार “प्रभुसत्ता राज्य का एक ऐसा तत्व है जो केवल राज्य में ही निहित रहता 
है, अन्य स्थानों में उसका महत्व नहीं रहता।” उसने सम्प्रभुता को राज्य के प्रति नागरिकों की 
अधीनता माना है, सम्प्रभुता की परिभाषा करते हुए उसने कहा है कि “सम्प्रभुता नागरिकों व 


1. Coker, op. cit., p.370 
2. Maxey, op. cit., ७. 164 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बोंदा T 
170 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रजाजनों पर प्रयोग की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है, जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित नहीं 
होती” ह 

बोदां के अनुसार सम्प्रभुता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष एवं स्थायी शक्ति है। 
राज्य सम्प्रभुता का प्रयोग करके अपने नागरिको के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकता 
है। अपने क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर सकता है और अपने नागरिकों को कोई 
भी आदेश दे सकता है। 


सम्प्रभुता सिद्धान्त की विशेषतायें 


बोदां द्वारा सम्प्रभुता की परिभाषा के आधार पर उसकी विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :-- 
1. सम्प्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है। 
2. सम्प्रभुता एक निरपेक्ष एवं स्थायी शक्ति है। 
3. सम्प्रभुता कानूनी प्रतिबन्धों से मुक्त है। 
4. सम्प्रभुता संमस्त नागरिकों व प्रजाओं पर राज्य का शासनाधिकार है। 
5. सम्प्रभुता अविभाज्य है। 
1. सम्प्रभुता सर्वोच्च शक्ति के रूप में (Sovereiguety is a Supreme Power)- 
बोदां के सम्प्रभुता सिद्धान्त की प्रथम विशेषता यह है कि सम्प्रभुता सर्वोच्च शक्ति के रूप 
में है। सम्प्रभुता राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वोच्च शासक द्वारा प्रयुक्त की जाती है तथा 
जिसका राज्य के प्रजाजनों पर पूर्ण अधिकार है। सम्प्रभुता समस्त विधियों की जननी है। सम्प्रभु 
सभी को आदेश देता है लेकिन आदेश प्राप्त नहीं करता। अन्य देशों से सम्बन्ध निश्चित करना 
इसी के अधिकार में है। वह युद्ध व शांति की घोषणा कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता 
है कि बोदां के अनुसार सर्वोच्चता ही सम्प्रभुता है। 
2. सम्प्रभुता निरपेक्ष और स्थायी शक्ति 
(Sovereignty is an absolute and permanent power)— 
बोदां की सम्प्रभुता की दूसरी विशेषता यह है कि सम्प्रभुता निरपेक्ष व स्थायी है। राज्य को 
अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों पर निरपेक्ष एवं अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। बोदां ने राज्य 
के लौकिक विषयों में पोप एवं पवित्र रोमन सम्राट आदि बाहरी लोगों के दावे का निषेध किया 
तथा राज्य के अन्य अधिकारों को भी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार उसने राज्य की बाह्य व 
आन्तरिक प्रभुसत्ता को स्वीकार किया। बोदां ने राज्य की ्रभुसत्ता को शाश्वत एवं स्थायी बताया 
जिसका आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता। उसके अनुसार प्रभुसत्ता उस शक्ति से भिन्न है जो 
किसी को सीमित समय के लिए दी जाती है। प्रभुत्व किसी को यदि दिया जाता है तो वह बिना 
शर्त व सदैव के लिए। उसके अनुसार समभु वही हो सकता है जो जीवनपर्यंत निरंकुश शक्तियों 


J.Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects unrestrained 
by law.---Bodin. 
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का अयोग करे। कुछ समय के लिए सम्प्रभु शक्ति प्राप्त करने वाला सर्वोच्च शासक नहीं हो 
सकता। 

3. सम्प्रभुता समस्त कानूनी बन्धनों से मुक्त है. 
(Sovereignty is free from all legal rcstrietions)— 
बोदां के सम्भभुता की तीसरी विशेषता यह हैं कि यह समस्त कानूनी बन्धनो से मुक्त 
होती है क्योंकि सम्प्रभु स्वयं कानून का खरोत है। वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता 
है इसलिए वह उन कानूनों से नियंत्रित नहीं हो सकता जिन्हें उसने अपनी जनता के लिए बनाया 
है। सम्प्रभुता का आदेश ही कानून होता है, इसलिए वह किसी कानून के अधीन न होकर उससे 
ऊपर होता है। | 
संब प्रकार के कानूनों से मुक्त होने का अर्थ शासक की असीम शक्ति नहीं है। कानून 
से ऊपर होने का अर्थ रम्प्रभु अपने द्वारा बनाये हुए कानूनों से ऊपर है, अन्य प्रकार के कानूनों 
से ऊपर नहीं। उसके अनुसार “समस्त शासक दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून एवं इनसे निःसृत - 
राष्ट्रों के सामान्य कानून से बाधित हैं। सम्प्रभुता पर केवल मानवीय अथवा विधेयात्मक कानून 
की सीमा नहीं होती।” 
4. सम्प्रभुता समस्त नागरिकों व प्रजाजनो पर राज्य का शासनाधिकार है 
(It rules over all citizen and subjects)— * - 
बोदां के अनुसार सम्प्रभुता शासक का वह अधिकार जिसके द्वारा उसे नागरिकों 
प्रजाजनों (नागरिकताविहीन दासों व विदेशियों) पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है। वह सभी 
को समान रूप से आदेश दे सकता है, उसका पालन करवाता है तथा उल्लंघन करने पर दण्ड 
दे सकता है। 
5. सम्प्रभुता का जनता में निहित होना (Sovereignty belongs to Public)— 
बोदां सम्प्रभुता का निवास जनता में निहित मानता हैं। उसी के शब्दों में “मे यह 
स्वीकार करता हूँ कि सम्प्रभुता व्यक्तियों में नहीं बल्कि जनता में रहती है। जनता जिन प्रतिनिधियों 
को शासन हेतु चुनती है, वे एक निश्चित अवधि तक शासन का अधिकार रखते हैं। अवधि 
समाप्त होने पर यह सम्प्रभुता पुनः जनता में लौट आती है ।?? 


सम्प्रभुता की सीमायें 


बोदां की सम्प्रभुता सम्बन्धी अवधारणा में सम्प्रभुता को सर्वोच्च माना गया है लेकिन बोदां 

ने कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन किया है जिससे सम्प्रभुता सीमित होती है। सम्प्रभुता की ये 
सीमायें निम्नप्रकार है-- 

1. प्राकृतिक नियमों की सीमा (Limitation on Sovereignty of Natural Laws)— 

प्रथम सीमा प्राकृतिक नियमों की है जिनका निर्माण ईश्वर ने किया है। समभु इन नियमों 

से बँधा हुआ है तथा इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसके अनुसार “कानून की बाध्यकारी 

शक्ति से सम्प्रभुता के स्वतंत्र होने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है, उसका ईश्वरीय या प्राकृतिक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


172 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कानून से कोई सम्बन्ध नहीं है।” अतः बोदां सम्प्रभुता को प्राकृतिक कानूनों से प्रतिबन्धित 
मानता है। उसके अनुसार प्राकृतिक नियम मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धं को निधारित करने 
वाले नैतिक नियम हैं, जिनका पालन सामाजिक व्यवस्था के सुचाररूप से संचालन हेतु 
आवश्यक है। बोदां का कहना है कि सम्प्रभु द्वारा प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के भयंकर 
परिणाम होंगे। प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों को सम्प्रभु नहीं माना जा 
सकता अतः बोदां सम्प्रभुता को प्राकृतिक कानूनों से नियंत्रित मानता है। 
2. सम्प्रभुता पर सम्पत्ति के अधिकार की सीमा 
(Limitations on Sovereignty of Right to Property)— 
बोदां की सम्प्रभुता पर द्वितीय सीमा सम्पत्ति के अधिकार की है। उसके अनुसार 
सम्प्रभु व्यक्तिगत सम्पत्ति को व्यक्ति की स्वीकृति के बिना छीन नहीं सकता। बोदां निजी सम्पत्ति 
को पवित्र और अपहरणीय मानता है। वह कहता है कि शासक को कर लगाने का कार्य प्रतिनिधि 
सभाओं -की सम्मति से ही करना चाहिए। बोदां सम्पत्ति को परिवार का गुण मानता है। उसके 
अनुसार सम्पत्ति पर परिवार का अधिकार होता है, शासक का नहीं, अतः शासक को सम्पत्ति 
के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। वह कहता है “सम्प्रभु को व्यक्ति के पारिवारिक 
जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।”” द 
3. सम्प्रभुता पर धार्मिक व नैतिक मान्यताओं की सीमा 
(Limitations on Sovereignty of Moral and. Religions Considerations)- 
बोदां सम्म्रभुता को समाज की नैतिकता और धार्मिक मान्यताओं से भी सीमित मानता 
है। उसके अनुसार सम्प्रभु को नागरिकों व प्रजाजनों पर शासन करने का अधिकार है लेकिन 
यह अधिकार नैतिक व धार्मिक मान्यताओं से सीमित है। उसके अनुसार सम्प्रभु को अपने 
शासनाधिकार का प्रयोग इनके अनुसार ही करना चाहिए, इनके विरुद्ध नहीं। 
4. सम्प्रभुता पर देश के मौलिक कानूनों की सीमा 
(Limitations on Sovereignty of Fundamental Rights of the Country)— 
बोदां के अनुसार सम्प्रभुता पर देश के मौलिक कानूनों का प्रतिबन्ध रहता है। उसका 
कहना है कि प्रत्येक देश के संविधान में कुछ ऐसे नियम होते हैं, जिनका शासन को उल्लंघन 
नहीं करना चाहिये। उसके अनुसार संविधान में कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनपर शासन का प्रभुत्व 
आधारित होता है। अतः सम्प्रभु उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। 


सम्प्रभुता सिद्धान्त की आलोचना 
1. सम्प्रभुता सिद्धान्त अन्तर्विरोधों से भरा है ` 


‘(Doctrine of Sovereignty is full of inter-contradictions)— 
बोदां के सम्प्रभुता सिद्धान्त की प्रथम आलोचना यह की जाती है कि यह अन्तविरोधों 
से भस है। एक ओर वह सम्प्रभु को सर्वोच्च मानता है और दूसरी तरफ उस पर प्राकृतिक कानूनों 
का नियंत्रण है। इस अन्तर्विरोध का मुख्य कारण यह है कि वह आधुनिकता की ओर उन्मुख 
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होते हुए भी मध्य युग की धार्मिक भावनाओं से मुक्त नहीं है। इसलिए उसने सम्मभु को ईश्वरीय 
नियमों से नियंत्रित बताया। दूसरा अन्तर्विरोध यह है कि वह कानून-संविधान से नियंत्रित मानता 
है। तीसरा अन्तर्विरोध यह है वह सम्पत्ति के अधिकार से सम्प्रभुता को सीमित मानता है। 

2. सम्प्रभुता सिद्धान्त अस्पष्ट है (Doctrine of Sovereignty is ambiguous)— 

बोदां के सम्प्रभुता सिद्धांत की यह भी आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत अस्पष्ट 
है और कठिनाई से समझ में आने वाला है। उसकी सम्प्रभुता कई मान्यताओं पर आधारित है 
तथा उन्हीं मान्यताओं के अनुसार आचरण करने वाला ही सम्प्रभु है लेकिन इन मान्यताओं में 
उसको निर्धारित करने वाली शक्ति कौन सी है, यह स्पष्ट नहीं। इस सम्बन्ध में वह सम्प्रभु को 
सर्वोच्च निर्णायक मानता है, जो जनहित में नहीं है। 

3. बोदां का सम्प्रभु पूर्ण न होकर आंशिक सम्प्रभु है 
(Bodin's Sovereign in not a full but partial severeign only)— 

बोदां के सम्प्रभुता सिद्धान्त की यह आलोचना की जाती है कि उसका सम्मभु पूर्ण 
न होकर आंशिक है। वह समाज में दो प्रकार के सम्भु बताता है। एक परिवार का प्रधान तथा 
दूसरा राज्य का प्रधान। परिवार का प्रधान सम्पत्ति और परिवारिक सम्बन्धों की दृष्टि से स्वतंत्र 
है जिसमें राज्य के प्रधान अथवा सम्प्रभु को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सेबाइन के 
शब्दों में “बोंदा के राज्य में एक के स्थान पर दो सर्वोच्च शासक हो जाते हैं। एक तरफ परिवार 
के अकाट्य अधिकार और दूसरी तरफ सम्म्रभु की असीम विधायी शक्ति। बोदां इनमें परिवार 
के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानता है। अतः सामाजिक रूप से समाज के अधिकार सीमित हो 
जाते हैं।' 

4. साप्राज्यिक विधियों का विचार सम्प्रभुता विरोधी 
(The concept of leges empiri is against sovereignty)— 

'बोदां के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार में “साम्राज्यिक विधियों का विचार प्रतिपादित किया 
गया है। इसके अनुसार सम्प्रभु के सर्वोच्च होने के बावजूद कुछ ऐसी विधियाँ है जो सम्प्रभुता 
के निर्माण में योगदान देती हैं। ऐसी विधियों को सम्परंभु बदल नहीं सकता है- जैसे उत्तराधिकार 
विधि, राज्य की अखण्डता का नियम आदि। 


सम्प्रभुता सिद्धान्त का महत्व 


बोदा के सम्प्रभुता सिद्धान्त में कई अन्तर्विरोध व विसंगतियाँ होते हुए भी सम्प्रभुता 
सिद्धान्त राजनीतिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह आगे राष्ट्रीय राज्यों के विकास 
का आधार बना। बोदां के समकालीन परिस्थितियों में यह एक क्रान्तिकारी विचार र क्योंकि 
उस समय राज्य की प्रभुसत्ता पर धर्म का प्रभाव था। बोदां ने मध्ययुगीन ईसाई साम्राज्य के स्थान 
पर राष्ट्रीय राज्य की नवीन विचारधारा को प्रतिपादित किया और उसने आधुनिक सम्प्रभुता सम्पन्न 
राज्य के विचार को प्रारम्भ किया, जिससे वर्तमान राज्य व्यवस्था का आरम्भ हुआ। 


3. Sabine op. cit-pp- 410 - 11 
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राज्य एवं शासन का वर्गीकरण (Classification of State and Government)- 
बोदां ने सम्प्रभुता अवधारणा के आधार पर राज्य का शासन का वर्गीकरण किया 
है। इसमें वह आरस्तू से प्रभावित है। वह कहता है कि “सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है, इसी 
से राज्य का स्वरूप निर्धारित होता हैं और जिस पद्धति एवं व्यवस्था से सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग 
होता है, उससे शासन का स्वरूप निर्धारित होता हं।”' इस आधार पर उसने राज्य को तीन 
भागों में विभाजित किया है- राजतंत्र, कुलीनतन्त्र एवं प्रजातंत्र। राज्य में सर्वोच्च सत्ता होने पर 
कुलीनतंत्र तथा अनेक व्यक्तियों मे हाथों में सत्ता होने पर प्रजातंत्र होता है। बोदां ने, अरस्तू, 
पोलिवियस, सिसरो आदि विचारकों के मिश्रित राज्य के विचार को नहीं माना क्योंकि उसके 
अनुसार सम्प्रभुता अविभाज्य है, अतः मिश्रित राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।' उसका 
यह भी मानना है कि एक ही प्रकार की शासन पद्धति में विभिन्न प्रणालियों के गुण हो सकते 
हैं। उदाहरण के लिए “इग्लैण्ड राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक है, परन्तु शासन की व्यवस्था 
एवं पद्धति प्रजातंत्रात्मक है।'” अतः उसका विचार है कि सरकार का स्वरूप राज्य के स्वरूप 
पर निर्भर नहीं करता। एक राजतंत्रीय राज्य में कुलीनतंत्रीय या प्रजातंत्रीय-सरकार हो सकती है। 
बोदां समस्त शासन प्रणालियों में राजतंत्र को उत्तम मानता है क्योंकि उसमें राज्य को कमजोर 
बनाने वाली दलबन्दियाँ और झगड़े कंम होते हैं तथा व्यक्ति की सम्पत्ति और उसके जीवन की 
सुरक्षा रहती है। इसके विपरीत शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में सापे जाने पर देश में 
अराजकता व विनाश का भय मौजूद रहता है। इसके अलावा संकट काल का सामना करने 
के लिए भी राजतंत्र सर्वोत्तम होता है। 
क्रान्ति सम्बन्धी विचार (Thoughts on Revolution)- 
| बोदां अरस्तू के क्रान्ति सम्बन्धी विचारों से भी प्रभावित है। उसने, अरस्तू की भाँति 
| क्रान्तियों का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार क्रान्ति तभी होती है जब सम्प्रभुता का स्थान 
| परिवर्तित हो जाता है। आर्थिक सम्प्रभुता का विस्थापन ही क्रान्ति है।* बोंदा के अनुसार मानव 
। “जीवन के चक्र की भाँति राज्यों में भी परिवर्तन होता है। राज्य भी जन्म लेते है, युवा होकर 
| डे ड ् 
| परिपक्व होते हे तथा धीरे-धीरे क्षीण होते हे और नष्ट हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान शासक का 
| कार्य है कि वह इन परिस्थितियों को नियमित करे, रोके नहीं। बोदां के विचार से क्रान्तियों का 
पहले से पता चल सकता है। 
| बोदां ने क्रान्ति के तीन कारण बताये हैं- दैवीय, प्राकृतिक और मानवीय। दैवीय 
कारण अदृश्य होते हैं। प्राकृतिक कारणों में नक्षत्रों का प्रभाव होता है अतः इनका पता विवेक 
दवारा लगाया जा सकता है लेकिन ये भी अधिकांशतः अज्ञेय ही हैं। मानवीय कारणों का विश्लेषण 
बोदां ने बुद्धिमत्ता से किया है। उसका कहना है कि राजा को गुटबन्दी से दूर रहना चाहिये। दमन 
` का आश्रय विशेष परिस्थितियों में ही लेना चाहिये। धार्मिक क्षेत्र में लोगों को भाषण की स्वतंत्रता 
` होनी चाहिए। झल 9 
1. Six Books Concerning The Republic ,2. 
2. Mcdonald, op, cit. 2 259. 
3. "By change of state | mean change of the seat of sovereignty. “Bodin. 
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बोदां ने क्रान्तियों का वर्णन करते समय गृह-नक्षत्रो, जलवायु व भौतिक परिस्थितियों 
के प्रभाव का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार लोगों का चसि जलवायु पर निर्भर करता 
है। उत्तरी भाग के निवासी बलवान हेते हैं, दक्षिण के लोग ज्ञान व कला में निपुण होते हैं। 
बीच के लोगों में दोनों गुणों का सम्मिश्रण होता है। शासक को कानून बनाते समय भौगलिक 
परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिये। 


बोदां और मैकियावेली आधुनिकता के रूप में 


राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में यह प्रश्‍न किया जाता है कि आधुनिकता का अग्रदूत 
मैकियावेली है या बोदां यद्यपि दोनों विचारकों में आधुनिकता के लक्षण पाये जाते हैं लेकिन 
बोंदा, मैकियावेली की तुलना में अधिक आधुनिक था। असस्तू के बाद पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन 
के क्षेत्र में क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला बोदां प्रथम विचारक था। यद्यपि मैकियावेली 
ने उसके 60 वर्ष पूर्व इस दिशा में कार्य किया था लेकिन उसका चिन्तन धर्म व नैतिकता से 
मुक्त शासन कला का व्यावहारिक सिद्धान्त था। मैकियावेली के चिंतन में जो सैद्धान्तिक दृष्टि 
से कमी रह गयी, उसे बोदां ने दूर किया। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि “राजनीतिक 
चिन्तन के क्षेत्र में मैकियावेली नहीं, बल्कि बोदां आधुनिकता का प्रतिपादक है।”” अतः 
आधुनिकता के अग्रवूत के रूप. में दोनों की तुलना निम्रप्रकार की जा सकती है- 

1. अध्ययन पद्धति (Method of study) — पम 

मैकियावेली व बोदां दोनों ने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया लेकिन मैकियावेली बोदां 
के समान निष्पक्ष नहीं रह सका। उसने अपनी पूर्व मान्यताओं को पुष्ट करने हेतु ऐतिहासिक 
पद्धति का आश्रय लिया। इसके अलावा मैकियावेली का अध्ययन क्षेत्र भी सीमित था। उसने 
केवल शासन संचालन के नियमों का ही वर्णन किया तथा राज्य के सैद्धान्तिक पक्ष को छोड़ 
दिया। बोदां ने मैकियावेली के इन दोषों को दूर किया तथा, ऐतिहासिक पद्धति को व्यापक रूप 
में अपनाया। उसने मैकियावेली द्वारा प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति को भी विस्तार से ग्रहण किया! 
इससे उसका चिन्तन अधिक वैज्ञानिक हो गया। उसने विधिशास्त्र में तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति 
को प्रारम्भ किया। 

2. सम्प्रभुता (Sovereignty)- 

मैकियावेली ने बोदां की भाँति राज्य के प्रमुख तत्व सम्प्रभुता का कहीं स्पष्ट विवेचन 
नहीं किया। यद्यपि उसने जिस राज्य का वर्णन किया, वह सम्भु राज्य ही है। सम्प्रभुता को 
राज्य की प्रमुख विशेषता के रूप में वर्णन करने का श्रेय बोदां को है। | 

यह आधुनिक चिंतन बोदां की एक नई देन है। केटलिन के शब्दों में “आधुनिक 
युग में सम्प्रभुता का प्रयोग सर्वप्रथम बोदां ने ही अपने ग्रन्थ 'रिपन्लिक' में किया है।” 


1. "In Politicaltheory it is Bodin, and not Machiavelli who is the pioneer of 


modernity" 
2. Catlin, op. cit. P. 209 
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, 3. आधुनिक राज्य की कल्पना (Concept of Modern State)- 


मैकियावेली ने केवल राज्य के संचालन और विस्तार के उपायों का वर्णन किया तथा 
राज्य के सैद्धान्तिक पक्ष की उपेक्षा की। वह ठीक रूप से आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की कल्पना 
कर पाया, यह संदिग्ध है। बोदां ने आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
करके, प्राचीन व मध्यकालीन सार्वभौमिक साम्राज्य की कल्पना का अन्त किया! मुरे ने लिखा 
हे कि “यह कार्य बोदां के लिए ही सुरक्षित था कि वह यह बतलाये कि विश्वव्यापी साम्राज्यों 
के दिन, चाहे वे रोमन हों या फ्रेंच अब बिल्कुल लद चुके हैं। नवजात राष्ट्रीयता का दिन आ 
गया है। उसके साथ ही सम्प्रभुता का सिद्धान्त बनाने का समय भी आ गया था। बोदां ने अपने 
अन्थ 'रिपब्लिक' में यहीं कार्य किया है और यहीं उसकी सबसे बड़ी स्थायी उपलब्धि है।”' 
4. नागरिकता (Citizenship) - 
मैकियावेली नागरिकता के बारे में अस्पष्ट है जबकि बोदां का नागरिकता सम्बन्धी 
विचार आधुनिकता के समीप है। उसके अनुसार राज्य में नागरिकों का निवास होता है तथा 
सभी नागरिक एक सार्वभौम की आज्ञा का पालन करते.हैं। बोदां के इस विचार में सम्प्रभुता 
के प्रति श्रद्धा व भक्ति का भाव निहित है। 
5. राजनीति और नीतिशास्त्र (Politics and Ethics) - 
मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया तथा उसने राज्य को धर्म और 
नैतिकता से ऊपर उठाया। लेकिन बोदां ने मैकियावेली की तुलना में स्पष्ट और संशोधित विचार 
व्यक्त किया। उसने सम्प्रभुता सिद्धान्त के माध्यम से राज्य की सर्वोच्चता को वैधानिक ढंग से 
व्यक्त किया तथा राज्य की निरंकुशता व उसके अत्याचारों पर प्रतिबन्ध लगाने का भी विचार 
व्यक्त किया। 
6. भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव (Effect of Geographical Conditions)- 
बोदां ही वह प्रथम विचारक था जिसने राजनीतिक गतिविधियों पर भौगोलिक 
परिस्थितियों के प्रभावों का विस्तृत रूप से विवेचन किया। डनिंग ने इसे बोदां का मौलिक योगदान 
माना है। मैकियावेली ने इस विषय को छुआ तक नहीं। बोदां ने विभिन्न शासन प्रणालियों पर 
भौगोलिक प्रभाव का जो विवेचन किया उससे राजनीति विज्ञान में अध्ययन का एक नया विषय 
“भौगोलिक राजनीति (७९०-९०८७) का विकास हुआ। ; 
मैकियावेली व बोदां के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट है कि बोदां ने मैकियावेली 
के चिन्तन में बीज रूप में निहित सिद्धन्तों को विकसित किया तथा उनका स्पष्ट विवेचन किया। 
इस प्रकार बोदां ने मैकियावेली के अधूरे कार्य को पूरा किया यद्यपि मैकियावेली समय की दृष्टि 
से बोदां के पूर्व का विचारक है लेकिन आधुनिक युग के अग्रदूत के रूप में बोदां को ही माना 
जाना चाहिये। जॉन्स ने इस सम्बन्ध में उचित ही लिखा है कि “बोदां मैकियावेली की अपेक्षा 
आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व अत्यन्त उत्तम ढंग से करता है। वह नवयुग 
रूपी भवन की देहरी पर खड़ा है जब॒कि मैकियावेली उसके कमरे तक ही पहुँचा है।”? 


1. Murray "The Theory of Political Science from Plato to Present 72 79 
2. Jones, opagito Rh 89010 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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7. बोदां का योगदान (Contribution of Bodin)- 

बोदां के विचारों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि उसमें मध्ययुगीन धार्मिक 
भावनाओं और अन्धविश्वासों व आधुनिक युग के राज्य सम्बन्धी विचारों का सम्मिश्रण है। वह 
ऐसे धार्मिक विश्वासों में विश्वास व्यक्त करता हैं जो आधुनिक युग में मूर्खता का परिचायक है 
तथा दूसरी ओर उसने सम्प्रभुता जैसे आधुनिक विचारों को दिया जो आधुनिक युग का निर्माण 
करते हैं। इस प्रकार उसके विचारों में हमें दोनों तत्वों का मेल दिखाई देता है, लेकिन उसके 
बावजूद भी उसके चिन्तन का आधुनिक युग पर गहरा प्रभाव पड़ा और कई विचारकों को उससे 
प्रेरणा प्राप्त हुई। 

बोदां की राजनीतिशा्र विषय को महत्वपूर्ण देन उसका सम्प्रभुता का विचार है। राज्य 
और सरकार में अन्तर तथा राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों का विचार है। राज्य 
और सरकार में अन्तर तथा राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव उसकी एक 
अन्य महत्वपूर्ण देन है। 


प्रश्‍न- 
1. बोदां के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
2. बोदां के राज्य व शासन सम्बन्धी विचारों की विवेचना कीजिए। 
3. राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में आधुनिकता का संस्थापक बोदां है, न कि मैकियावेला? 
समझाइए। 
4. ”बोदां अपने विचारों में न तो मध्ययुगीन रह पाया और न ही आधुनिक बन पाया।? 
*(सेबाइन) इस कथन की व्याख्या कीजिए। 


र 
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बैरन डी मोण्टेस्क्यू 


-एचन श्रीदास्दद 
जीवन परिचय 
मॉण्टैस्क्यू राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राजनीतिक शक्ति के पृथककीकरण के 
सिद्धान्त के प्रतिपादक के रूप में सदैव याद किये जायेंगे। 


मौन्टैस्क्यू का जन्म 12 जनवरी, 1689 ई० में फ्रांस के बोर्डो नामक स्थान में 
एक कुलीन तथा सम्भ्रान्त परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे। 11 वर्ष की आयु 
तक घर पर ही शिक्षा पाने के पश्चात्‌ उन्होंने जूली नामक स्थान पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके 
बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया तथा 1714 से मौन्टेस्कयू ने सलाहकार के रूप में कार्य 
करना आरम्भ कर दिया। 25 वर्ष की अवस्था में मौन्टेस्क्यू का विवाह एक संपन्न घराने की 
चीनी महिला से हुआ। वर्ष 1728 में मौन्टेस्क्यू ने ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, वेनिस, रोम, 
स्विट्जरलैण्ट, हॉलैण्ड, इटली तथा इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा अनेक 
प्रमुख राजनीतिज्ञों तथा दार्शनिकों से सम्पर्क किया। उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक बोर्डो के मुख्य 
न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया पर उनकी रुचि सरकारी सेवा में नहीं थी। वह वस्तुतः 
इतिहास तथा साहित्य के सेवी थे। एक सम्पन्न घराने में जन्म लेने तथा एक सम्पन्न महिला से 
विवाह करने के कारण मौन्टेसक्यू को जीवनयापन हेतु कोई आर्थिक चिंता नहीं रही तथा उन्हें 
अपने जीबन का अधिकांश समय सामाजिक तथा बौद्धिक कार्यों में लगाने का पूरा अवसर प्राप्त 
रहा। 
रचनाएँ- 
मौन्टेस्क्यू की पहली रचना "रिफलेक्शन्स ऑन दी कॉजेज ऑफ दी ग्रेटनेस 
एण्ड डिक्लाइन ऑफ रोमन्स' है। इसका प्रकाशन 1734 में हुआ। इस पुस्तक में माँन्टेस्क्यू 
ने रोमन साम्राज्य के उत्थान तथा पतन के कारणों का विश्लेषण किया है। 1748 में मौन्टेस्क्यू 
की दूसरी पुस्तक 'दी स्प्रिट ऑफ लॉज” प्रकाशित हुई जिसके कारण उन्हें राजनीतिक विचार 
संसार में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई। मौन्टेस्क्यू का एक अन्य प्रकाशन 'दी पार्शियन 
लैटर” के नाम काःहै,।यद्चेषि/खुले'रूप'से बहि मकेन हीमा पर आये 
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हुए दो ईरानी यात्रियों द्वाराः अपने मित्रों को लिखे माने गये पत्रों में मौन्टेस्क्यू ने चर्च, राज्य, 
राज्य आदि उन संस्थाओं की कटु आलोचना की जो उस समय के समाज के बड़े लोगों को 
अत्यधिक प्रिय थीं। मौन्टेस्क्यू की चौथी रचना “दी डायलॉग्स ऑफ सल्ला एण्ड एक्रेट्स' 
है। र्‌ 

वैचारिक पृष्ठभूमि 


कोई भी विचारक अपने समय के संदर्भ में ही अपने विचारों को प्रकट करता है। 
मौन्टेस्क्यू का सम्पूर्ण साहित्य फ्रांस की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर लिखा गया था। 18वीं 
शताब्दी के आरम्भ में राजनीतिक सिद्धान्तों के विकास के लिये इंग्लैण्ड.से फ्रांस अधिक उर्वर 
था,क्याँकि फ्रांसीसी अपने देश की राजनीतिक स्थिति से उतने सन्तुष्ट न थे जितने अंग्रेज थे। 
फ्रांस लुई चौदहवें के शासन के अन्तर्गत था, जिसका अपने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण था। उसके 
काल में सम्पूर्ण सत्ता राजा के हाथ में केन्द्रीभूत थी। राजा ने कुलीनों की शक्ति को उनकी संख्या 
में वृद्धि कर अधिक क्षीण बना दिया था और वह उनका ध्यान दरबारी मनोरंजन व समारोहों 
आदि में लगाये रखता था। जनता पर करों का भारी बोझ था। राज्य की नीति युद्ध में विजय पाने 
की थी जिन्हें पाने के लिए अधिक सेना की आवश्यकता थी। इन सभी कारणों ने जनमत को 
राजा लुई तथा उसके निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध कर दिया था। धार्मिक असहिष्णुता के कारण भी 
फ्रांस में आन्तरिक अशांति थी। इन सभी तत्वों. ने फ्रांस में राजनीतिक चिन्तन को प्रोत्साहन 
दिया। लॉक के दर्शन ने क्रांतिकारी सिद्धान्तों का कार्य किया, फिर भी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द् 
में राजनीतिक चिन्तन संयत रहा, जो आगे चलकर अधिक उग्र हो गया। 

इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों ने मौन्टेस्क्यू के विचारों को गहराई तक प्रभावित 
किया। 

मौन्टेस्क्यू ने रोमन साम्राज्य के अध्ययन के आधार पर ही अपने राजनीतिक चिन्तन में 
शासन के नियोजन की एक निश्चित योजना प्रस्तुत की। उनके अनुसार “संसार आकस्मिक ढंग 
से नहीं चलता। रोमनवासियों को देखो, जिन्होंने लगातार विजय की प्राप्ति की, जब अपने 
शासन को उन्होंने किसी एक योजना के अनुसार चलाया और उन्हें लगातार पराजय का मुँह 
देखना पड़ा, जब उन्होंने उसे किसी अन्य योजना के अनुसार चलाया। प्रत्येक राज्य में नैतिक या 
भौतिक कुछ ऐसे सामान्य कारण कार्यरत रहते हैं, जो उसे ऊँचा उठाते हैं, स्थिर रखते हैं, या दबा 
देते हैँ।'” 

अपने यूरोपीय भ्रमण के दौरान मौन्टेस्क्यू लगभग अट्डारह महीने तक इंग्लैण्ड में रहे 

वहाँ वे इग्लैण्ड के प्रमुख विचारकों तथा राजनीतिज्ञ के संपर्क में आये। मौन्टेस्क्यू इंग्लैण्ड की 
शासन व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इंग्लैण्ड में राजनीतिक सत्ता तथा व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का एक अत्याधिक उपयोगी सामंजस्य पाया। उनका विचार था कि इंग्लैण्ड के संविधान 
का वास्तविक महत्व शक्तियों के पृथककीकरण के कारण ही है। यद्यपि मौन्टेस्क्यू की यह सोच 
पूर्णरूप से सही नहीं थी। इंग्लैण्ड में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण वहाँ शासन का संगठन 
शक्तियों के पूथक्कीरण पर न तो तब आधारित था और न ही अब। वहाँ पर शासन व्यवस्था 
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सम्मिलित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित रही है। परन्तु जब मौन्टेस्क्यू इंग्लैण्ड गये थे; 


उस समय तक वहाँ रक्तहीन क्रांति हो चुकी थी, तथा राजा की निरंकुश शक्ति मंत्रिमण्डल तथा 
संसद के बीच विभाजित हो चुकी थी, इसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि इग्लैण्ड 


` में शक्ति-पृथककीकरण के कारण ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित थी। मौन्टेस्क्यू को हुए इस भ्रम 


ने राजनीतिक दर्शन को शक्ति पृथककीकरण जैसा उपयोगी सिद्धान्त प्रदान किया। इंग्लैण्ड की 
व्यवस्था के ही आधार पर मौन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक 'दी स्प्रिट ऑफ लॉज' में प्रतिपादित 
किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से फ्रांस में उस समय प्रचलित लुई चौदहवें के 
शक्ति के कन्द्रीयकरण पर आधारित निरंकुश शासन जैसी व्यवस्था उपयोगी नहीं है वरन्‌ शक्ति 
पृथक्कीकरण पर आधारित व्यवस्था ही उपयोगी है। 
विचार-विधि- न 
मौन्टेस्क्यू के ग्रन्थ की अभूतपूर्व सफलता का एक प्रधान कारण उसका अपने 
समकालीन लेखकों से सर्वथा भिन्न अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक 
ऐतिहासिक पद्धति को अपनाना था। उस समय ऐसे दार्शनिक का बोलबाला था, जो अपनी 
बुद्धि और तर्क द्वारा प्रकृति के निरीक्षण से कुछ कल्पनायें और विचार बना लेते थे और इनके 
आधार पर, न कि ऐतिहासिक घटनाओं के पर्यवेक्षण की नींव पर अपने राजनीतिक सिद्धानतों 
का निर्माण किया करते थे। सामाजिक समझौते का सिद्धान्त इसका एक सुन्दर उदाहरण है। हॉब्स 
तथा लॉक ने प्राकृतिक दशा के संबंध में कुछ कल्पनायें की, इनको अपनी बुद्धि तथा तर्क से 
पुष्ट किया। प्लेटो के समय से ही सामान्य से विशेष की ओर जाने की निगमनात्मक पद्धति 
प्रचलित थी किन्तु मौन्टेस्क्यू दार्शनिक विधि द्वारा कल्पना पर आधारित शासन की किसी 
सर्वकालिक तथा सर्वदेशीय योजना के निर्माण के समर्थक नहीं थे! मौन्टेस्क्यू ने अपने समय 
के प्रवाह के प्रतिकूल जा कर अरस्तू का अनुसरण करते हुए प्राचीन एवं समकालीन मानव समाज 
के इतिहास के अध्ययन और अनुभव को आधार बनाया और इस पर अपने राजनीतिक सिद्धान्तों 
रूपी भवन का निर्माण किया। अरस्तु की लुप्त पद्धति को पुनर्जीवित करने के कारण ही उन्हे 
“अठारहवीं शताब्दी का अरस्तू' कहा जाता है। 
तस मौन्टेस्क्यू यह मानकर चलते हैं कि मानव जगत की प्रथा, विधियाँ और संस्थाएं 
बड़ी पेचीदगीपूर्ण और सतत परिवर्तनशील हैं। वे सदैव तथा हर स्थान पर एक सी नहीं होती 
हैं, वरन्‌ वे विविध मानव-जातियों के स्वभाव तथा प्रवृत्तियो के अन्तर के अनुसारं और भौतिक 
परिस्थितियों के प्रभाव के कारण भिन्न-भिन्न होती हैं। वे निर्माण का परिणाम न होकर विकास 
का परिणाम होती हैं और इस कारण उनका अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से उनके विकास के विविध 
स्तरों को देखते हुए किया जाना चाहिए, अतः मौन्टेस्क्यू के अनुसार उनके अध्ययन की तथा 
द स्वरूप व विकास को समझने के उचित विधि की ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक ही हो सकती 
I ; 
मौन्टेस्क्यू का विचार था कि राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य आदर्श राज्य तथा राजनीतिक 
मानव-संस्थाओं का निर्माण नहीं होना चाहिये, वरन्‌ उसका उद्देश्य उन स्वाभाविक तथा वास्तविक 


अवृत्तियों की खोज होनी चाहिये, जो विविध परिस्थितियों में मनुष्य के कार्यों तथा विचारों को 


अवित करती हैं, क्योंकि ती, कार तिवसा ससं उपयोगी तथा उन्नत 
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बनाया जा सकता है और यह कार्य ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक विधि द्वारा ही सम्भव है। 

मौन्टेस्क्यू की विधि को कुछ लोग व्यावहारिक तथा आगमनात्मक कहते हैं, क्योंकि 
उनके चिन्तन के विषय मनुष्य की स्वाभाविक, वास्तविक तथा व्यावहारिक प्रवृत्तियाँ हैं। परन्तु 
मौन्टेस्क्यू के कई विचार उस तथ्य के बिल्कुल प्रतिकूल हैं जैसे मौन्टेस्क्यू का यह कथन कि 
मानव समाज का नियंत्रण व संचालन विवेक के शाश्वत नियम के द्वारा होता है। इसी प्रकार 
दासता की प्रथा के अनौचित्य को माने जाने के लिये उसके द्वारा मनुष्य के विवेक को ललकारे 
जाने को भी व्यवहारवाद के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। 

मौन्टेस्क्यू की इस पद्धति के दो प्रमुख श्रोत हैं- रोमन इतिहास तथा इंग्लैण्ड की 
समकालीन संस्थाये। 


मौन्टेस्क्यू के विचार 


1. राज्य सम्बन्धी विचार- 
मानव-प्रकृति, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, राज्य का आधार तथा राज्य के 
क्रिया-कलाप आदि को लेकर मौन्टेस्क्यू ने किसी व्यवस्थित दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया है; 
अतः इन सबके विषय में हमें उसके क्रमबद्ध विचार प्राप्त नहीं है फिर भी उनके चिंतन की 
प्रमुख बातों पर चर्चा की जा सकती है- 
मानव प्रकृति-- मौन्टेस्क्यू के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व एकाकी न होकर सम्बद्ध 
है। मनुष्य का सम्बन्ध द्विपक्षीय है। एक ओर उसका सम्बन्ध ईश्वर से है तथा दूसरी ओर उसका 
सम्बन्ध बाह्य प्रकृति और उसके साथी मनुष्यों से है। मानव जीवन के संचालन के नियमों को 
जानने के लिए इन सभी सम्बन्धों का विश्लेषण करना अनिवार्य है। . 
मौन्टेस्क्यू के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व भौतिक तथा बौद्धिक दोनों प्रकार का है। 
भौतिक प्राणी के रूप में उसका अस्तित्व उन नियमों के अनुसार चलता है जिन्हें प्राकृतिक विधि 
कहा जातां है तथा जो शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है तथा जिनके सम्बन्ध में मनुष्य की अपनी 
कुछ नहीं चल सकती परन्तु उसके अस्तित्व के बौद्धिक पहलू के विषय में उसकी स्थिति दूसरी 
है। बौद्धिक प्राणी होने के कारण वह अपने कार्यों को स्वयं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की सिद्धि 
के हित में चलाने तथा उनकी सिद्धि हेतु उपयुक्त साधनों को ढूढने व उन्हें प्रयोग में लाने में 
सक्षम है लेकिन उसके व्यवहार में कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित होती 
है और इस कारण उसके उस व्यवहार के सुचारु संचालन के लिए उसके जीवन के विविध 
पहलू से सम्बन्धित कुछ मनुष्यों द्वारा निर्मित विधियों की आवश्यकता होती है। 
राज्य की उत्पत्ति इस विषय में मौन्टेस्क्यू संविदा सिद्धान्त देने वालों का समर्थन 
नहीं करते हैं। मौन्टेस्क्यू के अनुसार भौतिक प्राणी के रूप में मनुष्य जिन प्राकृतिक विधियों के 
अधीन रहता है, उन्हें खोजने के लिये हमें मनुष्य के उस रूप पर विचार करना चाहिए, जिसमें 
वह नागरिक समाज की स्थापना के पूर्व रहता था। उनका मत है कि ईश्वर मनुष्य को उत्पन्न 
करते समय उसे बुद्धि अवश्य देता है, पर उस बुद्धि के विकास तथा बाद में प्राप्त ज्ञान के कारण 
उसका जो रूप बनता है, वह उसके मूलरूप से कुछ भिन्न होता है। मौन्टेस्क्यू के अनुसार 
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आरंभिक मनुष्य न तो घमण्डी और चालाक था और न ही उदार व नैतिक वरन्‌ वह तो शांतिप्रिय 
तथा सामाजिक था। प्रारंभिक मनुष्य सबसे पहले अपने भीतर केवल कमजोरी अनुभव करता 
होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मनुष्य अपनी समानता के प्रति सजग न होकर अपने को हीन ही 
मानता होगा। इसलिए परस्पर आक्रमण का कोई भय नहीं होता होगा और पहली प्राकृतिक 
विधि शान्ति होगी। मौन्टेस्क्यू के अनुसार दूसरी प्राकृतिक विधि मनुष्य द्वारा समुदाय निर्माण की 
होगी, क्योंकि अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे अन्य मनुष्यों के साथ सहयोग 
करना होगा। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है और परिणामस्वरूप 
समाज व राज्य का उदय होता है। 
समाज राज्य का स्वरूप-- मौन्टेस्क्यू के अनुसार राज्य विकास की प्रक्रिया का 
फल है न कि किसी समझौते का, अतः इस बात को ढूढने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
राज्य कब अस्तित्व में आया। 
2. कानून सम्बन्धी विचार- 
मौन्टेस्क्यू से पहले कानून के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की धारणायें प्रचलित 
थीं। एक ओर कुछ विचारक इसे विवेक बुद्धि का आदेश समझते थे, दूसरी ओर इसे प्रभुत्व 
सम्पन्न उत्कृष्ट सत्ता की आज्ञा माना जाता था किन्तु मौन्टेस्क्यू ने इन दोनों मतों से असहमति 
प्रकट करते हुए कानून का एक निराला ही लक्षण प्रकट किया। उसके मतानुसार कानून अपने 
विस्तृत अर्थ में वस्तुओं की प्रकृति या स्वरूप से उत्पन्न होने वाले आवश्यक सम्बन्ध हैं। उसका 
यह लक्षण बहुत व्यापक है और विश्व की समग्र जड़ चेतन वस्तुओं के सम्बन्ध में है। 
मौन्टेस्क्यू यह मानता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म, कानून व नियम होता है। 
जड़ जगत के नियम शाश्वत, सार्वभौम, सत्य, सनातन, अविकारी तथा अपरिवर्तनशील हैं किन्तु 
मनुष्य सम्बन्धी नियम शाश्वत तथा सार्वभौम नहीं है क्योंकि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा और कर्तव्यशक्ति 
है,वह अज्ञानी है, काम, क्रोध, मोह आदि भावनाओं का दास है। भगवान्‌ के प्रति अपने सम्बन्धों 
को भूल जाता है अतः उसे इनका स्मरण कराने के लिये धर्म के नियम या कानून हैं। वह अपने 
स्वरूप को विस्मृत कर देता है, उसकी याद दिलाने के लिये दर्शन शास्त्र नैतिकता की विधियाँ 
बताता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध भुला देता है जिनकी 
उसे याद दिलाने के लिए राजनीतिक तथा दीवानी कानून होते हैं जो क्रमशः मनुष्य के राज्य 
तथा दूसरे मनुष्यों के साथ सम्बन्धों को निर्धारित करते हैं। 
इन सब नियमों के बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक दशा में भ्राकृतिक नियमों से 
अनुशासित होता था। प्रकृति का पहला नियम आत्म-संरक्षण, शांति तथा सुरक्षा की आकांक्षा : 
है। व्यक्ति दुसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। इस प्रकार समाज में युद्ध 
की स्थिति उत्पन्न होती है और इस अवस्था में तीन प्रकार के भावात्मक कानून बनते हैं। इन्हें 
मौन्टेस्क्यू निर्मित विधि भी कहते है । निर्मित तथा प्राकृतिक विधियों में अन्तर करते हुए मौन्टेस्क्यू 
कहते हैं कि निर्मित विधियाँ निश्चित देशीय तथा परिवर्तनशील होती हैं जबकि प्राकृतिक विधियाँ 
अनिश्चित, सार्वभौमिक तथा स्थायी व अपरिवर्तनशील होती हैं। 
भावात्मक या निर्मित विधियों के प्रकार- 


नेसू ने निधियों के उतने ही परकार ते. तमके अधमय के बीच 
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परस्पर होते 

1. विभिन्न वर्गा, जनता, जातियों और राज्यों के सम्बन्धं को नियन्त्रित करने वाले नियम 

जिन्हे राष्ट्रों के कानून या अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता है। 

2. शासक तथा शासितों के सम्बन्धं को अनुशासित करने वाले नियमों से राजनीतिक कानून 

का प्रादुर्भाव होता है। 

3. एक राज्य में नागरिकों के एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध निर्धारित करने वाले नियम नागरिक 

या दीवानी कानून की सृष्टि करते हैं। 

इनमें से पहला कानून सब समाजों के लिये एक सा होता है लेकिन बाकी दोनों किसी 
देश की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग प्रकार के होते हैं। प्रत्येक देश की भौगोलिक 
प्राकृतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ उस देश के कानूनों 
का गहरा सम्बन्ध होता है। इन सब सम्बन्धं के समग्र रूप को मौन्टेस्क्यू “कानून की भावना” 
या 'स्म्रिट ऑफ लॉज” का नाम देते हैं, इसी का प्रतिपादन उसका प्रधान लक्ष्य है और इसीलिये 
उसने अपने अन्थ को भी यही नाम दिया है। 

3. शासन तंत्रों का वर्गीकरण- 

_ शासन त्रं के रूप निर्धारण में मौन्टेस्क्यू के अनुसार देश के भौतिक पर्यावरण का 
बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उनके अनुसार शासन तत्र का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के स्वभाव. 
उनके चरित्र, उनके जीवन-यापन के ढंग, उनके धार्मिक व नैतिक विचारों तथा भौतिक पर्यावरण- 
विशेषकर भूमि तथा जलवायु- का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 

मौन्टेस्क्यू ने शासन तंत्रों के वर्गीकरण का आधार राज्य के स्वरूप को माना है तथा 
शासन के स्वरूप को उन्होंने राज्य की सर्वोच्च संत्ता की स्थिति व उसके प्रयोग के ढंग पर निर्भर 
माना है। स्वरूप व संगठन के आधार पर मौन्टेस्क्यू ने शासन प्रणालियों को निरंकुश, राजतंत्रीय 
तथा गणतन्त्रीय तीन वगोँ में बाँटा है। गणतन्त्र को उन्होंने पुनः लोकतंत्र तथा कुलीन तंत्र में 
बाटा है। निरंकुशतंत्र में एक व्यक्ति कानून के बिना तथा राजतंत्र में कानून के अनुसार शासन 
करता है। गणराज्य में राजनीतिक शक्ति जनता में हो तो लोकतंत्र होता है तथा कुछ अल्पसंख्यक 
लोगों में निहित हो तो शासन कुलीनतंत्र कहलाता है इस संख्यात्मक आधार के अलावा मौन्टेस्क्यू 
शासन के वर्गीकरण का आधार उनके स्वरूप में पायी जाने वाली भिन्नता को भी मानता हे 
स्वरूप से उसका तात्पर्य है शासन तंत्रों की बनावट से तथा उन मानवीय भावनाओं से जिनके 
आधार पर ये शासन तंत्र कार्य करते है उदाहरणार्थ, गणराज्य का सिद्धान्त देशप्रेम, तथा समानता 
का भाव है। प्रजातंत्र में यह भी अपने विशुद्ध रूप में होता है जबकि कुलींनतंत्र में यह संयम 
' का रूप धारण कर लेता है तथा इसमें शासक एक-दूसरे के प्रति तथा अपने से हीन जनता 
के प्रति शासन में संयत व्यवहार का पालन करते हैं 
राजतंत्र का आधारभूत सिद्धान्त सम्मान है, इसमें राजा तथा उच्च शासक वर्ग को 
उच्चतम प्रतिष्ठा, विशेषाधिकार और पद दिये जाते हैं, इनसे प्रेरित होकर शासक अपनी योग्यता 
से राज्य को वैसे ही संचालित करते हैं, जैसे समानता की भावना से प्रेरित होकर प्रजातंत्र का 


प्रेरक तत्व 
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संचालन राजा के प्रचंड कोप तथा शक्ति द्वारा होता है। 
प्रत्येक शासनतंत्र के अपने कुछ विशिष्ट कानून तथा संस्थायें होती हैं। गणराज्य के 
कानून समानता को बनाये रखते हैं, मताधिकार तथा निर्वाचन के विभिन्न नियमों का निर्धारण 
करते हैं। राजतंत्र में कानूनों का उद्देश्य उच्च कुलीन वर्ग की सत्ता और प्रभुता को बनाये रखना 
होता है। निरंकुश शासन की विशेष संस्था वजीर या मन्त्री होता है। 
मौन्टेस्क्यू किसी भी शासन प्रणाली को निरपेक्ष रूप से सर्वोत्तम या आदर्श नहीं मानते 
थे। वह सापेक्षतावाद के समर्थक थे। उनका मत है कि शासन का कोई एक रूप सब परिस्थितियों 
तथा सब देशों के लिये सर्वोत्तम नहीं हो सकता। उनके अनुसार जो राजनीतिक संस्थायें व विधियाँ 
ठण्डे उत्तरी देशों के लिये उपयुक्त होती हैं, दक्षिण के गर्म या गर्म ठंडे प्रदेशों के लोगों के लिए 
उपयुक्त नहीं हो सकती। अतः जब हम शासन की उत्तमता के विषय में बात करते हैं तो हमें 
यह जानना चाहिये कि वह “कब के लिये, कहाँ के लिए और किनके लिये उत्तम है।” 
मौन्टेस्क्यू के अनुसार धर्म तथा राज्य के आकार का भी शासन प्रणाली से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। प्रजातंत्र तथा प्रोटेस्टेंट धर्म, राजतंत्र व रोमन कैथोलिक धर्म, निरंकुश राजशासन 
और इस्लाम में गहरा सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार छोटा आकार गणराज्य के लिये, बीच का 
आकार राजतंत्र के लिये तथा विशाल साम्राज्य निरंकुश त्त्र के लिए उपयुक्त होता है। आकार 
में परिवर्तन के साथ शासन तंत्र में भी परिवर्तन आना आवश्यक है। निरंकुश तन्त्र को हेय मानने 
के कारण मौन्‍्टेस्क्‍्यू राज्यों के प्रादेशिक विस्तार का समर्थन नहीं करते थे। छोटे राज्यों को बड़े 
राज्यों दरारा हड़पे जाने से रोकने के लिये मौन्टेस्कयू ने संघ के सिद्धान्त को मान्यता दी है। उनके 
ही विचार से प्रभावित होकर अमरीका ने इंग्लैण्ड से स्वतंत्र होकर संघीय शासन का निर्माण 
किया। ४ 
4. स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार- 
मौन्टेस्क्यू के सिद्धान्तों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त इसी को कहा जा सकता है। 
मौन्टेस्क्यू के अनुसार बृहद अर्थ में,स्वतन्त्रता इस विश्वास में है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार 
कार्य करता है लेकिन वह यह भी कहते हैं कि विधिसम्मत आचरण करना ही स्वतंत्रता कहा 
जा सकता है। यदि नागरिक विधियों द्वारा निषिद्ध कार्य कर सकें तो उसे स्वतंत्रता का अधिकारी 
नहीं कहा जायेगा, क्योंकि बाकी सभी नागरिकों को भी वैसा ही अधिकार प्राप्त होगा। 
परन्तु स्वतंत्रता का यदि हम यह अर्थ मानें तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या 
हर प्रकार की विधियों के अनुसार चलने में व्यक्ति को स्वतन्न कहा जा सकता है अथवा केवल 
उन्ही विधियों के अनुकूल चलने में व्यक्ति स्वतन्त्र रहता है जो सामाजिक व नैतिक मान्यताओं 
के अनुकूल हों। मौन्टेस्क्यू मानते है कि शासन की विधियां समय व परिस्थितियों के अनुसार 
बदल जाती हैं तथा उन्हीं के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा व स्वरूप भी बदल जाता 
है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि सबके लिये एक समान, निश्चित 
तथा स्पष्ट विधि की व्यवस्था हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता तब समाप्त हो जाती है जब वह विधि 
के शासन के अधीन हो जाता है। 
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बैरन डी मौण्टेस्क्यू 5 
मोस के! अनुसार स्वेतेनती दी प्रकार की होती है तिक व नागरिक! 
राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, राज्य के कानून द्वारा अनुमति दिये जाने वाले किसी कार्य 
को करने की स्वाधीनता कानून से ऊपर उठकर कार्य करने की इच्छा रखने की स्थिति में स्वतंत्रता 
नहीं रह जाती। इसी कारण निरंकुश शासन में स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है। 
नागरिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति के दूसरे: व्यक्ति के साथ संबंध का परिणाम है, इसका 
दासता के साथ वहीं सम्बंध है जो निरंकुश साम्यवाद का राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ है। मौन्टेस्क्यू 
दासता का प्रबल विरोध करते हैं। वह इसे अमानवीय, अप्राकृतिक तथा ईसाईयत विरोधी मानते 
हैं तथा शासन. में राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धान्त 
देते हैं। 
5. शक्ति के पृथक्कीकरण का सिद्धान्त 
मौन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथककीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन व्यक्ति की स्वतंत्रता 
की रक्षा के साधन के रूप में किया है। इस संबंध में उनका कहना है कि “लगातार अनुभव 
यह दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसमें कोई शक्ति निहित होती है, शक्ति का दुरूपयोग करने 
और अपने अधिकार को अन्त तक चलाने की प्रवृत्ति रखता है। --- इस दुरूपयोग की रोकने 
के लिये यह आवश्यक है कि शक्ति पर रोक रहे। इसके लिये शासन का संगठन इस प्रकार 
होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उन कार्या को करने के लिए बाध्य न हो, जिसको करने का दायित्व 
उसके ऊपर विधि के अनुसार न हो और उन कार्यों के करने से वंचित न रहे, जिन्हें करने की 
अनुमति विधि देती हो।”' व्यक्ति उक्त प्रकार की स्थिति में न रहकर विधि द्वारा विहित कार्य 
करने के लिए स्वतंत्र रहे, इसके लिये मौन्टेस्क्यू ने शासन के संगठन के सम्बन्ध में उसके विविध 
अंगों के बीच उसकी शक्तियों के पृथक्कीकरण का प्रतिपादन किया है। मौन्टेस्क्यू का यह विचार 
है कि व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता वहीं पर मिल सकती है जहाँ शासन के तीनों अंग- कार्यपालिका 
व्यवस्थापिका तथा न्यापालिका कानून के नियंत्रण में हों। यह तभी हो सकता है, जब ये तीनों 
शक्तियाँ अलग-अलग या पृथक रखी जाये . 
मौन्टेस्क्यू के अनुसार, “यदि विधानपालिका या व्यवस्थापिका की शक्ति कार्यपालिका 
की शक्ति के साथ संयुक्त होकर एक व्यक्ति के या अधिक व्यक्तियों समूह के हाथ में आ जाती 
है तो कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती और यदि न्याय करने की शक्ति को व्यवस्थापिका और 
कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक्‌ न किया गया तो भी कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यदि 
वही व्यक्ति चाहे वे कुलीन वर्ग के हों या जनता के हों- कानून बनाने, सार्वजनिक प्रस्तावों को 
क्रियान्वित करने तथा व्यक्तियों के मुकदमें सुनने के तीनों कार्य करेंगे तो स्वाधीनता का अन्त 
हो जायेगा!” 
शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देने से सरकारी अधिकारियों की निरंकुशता 
पर प्रबल अंकुश स्थापित हो जाता है और प्रत्येक शक्ति एक दूसरे के कार्यों पर रोक या प्रतिबन्ध 
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लगा देती है, सत्ता किसी एक व्यक्ति या खस्था में केन्द्रित नहीं हो पाती तथा शासन के तीनों . 


अंगों में सन्तुलन बना रहता है। उदाहरणस्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका शासक या कार्यपालिका 
को किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पकड़ने नहीं देती, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार पकड़ा 
जाता है तो उसके आवेदन पर न्यायपालिका उसे छोड़ने की आज्ञा देती है। साथ ही वह 
व्यवस्थापिका को कोई कानून नहीं बनाने देती, जो राज्य के मौलिक नियमों के प्रतिकूल हों। 
इस प्रकार जब शासन के तीनों अंग एक-दूसरे पर सीमा एवं नियंत्रण स्थापित करते हैं तो 
व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो जाती है। मौन्टेस्क्यू का यह विचार था कि ऐसी स्थिति केवल 
इंग्लैण्ड में है परन्तु ऐसा वास्तव में नहीं था क्योंकि इंग्लैण्ड में कार्यपालिका कानून बनाने 
व क्रियावयन दोनों काम करती थी, लार्ड सभा कानून भी बनाती है व न्यायपालिका के रूप 
में भी कार्य करती है। फिर भी मौन्टेस्क्यू का यह कथन ठीक है कि शासन की तीनों शक्तियाँ 
सर्वथा पृथक रहनी चाहियें, इनका एक व्यक्ति या संस्था में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। 
मौन्टेस्क्यू के इस सिद्धान्त ने अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर गहरा प्रभाव डाला। फ्रेंच 
राज्य क्रान्ति के समय तैयार किये गये मानवीय अधिकारों के घोषणापत्र में भी इस सिद्धान्त 
को स्वीकार किया गया। 


मौन्टेस्क्यू. तथा समकालीन राजनीतिक विचारधारा 


मौन्टेस्क्यू के विचार समकालीन राजनीतिज्ञ के विचारों से कुछ अलग थे। जहाँ 
अन्य विचारक राजनीतिशा्र को अन्य शात्रों से पृथक कर देना चाहते थे वहीं मौन्टेस्क्यू 
राजनीतिशाख्न के अध्ययन को विधिशाख्न, अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक शास्र के साथ 
मिलाना चाहता था। 
मौन्टेस्क्यू राजनीतिक सिद्धान्तों तथा सच्चाई को जानने के लिए ऐतिहासिक पद्धति 
पर तथा विभिन्न जातियों के निरीक्षण पर बल देते थे। वह निगमनात्मक पद्धति के अनुयायी 
- तथा अनुभववादी थे! 
मौन्टेस्क्यू राज्य को व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं समझते थे। समकालीन 
विचारधारा से उनका तीसरा अन्तर गैटिल के शब्दों में यह है कि उसका उद्देश्य फ्रेंच राजतंत्र 
का सुधार था न कि रूसो तथा वाल्टेयर के समान उस पर आक्षेप करना था। 
मौन्टस्क्यू ने न्याय, स्वतंत्रता तथा राज्य की कार्यक्षमता के व्यवहारिक प्रश्नों पर 
अधिक विचार किया जबकि उस समय के अन्य विचारक नागरिकों के अधिकारों तथा राजा 
के विशेषाधिकारों पर अधिक बल दे रहे थे। र 
मौन्टेस्क्यू को अट्टारहवीं शताब्दी का अरस्तू कहा जाता है। इन दोनों में कई 
समानतायें हैं- दोनों निरीक्षण पर आधारित अनुभवमूलक पद्धति पर बल देते हैं। दोनों इस 
बात को मानते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा जलवायु शासन पद्धति पर गहरा प्रभाव 
डालती हैं। दोनों ही शासन पद्धतियों का वर्गीकरण कानून के आधार पर करते थे। अरस्तू 
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ने शक्ति पृथक्करण का संकेत दिया था, मौन्टेस्क्यू ने उनका विशद वर्णन किया है। दोनों राजतंत्र . 
को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते थे। 


मौन्टेस्क्यू के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन 


आलोचना- 

मौन्टेस्क्यू की विचार विधि पूर्णतः ऐतिहासिक तथा व्यवहारवादी नहीं है। वे अपने 
चिन्तन में कई स्थानों पर दार्शनिक ढंग से सोचने लगते हैं। उदाहरणार्थ दास प्रथा संबंधी उनका 
विचार तथा उनकी यह मान्यता कि मानव समाज का संचालन विवेक पर आधारित एक सार्वभौमिक 
विधि द्वारा होता है। यही कारण है कि सैबाइन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि, “मौन्टेस्क्यू ने 
सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक तथा निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग 
किया था, केवल आंशिक रूप से ही सही है तथा “कदाचित कुछ ही ऐसे राजनीतिक विचारक 
हुए होंगे, जो मौन्टेस्क्यू से अधिक जल्दबाजी में सामान्यीकरण करने के आदी हैं अथवा जिनमें 
सामान्यीकरण से निकाले हुए निष्कर्षों व पूर्व धारणाओं में अन्तर करने की प्रवृत्ति उनसे कम 
पाई जाती है।'” 

मौन्टेस्क्यू की यह मान्यता कि मनुष्य के जीवन में भौतिक व बौद्धिक दोनों पक्ष अलग- 
अलग हैं और उनका नियमन अलग-अलग प्राकृतिक विधियों व मनुष्यकृत विधियों द्वारा होता 
है। 


राजनीतिक संस्थाओं व विधियों पर वास्तविक पर्यावरण के प्रभाव के विषय में भी 
मौन्टेस्क्यू की धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मौन्टेस्क्यू का शासनों का वर्गीकरण अपूर्ण व 
असन्तोषजनक है। उन्होंने निरंकुशतन्त्र को राजतंत्र व गणतन्त्र का समान स्तरीय शासन मानने 
का भी दोषपूर्ण कार्य किया है। 
मौन्टेस्क्यू का यह कथन है कि विधियों द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही स्वतंत्रता है, तर्क 
की दृष्टि से संगत नहीं है। मौन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथककीकरण का सिद्धान्त अव्यवहारिक, 
अवास्तविक, अलाभकर तथा उद्देश्य की सिद्धि करने में अक्षम है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्कीकरण 
शासन के विभिन्न अंगों को अपने-अपने क्षेत्र में निरंकुश बना देगा, अतः पूर्ण पृथककीकरण 
अव्यवहारिक है। मौन्टेस्क्यू के सिद्धान्त की इस कमी को सीमा एवं नियंत्रण के सिद्धान्त की 
सहायता से दूर किया जा सकता है। 
महत्व तथा देन- 
मौन्टेस्क्यू की राजनीतिशा्र के तीन बड़े क्षेत्रों में विशेष देन है 
विषय-चस्तु की दृष्टि से मौन्टेस्क्यू की तुलना प्लेटो, अरस्तू, बोदां, सुआरेज़ तथा 
प्यूफेनडोर्फ से हो सकती है।' किन्तु इनमें से कोई भी पूर्णरूप से उसके तुल्य नहीं है। प्लेटो 
I.Dunning--A History of Political Theories, From Luther to Montisquien, 
` p.-428. 
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तथा प्यूडेनडोफ द्वारा नैतिक सिद्धान्तों को दी गयी मान्यता मौन्टेस्क्यू स्वीकार नहीं करते। 
एक्विनास तथा सुआरेज के द्वारा दी गयी धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तों की प्रधानता से भी वह सहमत 
नहीं हैं। अरस्तू व बोदां कुछ सीमा तक उनके समकक्ष हैं, किन्तु उनका क्षेत्र राज्य के स्वरूप 
तथा उत्पत्ति के मौलिक सिद्धान्तों का निरूपण करना है जबकि मौन्टेस्क्यू उन सिद्धान्तों का अधिक 
निरूपण करते हैं जो राज्य की समूची गतिविधियों तथा क्रिया-कलापों का मूल प्रेरणा खरोत हैं 
तथा उनका स्वरूप निश्चित करते हैं। 

उनकी दूसरी देन राजनीतिशाख्र के अध्ययन की ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक पद्धति 
हा र 
उनकी तीसरी बड़ी देन स्वतंत्रता का तथा शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त है। इसके 
साथ ही उनकी एक प्रमुख देन यह विचार भी है कि प्रत्येक देश की एक सामान्य भावना होती है, 
इसका निर्माण वहाँ की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों से होता है, 
देश के सभी कानून उस भावना के अनुकूल बनाये जाने चाहिए। 

मौन्टेस्क्यू ने मनुष्य तथा राज्य का अधिक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया है। मौन्टेस्क्यू 
का सापेक्षतावादी विचार भी उल्लेखनीय है। उनका यह विचार कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता 
व्यक्तियों के शासन के बजाय विधि के शासन के अन्तर्गत सुरक्षित रहती है, राजनीतिक चिन्तन 
के लिये एक महत्वपूर्ण देन है। 

मौन्टेस्क्यू के ये विभिन्न विचार आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने अट्ठारहवीं शताब्दी में 
थे। 


प्रश्‍न- 
1. माण्टेस्क्यू के कानून सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। 
2. माण्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन कोजिए। 


केः 
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जमा चेन्थम 


-जए रामलोचन 


“आनन्द और पीड़ा मानव जाति के दो प्रभुत्वसम्पन्न स्वामी हैं। वे ही निश्चय करते 
हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति वास्तव में 
जो कुछ करता है, उसका निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यद्यपि व्यक्ति उनके स्वामित्व 
से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, परन्तु वास्तव में वह हमेशा उनके नियंत्रण में रहेगा।””' बेन्थम 
राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में उपयोगितावाद या दार्शनिक- उग्रवाद; सुखवाद पर आधारित 
एक नैतिक दर्शन है, जिसका अम्भुदय 19वीं सदी में इंग्लेण्ड में -हुआ। विज्ञान के विकास 
ने इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यापक 
बदलाव आया और एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। राजनीतिक विश्वास न तो बर्क के 
रूढ़िवादी चिन्तन में था और न ही पेन के उग्रवादी विचारों में । वस्तुतः इस वर्ग के विचारों 
की वास्तविक अभिव्यक्ति बेन्थम के उपयोगितावादी दर्शन में हुई। उपोयोगितावाद, आदर्शवाद 
की भाँति राज्य को सर्वशक्तिसम्पन्न संस्था नहीं मानता और न ही व्यक्तिवादियों की तरह राज्य 
को एक आवश्यक बुराई स्वीकार करता है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य को उपयोगिता 
के आधार पर लोकहित के कार्यों को करना चाहिए। उपयोगितावाद मूलतः आचारशाख्र का 
एक सिद्धान्त है, जिसके अनुसार जो कुछ उपयोगी. है, वही सर्वश्रेष्ठ है। उपयोगितावादी राज्य 
के विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य क्षेत्र को व्यापक आधार प्रदान करते हैं। वे राज्य की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में दैवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त और संविदा सिद्धान्त को युक्तिसंगत नहीं मानते। 
उनके अनुसार राज्य का मूलभूत आधार उपयोगिता है। इस प्रकार उपयोगितावाद मुख्यतः एक 


1. " Nature has placed mankind under the governance of two sovereign 
master pain and pleasure, If is for them alone to piont out what we ought 
to do.as well as to determine what we shalldo.......... In words, a man mey 
pretend to adjure their empire but in reality he will remain subject to it 
all the while. "--Bentham. 
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सुधारवादी सिद्धान्त है जो परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों मे एक ऐसी राजनीतिक 
व्यवस्था का समर्थन करता है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित- 


साधन हो सके। 
उपयोगितावाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


सार्वभौमिक सुखवाद, उपयोगितावाद का मूल आधार है यद्यपि अधुनातन युग में इस 
विचारधारा का संस्थापक जमीं बेन्थम को माना जाता है, किन्तु वास्तव में इस विचारधारा का 
जन्म बेन्थम से पूर्व हो चुका था। यूनानी विचारक प्लेटो तथा अरस्तू ने राज्य का मुख्य उद्देश्य 
सद्जीवन की प्राप्ति माना था। यह तभी सम्भव है जब राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों 
का जीवन सुखमय हो। एपीक्यूरियन विचारकों ने भी भौतिक सुखवाद के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया था, किन्तु वे पूर्णरूपेण लौकिकवादी थे। उनका सुखवाद अधुनातन उपयोगितावादियों के 
सुखवाद से भिन्न था। जहाँ एक तरफ एपीक्यूरियन दार्शनिक सुखवादी सिद्धान्त के नकारात्मक 
पक्ष में विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उपयोगितावादी इसके सकारात्मक स्वरूप को स्वीकार 
करते हैं। इसी प्रकार यूनानी सुखवाद एवं अधुनातन सुखवाद में भी मूलभूत अन्तर है। यूनानी 
सुखवाद परहित की भावना पर आधारित है, जबकि अधुनातन सुखवादी दर्शन में स्वहित का 
पुट निहित है। प्राचीन भारतीय चार्वाक्‌ दाशीनिकों की विचारधारा में भी सुखवाद के संकेत मिलते 
हैं। उनके अनुसार “ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌” अर्थात्‌ जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए ऋण 
लेकर भी घी पीना चाहिए। 
17वीं शताब्दी के सामाजिक अनुबंधवादियों के चिन्तन में भी उपयोगितावाद के दर्शन 
होते हैं। हॉब्स के राजदर्शन का मुख्य आधार व्यक्तिवाद था। उसने मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद के 
आधार पर यह बताने का प्रयत्न किया कि पशुओं की भाँति व्यवहार करने वाला मनुष्य भी 
वस्तुतः आनन्द की चाह रखने वाला एक जीव है। हॉब्स ने शासन को पूरी तरह लौकिक और 
उपयोगितावादी माना।' लॉक ने भी मानवीय क्रिया-कलापों का आधार सुख और दुःख को मानाः 
है। उसके अनुसार राज्य का आधार उपयोगिता है। इसी के आधार पर उसने निरंकुश राजतंत्र 
के स्थान पर संवैधानिक शासन तंत्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। पाश्चात्य दर्शन के सिरेनायक 
वर्ग के अनुयायियों ने भी उपयोगितावादी विचार का प्रचार-प्रसार किया! 18वीं शताब्दी में 
कम्बरलैण्ड के विचारों में भी उपयोगितावाद के अंकुर परिलक्षित होते हैं। उसने उपयोगिता 
को राज्य का आधार माना और बौद्धिकवादी नैतिक अवधारणाओं का विरोध करते हुए सबके 
सुख के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
यूरोपियन चिंतन में उपयोगितावाद की व्याख्या अनेक विचारकों द्वारा की गयी, जिसमें 
डेविड ह्यूम का नाम प्रमुख है। उसने उपयोगितावाद को एक श्रृंखलावद्ध स्वरूप प्रदान किया, 
जिसमें जे0 एस0 मिल तक कोई मौलिक बदलाव नही हुआ। वस्तुतः बेन्थम ने मानव व्यवहार 
हेतु उपयोगितावाद की अवधारणा को ह्यूम से ही अहण किया था। 18वीं सदी के अंतिम दिनों 
में यूरोप में अन्य कई उपयोगितावादी लेखक हुए जिनमें प्रीस्टले, हचसन, हेल्वेशियस, हेलवाश, 
7 सेवाइन; जाज०एच०, रजदर्शन का इतिहास, -ए० 432. 
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on Government’ में लिखे हचसन (H७८h९५०॥) के शब्द “अधिकतम्‌ व्यक्तियों का 
अधिकतम्‌ सुख” को अपना आदर्श वाक्य बनाया। बाद में चलकर उसने स्वयं स्वीकार किया 
कि मेरे सामान्य तथा व्यक्तिगत नैतिकता सम्बन्धी सिद्धान्त का निर्माण इस पुस्तक और इस वाक्य 
द्वार हुआ है।' अधुनातन युग में राजनीति के क्षेत्र में उपयोगितावाद को एक क्रमबद्ध दर्शन 
के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय बेन्थम को है। उसके सहयोगियों तथा शिष्यों ने उसकी शिक्षाओं 
को आगे बढ़ाया। इस कार्य में जेम्स मिल, जॉन आस्टिन, ओट, जॉन स्टुअर्ट मिल, सर सेमुअल 
रोमीले, ड्यूमोण्ट, मोल्सवर्थ तथा रिकाडोँ का विशेष योगदान रहा। 
Sf 57 “उपयोगिताबाद के मूलभूत सिद्धान्त 
उपयोगितावाद एक ऐसा सिद्धान्त है जो मनुष्य के सुख एवं दुःख से सम्बन्ध रखता 

है अर्थात्‌ किसी कार्य की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य के सम्पादन 
से मनुष्य को कितना सुख और कितना दुःख मिलता है। वस्तुतः मनुष्य एक सामाजिक जीव 
है जो समाज में रहते हुए अपना जीवन आनन्दमय ढंग से व्यतीत करना चाहता है, अतः मानव 
जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुःख का निवारण है। राज्य का उद्देश्य भी अधिक 
से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख होना चाहिए। उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धान्तं 
का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है:-- 

1. व्यावहारिक सिद्धान्त- 

उपयोगितावाद एक यथार्थवादी चिन्तन है। यह कल्पनावादियों की भाँति स्वप्नलोकीय 

दर्शन में नही अपितु मानवीन जीवन के व्यावहारिक पहलू पर विचार करते. हुए सांसारिक सुख 
और दुःख की अवधारणा में विश्वास करता है। उपयोगितावादी न तो संविदावादियों की तरह 
दैवीय या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को मानते हैं और न ही रूड़िगत नैतिक अवधारणाओं 
में ही विश्वास करते हैं। साथ ही वे आत्मानुभूतिवाद की भाँति यह भी नहीं स्वीकार करते कि 
मनुष्य के कुछ कार्य स्वभावतः अच्छे या बुरे होते हैं। वस्तुतः उपयोगितावादी भौतिकवादी सुख 
- को श्रेष्ठ मानते हुए मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनके 
निवारणार्थ उपाय सुझाते हैं। उपयोगितावाद का प्रमुख आधार प्रत्यक्षज्ञान है। उनके अनुसार राज्य 
को व्यक्तियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जनकल्याणकारी कानूनों का निर्माण 
करना चाहिए, जिससे मानव का बहुमुखी विकास हो सके! राज्य को चाहिए कि वह मानव सुख 
के मार्ग में बाधक कानूनों को अस्वीकार करे। स्पष्ट है कि उपयोगितावाद एक व्यावहारिक सिद्धान्त 
है, जिसका प्रमुख ध्येय “अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम्‌ हित” है। 

2. सुखवाद पर आधारित सिद्धान्त- 

उपयोगितावाद का मूल आधार ही सुखवाद है। यह सुखवाद का परिमार्जित और 
विकसित स्वरूप है। उपयोगितावाद की मान्यता है कि मनुष्य स्वभावतः सुख को प्राप्त करना 
चाहता है और कष्ट या पीड़ा से बचना चाहता है। वह उसी कार्य को करता है जिससे उसे आनन्द 
की प्राप्ति होती है। दुःख प्रदान करने वाले कार्यों को करने से व्यक्ति बचना चाहता है। इस 


1. वेपर सी० एल0, याजदर्शन का स्वाध्याय, पृ0 67 
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प्रकार व्यक्ति के कार्यों का मापदण्ड सुख है। बेन्थम के अनुसार, “प्रकृति नें मानव को सुख 
और दुःख नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के अधीन रखा है। मनुष्य का एक मात्र लक्ष्य सुख की 
प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति है।” स्पष्ट है कि उपयोगितावाद एक सुखवादी दर्शन है। 

3. राज्य साध्य नहीं अपितु साधन है- 

-राज्य और व्यक्ति के मध्य क्या सम्बन्ध हों? इस सम्बन्ध में राजशास्त्रियो में परस्पर 
मतभेद है। आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं और राज्य के व्यक्ति को बलिदान कर देते हैं। 
व्यक्तिवादी राज्य को केवल एक साधन मात्र मानते हैं । उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिये 
हैं न कि व्यक्ति राज्य के लिए। इस सम्बन्ध में उपयोगितावाद व्यक्तिवाद के समकक्ष है। 
उपयोगितावादी राज्य का अस्तित्व जगत में मानव कल्याण के लिए मानते हैं। उनके अनुसार 
राज्य का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम हित है। विधि निर्माण के क्षेत्र में 
राज्य का यही मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। राज्य का दायित्व व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर, 
ऐसा वातावरण बनाना है, जिसमें सभी लोग सुखमय एवं शान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकें। 

4. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त- 
उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित दर्शन है। यह मानव मस्तिष्क का 
अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उपयोगितावाद के अनुसार मानव मस्तिष्क 
में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसे स्वभावतः सुख की प्राप्ति एवं दुःखों के निवारण के लिए 
प्रेरित करते हैं। उपयोगितावादी मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा मानवीय संवेदनाओं का अध्ययन करते 
हैं। मानवीय संवेदनायें सुख और दुःख पर आधारित होती हैं। चूँकि दुःखों का पूर्णतया निवारण 
सम्भव नहीं है, अतः व्यक्ति को वह कार्य करना चाहिए जिससे अधिक सुख प्राप्त हो और कम 
से कम दुःख। इन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर्‌ उपयोगितावादी मानवीय कार्य-व्यवहार 
का नियमन एवं निर्देशन करते हैं तथा राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए मार्गदर्शक 
श प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उपयोगितावाद सुखवादी मनोविज्ञान पर आधारित चिंतन 
|| 
5. सुधारवादी सिद्धान्त- 
उपयोगितावाद वस्तुतः एक सुधारवादी सिद्धान्त है जिसका प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी 
में इंग्लैण्ड में हुयी औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को 
सुधारने के लिए हुआ। तत्कालीन इंग्लैण्ड की विधि, न्याय तथा दण्ड आदि व्यवस्थायें भ्रष्टाचार 
में डूबी हुयी थीं। एक प्रगतिशील विचारधारा के रूप में उप्रयोगितावाद ने प्रचलित मान्यताओं 
को छोड़कर लोकहित पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया। डेविडसन 
के अनुसार, “विकास उनका मूल आधार था। मानवीय स्वतंत्रता एवं जनहित के प्रति उत्साह 
उनकी चालक शक्ति थी।” उपयोगितावादी न्यायालयों की कार्यविधि को सरल बनाना चाहते 
थे। उनके अनुसार दण्ड, अपराध के अनुपात में होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा, कारागार, 
विधि-निर्माण आदि क्षेत्रों में सुधारवादी योजना उपयोगितावादियों ने प्रस्तुत किया। 
6.“जनतांत्रिक साधनों का प्रयोग- ; 
सताम लोकि मूल्यों ए, ह, गाबाद एक 
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उपयोगितावादी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। चूँकि उपयोगितावाद एक 
विकासशील विचारधारा है, अतः वे सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के समर्थक तो हैं, किन्तु 
इस परिवर्तन के लिए वे क्रान्तिकारी मार्ग को नहीं अपनाते बल्कि संवैधानिक उपायों को अपनाने 
पर बल देते हैं। उपयोगितावादी किसी भी प्रकार की हिंसा के विरूद्ध हैं। वे ब्रिटिश मान्यताओं 
के अनुरूप ही विधिक एवं शान्तिपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हैं। वेपर के मतानुसार, “बेन्थम 
ने अंग्रेजों के हृदय में तर्कशीलता के प्रति विश्वास जागृत किया और उन्हें परामर्श दिया कि क्रान्ति 
की अपेक्षा सुधार सर्वदा ही मान्य है।”” 
„7. परिवर्तनशील सिद्धान्त- 
उपयोगितावाद एक लचीला सिद्धान्त है, जिसमें बदलती हुयी सामाजिक तथा आर्थिक 
परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता गया। इसमें दुरूहता का अभाव है। इस सिद्धान्त का 
क्रमशः विकास हुआ। अनेक लेखकों एवं विचारकों ने अपने समय की परिस्थितियों के अनुरूप 
इसमें संशोधन एवं परिमार्जन किया। प्रारम्भ में इसका आधार सुखवाद था। कालान्तर में इसमें 
परिवर्तन और इसका विस्तार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में हुआ। बेन्थम ने 
उपयोगित्तावाद को. नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वीकार किया तो मिल ने प्रमुख रूप 
से नैतिक आधार पर। रिकार्डो ने इसका समर्थन आर्थिक आधार पर किया! इस प्रकार 
उपयोगितावाद एक विकासशील सिद्धान्त है, क्योकि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसमें 
परिवर्तन होता रहा। 
~” 8. राज्य का सिद्धान्त होने की अपेक्षा शासन का सिद्धान्त- 
उपयोगितावादी पूर्ववर्ती दार्शनिकों की भाँति राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति एवं क्रिया- 
कलापों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन नहीं करते हैं। सामाजिक अनुबंधवादी विचारको द्वारा राज्य 
के सिद्धानतों, नैसर्गिक अधिकारों आदि का प्रतिपादन किया गया, किन्तु उपयोगितावादी चिन्तक 
शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। वे शासन द्वारा किए जाने वाले 
कार्यों का विस्तृत वर्णन करते हैं। बेन्थम ने न्याय, कानून, दण्ड, बन्दीगृह सुधार आदि प्रशासनिक 
क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किया। उसके द्वारा सुझाये गए सुधारों 
की योजना का सम्बन्ध प्रशासनिक विभागों की संरचना एवं कार्यक्षेत्र से है। इस प्रकार उपयोगितावाद 
राज्य का सिद्धान्त होने की अपेक्षा शासन का सिद्धान्त अधिक है। 
9. अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित पर आधारित सिद्धान्त- 
उपयोगितावाद के अनुसार राज्य का उद्देश्य “अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम्‌ हित? 
होना चाहिए। राज्य द्वारा निर्मित विधियों के औचित्य की यही कसौटी है। उपयोगितावादी व्यक्तिगत 
हित के साथ-साथ सार्वजनिक हित की भी कामना करते हैं। उनके अनुसार सुख और दुःख मानव 
जीवन की धुरी है। व्यक्ति के जीवन और उसके द्वारा किए जाने वाले सम्पूर्ण कार्यों का आधार 
सुख और दुःख है। अतः व्यक्ति उस कार्य को करना चाहता है जो उसके लिए उपयोगी हो 
तथा अधिक सुख देने वाला हो, साथ ही वह उस कार्य को करने से बचना चाहता है, जिससे 
उसे दुःख प्राप्त होता हो। वस्तुतः उपयोगितावादी राज्य को एक लोक हितकारी संस्था मानते 
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हैं, जिसका मुख्य ध्येय अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण है। 
बेन्थम का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


उपयोगितावादी चिंतन के प्रवर्तक जमीं बेन्थम का जन्म इंग्लैण्ड में लन्दन के एक 
धनी अधिवक्ता परिवार में सन्‌ 1748 ई0 में हुआ था। वकालत बेन्थम के परिवार का परम्परागत 
पेशा था। उसके पिता व पितामह श्रेछ कानूनविद्‌ थे। बाल्यावस्था में ही वह कुशाग्रबुद्धि व 
असाधारण प्रतिभा का धनी था। पारिवारिक परम्परा के अनुरूप बेन्थभ ने अपनी प्रारम्भिक 
शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उसने उच्च कोटि के शिक्षकों से लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं 
का शिक्षण प्राप्त किया। साथ ही उसने नृत्य, चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। 
बेन्थम अद्भुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। 15 वर्ष की अल्पायु में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 
क्वींस कालेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ कानून की शिक्षा के लिए उसने अपना 
प्रवेश “लिन्कन्स इन’ में लिया। सन्‌ 1772 ई में उसने वकालत करना प्रारंभ किया। बेन्थम 
की रुचि कानून के सुधार में थी, न कि उसके प्रयोग में। अतः बाद में चलकर उसने वकालत 
करना छोड़ दिया और विधि तथा न्यायशाख्र का अध्ययन करने लगा। 
बेन्थम एक विचारक के साथ-साथ तत्कालीन इंग्लेण्ड के सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों के भ्रति चिन्ताग्रस्त राजनेता भी था। यद्यपि प्रारंभ में राजनीति में उसकी रुचि नहीं 
थी, किन्तु कालान्तर में वह लोकतांत्रिक एवं सामाजिक सुधारों में अभिरुचि रखने लगा। इंग्लैण्ड 
की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अक्षमता और न्याय प्रणाली में उत्पन्न विकारों की ओर वह आकृष्ट 
हुआ तथा उनमें सुधार करने के प्रति निरन्तर प्रयत्नशील रहा। सन्‌ 1776 ई0 में प्रकाशित 
अपनी पुस्तक “Fragments of Government” (शासन पर कुछ विचार) में उसने तत्कालीन 
विधिशास्री ब्लैकस्टोन के कानून सम्बन्धी विचारों की आलोचना कर विधि के क्षेत्र में सनसनी 
फैला दी। बेन्थम के हृदय में मानव मात्र के प्रति प्रेम, दया एवं सहानुभूति की भावना थी। वह 
एक संवेदशील व्यक्ति था, जिसे अपने राष्ट्र-सम्मान एवं मानवता के उत्थान की चिन्ता थी। यहीं 
कारण है कि उसे सबका समर्थन एवं सहयोग मिला तथा उसके विचारों का सर्वत्र सम्मान हुआ। 
बेन्थम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था। वह आजीवन 
प्रत्येक दिन लगभग 15 पृष्ठ लिखता था। वह योंजनाबद्ध तरीके से लिखता था, पर एक पुस्तक 
को पूर्ण करने से पूर्व ही दूसरी पुस्तक का लेखन शुरू कर देता था, किन्तु उन हस्तलिखित 
पृष्ठों के प्रकाशन के प्रति वह उदासीन था। उसके द्वारा लिखित पाण्डुलिपियाँ वर्तमान में भी 
लन्दन विश्वविद्यालय तथा ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित हैं। बेन्थम लन्दन विश्वविद्यालय का संस्थापक 
सदस्य था। उसने अपनी पाण्डुलिपियों के साथ ही अपना शरीर भी सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण 
के लिए लन्दन विश्वविद्यालय को अर्पित कर दिया था। बेन्यम का लेखन कार्य काफी अस्त- 
व्यस्त था। उसके शिष्यों तथा सहयोगियों ने उसके लेखों को संकलित कर उनका प्रकाशन कराया, 
जिससे अन्य देशों में भी उनका प्रचार-प्रसार हुआ । बेन्थम के शिष्यो में जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट 
मिल, सर सेमुअल रोमीले तथा रिकार्डो का नाम प्रमुख है। 
बेम के,अतुप्ावियों में.ऱिवळ तागारिक ;ड्यूमोण्ट (9०७॥8)का'माम सबसे प्रमुख 
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दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल और रूस आदि देशों में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यह अनुवाद 1802 
ई० में प्रकाशित किया गया। मानव मूल्यों के प्रति उसकी संवेदना के कारण फ्रांस की राष्ट्रीय 
सभा (१४॥०181 ^ऽऽ९/७।9) ने सन्‌ 1792 ई0 में उसे फ्रांसीसी नागरिकता प्रदान की। सन्‌ 
1825 ई0 में उसने फ्रांस की यात्रा की जहाँ उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। रूस के सम्राट 
जार ने उसके लिए सम्मान पत्र प्रेषित किया। पुर्तगाल और स्पेन में तो राष्ट्रीय व्यय पर उसकी 
रचनाओं को प्रकाशित करने की घोषणा की गयी। बेन्थम के एक अनुयायी ने सन्‌ 1821 ई0 
में उसकी रचनाओं को 11 भागों में प्रकाशित कराया। आज भी उसकी पाण्डुलिपियों का अधिकांश 
भाग प्रकाशित नहीं है। 
बेन्थम आजीवन अविवाहित रहा। वह संकीर्ण विचारों से अछूता एक लज्जाशील व्यक्ति 
था। मेरी उन्कली नामक एक महिला से वह प्रेम करता था और उसे निरन्तर पत्र लिखा करता 
था, किन्तु मेरी बेन्थम के प्रेम प्रसंगों को हमेशा अस्वीकार करती रही। बेन्थम के जीवन में अनेकों 
विरोधाभास थे। मेरी के अनुसार, “वह विलक्षण बुद्धि के साथ बृद्ध पैदा हुआ था और उम्र 
की बृद्धि के साथ-साथ बच्चा बनता चला गया।” सुख को मानव जीवन का आधार मानने वाला 
बेन्थम आजीवन प्रसन्नचित्त रहा। बृद्धावस्था में भी लेखन के अतिरिक्त बैडमिण्टन खेलने और 
दौड़ लगाने की उसकी आदत बनी रही। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, किन्तु अंहकार से विल्कुल 
पृथक्‌। मनुष्य ही नहीं जानवरों के प्रति भी उसके हृदय में दयाभाव था। बिल्लियों से उसे बेहद 
लगाव था और रात्रि में शयन से पूर्व उनके साथ खेलता था। वस्तुतः उसके सिद्धान्त मानवतावादी 
थे। वह महत्वाकांक्षी नहीं था। यही कारण है कि उसने अधिक से अधिक धन संग्रह करने तथा 
उच्च राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं किया यद्यपि सन्‌ 1788 ई0 
में उसने संसद के लिए चुनाव लड़ा, किन्तु असफल रहा। 
बेन्थम ने यूरोप के कई देशों का भ्रमण किया। इन देशों की सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों ने उसके विचारों को प्रभावित किया। उसकी प्रमुख रचना (Principles of Morals 
३ 1,681518001) सन्‌ 1789 ई में फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के प्रारंभ के समय ही प्रकाशित 
हुई। उसने अनेक देशों के लिए एक आदर्श विधिं संहिता (९४०1 ९०५९) की रचना करने 
का निश्चय किया। बढ़ती हुयी उम्र के बावजूद भी वह क्रान्तिकारी विचारों का समर्थक बना रहा! 
अपने उग्र विचारों के प्रचार के लिए उसने 76 वर्ष की अवस्था में वेस्टमिन्सटर रिव्यू 
(Westminster Review) नामक पत्र निकाला। वह आक्सफोर्ड और कैम्त्रिज विश्वविद्यालय 
में प्राप्त रूढ़िवादी एवं बौद्धिक निष्क्रियता के वातावरण से दुखी था। इस दूषित वातावरण को 
दूर करने के उद्देश्य से उसने 79 वर्ष की उम्र में लन्दन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कालेज 
की स्थापना की, जो अद्यतन इंग्लैण्ड के जनतांत्रिक मूल्यों एवं विकसित अर्थव्यवस्था तथा बौद्धिक 
प्रतिभा का नेतृत्व कर रहा है। 
बेन्थम को ब्रिटेन की अपेक्षा अन्य यूरोपीय देशों में ज्यादा ख्याति मिली। प्रारम्भ में 
वह अनुदारवादी (707) था, किन्तु बाद में उग्रवादी लोकतांत्रिक (२४०८४ ९7१०००३१) हो 


गया। वह एक उच्च कोटि का समाजसुधारक और विद्वान था। उसने अनेक विषयों पर अपने 
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विचार व्यक्त किए। उसका जीवन एकाकी तथा नीरस था, जिसमें भावनाओं एवं आवेशों का 
पूर्णतया अभाव था।-वह स्वार्थपरता से मुक्त, लालच से परे रहने वाला निडर एवं स्वतंत्र विचारों 
का व्यक्ति था। मानवीय संवेदना एवं सहृदयता की भावना उसमें कूट-कूट कर भरी थी। वह 
आजीवन आदर्शवादी बना रहा और जीवन के अंतिम क्षणों तक कड़ी मेहनत करता रहा। 84 
वर्ष तक आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद जून 1832 ई0 को यह महान्‌ विचारक 
इस नश्वर संसार से विदा हो गया। इसी वर्ष उसके विचारों से प्रभावित महान सुधार बिल (ह्‌ 
"दिर गत्ते पास हुआ। डॉयल के अनुसार, “उसके शिष्यों ने उसका आदर एक आध्यात्मिक 
नेता एवं एक पितामह के रूप में किया। उसकी प्रतिष्ठा एक देवता के रूप में हुयी।” . 


कृतित्व 
बेन्थम आजीवन लिखने वाला एक महान्‌ विचारक था। उसने अनेकों विषयों पर विस्तृत 
रूप से लेखन कार्य किया, जिसमें विधि, राजनीति, अर्थशास्त्र, दण्डं, न्याय, शिक्षाशास्त्र, 
समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं स्थायी स्वशासन आदि प्रमुख थे। उसके द्वार लिखित मौलिक 
अन्थों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। बेन्थम द्वारा निर्मित रचनायें 22 ग्रन्थों के रूप में 
प्रकाशित हुयीं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नवत है:-- 
. FRAGMENTS OF GOVERNMENT (1776)) 
2. EMANCIPATE YOUR COLONIES (1783) 
3. DEFENCE OF USURY (1787) 
4. INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORALS AND 
LEGISLATION (1789) 
5. ESSAYS ON POLITICAL TACTICS (1791) 
6. DISCOURSESON CIVIL AND PENAL LEGISLATION (1802) 
7. THEORY OF PUNISHMENTS AND REWARDS (1811) 
8. CATECHISM OF PARLIAMENTARY REFORM (1809) 
9. TREATISE ON JUDICIAL EVIDENCE (1813) 
10. CHURCH OFENGLAND (1818) 
11. CHRISTOMATHIA (1816) 
12. RADICALISM NOTDANGEROUS (181 9) 
13. MANUAL OF POLITICAL ECONOMY 
14. ANARCHICAL FALLACIES. 
15. PRINCIPLES OFINTERNATIONAL LAW. 
16. ATABLE OFTHE SPRINGS OFACTION. 
बेन्यम द्वारा लिखे गये अनेक अन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं। उसके जिन प्रकाशित गंथों 
का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें (Introduction to the principles of Moral and 
Legislation. (गा, (FreBInents f760e9ne॥७ \्धिक् (महत्वपूर्ण. है। वेपर ने 
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लिखा है, “बेन्थम की रचनायें महत्वपूर्ण, सहज तथा आनन्ददायक हैं। उसकी कलम में 
रमणीयता और शक्ति है। आवश्यक विस्तार-विच्छेद प्रियता तथा व्याख्या की अधिकता ने उसकी 
बाद की रचनाओं को अत्यन्त तुच्छ तथा मूल्यहीन बना दिया। उसकी रचनाओं के अधिकांश 
पृष्ठो में टूटे-फूटे तथा विलष्ट शब्दों की अधिकता है।' 
बेन्थम के अध्ययन के आयाम- [ 

बेन्थम की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक है। वह आदर्शवादी विचारकों की भाँति 
काल्पनिक आयाम का अनुसरण नहीं करता है और न ही बर्क की भाँति ऐतिहासिक आयाम 
को स्वीकार करता है। उसके सिद्धान्त अनुभव पर आधारित हैं। बेन्थम के विचार वास्तविक 
जगत के मानवीय कार्य-व्यवहारों से सम्बन्धित हैं, काल्पनिक मनुष्यों एवं अमूर्त सिद्धान्तों से 
नहीं। उसके अनुसार बिना निरीक्षण,प्रमाण तथा अनुभव के किसी बात को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। अनुभव से बेन्थम का तात्पर्य उस व्यावहारिक पहलू से है, जिसका सम्बन्ध जगत्‌ 
के वास्तविक तथ्यों से हे। उसकी मान्यता है कि अनुभव की उत्पत्ति प्रत्यक्ष ज्ञान तथा संवेदना 
से होती है। अनुभव ज्ञान का खोत और सत्यता को परखने की अन्तिम कसौटी है। किसी सत्य 
की यथार्थता पर अविश्वास की स्थिति में उसके निराकरण का माध्यम अनुभव ही होता है। 
डेविडसन के अनुसार, “बेन्थम नैतिक विचारों का अन्तिम स्रोत भी अनुभव को ही मानता 
है। वह स्वीकार करता है कि अच्छे और बुरे, उत्कृष्ट और निकृष्ट, सही और गलत तथा उचित 
एवं अनुचित आदि नैतिक विचारों की उत्पत्ति अनुभव से ही होती है।'” बेन्थम ने संयोगवाद 
की महत्ता को स्वीकार किया है। “संसर्ग सिद्धान्त, जिसका उल्लेख बेन्थम से पूर्व हार्टले ने किया 
था, के अनुसार सम्पूर्ण विचारों का उद्गम स्थल संवेदना है, जिसके लिए वस्तु और इन्द्रिय का 
संयोग होना आवश्यक है। व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण, उसका विकास एवं उसके सुधार आदि 
इसी संसर्ग के कारण होते हैं। साथ ही बेन्थम ने संयोगवाद के महत्व का किसी यथार्थ की बुनियादी 
एवं वैज्ञानिक व्याख्या के लिए भी स्वीकार किया है। इस प्रकार बेन्थम के विचार अनुभवात्मक 
पद्धति पर आधारित हैं, जिसका लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम्‌ सुख है। 


बेन्थम का मुख्य विचार 


उपयोगितावाद 

उपयगितावाद बेन्थम की सम्पूर्ण विचारधारा और चिन्तन का मूलाधार है। यह व्यक्ति 
को प्राप्त होने वाले सुख और दुख पर आधारित है। उपयोगितावाद का सम्बन्ध मनुष्य द्वारा 
किए जाने वाले कार्य एवं व्यवहार से है, अथार्त वह कार्य जो व्यक्ति के सुख को बढते है, 
उपयोगी तथा वांछनीय है तथा जिस कार्य से व्यक्ति को कष्ट मिलता है वह अवांछनीय तथा 
अनुपयोगी है। दूसरे शब्दो में व्यक्ति उस कार्य को करना चाहता है, जिससे उसे आनन्द प्राप्त 
होता है और वह उस कार्य को करने से बचना चाहता है, जिससे उसे दुख की म्रप्ति होती है। 
जेन्थम ने उपयोगितावादी सिद्धान्त को राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया। उसके अनुसार राज्य को 

2, Davidson William L. Political Thought in England, P 11 -13. 
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व्यक्ति के क्रिया-कलापों का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों 
का अधिक से अधिक हित हो। बेन्थम के अनुसार, “उपयोगितावादी सिद्धान्त से तात्पर्य उस 
सिद्धान्त से है जिससे सम्बन्धित व्यक्ति के सुख में बृद्धि या कमी होती है तथा जिसके आधार 
पर वह सभी प्रकार के कार्यों को सही या गलत मानता है, अर्थात्‌ जिससे व्यक्ति को आनन्द 
प्राप्त होता है अथवा आनन्द में कमी होती है। मै यह बात सभी प्रकार के कार्य के लिए कहता 
हूँ। अतः यह बात मात्र किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सभी प्रकार के शासकीय कार्य के 
विषय में लागू होती है।”” 
बेन्थम ने उपयोगितावाद का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है। उसने इसे न केवल व्यक्तिगत 
क्षेत्र में अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी लागू किया है। उसके अनुसार जिस तरह से एक व्यक्ति 
का उद्देश्य सुख को प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार समाज की उद्देश्य भी सुख को प्राप्त करना 
होता है। व्यक्ति की भाँति ही सम्पूर्ण समाज भी सुख को ग्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता 
है। यद्यपि व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति की तुलना में सार्वजनिक सुख की प्राप्ति कठिन है। यही 
कारण है कि बेन्थम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
बेन्थम के अनुसार, “सुख और दुःख ही मानव जीवन को गति प्रदान करते हैं। प्रकृति 
ने मनुष्ये की सुख ओर दुःख नामक दो प्रभुत्व सम्पन्न स्वामियों के आधिपत्य में रख दिया है। 
इन स्वामियों का ही कार्य है कि वे हमें बतायें कि हमें क्या करना चाहिए तथा वे ही यह निर्णय 
भी करें कि हम क्या कर सकते हैं।”' इस प्रकार बेन्थम ने उपयोगितावाद की सुखवादी व्याख्या 
किया है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य जनसाधारण को प्रसन्नता प्रदान करना है। अतः विधि 
के निर्माण में उपयोगिता ही राज्य का मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। हम बेन्थम के उपयोगितावाद 
विचारों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं: 
1. परम्परावादी नैतिक अवधारणाओं का विरोध और सुखवादी नैतिकता के 
सिद्धान्त की स्थापना- 
बेन्थम से पूर्व नैतिकता के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की अवधारणायें प्रचलित थीं। 
सामान्यतया नैतिकता का आधार ईश्वरीय इच्छा को माना जाता था और धर्मशास्रों को ईश्वरीय 
इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन स्वीकार किया जाता था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धर्मग्रन्थों 
में जो कुछ वर्णित है, वह ईश्वर की इच्छा है और राज्य को इन्ही धर्मगरन्थों (ईश्वरीय इच्छा) के 
अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य किये जाते है वे अनैतिक और अनुचित 
हैं। दूसरे शब्दों में जो कुछ धर्मग्न्थों के अनुरूप है, वह ईश्वरीय इच्छा है और वही नैतिक तथा 
उचित है। इस प्रकार नैतिकता का सम्बन्ध ईश्वर से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक 
दोनों क्षेत्रों में नैतिकता की यही धारणा मान्य थी।कतिपय दार्शनिक नैतिकता का उद्गम स्थल 
मनुष्य का अन्तःकरण था। इसी प्रकार प्राकृतिक विधि की अवधारणा का सम्बन्ध भी नैतिकता 
से माना जाता था और प्राकृतिक कानून से पृथक या उसके प्रतिकूल कानून को अनुचित कहा 
जाता था। 
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बेन्थम ने अपने समय और उससे पूर्व में प्रचलित नतिकता की अवधारणाओं का खण्डन 
किया। उसने नैतिकता का सम्बन्ध ईश्वरीय इच्छा और धर्मशाख््रो से नहीं, बल्कि मानव के सुख 
से स्थापित किया। उसके अनुसार, “ईश्वरीय इच्छा, नैसर्गिक विधि और अन्तःकरण ये सभी 
आत्मनिष्ठ या आत्मपरक अवधारणायें मात्र हैं तथा व्यक्ति को जो कुछ उचित प्रतीत होता है, 
उसे ही वह ईश्वरीय इच्छा, नैसर्गिक विधि या अन्तरात्मा के अनुरूप मान लेता है। ईश्वरीय इच्छा, 
नैसर्गिक विधि या अन्तरात्मा के सम्बन्ध में हम प्रमाणस्वरूप कुछ भी नहीं कह सकते; अतः 
ये सभी धारणायें अर्थरहित हैं।” स्पष्ट है कि नैतिकता की मान्य अवधारणा व्यक्ति के लिए 
बाध्यकारी नहीं है, ऐसा बेन्थम की अपनी मान्यता है। मनुष्य के कार्य का आधार आनन्द और 
पीड़ा है। बेन्थम सुखवादी नैतिकता की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। वह इस मनोवैज्ञानिक 
तथ्य को स्वीकार करता है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सुखवादी अर्थात्‌ सुख की इच्छा रखने 
वाला प्राणी है और दुःख से बचना चाहता है। सुख और दुःख दो ऐसी शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति 
के सम्पूर्ण कार्य व्यवहार का नियमन कर उसका मार्ग दर्शन करती हैं, इसलिए वह कहता है 
कि प्रकृति ने मानव जाति का दो प्रभुत्वसम्पन्न स्वामियों सुख और दुःख की अधीनता में रखा 
है। वही हमें यह बताते हैं कि हम क्या करें और वही यह निर्धारित करते हैं कि हम क्या करेगें। 
एक ओर न्याय और अन्याय का मानक तथा दूसरी ओर कार्य तथा कारण की श्रृंखला उनके 
सिद्धान्त से बधे हैं। हम जो कुछ करते हैं और जो कुछ सोचते हैं, उसमें हमारे ऊपर उनका 
शासन रहता है। हम उनकी अधीनता से जितना बचने का प्रयास करते हैं, उससे उतना ही 
यह प्रमाणित होता है कि हम उनके अधीनस्थ हैं। एक व्यक्ति अपनी बातों द्वारा उनके शासन 
से बचने का दिखावा भले ही करे, परन्तु वास्तव में वह हमेशा उनके अधीन ही रहेगा।” स्पष्ट 
है कि बेन्थम ने अपने सिद्धान्त के निरूपण के लिए सुख और दुःख का विशद रूप में उल्लेख 
किया है। उसने उन्हें समस्त कार्यों का प्रेरक तत्व माना है।' 
2. परिणाम मूलक एवं व्यावहारिकता पर आधारित उपयोगितावादी दर्शन का 
निरूपण- » 
बेन्यम ने परिणाम पर आधारित व्यावहारिक उपयोगितावादी सिद्धान्त का निरूपण 
किया है। बेन्थम से पूर्व के दार्शनिक किसी कार्य को करने के सम्बन्ध में उस कार्य के उद्देश्य 
पर अधिक बल देते थे। साथ ही किसी कार्य को किए जाने के लिए दार्शनिक मान्यता यह थी 
कि उस कार्य के पीछे कोई सैद्धान्तिक आधार हो, किन्तु बेन्थम ने इन दार्शनिक सिद्धान्तों का 
` खण्डन किया। उसके अनुसार इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कोई कार्य किस उद्देश्य 
से किया जाता है अथवा किसी कार्य को किये जाने के लिए कोई सैद्धान्तिक आधार है या नहीं। 
वस्तुतः किसी कार्य के उद्देश्य का महत्व नहीं होता, महत्व तो उस कार्य के परिणाम का होता 
है। यदि किसी कार्य का परिणाम सुखकारी है और उससे दुःख का निवारण होता है तो वह 
कार्य उपयोगी है। यदि कोई कार्य जिसका उद्देश्य तो अच्छा है पर उसे करने पर हमें दुःख मिलता 
है तथा सुख के मार्ग में बाधा आती है तो वह कार्य अनुपयोगी है। बेन्थम की मान्यता है कि 
जिस कार्य से हमें सुख की अनुभूति होती है, वह अच्छा है, सही है और उपयोगी है। इसके 
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विपरीत जिस कार्य से हमें दुःख की अनुभूति होती है वह बुरा है, अनुचित है और अनुपयोगी 
है। उपयोगितावादी दर्शन के अनुसार परोपकार करना, इसलिए सही है क्योंकि उससे सुख की 
प्राप्ति होती है और बुराई अर्थात्‌ दूसरों को कष्ट देना इसलिए गलत है, क्योंकि उससे दुःख 
की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बेन्थम ने कार्या के उद्धेश्य की तुलना में उसके परिणाम को महत्वपूर्ण 
माना है। वह कानून और अन्य संस्थाओं को भी इसी आधार पर उपयोगी या अनुपयोगी मानता 
है कि उनके कार्यों के परिणाम का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 
अ - सुख-दुःख के स्वरूप का निरूपण- 
सुख-दुःख की धारणा बेन्थम के चिंतन का आधार स्तम्भ है। सुख-दुःख की प्रकृति 
तथा इसके निर्धारण के विषय में वह विस्तृत ढंग से विचार व्यक्त करता है। उसके अनुसार सामान्य 
सुख निम्नांकित 15 प्रकार के होते हैं:-- (1) इन्द्रिय सुख (2) सम्पत्ति.सुख (3) परोपकार 
सुख (4) दक्षता सुख (5) असत्कामना सुख (6) मित्रता का सुख (7) बुद्धि सुख (8) उत्तम 
चरित्र अथवा यश सुख (१) स्मृति सुख (10) शक्ति सुख (11) कल्पना सुख (12) पवित्रता 
सुख (13) आशा सुख (14) साहचर्य सुख और (15) कष्ट मुक्ति से प्राप्त सुख। बेन्थम के 
अनुसार सामान्य दुःख 11 प्रकार के हैं- (1) इन्द्रिय दुःख (2) साहचर्यं और अशोभनीयता 
से ग्राप्त होने वाला दुःख (3) पीड़ा (4) प्रत्याशा दुःख (5) गंवारपन या फूहड़पन का दुःख 
(6) कल्पना दुःख (7) शत्रुता का दुःख (8) स्मृति का दुःख (9) अपयश का दुःख (10) 
द्रोह का दुःख तथा (11) उदारता का दुःख! इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के सुख और दुःख 
इन्हीं सुखों और दुःखों के सम्मिलित रूप होते हैं। 
(्सख-दुःख के प्रेरक तत्वों एवं स्त्रोतों की विवेचना- 
बेन्यम सुख और दुःख को प्रेरित करने वाले तत्वों और सुख-दुःख के स्रोतों की भी 
विवेचना करता है। उसके सुख व दुःख को उत्पन्न करने वाले कुछ कारक होते हैं जो बाह्य होते 
हैं। प्रत्येक मनुष्य में सुख व दुःख को अहण करने की क्षमता अलग-अलग होती है। सभी मनुष्यों 
में किसी कार्य विशेष से बराबर मात्रा में सुख अथवा दुःख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य 
की अनुभव करने की शक्ति या संवेदनशीलता एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों 
के संगठन द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख-दुःख की मात्रा इनके अहण अथवा अनुभव करने 
की क्षमता का निर्धारण करने वाले तत्वों पर निर्भर करती है। किसी कार्य विशेष से जहाँ एक 
व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, वहीं दूसरे व्यक्ति को दुःख मिल सकता है। साथ ही एक कार्य 
उसी व्यक्ति को कभी सुख प्रदान करता है तो कभी दुःख। इस सम्बन्ध में बेन्यम का कहना 
है कि सुख-दुःख की मात्रा का निर्धारण व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसके उद्देश्य पर आधारित होती 
है। बेन्थम ने व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित करने वाले 32 तत्वों का उल्लेख किया 
है जिनमें प्रमुख इस प्रकार है-- स्वास्थय, शक्ति, कठोरता, शारीरिक विकार या कमजोरियाँ, 
मनोवृत्ति, बौद्धिक क्षमता, नैतिक मनोभावना, आर्थिक परिस्थितियाँ, लिंग, आयु, पद, ज्ञान की 
मात्रा, वंशानुक्रम, शासन और जलवायु आदि। बेन्थम के अनुसार सुख-दुःख के पाँच खरोत 
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मात्रा, वंशानुक्रम, शासन और जलवायु आदि। बेन्थम के अनुसार सुख-दुःख के पाँच स्रोत 


न्स 

. प्राकृतिक स्त्रोत-जब कोई सुख अथवा दुःख प्रकृति में होने वाली घटनाओं के 
फलस्वरूप प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिसमें मानवीय कारण नहीं होते तो सुख-दुःख के इस 
खरोत को प्राकृतिक खरोत कहते हैं। 

2. नैतिक स्त्रोत- जब कोई कार्य नैतिक भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, तो उससे 
जो सुख या दुःख ग्राप्त होता है वह सुख-दुःख का नैतिक स्रोत कहलाता हैं। 

« राजनीतिक या विधिक स्त्रोत- जब किसी सुख या दुःख की प्राप्ति किसी राजनीतिक 
अथवा विधिक व्यवस्था के कारण होती है, तो इसे राजनीतिक या कानूनी सुख या दुःख 
कहा जाता है। 

4. धार्मिक स्रोत- जब धर्मशास्रों के अनुरूप या उसके विपरीत कार्य करने से किसी सुख 
या दुःख की प्राप्ति होती है, तो उसे सुख-दुःख का धार्मिक खरोत कहा जाता है। 

- सामाजिक या लौकिक स्त्रोत- जब समाज किसी कार्य को करने पर प्रशस्ति प्रदान 
करता है या दण्ड देता है, तो उससे जो सुख या दुःख मिलता है, उसे सुख या दुःख का 
सामाजिकं या लौकिक खरोत कहा जाता हे! 

बेन्थम ने सुख-दुःख के खोत से विषय में अपने विचार को तर्कपूर्ण ढंग से अस्तुत 
करते हुए एक जलते हुए मकान का उदाहरण दिया है। उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का 
मकान उसकी अपनी लापरवाही या मूर्खता के कारण आग से जल जाता है तो उससे मिलने 
वाले दुःख का खोत प्राकृतिक होगा। यदि पड़ोसियों की दुर्भावना और आग लगने पर समय 
से सहायता न करने के कारण मकान जलता है तो इससे प्राप्त होने वाले दुःख का कारण सार्वजनिक 
या नैतिक कहा जायेगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी के आदेश से मकान जलाया गया है 
तो इस दुःख का खरोत राजनीतिक या विधिक होगा। इसी प्रकार यदि मकान किसी देवी-देवता 
के प्रकोप के कारण जलता है तो इससे प्राप्त दुःख का स्रोत धार्मिक होगा। 
5. सुख गुणात्मक नहीं अपितु मात्रात्मक- 
उपयोगितावादी सिद्धान्त के सम्बन्ध में बेन्थम का विचार है कि सभी प्रकार के सुख 

गुणों (९५०५९७) की दृष्टि से एक समान होता है। विभिन्न तरह के सुखों में भेद गुण (९०३१) 

का नहीं बरन्‌ मात्रा (९५३॥४१५) का होता है। वह मानता है कि विविध प्रकार के सुख मात्रा 

में एक दूसरे से अधिक या कम तो हो सकते है, परन्तु गुण की दृष्टि से वे अलग-अलग 
नहीं हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में उसका यह कथन महत्वपूर्ण है कि “सुख की मात्रा समान 
होने पर पुष्मिन (एक प्रकार का बच्चों का खेल) भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ” 

(Quantity of pleasure being equal is as good as poetry.” Bentham.) बेन्थम के 

उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि यदि कविता पढ़ने की अपेक्षा खेलने से अधिक प्रसन्नता होती 

है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि खेलने से ग्राप्त होने वाला सुख काव्य-पाठ से परिमाण में 
अधिक है, परन्तु गुण में श्रेष्ठ नहीं है। उपयोगिता के सिद्धान्त की दृष्टि से यह कहना उचित 
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नहीं होगा कि एक प्रकार का आनन्द किसी अन्य आनन्द से श्रेष्ठ या निम्न कोटि का होता है। 
इस प्रकार सुख गुणात्मक नहीं अपितु मात्रात्मक है। 
6. आनन्दवादी मापदण्ड- 
सुख-दुःख का निर्धारण कैसे किया जाए? उसका मापदण्ड क्या हो? इस सम्बन्ध 
में विचार करते हुए बेन्थम ने सुखों की मात्रा पर अधिक बल दिया है। उसके अनुसार सुख- 
दुःख में मात्रा का अन्तर होता है, अतः उनकी माप की जा सकती है। इसके लिए वह एक 
आनन्दमापक गणना पद्धति (प€।६८।० 081010७) का प्रतिपादन करता है। सुख-दुःख का 
मापदण्ड स्थापित करने के लिए बेन्थम ने निम्नलिखित सात आधार बतलायें हैं- (1) तीब्रता 
(Intensity), (2) अवधि (Dra५०॥), (3) निश्चितता (C९7३1), या अनिश्चितता (4) 
निकटता या दुरी (Propinguity or Remoteness), (5) उत्पादकता (Fecundity), (6) 
विशुद्धता (7१४) तथा विस्तार (£५।९॥।) । 
बेन्थम के अनुसार सुखों को मापते समय हमें उनकी तीव्रता या स्थिरता पर ध्यान 
देना चाहिए, क्योंकि जो सुख अधिक तीब्र होता है और जिसके बने रहने की अवधि अधिक 
होती है वह अपेक्षाकृत उन सुखों से, जो थोड़े काल के लिए होते हैं और तीव्रता में भी कम 
होते हैं, अधिक मात्रा का होता है। हमें सुखों की निश्चितता अनिश्चितता पर भी विचार करना 
चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से भी सुखों और दुःखों की मात्रा का निर्धारण होता है। वह सुख, 
जो अधिक निश्चित होता है, अपेक्षाकृत अनिश्चित सुख से अधिक मात्रा वाला होता है। इसी 
प्रकार निकटता या दूरी भी सुख-दुःख की गणना को प्रभावित करती है। जो सुख अधिक निकट 
होता है और सरलता से प्राप्त होता है, वह उस सुख की तुलना में अधिक होता है, जो अधिक 
दूरी पर होता है और जिसकी प्राप्ति में असुविधा होती है। साथ ही उत्पादकता और विशुद्धता 
भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा सुख अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है, जिसके पीछे उसी प्रकार 
के अन्य सुख भी आयें और उसके प्रतिकूल भावनायें होने के अवसर कम हों। बेन्थम के अनुसार 
ऊपर बताये गए आधारों में से छः आधारों पर व्यक्तिगत सुख-दुःख की माप की जा सकती 
है, परन्तु यदि सार्वजनिक सुख या अधिकतम्‌ व्यक्तियों के अधिकतम्‌ सुख का निर्धारण करना 
हो तो विस्तार (८४९१) को आधार बनाना चाहिए अर्थात्‌ इस बात को जानना चाहिए कि 
प्राप्त होने वाला सुख या दुःख कितने व्यक्तियों को प्रभावित करता है। 
. बेन्थम के अनुसार व्यक्ति के लिये कौन सा कार्य उपयोगी यानी करने योग्य है, इसका 
निश्चय उपरोक्त सातों आधारो पर अंक देकर और उनका योग लगाकर करना चाहिए। अधिक 
अंक ग्राप्त करने वाला कार्य उपयोगी और करने योग्य तथा कम अंक प्राप्त करने बाला कार्य 
अनुपयोगी और अकार्य माना जाना चाहिए। सुख-दुःख की गणना का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित 
करते हुए बेन्थम ने एक क्रियाविधि का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार सभी सुखों के सभी 
मूल्यों को, एक तरफ तथा सभी दुःखों के सभी मूल्यों को दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेना चाहिए। 
यदि एक को दूसरे में से निक्रालने पर सुख शेष रह जाता है तो उस कार्य को उचित समझना 
चाहिए, परन्तु यदि दुःख शेष रहे तो मान लेना चाहिए कि वह कार्य उचित नहीं है, क्योंकि 
उसमें दुःख की मात्रा अधिक है। 
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बेन्थम ने उपयोगितावादी सिद्धान्त को मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयोग करने का 
सुझाव दिया है। वह कानून निर्माण में इस सिद्धान्त को विशेष रूप से लागू करने का समर्थन 
करता है। उसके अनुसार विधायक का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को प्रसन्नता प्रदान करना है। 
अतः विधि के निर्माण में उपयोगिता का सिद्धान्त अर्थात्‌ “अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम्‌ 
सुख' कानून निर्माताओं का पथ प्रदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। इस प्रकार बेन्थम ने उपयोगितावाद 
के सिद्धांत को सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक माना है। उसकी मान्यता है कि मानव जीवन के 
सम्पूर्ण कार्य-व्यवहार की व्याख्या उपयोगितावादी सिद्धान्त के आधार पर की जानी चाहिए। मानव 
के आचरण एवं व्यवहार से सम्बन्धित अन्य जो भी धारणायें हैं, वे सभी वस्तुतः उपयोगिता 
के आवरण से ही आबद्ध हैं। 


बेन्थम के अन्य राजनीतिक विचार 


यद्यपि बेन्थम के राजनीतिक विचारों की नींव उपयोगिनावाद के सिद्धान्त पर आधारित 
है तथापि एक विधि सुधारक के रूप में उसने कुछ राज्य सम्बन्धी विचारों का भी प्रतिपादन 
किया। राज्य की प्रकृति, राजसत्ता, कानून, न्यायिक-व्यवस्था, दण्ड-व्यवस्था तथा बन्दीगृह-सुधार 
आदि विषयों पर भी वह विचार करता है। बेन्थम के राजनीतिक विचारों को दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। प्रथम भाग में वे विचार आते हैं, जिनके द्वारा उसने पूर्व में प्रचलित राजनीतिक 
विचारों का खण्डन किया है। दूसरे भाग के अन्तर्गत विधि, राजसत्ता आदि से सम्बन्धित विचार 
आते हैं। बेन्थम के राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा 
सकता है 
1. राज्य विषयक विचार-_ ट्‌ 
राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप तथा उद्देश्य के सम्बन्ध में बेन्थम के विचार 
उपयोगितावादी सिद्धान्त पर आधारित हैं। वह राज्य के उत्पत्ति के विषय में प्रचलित सामाजिक 
समझौते के सिद्धांत को अमान्य करता है। उसकी धारणा है कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है, 
जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने सुख की प्राप्ति के लिए किया है। राज्य की उत्पत्ति का आधार 
उपयोगिता हैं न कि सामाजिक अनुबन्ध। साथ ही इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वास्तव 
में समझौता हुआ। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन समझौते के कारण नहीं, बल्कि अपने लाभ 
के लिए करता है। उसके अनुसार “व्यक्ति द्वारा राज्य के आदेश का अनुपालन करने का मुख्य 
कारण यह है कि ऐसा करना उनके लिए लाभकारी और उपयोगी है। साथ ही आदेश पालन 
के विचारित अवगुण आदेश न पालन करने के विचारित अवगुण की तुलना में कम है।” अतः 
राज्य का आधार सामाजिक उपयोगिता की भावना है, सामाजिक समझौता नहीं। चेपर के 
अनुसार, “उपयोगितवादियों की मान्यता है कि राज्य ऐसे मनुष्यों का समूह है जो उपयोगिता 
अर्थात्‌ सुख अथवा प्रसन्नता की बुद्धि और स्थायित्व को ध्यान में रखकर संगठित होते हैं। किसी 
असम्भव संविदा के कारण नहीं, बल्कि उपयोगिता के कारण ही व्यक्ति राज्य की आज्ञा का 
अनुपालनं करते हैं। वह कारण जो व्यक्ति को राज्य की आज्ञा के लिए बाँधता है, उपयोगिता 
है, न कि संविदा पर किये गये उनके हस्ताक्षर। उपयोगितावादी हमें कोई आधी-अधूरी अथवा 
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खण्डित व्याख्या नहीं देते, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली और पूर्ण सिद्धान्त प्रदान करते हैं जो 
राज्य की प्रकृति और उद्देश्य पर सम्पूर्ण प्रंकांश डालता है।” 
`  बेन्थम ने राज्य के आंगिक सिद्धान्त (0128110 118०) को भी अस्वीकार किया 
है। वह समुदाय को एक काल्पनिक संगठन मानता है। उसकी धारणा है कि समाज एक कृत्रिम 
संगठन है जिसका निर्माणे ऐसे मनुष्यों से हुआ है जो इसके सदस्य माने जाते हैं। व्यक्ति के कल्याण 
के बिना सामाजिक कल्यांण का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी वस्तु व्यक्ति के लिए तभी लाभकारी 
मानी जायेगी जब वह उसके सुखों के योगफल को बढ़ाये या दुःखों के योगफल में कमी करे। 
उसके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए, यहाँ वह आदर्शवाद की 
इस मान्यता का विरोध करता है कि राज्य के लिए व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए राज्य नहीं। उसने 
राज्य को एक असाधारण संस्था माना और कानून का एकमात्र खोत:कहा। राज्य अपने नागरिकों 
के सुख का संरक्षण और विकास करने वाली एक संगठित संस्था है, जिसका उद्देश्य अधिकतम्‌ 
व्यत्तियों का अधिकतम्‌ सुख' (Greatest happiness of the greatest number) है। 
2. प्राकृतिक तथा अधिकारों की अवधारणा का खण्डन- 

“५००८ कानून ब में बेन्थम के विचार आदर्शवादी और कल्याणवादीं नें होकर यथार्थवादी 
चिन्तन पर आधारित हैं। इसीलिए उनसे न केवल अनुबन्धवादी सिद्धान्त का अपितु प्राकृतिक 
कानून एवं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्तं का भी खण्डन किया है।-बेन्थम मानव:जीवन की 
व्यावहारिक कठिनाइयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है और उनका समाधान ढूढ़ने का प्रयत्न 
करता हैं। उसके अनुसार प्राकृतिक कानून की अवधारणा उचित नहीं हैं, क्योंकि प्राकृतिक कानून 
जैसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। राज्य को किसी प्राकृतिक कानून को मान्यता नहीं देनी चाहिए 
और न ही उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यद्यपि कानून का स्वरूप आज्ञा देने का ही होता 
'है तथापि प्रकृति जैसी अमूर्त वस्तुएं आज्ञा देने का कार्य नहीं कर सकती हैं। आज्ञा किसी सुनिश्चित 
सत्ता द्वारा ही दी जा सकती है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से केवल.मानवकृत कानून का ही महत्व 
हो सकता है, प्राकृतिक कानून या ईश्वरीय कानून का नहीं।- वस्तुतः प्राकृतिकः कानून केवल एक 
मुहाबरेदार युक्ति है। 

` ` बेन्थम ने लॉक द्वारा प्रदिपादित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का भी खण्डन किया 

` है। उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त 
“मूर्खतापूर्ण, काल्पनिक, अप्रमाणित एवं आध्यात्मिक तथा विभ्रम और प्रभाव का एक गड़बड़ 
घोटाला है।' बेन्थम ने प्राकृतिक अधिकारों को “लेखन शैली की निष्फल चतुराई? कह कर उनकी 

-आलोचना की है। उसका मत.हे कि अधिकार मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले वे नियम 

हैं जिनका प्रादुर्भाव सामाजिक परिस्थितियों से होता है और जिन्हें राज्य के कानूनों. द्वारा मान्यता 
प्रदान की जाती है। चूँकि अधिकारों का आधार उपयोगिता है, अंतः अधिकारों का केवल बही 

* सिद्धान्त स्वीकार किया जा सकता है जिससे अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम हित” हो सके। 

अधिकारों.का खोत राज्य है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को किसी प्रकार का भी प्राकृतिक अधिकार 

प्राप्त नहीं हो सकता है। अधिकारों का अस्तित्व-राज्य के अन्तर्गत ही है, राज्य के बाहर किसी 
मळार का झधिमिर अत जहीहे। निम ते.झाकतिकर लकि क्रजीगरे5इसलिए भी किया 
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है, क्योंकि म्राकन्रिंक र अधिकारसेंःकक्रिद्राज।साभात्यतय़ा“राच्य व्ेतविरळ (क्रांति की भावना को 
उत्पन्न करता है। बेन्थम क्रांति की अपेक्षा शान्ति और स्थायित्व को सर्वथा उचित मानता है। 
इस प्रकार उसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को अव्यावहारिक और अनुपयोगी मानते हुए 
उनके स्थान पर अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धान्त का समर्थन किया। वेपर ने लिखा है 
“बेन्थम का राज्य अधिकारों का मूल खोत है। व्यक्ति राज्य के विरोध में प्राकृतिक नियम को 
कदापि सामने नही रख सकता, क्योंकि प्राकृतिक कानून तो शब्द मात्र हैं। वह प्राकृतिक अधिकारों 
का आश्रय भी नहीं ले सकता, क्योंकि यह अधिकार अस्तित्वहीन होते हैं। प्राकृतिक अधिकार 
'महज मूर्खता भर' होता है।” ' 
3. शासन विषयक विचार- । 

बेन्यम के अनुसार शासन का आधार उपयोगिता होना चाहिए। शासन का स्वरूप 
चाहे जो भी हो, पर उसका उद्देश्य 'अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम्‌ हित” ही हो सकता 
है। सामान्यतया वह जनतांत्रिक शासन-पद्धति को ही उचित मानता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत 
अन्य शासन व्यवस्थाओं से अधिक कुशल, कम खर्चीली, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा अच्छी होती है। 
यद्यपि राजतंत्र एक सुदृढ़ शासन प्रणाली है, किन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें 
“अधिकतम्‌ व्यक्तियों के अधिकतम्‌ सुख” की साधना नहीं हो पाती है, बल्कि राजा के हित को 
सर्वोपरि माना जाता है। इसी प्रकार वर्गतंत्र या कुलीनतंत्र में कुछ लोगों या सम्पन्न वर्ग को अधिक 
लाभ मिलता है, जबकि जनतंत्रीय शासन में बहुसंख्यक लोगों के हितों की साधना होती है। 
साथ ही जनतंत्र में शासन की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों 
के माध्यम से शासन में भीगीदारी करती है। जनतंत्र के समर्थन में वह लिखता है कि “यह 
दुर्गुणी दुनियाँ गणतंत्रों से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है।”* बेन्थम के शासन विषयक 
विचार को उद्धृत करते हुए डेविडसन ने कहा है कि वह जनतंत्र में आस्था रखता था। उसकी 
मान्यता थी कि जनतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यकुशलता, मितव्ययता और 
जनता की सर्वोच्चता के लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस प्रकार बेन्थम के अनुसार जनतंत्रीय 
शासन में ही अधिकतम्‌. व्यक्तियों के अधिकतम्‌ सुख की प्राप्ति सम्भव है। 

अपने उपरोक्त विचारों के परिपेक्ष्य में बेन्थम ने इंग्लैण्ड की तत्कालीन लोकतांत्रिक 
सरकार और ब्रिटिश संविधान को कटु आलोचना की और उसमें सुधार के लिए कतिपय परामर्श 
दिए। उसके अनुसार संसद का निर्वाचन प्रतिवर्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। 
इससे जनता के हितों की सुरक्षा हो सकेगी और प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण बना रहेगा, 
जिससे जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे। साथ ही उनमें आलस्य और स्वार्थपरता 
की भावना नहीं आयेगी। उसके अनुसार, “जिस प्रकार मालिक की दृष्टि बैल को मजबूत बनाती 
है उसी प्रकार जनता की आँखें एक राजनीतिज्ञ को सदाचारी बनाती हैं।” बेन्थम शिक्षित लोगों 
को ही मतदान का अधिकार प्रदान करता है और महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने के 


7. वेपर, वही, ए0 - 68. 
2. "This wicked world can be inproved by covering it over by Republics. - 
Bentham 
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पक्ष में है, क्योंकि तत्कालीन बहुमत इसका समर्थन नहीं करता था और बेन्थम बहुमत का अनादर 
करना ठीक नहीं समझता था। उसकी मान्यता थी कि मतदान गुप्तरीति से होना चाहिए ताकि 
मतदान की पवित्रता और शुचिता बनी रहे। उसका सुझाव था कि प्रधान मंत्री का चुनाव संसद 
द्वारा होना चाहिए। वह लार्डसभा को अलोकतांत्रिक सदन और धनिक वर्ग का गढ़ मानता था 
तथा उसे समाप्त करने का पक्षधर था। बेन्थम राजतंत्र का भी कटु आलोचक था। यही कारण 
है कि उसने फ्रांसीसी क्रांति का आंशिक रूप से समर्थन किया। उसके हृदय में लोकतंत्र के प्रति 
आस्था थी। लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 
उसके अनुसार लोकसेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होनी चाहिए जिससे 
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की उपयोगिता बनी रहे। 
4. स्वतंत्रता विषयक विचार- 
बेन्थम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धान्त में स्वतंत्रता को विशेष महत्व नहीं दिया है। 
उसके अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम्‌ सुख की प्राप्ति है, अधिकतम्‌ स्वतंत्रता की 
प्राप्ति नहीं। अधिकतम्‌ सुख के लिए स्वतंत्रता मात्र एक साधन है, साध्य नहीं। उसकी मान्यता 
है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की अपेक्षा संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। राज्य को विधि 
के निर्माण में स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि सुरक्षा और आजीविका पर विशेष बल देना चाहिए। 
वह स्वतंत्रता को सुरक्षा के अधीन मानता है। यही कारण है कि उसने फ्रांस के क्रान्तिकारियों 
के “स्वतंत्रता, समानता और प्रातृत्व' के नारे की भ्रामक माना। उसके विचार में कानून सम्प्रभु 
की आज्ञ है, जिसके द्वारा मानव जीवन को नियंत्रित किया जाता है, किन्तु स्वतंत्रता किसी प्रकार 
के नियंत्रण को अस्वीकार करती है। इस प्रकार कानून भी स्वतंत्रता के विरुद्ध होते हैं। अतः 
स्वतंत्रता कानून के अधीन होनी चाहिए। वेन्थम ने स्वतंत्रता को विधि का उद्देश्य कभी नहीं माना। 
उसका मत था कि कानून व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी 
इच्छा से कभी नहीं करते। 
प्राकृतिक अधिकारों की तरह बेन्थम प्राकृतिक स्वतंत्रता का भी विरोध करता है। उसका 
विश्वास था कि श्रेष्ठ शासन वह है जिसमें व्यक्ति को अधिकतम्‌ आनन्द की प्राप्ति होती है, अधिकतम्‌ 
स्वतंत्रता की नहीं। स्पष्ट है कि एक सुखवादी विचारक होने के कारण बेन्थम सुख को स्वतंत्रता 
से श्रेष्ठ मानता है। बेन्थम की स्वतंत्रता विषयक धारणा के सम्बन्ध में वेपर ने कहा है “बेन्थम 
का राज्य ऐसा राज्य नहीं है, जिसमें स्वतंत्रता को साध्य माना जाय। उपयोगितावादियों की योजना 
में सभी शासनों की मूलभूत अनिवार्यता अर्थात्‌ स्वतंत्रता को बहुत महत्ता नहीं दी जाती| उनकी _ 
कसौटी मात्र आनन्द है तथा स्वतंत्रता को इस कसौटी की दासता करनी चाहिए। राज्य का प्रमुख 
ध्येय अधिकतम्‌ आनन्द है न कि अधिकतम्‌ स्वाधीनता!” ' 
5. समानता विषयक विचार- 
यद्यपि बेन्थम समानता का समर्थक था तथापि उसके विचार में असमानता का आधार 
उपयोगिता ही होनी चाहिए। उसके अनुसार समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्ति समान 
होते है। पूर्ण समानता नितान्त असम्भव है और वह सभी प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं की विरोधी 
7. वेपर, वही, ए० - 68. 
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है। वह प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक स्वतंत्रता की तरह प्राकृतिक समानता का विरोधी था। 
वह विवेक पर आधारित असमानता को स्वीकार करता है। साथ ही यह भी मानता है कि अत्यधिक 
असमानता से अधिकतम्‌ सुख के मार्ग में बाधा आती है। समानता पर आधारित समाज में लोग 
असमानता पर आधारित समाज की अपेक्षा अधिक सुखी और प्रसन्न रहते हैं। वह कानून के 
समकक्ष सभी को समान मानता है। वह कहता है कि राज्य को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे 
सभी को समान अधिकार प्राप्त हो सके। स्पष्ट है कि एक तरफ जहाँ वह पूर्ण असमानता का 
विरोधी है वहीं दूसरी तरफ पूर्ण समानता का भी खुलकर समर्थन नहीं करता। वस्तुतः समानता 
के सम्बन्ध में वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। 
6. सम्प्रभुता विषयक विचार- 

बेन्थम ने राज्य की सम्प्रभुता का समर्थन किया है। वह मानता है कि कानून का 
स्वरूप आदेशात्मक होता है, अतः यह आदेश सर्वोच्च सत्ता, (Sovereignty) द्वारा ही दिया 
जा सकता है। राज्य बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जनता सर्वोच्च सत्ता के आदेश का 
अनुपालन स्वभावतः करे। विधि निर्माण के क्षेत्र में शासन के अधिकार असीमित थे। उस पर 
प्राकृतिक विधि-या प्राकृतिक अधिकार की सीमा नहीं लगायी जा सकती है। सामान्यतया जनता 
को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का विधिक अधिकार नहीं है। राज्य के आदेशों का अनुपालन ही 
जनता का कर्तव्य है। साथ ही वह शासक को हॉन्स के सम्मभु की तरह अनियंत्रित, अमर्यादित 
और निरंकुश भी नहीं छोड़ता। उसके अनुसार राजसत्ता पर जनहित का प्रतिबन्ध होना चाहिए। 
उपयोगिता की दृष्टि से यदि राज्य की अवज्ञा, उसकी आज्ञा के पालन से अधिक सुखदायी है 
तो जनता का यह दायित्व है कि वह राजा के आदेश का प्रतिरोध करे। वह लिखता है “यदि 
राज्य के आदेश की अवहेलना से होने वाली हानि, आदेश के अनुपालन से होने वाली हानि 
से कम हो तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है।' इस प्रकार वह राजसत्ता 
की शक्तियों पर लोकहित का नियंत्रण लगाता है। वह मानता है कि शासन उन्हीं कानूनों का 
निर्माण कर सकता है, जो जनकल्याणकारी हो और जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक 
से अधिक सुख प्राप्त हो सके। 

7. सम्पत्ति विषयक विचार- 

- सुखवादी सिद्धान्त का संस्थापक होने के कारण बेन्थम सम्पत्ति को व्यक्ति के सुख 
का एक प्रमुख साधन मानता है। उसके अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक है। राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्ति की सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा करे। साथ ही राज्य 
को चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाये जिससे सम्पत्ति का वितरण न्यायपूर्ण एवं बराबर हो सके। 
उनके विचार में व्यक्ति के पास जितनी सम्पत्ति सुरक्षित रहती है उसके आनन्द में उतनी ही अधिक 
बृद्धि होती है। यद्यपि बेन्थम प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता का विरोधी था तथापि 
उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की भाँति स्वीकार कर लिया है। 
वह कहता है कि राज्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति को विना उसका उचित मूल्य दिए, नहीं 


7. सेबाइन, वही, प० -640. 
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ले सकता है। सेबाइन के अनुसार, “सम्पत्तिगत्‌ अधिकार समान्य रूप से इसलिए उचित होते 
हैं, क्योंकि वे सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति के पास सम्पत्ति होती है वह अपना 
प्रत्येक कार्य सोच विचार कर करता है। सम्पत्ति के अधिकार से कुछ सीमा तक सामाजिक सुरक्षा 

का भाव पैदा होता है। सम्पत्ति की सुरक्षा अधिकतम्‌ सुख प्राप्त करने की एक प्रधान शर्त है।”' 

8. विधि एवं न्याय व्यवस्था विषयक विचार- 

राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेन्थम का महत्व एक राजदार्शनिक की अपेक्षा एक 

कानून सुधारक के रूप में अधिक है। उसके अनुसार राज्य विधि-निर्माण की एक संस्था है और 
कानून सम्प्रभु की आत्मा जिनका पालन उसके सदस्य स्वभावतः करते हैं। उसके मत में कानून 
का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है। विधि का निर्माण इस प्रकार किया जाय, जिससे अधिक से अधिक 
लोगों का अधिक से अधिक हित हो सके। इस प्रकार उपयोगिता राज्य के कानून का मापदण्ड 
है। बेन्यम का विश्वास था कि अधिक सुख का सिद्धान्त एक कुशल विधायक के हाथों में एक 
प्रकार का सार्वभौम साधन दे देता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्र 
को बना सकंता है! बेन्थम के अनुसार प्रथाएं और संस्थाएं केवल आदत मात्र हैं। वे ऐसी अनेकों 
प्रकार की जटिलताओं और परिकल्पनाओं को पैदा करती हैं, जिन्हें अधिकतम सुख का सिद्धान्त 
समाप्त करना चाहता है। प्रथा के प्रति उसंके मन में अविश्वास था और वह उसे पूर्णतया विधि 
के अधीन करना चाहता था। वह सामाजिक शाखं के अध्ययन में इतिहास के अध्ययन को 
भी अस्वीकार करता है। उसके मन में इतिहास के प्रेति घृणा थी। वह इतिहास को मानव जाति 
के अपराधो और मूर्खताओं का संकलन मानता है।' इस प्रकार वह विधि के क्षेत्र में प्रचलित 
प्राचीन मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परम्पराओं की भर्त्सना करता है और उन्हें समाप्त करने 
का प्रयत्न करता है। उसने प्राकृतिक विधि को अस्वीकार किया। उसके मत में विधि मानव कृत 

ही हो सकती है। 

बेन्थम ने तत्कालीन इंग्लैण्ड के कानूनों की तीब्र आलोचना की और उनमें सुधार 

हेतु अनेक उपाय सुझाये। उसके अनुसार तत्कालीन समय में प्रचलित कानूनों की भाषा अत्यन्त 
जटिल एवं दुरूह थी, जिससे आम जनता उन्हें सरलतापूर्वक नहीं समझ पाती थी। वह कनून 
को सरल और बोधगम्य बनाने का पक्षधर था। वह विधि का संहिताकरण (ट०१।ficati०n) 
किए जाने का समर्थक था। उसने स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय विधि और यूरोपीय राष्ट्रों में प्रचलित दीवानी, 
फौजदारी और संवैधानिक विधियों को संहितावद्ध किया था। उसका विचार था कि विधिशास्त्र 
को राजनीति से पृथक किया जाना चाहिए। उसने इस दिशा में स्वयं कार्य करना आरम्भ किया 
जिसे बाद में उसके शिष्य जॉन आस्टिन ने पूर्ण किया। बेन्थम के अनुसार विधि निर्माण के समय 
चार बातों-आजीविका, पर्याप्तता, समानता और सुरक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। विधि निर्माता 
केवल अपने हित को ही नहीं, बल्कि जनसामान्य के हित को भी ध्यान में रखें। अच्छे कानून 
के लिए आवश्यक है कि वह जनता की अयेक्षाओं के अनुरूप सरल, सुबोध, स्पष्ट, 
विरोधाभासरहित तथा व्यावहारिक हो। जनसाधारण को कानूनों की जानकारी हो सके, इसके 


लिए प्रचार आदि का सहारा लेना चाहिए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए और 
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उनके उल्लंघन पर समुचित दिड की व्यवस्थी होनी चाहि! १7५ ९3379917 | ड 
` ` न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यक्त बेन्थम के विचार उसके अन्य विचारों से अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। बेन्थम की मान्यता थी कि तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय-व्यवस्था अनेक गंभीर 
दोषों से युक्त थी। वह अत्यधिक दुरूह अनिश्चित, अस्पष्ट, व्ययसाध्य और समयसाध्य थी। बेन्यम 
के अनुसार “इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े ऊँचे मूल्यं पर बेचा जाता है, जो व्यक्ति 
धन नहीं खर्च करं सकंता, उसके लिये न्याय प्राप्त करना पूर्णतया असम्भव है।” बेन्थम ने 
न्यायाधीशों की भी कटु आलोचना की। उसके अनुसार न्यायाधीश बुद्धिहीन, अल्पदृष्टि; दुराग्रही 
और आलसी तथा अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतया उदासीन थे। वह कहता हैः कि न्यायाधीश 
उनसे भी अधिक दुष्ट होते थे, जिन्हें वे घोर्‌ अपराधी और दुष्ट समझ कर मृत्यु-दण्ड दिया करते 
थे। अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में भी उसके ऐसे ही विचार थे। उसने उन्हें स्वार्थी, आलसी, अदूरदर्शी 
` तथा सार्वजनिक उंपयोगिता के सिद्धान्त के अति लापरवाह कह कर उनकी तीव्र निन्दा की। उसके 
अनुसार न्यायालय अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में था। 
उसने उस समय की न्याय व्यवस्था की आलोचना के साथ ही उसमें सुधार के अनेक उपाय 
भी सुझायें। उसके अनुसार न्यायपीठ एक सदस्यीय होनी चाहिए जिससे न्यायाधीशों में दायित्व 
की भावना जाग्रित होगी। न्यायाधीशों और न्यायिक संगठन के अन्य कर्मचारियों को वेतन के 
बदले फीस दी जांनी चाहिए। न्यायालयों की संरचना ऐसी हो जिससे वे एक दूसरे कें अधिकार 
क्षेत्र का अतिक्रमण न कर सकें। इस प्रकार न्यायिक प्रशासन के सुध्रार के क्षेत्र में बेन्थम का 
योगदान अद्वितीय था। उसके द्वारा सुझाये गए अनेक वैधानिक सुधारों को आगे चलकर स्वीकार 
कर लिया गया। सेबाइन के शब्दों में, “बेन्थम के न्याय शास्त्र के आधार पर इंग्लैण्ड की न्याय 
व्यवस्था में आमूलं सुधार हुआ और 19वीं सदी में उसे पूरी तरह से संशोधित कर के आधुनिक 
रूप दे दिया गया।' विधि सुधार सम्बन्धी उसके विचारों की सहायता करते हुए सर हेनरी मेन 
ने कहा है, “विधि सुधार में बेन्थम का प्रभाव इतना अधिक था कि उसके बाद में ऐसा कोई 

कानून सुधार नहीं देखाई देता, जिस पर उसकी छाप न हो!” न 
9. आर्थिक-व्यवस्था विषयक विचार- क 

बेन्थम के आर्थिकःव्यवस्था विषयक विचार एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित.है। 
उसके अनुसार राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति 
को अपने हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में उसने मुक्त 
प्रतियोगिता का समर्थन किया। उसके विचार में मुक्त व्यापार की नीति सार्वजनिक कल्याण के 
लिए आवश्यक है। सेबाइन के अनुसार “यद्यपि बेन्यम आर्थिक अहस्तक्षेप (1९०7५ ० 
1.55८2 >क्षा।०) के सिद्धान्त के संस्थापकोँ में से नहीं है तथापि उसके विचार इस सिद्धान्त 
से काफी अधिक मिलते हैं। आर्थिक क्षेत्र में बेन्यम, एडम स्मिथ का अनुयायी होते हुए भी 
सूद या व्याज के सम्बन्ध में उसका समर्थन नहीं करता है। 1787 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 
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“सूदखोरी का समर्थन? (0९1810९ ०६५७७7३) में उसने कहा कि सरकार को सूदखोरी के विरुद्ध 
कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ कम और हानि अधिक होगी। बेन्थम आर्थिक 
क्षेत्र के विस्तार के लिए उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी नीति का विरोधी था। उसका 
विश्वास था कि इससे राष्ट्रीय पूँजी के खोत में वृद्धि नहीं होती। जो सम्पत्ति उपनिवेशों के साथ 
व्यापार में लगाई जाती है, उस सम्पत्ति को यदि देश के अन्दर उत्पादनों के अन्य साधनों पर 
व्यय किया जाय तो अधिक लाभ होगा। आर्थिक क्षेत्र में वह एकाधिकार तथा शासन द्वारा व्यवसाय 
को सहायता प्रदान करने. की नीति का विरोधी था। 


(“शिक्षा विषयक विचार- 

र मानव जाति के उत्थान तथा अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए बेन्थम शिक्षा को 
आवश्यक मानता था। शिक्षा-व्यवस्था में सुधार के लिए उसने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। 
वह शिक्षा सुधार के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। उसके अनुसार शिक्षा मनुष्य की कार्यक्षमता 
को बढ़ाकर उसे सुख की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। उसकी मान्यता है कि शिक्षित, व्यक्तियों 
को ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और जेलों में बन्द कैदियों के लिए भी शिक्षा की 
व्यवस्था होनी चाहिए। अपनी शिक्षा योजना के अन्तर्गत बेन्थम दो प्रकार की शिक्षा का उल्लेख 
करता है। प्रथम, निर्धन और असहाय बालकों के लिए और द्वितीय, उच्च वर्ग के बालकों के 
लिए। 


बेन्थम के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह निर्धन तथा असहाय बालकों को नैतिक 
शिक्षा प्रदान कर उनमें अच्छी आदतों का विकास करे। पुनः उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे ताकि 
वे अपने शारीरिक श्रम द्वार अपनी आजीविका चला सकें। तत्पश्चात उनमें बौद्धिक विकास के 
लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिससे उनकी मानसिक क्षमता में वृद्धि हो सके। उच्चवर्ग 
के बालकों के लिए बेन्थम ने विशेष रूप से बौद्धिक शिक्षा पर बल दिया है। तत्कालीन शिक्षा 
के अन्तर्गत प्रमुख रूप से ग्रीक, लैटिन आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी, किन्तु बेन्थम ने 
आधुनिक विज्ञान एवं भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। इसका यह तात्पर्य नही है कि बेन्थम 
ग्रीक और लैटिन भाषाओं का विरोधी था। वह स्वयं इन भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था! उसका 
विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान की बृद्धि ही नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा व्यवसायपरक 
और शिक्षार्थियों के भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में वह मानीटर 
पद्धति का समर्थक था। उसके मत में वे विषय जो सरल हों, उनकी शिक्षा पहले दी जानी चाहिए 
और कठिन विषय बाद में पढ़ाये जाने चाहिए। 
शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बेन्थम अपने युग से बहुत आगे था। उसके सुधारों 
को तत्कालीन शासकों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि निर्धन वर्ग शिक्षित होकर 
धनवानों एवं कुलीनों की सत्ता को समाप्त कर देगा। साथ ही सत्ताधारी वर्ग ने उसकी शिक्षा 
योजना को अधिक खचींली मानकर उसे अस्वीकार कर दिया, किन्तु बेन्यम के समर्थकों के प्रयास 
से कालान्तर में उसके विचारों को मान्यता मिली और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। न केवल 
ब्रिटेन में बल्कि अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित राष्ट्रों में भी उसके शिक्षा सम्बन्धी सुधारों 


को अपनाया जा रहा है। 
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१1.1: “दुण्ड-व्यवस्थी एवं दीश सुधा? विधिये यि He eGangotri __ 
दण्ड-व्यवस्था के क्षेत्र में बेन्थम उपयोगिता के सिद्धान्त को लागू करने का समर्थक 
था। उसके अनुसार दण्ड का उद्देश्य समाज में अपराध की रोकथाम होना चाहिए न कि अपराध 
करने वाले से प्रतिशोध लेना। साधारण अपराध के लिए. कठोर दण्ड की व्यवस्था से अपराध 
में कमी न होकर उसमें बृद्धि ही होती है। दण्ड सदैव ही एक बुराई होता है, क्योंकि उससे दुःख 
की ही प्राप्ति होती है। दण्डं उसी सीमा तक सार्थक होता है जिस सीमा तक वह भविष्य की 
बड़ी बुराई को रोकता है अथवा पूर्व की किसी बुराई को दूर करता है। बेन्थम अपने समय में 
प्रचलित दण्ड-व्यवस्था को अमानुषिक और उत्यन्त कठोर कह कर उसकी तीव्र आलोचना करता 
है। तत्कालीन दण्ड-विधान में चोरी, जालसाजी आदि साधारण अपराध के लिए मृत्युदण्ड जैसी 
कठोर सजा की व्यवस्था थी। बेन्थम ने इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। सेबाइन 
के अनुसार, “वह उन बर्बर और प्रभावहीन दण्डों को हटा देने के पक्ष में था जिन्होंने 19वीं 
शताब्दी के आरम्भ में इंग्लैण्ड की दण्ड विधि को विकृत कर रखा था।”' उसके अनुसार दण्ड 
का निर्धारण करते समय दण्डाधिकारी की निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिए-- (1) अपराध की प्रकृति अर्थात्‌ यह देखना कि अपराध साधारण है या गंभीर, (2) 
अपराध किए जाने की परिस्थितियां, (3) अपराध किये जाने का उद्देश्य और (4) अपराध 
से किस व्यक्ति को और कितनी हानि हुयी है। अपनी .दण्ड-व्यवस्था सुधार योजना में बेन्थम 
व्यवस्था और कार्यक्षमता की भावना से प्रेरित है, केवल लोकहित की भावना से प्रेरित नहीं। 
वस्तुतः बेन्थम का उद्देश्य दण्ड-व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर उसे समाजोपयोगी बनाना है 
जिससे अपराधियों की स्थिति में निरन्तर सुधार हो सके और समाज के लिए उनकी उपादेयता 
सिद्ध हो सके। इस प्रकार उसका दण्ड-व्यवस्था सम्बन्धी विचार प्रतिरोधक सिद्धान्त तथा 
सुधारात्मक सिद्धान्त का मिश्रण है। . 
बन्दीगृह सुधार की दिशा में बेन्थम ने काफी प्रयत्न किए। उसके समय में बन्दीगृहों 
की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। बन्दियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें 
काल कोठरियों में रखा जाता था और खराब भोजन दिया जाता था। शातिर अपराधियों और 
बाल अपराधियों को एक साथ रखा जाता था। बन्दीगृहों की इस अमानवीय व्यवस्था से बेन्थम 
बहुत असन्तुष्ट हुआ। उसने इनमें सुधार के लिए अनेक योजनायें प्रस्तुत कीं। उसके अनुसार 
बन्दीगृहों को यातना गृहों के रूप में नहीं बरन्‌ सुधारगृहों के रूप में कार्य करना चाहिए। अपराधियों 
के साथ कारागार में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें शिल्प आदि की शिक्षा 
दी जानी चाहिए ताकि बाहर आकर वे अपनी आजीविका चला सकें। अवकाश के दिनों में उनके 
लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस समय हावर्ड फास्ट बन्दीगृह 
सुधार आन्दोलन चला रहा था। बेन्थम ने इसको अपना समर्थन दिया। उसने एक आदर्श बन्दीगृह 
की योजना बनाई जिसका नाम पेन आष्टिकन (?०१ 07५०३१) रखा। इस योजना के अन्तर्गत 
एक गोलाकार भवन बनाया जाता, जिसके मध्य में जेलर का आवास होता जहाँ से वह सभी 
बन्दियों के क्रिया-कलापों पर नजर रखता। इस योजना के प्रति वह अत्यधिक उत्साहित था 
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और उसने ऐसे कारागार का प्रथम अवैतनिक जेलर: बनने का प्रस्ताव भी रखा, किन्तु उसकी 
यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। यद्यपि ब्रिटिश संसद ने उसकी इस जेल योजना को स्वीकार कर 
लिया था, किन्तु सम्राट जार्ज तृतीय ने बेन्थम के प्रति व्यक्तिगत दुराग्रह के कारण इसे अस्वीकार 
कर दिया। बेन्थम ने अपना बहुत सा समय और धन जेलों के सुधार पर व्यय किया था। यद्यपि 
उसकी आदर्श बन्दीगृह की योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका तथापि कालान्तर में इंग्लैण्ड 
तथा अन्य देशों में बन्दीगृह सुधार की दिशा में जितने प्रयत्न हुए वे बेन्थम के विचारों से प्रभावित 
रहें। चेपर के अनुसार, ”कारागार प्रबन्ध पर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अपराध उन्मूलन 
की दिशा में जितना कार्य उसने किया उतना शायद ही किसी और ने किया हो।” 
12. बेन्थम की व्यक्तिवादिता- ह 
.' (व्यक्ति, राज्य व समाज के सम्बन्ध विषयक विचार)--यद्यपि बेन्थम लॉक, 
मिल और स्पेंसर जैसा व्यक्तिवादी नहीं है और न ही उसके दर्शन में व्यक्तिवादियों की भाँति 
मानव स्वभाव की मूलभूत नैतिकता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ही दर्शन होते हैं तथापि राज्य 
| या समाज सम्बन्धी उसकी अवधारणा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बेन्थम एक व्यक्तिवादी 
विचारक है। व्यक्तिवादियों की तरह वह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। वह आदर्शवादियों 
की भाँति राज्य को साध्य नहीं मानता, बल्कि उसके विचार में राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। 
यद्यपि उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कानून मानवीय स्वतंत्रता के मार्ग 
में बाधक हैं, फिर भी सभ्य जीवन की प्राप्ति के लिए कानून और राज्य अनविर्य हो जाते हैं। 
अतः राज्य को चाहिए कि वह कम से कम कानून बनाये। उसके अनुसार राज्य के नियम औषधि 
के समान होने चाहिए। जिस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य कम से कम औषधि का प्रयोग करता है 
उसी प्रकार राज्य को भी न्यूनतम्‌ कानून बनाना चाहिए। बेन्थम की मान्यता है कि राज्य व्यक्ति 
के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे और व्यक्ति को स्वयं अपने विकास के लिए अधिक 
से अधिक स्वतंत्र वातावरण प्रदान करे। 
 बेंन्थम के मत में व्यक्ति समाज की इकाई है अर्थात्‌ समाज व्यक्तियों का योग मात्र 
है। वह समाज को एक काल्पनिक संस्था मानता है और सामाजिक हित की कल्पना को निरर्थक 
कहता है। उसके अनुसार व्यक्ति के हित में ही समाज का हित निहित है। चूँकि व्यक्ति अपने 
हित अहित का स्वयं जानकार है अतः राज्य का कर्त्तव्य है कि वह केवल कानून और व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए विधि का निर्माण करे। अन्य कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता होनी 
चाहिए। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन उपयोगिता अर्थात्‌ अपने हित के आधार पर करता 
है। यदि राज्य की अवज्ञा राज्य के आदेश पालन की तुलना में अधिक उपयोगी हो तो ऐसी 
स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार है। निष्कर्षतः व्यक्ति राज्य से प्रधान 
हे और राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम्‌ हित है। वेपर ने लिखा है, “चूँकि राज्य व्यक्ति 
का निर्माण नहीं करता, बल्कि व्यक्ति राज्य का निर्माता है, अतः व्यक्ति का स्थान राज्य से उच्चतर 
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है। बेन्थम यह विस्मृत नहीं करता है कि राज्य एक ऐसी परिकल्पना है, जिसमें व्यक्ति आनन्द 
की प्राप्ति के लिए आश्वासन पाने हेतु हमेशा प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार बेन्थम का राज्यः 
अरस्तू के राज्य की तरह नहीं है जो स्वयं को महत्व दे, वह तो व्यक्ति को महत्व देता है राज्य 
व्यक्ति के लिए एक न्यासी के समान है।”” 


न्यम के राजनीतिक विचारों की आलोचना 


बेन्यम 18वीं सदी का एक उपयोगितावादी विचारक है, जिसने सुख और दुःख को 
मानव जीवन के दो प्रभुत्वसम्पन्न स्वामी मानते हुए सुखवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसने 
अपने राजदर्शन को अत्यन्त सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि 
उसके चिंतन में कुछ विरोधाभास और दोष उत्पन्न हो गए। आलोचकों ने बेन्थम के राजनीतिक 
चिन्तन की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की हैः 
1. भौतिक सुखबाद पर आधारित _ प 
` बेन्थम का उपयोगितावादी सिद्धान्त अत्यधिक भौतिकवादी है जिसे स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि इससे व्यक्ति और समाज दोनों को अपनी अन्तरात्मा का परित्याग करना 
पड़ता है। आलोचकों के अनुसार बेन्थम ने मनुष्यों को पशुओं के समान मान लिया है। उसने 
मानवीय बुद्धि, अन्तःकरण, सत्य एवं असत्य तथा धर्म एवं अधर्म को अस्वीकार करते हुए 
मात्र लौकिक सुख क्रो महत्व दिया है। मुरे के अनुसार, “यदि हम बेन्थम के मानवीय विवेक 
और अन्तःकंरण को अस्वीकार कर दें तो समाज में सदाचार और कदाचार के मध्य अन्तर ही 
समाप्त हो जायेगा, मात्र लाभकारी और अलाभकारी कार्य ही रहेंगे। व्यक्ति के विवेक का अन्त 
हो जाने पर सामाजिक विंवेक भी खत्म हो जायेगा और अपराधी को समाज से बहिष्कृत होने 
का डर ही नहीं रहेगा।' 
2. अधिकतम सुख का सिद्धान्त अव्यवहारिक तथा अस्पष्ट 
--बेन्थम का दर्शन अव्यावहारिक, अस्पष्ट तथा ग्रॉ्तिपूर्ण है, क्योंकि अधिकतम्‌ संख्या 
को अधिकतम्‌ सुख का निर्धारण काफी दुरूह है। कितनी संख्या अधिकतम्‌ होगी? और कितना 
सुख अधिकतम्‌ होगा? इसका निश्चय करना अव्यावहारिक है। वस्तुतः सुख या प्रसन्नता एक 
अमूर्त वस्तु है जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, जो नापा या तौला जा सके। सुख और 
दुःख हृदय की अनुभूति हैं। इस आधार पर यह निर्धारित करना कि किस कार्य से अधिक लोगों 
को अधिक सुख मिलेगा और किस कार्य से अधिक दुःख, राज्य 'के लिए अत्यन्त कठिन है! 
साथ ही यदि अधिकतम्‌ संख्या का तात्पर्य बहुमत का हित होगा, वहीं अल्पसंख्यक के हितों 
का बलिदान होगा। इस प्रकार अधिकतम्‌ संख्या के अधिकतम्‌ हित का सिद्धान्त अव्यावहारिक 
तथा अस्पष्ट है। इस सम्बन्ध में बेन्यम की आनन्दमापक गणना पद्धति भी कोई सहयोग नहीं 
कर पाती, क्योंकि राजनीति में अंकगणित उसी प्रकार सहायक नहीं होती जिस प्रकार अंकगणित 
में राजनीति सहयोग नहीं दे सकती। 
_3. आनन्दवादी मापदण्ड दोषपू, दोषपूर्ण 
1. Murray Robert As, The History of Political Science, P. 314 
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बेन्थम द्वारा प्रतिपादित आनन्दवादी मापदण्ड का सिद्धान्त अत्यन्त दोषपूर्ण है। उसका 
यह विचार कि.किसी कार्य को करने से पूर्व उसके औचित्य या अनौचित्य की माप आनन्दवादी 
मापदण्ड से कर लेनी चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई कार्य उचित है या अनुचित, 


इसका ज्ञान मनुष्य को अनेक प्रचलित रीति-रिवाज 


, प्रथाओं और नियमों तथा विनियमों के माध्यम 


से हो जाता है। साथ ही बेन्यम का यह कहना कि सुख और दुःख की माप की जा सकती है, 
सत्य प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अनुसार ऐसी पद्धति का क्षेत्र अत्यन्त 
सीमित है। यह पद्धति अध्ययनकर्त्त के कार्य के बाह्य परिणाम पर केन्द्रित है; उसके उद्देश्य 
की तरफ ध्यान नहीं देती है। बेन्थम सुख और दुःख की माप करने में मानव जीवन की व्यक्तिगत 


भावनाओं की उपेक्षा करता है। 
4. नैतिक मूल्यों की उपेक्षा- 


अपने उपयोगितावादी दर्शन के प्रतिपादन में बेन्थम नैतिक मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा 
कर देता है। उसने भारतीय चार्वाक्‌ दार्शनिकों की तरह जीवन का अन्तिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति 
अर्थात्‌ “खाओ पीओ मौज उठाओं” को स्वीकार कर लिया है। उसने धर्म, नैतिकता तथा 
अन्तरात्मा का परित्यागं कर दिया है। यदि कतिपय दुष्ट प्रवृत्ति के लोग किसी सज्जन व्यक्ति 
को लूटते है तो बेन्थम के उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुसार यह अनैतिक नहीं होगा, क्योंकि 
इसमें अधिक लोगों को सुख मिलेगा जबकि दुःख एक ही व्यक्ति को मिलेगा। नीतिशास्त्र के 
अनुसार यह कार्य अनैतिक है। इस प्रकार यदि बेन्थम के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो 
समाज में असामाजिक तत्वों का बाहुल्य हो जायेगा। फलस्वरूप समाज में अव्यवस्था एवं अशांति 
फैल जायेगी और अनैतिकता बढ़ जायेगी। बेपर के अनुसार, “अपने आनन्दवादी मनुष्य के 
वर्णन में बेन्यम जीवन को विस्मृत कर आगे बढ़ता प्रतीत होता है। वह अन्तरात्मा को अस्वीकार 
करता है। वह उन सर्वोच्च शक्तियों का परित्याग कर देता है जो मानव को मानव बनाती हैं। 
हम बेन्थम के मनुष्य को मुश्किल से ही मनुष्य मानने को तैयार हो पाते हैं।'” 
5. गुणात्मक सुख को अस्वीकार करना- 
बेन्यम के राज्यदर्शन में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि उसने केवल मात्रात्मक 
सुख को ही मान्यता प्रदान की है, गुणात्मक सुख को नहीं। यह स्थिति अत्यन्त खतरनाक है 
और इसे कदापि उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि गुण की दृष्टि से सुखों में अन्तर हो सकता 
है व्यावहारिक तथ्य यही है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से उच्चकोटि का सुख प्राप्त 


होता है और कुछ कार्यों को करने से निम्नकोटि 


का सुख मिलता है। यथा-- साधारण पुस्तक 


को पढ़ने से प्राप्त सुख, रामचरित मानस या गीता पाठ से प्राप्त सुख के बराबर नहीं है। इसी 
प्रकार एक क्रिकेट खिलाड़ी को शतक बनाने में जो सुख प्राप्त होता है वह क्रिकेट का खेल 
देखने वाले को प्राप्त सुख से भिन्न है। वस्तुतः बेन्यम का आनन्दवादी दर्शन केवल मात्रात्मक 
होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। यही कारण है कि कार्लाइल ने इसे 'सूकरों का दर्शन” कह कर 


इसकी तीब्र आलोचना की है। बेन्थम के आध्यात्मिक 
के केवल मात्रात्मक सुख के सिद्धान्त को नहीं माना 
नत = 


त्मिक शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बेन्थम 
[ना। मिल ने गुणात्मक सुख को स्वीकार कर 
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बेन्थम के उर्पयीगितवीयों चिन्तन में पैरिमॉजेनी कवियों n (20 and eGangotri 
` 6. मौलिकताविहीन तथा पक्षपातपूर्ण दर्शन- ` 

आलोचकों के अनुसार बेन्थम के राजदर्शन में उत्कृष्ट दार्शनिकता का अभाव है। इसका 
दर्शन मौलिकताविहीन तथा पक्षपातपूर्ण है। बेन्थम के विचारों की आलोचना करते हुए चेपर 
ने लिखा है, “उसने अपने से पूर्व में प्रचलित विचारों को अपना तो लिया, किन्तु उसे आत्मसात 
नहीं कर पाया। अपने ज्ञान सम्बन्धी चिन्तन को लॉक व ह्यूम से अहण किया, आनन्द व पीड़ा 
विषयक विचार हैल्वेटियस से, सहानुभूति तथा विरोध का विचार ह्यूम से और उपयोगिता का 
सिद्धान्त अनेक दूसरे विद्वानों से अहण किया है। इस प्रकार उसके विचारों में मौलिकता का अभाव 
है तथा उसका दर्शन पक्षपातपूर्ण है। अपनी सैद्धान्तिक रचनाओं में वह अस्पष्ट एवं ईर्ष्यालु होने 
के साथ ही लापरवाह भी है। उसके विचार प्रातिपूर्ण एवं भूलों से परिपूर्ण है।”” 

7. राज्य, समाज एवं व्यक्ति विषयक विचार दोषपूर्ण- | 

उपयोगितावादी चिंतन का प्रतिपादन करते हुए बेन्थम ने समाज का एक ऐसा चित्र 
अस्तुत किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से पृथक निजी सुख की प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है, किन्तु वास्तव में ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि व्यक्ति 
समाज से पृथक रह कर केवल अपने सुख की कामना नहीं कर सकता है। वस्तुतः बेन्थम समाज 
व व्यक्ति के हितों के मध्य समन्वय स्थापित करने में असफल रहा। आदर्शवादी विचारक समाज 
को एक जैविक इकाई मानते हैं, किन्तु बेन्थम ने समाज को व्यक्तियों की एक असंगति और 
उद्देश्यरहित भीड़ माना है। बेन्थम राज्य और सरकार के मध्य अन्तर नहीं करता है। यह सत्य 
है कि सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, फिर भी सरकार को राज्य नहीं माना जा सकता 
है। इसीलिए कुछ आलोचक बेन्थम के उपयोगितावादी दर्शन को राज्य का दर्शन नहीं बरन्‌ सरकार 
के कार्यों का दर्शन कहते है। साथ ही बेन्थम का यह विचार कि राज्य एक बुराई है और राज्य 
द्वारा निर्मित विधियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, उचित नहीं है, क्योंकि राज्य व्यक्ति 
के हितों में बाधा उत्पन्न नहीं करता बल्कि वह व्यक्ति के हितों का रक्षक है। 

8. स्वतंत्रता ब समानता के महत्व को कम करना- 

बेन्थम के उपयोगितावादी दर्शन की एक बड़ी कमी यह भी है कि उसने स्वतंत्रता 
और समानता को कम महत्व दिया है। उसके अनुसार कानून का मुख्यं उद्देश्य सुरक्षा प्रदान 
करना है, न कि स्वतंत्रता या समानता की स्थापना करना। उसने स्वतंत्रता और समानता को 
सुरक्षा का अंग माना है। यद्यपि सामाजिक जीवन एवं व्यक्ति के सुख के लिए सुरक्षा आवश्यक 
है, किन्तु इसके लिए स्वतंत्रता और समानता के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। बेन्थम 
ने फ्रेंच राज्य क्रांति से पूर्व के लोकोपकारी निरंकुश शासन सम्राट फ्रांसिस और रूस की रानी 
कैथेराइन का जिस प्रकार से गुणगान किया, उससे स्पष्ट है कि उसके हृदय में स्वतंत्रता और 
समानता के प्रति उचित सम्मान नहीं था। स्वतंत्रता के सम्बन्ध में बेन्थम के उपेक्षात्मक दृष्टिकोण 
का उल्लेख करते हुए बेपर ने लिखा है कि एक अच्छा कानून वही है जो सुख में बृद्धि करता 
हो, न कि स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा अधिक मंहत्वपूर्ण है। बेन्थम की दृष्टि में 


7. वेपर वही, ए0 -70 
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यह किसी मूर्ख का ही नारा हो सकता है कि “या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु।' स्वतंत्रता की 
उपेक्षा सम्बन्धी बेन्थम का दृष्टिकोण कदापि युक्तसंगत नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता को अस्वीकार 
कर उसने अपने चिन्तन में एक बड़ी विसंगति उत्पन्न कर दी। एक पराधीन व्यक्ति और समाज 
सुख की इच्छा रखते हुए भी उसे नहीं ग्राप्त कर सकता, क्योंकि “पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं'। 
9. मनोवैज्ञानिक आधार दोषपूर्ण- 
उपयोगितावादी सिद्धान्त के प्रतिपादन में बेन्थम ने जिस मनोवैज्ञानिक आधार का सहारा 
लिया है, वह दोषपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की आकांक्षाये परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती 
हैं। अतः सुख-दुःख भी समान न होकर बदलते रहते हैं। साथ ही उसने मनुष्य को सुख की 
आकांक्षा रखने वाला एक स्वार्थी जीव माना है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि 
अपने हित की चिंता करना मानवीय प्रकृति की एक विशेषता है तथापि इसे मानव स्वभाव की 
एक मात्र विशेषता नहीं माना जा सकता। वस्तुतः मानवीय प्रकृति और उसकी प्रेरणाओं के विषय 
में व्यक्त किए गये बेन्यम के विचार युक्तसंगत नहीं है। वास्तव में उसने मनुष्य को बहुत अधिक 
विवेकशील प्राणी मान लिया है और मानवीय भावनाओं को पूरी तरह विस्मृत कर दिया है। 
व्यक्ति मात्र सुख की प्राप्ति के लिए अपने सभी कार्य नहीं करता, बल्कि उसमें परहित, दया, 
स्नेह, सहिष्णुता, स्वदेश प्रेम जैसी अन्य भावनाये भी होती हैं। सेबाइन ने बेन्थम के उपयोगितावादी 
चिन्तन की इस कमी के सम्बन्ध में कहा है, “उसमें मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की न तो कोई विशेष 
योग्यता ही थी और न विशेष रुचि ही थी, लेकिन वह “आचार विज्ञानों का न्यूटन' बनना चाहता 
था।!! 


राजनीतिक दर्शन को बेन्थम की देन और उसका महत्व 


उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद राजनीतिक दर्शन. के इतिहास में बेन्थम की 
उपलब्धियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। यद्यपि उसके दर्शन में मौलिकता का अभाव 
है फिर भी उसने अपने यथार्थवादी व सुधारवादी विचारों के द्वारा तत्कालीन राजनीति को अत्याधिक 
प्रभावित किया। उसके विचारों की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि मृत्यु के उपरान्त भी वह एक 
उदार निरंकुश की भांति इंग्लैण्ड की राजनीति को प्रभावित करता रहा। एक विधि सुधारक और 
मानव कल्याण के चिन्तक के रूप में बेन्थम का प्रभाव दीर्घगामी रहा। उसके विचारों की ही 
देन थी कि विधायी प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए। उसकी देन व 
उपलब्धियों का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:-- 
1. उपयोगितावाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना- 
एक राजनीतिक चिंतन के रूप में बेन्थम की प्रमुख देन उपयोगितावाद को वैज्ञानिक 
स्वरूप प्रदान करना है! यद्यपि बेन्थम से पहले उस सिद्धान्त का प्रतिपादन डेविड ह्यूम, प्रीस्टले, 
हचसन, पैले, हालबैक और हेल्वोशियस आदि विचारकों ने किया था, किन्तु इसे एक शास्रीय 
सिद्धान्त का स्वरूप बेन्थम ने ही प्रदान किया। बेन्थम ने प्राचीन विचारों को नया आयाम देकर 
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इसे समाज सुधार का एक प्रमुख साधन बनाया! इस सम्बन्ध में मैक्सी का कथन है कि “उपयोगिता 
का विचार अत्यन्त प्राचीन और सुपरिचित था। इसका आविष्कार बेन्थम ने नहीं किया, परन्तु 
उसने और उसके अनुयायियों ने इसे विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित किया और इसे उपयोगिता 
की विलक्षण गति प्रदान की।”२ राजनीतिक विज्ञान को बेन्थम की यह बहुमूल्य देन है। हालवी 
के अनुसार “उसने उपयोगिता के सिद्धान्त द्वारा एक वैज्ञानिक नियम, एक क्रियाशील प्रशासन 
वास्तविकता और औचित्य की खोज की है।”” 

2. राज्य के कार्य एवं उद्देश्य की व्यावहारिक धारणा का प्रतिपादन- 
बेन्थम का दूसरा प्रमुख अनुदाय राज्य के कार्य और उद्देश्य के सम्बन्ध में एक नवीन 
अवधारणा का प्रतिपादन करना था। राज्य के कार्य और राज्य तथा व्यक्ति के मध्य सम्बन्धो 
के निर्धारण में बेन्यम आदर्शवादियों के इस विचार से सहमत नहीं है कि राज्य के लिए व्यक्ति 
है, बल्कि वह व्यक्तिवाद की इस धारणा को स्वीकार करता है कि राज्य व्यक्ति के लिए. है। 
उसके अनुसार वही श्रेष्ठ है जो अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए कार्य करता है। उसका मत 
है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम्‌ लोगों को अधिकतम्‌ सुख प्रदान करना है। वह शासन के 
स्वरूप आदि की समस्या पर विचार न कर इस बात पर बल देता है कि शासन को उपयोगिता 
की दृष्टि से व्यक्तियों के सुख के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। वह प्रश्‍न करता है कि समाज 
का हित क्या है? और स्वयं उत्तर देता है कि उन सदस्यों का हित जो समाज का निर्माण करते 
` हैं। राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में यह उसकी महान्‌ देन है। उसने प्रत्येक समस्या का समाधान 
पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही दृष्टिगत रखते हुये किया है। उसने अनाज के दाने को भूसे 
से अलग करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हम उसकी इस महान्‌ सेवा को कभी भी विस्तृत 
नहीं कर सकते।' 
बेन्थम ने स्वप्नलोकीय दार्शनिकों के अमूर्त सिद्धान्तों के स्थान पर अनुभव पर आधारित 
यथार्थवादी राजविज्ञान का प्रतिपादन किया। यद्यफि/वह अपने प्रयत्न में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त 
कर सका तथापि शासन को जन सामान्य के सुख और दुःख का विचार कर विधि निर्माण करने 
के प्रति सचेष्ट किया। बेपर ने लिखा है “बेन्थम ने यह बताया कि प्रत्येक राजनीतिक समस्या 
अनुभवगत अन्वेषण की मांग करती है। यहाँ उसने मार्क्स के अनुरूप मत व्यक्त किया है। वह 
मार्क्स की तरह एक अनुभाविक समीक्षावादी था।” बेन्थम का दृढ़ मत था कि राज्य पर कुछ 
थोड़े से लोगों का हित साधन राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। राज्य का ध्येय जन सामान्य का 
हित .और सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार राज्य की एकमात्र कसौटी जनता का 
हित, उसका कल्याण और सुख है। 
3. विधि एवं न्याय व्यवस्था में सुधार प्रस्तावित करना- 
विधि एवं न्याय व्यवस्था में सुधार प्रस्तावित करना बेन्यम की तीसरी महत्वपूर्ण देन 
है। उसके प्रयत्मों का ही परिणाम था कि कानून आम जनता के लिए सरल एवं स्पष्ट हो गया 
और न्याय प्रशासन में अनेक सुधार हुए। कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने पर बेन्थम ने जो 
बल दिया, उसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में अनेक देशों में कानूनी संहितायें बनी। बेन्थम 
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के विचारों से ही प्रभावित होकर 1832 ई0 में फ्रांस का प्रथम सुधार कानून पास हुआ यद्यपि 
बेन्थम के विचारों को एक ही समय में व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया। उसके 
कुछ विचार; विशेषकर ब्रिटिश कानून को संहिताबद्ध करने सम्बन्धी विचार, कभी स्वीकार नहीं 
किए गए फिर भी इंग्लैण्ड में एक के बाद एक अधिनियम का निर्माण कर विधि तथा अदालतों 
का पूरा सुधार किया गया। इन सुधारों में अधिकतर बेन्थम की आलोचना द्वारा बतलाये गए 
रास्ते को अपनाया गया। सेबाइन के अनुसार, ”बेन्थम का न्याय शास्त्र विषयक कार्य उसका 
सबसे उच्च कोटि का कार्य था। वह 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक सफलताओं 
में से एक था!” 
ब्रिटेन में संसद के अन्दर तथा बाहर सुधार के लिए जो भी आन्दोलन चलाये गए, 
उन सब पर बेन्थम के विचारों का स्पष्ट प्रभाव रहा। इबेन्स्टाइन के अनुसार, “विगत पाँच 
पीढ़ियों में इंग्लैण्ड में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसकी प्रेरणा का मौलिक खोत बेन्थम का 
विचार न रहा हो।” गुप्त मतदान पद्धति और संसद के वार्षिक चुनावों पर बल देने वाला चार्टिस्ट 
आन्दोलन बेन्थम से प्रभावित था। महिला मताधिकार, राजकीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी 
परीक्षा तथा गुप्त मतदान प्रद्धतिं आदि कानूनों को लागू करवाने में बेन्थम की ही प्रेरणा रही। 
बेन्थम के सुधार कार्यक्रमों का न केवल ब्रिटेन बल्कि भारत तथा अन्य देशों में भी काफी प्रभाव 
पड़ा। भारतीय गवर्नर- जनरल लार्ड विलियम वैंटिंक ने भारत में अनेक राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक सुधार बेन्थम के विचारों से ही प्रभावित होकर किया था। उसने बेन्थम को लिखे 
पत्र में कहा था कि “वास्तव में भारत का गवर्नर - जनरल होकर मै नहीं अपितु आप जा रहे 
हैं।” वस्तुतः विधि तथा अन्य सामाजिक सुधारों के लिए बेन्थम का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। 
उसने इस विचार को सर्वमान्य बनाया कि पुराने कानूनों के परिमार्जन एवं नवीन कानूनों के 
निर्माण में राज्य को यह ध्यान देना चाहिए कि कानून ऐसे हों जिससे अधिकतम्‌ व्यक्तियों के 
अधिकतम्‌ सुख की सिद्धि हो सके। 
4. प्रजातंत्र में विश्वास व्यक्त करना- 
बेन्थम की चौथी महत्वपूर्ण देन प्रजातंत्र के प्रति आस्था और उसे बल प्रदान करना 
है। उसने स्वस्थ जनतंत्र और जनतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन किया। अधिकतम्‌ लोगों के 
अधिकतम्‌ हित को राज्य के कार्यों का मार्गदर्शक सिद्धान्त बताकर उसने यह प्रतिपादित किया 
कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। प्रेस की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान 
पद्धति आदि का समर्थन कर उसने लोकतंत्र को शक्ति प्रदान की। उसने लार्ड सभा व वंशानुगत 
आधार पर प्राप्त होने वाले अधिकारों का विरोध किया। बेपर के अनुसार, “उसने ऐसे 
जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार करने की सलाह दी जो केवल अपने स्वार्थ को सिद्धि में लगे रहते 
हैं और लोक स्वतंत्रता तथा समानता के अपहरणकर्त हैं तथा मात्र अपने निर्वाचन क्षेत्र की 
ही चिन्ता करने में विश्वास रखते हैं।”° उसके अनुसार सरकार को चाहिए कि वह अपनी नीतियों 
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वर्ग का ही हित साधन न करे, बल्कि उसे जन सामान्य की भलाई और कल्याण के लिए कार्य . 
करना चाहिए। इस प्रकार वेन्थम का विश्वास प्रजातंत्र के प्रति था और उसे मजबूत बनाने की 
दिशा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 
5. राजनीतिक क्षेत्र में स्थायित्व कायम करना- 
बेन्थम की पाँचवी देन ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता कायम करना था। उसके 
द्वारा प्रारम्भ किए गए सुधारवाले आन्दोलनों से राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतियो के स्थान पर सुधारों 
के प्रति आस्था उत्पन्न हुयी। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के पश्चात सम्पूर्ण यूरोप में क्रांतियों का प्रचलन 
तेजी से बढ़ा था। अनेक देशों में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का सहारा लिया गया। 
ग्लैडस्टोन का कहना था कि कोई भी महान्‌ उद्देश्य भावावेग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, 
किन्तु बेन्थम के विचारों के फलस्वरूप ब्रिटेन में क्रांति की अपेक्षा सुधारों को अधिक उचित 
और आह्य समझा जाने लगा। उसका मत था कि “युद्ध और तूफान अध्ययन की दृष्टि से तो 
श्रेष्ठतर हो सकते हैं, परन्तु सहन करने के लिए शांति व सुरक्षा ही श्रेष्ठतर है।”” इस प्रकार 
अपने विचारों द्वारा उसने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को क्रांतियों की विभिषिका से बचाया। वेपर 
के अनुसार, “उन दिनों ब्रिटिश कामन्स सभा में कोलाहल पूर्ण दृश्य प्राय; उत्पन्न होते थे, किन्तु 
वेन्थम के सुधारों के कारण ब्रिटिश जनता में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि सभी.्रकार के विवाद 
पूर्ण प्रश्नों का हल शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए। चुनावों में सिर तोड़ने की अपेक्षा सिर 
गिनना कहीं अच्छा है।”” ब्रिटिश राजनीति की प्रगति और विकास में वेन्थम के इस विचार का | 
महत्वपूर्ण योगदान है। 
6. राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं गवेषणा की प्रबृत्ति को महत्व प्रदान करना= 
राजनीतिक चिन्तन को बेन्थम की एक अन्य प्रमुख देन राजनीति के क्षेत्र में अनुसंधान 
और गवेषणा की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करना था।वेन्थम से पूर्व इसे नहीं अपनाया जाता था। 
वेन्थम प्रथम विचारक है जिसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोगवादी, अनुभववादी और आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण का सुत्रपात किया। उसने यह बताया कि राज्य अपने कार्यों नीतियों और सिद्धान्त 
का निर्धारण करने से पूर्व इस सम्बन्ध में सभी प्रकार का आवश्यक अनुसंधान और विचार 
विमर्श करते हैं, सूचनायें एकत्रित करते हैं और विवादास्पद मामलों की जाँच पड़ताल के लिए 
समितियों और आयोगों की स्थापना करते हैं, तत्पश्चात्‌ ही अपनी नीति का निर्धारण करते हैं। 
इस प्रकार वह सार्वजनिक नीति से सम्बन्धित प्रकरणों में गवेषणात्मक पद्धति को अपनाने वाला 
प्रथम आधुनिक लेखक था। अपने यथार्थवाद और अनुभवाद द्वारा उसने राजनीतिक शक्ति का 
जो सूक्ष्म विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत किया, उसके फलस्वरूप मध्य काल में रहस्यवाद के 
अन्धकार में फॅसी हुयी राजनीतिक विचारधारां को एक नवीन प्रकाश प्राप्त हुआ। 
बेन्थम ने मध्यकाल में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना ही नहीं किया 
बल्कि उन्हें पूरी तरह अमान्य भी कर दिया। उसने दैवीय अधिकारों, प्राकृतिक अधिकारों, 
ऐतिहासिक परम्पणओं और उग्रवादी क्रांतिकारी विचारों को भ्रामक बताया! उसका मत था कि 
नागरिक वर्तमान समय में उपयोगिता के आधार पर राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। डनिंग 


1. वेपर, वही, पृ० 73 
2. Dunning W. A., A History of Political Theories (Rousseau To Spencer), P. 22]. 
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ने कहा है, “क्रांति के समय का सम्पूर्ण चिन्तन अत्यन्त अस्पष्ट और अव्यवस्था से परिपूर्ण 
है। इस स्थिति पर बेन्थम ने रोशनी डाली।” उसने अपने विचारों के द्वारा क्रांतिकारी और 
परम्परावादी विचारों को तहस-नहस कर दिया। यद्यपि बेन्थम के उपयोगितावादी दर्शन पर भी 
तीव्र प्रहार किये गये, किन्तु यह सत्य है कि उसका सिद्धान्त एक भयंकर बाढ़ की भाँति था 
जो अपने साथ 18वीं सदी के राजदर्शन की गंदगी और वैज्ञानिक चिन्तन के मार्ग में आने वाली 
कठिनाइयों को बहा ले गया। | 
राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में बेन्यम के अनुदाय से स्पष्ट है कि वह एक महान्‌ 
दार्शनिक था। उसके विचार सार्वभौम थे। अपने उपयोगितावादी सिद्धान्त द्वारा उसने यह स्पष्ट 
कर दिया कि सभी शासन व्यवस्थाओं को अपने कार्यों द्वारा अपनी उपादेयता सिद्ध करनी चाहिए। 
शासन को मानव कल्याण तथा समाज की अधिक से अधिक सेवा कर अपनी शक्ति व सत्ता 
की वैधता प्राप्त करनी चाहिए। बेन्थम के विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने 
"मानव को निरंकुशतावादी राज्य की दासता से मुक्त कराने का प्रयत्न किया। उसने यह प्रतिपादित 
किया कि जिस राज्य की जनता सुखी और आनन्दित रहती है वह राज्य सर्वोत्तम होता है। इस 
प्रकार बेन्यम के विचार पूर्णतः मानवतावादी हैं। 
वेन्थम के उग्र दार्शनिक सुधारवाद से प्रभावित होकर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अन्य 
कई विचारधाराओं की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके विचार तत्कालीन राजशास्त्रियो के 
लिए प्रेरणादायी थे। जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन आस्टिन औरं रिकार्डो आदि के विचारों 
पर बेन्थम का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा। उसके विचारों का प्रभाव न केवल इंग्लैण्ड वरन्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के अन्य देशों पर भी पड़ा। हैजलिट के कथन को उद्धृत करते हुए वेपर 
ने लिखा है, “उसका नाम इंग्लैण्ड में कम, यूरोप में अधिकतर तथा चिली के मैदानों एवं 
मैक्सीको की खानों में अधिकतम्‌ हुआ है। उसने नवीन विश्व को संविधान तथा भविष्य को कानून 
दिए। लन्दन के प्रधान न्यायालय में श्रीयुत्‌ हाबहाउस और प्लाईमाउथ डॉक में लार्ड राले 
के नाम प्रायः अधिक प्रसिद्ध हैं, परन्तु पेरिस तथा पैगू में फैली हुई बेन्थम की कीर्ति अन्य 
सभी के यशो को फीका कर देती है।'”' स्पष्ट है कि बेन्थम को अपने देश में अन्य देशों की 
तुलना में कम ही मान्यता प्राप्त हुयी फिर भी इंग्लैण्ड में उसका प्रभाव अन्य किसी भी देश 
की तुलना में काफी गहरा और लम्बे समय तक रहेगा। वह एक उच्चकोटि का दार्शनिक ही 
नहीं था, बल्कि राजदर्शन का एक बहुत बड़ा सुधारक भी था। 
प्रश्न- व 
1. बेन्यम के उपयोगितावादी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 
. 2. बेन्थम के “अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से आप क्या समझते हैं। 
3. “प्रकृति ने मनुष्य को सुख दुःख नामक दो प्रमुख व्यक्तियों के अधीन रखा है”” इस कथन 
के सन्दर्भ में बेन्थम के उपयोगितावादी विचारों की व्याख्या कीजिए। 
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जॉन स्ट्शर्ट मिल 


-ड० रामल्योचन 


“वह एक मात्र उद्देश्य, जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मानव 
जाति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके; 
आत्मरक्षा ही है। वह उद्देश्य जिसके लिए.एक सभ्य समाज के किसी सदस्य के विपरीत शक्ति 
का प्रयोग किया जा सकता है, यही है कि वह औरों को क्षति न पहुँचा सके। उसके ही भौतिक 
या नैतिक लाभ के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता--~उसकी स्वतंत्रता 
पूर्ण है। अपने ऊपर, अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति सम्प्रभु है।”' 


उपयोगितावाद का अन्तिम समर्थक और व्यक्तिवाद का प्रणेता 


उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दिनों में इंग्लैण्ड की राजनीतिक विचारधारा पर बेन्थम के 
सुखवादी चिन्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता जेम्स मिल बेन्थम 
का परम मित्र तथा प्रमुख शिष्य था। जेम्स मिल ने अपने पुत्र जान स्टुअर्ट मिल को बेंथम की 
शिक्षाओं का वृहद ज्ञान प्रदान किया। जॉन स्टुअर्ट मिल पर बेन्थम के विचारों का प्रभाव भी 
पड़ा किन्तु बेन्थम के सुखवादी दर्शन की वर्तमान समय में हो रही आलोचनाओं से वह बचना 
चाहता था। यही कारण है कि उसने उपयोगितावादी दर्शन में अनेक संशोधन प्रस्तुत किये। 
इग्लैण्ड में उस समय तक व्यक्तिवादी चिन्तन का विकास होने लगा था। जॉन स्टुअर्ट मिल 
1. The sole and for which mankind are warranted individually or | 
collectively in interfering with the liberty of action of any oftheirmembers 
is self protection. The only purpose for which power can be rightfilly 
exercised over any member of a civilized community against his will is t0 
prevent harm to others. His own good. either phisical or moral, is not 
sufficient warrant over himself, over his own body and mind, the 
individualls sovereign. - J. ७. Mill. 
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तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ और व्यक्तिवादी विचारधारा का भी अनुसरण किया। 
इस प्रकार मिल को उपयोगितावाद से व्यक्तिवाद के संक्रमण-युग का विचारक कहा जा सकता 
है। वेपर के अनुसार, “वह उपयोगितावादियों का नवीन नेता कहा जाता है, पर यह कठिनाई 
से ही कहा जायेगा कि वह अपने उद्देश्य में सफल रहा।”” उपयोगितावाद से प्रभावित होते हुए 
भी मिल एक उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक था। जहाँ उसने बेन्थम के उपयोगितावादी चिन्तन 
में अनेक परिवर्तन किए, वहीं व्यक्तिवादी विचारधारा में डार्विन के विकासवादी सिद्धान्त पर 
आधारित प्राणिशात्री विचारों का मिश्रण कर उसे एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। 
बेन्थम के राजनीतिक विचार आनन्दवादी सिद्धान्त पर आधारित हैं। वह सुख-दुःख 
को मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानता है। उसकी मान्यता है कि सुख और 
दुःख में मात्रा का भेद होता है। यही कारण है कि वह अधिकतम्‌ हित की अवधारणा का प्रतिपादन 
करता है। इसके विपरीत मिल का मानना है कि मनुष्य को अपने सुख के साथ-साथ दूसरों के 
सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। उसने ईसा के उपदेश का आश्रय लेते हुए कहा कि व्यक्ति 
को दूसरो के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह उससे अपने प्रति चाहता है। अपने 
- पड़ोसी से वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसा व्यक्ति अपने आप से करता है। मिल ने इसी को 
आनन्दवादी नैतिकता का आधार माना है। वह विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भेद ही 
नहीं बल्कि गुणात्मक भेद भी स्वीकार करता है। मिल ने बेन्थम के 'अधिकतम व्यक्तियों के 
अधिकतम्‌ सुख' की धारणा को एक नैतिक सिद्धान्त माना न कि एक राजनैतिक सिद्धान्त । 
इस प्रकार मिल ने बेन्थम के उपयोगिता सिद्धान्त को परिमार्जित किया, जिससे उसकी प्रकृति 
ही बदल गयी। 
मिल की विचारधारा उपयोगितावाद की अपेक्षा व्यक्तिवाद के अधिक समीप है। बेन्थम 
के समय की परिस्थितियों से मिल के समय की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया था। 
तत्कालीन यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में तीव्रता से बदलाव हो रहा 
था। विज्ञान के विकास और ओद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था 
में परिवर्तन की मांग की जा रही थी फलतः मिल को व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थक बनना 
पड़ा। राज्य के कार्यक्षेत्र और व्यक्ति तथा राज्य के मध्य सम्बन्धो के निर्धारण के विषय में आदर्शवादी 
विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में व्यक्तिवादी विचारधारा का 
अभ्युदय हुआ। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक अच्छाई है। राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। 
व्यक्ति राज्य के लिए है न कि राज्य व्यक्ति के लिए। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य की 
आज्ञा का पालन करे। राज्य की आज्ञा के उल्लंघन का अधिकार उसे नहीं है। इस प्रकार 
आदर्शवादियों ने राज्य के लिए व्यक्ति को न्यौछावर कर दिया। इसके विपरीत व्यक्तिवाद की 
मान्यता है कि राज्य अथवा समाज व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति समाज अथवा राज्य के लिए। 
व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य को मानव जीवन में कम से कम 
हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शासन का अस्तित्व मानव की अपूर्णता का प्रतीक 
है। अतः आदर्श शासन वह है जो कम से कम शासन करे। मिल का विचार है कि राज्य व्यक्ति 
का अधिकतम्‌ हित तभी कर सकता है जब वह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कम से कम हस्तक्षेप 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


98 


Digitized by Arya Samaj ऱ्थिनस्स्टअ्टिवमॅलें and eGangotri 223 


करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्री मताधिकार, निर्वाचन सुधार तथा प्रतिनिधि शासन सम्बन्धी उसके 
विचारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वह एक उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक है। वह 
उपयोगितावाद का अन्तिम समर्थक और व्यक्तिवाद का प्रणेता है। उसका झुकाव उपयोगितावाद 
से व्यक्तिवाद की ओर है। सेबाइन के अनुसार, “मिल का उपयोगितावाद बेन्थम के अहंकारपूर्ण 
व्यक्तिवाद पर आधारित था।” 


मिल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अपने उदात्त विचारों के माध्यम से दीर्घकाल तक राजनीतिक चिन्तन जगत को प्रभावित 
करने वाला प्रख्यात उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल प्रसिद्ध बेन्थमवादी जेम्स 
मिल का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका जन्म 20 मई, सन्‌ 1806 ई० को लन्दन में हुआ था। मिल 
एक कुशाग्रबुद्धि का अत्यन्त प्रतिभाशाली बालक था। उसके पिता बाल्यकाल से ही उसे बेन्थम 
की शिक्षाओं के अनुकूल ढालना चाहते थे। डनिंग ने लिखा है कि, ?1773 में जेम्स मिल 
पैदा हुआ था तथा उसके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल का देहावसान 1873 में हुआ। इन दोनों 
के जन्म और मृत्यु के काल की एक शताब्दी उपायोगितावाद के अभ्युदय, विकास एवं पतन 
की शताब्दी है।”” जेम्स ने जॉन स्टुअर्ट मिल की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध स्वयं घर पर ही कठोर 
बौद्धिक अनुशासन में प्रारम्भ कराया। मूरे के अनुसार, “जॉन मिल पर अपने पिता के विचारों 
का प्रभाव इतना गहरा था कि मानों कभी उसका जन्म हीं न हुआ हो!” तीन वर्ष की आयु 
में ही उसने ग्रीक भाषा और आठ वर्ष की अवस्था में लैटिन भाषा का अध्ययन प्रारम्भ कर 
दिया। इसी उम्र में वह प्लेटो, हिरोडोटस तथा जेनोफन की कृतियों को पढ़ चुका था। 12 वर्ष 
की उम्र में उसने दर्शनशाख्र औरं अरस्तू के तर्कशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 वर्ष 
की अवस्था में उसे एडम स्मिथ और रिकार्डों की रचनायें तथा तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान और 
राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे दुरूह विषयों की शिक्षा दी गयी। इस अवधि तक उसका पिता ही 
उसका अध्यापक था। यद्यपि जॉन मिल एक योग्य तथा मेधावी बालक था और बाल्यकाल में 
` ही उसने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया तथापि कठोर बौद्धिक अनुशासन के वातावरण का उसके 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बच्चों की कहानियों 
की किताबें और खेलने की वस्तुए उसे कभी नहीं दी गयीं। ये सब उसे यदा-कदा रिस्तेदारों 
अथवा परिचितों से उपहारस्वरूप ही मिलते थे। 

14 वर्ष की उम्र में जमीं बेन्थम के छोटे भाई सर सैमुअल बेन्थम के साथ उसे एक 
वर्ष के लिए फ्रांस भेज दिया गया। इस यात्रा का उसके. जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहाँ 
उसने फ्रेंच भाषा, राजनीति तथा साहित्य का अध्ययन किया। फ्रांस जाकर उसे पर्यटन और प्रकृति 
के सुन्दर स्वरूप का सुख प्राप्त करने का अवसर मिला। साथ ही उसमें जीव विज्ञान तथा वनस्पति 
विज्ञान के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन हुयी। फ्रांस में रहते हुए उसमें पर्यटन की ओर जो अभिरुचि 
पैदा हुयी, वह जीवनपर्यन्त बनी रही। फ्रांस की यात्रा से लौटने के उपरान्त बेन्थम क्ले “कानून 
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224 जॉन स्टुअर्ट मिल 
के सिद्धान्त की फ्रेंच लेखक डुमण्ट (1/01!) द्वारा संपादित पुस्तक (11५11८७ ५९ 
1९४5800) उसे पढ़ने के लिए दी गयी। इस पुस्तक का उस. पर बहुत अधिक प्रभाव पडा। 
उसने स्वयं लिखा है, “इस पुस्तक के अध्ययन से मेरे जीवन और मानसिक इतिहास के अभ्युदय 
में नूतन युग का सूत्रपात्र हुआ।”” इसके बाद उसने जॉन आस्टिन द्वारा रोमन तथा अन्य विधियों 
का अध्ययन किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसने: बेन्यम की उपयोगितावादी विचारधारा तथा . 
नैतिक एवं राजनीतिक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए निर्मित The Utilitarian Soeiety 
की सदस्यता अहणं कर लिया। तत्पश्चात्‌ वह 7॥९.ऽ९०७।३४५९ ९७०६०४ 502०७ तथा . 
The Political Economy 0७७ का सदस्य बना। इन संस्थाओं में तर्कशास्त्र, राजनीतिक 
अर्थशात्र औरं मनोविज्ञान जैसे विषयों पर वाद-विवाद होते थे। उक्त संस्थाओं का सदस्य बनने 
से उसकी बोद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास हुआ। साथ ही उसका परिचय तत्कालीन 
प्रतिभाशाली विद्वानों से हुआ। 
1823 में जब वह 17 वर्ष का था, अपने पिता के प्रभाव से उसे ईस्ट इण्डिया 
"कम्पनी में नौकरी मिल गयी। वहाँ उसे Office of the Examiner of India 
Correspondence में अभिलेख तैयार करने का काम सौंपा गया। 1866 में कम्पनी ने उसे 
इस विभाग का प्रमुख बना दिया! 1858 में कम्पनी की समाप्ति पर उसने वहाँ .से अवकाश 
अहण :किया। कम्पनी की सेवा में रहते हुए उसके द्वारा तैयार किए गए अभिलेख अत्यन्त 
प्रभावशाली, तर्कसम्मत एवं बौद्धिक स्तर के होते थे। पत्र लेखन की कला में वह निपुण था। 
इण्डिया ऑफिस की समाप्ति के बाद 78 1० 7३/९ का जो आवेदन पत्र उसने 
तैयार किया, वह इतना प्रभावशाली था किं अलं गे ने उसे सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तैयार 
किया गया शासकीय अभिलेख कहा। 
जेम्स मिल द्वारा अपने-इस पुत्र के बौद्धिक विकास पर इतना अधिक बल दिया गया 
कि 1826 में जब उसकी उम्र 20 वर्ष की थी, उसके जीवन में गंभीर मानसिक संकट (९121 
10९5०1) की स्थिति पैदा हो गयी। उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। अन्ततः वर्ड्सवर्थ 
की कविताओं और कोलरिज के दर्शन के अध्ययन का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा। उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसमें बौद्धिक विकास के साथ-साथ 
मानसिक भावनाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। उसके अन्दर सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को 
समझने की अद्भुत क्षमता जागृत हुयी। डेविडसन के अनुसार, “मानसिक संकट दूर होने 
के बाद मिल एक नये मनुष्य के रूप में परिलक्षित हुआ। उसमें गहरी सहानुभूति, व्यापक बौद्धिक: 
दृष्टिकोण,मानवीय अनुभूतियों को समझने की योग्यता का ज्ञान, विवेक तथा भावनाओं का महत्व 
उत्पन्न हुआ।” बेपर के शब्दों में, “अब वह एक बदला हुआ आदमी था- गहन सहानुभूतियों, 
कोमल भावनाओं तथा व्यापक दृष्टिवाला एक पूर्ण मानव।” इसी बीच मिल के जीवन में एक 
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अन्य महत्वपूर्ण घटना.घटी। 1831 में संयोग से उसका सम्पर्क श्रीमती हैरियट टेलर (पकचश! ` 
३1०7) .नामक एक अन्यन्त खूबसूरत, प्रतिभायुक्त तथा उच्च कुल की महिला से हुआ। धीरे- 
धीरे दोनों में गहरी भिन्नता हो गयी। 21 वर्षां तक यह मित्रता चलती रही। 1851 में श्रीमती 
- टेलर के पति जॉन टेलर की मृत्यु के बाद मिल ने अपने रिस्तेदारों आदि की परवाह न करते , 
हुए, लोक निन्दा के बावजूद श्रीमती टेलर के शादी कर ली। श्रीमती टेलर के संसर्ग का मिल 

के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसमें मानव मात्र के प्रति प्रेम, विनम्रता एवं सहानुभूति का 
भाव पैदा हुआ। वस्तुतः वह मिल के विचारों की प्रेरणास्रोत थीं! वेपर ने लिखा है कि, “वह 
` श्रीमती टेलर को अपने से योग्य विचारक तथा विद्वान एवं कार्लाइल से महान्‌ कवि बताया करता 
था। उसका दृढ़ निश्चय था कि यदि मानव जाति अपना सुधार जारी रखती है तो आने वाले 
युगों में उसके आत्मिक इतिहास की आधारशिला उनके (श्रीमती टेलर) विचारों की अनुभूति 
ही होगी।”' अपने प्रसिद्ध लेख 01 1,019 को उसने श्रीमती टेलर को समर्पित करते हुए 
लिखा है कि “मेर निबन्धों में जो कुछ भी उत्कृष्ट है, उसकी वह प्रेरणा तथा अंशतः लेखिका 
है, जो मेरी पत्नी और मित्र है।” 

मिल ने 1834 ई0 से 1840 ई0 तक्र “लन्दन रिव्यू” का संपादन किया। 'लन्दन 

रिव्यू! का नाम बाद में बदल कर “लन्दन एण्ड वेस्टमिनिस्टर रिव्यू” हो गया। इन पत्रो में प्रकाशित 
अपने लेखों द्वारा मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद के साथ ही बदलती हुई नवीन परिस्थितियों 
के अनुरूप अपने उदारवादी व्यक्तिवादी विचारों को प्रतिपादित किया। उक्त लेखों के माध्यम 
से उसे तत्कालीन इंग्लैण्ड के बौद्धिक समाज में अत्यन्त आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्ति के 
रूप में मान्यता प्राप्त हुयी। 1866 से 1868 तक वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स का सदस्य 
रहा, किन्तु एक सांसद के रूप में उसे विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि निर्वाचन के दौरान 
उसने न तो अपना चुनाव प्रचार किया और न ही उसके निमित्त धन ही व्यय किया। उसका 
मानना था कि जनता को स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। यही कारण है कि अगले निर्वाचन . 
में वह पराजित हो गया, किन्तु उसे इसका विल्कुल दुःख नहीं हुआ। उसने स्वयं घोषित किया 
कि संसदीय सफलता के लिए मैं उपयुक्त नहीं था। संसद सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल 
अत्यन्त संक्षिप्त रहा, परन्तु अपने कार्यकाल के दौरान संसद में दिये गये. उसके भाषण, काफी 
प्रभावकारी तथा ओजस्वी होते थे। ग्लैडस्टोन ने [कहा था कि, “संसद-में जब मिल भाषण 
देता था तो मुझे सदैव ऐसा प्रतीत होता था'कि मै किसी सन्त की वाणी सुन रहा हूँ!” अपने 
संसदीय जीवन की अवधि में उसने श्रमिक वर्ग का हित, महिला मताधिकार और आयरलैण्ड 
भूमि सुधार जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विपक्षी भी उसके भाषणों को ध्यानपूर्वक 
सुनते थे। उसके सम्बन्ध में ग्रैनविल का कहना था कि, “यद्यपि एक राजनीतित्ञ के रूप में 
मिल अवश्य सफल नहीं रहा, किन्तु वह अपना व्यक्तिगत जीवन सार्थक कर प्रसन्न तथा सन्तुष्ट 
था” 
वस्तुतः मिल एक उच्चकोटि का लेखक, विद्वान एवं उत्कृष्ट साधु पुरुष था। मानवीय 
संवेदना उसमें कूट-कूट कर भरी था यद्यपि एक राजनीतिज्ञ के रूप में वह असफल रहा, किन्तु 
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उसके व्यक्तित्व में अदम्य साहस, मानव मात्र के प्रति स्नेह, सहानुभूति एवं संवेदना थी। इस 
महान्‌ विचारक का देहावसान 8 मई, 1873 ई0 को दक्षिणी फ्रांस के एविगनोन नामक शहर 
में हो गया। उसकी पत्नी जिसका निधन 1858 ई0 में एविगनोन में ही हुआ था, की समाधि 
के बराबर ही मिल को भी दफना दिया गया। 
मिल की कृतियाँ- 
मिल निरन्तर लिखने वाला एक उच्चकोटि का लेखक एवं विचारक था। उसके लेखन 
का क्षेत्र काफी विस्तृत है। अपने जीवनकाल में उसने न्यायशास्न, अध्यापनशाख्र, आचारशाख्र, 
राजनीतिशा्र और अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अनेक अन्थों की रचना की। उसकी अनेक रचनायें 
उसके जीवित रहते ही प्रकाशित हो गयी थीं। कतिपय कृतियाँ उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित 
हुयीं। राजनीतिक विचार के निमित्त उसके दो ग्रन्थ “स्वतंत्रता” (0५ पश - 1859) तथा 
'प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार' (Consideration on Representftive Government 
- 1860) सर्वाधिक महत्व के हैं। उसकी अन्य कृतियों में निम्नलिखित प्रमुख है-- 
1. तर्क की पद्धति (The System of Lic - 1843) 
2. राजनीतिक अर्थव्यवस्था में कुछ अनिर्णीत प्रश्‍न (Some Unsettled Questions in 
Political Economy - 1844) 
3. राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त (€ Principles Of Political Economy - 
1848) 
4. संसदीय सुधारों पर विचार (Thoughts on Parliamentary Reform - 1 859) 
- उपयोगितावाद (1118181151 - 1 863) 
- सर विलियम हॅमिल्टन के दर्शन की समीक्षा (Examination of Sir Hamilton's 
Philosophy - 1865) 
- संस्कृत के मूल्य पर उद्घाटन अभिभाषण (Inaugral Address on the Value of 
Culture - 1867) 
8. नारी की पराधीनता (Subjection of Women - 1869) 
9. आत्मकथा (Auto-Biography - 1873) 
` 10. धर्म पर तीन निबन्ध (Three Essays on Religion - 1874) 
11. पत्र ([/९९7ऽ - 1910) 3 
एक विचारक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के उपरान्त मिल की उपरोक्त रचानायें 
प्रकाशित हुयी। तीन कृतियाँ आत्मकथा (Auto-Biograph), धर्म पर तीन निबंध (Three 
Essays on Religion) और पत्र (९८7५) का प्रकाशन उसकी मृत्यु के बाद हुआ। वेपर 
के अनुसार, “उसकी रचनाओं ने भले ही कोई साहित्यिक क्रांति न की हो, परन्तु उन्होंने 
राजनीतिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि अवश्य तैयार की।” सेबाइन के अनुसार, “अपनी प्रायः 
सभी रचनाओं में मुख्यतया आचारशास्र तथा राजनीतिशा्र विषयक रचनाओं में मिल द्वारा 
पुराने उपयोगितावादी दर्शन का एक अत्यन्त अमूर्त वर्णन किया गया है, परन्तु सिद्धान्त का 
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उल्लेख करने के बाद उसमें कतिपय सहुलियत देना एवं कतिपय तथ्यों को ऐसे उल्लिखित करना 
प्रारम्भ किया कि अन्ततः पुराना सिद्धान्त विलुप्त हो गया और उसके स्थान पर एक नये सिद्धान्त 
की भी स्थापना नहीं हुयी। 


मिल के विचारों पर प्रभाव- 


मिल के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव बेन्थम तथा उसके पिता मिल का पड़ा। 
बेन्थम के विचारों से प्रभावित होकर ही मिल ने उपयोगितावादी दर्शन का विशद्‌ अध्ययन किया। 
उसका पिता उसे प्रख्यात बेंथमवादी विचारक बनाना चाहता था। प्रारम्भ में जेम्स मिल का जॉन 
स्टुअर्ट मिल पर कठोर नियन्त्रण रहा, फलतः उसके स्वतंत्र विचारों का प्रस्फुटन नहीं हुआ परन्तु 
पिता की मृत्यु के बाद उसने स्वतंत्र ढंग से लेखन प्रारम्भ किया, परिणामतः बेन्थमवादी 
उपयोगितावाद के सिद्धान्त का ही संशोधन हो गया। मिल ने स्वयं लिखा है कि, “मै एक 
ऐसां पीटर हूँ, जो अपने गुरु को स्वीकार नहीं करता”' फिर भी वह अपने को बेन्थमवादी ही 
कहता रहा। मिल के चिन्तन पर तत्कालीन परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति 
के फलस्वरूप इंग्लैण्ड के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन 
हो रहा था। सर्वत्र राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की माँग बलवती हो रही थी। ऐसे में मिल 
का बेन्थमवादी बना रहना समीचीन नहीं था। वह बदलती हुयी परिस्थितियों के अनुरूप अपने 
विचारों में परिवर्तन लाया। उसने यह अनुभव किया कि लोकतांत्रिक मताधिकार की व्यवस्था 
में भी व्यक्ति पर उसी प्रकार के अत्याचार हो सकते हैं, जिस प्रकार सर्वाधिकारवादी या निरंकुश 
शासन व्यवस्था में होते हैं, अतः वह उदारवादी व्यक्तिवादी चिन्तन की ओर आकृष्ट हुआ। मिल 
स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था और उसे भय था कि स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक खतरा शासन 
से नहीं बल्कि बहुमत की ओर से आता है। बहुमत वर्ग अपनी संख्या के बल पर अल्पसंख्यक 
वर्ग को दबा देना चाहता है। 

मिल की उक्त धारणा का प्रतिपादन करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि, “बड़े 
मिल का विचार था कि प्रतिनिधित्व के सुधार, मताधिकार के विस्तार और थोड़ी सी सार्वजनिक 
शिक्षा के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्त संभीर समस्याये सुलझ जायेंगी। 1859 तक 
यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि इन समस्त सुधारों के हो जाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त 
नहीं हुआ। राजनीतिक संगठन के चक्रव्यूह में स्वतंत्रता के अभिमन्यु की रक्षा करना बहुत बड़ी 
समस्या बना हुआ था। पुराने उदारवादी इस बात को नहीं समझ सके थे लेकिन मिल ने इस 
बात को पूरी तरह समझ लिया था कि उदारवादी शासन के पीछे उदारवादी समाज भी होना 
चाहिए।” 1848 का वर्ष युगान्तकारी वर्ष रहा जब सम्पूर्ण यूरोप में नवीन राष्ट्रवादी अवधारणा 
का प्रस्फुटन हुआ। ख्नियों के अधिकारों की मांग एवं श्रमिकों की स्थिति में सुधार की आवाज 
उठने लगी थी, जिसके फलस्वरूप एक नवीन उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का उदय हुआ, 
जिसका प्रवर्तक मिल था। मिल ने उपयोगितावाद को “समूहवाद' में परिवर्तित करने की दिशा 

1. “And Iam the Peter who denied his master" - J. S. Mill. 
2 . सेबाइन, जॉर्ज एच0, राजनीविक-दर्शन का इतिहास, पृ० - 666 
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में कार्य क्रिया ताकि मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार हो सके और एक ऐसे समाज की रचना 
हो सके जो शोषण से मुक्त हो। मिल के चिन्तन पर कोंत, सर साइमन, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज 
की रचनाओं का भी प्रभाव पड़ा था। वह अपनी मित्र एवं पत्नी श्रीमती हैरियट टेलर के व्यक्तित्व 
से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वेपर के अनुसार, “यह निःसन्देह सत्य है कि श्रीमती टेलर ने 
उसके उपयोगिंत्तावाद का मानवीकरण करने में उसकी सहायता कीं।” 
मिल के अध्ययन के आयाम- . क - | 
मिलः ने अपने राजनीतिक चिन्तन के अध्ययन में न तो बेन्थम की भाँति प्रयोगात्मक 
पद्धति का अनुसरण किया है और न ही आदर्शवादियों की तरह काल्पनिक पद्धति का। उसका . 
सिद्धान्त मुख्यतया ऐतिहासिक आयाम पर आधारित है यद्यपि उसने भौतिक या निगमनात्मक 
आयाम का भी आश्रय लिया है। अपनी रचना "तर्क की पद्धति! (The System of Logic) 
में उसने अध्ययन के आयामों पर विचार किया हैं। उसके पद्धतियाँ चार प्रकार की होती है-- 
1. प्रयोगात्मक अथवा रासायनिक पद्धति (The Experimental or cChemical Method) 
2. ज्यामितीय अथवा भावात्मक पद्धति (Geographical or Abstract Method) 
3. भौतिक अथवा निगमनात्मक पद्धति (Physical or Deductive Method) 
4. ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method) 
मिल का विचार है कि प्रयोगात्मक अथवा रासायनिक पद्धति का उपयोग पदार्थ-विज्ञानों 
के अध्ययन में तो किया जा सकता है, किन्तु सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में नहीं। पदार्थ 
विज्ञानों में निर्जीव पदार्थों पर प्रयोग कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके विपरीत समाज विज्ञानों 
की विषय वस्तु मानव अथवा जीवित प्राणी होते हैं। मानवीय भावनायें परिवर्तनशील होती हैं 
और सामाजिक परिवेश में भी बदलाव होता रहता है, अतः इस पद्धति को अपनाने से शुद्ध 
परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 
ज्यामितीय अथवा भावनात्मक पद्धति का प्रयोग भी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन 
के लिए सही नहीं है। यह पद्धति काल्पनिक सोच पर आधारित होती है, जिसके अनुसार कतिपय 
पूर्व निर्धारित नियमों के द्वारा दृश्य जगत को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक 
परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। समाज एवं उसमें रहने वाले मनुष्य विकासशील 
हैं, अतः उनका नियमन किसी पूर्व निर्धारित कानूनों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस 
प्रकार मिल ने अपने अध्ययन में इस पद्धति को भी अस्वीकार कर दिया। 
मिल के अनुसार भौतिक अथवा निगमनात्मक पद्धति का उपयोग राजनीतिशाख्न और 
समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में किया जा सकता है। यह पद्धति निगमन और 
आगमन दोनों ही आयामों का मेल है, जिसके अन्तर्गत किन्ही समान्य सिद्धान्तों के सही होने 
की धारणा पूर्व में ही बना ली जाती है। चूँकि मानव स्वभाव के भी कतिपय आधारभूत नियम 
होते हैं। अतः उनका निरीक्षण कर मानव स्वभाव के विषय में कुछ सामान्य सिद्धान्तों की रचना 
की जा सकती है फिर भी मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता के कारण पदार्थ विज्ञानों की तरह 


2. 
वपर, बृह, १,76 ॥।८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परिणाम सदैव सही नहीं हो सकते। अतः मिल का मानना है कि इस तथ्य का ध्यान रखते हुए 
ही समाज विज्ञानो के अध्ययन में इस प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। 

ऐतिहासिक आयाम को मिल ने सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त 

माना है। उसके अनुसार मानव में लगातार बदलाव आता रहतां हैं। इतिहास मात्र संस्थाओं की 

व्याख्या ही नहीं करता, बल्कि यह भावी मार्ग के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करता है। अतः 

"इस प्रणाली का अनुसरण कर मानव समाज के भांवी विकास को गति प्रदान की जा सकती . 

है। वस्तुतः मिल द्वारा भौतिक या निगमनामक और ऐतिहासिक़ दोनों ही आयामों का उपयोग 


सम्मिलित रूप से किया जाता है। परिणामतः उसकी पद्धति में विरोधाभास. आ गया। सेबाइन ` | 


के अनुसार, “उसका तर्कशास्त्र कहने कों आनुभविक था लेकिन उसने निगमन के वैज्ञानिक 
महत्व को स्वीकार किया हैं और उसने आगमन प्रक्रिया को कुछ ऐसे नियमों के रूप में व्यक्त 
किया है जो संवाक्य के नियमों के सदृश मालुम पड़ते है 1” 


मिल का उपयोगितावाद ( उपयोगितावाद का परिमार्जन ) 


अपने चिन्तन के प्रारंभ में मिल बेन्थम के विचारों से प्रभावित था। उसके पिता द्वारा 
उसकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध बेन्थमवादी दर्शन के अनुरूप किया गया था। मिल ने बेन्थम के 
विचारों को ग्रहण भी किया। उसने उपयोगितावाद के सिद्धान्त को एक दर्शन, एक विश्वास और 
एक धर्म के रूप में अपनाया। साथ ही इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए अथक प्रयत्न भी किया, 
किन्तु मिल का दृष्टिकोण बेन्थम से अधिक विस्तृत था। उसमें मानवीय भावनाओं एवं संवेदनाओं 
की प्रधानता थी। समय के साथ-साथ ही मिल के विचारों में परिवर्तन आता गया। इसके अनेक 
कारण थे। 20 वर्ष की उम्र में मानसिक अवसाद, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं को 
पढ़ना, डार्विन, कोंत और स्पेन्सर की रचनाओं के साथ ही श्रीमती टेलर का संसर्ग और तत्कालीन 
इंग्लैण्ड की बदलती हुयी परिस्थितियों ने मिल के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। 
उपयोगितावाद की उस समय हो रही आलोचनाओं से इसका बचाव करने हेतु मिल ने 
उपयोगितावादी विचारवादी विचारधारा में अनेक संशोधन कर दिया, जिससे उपयोगितावाद का 
आधारभूत सिद्धान्त ही बदल गया। वेपर ने लिखा है कि, “उपयोगितावाद के विरोधियों द्वारा 
चलाये गये वाणों से इस विचारधारा की रक्षा करने में मिल दूसरों से आगे था। कार्लाइल द्वारा 
प्रचलित समकालीन आनन्दवाद विरोधी शक्तिशाली आन्दोलन ने उसे यह निश्चय करा दिया कि 
आनन्दवाद का सिद्धान्त हेय नहीं, श्रेष्ठ है, परन्तु इसमें उसे कुछ दोष भी दिखाई दिये। अतः 
उसने एक ऐसे प्रमेय की स्थापना की, जो पूर्ण उपयोगितावादी नहीं रहा।”२ मिल की विचारधारा 
अब उपयोगितावादी से व्यक्तिवाद की ओर प्रवृत्त हुयी। यही कारण है कि उसे अन्तिम उपयोगितावाद 
और प्रथम व्यक्तिवादी विचारक की संज्ञा प्राप्त हुयी। मिल ने उपयोगितावाद के सम्बन्ध में अपने 
विचारों का उल्लेख (0४1३०३०७) नामक सुप्रसिद्ध अन्थ में किया है। 
.. प्रारम्भ में मिल ने भी बेन्थम की भाँति ही सुखों की प्राप्ति और दुःखों की निवृत्ति 
7. सेबाइन, वही, प० - 663 
2. वेपर, वही, ए0 - 77 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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को मानव जीवन का ध्येय माना। उपयोगितावाद के विषय में उसने लिखा कि, “प्रत्येक 

कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में वह सुख को बड़ाता है तथा वह सभी कार्य जिसमें 

सुख की मात्रा कम होती है, अनुचित और न करने योग्य है। सुख का तात्पर्य आनन्द की प्राप्ति 

और दुःखों के निवारण से है। दुःख का तात्पर्य पीड़ा या कष्ट अर्थात्‌ आनन्द के अभाव से 
|... है” मिल ने इसे ही मानव जीवन का प्रमुख सिद्धान्त और सम्पूर्ण नैतिकता का आधार माना। 
। उपयोगितावाद पर यह आरोप कि वह “शूकरो' का दर्शन है, को मिल ने आधारहीन बताया । 
| उसके अनुसार उपयोगितावाद कुछ विशेष स्थितियों में मानसिक सुख को दैहिक सुख से श्रेष्ठ 
| मानता है। स्पष्ट है कि शुरू में मिल ने बेन्थम के सुखवादी सिद्धान्त का समर्थन किया, किन्तु 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, कालान्तर में धीरे-धीरे उसके विचारों में परिवर्तन आता गया 
और उसने उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया। 


बेन्थम और मिल के उपयोगितावादी विचारों में अन्तर 


बेन्थम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा जो प्रमुख संशोधन किए गए, उनकी विवेचना 

हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं-- ग 

| 1. विभिन्न सुखो के मूल्यांकन में मात्रात्मक ही नहीं, गुणात्मक भेद भी- 
मिल का बेन्थम से प्रथम मतभेद उपयोगितावादी दर्शन की प्रकृति के सम्बन्ध में 
है। बेन्थम ने सुख और दुःख में केवल मात्रात्मकं भेद को स्वीकार किया, गुणात्मक भेद को 
नहीं, परन्तु मिल ने विभिन्न सुखों में गुणात्मक (०११०८५९) अन्तर को भी स्वीकार किया 
है। यहाँ वह बेन्थम के विरुद्ध मत व्यक्त करता है। बेन्थम के अनुसार, “सुखों की मात्रा समान 
होने पर पुष्पिन नामंक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है, जितना की काव्य पाठ” किन्तु 
मिल की मान्यता है कि “यह अत्यन्त मूर्खतापूर्ण बात है कि सब सुखों का मूल्यांकन करते समय 
केवल मात्रा का ही ध्यान रखा जाय।” वह कहता है कि कुछ सुख अन्य सुखों से उच्च होते 
हैं। जिन व्यक्तियों ने उच्च तथा निम्न दोनों ही प्रकार के सुखों का अनुभव किया है, वे उच्च 
अकार के सुखों को ही प्राथमिकता देते है । स्पष्ट है कि मिल सुखों के मूल्यांकन में मात्रा के स्थान 
पर गुणों को अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार, “एक संतुष्ट शूकर होने की अपेक्षा एक 
असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठतर 
है और यदि मूर्ख और शूकर भिन्न मत रखते हैं तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपने 
पक्ष से ही परिचित हैं जबकि दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों को जानता है।” मिल ने सुखों के मूल्यांकन 
में उन्हीं सुखों को श्रेष्ठ माना है जो मात्रा ही नहीं गुण की दृष्टि से भी उच्च हों। ऐसा कर उसने 
बेन्थम के उपयोगितावाद को अत्यधिक विनम्र और मानवीय स्वरूप प्रदान किया है। इससे बेन्थम 


1. It is the better to be a human being dissatistied than a pig satisfied, 
better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied. and if the fool or 
the pig is ofa different. opinion, it is because they know only their side of 
the question. the other Party to the comparison knows both sides. - J. 5. 
Mill CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के सुखवादी सिद्धान्त की मूल अवधारणा में ही बदलाव आ गया, क्योंकि उपयोगितावाद विभिन्न 
सुखों में केवल मात्रात्मक भेद ही स्वीकार करता है, गुणात्मक नहीं। वस्तुतः मिल ने सुखों में 
गुणात्मक भेद स्वीकार कर उपयोगितावाद को शूकरो के दर्शन के आरोप से मुक्त कराने का 
प्रयास किया। 

2. सुख तथा दुःख का मापन सम्भव नहीं- 

बेन्थम ने सुख और दुःख को मापने के लिए एक आनन्दवादी मापदण्ड का उल्लेख 
किया है। उसके अनुसार सुख और दुःख में केबल मात्रात्मक अन्तर होने के कारण उसकी माप 
सम्भव है, परन्तु विभिन्न सुखो में गुणात्मक अन्तर को स्वीकार करने के बाद मिल यह मानता 
है कि सुखों की गणना नहीं की जा सकती है। मिल की मान्यता है कि आनन्दवादी मापदण्ड 
की धारणा असंगत एवं अव्यावहारिक है। केवल मात्रा को आधार मानकर सुखों को मापने की 
बात नितान्त अविवेकपूर्ण है। विविध प्रकार से ग्राप्त होने वाले सुखों की प्रकृति में अन्तर होता 
है। दो सुख प्रदान करने वाली अनुभूतियों की प्रगाढ़ता का मूल्यांकन उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा 
किया जा सकता है, जिन्हें दोनों प्रकार की अनुभूतियों का ज्ञान हों। इस प्रकार मिल ने बेन्थम 
द्वारा प्रतिपादित आनन्दवादी मापदण्ड की धारणा को अमान्य कर, उपयोगितावाद के एक बड़े 
सिद्धान्त की अवहेलना कर दी। 

3. वैयक्तिक सुख के साथ-साथ सार्वजनिक सुख को मानव जीवन का उद्देश्य मानना- 

_ बेन्थम ने मानव को एक स्वार्थी स्वकेन्द्रित और अपने ही सुख की कामना करने वाला 
प्राणी माना है। वह समाज के दूसरे सदस्यों के सुख और दुःख को नहीँ समझ सकता है, किन्तु 
मिल ने बेन्थम की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया। उसका मानना है कि मानव स्वार्थी, 
स्वकेन्द्रित और मात्र अपने सुख की चाह रखने वाला प्राणी नहीं हैं। उसमें सामाजिक चेतना 
होती है। वह अपने सुख के साथ-साथ अन्य लोगों के सुख को भी महत्व देता है। मिल का 
विचार है कि मनुष्य को अपने पड़ोसी के साथ वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसा वह अपने 
आपसे करता है। इसी में व्यक्ति के व्यक्तिगत सुख के साथ-साथ सामाजिक सुख भी निहित 
है। मिल की अवधारणा "सर्वे भवन्तु सुखिनः” के विचार पर आधारित है। बह लिखता है 
कि, “मै इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी तथा जीवन 
का उद्देश्य आनन्द है, परन्तु मेरी सोच अब यह हो गयी है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी सम्भव 
है, जब आनन्द को सीधा उद्देश्य न बनाया जाय। वही व्यक्ति सुखी हें, जो अपने आनन्द के 
साथ-साथ दूसरों की प्रसन्नता तथा मानव मात्र के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं।” 

इस प्रकार मिल वैयक्तिक सुख के साथ-साथ सार्वजनिक सुख को मानव जीवन का 
उद्देश्य मानकर बेन्थमवादी उपयोगितावाद के विरुद्ध मत व्यक्त करता है। 

4. सुख और दुःख का स्रोत बाह्य ही नहीं आन्तरिक भी- 

बेन्थम के अनुसार सुख और दुःख के स्रोत आन्तरिक नहीं बल्कि बाह्य होते हैं। उसने 
प्राकृतिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक और नैतिक-सुख व दुःख:केः खोत माने थे। चूँकि बेन्थम 
का उपयोगितावादी चिन्तन लौकिक एव राजनैतिक है, अतः उसने बाहरी तत्वों को सुख एवं 
दुःख के खोतों के रूप में स्वीकार किया है। उसके विपरीत मिल ने अन्तःकरण और कर्तब्य 
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की भावना को भी सुख का स्रोत माना। उसके अनुसार सुख और दुःख मानव मन की अनुभूति 
है। मिल का सुखवादी दर्शन नैतिकता प्रधान चिन्तन है, अतः उसमें मानवीय अन्तःकरण की 
भावना को प्राथमिकता दी गयी है। वह कहता है कि जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तो 
उसकी अन्तरात्मा उसे कोसती है, वह पश्चाताप करता है, किन्तु जब वह कोई अच्छा कार्य करता 
है तो उसे आन्तरिक सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति की अन्तरात्मा प्रसन्न होती है और कर्तव्य 
भावना को सन्तोष प्राप्त होता है। यहाँ मिल ने मनुष्य को एक परहितकारी माना है और इसी 
आधार पर व्यक्ति एवं राज्य के मध्य सम्बन्धों का निरूपण किया है। वस्तुतः मिल ने बेन्थम 
के भौतिकवादी चिन्तन को नैतिक स्वरूप प्रदान किया। 
उसने मानव को एक संकीर्ण और स्वार्थी जीव के स्थान पर, सामाजिक कल्याण की 
भावना से प्रेरित एक परहितकारी प्राणी माना। उसके इस विचार ने बेन्थम की उस सुखवादी 
घारणा को समाप्त कर दिया, जिसके अन्तर्गत सुख और दुःख का स्रोत बाह्य तत्वों को माना . 
गया था। 
5. इतिहास एवं परम्पराओं की महत्ता को स्वीकार करना- 
बेन्थम का उपयोगितावादी विचार सार्वभौमिकता एवं सर्वकालिकता के सिद्धान्त पर 
आधारित है। उसका मत है कि उसके सिद्धान्त सर्वदेशीय हैं अर्थात्‌ उनका प्रयोग किसी भी 
देश काल एवं परिस्थितियों में समान रूप से किया जां सकता है। उसने इतिहास एवं परम्पराओं 
के महत्व को अस्वीकार किया है। वह प्रथाओं एवं परम्पराओं को इतिहास सापेक्ष नहीं बल्कि 
उपयोगिता सापेक्ष मानता है, किन्तु मिल ने इसे स्वीकार नहीं किया। मिल का विचार है कि 
किसी समाज एवं राष्ट्र में एकता एवं देशभक्ति की भावना का आधार उपयोगिता नहीं बल्कि 
ऐतिहासिक घटनायें होती हैं। प्रायः प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र की अपनी ऐतिहासिक परम्परायें, 
रूढ़ियाँ और मूल्य होते हैं, जिनका विकास सम्बन्धित राष्ट्र की सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरूप 
होता है। इस प्रकार एक देश की राजनीतिक व्यवस्था दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर 
समान रूप से लागू नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में बेन्यम और मिल के विचारों को व्यक्त करते 
हुए वेपर ने लिखा है कि, “प्रथा के प्रति धैर्यहीन, इतिहास के प्रति अज्ञानी तथा विश्व को 
स्वयं का ही विस्तार मानने वाले बेन्थम के सिद्धान्त को सार्वभौमिक माना गया है----परन्तु मिल 
के अनुसार राष्ट्रवाद या एकता की भावना का विद्यमान होना सार्वभौमिकता अथवा विश्व व्यापकता 
का लक्षण नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है।”” 
वस्तुतः बेन्थम और मिल के विचारों में इस अन्तर का कारण उनकी लोकतंत्र सम्बन्धी 
अवधारणा है। जहाँ बेन्थम ने लोकतंत्र को मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल बताया है, वहीं मिल 
ने इसे मानव की परिस्थितियों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। बेन्थम के अनुसार 
मनुष्य स्वभाव से ही एक स्वार्थी और आत्मकेन्द्रित प्राणी है, अतः उसका हित साधन लोकतंत्र 
में ही हो सकता है! यही कारण है कि उसने लोकतंत्र को सर्वदेशीय एवं सर्वकालिक शासन 
माना है। मिल की मान्यता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्तियों का चारित्रिक रूप 
7. वेपर, वही, ए० - 79. 
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से उत्तम होना आवश्यक है। चूँकि सभी व्यक्तियों का चरित्र एक जैसा नहीं होता, अतः प्रजातांत्रिक 
शासन-व्यवस्था सभी परिस्थितियों एवं राष्ट्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। 
6. राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति का आधार हित नहीं इच्छा है- 
बेन्थम की भाँति मिल ने भी राजनितिक संस्थाओं को मानव द्वारा निर्मित माना है, 
किन्तु जहाँ बेन्थम ने राजनीतिक संस्थाओं को व्यक्तिगत हितों का परिणाम माना, वहीं मिल का 
विचार है कि ये राजनीतिक संस्थाये व्यक्तिगत हित नहीं, अपितु इच्छा का प्रतिफल हैं। मिल 
के अनुसार इस इच्छा का आधार केवल संख्या ही नहीं है वरन्‌ यह गुणों पर आधारित है! 
यह इच्छा जो राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं की निर्मात्री है, एक धर्म या विश्वास का रूप 
धारण कर लेती है। इस सम्बन्ध में मिल के विचारों को उद्धृत करते हुए वेपर ने लिखा है, 
“विश्वास से पूर्ण व्यक्ति सामाजिक शक्ति है और यह शक्ति केवल अपने हितों के पीछे भागने 
वाले 11 व्यक्तियों के समान है।”” किन्तु बेन्थम इससे कदापि सहमत नहीं है। वह राज्य को 
मानव हितों का परिणाम मानता है। इस प्रकार मिल राज्य का मुख्य आधार इच्छा को मानते 
हुए यह उद्घोषित करता है कि यदि राज्य व्यक्ति की इच्छा और उसके व्यक्तित्व की उपेक्षा करता 
है तो ऐसा राञ: कभी भी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पायेगा। 
7. आर्थिक क्षेत्र में शासकीय हस्तक्षेप को मान्यता- 
मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद में एक प्रमुख संशोधन, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के 
हस्तक्षेप के सम्बन्ध में किया है। बेन्थम ने आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता और 
राज्य के हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार, व्यक्तिगत सुख में ही सामाजिक 
सुख निहित है, किन्तु मिल ने बेन्थम के इस विचार को अस्वीकार कर दिया। अपनी रचना 
राजनीतिक अर्थशास्र (?01/1०॥। ६८००१) में उसने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुली 
प्रतियोगिता के कारण धनी व्यक्तियों को निर्धनों की तुलना में अधिक लाभ होगा, क्योकि समाज 
में सभी मनुष्यों की स्थिति समान नहीं होती। ऐतिहासिक आदि कारणों से जिन व्यक्तियों की 
स्थिति असमान है, खुली प्रतियोगिता के कारण वे और अधिक पीछे रह जायेंगे। भू-सम्पदा, 
कल-कारखानों, बौद्धिक क्षमता और शासन की शक्ति पर कुछ अल्पसंख्यक लोगों का स्वामित्व 
होने के कारण ये लोग राजकीय नियमों का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं, जिससे जनसामान्य 
का जीवन स्तर अत्यन्त दयनीय हो जाता है। यदपि व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण मिलः 
राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में है तथापि वह मानव विकास के मार्ग में बाधा 
डालने वाले कार्यों पर अवरोध लगाना चाहता है। मिल भू-सम्पदा पर एकाधिकार का विरोधी 
है। वह बेन्थम के सम्पत्ति के अधिकार विषयक विचारों का खण्डन करता है। मानव के जीवन 
को ऊँचा उठाने के लिए उसने अनिवार्य शिक्षा-व्यवस्था, उत्तराधिकार के नियमों को सीमित करने 
तथा कल-कारखानों की स्थिति में सुधार का समर्थन किया। उसके अनुसार श्रमिकों के कल्याण 
के लिए राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। 
इस प्रकार जहाँ बेन्थम की मान्यता है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए वहीं मिल इस बात का विरोध, उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धान्त अर्थात्‌ अधिकतम्‌ 
व्यक्तियों के अधिकतम्‌ हित” एवं लोककल्याण के आधार पर करता है। इबन्सटीन के अनुसार, 
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“आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन कर मिल उपयोगितावाद से प्रारम्भ कर व्यक्तिवादी 
और धीरे-धीरे एक समाजवादी के रूप में बदल जाता है।” वस्तुतः मिल का समाजवादी विचार 
कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की भाँति नहीं है। वह ब्रिटिश तथा फ्रेंच समाजवादी विचारकों 
से प्रभावित हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित मिल का यह विचार बेन्थम द्वारा प्रतिपादित 
उपयोगितावादी चिन्तन के मूल आधार के प्रतिकूल है। 
8. स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करना- ; 
बेन्थम ने अपने उपयोगितावादी चिन्तन में स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। 
उसके अनुसार स्वतंत्रता का स्थान उपयोगिता एवं सुरक्षा की अपेक्षा गौण है, जबकि मिल स्वतंत्रता 
का प्रबल पक्षधर हे। वह स्वतंत्रता को साध्य और उपयोगिता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के मार्ग 
में सहायक मानता है। उसके अनुसार राज्य, समाज एवं व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का होना 
अत्यावश्यक है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। बेन्थम ने 
स्वतंत्रता के नैतिक महत्व को अस्वीकार किया है, किन्तु मिल ने स्वतंत्रता के उपयोगितावादी 
दृष्टिकोण को नैतिकता प्रदान किया। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के द्वारा ही उपयोगिता की प्राप्ति 
की जा सकती है। बिना स्वतंत्रता के उपयोगिता का कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि बेंथम भाषण 
एबं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है तथापि उसने व्यक्तिगत अधिकार के रूप में 
स्वतंत्रता के महत्व को कभी नहीं माना। वेपर ने कहा है कि, ”मानव आत्मा को श्रेष्ठ बनाने 
का विचार उसे स्वतंत्रता के अनुपयोगितावादी विश्लेषण की तरफ ले जाता है। सच्चे 
उपयोगितावादियों के लिए स्वतंत्रता का स्थान उपयोगिताबाद से भिन्न है, किन्तु मिल ने स्वतंत्रता 
को उपयोगिता से श्रेष्ठ एवं अधिक मौलिक माना है।” उसका विचार है कि स्वतंत्रता व्यक्ति 
का व्यक्तिगत अधिकार है और वह उसे अवश्य ही दी जानी चाहिए। 
9. उपयोगितावादी चिन्तन में उच्च नैतिकता को स्थान प्रदान करना- 
बेन्थम ने उपयोगिता को मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना है। वह “अधिकतम्‌ 
व्यक्तियों के अधिकतम्‌ हित” के सिद्धान्त को एक नैतिक नहीं अपितु एक राजनैतिक सिद्धान्त 
मानता है। उसके अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति नहीं बल्कि अधिकतम्‌ सुख 
की प्राप्ति और दुःख का निवारण है। शासन का उद्देश्य शासितों के सुख प्राप्ति में सहयोग प्रदान 
करना एवं तत्सम्बन्धी विधियों का निर्माण करना है। मिल बेन्थम के उक्त विचारों से कदापि 
सहमत नहीँ है। उसके अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति ही नहीं है। वह अपनी 
शक्तियों का उच्चतम्‌ विकास करना चाहता है। शासन का उद्देश्य केवल शासितों के सख में 
वृद्धि करना ही नहीं बल्कि उनके मानसिक गुणों का विकास करना भी है। मिल ने सदूजीवन 
को आनन्दमय जीवन की संज्ञा दी। इस प्रकार उसने उपयोगितावादी चिन्तन में उच्च नैतिक 
सिद्धान्तो का समावेश किया। वेपर ने लिखा है, “उसके अनुसार जीवन का आत्मिक लक्ष्य 
उपयोगिता नहीं बल्कि शालीनता है- बेन्थम आदि के सिद्धान्तों का उद्देश्य आत्मानुभूति नहीं, 
बल्कि आनन्द प्राप्ति है, जबकि मिल, इसके विपरीत यह बताता है कि वह सुख अन्य सुख 
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से श्रेष्ठ है जो शालीनता अथवा सम्मान का विकास करे। इस प्रकार श्रेष्ठता का पैमाना उपयोगिता 
का सिद्धान्त नहीं है। उसके लिए जीवन आनन्द प्राप्ति के साधन से कुछ अधिक ही है- वह 
नैतिक उद्देश्यों को आनन्द से ऊँचा मानता है। जब कोई नैतिक उद्देश्य को प्राप्त कंर लेता है, 
तब प्रसन्नता स्वयं उसके कदम चूमती है। वह राज्य को नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक 
नैतिक संगठन मानता है। राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक गुणों का 
विकास करना है। उपयोगितावाद में मिल की नैतिकवाद की अवधारणा बेन्थम की विचारधारा 
में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। वस्तुतः मिल ने उपयोगितावाद की रक्षा इस वाद में पूर्ण परिवर्तन 
लाकर ही की है।' 

मिल ने बेन्थम के उपयोगितावादी चिन्तन में उपरोक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त, उसके 
शासन सम्बन्धी कई विचारों में भी संशोधन किया है। यथा-गुप्त मतदान पद्धति, महिला 
मताधिकार, उच्च सदन तथा मतदाताओं की योग्यता आदि। जहाँ बेन्थम मतदान के लिए गुप्त 
पद्धति का समर्थक है; मिल ने प्रकट मतदान को स्वीकार किया है......। बेन्थम ने महिला 
मताधिकार का विरोध किया, जबकि मिल ने ख्रियों के लिए मतदान के अधिकार की वकालत 
की। लार्ड सभा जैसे उच्च सदन का बेन्थम विरोधी था, किन्तु मिल उसका प्रशंसक है! इसी 
प्रकार बेन्थम ने शिक्षा को मतदान का आधार माना है, परन्तु मिल का विचार है कि पढ़ने- 
लिखने और गणना करने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही मतदान का अधिकार मिलना 
चाहिए। 

उपयोगितावाद के सम्बन्ध में मिल द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विचारों से स्पष्ट होता है 
कि उसने बेन्थम के सुखवादी दर्शन को. पूर्णतया परिमार्जित कर दिया। मिल के विचारों का प्रभाव 
यह हुआ कि बेन्थमवादी सिद्धान्त की प्रकृति ही बदल गयी यद्यपि मिल यही समझता रहा कि 
वह इस दर्शन की रक्षा कर रहा है। मिल ने बेन्थमवादी उपयोगितावाद कै स्वरूप को जिस प्रकार 
नष्ट किया, उसके लिए उसकी तीब्र आलोचना हुयी। मैक्सी ने लिखा है कि, “मिल द्वारा 
उपयोगितावाद की पुर्नव्याख्या में बेन्थमवाद का भाग बहुत कम ही रह गया है।”२ इस सम्बन्ध 
में वेपर का मत है कि, “यद्यपि मिल अपने उद्देश्य में सफल हुआ, परन्तु उसने इतना ज्यादा 
परिवर्तन कर दिया कि, जब वह उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा करने लगा तो उसमें उपयोगिताबाद 
का पता लगाना नितान्त मुश्किल हो गया।” उक्त आलोचनाओं के बावजूद इस तथ्य को विस्मृत 
नहीं किया जा सकता कि उसने उपयोगितावाद को तत्कालीन बदलती हुयी परिस्थितियों के अनुरूप 
बनाने का प्रयत्न किया। साथ ही उसमें उच्च नैतिकता का समावेश कर उसे अत्यधिक मानवीय 
बनाने का कार्य किया! मैक्सी के अनुसार,”'बेन्थमवादी उपयोगितावादी दर्शन भेड़ियों के समाज 
में स्वार्थ को महत्ता प्रदान करता है तथा सन्तों के समाज में साधुता को। मिल का संकल्प था 
कि समाज चाहे कोई भी हो, उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता ही होनी चाहिए!” 
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राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में मिल का नाम उसकी स्वतंत्रता विषयक धारणा के 
लिए विख्यात है। स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन उसने 1859 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध 
रचना (01 1.10819) में किया है। इस ग्रन्थ से उपयोगितावादी विचारधारा में एक नवीन ध्वनि 
का उदय हुआ। प्रारम्मिक उपयोगितावादी विचारकों ने स्वतंत्रता को अधिक महत्व नहीं दिया 
था। मिल ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुराने उपयोगितावादियों के द्वारा उदारवादी शासन को 
इसलिए नहीं स्वीकार किया गया कि वह एक समर्थ शासन होगा। मिल ने विचार एवं अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता, विवेचन की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता को मानव के आत्मविकास के लिए 
आवश्यक माना। स्वतंत्रता एवं आत्मविकास का यही सम्बन्ध उसकी स्वतंत्रता विषयक धारणा 
को महत्वपूर्ण बनाती है। सेबाइन के अनुसार, “इन्हीं गुणों के कारण मिल का स्वतंत्रता विषयक 
अन्थ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता 
है जिसकी तुलना मिल्टन की ऐरोपेजिटिका (७९०७४1५०४५) से की जाती है।”' डनिंग ने भी 
लिखा है, “मिल द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन मिल्टन जैसे उत्साह 
- और उससे भी अधिक कुशाग्रता के साथ किया गया है।”? 
स्वतंत्रता के मार्ग में बांधायें- 
मिल के अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता तीन कारणों से बाधित होती है- 
लोकमत, बहुसंख्यक वर्ग और राज्य। मिल के समय में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश में 
तीव्रता के.साथ परिवर्तन हो रहे थे। बेन्थम तथा अन्य उपयोगितावादी विचारकों द्वारा सुधारवादी 
कार्यों का समर्थन किये जाने के कारण शासन के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी। लोककल्याण 
के नाम पर व्यक्तिगत जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बड़ता जा रहा था। शासन द्वारा पारित नये 
कानूनों के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वाधीनता कम होती जा रही थी। मिल को आशंका थी 
कि कहीं लोकमत अथवा जनप्रिय सरकार के नाम पर बहुसंख्यक वर्ग भी पूर्वकालीन निरंकुश 
शासकों की भाँति अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार न करने लगे। उसका यह दृढ़ विश्वास था 
कि राज्य द्वारा अधिकाधिक विधियों के निर्माण से व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता पर अधिक से 
अधिक प्रतिबन्ध लगेगा, जिससे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन होगा। उसका विचार 
था कि राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण करे। लोकप्रिय शासन 
का अर्थ यह नहीं है कि अल्पमत के अधिकारों पर स्वेच्छाधारी अवरोध लगाया जाय। जनमत 
की आड़ में अनुचित कानूनों को लागू करना वांछनीय नहीं है। उसकी मान्यता है कि राज्य द्वारा 
निर्मित कानूनों से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है, जिसका प्रभाव सामाजिक विकास 
की प्रक्रिया पर पड़ता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसके प्रयासों से ही सामाजिक 
विकास सम्भव है, अतः व्यक्ति को चिन्तन, अभिव्यक्ति एवं कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। 
` य. सेबाइन, वही, ए० 665 
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इस सम्बन्ध में डेविडसन लिखा है, “एक तरफ जहाँ उसका यह दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति 
की मौलिकता एवं क्षमता पर ही राजनीतिक एवं सामाजिक विकास निर्भर करता है, वहीं दूसरी 
तरफ लोकतंत्र में सामान्यतया व्यक्ति को महत्वहीन करने की प्रवृत्ति के विकास से चिन्तित मिल 
ने अपने आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुख्य अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया।”” 
स्वतंत्रता के समर्थन का आधार- 

मिल ने स्वतंत्रता का समर्थन व्यक्ति और समाज दो प्रमुख आधारों पर किया है। वह 
व्यक्ति का प्रशंसक है। उसके अनुसार अपने मस्तिष्क और शरीर पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार 
है। मनुष्य का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व और अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक विकास करना 
है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय। समाज या राज्य 
का व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार 
आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। द्वितीय आधार समाज की प्रगति और विकास का 
है। मिल ने इस पर अधिक ध्यान दिया है। उसके अनुसार समाज व्यक्तियों के सम्मिलन का 
प्रतिफल है। व्यक्ति समाज की इकाई है, अतः सम्पूर्ण समाज की उन्नति और विकास के लिए 
आवश्यक है कि व्यक्तियों को विचार, भाषण एवं कार्य की अधिकतम्‌ स्वतंत्रता प्रदान की जाय। 
व्यक्ति और सम्पूर्ण समाज की उन्नति और विकास का समर्थन कर वस्तुतः मिल ने उपयोगितावाद 
के “अधिकतम्‌ व्यक्तियों के अधिकतम्‌ सुख” के सिद्धान्त का समर्थन किया। इस प्रकार उसके 
स्वतंत्रता के सिद्धान्त का आधार उपयोगिता भी है। 
स्वतंत्रता की प्रकृति- 

मिल के चिन्तन में स्वतंत्रता का महत्व उपयोगिता से अधिक है। स्वतंत्रता शुभ जीवन 
का आधार है। बिना स्वतंत्रता के सामाजिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जायेगी। स्वतंत्रता 
मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मिल ने एक व्यापक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जिसके 
अभाव में मानव का आत्मविकास नहीं हो सकता है। मिल का विश्वास है कि बौद्धिक और 
राजनीतिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए ही लाभकारी है, जो उसे प्रदान करता है, 
अपितु उस व्यक्ति के लिए भी हितकारी है; जो उनका उपयोग करता है।२ मिल की स्वतंत्रता 
की प्रकृति का उल्लेख करते हुए वेपर ने कहा है कि “स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्ति पर प्रभुसत्ता 
है। व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण उचित नहीं है, किन्तु दूसरे को नुकसान 
पहुंचाने वाले कार्य करने से उसे रोकना उचित ही है। मिल की दूसरी परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता 
का अर्थ है, अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट। यदि आप को यह ज्ञात है कि अमुक व्यक्ति 
का अमुक पुल को पार करना खतरनाक है और आप उसे पुल पार करने से रोक देते है तो 
आप उचित ही करते हैं। मिल द्वारा दी गयी स्वतंत्रता की यह परिभाषा नियंत्रण के लिए दरवाजा 
खुला रखती है। यदि एक बार यह मान लिया जाय कि कोई दूसरा आप की इच्छा को आप 
से बेहतर जान सकता है और स्वतंत्रता का वही अर्थ है जो आपकी इच्छा होती है तो ऐसी स्थिति 
में अन्वेषणाधिकारी व्यक्ति को नर्क में जाने से बचाने के कार्य और उसे मुक्ति दिलाने के प्रयास 


1. Davidson, W. L., Political Thought in England, The Utilitarians, PB. - 148. 
2. सेबाइन, वही, प्० 665 
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भी उचित है। मिल का कहना है कि स्वतंत्र होने से लिए व्यक्ति पर दबाव भी डाला जा सकता 
है। यहाँ उसका विचार अतिवादी हो जाता है। स्वतंत्रता के सम्बन्ध में दी गयी उसकी ये परिभाषायें 
भी बेन्थम की परिभाषाओं से पृथक हें।”' 
स्पष्ट है कि मिल की स्वतंत्रता एक सकारात्मक स्वतंत्रता है, जिसका महत्व व्यक्ति 
और समाज दोनों के लिए है। उसने स्वतंत्रता को स्वच्छन्द नहीं माना और एक उचित सीमा 
तक उस पर समाज का नियंत्रण लगाकर उसे अनियंत्रित होने से बचाया है। इसी आधार पर 
उसने व्यक्ति और समाज के सम्बन्धो की व्याख्या की। जोड के अनुसार, “स्वतंत्रता के सम्बन्ध 
में लिखा गया मिल का निबन्ध वैचारिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है और विचारों 
की सहिष्णुता पर सबसे प्रभावशाली तर्क है।” 
मिल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति (01 1.७९7६४) में मानव स्वतंत्रता के दो पहलुओं का 
उल्लेख किया है 
1. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Thought and Expression) 
2. कार्य करने की स्वतंत्रता (Freedom of Action) 


मिल विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक एवं पोषक था। उसके 

अनुसार मनुष्य समाज का विकास.तभी सम्भव है, जब सभी व्यक्तियों को विचार एवं अभिव्यक्ति 

, की पूर्ण स्वाधीनता दी जाय। इस सम्बन्ध में उसके विचार अत्यधिक तर्कसम्मत एवं प्रभावशाली 
हैं। उसका मत है कि शासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं 
लगाया जाना चाहिए। व्यक्ति के विचार समाज एवं मानवता के विरुद्ध भी हों, तो भी उस पर 
रोक नहीं होनी चाहिए। किसी विचार का दमन वस्तुतः सच्चाई का दमन है। यदि व्यक्ति किन्ही 
मान्य परम्पराओं के विपरीत कोई विचार व्यक्त करता है तो ऐसे व्यक्ति को असामाजिक या सनकी 
मानकर स्वतंत्रता से वंचित किया जाना अनुचित है, क्योंकि हो सकता है कि वह मान्य परम्परा 
सत्य से परे हो और व्यक्ति जो नयी बात कह रहा है, वह सत्य हो। मिल ने लिखा है कि “यदि 
एक व्यक्ति का मत सम्पूर्ण मानव जाति के मत से अलग हो तो भी मानव जाति को अलग 
मत रखने वाले उस व्यक्ति को बलपूर्वक शान्त करने का अधिकार उसी प्रकार नहीं है, जिस 
प्रकार यदि वह शक्तिसम्पन्न होता हो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता।”” 
मिल घोषित करता है कि वैचारिक स्वतंत्रता का दमन किसी भी स्थिति में मानव तथा 

समाज के हित में नहीं है। व्यक्ति का मत या तो सत्य होगा या मिथ्या अथवा कुछ सत्य और 
कुछ मिथ्या। यदि राज्य और उसके कर्मचारी सत्य मत को रोकते हैं तो वे सच्चाई के मार्ग में 
बाधा उत्पन्न करते हैं और जगत को सत्यता का ज्ञान प्राप्त करने से वंचित कर अन्याय करते 
हैं। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या अनर्गल विचार व्यक्त करता है तो भी उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना 
चाहिए, क्योंकि सत्य मत मिथ्या मत को स्वतः समाप्त कर देगा और अनर्गल या मिथ्या मत 
रखने वाला व्यक्ति भी सत्यता से परिचित हो जायेगा। यदि कोई व्यक्ति आंशिक रूप से ही सत्य 


7. वेपर, वही, प0 - 79.7.वेपर, वही; पृ0 - 79. 
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मत रखता है तब भी उसका दमन अनुचित है, क्योंकि उसमें कुछ सत्यता तो रहती है। शासन 
का यह कहना है कि वह असत्य मत को प्रतिबन्धित कर जनहित का ही कार्य कर रहा है, उचित 
नहीं है। मिल का विचार है कि लोकमत मिथ्या विचार को स्वतः ही अमान्य कर देगा। सेबाइन 
के शब्दों में, “जब उसने कहा कि सम्पूर्ण मानव जाति.को एक असहमत व्यक्ति को चुप कराने 
का अधिकार नहीं है तब वह निर्णय की स्वतंत्रता का भी समर्थन कर रहा था। इस स्वतंत्रता 
का आशय यह है कि आप अपनी बात मानने के लिए किसी व्यक्ति के साथ बल का प्रयोग 
मत्त कीजिए बल्कि उसको अपनी बात समझाइये और उसको विश्वास दिलाइये कि आप की 
बात सही है। यह विशेषता परिपक्व व्यक्ति का लक्षण है। उदारवादी समाज वह है जो इस अधिकार 
को स्वीकार करता है और अपनी संस्थाओं को इस प्रकार बनाता है कि इस अधिकार को सिद्ध 
किया जा सके।”' 
मिल के अनुसार विचार-विमर्श एवं तर्क-वितर्क के द्वारा सत्य का अन्वेषण किया 
जा सकता है। सत्य किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। उसके अनेक पक्ष होते हैं, जो परस्पर 
विरोधी नहीं बल्कि पूरक होते हैं, अतः हम सत्य से तभी परिचित हो सकते हैं जब उसका विश्लेषण 
अलग-अलग नजरिए से करें। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्यक्ति की मानसिक क्षमता 
विकसित होती है एवं सामाजिक दृष्टि से वह अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। उसे आत्म 
सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अन्दर उच्च नैतिक गुणों का विकास होता है। इसलिए राज्य 
को चाहिए कि अपने नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की अधिकतम्‌ स्वाधीनता प्रदान करे। 
मिल ने केवल सामान्य व्यक्तियों कें लिए ही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की 
वकालत नहीं की, बल्कि वह मूर्ख एवं सनकी समझे जाने वाले व्यक्तियों को भी अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता दिए जाने का समर्थक है। मिल ने ऐतिहासिक संदर्भा के आधार पर इसका पक्ष 
पोषण किया. है। वह कहता है कि अपने समय में पागल और सनकी समझे जाने वाले व्यक्ति 
वर्तमान में महान्‌ और पूज्य माने जाते हैं। सुकरात और ईसामसीह अपने समय में सनकी और 
पागल समझे जाते थे, किन्तु आज वे विश्व में आदरणीय तथा पूज्यनीय माने जाते हैं। मिल का 
कहना है कि,”दस सनकी व्यक्तियों में से नौ निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं, किन्तु दसवाँ व्यक्ति मानव 
जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है, जितने कि अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी 
नहीं हो सकते।””? 
मिल की मान्यता है कि स्वतंत्रता के लिए खतरा केवल राज्य की ओर से ही नहीं, 
बल्कि समाज, बहुमत, रीति-रिवाज एवं परम्पराओं से भी होता है। वह इन खतरों से स्वतंत्रता 
की रक्षा का प्रयत्न करता है। सेबाइन ने लिखा है कि, “मिल को भय था कि स्वतंत्रता के 
लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की तरफ से नहीं अपितु ऐसे बहुमत की ओर से है जो नवीन 
विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को शंका की दृष्टि से देखता है 
और जो अपनी संख्या के बल पर उनको दबा देना चाहता है।”? मिल का विचार है कि बहुसंख्यक 
7. सेबाइन वही ए० - 665 
2. “Nine out often cracks may be harmless idiots, but the tenthe man may be 
useful to mankind than most of normal man put together." J. S. Mill 
3. सेबाइन वही, पृ0 - 666 
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वर्ग को अल्पसंख्यकों के दमन का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही वह मानता है कि बहुमत 
हमेशा सही नहीं होता। उसके अनुसार, “अपने विरोधियों पर शासकीय शक्ति के अतिरिक्त अन्य 
उपायों से अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वह अपने से विपरीत किसी भी 
व्यक्ति के निर्माण और विकास को रोक देता है और अपने ही तरीके से दूसरे सम्पूर्ण' चरित्रं 
को बनाने के लिए बाध्य करता है।”” र 

मिल का स्पष्ट मत है कि राज्य,समाज और बहुमत वर्ग को व्यक्ति के विचार एवं 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। वह कहता है कि 
बहुमत का अत्याचार जब वह शासकीय अधिकारों के माध्यम से प्रयुक्त होता है तो मौलिक रूप 
से और अधिक बर्बर एवं भयानक होता है- जब समाज ही आतातायी हो, तो उसके दुराचार 
के तरीके केवल उन्हीं कार्यों तक नियंत्रित नहीं रहते जिन कार्यों को वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
के द्वार कर सकते है-यदि वह किन्ही गलत मान्यताओं को प्रचलित कर देता है, तब उसका 
सामाजिक दुराचार विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दबावों से ज्यादा प्रबल होता है----व्यक्तियों के 
इस प्रकार के दबाव के अधिकार को, भले ही वह दबाव व्यक्तियों द्वारा स्वयं कार्यान्वित हो या 
उसका प्रयोग वे शासन के माध्यम से करें, मैं अस्वीकार्य समझता हूँ। 


कार्य करने की स्वतंत्रता 


विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का.पोषक मिल कार्य की स्वतंत्रता को उसके 
पूरक के रूप में मानता है। उसके अनुसार जब तक व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं 
प्राप्त होगी, तब तक विचारों का कोई अर्थ नहीं होगा। मिल का मत है कि कार्य की स्वतंत्रता 
के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्यक विकास असम्भव है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया 
में व्यक्ति की सहभागिता के लिए भी आवश्यक है कि उसे कार्य करने की स्वाधीनता प्राप्त हो। 
कार्य की स्वतंत्रता का जितना महत्व वैयक्तिकता की उन्नति के लिए है उतना ही सामुदायिक 
जीवन के विकास के लिए भी है। उसने कहा है कि यह मानवीय जीवन की प्रसन्नता का एक 
प्रमुख तत्व है और वही व्यक्ति एवं सामाजिक उन्नति का भी अनिवार्य तत्व है। मिल के अनुसार 
यदि व्यक्ति को भाषण, विचार एवं चिन्तन की स्वतंत्रता है तो उसे अपने विचार एवं समझ के 
अनुसार कार्य करने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सभी एक ही प्रधान तत्व के 
विभिन्न चरण हैं। उसके कार्य करने की स्वतंत्रता का निषेध किया जायेगा तो उसकी स्थिति एक 
ऐसी पक्षी की भाँति होगी जो उड़ने की चाह तो रखता है परन्तु उसके पंख उड़ते नहीं। इसी 
आधार पर उसने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कार्य की स्वतंत्रता का पक्ष पोषण 
किया है। 
यद्यपि मिल व्यक्ति के लिए कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है तथापि कतिपय 
सीमाओं एवं मर्यादाओं के साथ। वह विचार अभिव्यक्ति एवं कार्य की स्वतंत्रता में अन्तर करता 
है। उसका मत है कि व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनका प्रभाव समाज में अन्य 
व्यक्तियों पर भी पड़ता है। अतः दूसरों को हानि पहुँचाने वाले कार्य को करने से उसे रोकना 
उचित ही ह कार्य की, छ्तंत्रतमिएपेक्ष।और अफ़्मादित4रूप) सही दीम त्सकती । यह उसी 
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सीमा तक प्रदान की जा सकती है जिस सीमा तक वह समाज में अन्य व्यक्तियों की ऐसी ही 
स्वतंत्रता को बाधित न करे। इस सम्बन्ध में मिल के विचारों को उद्धृत करते हुए डेविडसन 
ने लिखा है कि, किसी व्यक्ति के लिए यह ठीक नहीं है कि वह स्वयं को दूसरों के लिए कष्टकारी 
बनाये। यदि वह स्वयं से सम्बन्ध रखने वाली बातों के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देता और स्वयं 
से सम्बन्धित विषयों में अपनी स्वेच्छा और निर्णय के अनरूप कार्य करता है तो जिन कारणों 
कें आधारों पर उसे अपनी स्वतंत्रता सम्मति रखनी चाहिए, वही कारण इस बात को भी प्रमाणित 
करते हैं कि उसे अपने विचारों को लागू करने की आज्ञा दी जानी चाहिए। 
कार्यों की स्वतंत्रता सम्बन्धी मिल के विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसने 
मानव जीवन के दो पक्ष माने हैं-वैयक्तिक पक्ष और सार्वजनिक पक्ष। इसी आधार पर वह मानव 
कार्यो को दो भागों में विभक्त करता है-- 
(12 -आत्म-विषयक कार्य (Self Regarding Action) 
(2) पर-विषयक कार्य (Others-Regarding Action) 
आत्म-विषयक कार्य व्यक्ति के निजी जीवन से सम्बन्धित हैं अर्थात्‌ ये व्यक्ति के वे 
कार्य हैं, जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर नही होता है। मिल के अनुसार व्यक्ति को स्वेच्छानुसार 
इन कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य को व्यक्ति के ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप 
का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों में आहार-विहार, सोना, पीना, कपड़े 
पहनना आदि कार्य आते हैं। मिल के विचार में मदिरापान और धूत क्रीड़ा भी व्यक्ति के आत्म 
विषयक कार्य क्षेत्र में आते हैं। मिल का मत है कि यदि व्यक्ति अपने आचरण एवं व्यवहार में 
मान्य प्रथाओं या रूढ़ियों का भी उल्लंघन करता है तो भी समाज या राज्य को उस पर प्रतिबन्ध 
नहीं लगाना चाहिए। 
पर-विषयक कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं, जिससे समाज एवं अन्य व्यक्ति भी प्रभावित 
होते हैं। इस प्रकार के कायों के सम्बन्ध में व्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादित होती है और राज्य एवं 
समाज द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। यथा- मदिरापान कर सड़क पर अशांति फैलाना, 
डकैती करना या इसी प्रकार के अन्य कार्य जिससे समाज में शांति एवं अव्यवस्था को खतरा 
पहुँचता है। वह लिखता है कि “वह प्रयोजन जिसके लिए एक सभ्य समाज के किसी सदस्य 
के विपरीत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यही है कि वह औरो को क्षति न पहुँचा सके। 
मिल के अनुसार मानवीय प्रकृति में विभिन्नता एवं उसकी अन्तःशक्तियों में विविधता 
होती है। यह आवश्यक नहीं है कि एक परिवेश यदि किसी व्यक्ति के अनुरूप है तो वह अन्य 
मनुष्यों के लिए भी अनुकूल हो। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अलग-अलग वातावरण 
की आवश्यकता होती है। अतः वह सभी मनुष्यों द्वारा एक ही तरह का जीवन व्यतीत करने 
को सामुदायिक जीवन की उन्नति के लिए अनावश्यक मानता है। उसका विचार है कि कार्य 
की स्वतंत्रता से मानव जीवन में विविधता एवं नवीनता आती है, जो सामाजिक विकास के लिए 
परम आवश्यक है। व्यक्ति के ऊपर समाज में प्रचलित मान्यताओं, रीति-रिवाजों एवं मूल्यों का 
प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता 
में बाधा उत्पन्न होती है। मिल के अनुसार जिस व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा और आचार 
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विचार नहीं होता, उसका अपना कोई व्यक्तित्व, उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार भाप के 
इंजन का अपना कोई चरित्र नहीं होता है। इस तरह मिल ने व्यक्ति के कार्यों की स्वतंत्रता का 
समर्थन तीन प्रमुख आधारों पर किया है-- 

(1) आत्मानुभूति द्वारा वैयक्तिक एवं चारित्रिक विकास 

(2) सामाजिक उत्थान और 

(3) नवीन प्रवृत्तियों की खोज। 


मानवीय स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की परिस्थितियाँ 


यद्यपि मिल व्यक्ति के विचार एवं अभिव्यक्ति तथा कार्य करने की स्वतंत्रता का प्रबल 
समर्थक था तथापि उसने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें मानव की स्वतंत्रता 
के लिए राज्य द्वारा व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ निम्नवत्‌ 

1. राज्य उस समय व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है,जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता 
का दुरूपयोग करता हुआ दूसरों की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न करे। 

2. यदि बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशांति के कारण राज्य एवं समाज की स्वतंत्रता को 
संकट उत्पन्न हो जाये तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के कुछ भाग का 
परित्याग करने के लिए विवश किया जा सकता है। 

3. जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अनुचित तरीके से करते हुए अपने कर्त्तव्य का 
निर्वहन न करे। 


मिल की स्वतंत्रता विषयक धारणा की आलोचना 


राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में मिल के स्वतंत्रता विषयक सिद्धान्त का अतिविशिष्ट 
स्थान एवं ऐतिहासिक महत्व है फिर भी अनेक दार्शनिक एवं मूलभूत त्रुटियों के आधार पर बार्कर, 
सेबाइन, डेविडसन एवं लिंडसे आदि विद्वान ने इसका तीव्र आलोचना की है। मिल के स्वतंत्रता 
विषयक विचारों पर प्रमुख आक्षेप निम्नवत्‌. हैं- 
1. नकारात्मक एवं काल्पनिक स्वतंत्रता- 
मिल का स्वतंत्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण नकारात्मक चिन्तन पर आधारित है। उसके 
विचार में प्रतिबन्धों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यह किसी भी रूप में सकारात्मक धारणा नहीं 
कही जा सकती। उसका चिन्तन इस तथ्य को उद्घाटित करता है कि मानव स्वतंत्रता और राज्य 
का नियंत्रण एक दूसरे के विरोधी हैं। इस तरह वह एक रिक्त और नकारात्मक स्वतंत्रता का 
दर्शन प्रस्तुत करता है। सेबाइन के अनुसार, मिल के स्वतंत्रता सिद्धान्त का कुल प्रभाव 
कुछ अनिश्चित और सम्भवतः नकारात्मकःहै। वह स्वतंत्रता के उस नैतिक मूल्य में विश्वास करता 
था जो प्रारम्भिक उदारवादी साहित्य में उपलब्ध नहीं था। तथापि, उसने स्वतंत्रता के आधार 
पर राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की किसी नयी नीति का निर्देश नहीं दिया। उसने व्यक्तिगत 
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से आती हैं। वह स्वतंत्रता की उन समस्याओं को भी नहीं समझ पाया जो इस प्रकार के समाज 
में श्रमिकों के समक्ष उपस्थित होती हैं।”' मिल के चिन्तन की एक बड़ी कमजोरी यह भी है 
कि वह स्वतंत्रता तथा उत्तदायित्व के सम्बन्धों की सच्चाई को समझने में असमर्थ रहा! 

स्वतंत्रता सम्बन्धी उसके दर्शन में व्यक्ति के अधिकारों की पूर्णतया अवहेलना की 
गयी है। उसने अन्य उपयोगितावादी विचारकों की भाँति ही मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों में 
कोई रुचि नहीं दिखाई। मिल के दर्शन में सकारात्मक एवं भावनात्मक स्वतंत्रता का लोप है। 
यदि हमें स्वतंत्रता को वास्तव में सार्थक रूप देना है तो इसके सकारात्मक पक्ष पर भी ध्यान 
देना होगा। कालान्तर में टी0 एच0 ग्रीन के दर्शन में स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू के दर्शन 
होते हैं। मिल की स्वतंत्रता के उपभोग की आदर्श स्थिति एक निर्जन स्थल ही हो सकता है 
क्योंकि उस सुनसान स्थान पर व्यक्ति के कार्यों को प्रतिबन्धित करने वाला कोई अन्य व्यक्ति 
नहीं होगा, परन्तु ऐसी स्वतंत्रता न तो कोई व्यक्ति पसन्द करेगा और न ही यह वांछनीय है। 
मिल की स्वतंत्रता सम्बन्धी अवधारणा पर आक्षेप करते हुए बार्कर ने लिखा है कि वह 
एक खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक या अमूर्त व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगम्बर था। 
व्यक्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में उसके पास कोई दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता 
की धारणा को कोई यथार्थवादी स्वरूप प्राप्त होता। वह समाज की कोई ऐसी पूर्ण कल्पना नहीं 
कर पाया, जिसमें राज्य और व्यक्ति का मिथ्या अन्तर स्वतंः विलुप्त हो जाता! 

2. व्यक्ति के कार्यो को आत्म-विषयक एवं पर-विषयक में विभक्त करना 
असम्भव तथा अव्यावहारिक- 

व्यक्ति के कार्यों को आत्म-विषयक और पर-विषयक दो भागों में विभक्त करने सम्बन्धी 
मिल की धारणा अनुचित, असम्भव और अव्यावहारिक है। सर्वप्रथम तो इस बात के निर्धारण 
में कठिनाई है कि व्यक्ति का कौन सा कार्य आत्म-विषयक है और कौन सा कार्य पर-विषयक। 
दूसरे इस विभाजन का अधिकार किसे होगा, व्यक्ति को अथवा राज्य को। पुनश्च यदि कार्य 
विभाजन के निश्चय में गतिरोध उत्पन्न होता है तो किसका मत निर्णायक होगा? आदि प्रश्नों 
पर मिल विचार नहीं करता! मिल के कार्य विभाजन के सिद्धान्त को सेबाइन ने बहुत 
ही बचकाना कार्य कहा हैं, क्योंकि जो कार्य केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और 
किसी को नहीं, वह सम्भवतः उस पर भी अधिक प्रभाव नही डालेगा। व्यक्ति का कोई भी कार्य 
ऐसा नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित न करता हो। वस्तुतः मिल 
की यह धारणा कि व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी हैं, युक्ति संगत नहीं है। बार्कर के अनुसार, 
“ब्यक्ति और समाज के विरोध की कल्पना के कारण उसका स्वतंत्रता विषयक विचार असंगत 
प्रतीत होता है।” 

3. सनकियों को स्वतंत्रता देना सार्वजनिक हित के विरूद्ध 

मिल का यह विचार कि सनकी और पागल व्यक्तियों को भी वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त 
होनी चाहिए, सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। मिल ने समाज में नवीनता 
एवं मौलिकता के लिए. सनकियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है किन्तु जैसा कि प्रोफेसर 
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मैक्कन ने कहा है, “सनकीपन व्यक्तित्व का विकार है अतः विकृति मासिकता वाले व्यक्तियों 
को स्वतंत्रता प्रदान करना सामाजिक हित की दृष्टि से ठीक नहीं है।” सम्भव है, सनकी और 
पागल व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए समाज एवं राष्ट्र के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न 
कर दें। डेविडसन के अनुसार,”सनकीपन विकृत मानसिकता और चारित्रिक निर्बलता का 
परिणाम है। अतएव इसे प्रोत्साहित करने की नहीं बल्कि दमन करने की आवश्यकता है।”” 
मिल ने ऐतिहासिक संदर्भो में सनकियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है और सुकरात तथा ईसा 
के उदाहरणों द्वार इसे प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः उसने इन दिव्य पुरुषों की 
परिस्थिति को समझने में भूल की है। सनकियों की स्थिति और समाज में उनकी महत्ता का उल्लेख 
करते इए सर लेस्ली स्टीफेन ने कहा है, “सनकी व्यक्ति लकड़ी के उस अस्तित्वहीन टुकड़े 
के सदृश्य हैं, जिनका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है।” 
4. अनावश्यक तर्क-वितर्क से अशांति एवं अव्यवस्था उत्पन्न होगी- 
मिल का कहना है कि बिना तर्क और विचार-विमर्श किए व्यक्ति को किसी बात 
को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में कुप्रवृत्तियों एवं कुप्रथाओं का जन्म होता 
है, परन्तु मिल यह नहीं समझ पाया कि अनावश्यक तर्क-वितर्क विद्वता का नहीं अपितु बुद्धिहीनता 
का परिचायक है। यदि तर्क बौद्धिक स्तर का है, तब तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु 
बिना मतलब का वाद-विवाद समय एवं शक्ति का ही अपव्यय है। इससे समाज का ही अहित 
होगा। अतः मिल की यह धारणा कि वाद-विवाद और तर्क-वितर्क के द्वारा सत्य का अन्वेषण 
किया जा सकता है, अनुचित, और असंगत प्रतीत होता है। इससे समाज में अशांति और अव्यवस्था 
ही उत्पन्न होगी। ् 
5. सामाजिक बुराइयों के निवारण में कानून की अपेक्षा अनुभव को महत्व देना 
असंगत है- 
मिल का यह कथन अव्यवहारिक एवं असंगत प्रतीत होता है कि सामाजिक बुराइयों 
को राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की अपेक्षा आत्मानुभूति द्वारा दूर करना अधिक उपयुक्त है। मिल 
ने मदिरा, चूत क्रीड़ा आदि व्यसनों को समाप्त करने में व्यक्तिगत अनुभवों को अधिक महत्व 
दिया है। उसके विचार में कानून द्वारा इन पर नियंत्रण करना उचित नहीं, किन्तु व्यक्तिगत अनुभव 
द्वारा इन विकारों को दूर करने का मार्ग अत्याधिक दुरूह एवं श्रमसाध्य है। यदि मिल के सुझावों 
को मान लिया जाय तो इन व्यसनों का उन्मूलन नहीं हो सकता। इन दु्गुणोँ के निवारण हेतु 
अत्यधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति (#1 ०७९) की आवश्यकता होती है और एक शराबी 
तथा जुआरी में अपेक्षित इच्छा शक्ति का अभाव होता है, अतः मिल का व्यक्तिगत अनुंभव का 
सुझाव अव्यावहारिक है। है 
6. राज्य एक अवगुण नहीं है- 
मिल के अनुसार राज्य एक अवगुण है अतः उसे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के केवल वे कार्य जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, के 
सम्बन्ध में ही राज्य को नियंत्रण का अधिकार होगा। मिल की इस धारणा को अधुनातन युग 


1. Davidson, 1086, P -155 लि 
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में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वर्तमान में राज्य का स्वरूप"एक जनकल्याणकारी संस्था 
के रूप में विकसित हो गया है। राज्य का कार्यक्षेत्र नित्यप्रति बढ़ंता जा रहा है। राज्य से व्यक्ति 
की अपेक्षायें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की आवश्यकता 
महसूस करने लगा है। वह स्वयं राज्य को अपने जीवन में. हस्तक्षेप करने लिए आमंत्रित करता 
है। वस्तुतः समाज में सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि 
राज्य जीवन का नियमन करे। राज्य और उसके कानून मानवीय स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि 
उसके पूरक होते हैं। अतः मिल की यह धारणा “राज्य एक अवगुण है, उचित नहीं है। 
7. समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है- 

मिल ने अपने चिन्तन में जहाँ स्वतंत्रता सा प्रबल समर्थन किया है, वही मानव के 
प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, किन्तु मानव कल्याण मात्र स्वतंत्रता से ही नहीं हो सकता। 
स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब व्यक्ति को समानता का अधिकार भी ग्राप्त हो। बिना समानता 
के स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। मिल आर्थिक क्षेत्र में विषमता की बत स्वीकार करते हुए 
मी समानता की उपेक्षा कर अपने दर्शन में विसंगति उत्पन्न करता है। बिना आर्थिक समानता 
के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। 

उपरोक्त कमियों के अतिरिक्त मिल के स्वतंत्रता विषयक सिद्धान्त में कुछ अन्य 
विसंगतियाँ भी है। मिल ने आविकसित लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर समाज 
के पिछड़े वर्ग के प्रति अन्याय किया है। बहुमत के अत्याचार को आनावश्यक आशंका के कारण 
उसने अल्पमत को बहुमत की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। मिल की यह धारणा भी सत्य 
नहीं है कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर पूर्ण अधिकार है। वह अपना 
हित-अहित स्वयं भली प्रकार सोच सकता है, क्योंकि सामाजिक संरचना की.जटिलता एवं व्यक्ति 
के समक्ष उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार की कठिनाइयों के कारण व्यक्ति सदैव अपने शुभ- 
अशुभ का विचार स्वयं नहीं कर पाता है। उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता 
होती है। 


मिल की स्वतंत्रता विषयक धारणा की महत्ता 


यद्यपि मिल की स्वतंत्रता विषयक धारणा की अनेक विद्वानों ने कटू आलोचना की 
है तथापि राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में उसके स्वतंत्रता सिद्धान्त का पर्याप्त महत्व है। उसका 
यह विचार कि स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति एवं समाज का सम्यक विकास नहीं हो सकता, 
आज भी महत्वपूर्ण है। मैक्सी के अनुसार, "राजनीतिक साहित्य के विकास में विचार अभिव्यक्ति 
की स्वाधीनता पर लिखा गया उसका निबन्ध इस विषय पर प्राप्त सर्वोत्तकृष्ट निबन्थो में से 
एक है। इसमें वहीं उत्कृष्ट भावनायें व्यक्त की गयी हैं जिनका समर्थन मिल्टन, स्पिनोजा, वाल्टेयर, 
रूसो, पेन, जेफरसन तथा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक अन्य विद्वानों ने किया 


है | १2 
बेन्थम तथा अन्य उपयोगितावादी विचारकों द्वारा स्वतंत्रता की घोर उपेक्षा की गयी 
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थी, किन्त स्वतंत्रता के सम्बन्ध में मिल के विचार उपयोगितावादियों से सर्वथा भिन्न हैं। वह 
आदर्शवाद की इस मान्यता का भी विरोध करता है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। उसके 
अनुसार व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि राज्य व्यक्ति के जीवन 
में कम से कम हस्तक्षेप करे। सेबाइन के अनुसार, “मिल की स्वतंत्रता का महत्व इसलिए 
नहीं है कि वह किसी भौतिक स्वार्थ को सिद्ध करती है, बल्कि उसका महत्व इस कारण है 
कि वह उत्तरदायी मनुष्य की एक सहज और स्वाभाविक आस्था है।” 
मिल की स्वतंत्रता को बार्कर ने एक काल्पनिक, खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता 
कह कर उसकी आलोचना की है, किन्तु बार्कर के इस आरोप को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। वस्तुतः मिल का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का सम्पूर्ण विकास करना है। अतः उसने 
कहा कि राज्य व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। जहाँ तक व्यक्ति के पर-विषयक कार्यो 
का सम्बन्ध है, मिल राज्य के नियंत्रण को स्वीकार करता है। इस सम्बन्ध में लिण्डसे ने लिखा 
है, “मिल ने जिस स्वतंत्रता को स्वीकार किया वह नकारात्मक नहीं, अपितु एक बहुत बड़ा 
सकारात्मक आदर्श है। मिल की नाराजगी राज्य तथा उसकी संरचना से नहीं है, बल्कि उसमें 
रहने वाले व्यक्तियों की दीन-हीन दशा और असहिष्णुता की भावना से है। वह एक ऐसे राज्य 
की इच्छा करता है जिसमें व्यक्ति की महत्ता हो तथा जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व एवं विविधता 
पर गौरवान्वित हो सके और स्वयं के तथा दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान कर सके!” 

. सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि मिल के स्वतंत्रता विषयक सिद्धान्त में 
कुछ असंगतियाँ तथा व्यावहारिक तरुटियाँ है तथापि राजदर्शन के इतिहास में यह मूल्यवान तथा 
क्रांतिकारी विचार है। वेपर ने लिखा है, “स्वतंत्रता का सुरक्षा सम्बन्धी मिल का विचार यद्यपि 
सबल तथा मूल्यवान है तो भी यह सभी प्रकार की आशंकाओं को दूर करने में असफल रहा। 
17वीं शताब्दी में जिस समस्या को सुलझाने का प्रयास मिल्टन ने किया, उसके सम्बन्ध में मिल 
प्रायः मौन ही रहता है।'” 


मिल की राज्य विषयक धारणा 


1860 ई में प्रकाशित मिल की प्रसिद्ध रचना 'प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार' 
में उसकी राज्य सम्बन्धी धारणा का उल्लेख मिलता है। प्लेटो, अरस्तू और रूसो की भाँति 
ही मिल ने भी समाज की महत्ता का प्रतिपादन किया है। डनिंग के अनुसार, “मिल ने अपने 
चिन्तन में राज्य के लिए 'समाज' शब्द का प्रयोग किया है।”' उपयोगिताबाद में उसके द्वारा 
किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप उसकी राज्य विषयक धारणा में भी अनेक परिवर्तन हुए। 
चेपर के अनुसार, मिल के राज्य का आधार इच्छा है न कि व्यक्तिगत स्वार्थ। वह बेन्थम के 
मत के विपरीत यह घोषित करता है कि राज्य के यांत्रिक सिद्धान्त, यदि मानव इच्छा अथवा 

मानव व्यक्तित्व को साथ लेकर नहीं चलते, तो वे मूल रूप से अधूरे हैं 
जहाँ तक राज्य के उद्धव एवं विकास का प्रश्‍न है, इस सम्बन्ध में सामान्यतया दो 
विचारधाराये प्रचलित रही हैं। एक विचारधारा के अनुसार राज्य तथा अन्य संवास नैसर्गिक अथवा 
1. Dunning, Ibid, P -236 
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स्वाभाविक विकास का परिणाम हें जबकि दूसरी विचारधारा की मान्यता है कि राज्य मानवीय 
विवेक द्वारा निर्मित संगठन है। मिल न तो हॉब्स, लॉक और रूसो की भाँति राज्य को मानवकृत 
संस्था मानता है और न ही अरस्तू की भाँति प्राकृतिक संस्था। वह दोनों के बीच के मार्ग का 
अनुसरण करता है। उसका विचार है कि यद्यपि राज्य विकास का परिणाम है तथापि यह विकास 
मानवीय प्रयत्नं के फलस्वरूप ही हुआ है। राज्य की प्रकृति को मानव की राजनीतिक चेतना 
और क्रियाकलापों ने पुष्पित एवं पल्लवित किया है। बह कहता है कि, “यद्यपि राज्य नैसर्गिक 
है तथापि उसका विकास वृक्षों की भाँति नहीं हुआ है, जिसे एक बार लगा देने के उपरान्त 
व्यक्ति के सोते रहने पर भी वे विकसित होते रहते हैं। राज्य का स्वरूप हर स्तर पर उसी प्रकार 
का होता है, जैसा व्यक्ति उसे प्रदान करता है!” 

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में मिल का चिन्तन व्यक्तिवादी है यद्यपि वह कुछ सीमा 
तक समाजवाद की ओर भी झुका हुआ है। उसने बेन्थम के विपरीत राज्य को सकारात्मक स्वरूप 
प्रदान किया है। एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में मिल मानता है कि राज्य को व्यक्ति के व्यक्तिगत 
जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परन्तु साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति 
के पर-विषण्क कार्यो में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार मिल ने राज्य को 
एक आवश्यक बुराई मानते हुए उसके कार्यक्षेत्र को सीमित किया है। उसके अनुसार राज्य का 
प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक, चारित्रिक और मानसिक गुणों का विकास करना है। राज्य को 
ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसमें व्यक्ति और समाज का विकास हो सके। 

मिल के अनुसार राज्य को आर्थिक जीवन का नियमन करना चाहिए। श्रमिकों की 
दशा सुधारने के लिए उद्योंग-धन्धों पर राज्य के नियंत्रण को वह स्वीकार करता है। भू-सम्पदा, 
कल-कारखानों और बौद्धिक क्षमता पर एकाधिकार का वह विरोधी है। मिल की यह घारणा 
प्रदर्शित करती है कि समाज के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति है यद्यपि वह समाजवादी नहीं 
अपितु एक व्यक्तिवादी विचारक ही बना रहा। मिल राज्य के तीन प्रमुख कार्य का उल्लेख करता 
है प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए न्यायालयों 
की स्थापना करना। सेबाइन के अनुसार, “राज्य का कार्य नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक 
है। विधि के द्वार अवसरों का सृजन, उनका विकास और समानता की स्थापना की जा सकती 
है। उसकी सीमाओं का आधार केवल यही हो सकता है कि वह इस प्रकार के अवसर उत्पन्न 
करे जिनसे व्यक्ति अधिक मानवोचित जीवन व्यतीत कर सके और उन्हें विवशता से मुक्ति मिल 
सके, कहाँ तक दे सकता है, उसके पास इसके लिए कहाँ तक साधन हैं।”' 


शासन विषयक धारणा 


सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था- 

मिल के अनुसार सर्वोत्तम शासन व्यवस्था वह है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वागीण 
विकास हो सके। राज्य का प्रमुख लक्ष्य मानवीय व्यक्तित्व के विकास हेतु आदर्श दशाओं का 
निर्माण करना है, अतएव शासन को चाहिए कि वह राज्य के इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक 


7.सेबाइन, वही, १० - 671. 
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के रूप में कार्य करे। मिल की धारणा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सर्वाधिक कुशल सरकार 
सर्वश्रेष्ठ सरकार हो। उसके अनुसार सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था वह है जो समुचित राजनीतिक शिक्षा 
द्वारा शासितों में नागरिक गुणों का विकास करे तथा इनमें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति 
जागरूकता पैदा करे। शासन की उत्तमता का मापदण्ड निर्धारित करते हुए वह कहता है कि 
“शासन का सर्वोत्तम रूप वह है जिसमें सम्पूर्ण जनता की सरकार में भागीदारी हो। प्रभुत्व शक्ति 
के प्रयोग का अधिकार समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त हो और प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक 
कार्यों को व्यक्तिगत रूप से करके, वास्तव में सामाजिक कार्या में भाग ले।” मात्र प्रशासनिक 
कार्या में सफलता ही एक श्रेष्ठ शासन की कसौटी नहीं हो सकता। इसी आधार पर वह 
अधिनायकवादी शासन-व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि इसमें प्रशासन पर एक वर्ग विशेष 
का प्रभुत्व होता है। इस प्रकार के शासन में चाहे जितनी प्रशासनिक दक्षता एवं निपुणता हो, 
इसमें जनसामान्य को शासन में भागीदारी कर अपने बौद्धिक एवं नैतिक गुणों के विकास की 
सम्भावना नहीं रहती। 
मिल शासन के कार्या में व्यक्ति की भागीदारी का प्रबल समर्थक है। इस सम्बन्ध में 
वह यहाँ तक कहता है कि एक हितकारी स्वेच्छाचारी शासन (३९॥९४०।९॥। Despotism) की 
अपेक्षा एक अपकारी स्वेच्छाचारी शासन (१\/९।९४०।९॥ ९5०७०) ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 
इसमें व्याक्ति के पास यह अवसर होता है कि वह स्वेच्छाचारी शासन का विरोध करते हुए 
सामाजिक मामलों में भाग ले सके, जिससे व्यक्ति के अन्दर उत्तरदायित्व की भावना का विकास 
हो सके। मिल ने ब्रोन्टियर आब्रेन (7०7९77९ 0७7९/7) का समर्थन करते हुए लिखा है, 
“धोखेबाज लोग आप को यह बतायेगें कि आपके सम्पत्तिहीन होने के कारण ही आप 
प्रतिनिधित्वहीन हैं। इसके विपरीत मै यह कहता हूँ कि आप प्रतिनिधित्वहीन होने के कारण ही 
सम्पत्तिहीन हैं।”! इस तरह मिल मानता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती 
है। स्वतंत्रता से समृद्धि प्रप्त होती है, जिससे व्यक्तिं सुखी एवं प्रसन्नचित रहता है। 
यद्यपि मिल ने लोकतंत्र को एक आदर्श शासन माना है तथापि उसने सभी समाजों 
के लिए इसे श्रेष्ठ शासन मानने से इन्कार किया है। उसका कहना है कि जिस समाज में नागरिक 
उदासीन, अशिक्षित और अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति निष्क्रिय होते है, वहाँ लोकतंत्र 
उपयुक्त शासन नहीं हो सकता है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में हितकारी स्वेच्छाचारी शासन 
ही उचित हो सकता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि ऐसी परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त करने 
के बाद वहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना ही की जानी चाहिए। यहाँ उसके विचार बेन्थम के विचारों 
से नहीं मिलते। बेन्थम ने अपने विचारों को सार्वभौम माना था, जबकि मिल की धारणा है कि 
परिस्थितियों के अनुसार शासन-व्यवस्थायें भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। लोकतंत्र का आधार 
सबल एवं प्रबुद्ध जनमत होता है। यदि जनमत शिक्षित एवं समझदार है तो लोकतंत्र से उत्तम 
कोई अन्य शासन-प्रणाली नहीं हो सकती। इस प्रकार मिल यह मानता है कि लोकतंत्र ही वह 
शासन व्यवस्था है जो व्यक्ति के अन्दर देशभक्ति की भावना का संचार करती है, उसके मानसिक 
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एवं चारित्रिक गुंणों का विकास करती हे, सामाजिक कार्या के प्रति जागरूक करती है तथा कर्तव्य 
भावना का बोध कराती है। 

वस्तुतः मिल एक सच्चा लोकतंत्रवादी था। उसकी मान्यता है कि जिस परिवेश में 
लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है वहाँ लोकतंत्र से उत्कृष्ट अन्य कोई सरकार नहीं हो सकती। 
बेन्थम की ही भाँति वह स्वीकार करता है कि मानवीय स्वार्थ की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह 
अपने हितों का स्वयं सबसे बड़ा रक्षक है। व्यक्ति के अधिकार और उसके हितों की रक्षा का 
सर्वश्रेष्ठ साधन लोकतांत्रिक शासन ही है। लोकतंत्र श्रेष्ठ शासन इसलिए नहीं है कि इसमें व्यक्ति 
को अधिकतम सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि वह इसलिए श्रेछ है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व 
के सभी पक्षां का सर्वोत्तम विकास होता है। लोकतंत्र का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसमें 
जनता शासक के प्रत्येक कार्य पर दृष्टि रखती है। यदि शासन जनहित के विरूद्ध कोई कार्य 
करता है तो उसे जन सामान्य के विरोध का सामना करना पड़ता है। मिल के विचारों को उद्घृत 
करते हुए चेपर ने लिखा है, “प्राकृतिक प्राणी के लिए साँस का जितना अधिक महत्व है, उतना 
ही अधिक महत्व राजनीतिक प्राणी के लिए मतदान के अधिकार का है। सम्पूर्ण राजदर्शन के 
इतिहास में मताधिकार सम्बन्धी उससे उत्तम विचार अन्य किसी भी विद्वान के नहीं है।”! समाज 
में नारियों के हितों की रक्षा एवं सभी वयस्क ख्रियों और पुरूषों के लिए मतदान के अधिकार 
की उसने वकालत की। यद्यपि वह लोकतंत्र में बहुमत के अनावश्यक दबाव, व्यवस्थापिका के 
हस्तक्षेप, स्वतंत्रता की भावना के लोप, मानव की स्वार्थपरता तथा बहुमत के अत्याचार आदि 
के प्रति आशंका एवं निराशा व्यक्त करता है; फिर भी वह लोकतंत्रवादी था और लोकतंत्र को 
ही प्रचलित अन्य सभी प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ मानता है। वह इंग्लैण्ड के 
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प्रतिनिध्यात्मक शासन, 2/1950 

ऐतिहासिक साक्ष्यो के आधारों पर मिल ने लोकतंत्र को आदर्श शासन-व्यवस्था माना 
है, परन्तु उसके अनुसार अधुनातन विशाल राष्ट्रीय राज्यों में शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप 
से सभी नागरिकों की भागीदारी सम्भव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक शासन 
ही श्रेष्ठ शासन हो सकता है। इस सम्बन्ध में वह कहता है कि “मात्र वही सरकार सामाजिक 
राज्य होने की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है जिसमें सम्पूर्ण जनता की भागीदारी 
हो, परन्तु सामाजिक कार्यों में से कुछ को छोड़कर सभी में सम्पूर्ण जनता भाग नहीं ले सकती, 
अतः प्रतिनिध्यात्मक शासन ही आदर्श तरीके का पूर्ण शासन होना चाहिए” प्रतिनिध्यात्मक 


"1. वेपर, वही, प० - 81 ४ 

2. "The only Government which can fully satisfy all the exigencies of the 
social state is one in which whole people partcipater_™ But since all can 
not-~participate in any but some very minor portions of the public 
business, it follows that the ideal type of ८ perfect government must be 
renreventative.” J. 3. Mill. 
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शासन के विषय में वह लिखता है, (अतिनिध्यात्मक शासन का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था 
से है जिसमें सम्पूर्ण जनता या उसका अधिकांश भाग शासन को अन्तिम सत्ता का प्रयोग अपने 
द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है1”7 

यद्यपि मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन को सर्वाधिक उपयुक्त शासन-प्रणाली माना है 
तथापि उसे व्यक्ति के जीवन में अधिक हस्तक्षेप कर उसे निर्बल बना देने की अनुमति नहीं देता 
है। उसकी मान्यता है कि व्यक्ति ही राज्य का आधार और उसकी शक्ति है, अतः यदि व्यक्ति 
ही शक्तिहीन हो जायेगा तो राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। प्रतिनिध्यात्मक शासन का प्रबल 
समर्थक होते हुए भी मिल उसके अवगुणों एवं कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता था। अपनी 
रचना अतिनिध्यात्मक शासन पर विचार' में मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन की कठिनाइयों के 
उपचार सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत किये हैं; जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते 
इ— 

प्रतिनिध्यात्मक शासन की समस्यायें एवं उनका उपचार 


1. बहुमत के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा- 
अतिनिध्यात्मक शासन को एक सर्वोत्तम शासन मानते हुए भी मिल को भय था कि 
व्यवहार में यह “सभी का और सभी के लिए शासन' न होकर “बहुसंख्यक का और बहुसंख्यक 
के लिए शासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिणामस्वरूप बहुसंख्यक का अधिनायकवाद 
स्थापित हो जाने के कारण अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनका हित प्रभावित होता है। 
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हो सके तथा प्रतिनिधि सभाओं में उनकी भागीदारी हो; इसके 
लिए मिल ने प्रमुख रूप से दो उपाय सुझायें हैं-- 


निर्वाचन की बहुमत प्रणाली दोषपूर्ण एवं अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे उन मतदाताओं का प्रतिनिधित्व 
नहीं हो पाता जिन्होंने पराजित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया होता है। अपनी संख्या के 
बल पर बहुमत वर्ग व्यवस्थापिका सभा में अधिक सीटें जीतकर शासन पर कब्जा कर लेता 


क ‘The Meaning of representative §0vernment is that the whole people, or 
Some numerous portion of them, exercise through deputies periodically 
efecied by them selves, the ultimate controlling power" - J. & Mill 
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प्रदान करने के उद्देश्य से मिल ने हेयर द्वारा प्रतिपादित आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का समर्थन 
किया है। 

01) व्यवस्थापिका में निर्दलीय सदस्यों की व्यवस्था- अल्पसंख्यकों के हितों 
की रक्षा के लिए मिल द्वारा सुझाव यह था कि विधान सभाओं में कुछ निर्दलीय सदस्यों की 
व्यवस्था होनी चाहिए। ये सदस्य किसी राजनीतिक दल और उसकी विचारधारा से आबद्ध नहीं 
होते हैं, उनका स्वतंत्र विचार और उच्च आदर्श होता है। ये उच्च कोटि के लेखक, विचारक, 
सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। ऐसे 
सदस्य दलीय एवं वर्गीय भावना से ऊपर उठकर समाज के सभी व्यक्तियों एवं वर्गों के मध्य 
समन्वय कायम करते हैं। संसद में विधि के निर्माण के समय इन सदस्यों द्वारा वर्गहित के स्थान 
पर सर्वहित की बात की जाती है। परिणामस्वरूप जनहित के विरुद्ध विधियों का निर्माण नहीं 
हो पाता है। साथ ही इनकी बौद्धिक क्षमता और विशेषज्ञता का लाभ सम्पूर्ण समाज को मिलता 
है। 

2. मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण- 

मतदान का अधिकार व्यक्ति का एक पवित्र एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है 
जिसका उपयोग कर व्यक्ति शासन में सहभागिता करता है। यद्यपि मिल सभी वयस्क स्री एवं 
पुरूषों को मतदान का अधिकार प्रदान किए जाने का समर्थक है तथापि वह लोकतंत्र को अधिक 
सबल एवं सुदृढ़ बनाने हेतु मतदाताओं के लिए दो प्रकार की योग्यताओं का निर्धारण करता 

0) शिक्षा विषयक योग्यता- मिल का विचार है कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा 
खतरा अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्तियों से है, क्योंकि समाज में इनकी संख्या अधिक है और 
निर्वाचन की बहुमत प्रणाली के कारण शासन पर ऐसे ही निरक्षर और मूर्ख व्यक्तियों का अधिकार 
हो जायेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाताओं की योग्यता में बृद्धि को वह आवश्यक मानता 
है। उसके अनुसार मतदान से पूर्व मतदाताओं की योग्यता की जाँच की जानी चाहिए और अशिक्षित 
व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। उसका कहना था कि “मै इस बात 
से कदापि सहमतं नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति बिना लिखने-पढ़ने और गणित के साधारण प्रश्‍न हल 
करने की योग्यता प्राप्त किये ही मतदान का अधिकार प्राप्त करे। मताधिकार को सार्वजनिक 
बनाने से पूर्व सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जानी चाहिए? इस सम्बन्ध 
में वह सुझाव देता है कि शासन द्वारा निःशुल्क अथवा बहुत ही अल्प शुल्क पर जिसे गरीब 
व्यक्ति भी दे सकें; सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

() सम्पत्ति विषयक योग्यता- शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त मिल मताधिकार 
के लिए सम्पत्ति विषयक योग्यता को भी आवश्यक मानता है। उसके अनुसार सम्पत्तिहीन व्यक्तियों 
की अपेक्षा सम्पत्तिधारक व्यक्ति अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं। वह मताधिकार को 
पम्पत्तिधारक व्यक्तियों तक सीमित रखने का समर्थक था। उसकी धारणा है कि “लोकतंत्र के 
रक्षार्थ यह आवश्यक है कि कर का निर्धारण करने वाली विधानसभाओं के निर्वाचन में उन 
व्यक्तियों की ही सहभागिता हो; जो स्वयं करदाता हों। ऐसे व्यक्ति जो करदाता नहीं होते, उन्हे 
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यदि दूसरे व्यक्तियों की सम्पत्ति पर कर निर्धारण का अधिकार दिया जाता है तो सम्भव है कि 
वे आर्थिक मामलों में अपव्ययी और कोई बचत करने वाले न हों। 


3. सार्वजनिक मतदान व्यवस्था- 
मिल तत्कालीन समय में प्रचलित गुप्त मतदान प्रणाली (५९४९१ 8110) का विरोध 


करता है। उसके अनुसार मतदान करना व्यक्ति का पुनीत कर्त्तव्य है, अतः उसका प्रयोग अत्यधिक 
बुद्धिमत्ता एवं संमझदारीपूर्वक किया जाना चाहिए। वह बेन्थम और अपने पिता जेम्स मिल की 
भाँति गुप्त मतदान का नहीं बल्कि मान्टेस्क्यू की भाँति सार्वजनिक मत अथवा प्रकट मतदान 
(Open 881101) का समर्थक है। वह कहता है कि मतदान व्यक्ति का सार्वजनिक दायित्व है, 
अतः इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से जनता के समक्ष उसकी आलोचना को सहते हुए करनां 
चाहिए। गुप्त मतदान से बेइमानी और भ्रष्टाचार में बृद्धि होती है, इसलिए मतदान में गोपनीयता 
किसी चोरी छुपे किये गए अनैतिक और अनुचित कार्य के समान है। इससे सार्वजनिक हित 
की पूर्ति नहीं होगी। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता, जनहित, धोखेबाजी और बेइमानी तथा 
भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से मिल मुक्त या सार्वजनिक मतदान का समर्थन करता है। 
4: बहुल मताधिकार- 
मिल समानता के आधार पर अपनायी गयी एकल मतदान (Single Ballo!) अर्थात्‌ 
'एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धान्त को लोकतंत्र के लिए संकट मानता है। उसके अनुसार समाज 
में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ व्यक्ति अधिक शिक्षित, समझदार और उत्कृष्ट गुण 
बाले होते हैं,अतः गुणात्मक दृष्टि से अधिक बुद्धिमान लोगों के लिए 'एक व्यक्ति एक मतः के 
स्थान पर “एक व्यक्ति अनेक मत के सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। मिल इसे बहुल या गुणात्मक 
मतदान (Plural or weighted 881101) की संज्ञा देता है। बहुल मतदान का आधार व्यक्ति 
की बौद्धिक व नैतिक योग्यता होनी चाहिए। वेपर के अनुसार, “भ्रजातंत्र की रक्षा और उच्च 
कोटि के नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि जन सामान्य सच्चे. और झूठे लोकतंत्र के भेद को 
समझे। संख्या पर आधारित लोकतंत्र झूठा होता है जिसमें 'एक व्यक्ति एक के लिए” का सिद्धान्त 
अपनाया जाता है। इससे गुण और प्रतिभा के मध्य का भेद करना असम्भव हो जाता है। एक 
व्यक्ति या एक मत को मानने वाले सिद्धान्त का पालन करने का परिणाम कम शिक्षित व्यक्तियों 
की सरकार होगी।” बहुल मताधिकार के फलस्वरूप शिक्षित लोगों का ही शासन पर एकाधिकार 
न स्थापित हो जाये, इस सम्बन्ध में मिल का विचार था कि समाज में ऐसे दरिद्रतम व्यक्ति को 
भी मतों की यह बहुसंख्या दी जाय,जो अपने को बौद्धिक रूप से योग्य प्रमाणित कर दे। 
(्टॅश्नर्यो के लिए मताधिकार की व्यवस्था-, 
तत्कालीन ब्रिटिश समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति से मिल बहुत चिन्तित हुआ। 
महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उसने ब्रिटिश संसद के अन्दर और बाहर अनेक प्रयत्न 
किए। 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक “नारी की पराधीनता” (ऊप एल्रामदह दी दसह) में 
उसने स्त्रियों के अधिकारों तथा स्त्री-पुरूष समानता के सम्बन्ध में आवाज बुलन्द की। उसके 
समय में ब्रिटेन में महिलाओं के लिए प्रगति के मार्ग लगभग बन्द थे उन्हें किसी प्रकार का 
राजनीतिक और सामाजिक अधिकार नहीं प्राप्त था। उनका एक मात्र अधिकार विवाह कर सन्तान 
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पैदा करना था। समाज में प्रचलित रीति-रिवाज और परम्पराओं के बन्धन में वे पूरी तरह आबद्ध 
थीं। उनकी स्थिति अपने पतियों की सेविका के रूप में थी। उन्हें अयोग्य एवं अक्षम घोषित । 
कर दिया गया था। मिल का विश्वास था कि ख्नियों के. पिछड़ेपन का कारण सदियों से उनकी | 
दासता है न कि उनमें मानसिक व शारीरिक क्षमता का अभाव। वह कहता है कि खरी का पुरूष 
की दासता में रहने का सिद्धान्त नितान्त अनर्गल एवं अनुचित है। यह मानव समाज की उन्नति ._ 
में बाधक है। उसके अनुसार यदि रियो को पुरूषों के समान अधिकार दिये जायें तो वे जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता एवं योग्यता स्वतः प्रमाणित कर देगीं। 

मिल ख्ियों को इस दयनीय दशा से मुक्ति दिलाना चाहता था। उसने पुरुषों के समान 
ही ख्नियों को स्वतंत्रता दिये जाने का समर्थन किया। चेपर के अनुसार, ”” मिल का ध्यान नारी 
समाज की यातना की ओर भी था! ख्नियों के हित के लिए संसद में सर्वप्रथम उसने ही आवाज 
उठाई थी।” उसका विचार था कि ख्नियों को पुरूषों के समान ही उच्च शिक्षा और सार्वजनिक 
पदों पर कार्य करने कां अवसर मिलना चाहिए। उसने ख्नियों के लिए भी पुरूषों के समान ही 
मतदान के अधिकार का प्रबल समर्थन किया। उसके अनुसार, “सामाजिक जीवन के क्षेत्र में 
स्त्रियों के पदार्पण से जनसाधारण के सामान्य विश्वासों और भावनाओं पर श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा 
और ख्रियों की बौद्धिक क्षमताओं का लाभ समाज को प्राप्त होगा।”” उसकी मान्यता है कि जहाँ 
तक राजनीतिक अधिकारों का प्रश्‍न है, इस सम्बन्ध में लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं 
होना चाहिए। यदि खी और पुरूष के मध्य कोई भेद है भी; तो इसके आधार पर पुरूषों की 
अपेक्षा ख्नियों को मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योकि शारीरिक दृष्टि से पुरूष की 
तुलना में निर्बल होने के कारण उन्हें अपनी रक्षा के लिए विधि और समाज पर अधिक निर्भर 
रहना पड़ता है। 

मिल के उपर्युक्त विचारों पर सम्भवतया उनकी मित्र और पत्नी श्रीमती टेलर का प्रभाव 
था। जो भी हो, मिल ने उत्कर्ष और सुरक्षा दोनों ही आधार पर ख्नियों के मताधिकार का उग्र 
समर्थन किया। मिल के इन विचारों का तत्कालीन ब्रिटिश समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 
डेविइसन के अनुसार, “इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज ब्रिटेन में नारियों को उच्च 
शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त हें, उसका श्रेय मिल द्वारा ख्नियों 
के अधिकारों का समर्थन और उसके नेतृत्व को है।” 

6. लोकतंत्र एवं प्रशासनिक कुशलता में सामन्जस्य स्थापित करना- 

प्रतिनिधि शासन का समर्थक होते हुए भी मिल प्रतिनिधियों की योग्यता के विषय में 
संशकित था। अपने अनुभव के आधार पर वह .इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जनप्रतिनिधि 
शासन करने योग्य नहीं होते हैं। वह प्रशासनिक कुशलता के साथ-साथ लोकतंत्र को भी सुदृढ़ 
करना चाहता था। इसके लिए उसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हे सर्वप्रथम उसने व्यवस्थापिका 
के कार्यक्षेत्र के विषय में विचार व्यक्त किया है। उसकी धारणा है कि व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र 
सीमित होना चाहिए! व्यवस्थापिका का कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि इस कार्य के लिए 
आवश्यक योग्यता का उसमें अभाव है। संसद का कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना, उसके 
कार्यों का प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करना, शासन द्राण जनहित के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों 
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की समीक्षा करना एवं उसके औचित्य की प्रमाणित करना, विश्वासघाती अधिकारियों को पदच्युत 
करना और उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करना तथा जन शिकायतों पर वाद-विवाद एवं विचार- 
विमर्श करना है। द्वितीय सुझाव विधि निर्माण की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। मिल का विश्वास 
है कि कानून बनाने का कार्य इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। 
इसके लिए वह एक 'विधि आयोग” के निर्माण का परामर्श देता है। यह आयोग कानून के प्रालेख 
को तैयार कर स्वीकृति हेतु संसद के पास भेजेगा। संसद को यह अधिकार होगा कि वह इस 
प्रालेख को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे, परन्तु उसे इसमें किसी प्रकार का संशोधन 
प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं होगा। फिर भी, जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि मिल का 
मत था कि राज्य को कम से कम कानून बनानां चाहिए, क्योंकि कानून व्यक्ति की व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता को सीमित करते हें तथा इससे नौकरशाही के अधिकार में बृद्धि होती है। 
मिल द्वारा तीसरा सुझाव यह दिया गया कि उच्च सदन का संगठन इस प्रकार किया 
जाय कि उसमें ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व हो सके जिन्हें निम्न सदन में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त 
हो पाया हो। उच्च सदन का दायित्व निम्न सदन की कमियों को प्रकाश में लाकर उसकी निरंकुशता 
पर नियंत्रण रखना है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से वह उच्च सदेन को उपयोगी मानता है, परन्तु 
उसकी संरचना के सम्बन्ध में सुधार पर बल देता है। मिल द्वारा दिया गया चौथा सुझाव सांसदों 
के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में है। उसका विचार है कि प्रतिनिधित्व का आधार सार्वजनिक 
सेवा-भाव होना चाहिए, अतः संसद के सदस्यों को वेतन तथा भत्ते नहीं दिया जाना चाहिए। 
यदि सांसदों के लिए वेतन की व्यवस्था कर दी जाती है तो संसद की तरफ सेवा-भाव रखने 
वाले व्यक्तियों की अपेक्षा व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग आकर्षित होने लगेंगे और संसद जनसेवी 
प्रतिनिधियों से वंचित रह जायेगी। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं होगी। 
स्पष्ट है कि मिल लोकतंत्र एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता में सामन्जस्य स्थापित करना 
चाहता है। जहाँ एक तरफ वह कुशलता एवं सक्षम प्रशासन पर बल देता है,वहीं दूसरी तरफ 
जनता की आलोचनाओं को भी आमंत्रित करता है। यही कारण है कि वह प्रधानमंत्री और अन्य 
मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार संसद को सौपता है तथा लोकसेवकों को मंत्रियों के नियंत्रण 
में रखने का परामर्श देता है। वस्तुतः वह एक स्वस्थ लोकतंत्र एवं कार्यकुशल प्रशासन का सम्मिश्रण 
करता है। उसका कथन है कि प्रतिनिधि संस्थाओं के कार्यों को इन विवेकपूर्ण मर्यादाओं के अधीन 
रखकर ही एक जनप्रिय नियंत्रण का लाभ तथा उतने ही महत्वपूर्ण दक्ष विधायन एवं प्रशासन 
की भी प्राप्ति की जा सकती है। इन दोनों को सम्मिलित करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय नहीं है कि नियंत्रण एवं आलोचना के पद को वास्तविक प्रशासन के पद से पृथक रखा 
जाय। प्रथम को जनप्रतिनिधियों को सौंप दिया जाय और द्वितीय को राष्ट्र के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी 
विशेषज्ञता एवं दक्षता आप्त कुछ व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाय। 


प्रतिनिधि विषयक विचार 
मिल का विचार है कि प्रतिनिधि मात्र जनता का प्रत्यायुक्त (0122416) ही नहीं होता, 
बल्कि वह एक स्वतंत्र मार्ग निदेशक होता है। इस सम्बन्ध में उसके विचार बर्क से मिलते हैं। 
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उसका मत है कि प्रतिनिधि एक शिक्षाप्रद: शक्ति होता है। यद्यपि वह एक क्षेत्रविशेष की जनता 
द्वारा निर्वाचित होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल अपने क्षेत्र के हितों के लिए 

' ही कार्य करे। वह एक राष्ट्रीय संस्था का सदस्य होता है। उसे स्थानीय हितों की तुलना में राष्ट्रीय 
महत्व के प्रश्नों पर अधिक निर्भीकता से विचार व्यक्त करना चाहिए, यदि राष्ट्रीय स्तर की अधिक 
महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर की कम महत्वपूर्ण समस्याओं को छोड़ना भी पड़े 


तो उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मामले स्थानीय मामलों की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण होते हैं। 


प्रतिनिध्यात्मक शासन विषयक धारणा की आलोचना 


राजदर्शन में मिल का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रतिनिधि शासन विषयक धारणा है। यद्यपि यह 
लोकतांत्रिक सिद्धान्तं के अनुरूप है तथापि इसमें कुछ दोष एवं भ्रांतियाँ हैं। मिल के प्रतिनिधि- 
शासन सम्बन्धी विचारों की प्रमुख रूप से निम्नलिखित आलोचना की जाती है 
1. लोकतंत्र के प्रति भय अनावश्यक- 
यद्यपि लोकतंत्र के प्रति मिल के हृदय में दृढ़ आस्था एवं गहन विश्वास है, फिर भी 
वह उसकी सफलता के प्रति शंकालु है। मिल का यह विचार कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग 
सत्ता ग्राप्त कर, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति अत्याचार करेगा, निर्मूल एवं प्रतिपूर्ण धारणाओं 
“पर आधारित है, क्योंकि विश्व में लोकतंत्र का जो व्यावहारिक स्वरूप प्रचलित है उससे यह प्रमाणित 
हो जाता है कि लोकतंत्र का संख्यात्मक स्वरूप ही सफल हो सकता है। बहुसंख्यक वर्ग यदि 
अल्पसंख्यक का दमन करता है तो स्वयं के अस्तित्व को खतरे में डालकर ही ऐसा सम्भव 
है। साथ ही मिल अल्पमत को अधिक महत्व देकर लोकतांत्रिक मान्यताओं का खण्डन करता 
है। यही कारण है कि सुप्रसिद्ध राजनीति शास्री सी0 एल0 बेपर ने उसे एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी 
कहा है। 
2. मताधिकार पर शिक्षा एवं सम्पत्ति का प्रतिबन्ध अनुचित- 
मिल द्वारा मताधिकार पर शिक्षा एवं सम्पत्ति विषयक प्रतिबन्ध लगाना अनुचित ही 
नहीं, लोकतंत्र एवं प्रतिनिध्यात्मक शासन की मूल भावनाओं के भी विरुद्ध है। यह सही है कि 
शिक्षा का व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है तथा मतदाता को शिक्षित और 
समझदार होना चाहिए, फिर भी अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जाना उचित 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुभवजन्य योग्यता भी महत्वपूर्ण होती है। व्यवहार में प्रायः देखा 
जाता है कि एक अशिक्षित किन्तु अनुभवी व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति की तुलना में अपने मताधिकार 
का प्रयोग अधिक अच्छे ढंग से करता है। जहाँ तक सम्पत्ति विषयक योग्यता की बात है, इसे 
किसी भी दशा उचित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि शिक्षा और सम्पत्ति के 
आधार पर मताधिकार को स्वीकार भी कर लिया जाय तो, इसके निर्धारण में अनेक व्यावहारिक 
कठिनाइयाँ आयेंगी। अतः मताधिकार पर शिक्षा एवं सम्पत्ति विषयक प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी 
मिल की धारणा न केवल अनुचित है बल्कि अव्यवहारिक भी है। 
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3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अत्यधिक जटिल- 
मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन में अल्पमत के हितों के सुरक्षा के प्रति अधिक सचेष्ट 
है। उसका सुझाव है कि अल्पमत के हितों की रक्षा हेतु मतदान की आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
पद्धति को अपनाना अधिक श्रेयष्कर होगा। मिल का यह मत उचित प्रतीत होता है, परन्तु व्यवहार 
में यह प्रणाली अधिक जटिल होने के कारण न तो जन सामान्य इसे आसानी से समझ ही पायेगें 
और न हीं इसे सरलतापूर्वक कार्यान्वित ही किया जा सकता है। साथ ही इस प्रणाली को अपनाने 
से अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा। फलस्वरूप संविदा सरकारों 
के निर्माण से कार्यपालिका की अस्थिरता के कारण राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व 
का हास होगा। वस्तुतः यह पद्धति प्रतिनिध्यात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। 
4. सार्वजनिक मतदान युक्तिसंगत नहीं- 
मिल ने एक सशक्त प्रतिनिध्यात्मक शासन के लिए गुप्त मतदान का विरोध और 
सार्वजनिक मतदान का समर्थन किया है। उसका तर्क है कि सार्वजनिक मतदान से भ्रष्टाचार पर 
अंकुश लगेगा, परन्तु व्यावहारिक स्थिति अन्यत्तम्‌ होगी, क्योंकि मुक्त मतदान के फलस्वरूप 
असामाजिक तत्वों के भय से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार निष्पक्ष मतदान नहीं कर पायेगा। अतः 
खुले मतदान का परिणाम आतंक एवं अव्यवस्था ही होगी। लोकतंत्र वर्गतंत्र में बदले जायेगा। 
यही कारण है कि वर्तमान में प्रायः सभी लोकतंत्र राष्ट्रों में गुप्त मतदान पद्धति को ही प्रयोग 
में लाया जाता है। 
5. बहुल मताधिकार अलोकतांत्रिक है- 
मिल ने बौद्धिक एवं नैतिक क्षमता के आधार पर गुणात्मक या बहुल मताधिकार का 
समर्थन किया है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह धारणा भले ही उचित हो, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से 
इसे अपनाने का परिणाम अनेक समस्याओं को जन्म देना है। साथ ही यह सिद्धान्त अलोकतांत्रिक 
भी है, क्योंकि कौन व्यक्ति अधिक योग्य है और कौन कम योग्य, इसका निर्धारण करना सरल 
नहीं है। योग्यता के आधार पर मतदान के अधिकार हेतु व्यक्ति-व्यक्ति में भेद करना अनुचित 
है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को अधिक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा; शासन पर 
उनका नियंत्रण होने से विषमता उत्पन्न होगी। 
यद्यपि मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन सम्बन्धी विचारों की अनेक आधारो पर 
आलोचना की जाती है तथापि उसके विचारों का अत्यधिक महत्व है। लोकतंत्र सम्बन्धी उसकी 
आशंकायें और उनके निवारणार्थ प्रस्तुत सुझाव राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यधिक 
उपयोगी हैं। व्यावहारिक अनुभव भी यही संदेश देता है कि लोकतांत्रिक देशों में सुधार की 
आवश्यकता है। महिलाओं के मताधिकार एवं राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में उनकी सहभागिता 
का समर्थन कर मिल ने महिला समाज के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। लोकतंत्र एवं प्रशासनिक 
कुशलता का समन्वय कर उसने प्रतिनिधि-शासन को सबल बनाने का विचार प्रस्तुत किया। 
वेपर के अनुसार, “मिल लोकतंत्र की बुराइयों से उसकी रक्षा करना चाहता था, क्‍योंकि वह 
उस समर्यं की आवश्यकता थी और ऐसा करने में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुयी। उसका महत्व 
चिरजीवी है और अ व्यक्तित्व हत दिनों तकु याद रखा जा सकेगा: 
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बेन्थम और मिल की तुलना 


मिल ने अपने राजनीतिक चिन्तन का आरम्भ एक प्रबल बेन्थमवादी विचारक के रूप 
में किया और अपने विचारों का आधार बेन्थम के उपयोगितावाद के सिद्धान्त को बनाया। कालान्तर 
में उसकी चिन्तनधारा में परिवर्तन आया। परिणामस्वरूप उसके मौलिक विचारों का अम्युदय 
हुआ और.उसने बेन्थमवादी दर्शन में अनेक संशोधन किए। मिल ने स्वयं कहा है कि “मैं ऐसा 
पीटर हूँ जिसने अपने गुरू का समर्थन करने से इन्कार किया। मिल के चिन्तन में इस परिवर्तन 
के कई कारण थे। बौद्धिक योग्यता के विकास के साथ-साथ मिल. पर तत्कालीन इंग्लैण्ड की 
परिस्थितियों में बेन्थम के विचारों की हो रही आलोचना तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 
बदलते राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त उसे अपनी मित्र 
एवं पत्नी श्रीमती हैरियट तथा वर्डसवर्थ, कॉलरिज, डार्विन, स्पेसर और कोत की रचनाओं ने 
भी प्रभावित किया। इन प्रभावों के फलस्वरूप मिल की विचारधारा में परिवर्तन आया और वह 
बेन्थम के उपयोगितावादी चिन्तन से क्रमशः व्यक्तिवादी चिन्तन की ओर अग्रसर हुआ यद्यपि 
वह अपने को बेन्थमवादी विचारों का प्रचारक ही घोषित करता रहा। बेन्थम की भाँति मिल ने 
भी नैसर्गिक अधिकारों का विरोध किया, अनुबन्धवादी सिद्धान्त की आलोचना की, फिर भी 

बेन्यम और मिल के विचारों में काफी भेद है। द 

बेन्थम और मिल के विचारों में प्रमुख अन्तरों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा 
सकता है-- 

- बेन्थम ने विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में मत्रात्मक भेद को स्वीकार किया, गुणात्मक भेद 
को नहीं जबकि मिल ने विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया है। 

- बेन्थम सुख और दुःख को मापने के लिए एक आनन्दवादी मापदण्ड का उल्लेख करता 
है, परन्तु मिल विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करने के बाद यह कहता है कि 
सुखों की गणना नहीं की जा सकती। 

- बेन्थम ने मनुष्य को एक स्तार्थी, स्वकेन्द्रित और केवल अपने ही सुख की कामना करने 
वाला प्राणी माना है, किन्तु मिल की मान्यता है कि मनुष्य अपने सुख के साथ-साथ दूसरों 
के सुख को भी महत्व देता है। व्यक्ति स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित और मात्र अपने ही सुख की 
इच्छा रखने वाला जीव नहीं है। 

„ बेन्थम के अनुसार सुख और दुःख के श्रोत आन्तरिक नहीं बल्कि बाह्य होते हैं। उसने 
प्राकृतिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक और नैतिक-सुख-दुःख के खरोत माने थे, परन्तु 
मिल ने अन्तःकरण और कर्तव्य भावना को ही सुख व दुःख का स्रोत स्वीकार किया है। 
उसके अनुसार सुख-दुःख मानव अनुभूति है। 

- बेन्थम का चिन्तन सार्वभौमिकता एवं सर्वकालिकता के सिद्धान्त पर आधारित है। उसने 
इतिहास एवं परम्पराओं के महत्व को अस्वीकार किया है। उसने प्रथाओं एवं परम्पराओं 
को उपयोगिता सापेक्ष माना है, इतिहास सापेक्ष नहीं, लेकिन मिल ने समाज एवं राष्ट्र में 
एकता तथा राष्ट्रभक्ति की भावना का आघार एतिहासिक घटनाओं को माना है, 
उपयोगिता को नहीं! 
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6. बेन्थम ने राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति का आधार व्यक्तिगत हित को स्वीकार किया है, 

परन्तु मिल के अनुसार इस संस्थाओं की उत्पत्ति का आधार इच्छा ऐपत) है। 

बेन्थम ने आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में मुक्त प्रतियोगिता तथा राज्य के अहस्तक्षेप की नीति 

का प्रतिपादन किया, जबकि मिल आर्थिक क्षेत्र में शासकीय हस्तक्षेप को स्वीकार करता 

है। 

, बेन्थम ने अपने चिन्तन में उपयोगिता और सुरक्षा की अपेक्षा स्वतंत्रता को कम महत्व 
दिया है, किन्तु मिल स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। उसके अनुसार स्वतंत्रता साध्य है 
और उपयोगिता स्वतंत्रता की प्राप्ति के मार्ग में एक साधन मात्र है। मिल ने स्वतंत्रता को 
उपयोगिता से अधिक श्रेष्ठ और मौलिक माना है। 

. बेन्थम ने उपयोगिता को मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना। उसके अनुसार 
“अधिकतम्‌ व्यक्तियों का अधिकतम्‌ हित” एक नैतिक नही अपितु एक राजनैतिक 
सिद्धान्त है। इसके विपरीत मिल उपयोगितावादी चिन्तन में उच्च नैतिक सिद्धान्तों का 
समावेश करता है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं, बल्कि व्यक्ति के 
नैतिक गुणों का विकास करना है। 


मिल के सिद्धान्त का महत्व एवं उसकी देन 


मिल के सिद्धान्तों की उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि यद्यपि उसके विचार बहुत 
अधिक क्रमबद्ध एवं उपयुक्त नहीं है, उनमें परस्पर विरोधाभास है तथापि राजदर्शन में उनके 
विचारों का अत्यधिक महत्व है। उसका नाम उन्नीसवीं शताब्दी के राजनीतिक चिन्तकों में सबसे 
आगे है। वस्तुतः राजनीतिक दर्शन में मिल का प्रभाव मिला-जुला रहा।, जहाँ एक ओर उसकी 
बड़ाई की गयी और उसे एक उच्च कोटि का तर्कशा्री, अर्थशास्र और राजनीतिक दार्शनिक 
तथा अपने युग का अवतार माना गया, वहीं दूसरी ओर उसके विचारों की तीब्र आलोचना 
भी की गयी। उसपर आरोप लगाया गया कि उसने उपयोगितावाद की पुनर्व्याख्या में उसके मूल 
सिद्धान्तों का ही अन्त कर दिया। इन आरोपों के बावजूद उसके विचारों का महत्व कम नहीं 
है। सेबाइन ने राजदर्शन में मिल के योगदान का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है।' 

1. मिल की प्रमुख देन उसके द्वारा उपयोगितावाद का पुनर्वचन है। उसने अपने उदारवादी 
चिन्तन में न केवल उपयोगितावाद को परिमार्जित कर तत्कालीन से उसे बचाने का प्रयत्न 
किया, अपितु उसके उपयोगितावाद के भौतिकवादी स्वरूप में उच्च नैतिक आदर्शों का 
सम्मिश्रण कर उसे अधिक मानवीय बनाया। मिल से पहले उपयोगितावाद का नैतिक 
दर्शन मात्र सुख और दुःख की तराजू से बंधा था। मिल ने उसे इस बन्धन से मुक्ति 
दिलायी। कान्ट की तरह मिल ने भी अपने दर्शन में मानव जाति के प्रति सम्मान की 
भावना को प्रदर्शित किया। | 

2. स्वतंत्रता विषयक विचार राजदर्शन की उसकी एक अन्य प्रमुख देन है। यद्यपि उसके 
विचारों की बार्कर आदि विद्वानों ने कटु आलोचना की है और उसे खोखली स्वतंत्रता कहा 
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है, परन्तु मिल के उदारवादी चिन्तन में राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का विशेष 
महत्व है। उसके अनुसार स्वतंत्रता अपने आप में एक साध्य है और उसका महत्व 
इसलिए. नहीं है कि वह किसी लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है,अपितु उसका 
महत्व इसलिए है कि स्वतंत्रता एक उत्तरदायी मनुष्य की सहज और स्वाभाविक आस्था है। 
इसलिए एक श्रेष्ठ समाज वह है जो स्वतंत्रता की अनुमति देता है। साथ ही विभिन्न प्रकार 
की जीवन-पद्धतियों के निर्वाह के लिए अवसर प्रदान करता है। 

मिल के अनुसार स्वतंत्रता मात्र एक व्यक्तिगत अच्छाई नहीं है बल्कि इसका महत्व समाज 
के लिए भी उतना ही अधिक है जितना व्यक्ति के लिए है! स्वतंत्र रूप से विचारों के 
आदान-प्रदान से समाज को भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। अतः किसी विचार को 
शक्तिपूर्वक दमन करने से जहाँ एक ओर व्यक्तिगत हानि होती है वहीं दूसरी ओर सम्पूर्ण 
समाज का भी उपकार होता है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विचारों के आदान-प्रदान से 
सामाजिक उत्कर्ष के साथ ही उत्तम गुण वाले व्यक्ति भी पैदा होते हैं। 

« मिल के अनुसार स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य नकारात्मक नहीं 
सकारात्मक है। राज्य कानूनों का निर्माण न कर और यह सोचकर कि विधिक प्राविधानों 
के न होने से स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्भव है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर 
सकता। राज्य का दायित्व है कि विधि द्वारा ऐसे अनुकूल वातावरण का सृजन करे, 
जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर हों या समानता की स्थापना 
की जा सके। 

उपर्युक्त के अतिरिक्त मिल का लोकतंत्र तथा प्रतिनिध्यात्मक शासन विषयक विचार 
अत्यधिक मूल्यवान है। मिल लोकतंत्र की कमियों से परिचित था और उसके निवारणार्थ जो 
सुझाव दिए, उनका स्थायी महत्व है। उसके द्वारा बहुमत की निरंकुशता और सामाजिक परम्पणओं 
के प्रति सचेत किया जाना महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक 
है। ख्रीमताधिकार, प्रशासनिक सेवाओं की कार्यकुशलता और विधि निर्माण सम्बन्धी उसके विचारों 
की वर्तमान में भी उपादेयता है। 
राजनीतिक दर्शन को मिल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उसका व्यक्तिवाद विषयक विचार 
है। अपने चिन्तन द्वारा उसने व्यक्ति की महत्ता और उसके नैतिक, चारित्रिक और बौद्धिक गुणों 
के विकास का समर्थन किया। मिल से पूर्व आदर्शवादी चिन्तन-में व्यक्ति को राज्य के लिए बलिदान 
कर दिया गया था। मिल ने अपने विचारों द्वारा मानव की प्रतिष्ठा और उसकी स्वतंत्रता का 
समर्थन कर उसे गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान किया। वाँन हम्बोल्ट ने मिल के विश्वासों को व्यक्त 
करते हुए कहा है कि 'इन पृष्ठों में विकसित प्रत्येक युक्ति एक ही प्रमुख एवं महान्‌ सिद्धान्त 
की तरह प्रत्यक्षतः संकेत करती है और वह है अपनी विविधता के साथ मानवीय विकास का 
महत्व।' व्यक्ति स्वातंत्र्य का वह प्रबल समर्थक है। इस सम्बन्ध में उसने लिखा, वह न केवल 
अंग्रेजी साहित्य में, बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक साहित्य में इस विषय पर लिखी गयी सर्वश्रेष्ठ 
कृति है। कुछ अल्प रचनाशील तथा मौलिक प्रतिभाशाली मनुष्यों के कार्य को वह कितना महत्व 
देता था, इसका ज्ञान उसके निम्नलिखित वाक्य से होता है। ये थोड़े से लोग पृथ्वी के लवण 
है; इनके बिना मानव जीवन प्रगतिहीन हो जायेगा!” 


+ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ञॉप*सअर्ट 1 i and eGangotri 
260 P७0७५ ^० ऽन केषी २९ ९०१०७ 


मिल के विचारों के प्रभाव की प्रधानता एक पीढ़ी से अधिक तक राजनीतिक तथा 
दार्शनिक चिन्तन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में रही। उसके द्वारा लिखित रचनायें विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम 
का अंग बनीं। जहाँ एक ओर उसने अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए कठिनाइयाँ 
पैदा कीं, वहीं दूसरी तरफ उसने दोनों में समान रूप से आदर और सम्मान प्राप्त किया। 
उपयोगितावाद के पूर्नव्याख्याता, लोकतंत्र एवं प्रतिनिध्यात्मक शासन के प्रमुख अधिवक्ता नारी 
समाज के प्रधान उद्धारकर्ता, निर्वाचन सुधार हेतु परामर्शदाता, लोकतंत्र एवं प्रशासनिक 
कार्यकुशलता का समन्वयकर्त्ता, व्यक्तिवाद के प्रणेता तथा व्यक्तिवाद स्वातंत्रय के प्रबल समर्थक 
* के रूप में मिल का स्थान सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में अग्रणी है। वेपर के अनुसार, 
“वह उपयोगितावादियों में सर्वाधिक संतोषजनक था। वह उस गहराई तक पहुँचा जो उसके पिता 
तथा बेन्थम के लिए सर्वथा अनजानी रहीं। उसके पास अपनी निजी काल्पनिकता है, परन्तु 
वह उन लोगों की अपेक्षा जीवन के अधिक सन्निकट है। वह उपयोगितावाद की अपर्याप्तता, 
अपूर्णता, नैतिक दुरूहता तथा इससे सम्बन्धित भावनाओं के प्रति पाये जाने वाले अन्धेपन को 
मिटाता है।”' 


प्रश्‍न- 
1. मिल द्वारा बेन्थम के उपयोगितावाद में किये गये संशोधन का वर्णन कीजिए। 
2. मिल के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों की व्याख्या कीजिए। 
3. मिल के प्रतिनिधि शासन सम्बन्धी विचारों को समझाए। 


र 
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थामम्त हिल ग्रीन 


-ल्यल सरहच सिंह 


जीवन परिचय 


उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जिस ब्रिटिश आदर्शवाद 
का आविर्भाव हुआ, उसमें प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तू, जर्मन विचारक कोत 
तथा हीगल एवं अनुबन्धवादी विचारक रूसो के दर्शन का अद्भुत समन्वय परिलक्षित होता है 
जिसका सम्पूर्ण श्रेय थामस हिल ग्रीन को दिया जाता है। ब्रैडले तथा बोसांके उसके अनुयायी 
थे तथा बाद में चलकर ए० डी० लिण्डसे, अर्नेस्ट बार्कर आदि ने उस परम्परा को आगे बढ़ाया। 
ग्रीन को आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, उदारवादी, नैतिकतावादी,रूसोवादी, हीगलवादी, अरस्तूवादी 
आदि कहा जाता है किन्तु सत्यता यह है कि ग्रीन किसी अतिवाद के विवाद में नहीं उलझा। 
ग्रीन के आदर्श में यथार्थ और यथार्थ में आदर्श का भाव स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है। 

ग्रीन का जन्म यार्कशायर के बर्किन नामक स्थान में एक मध्यमवर्गीय पादरी परिवार 
में 7 अप्रैल सन्‌ 1836 में हुआ। चौदह वर्ष की आयु तक गृह शिक्षा के पश्चात्‌ पाँच वर्ष उसने 
एबी में व्यतीत किया। 1855 में आक्सफोर्ड के बेलियोल कालेज में बेंजामिन जावेट के सम्पर्क 
में आते ही ग्रीन का बौद्धिक उत्थान प्रारम्भ हुआ। सन्‌ 1860 ई0 में फेलो निर्वाचित हुआ 
और 1866 ई० में ट्यूटर नियुक्त हुआ। सन्‌ 1878 ई० में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन 
शास्र के प्रोफेसर पद पर आसीन हुआ. और मृत्युपर्यन्त इस पद पर बने रहे। 

न कुशल एवं लोकप्रिय प्राध्यापक के साथ ही एक आधिकारिक वक्ता, नेता, समाज 
सुधारक एवं सक्रिय सार्वजनिक जीवनयापन करने वाला व्यक्ति था! अनेक वर्षों तक वह 
आक्सफोर्ड टाउन कौंसिल का सदस्य रहा। वह उदारवादी दल का सक्रिय एवं प्रभावशाली सदस्य 
था। निर्वाचन में वह अपने दल के प्रत्याशियों के लिए भाषण दिया करता था। वह कई महत्वपूर्ण 
आयोगों का सदस्य भी था। नशाबन्दी आन्दोलन में सक्रिय रूप से वह भाग लिया करता था। 
26 मार्च सन्‌. 1882 ई0 में केवल 46 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गयी। 
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औन ने अपने जीवनकाल में कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। उसके विचार कक्षाओं 
में छात्रों के मध्य तथा सार्वजनिक सभाओं में दिए गए भाषणों द्वारा ही व्यक्त होते हैं, जिन्हें उसकी 
मृत्योपरान्त उसके मित्रो, प्रशंसको, अनुयायियों एवं विद्यार्थियों ने पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित 
किया। इस प्रकार उसकी निम्न कृतियाँ उल्लेखनीय हैं- 
1. उदार व्यवस्थापन और अनुबन्धीय स्वतंत्रता (1881) 
(Liberal Legislation And Freedom of Contract)— 
यह तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्लैडस्टोन की प्रेरणा से लिबरल एशोशिएशन के तत्वाधान में 
आयरलैण्ड के भू-स्वामियों और किसानों के बीच समझौता को नियमित करने के उद्देश्य 
से दिया गया था। 
- राजनीतिक बाध्यकारिता के सिद्धान्त पर भाषण 
(Lectures on the Principles Of Political Obligation, 1882.)— 
यह 1879 - 80 के मध्य कक्षाओं में दिए गए व्याख्यानों का संग्रह है। 
- ब्रिटिश क्रान्ति पर भाषण (Lectures on the British Revolution) 
- आचार शास्र की भूमिका (Prolegomena to Ethics) 
ह्यूम पर प्रतिबन्ध (H०९'ऽ Teat¡ऽ९ - 1874.) 


वैचारिक पृष्ठभूमि 


सामान्यतः यह मान्यता प्रचलित है कि प्लेटो और अरस्तू के दर्शन का प्रभाव रूसो 
पर पड़ा, रूसो जर्मन आदर्शवाद का खरोत बना और जर्मन आदर्शवाद ने ब्रिटिश आदर्शवाद 
को पुष्पित पल्लवित किया। यह अवधारणा ग्रीन के सन्दर्भ में सत्य ही है। ग्रीन प्लेटो की तुलना 
में अरस्तू से अधिक प्रभावित:है। औन के 'आत्मसन्तोष”, 'आत्मानुभूति', नीतिशास्त्र और राजनीति 
के समन्वय को अरस्तू के परिपेक्ष्य में ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। गरन के दर्शन 
में मध्ययुगीन ईसाई सन्तों के सन्दर्भ भी विद्यमान हैं। उस पर आध्यात्मिकता का प्रभाव ईसाई 
धर्म के द्वारा पड़ा। 
औन पर रूसो की “सामान्य इच्छा” एवं नैतिक स्वतंत्रता की स्पष्ट छाप है। ग्रीन ने 
जर्मन विचारक हीगल से आध्यात्म एवं आदर्शवाद, कोंत से नैतिक स्वतंत्रता तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
शांति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन ऐसा कोंतवादी है, जिसने कोत को हीगल 
के चश्मे से देखा। वेपर की मान्यता है कि ग्रीन के हीगलवाद में अरस्तू दिखाई पड़ता है। 
ग्रीन परम्परा विरोधियों (५०७-००॥/००॥७/ के दर्शन से भी प्रभावित था। स्वतंत्रता 
और नैतिकता के प्रति अगाध प्रेम, शराब, जुआ और घुड़दौड़ जैसे दुर्व्यसनों पर सरकारी प्रतिबन्ध 
तथा भू-सम्पत्तिधारियों के प्रति विरोध का तीब्र स्वर ग्रीन पर पारम्परा विरोधियों के स्पष्ट प्रभाव 
का परिचायक है। 
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ग्रीन के राजनीतिक विचार (Green’s Political Thought) — 

ग्रीन के पूर्व ब्रिटेन में बेन्यम और मिल का उपयोगितावाद अनैतिक एवं अधार्मिक 
होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा पूर्णतया बहिष्कृत किया जा चुका था। उपयोगितावादी 
दर्शन ने व्यक्ति को स्वार्थी एवं राज्य के प्रति अनास्था के भाव को उत्पन्न कर दिया था। इसलिए 
आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि किसी ऐसे दर्शन की जो व्यक्ति और राज्य की खोई 
हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करे। आक्सफोर्ड के नैतिक दर्शन के व्याख्याता ग्रीन ने इसी सन्दर्भ 
में अपने विद्यार्थियों के बीच सन्‌ 1879 -1880 के दौरान अनेक प्रभावशाली व्याख्यान दिए 
जो बाद में चलकर “राजनीतिक बाध्यकारिता के सिद्धान्त पर व्याख्यान” के नाम से प्रकाशित 
किया गया। इसमें ग्रीन कहता है कि, “जब मानव चेतना शाश्वत चेतना से अनुप्राणित हो जाती 
है, तब मानव चेतना स्वतंत्र हो जाती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य 
की माँग करते हैं।”' ग्रीन के समूचे राजनीतिक दर्शन की प्रतिध्वनि उपर्युक्त कथन में विद्यमान 
है। पद सोपानवत शाश्वत चेतना, मानव चेतना, स्वतंत्रता, अधिकार, राज्य के विचारों के विवेचन 
से ग्रीन का राजदर्शन स्वयं भाषित होने लगेगा, जो इस प्रकार है-- 

क. शाश्वत चेतना (Eternal Consciousness)— 

ग्रीन ने ह्यूम के अनुभववादी तथा स्पेन्सर के विकासवादी दृष्टिकोण का विरोध किया 
कि मनुष्य भौतिक प्रकृति का एक अंश मात्र है तथा व्यक्ति का कर्म मात्र भौतिक घटनाएँ हैं। 
ग्रीन ने व्यक्ति को शाश्वत चेतना का अंश माना है, ग्रीन के चिन्तन में “शाश्वत चेतना' का वही 
स्थान और महत्व है जो हीगल के दर्शन में 'विश्वात्मा' (६४५) का है। शाश्वत चेना चिरन्तन 
कालातीत एवं स्थायी है। यह शुभतत्वों एवं सद्रुणों का स्रोत है। परम विवेक ही ग्रीन की शाश्वत 
चेतना है। यह सम्पूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। संसार की प्रत्येक वस्तु इसी की ओर अग्रसर है। 
यह 'बसुधैव कुटुम्बकम्‌’ एवं “सर्वहित' की भावना है। ग्रीन ने रूसो की सदूइच्छा (७९१९१३ 
Wi!) को ही शाश्वत चेतना का नाम दिया है। शाश्वत चेतना का बोध सृष्टि को देखकर उसी 
प्रकार स्वतः हो जाता है, जिस प्रकार क्रिया को देखकर कर्त्ता का अभिज्ञान होता है। शाश्वत 
चेतना का गुण नैतिकता, स्वतंत्रता, विवेकशीलता और सार्वभौमिर्केता है। 
१_/ख: मानव चेतना (Human consciousnes)--- 

रूसो की भाँति ग्रीन ने मानव चेतना को “कामन विल' के रूप में व्याख्यायित करते 
हुए इसे व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा माना है। एक व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति अपने दैनिक जीवन 
में वह जो इच्छाएँ करता है, वृह सभी मानव चेतना के अन्तर्गत आती हैं। यह सदूइच्छा नहीं 
अपितु आत्मिक इच्छा है। मिल के शब्दों में कहा जाय तो इसका सम्बन्ध आत्मपरक (5८ 
२९६३/०९) है। यह परसम्बन्धी नहीं है। यह आत्म चेतना है। इसका सम्बन्ध 'स्व' से है।मानव 
के पतन का कारण भी उसका यही “स्व' है। अन्य प्राणियों में “चेतना” होती है किन्तु मनुष्य 
में 'आत्मचेतना' होती है। मानव चेतना (आत्मा) और शाश्वत चेतना (परमात्मा) एक दूसरे के 
पूरक हैं। आत्मचेतना के कारण ही व्यक्ति सोचता है, अनुभव करता है तथा दूसरों के सुख, 
दुःख को समझने का प्रयास करता है। जो गुण शाश्वत चेतना के हैं वही गुण मानव चेतना के 
7. अर्नेस्ट बार्कर - प्रोलिटिकल थॉट इन इंग्लैण्ड पृ0 -23 (1884 - 1914) 
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भी होने चाहिए, जैसे विवेकशीलता, स्वतंत्रता, नैतिकता, सार्वभौमिकता। चूँकि मानव चेतनः 
शाश्वत चेतना का ही अंश है, अतः उसमें ये गुण आ सकते हैं तथा ज्यों ही इस प्रकार के गुण 
मानव चेतना में आ जाएंगे, त्यों ही मानव चेतना का शाश्वत चेतना से तादात्म्य स्थापित हो जाएगा। 
तब मानव चेतना अपने ही नहीं दूसरों एवं सम्पूर्ण समाज के कल्याण का चिन्तन करना प्रारम्भ 
कर देगा और व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। इस प्रकार 
ग्रीन ने मानव चेतना का आध्यात्मीकरण कर दिया है। ग्रीन की आत्म चेतना का सिद्धान्त कोंत 
(“मळा से और शाश्वत चेतना का हीगल के विराट चेतना से साम्य प्रतीत होता है। 


. स्वतंत्रता का सिद्धान्त (Theory of Liberty)- 
ग्रीन का कथन है कि “शाश्वत चेतना से अनुप्राणित होते ही मानव चेतना स्वतंत्र 
हो चाती है।” क्योंकि शाश्वत चेतना का गुण 'स्वतंत्रता' है, जब मानव चेतना उससे मिल जाती 
है तो उसमें भी शाश्वत चेतना का गुण (स्वतंत्रता) स्वतः प्रवाहित होने लगती है। दूसरे शब्दों 
में, जब व्यक्ति स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग कर सर्वहित की भावना से संतृप्त हो जाता है 
तो उसके अन्दर अपने आप शाश्वत चेतना आ जाती है। शाश्वत चेतनायुक्त मानव चेतना को 
“परतन्त्र' किया ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार स्वतंत्रता शाश्वत चेतना से विभूषित मानव आत्मा 
का एक आवश्यक गुण है। स्वतंत्रता इस सृष्टि पर ईश्वरीय चेतना का महानतम वरदान है। शाश्वत 
चेतना से मिलते ही स्वतंत्रता से साक्षात्कार हो जाता है। ग्रीन की स्वतंत्रता के दो प्रकार है-- 
1. आन्तरिक स्वतंत्रता- इसका सम्बन्ध मनोवृत्तियो पर व्यक्ति द्वारा. नियन्त्रण करने 
से है। यह एक प्रकार से यह आत्मनिग्रह है, विषय वासनाओं पर नियन्त्रण है। प्लेटो, स्टोइक 
दार्शनिकों, सन्त पॉल तथा कोंत की भाँति ग्रीन के लिए भी आत्म निग्रह द्वारा वासनाओं की 
विजय में ही सच्ची स्वतंत्रता निहित है। 
2- बाह्य स्वतंत्रता- इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र आचरण और कार्य हेतु 
आवश्यक परिस्थितियों का होना, जिससे कि व्यक्ति समाज के हितों के अनुकूल कार्य कर सके। 
ग्रीन ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा है कि, “स्वतंत्रता करने एवं उपभोग 
करने योग्य को करने एवं उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है।” यहाँ करने और उपभोग 
करने से तात्पर्य सामाजिक सदिच्छा के अनुसार करने और उपभोग करने योग्य से है। सामान्यतः व 
इसी सदिच्छा को सामाजिक नैतिकता कहा जाता है । न 
ग्रीन यह भी कहता है कि, "जिस प्रकार सौन्दर्य कुरूपता का अभाव नहीं, वरन्‌ सद्गुणों 
की उपस्थिति है उसी प्रकार स्वतंत्रता बन्धनों का अभाव नहीं, अपितु भ्रतिबन्धों की उपस्थिति 
है।” तात्पर्य यह है कि जो कुरूप नहीं है वह सुन्दर ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसी 
प्रकार नियन्त्रण या बन्धन न हो तो उसे स्वतंत्र भी नहीं कहा जा सकता है। स्वतंत्रता स्वच्छन्द 
आचरण नहीं, वरन्‌ सामाजिक दायित्वों का व्यक्ति द्वारा संवहन है। ग्रीन की स्वतंत्रता की प्रमुख 
विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
1. स्वतंत्रता एक सकारात्मक शक्ति है- 
इसका आशय यह है कि स्वतंत्रता की अनुभूति व्यक्ति जिस रूप में अपने लिए करता 


है, उसी रूप में समाज के लिए भी करना चाहिए। कर्ततव्यहीनता नकारात्मकता है, सकारात्मकता 
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से तात्पर्य कुछ करने की स्वतंत्रता है। यहाँ स्वतंत्रता आत्मपरक के साथ ही साथ व्यापक भी 
है। यह सबके हित के लिए कार्य करने का अवसर है। 
2. स्वतंत्रता मानव-चेतना का नैतिक गुण है- 
ग्रीन के लिए स्वतंत्रता का सम्बन्ध नैतिकता से है। करणीय और उपभोग करणीय 
का तात्पर्य यही है कि जो नैतिक और वैधानिक दृष्टि से करने और उपभोग करने योग्य हो, 
उसी को किया जाय। सेबाइन ने इसीलिए कहा है कि, “नैतिक स्वतंत्रता जो आत्मा अथवा 
व्यकित्व के आध्यात्मिक स्वरूप से उत्पन्न होती है, राजनीतिक उदारवाद की बुनियाद है।”" 
3. स्वतंत्रता शाश्वत चेतना का गुण है- 1 
ग्रीन मानता हे कि जब तक मानव चेतना शाश्वत चेतना से तादात्म्य स्थापित नहीं 
करेगी, तब तक वह स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। शाश्वत चेतना से जुते ही मानव चेतना स्वतः 
स्वतंत्र हो जाती है, क्योंकि शाश्वत चेतना का गुण ही स्वतंत्रता है, जो मानव चेतना को भी तुरन्त 
आप्त हो जाता है। 
4. स्वतंत्रता प्रतिबन्धों की स्वीकृति है- 
ग्रीन के लिए प्रतिबन्धो से रहित स्वतंत्रता की अवधारणा नकारात्मक है। स्वतंत्रता 
स्वच्छन्दता नहीं है। वह व्यक्ति, समाज और राज्य द्वारा सर्वहित की भावना से निर्धारित प्रतिबन्धों 
में ही सही रूप से विकसित होती है। _ | 
5. स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि है- 
ग्री; की स्पष्ट मान्यता है कि स्वतंत्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे कोई व्यक्ति या 
संस्था किसी को प्रदान कर दे। यह तो आत्मोप्लब्धि है। यह व्यक्ति की उस चेतना का परिणाम 
है जो शाश्वत चेतना से अनुभ्राणित हो जाती है। जिस व्यक्ति की चेतना ऐसा नहीं कर सकेगी 
वह स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। इसलिए ग्रीन का विचार है कि कोई राज्य किसी व्यक्ति को न 
तो स्वतंत्र. बना सकता है और न दास बना सकता है। ये दोनों स्थितियाँ व्यक्ति द्वारा स्वयं ही 
प्राप्त की जाती हैं। 
6. स्वतंत्रता निश्चयात्मक है- 
स्वतंत्रता व्यक्ति को कार्य करने का अवसर तो प्रदान करती है परन्तु इन कार्यों का 
स्वरूप निश्चित और पूर्वनिर्धारित होता है। स्वतंत्रता उन्हीं निश्चित कार्यों को करने का अवसर 
प्रदान करती है जो व्यक्ति और समाज के हित की दृष्टि से करने योग्य हों। 
7. स्वतंत्रता अधिकारों की अभिव्यक्ति है- 
ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। स्वतंत्र होने का तात्पर्य है, 
व्यक्ति को कुछ करने का अधिकार ग्राप्त होना। अधिकार और स्वतंत्रता एक दूसरे के पर्याय 
हैं, पूरक हैं। अधिकारविहीन स्वतंत्रता खोखली होती है, काल्पनिक होती है। 
उपर्युक्त विशेषताओं के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि गरीन की स्वतंत्रता मनुष्य 
की आत्मसन्तुष्टि एवं समाज के साथ उसके सकारात्मक दायित्वबोध का भ्रतिफल है। ग्रीन की 
स्वतंत्रता में कोंत की “नैतिक स्वतंत्रता! और अरस्तू के आदर्श नागरिक के राज्य के प्रति कर्त्तव्य 
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का संकल्प परिलक्षित होता है। सेबाइन मानता है कि ग्रीन का स्वतंत्रता विषयक सकारात्मक 
तथा नकारात्मक विवेचन वास्तव में हीगल और रूसो की स्वतंत्रता के मध्य का विवेचन है। 
इसमें व्यक्ति और सामुदायिक जीवन के संयुक्त हित का समन्वय है। ग्रीन की स्वतंत्रता का सम्पूर्ण 
सिद्धान्त नैतिकता पर आधारित है। यह ग्रीन द्वारा अरस्तू के ग्रीक नागरिकता के सिद्धान्त का 
आदर्शीकरण है। 

अधिकार सम्बन्धी विचार ` 


ग्रीन मानता है कि “स्वतंत्रता में ही अधिकार निहित हैं। तात्पर्य यह है कि अधिकार 
तभी अस्तित्व में आ सकते हैं, जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाय। स्वतंत्रता अधिकारों की पूर्वगामी 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकार के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और स्वतंत्रता के लिए शाश्वत 
चेतना अर्थात्‌ समाज की नैतिक सदिच्छा। 
ग्रीन कहता है कि अधिकार व्यक्ति द्वार अपने नैतिक विकास के लिए समाज से की 
जाने वाली बाह्य आवश्यक परिस्थितियों की वे मागे है, जिन्हें लोकहित के लिए अपरिहार्य मानकर 
समाज व्यक्ति को प्रदान करता है। इस प्रकार अधिकार व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी। 
अधिकार का वैयक्तिक पक्ष व्यक्ति के नैतिक एवं सर्वांगीण विकास से जुड़ा है और उसका 
सार्वजनिक पक्ष समाज के हित से जुड़ा है। ग्रीन का विचार है कि “अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने 
ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है, जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है 
तथा समाज यह अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अधिकार के प्रयोग 
से समाज का हित सिद्ध होगा।”' ग्रीन के अधिकारों की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय 
1. अधिकार स्वतंत्रता में निहित हैं- 
ग्रीन का अभिमत है कि अधिकार किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते 
हैं बल्कि जब वह शाश्वत चेतना से अनुप्राणित होता है, स्वतंत्र हो जाता है और उसकी स्वतंत्रता 
में ही अधिकार सन्निहित हैं।सदिच्छा शाश्वत चेतना की अभिव्यक्ति है,जो स्वतंत्रता प्रदान करती 
है और सदिच्छा के आधार पर ही अधिकार प्राप्त होते हैं। 
2. अधिकार स्वतंत्रता की बाह्य अभिव्यक्ति है- 
ग्रीन स्वतंत्रता को सूक्ष्म मानता है। यह व्यक्ति के आत्मा की आभ्यान्तरिक अवस्था 
है जिसका बाह्य प्रकटीकरण अधिकार के रूप में होता है। अधिकारसम्पन्न होने पर ही व्यक्ति 
को स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। 
3. अधिकार का आधार नैतिक संकल्प है- 
अधिकार नैतिक सदूविचारों एवं इच्छाओं पर ही आधारित होते हैं। बार्कर लिखता 
है कि “अधिकारों का आधार केवल वैधानिक स्वीकृति नहीं है। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना 
है। अधिकार विधान सापेक्ष न होकर नैतिकता से सम्बद्ध होते हैं। मनुष्य के नैतिक लक्ष्यों की 
सिद्धि के लिए अधिकार आवश्यक शर्त हैं।”? सेबाइन ने लिखा है कि, “ग्रीन के अनुसार 
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नैतिक समुदाय वह है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के दावे को सामाजिक हितों को ध्यान में 
रखकर दायित्वपूर्ण ढंग से सीमित कर देता है और जिसमें समुदाय उसके दावे का इसलिए समर्थन 
करता है कि उसके प्रयास और स्वतंत्रता के द्वारा ही सामान्य हित की सिद्धि हो सकती है।” 
स्पष्ट है कि सदाचारी और नैतिक व्यक्ति ही अधिकार प्राप्ति का अधिकारी है। 

4. अधिकार समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति हैं- 
ग्रीन अधिकारों के लिए जब समाज की स्वीकृति की बात करता है तो इसका तात्पर्य 
यह है कि समाज की नैतिक चेतना ही अधिकारों को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। यदि राज्य 
की स्वीकृति न भी प्राप्त हो और समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाय तो उन्हें अधिकार कहा 
जाएगा। 
5. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त तर्कहीन- 
ग्रीन अनुबन्धवादी विचारक जॉन लाक के विरुद्ध यह मानता है कि अधिकारों का 
अस्तित्व समाज में ही सम्भव है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं। प्राकृतिक अधिकार अर्थात्‌ प्राकृतिक 
स्थिति में अधिकार, अधिकारों के विपरीत हैं, क्‍योंकि प्राकृतिक स्थिति समाज की स्थिति नहीं 
है। कोकर ने लिखा है “ग्रीन इस बात को नहीं स्वीकार करता है कि समाज से पूर्व और समाज 
से परे भी कोई अधिकार है।” 
ग्रीन अधिकारों को प्राकृतिक इस दृष्टि से मानता हे कि उनके बिना मनुष्य की पूर्ण 
उन्नति या आत्मानुभूति सम्भव नहीं है। अरस्तू ने जिस रूप में राज्य को प्राकृतिक या स्वाभाविक 
'माना है उसी अर्थ में गरीन ने अधिकारों का प्राकृतिक माना है। ग्रीन के अधिकार आदर्श अधिकार 
हैं, जिनकी कसौटी पर यथार्थ अधिकारों को परखा जा सकता है। ग्रीन के अधिकार सदिच्छा 
से प्रेरित व्यक्ति की वे माँगे हैं, जिन्हें सार्वजनिक सदिच्छा से प्रेरित समाज समर्थन प्रदान करता 
है। 
6. अधिकारों का सम्बन्ध कानूनों से भी है- 
सेबाइन का मत है कि, ग्रीन अधिकारों के सम्बन्ध में बेन्थम की इस परिभाषा 
को स्वीकार नहीं करता है कि वे विधि की सृष्टि हैं। इसका कारण ग्रीन का यह विश्वास था कि 
उदारवादी शासन केवल ऐसे समाज में ही सम्भव हो सकता है जहाँ विधान और सार्वजनिक 
नीति लोकमत के प्रति निरन्तर सदय हों। यह लोकमत प्रबुद्ध भी होना चाहिए और नैतिक दृष्टि 
से सम्वेदनापूर्ण भी।””? ग्रीन की मान्यता है कि समाज द्वारा अधिकारों का सृजन तो होता ही 
है किन्तु उन्हें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित होने के लिए कानूनी रूप अहण करना आवश्यक 
हो जाता है। समाज की प्रगति का मापदण्ड यही है कि उसके कानून आदर्श अधिकारों के अनुकूल 
हों1 अधिकारों के उपयोग, संरक्षण और संवृद्धि के लिए राज्य आवश्यक इसीलिए है कि वह 
कानून बनाकर अधिकारों का संरक्षण करे और बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों को रोके। इस 
प्रकार कानून अधिकारों के संरक्षक और पौषक हैं। 
7. सेबाइन - वही पृ0 -685. 
2. काकर - रीमेन्ट पोलिटिकल थाट - प0 429. 
3. सेबाइन - वही पू0 - 687. 
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7. अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक- 
अधिकार राज्य के संरक्षण में ही फलीभूत होते हैं। ग्रीन का प्रचलित कथन ही है 

कि 'अधिकार राज्य की माँग करते हैं।' इसका तात्पर्य यही है कि बिना राज्य नामक संस्था के 
अधिकारों का उपभोग सम्भव नहीं है। राज्य कानून बनाकर अधिकारों के उपयोग और उपभोग 


को सुनिश्चित करता है। 
अधिकारों के प्रकार 


यद्यपि ग्रीन ने अधिकारों की कोई सूची नहीं प्रस्तुत की है, फिर भी उसके विचारों 
के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उसके लिए अधिकारों के प्रकार हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति 
के निजी जीवन एवं व्यक्तित्व से सम्बन्धित व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्ति के आस-पास की वस्तुओं 
पर स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार, व्यक्ति का व्यक्ति, परिवार, समुदाय से सम्बन्धित अधिकार 
तथा राज्य के सदस्य के नाते प्राप्त होने वाले सार्वजनिक अधिकार आदि। ग्रीन के चिन्तन में 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रमुख अधिकारों का जो विवरण प्राप्त होता है, उनमें कतिपय निम्नलिखित 
अति प्रमुख है-- 
1. जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार- 
ग्रीन ने व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को उसका वैयक्तिक अधिकार 
माना है। इसके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास असम्भव है। धनी-निर्धन, .विद्वान-मूर्ख 
आदि सभी को यह अधिकार बिना किसी भेद-भाव के मिलना चाहिए। स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण 
मानने के कारण ही दासता की ग्रीन ने निन्दा की है। वह कहता है कि दासता भर्त्सना की वस्तु 
हे, जीवन एक पवित्र चीज है। जीवन का अधिकार व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। युद्ध में 
भी किसी व्यक्ति को मारना उसके जीवन के अधिकार का हनन करना है। जब कोई व्यक्ति किसी 
को जीवन नही दे सकता तो उसे जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही कराण है 
कि गरीन ने युद्ध को घृणित माना है। ग्रीन के जीवन और स्वतंत्रता सम्बन्धी व्यक्ति के अधिकार 
मिल के स्वतंत्रता सिद्धान्त के अन्तर्गत 'आत्मविषयकं' (9९1९ २९४०१०१४ ४०४०1) अधिकार 
कहे जा सकते हैं। 
2. सम्पत्ति का अधिकार- 
ग्रीन सम्पत्ति के अधिकार का पक्षधर है। वह मानता है कि सम्पत्ति का अधिकार व्यक्ति 
के जीवन के अधिकार का ही एक अंग है। व्यक्ति के आत्मविकास और समाज के कल्याण 
के साधनों का सामूहिक नाम सम्पत्ति है। सम्पत्ति उन समस्त साधनों का योग है जो मनुष्य को 
आत्मानुभूति के सिद्धांत का स्वच्छन्द प्रयोग और सामान्य हित में योग देने योग्य बनाने के लिए 
आवश्यक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की माँग करते हुए आत्मा ने जिन वस्तुओं को प्राप्त कर लिया 
है, सम्पत्ति उसी का फल है। 
ग्रीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में असमानता को स्वीकार करता है। बार्कर ने लिखा है 
कि, “ग्रीन के अनुसार सामाजिक हित के लिए यह आवश्यक है कि समाज में विभिन्न व्यक्ति 


विभिन्न स्थितियों में रहे विभिन स्थितियों लिपिं एसा. और इसलिए 
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सम्पत्ति सम्बन्धी/असभामताएँ/ समिन्य रूप से संभीर्ज' के हिंते >मे/है गण औम ने भी लिखा है 
कि, “सम्पत्ति रखने वाले स्वतंत्र और बुद्धिमान नागरिकों की सहायता से हम प्रकृति पर भी विजय 
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न नागरिकों के पास भिन्न-भिन्न मात्रा में सम्पत्ति होनी 
चाहिए, लेकिन वह इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे उसका स्वामी राज्य में अपने कर्तव्यों 
का भली भाँति पालन कर सके।”२ 

ग्रीन आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति के संचय का भी विरोध करता है। कोकर ने 
लिखा है, “राज्य का यह निश्चित कर्तव्य है कि वह यथासम्भव सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोके 
या बन्द कर दे। जहाँ कुछ व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का लगातार इस तरह से उपयोग करते हों 
जिससे दूसरों से सम्पत्ति के स्वामित्व के साथ हस्तक्षेप होता हो तो ऐसे स्थिति में सम्पत्ति की 
प्राप्ति तथा उसका विवरण अथवा विसर्जन पर राज्य मर्यादाएं लगा सकता हु।”3 

ग्रीन भू-सम्पत्ति के सन्दर्भ में तत्कालीन इंग्लैण्ड की सामन्तवादी भूमि व्यवस्था का 
घोर विरोधी था। उसका कहना था कि आरम्भ में भू-सम्पत्ति पर जिन व्यक्तियों ने अधिकार जमाया, 
उनमें से अधिकांश ने श्रम करके या परिश्रम के परिणामस्वरूप नहीं, वरन्‌ उसे बल के प्रयोग 
से प्राप्त किया। आरम्भ के भू-स्वामी विजेता थे। प्रकृति ने भूमि सम्पूर्ण समाज के उपयोग के 
लिए प्रदान की है, उस पर किसी खास प्रकार के लोगों का एकाधिकार अनुचित है। सम्पत्ति 
का सृजन श्रम द्वारा होता है। भूमिहीन अन्ततोगत्वा सर्वहारी बन जाते हैं और भूमिधर सामन्त। 
यही सामन्त शासन में भी जाते हैं और अपने पक्ष में कानून बनाते हैं। समाज शोषक और शोषित 
दों वर्गों में विभाजित हो जाता है। भूसम्पत्ति के विवेचन में ग्रीन के दर्शन में मार्क्स के विचारों 
के बीज विद्यमान प्रतीत होते हैं। 

3. राज्य के प्रतिरोध का अधिकार- 

गरीन की मान्यता है कि भले ही अधिकार राज्य की सृष्टि नहीं हैं किन्तु सही रूप 
में अधिकारों का अस्तित्व राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ही होता है। “राज्य अधिकारों का 
निर्माण नहीं करता तथापि यह कहना और अधिक सत्य है कि राज्य के सदस्य अपना. अधिकार 
राज्य से प्राप्त करते है और राज्य के विरुद्ध इन्हें कोई अधिकार नहीं होता।”* राज्य की आज्ञां 
का पालन करना उसके सदस्यों का सामाजिक कर्तव्य है। “राज्य द्वारा बनाए गए अकल्याणकारी 
कानूनों की अवज्ञा करने के बजाय ऐसे कानूनों को संवैधानिक तरीकों से बदलना चाहिए। * 
राज्य के कानूनों की व्यक्तिगत स्तर पर अवज्ञा नहीं हो सकती। अवज्ञा के पूर्व व्यक्ति को अपनी 
आपत्तियों का सामाजिक हित में निरीक्षण और मूल्यांकन भली-भाँति करना. चाहिए और तब 
यदि आपत्तियाँ सामाजिक दृष्टि से उचित हों तो संवैधानिक ढंग से परिवर्तन के उपाय करने 


7. बार्कर - वही १० - 55. 
2. ग्रीन - वही १0 -221. 
3. काकर - वही १0 - 449. 
4. ओन - वही पृ0 -141. 
5. औन - वही पृ0 - 101. 
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चाहिए।”” राज्य के अधिकारों के विरुद्ध व्यक्ति अपने अधिकारों को तभी रख सकते हैं, जब 
वह लोकहित में हो और लोग इस हित के प्रति अच्छी तरह अवगत हों।” 

` इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रीन प्रतिरोध का अधिकार अत्यन्त विषम परिस्थिति में वैयक्तिक 
अहंकार के पोषण के लिए नहीं प्रत्युत सामान्य हित के संवर्धन के लिए प्रदान करता है। बार्कर 
का मत है कि, “जब विरोध के लिए आवश्यक प्रत्येक शर्त पूरी हों जाती है, तभी विरोध करना 
सम्भवतः न्यायोचित होता है।”कोकर की मान्यता है कि, ”ग्रीन की यह विचारधारा हीगलवादी 
न होकर कुछ व्यक्तिवादी है तथा उसके दर्शन पर इंगलिश उदारवाद की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होती है।”१ ग्रीन के लिए अवज्ञा एक अन्तिम शस्त्र है, जिसका प्रयोग प्रायः नहीं करना चाहिए। 
अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग क्षम्य है। 

ग्रीन के अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण विचारों के अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि 

ग्रीन मानव के अधिकारों का कइर समर्थक था और सार्वजनिक हित में राज्य का विरोध करने 
का भी अधिकार व्यक्ति को दे देता है। किन्तु, उसके अधिकार-सिद्धान्त में अनेक विरोधाभास 
भी हैं। वह कहीं राज्य को अधिकारों का संरक्षक मात्र कहता है तो कहीं अधिकारों की वास्तविक 
मान्यता राज्य से प्रदान करने को कहता है। वह व्यक्तिगत सम्पत्ति का समर्थन करता है और 
सम्पत्तिहीनों के लिए आंसू भी बहाता है। अधिकारों के प्राकृतिक होने सम्बन्धी विचार भी अस्पष्ट 
हैं। सम्भवतः इसीलिए बेपर ने लिखा है कि, “ग्रीन का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त हमें 
कहीं नहीं पहुँचाता। वह जो एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से उसे छीन लेता है और एक जादुगर 
की तरह उसे हवा में लटकाए रखता है।”* संक्षेप में कहा जाय तो ग्रीन के अधिकार में हॉब्स 
का राज्य का कल्याण, लॉक और मिल का व्यक्ति का कल्याण तथा बेन्थम का अधिकतम लोगों 
के अधिकतम्‌ हित का सिद्धान्त ही सामाजिक कल्याण बन गया है। 


प्राकृतिक विधि का सिद्धान्त 


प्राकृतिक अधिकारों की ही तरह ग्रीन प्राकृतिक विधियों के सन्दर्भ में अनुबन्धवादियों 

से असहमत है। वह कानूनों को इस रूप में प्राकृतिक नहीं मानता कि वे समाज के पूर्व प्राकृतिक 

अवस्था में ही व्यक्ति को आप्त थे, बल्कि वे प्राकृतिक इसलिए हैं कि उनका पालन मनुष्य को 

एक नैतिक प्राणी होने के कारण करना चाहिए। गरीन के लिए विधि प्रकृति पर नहीं, सामाजिक 

विवेक पर आधारित है, जिसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। समाज का कल्याण और नैतिक 
संकल्प में ज्यों-ज्यों परिवर्तन होगा, कानून भी परिवर्तित होते रहेंगे। सेबाइन मानता है कि ग्रीन 
ने कानून को प्राकृतिक होने की जो व्याख्या की है, उसका अभिप्राय यह नहीं था कि वह विधि 
के दो भेदों पर जोर देना चाहता था, वरन्‌ उसका अभिप्राय सिर्फ इतना था कि वह कानून की 
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5. वेपर - पालिरिक थाट ए0 - 797, 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj -धामएस! हवित्तः रीत 510 eGangoftri 271 


प्राकृतिक सापेक्षता पर, समाज में उसके महत्व पर तथा आचारों के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध 
पर जोर देना चाहता था।”” ग्रीन के लिए विधि सामाजिक चेतना से नियन्त्रित भी है और उसे 
नियन्त्रित भी करती है। ग्रीन के लिए “प्राकृतिक कानून और पारित कानून में शक्ति तत्व निहित 
होता है, जबकि नैतिक कर्तव्यों में किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं होता है।”” इस प्रकार स्पष्ट 
है कि प्राकृतिक विधि, अधिकार और कर्तव्यों का अनुबन्ध वास्तविक नैतिकता से भिन्न है किन्तु 
यह इससे सम्बन्धित भी है। 


राज्य का सिद्धान्त 


ग्रीन ने कहा है कि 'अधिकार राज्य की माँग करते हैं” अर्थात्‌ व्यक्तियों के अधिकारों 
के मार्ग में जब बाधाएँ आने लगती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए एक बाध्यकारी शक्ति की 
आवश्यकता होती है, राज्य इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पन्न संस्था है। राज्य “समुदायों का 
समुदाय” है। राज्य की ही भाँति राज्य के अन्तर्गत आने*वाले विभिन्न, समुदाय भी व्यक्ति की 
नैतिक आवश्यकताओं के पूत्यर्थ हैं। संगठनों को राज्य जन्म नहीं देता है। उनका स्वतंत्र अस्तित्व 
होता है। बार्कर ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि राज्य प्रत्येक संघ की आन्तरिक अधिकारः 
व्यवस्था का सन्तुलन और ऐसी प्रत्येक अधिकार-व्यवस्था का शेष अन्य व्यवस्थाओं के साथ 
समन्वय एवं सामन्जस्य करता है। राज्य, समाज और बिभिन्न संगठन परस्पर एक दूसरे के पूरक 
हैं, विरोधी नहीं। 
'राज्य का अधिकार शक्ति नहीं, सदिच्छा है' 
(Force is not the basis of State but Wil)- - 

ग्रीन की यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है जो उसके चिन्तन का केन्द्र-बिन्दु भी है। इसका 
अभिप्राय यह है कि राज्य सदिच्छा (शाश्वत चेतना) का परिणाम है। अपने समय के अनुबन्धवादियों 
के सिद्धान्त को अस्वीकार करते हुए ग्रीन ने बताया कि राज्य किसी शक्ति या पाशविक शक्ति 
द्वारा निर्मित नहीं होता। राज्य औचित्य, आधार या सृजन का कारण नैतिक संकल्पना है। सदिच्छा 
( शाश्वत चेतना) से जुड़ने पर ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, स्वतंत्रता से अधिकार मिलते 
हैं और अन्ततः अधिकारों द्वारा ही राज्य की माँग की जाती है। इस प्रकार राज्य मूलतः उसी 
सदिच्छा पर आधारित है जिस पर अधिकार और स्वतंत्रता अवलम्बित हैं। ग्रीन कहता है कि 
“बाध्यता का औचित्य यही सदिच्छा है और हमारी स्वेच्छाचारिता के शमन का भी यही औचित्य 
है।” ग्रीन के लिए सदिच्छा ही सम्पूर्ण कानूनों, अधिकारों और राजनीतिक शक्तियों का खोत 


है। 
गरीन की सदिच्छा की अवधारणा रूसो के सामान्य इच्छा (०९०९7३1 शा) के सिद्धान्त 
का अनुसरण है। ग्रीन की यथार्थ इच्छा (मानव चेतना) जो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को कहते हैं, 
रूसो की (00770 ॥!) है। ग्रीन की आदर्श इच्छा या शाश्वत चेतना सामान्य इच्छा की 
.---:८:८८८२>:>>>>>>>>>>>. 
7. सेबाइन - वही प्0 - 687. 


2. औन - वही ए० - ३1. 
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भाँति ही परमार्थपूर्ण एवं सार्वजनिक हित से ओतप्रोत है। यह व्यक्ति के अन्तरात्मा की प्रतिध्वनि 
है। यह नैतिक आदेश है। यही राज्योत्पत्ति का कारण भी है। ग्रीन कहता है कि सभी राज्य 
सदिच्छा के ही परिणाम नहीं होते हैं। विश्व में अधिकांश राज्यों का निर्माण शक्ति, आक्रमण 
या क्रान्ति द्वारा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के राज्यों को सदिच्छा का प्रतिफल नहीं कहा जा 
सकता है। अपने दमनीय शक्ति के कारण राज्य को शासन का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। 
यदि राज्य को अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, 
तो स्पष्ट है कि राज्य ने जनता के हृदय पर से अपना अधिकार खो दिया है और उसका अन्त 
अत्यन्त निकट है, क्योंकि राज्य का आधार शक्ति नहीं, सदिच्छा है। 

ग्रीन का विचार है कि ”नागरिक जीवन के सहवास का महत्व इस बात में निहित 
है कि उसमें मानवीय इच्छा और विवेक को नैतिक संस्थाओं के माध्यम से यथार्थ रूप दे दिया 
जाय! बार्कर ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, “सामान्य इच्छा का दावा है 
कि राजनीतिक कार्य को प्रेरित एवं नियंत्रित करने वाली शक्ति अन्ततः एक आध्यात्मिक शक्ति 
है। वह एक सामान्य विश्वास है, जिससे सदाचार का अभ्युदय होता है----।” इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सदिच्छा का अभिव्यक्तिकरण है। 


सदिच्छा ही सम्प्रभु है' 


गरीन मानता है कि सदिच्छा, जो राज्य का आधार है, ही सम्प्रभु शक्ति है। इसी से 
उन विधियों का निर्माण होता है, जिनके द्वारा अधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा होती है। इसीलिए 
आज्ञाकारिता का कारण भी सदिच्छा है, भय नहीं। ग्रीन कहता है कि “राज्य का निर्माण सम्प्रभुता 
नहीं करती अपितु सदिच्छा करती है।----राज्य एक ऐसी संस्था है, जिसका कार्य आन्तरिक और 
बाह्य खतरों से व्यक्तिं के अधिकारों की रक्षा करना है। सम्प्रभु समाज का अभिकर्ता मात्र है ॥? 
राज्य सामाजिक सम्बन्धों को समायोजित करता है, सामाजिक चेतना के अनुसार उसका नियमन 
और संरक्षण करता हे! बार्कर लिखता है कि, “सामान्य इच्छा सम्प्रभु को जन्म देता है, जिसका 
कार्य उन सब संस्थाओं को पूर्ण स्फूर्ति एवं सामन्जस्य के साथ कायम रखना है, जो अधिकारों 
और विधियों के साकार रूप हैं।'”* ग्रीन कहता है कि सम्प्रभुता का अर्थ है सामान्य हित पर 
आधारित ऐसी सर्वोच्च नैत्कि शक्ति जो सामाजिक मान्यता प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति 
समूह के माध्यम से अभिव्यक्त होता है और जिसे सामाजिक हित में मानकर सभी लोगों द्वारा 
उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रीन ने रूसो (सम्प्रभुता 
सामान्य इच्छा निहित है) और आस्टिन (निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति) के सिद्धान्तों को समन्वित 
कर दिया है। 
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राज्य के कार्य 


ग्रीन ने राज्य के उद्धव के कारण में ही राज्य के कार्य का संकेत कर दिया है। वह 
राज्य को “बाधाओं की बाधा! (Hinderance of the Hinderanceऽ) कहता है। इसका अभिप्राय 
है कि व्यक्ति के अधिकारों के प्रयोग के मार्ग में जो बाधाएँ आती है, उन बाधाओं के लिए बाधा 
बन जाना राज्य का कार्य है। राज्य का कार्य है अधिकारों का उपचार करना, अधिकारों का 
निर्णय करना नहीं। इस प्रकार ग्रीन राज्य के निषेधात्मक कार्या (४६४९ F५॥८!०॥) पर 
ही बल देता है। किन्तु बार्कर का कथन है कि, “ग्रीन द्वारा विवेचित राज्य के कार्य सकारात्मक 
(Positive Functions) भी हैं क्योंकि व्यक्ति की प्रत्येक बांधा को दूर करने के लिये राज्य को 
सकारात्मक रूप से कोई न कोई कार्य करना ही पड़ता है, मात्र निषेध से ही काम नहीं चलता” 
यह सही है कि राज्य किसी को नैतिक नहीं बना सकता है। वह नैतिक बनने के मार्ग में आने 
वाली बाधाओं को दूर करेगा तथा ऐसी परिस्थितियों का सृजन करेंगा जिससे व्यक्ति के विकास 
का मार्ग आसान हो जाय। निरक्षरता, गरीबी, अज्ञानता, मद्यपान आदि कुप्रवृत्तियाँ, सामन्तवादी 
शोषण, महिलाओं की दयनीय स्थिति आदि अनेक बाधाएँ हैं, जिन्हें दूर करने के लिए राज्य 
को सकारात्मक कार्य करने ही होंगे, हंस्तक्षेप करना ही होगा। विद्यालयों की व्यवस्था, मद्यपान 
का निषेध, अच्छे आवासों का निर्माण, चिकित्सालयों की व्यवस्था तथा विधि बनाकर श्रमिकों 
एवं स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। कोकर ने राज्य के कार्य 
के सन्दर्भ में लिखा है कि “गरीन बड़ी दृढ़ता से इस सिद्धान्त को मानता था कि राज्य का कार्य 
व्यक्ति के लिए यह सम्भव कर देना कि वह स्वयं श्रेष्ठ जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके 
किन्तु वह किसी. व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने कें लिए निकृष्ट ढंगो की अपेक्षा श्रेष्ठ ढंगो को 
पसन्द करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 2 

राज्य समाज के विभिन्न अंगों के मध्य एक समायोजन की भूमिका का निर्वाह करेगा! 
ग्रीन कहता है कि यदि राज्य न हो तो विभिन्न समुदाय और वर्गो के मध्य संघर्ष होता रहे। राज्य 
सभी वों के मध्य सन्तुलन और समन्वय बनाने का प्रयास करेगा! 


दण्ड का सिद्धान्त 


दण्ड का विधान करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था 
किसी के अधिकार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो राज्य दण्ड द्वारा ही हस्तक्षेप करेगा। 
दण्ड राज्य का एक सर्वमान्य अधिकार है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्यों की नैतिक 
इच्छा को कार्य करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाना है। 

जन ने दण्ड के प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों ण को 
समन्वित रूप से स्वीकार किया है। इनमें वह प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक दण्ड के स्वरूप 
पर विशेष बल देता है क्योंकि उसकी मान्यता है कि दण्ड का मुख्य उद्देश्य अधिकारों के उल्लंघन 
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को रोकना है। बार्कर ने दण्ड के सम्बन्ध में ग्रीन के विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, 
“प्रत्यक्ष रूप से दण्ड अधिकारों की विरोधी शक्ति को रोकने वाली एक शक्ति है। यह एक ऐसी 
शक्ति है, जिसकी मात्रा उस दूसरी शक्ति के अनुपात में होनी चाहिए ---अप्रत्यक्ष रूप से दण्ड 
इच्छा में सुधार है और प्रभावशाली रूप से प्रतिरोधात्मक होने के लिए उसे ऐसा होना चाहिए 
अथवा चूँकि इच्छा में सुधार अभ्यन्तर से ही किया जा सकता है, वह ऐसा आघात है जो अपराधी 
की इच्छा में सुधार करना सम्भव बनाता है। अपने एक दूसरे रूप में भी दण्ड बाधाओं को 
दूर करता है क्योंकि वह बाधा, जिसका अपराधी विरोध करता है, केवल शक्ति ही नहीं, इच्छा 
भी है।”' उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि दण्ड की शक्ति अधिकार विरोधी शक्ति के अनुपात 
में होनी चाहिए तथा दण्ड का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा के साथ ही अपराधी की अन्तरात्मा 
को झकझोर कर उसे आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश करना है। 

ग्रीन लिखता है कि, “व्यक्ति को समूह में रहने का अधिकार इस योग्यता पर प्राप्त 
होता है कि मनुष्य सामान्य हित के लिए कार्य करेगा तथा इसमें यह अधिकार निहित है कि 
विघ्नों और बाधाओं से उसकी रक्षा की जाएगी।” स्पष्ट है कि दण्ड राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके 
नैतिक विकास हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। राज्य की दृष्टि पुण्य और पाप पर नहीं 
अपितु अधिकारों और अपराधों पर होनी चाहिए। जिस अपराध के लिए वह दण्ड देता है वह 
उसमें निहित गलती को देखता है, किन्तु बदला लेने के लिए नहीं अपितु भविष्य में अधिकारों 
की रक्षा करने के लिए तथा गलती की भावना के साथ ही साथ आवश्यक भय को सम्बद्ध करने 
के लिए। 


युद्ध तथा अन्तरराष्ट्रीयतावाद 


ग्रीन युद्ध विरोधी है। वह मानता है कि युद्ध अनुचित है क्योंकि इसमें जीवन के पवित्र 
अधिकार का हनन होता है।' विवशता, आत्मरक्षा या राष्ट्र की एकता या अन्य किसी भी कारण 
से किया गया युद्ध हर तरह से अनुचित है। ग्रीन कहता है कि जिस राज्य में युद्ध होते हैं, वह 
अपूर्ण राज्य है और राज्य जितना ही अपूर्ण तथा स्वार्थी होगा, युद्ध उतना ही अधिक होगा। 
लेकिन यदि युद्ध द्वारा ही सही और नैतिक सामाजिक स्थिति कायम रखी जा सके तो ग्रीन ऐसे 
युद्ध को उचित भी मानता है।* ग्रीन मानता है कि युद्ध कभी भी पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता 
अधिक से अधिक वह सापेक्ष अधिकार हो सकता है। युद्ध मनुष्य के स्वाधीन जीवन-यापन 
के अधिकार का अतिक्रमण करता है।----युद्ध को निर्दय आवश्यकता के रूप में ही उचित माना 
जा सकता है, तथापि वह एक अपराध ही है।ः 
वीरपूजा और युद्ध को गौरवान्वित करने वाले जर्मन दार्शनिक हीगल के विरूद्ध गरीन 
की मान्यता है कि एक युद्ध के सामूहिक हत्या है। युद्ध के द्वारा व्यक्तियों में राष्ट्रभक्ति, वीरता 
और आत्मबलिदान के गुणों के विकास भले ही सत्य हों (भारत में अंग्रेजी-युद्ध और फ्रांस में 
सीजर का विजय अभियान) परन्तु अन्ततः युद्ध तो मनुष्य की दुष्ट-प्रकृति की ही उपज है। यह 
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उम्र राष्ट्रीयता तथा निकृष्ट कोटि की मानसिकता वाली देशभक्ति का द्योतक है। ग्रीन के 
विरोधी चिन्तन के सन्दर्भ में बार्कर लिखता है कि, “शरीन द्वारा युद्ध की 22 व्याख्यान 
का सर्वश्रेष्ठ एवं ओजपूर्ण अंश है।”' वेपर का मत है कि “ग्रीन के युद्ध विषयक विचार उसे 
हीगल से अलग करने वाली सबसे चौड़ी खाई है।'2 

_ ग्रीन का दृढ़ विश्वास है कि विश्वबन्थुत्व की भावना और अन्नराष्ट्रीय सद्भावना द्वारा 
युद्ध को रोका जा सकता है। युद्ध कराने वाली दुर्भावना को अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता और सार्वजनिक 
सदिच्छा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विश्वबन्धुत्व की भावना विश्वशांति में सहायक सिद्ध 
होगी। राज्यों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होनी 
चाहिए। ग्रीन चाहता था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को पूरी तरह मान्यता दी जाय और राज्यों की 
क्षेत्रीय सम्प्रभुता की सीमा स्वीकार की जाय। इसी सन्दर्भ में वेपर का कथन है कि, “यदि ग्रीन 
का राज्य अपने अन्तर्गत कम बड़े समाजों के अधिकारों की रक्षा करता है तो इसे अपने से 
बाहर के बड़े समाजों (राज्यों) के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।”? 
मध्यनिषेध एवं अनिवार्य शिक्षा- 

ग्रीन का विचार था कि मद्यपान से विवेक नष्ट होता है। यह नैतिकता, लोकतन्त्र एवं 
लोकतान्त्रिक चेतना का नाश कर देता है। राज्य को हस्तक्षेप कर इस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध 
लगा देना चाहिए। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
के मार्ग की बाधा को दूर करना है। 

राज्य को व्यक्ति की बौद्धिकता के उन्नयन के लिए स्कूल आदि की व्यवस्था करनी 
चाहिए। अध्यापकों की नियुक्त तथा पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य को पाठ्यक्रम 
का निर्धारण नहीं करना चाहिए। यह सब कार्य स्वतंत्ररूप से विद्यालयों पर छोड़ देना चाहिए। 
राज्य बौद्धिक विकास हेतु अनिवार्य परिस्थितियों का निर्माण करे। 


ग्रीन का मूल्यांकन 
पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में ग्रीन का महत्वपूर्ण अवदान माना जाता है। उसका चिन्तन 
नैतिकता एवं अध्यात्मिकता के घरातल पर अवस्थित है। उसे मानव की नैतिक प्रतिबद्धता, 
अधिकार और स्वतंत्रता से गहरा अनुराग था। भले ही उसके चिन्तन से प्लेटो, अरस्तू, रूसो, 
कोंत, हीगल आदि विचारकों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, फिर भी ग्रीन के विचार उसके अपने 


विचार हैं। | 

इन सबके बावजूद ग्रीन की आलोचना की जाती है कि राज्य के विवेक के प्रति उसे 
गहरा अविश्वास है। उसके सम्पत्ति सम्बन्धी विचार दोषपूर्ण एवं पुँजीवाद को बढ़ावा देने वाले 
हैं। मानव स्वभाव के प्रति उसके विचार एकांगी हैं तो राज्य के प्रतिरोध की शक्ति एक शब्द 
जाल मात्र प्रतीत होता है। लंकास्टर ने लिखा है कि, “वास्तविक सत्य यह है कि मानव-भ्रकृति 
के बारे में ग्रीन की आशावादी घारणा ठीक वैसी ही है, जैसी जॉन स्टुअर्ट मिल ने अनुभव 
की थी कि यदि मनुष्य वस्तुतः स्वतंत्र हो जाय तो वे दुष्कर्म करने लग जाएंगे---मनुष्य एक 
ऐसा नैतिक प्राणी है जो हमेशा आध्यात्मिक पूर्णता की खोज में व्यस्त रहता है, एक भ्रामक 
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विचार है।”' सेबाइन के अनुसार ग्रीन का दर्शन एक ऐसा विशाल नैतिक मंच बनाने का प्रयास 
है, जिसमें सामाजिक हित का समर्थन करने वाले सभी लोग खड़े हो सकें। इस प्रयत्न में वह 
बहुत कुछ सफल भी हुआ है। बार्कर मानता है कि, “ग्रीन के समस्त दर्शन का आधार व्यक्ति 
है, ग्रीन राज्य की प्रभुता के आदर्शीकरण में नहीं उलझा। वह प्लेटोवादी होने की अपेक्षा अरस्तूवादी 
अधिक है तथा हीगलवादी की अपेक्षा कोंतवादी अधिक है।”? उसने यूनानी और जर्मन आदर्शवाद 
का ब्रिटिश सावधानी के साथ पुर्नव्याख्या की है। 

ग्रीन को एक सच्चा यथार्थवादी, आदर्शवादी, उदारवादी, आध्यात्मिक व्यक्तिवादी, 
समन्वयवादी तथा नैतिकतावादी दार्शनिक कहा जा सकता है। उसने ब्रिटिश राजनीति को नैतिक 
तथा उदारवादी बनाने के साथ ही साथ सरकार को एक नैतिक समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने 
का प्रयास किया है। वेपर के शब्दों में, “गरीन ने उदारतावाद एवं आदर्शवाद के दोषों का संशोधन 
किया और उदारवाद को रुचि वाले विषय के बजाय एक विश्वास में परिवर्तित कर दिया। उसने 
व्यक्तिवाद को नैतिक और सामाजिक रूप प्रदान किया और आदर्शवाद का परिष्कार तथा परिमार्जन 
कर उसे सभ्य विचार में बदला।” कोकर ने भी लिखा है कि ग्रीन ने अंग्रेजों को एक ऐसी 
बस्तु प्रदान की जो बेन्थमवाद से अधिक सन्तोषप्रद है।' वेपर ने बड़े ही साफतौर पर स्वीकार 
किया है कि आदर्शवादियों में ग्रीन की आलोचना सबसे सरल है यद्यपि यह भी सही है कि ग्रीन 
की बातों से इन्कार करना उतना ही कठिन भी है।* स्पष्ट है कि ग्रीन के अवदान का किसी 
भी रूप में अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है। उसने व्यक्तिवाद के धरातल को नैतिक और 
आध्यात्मिक दृष्टियो से प्रशस्त किया। युद्ध को घृणित बताकर विश्वशांति एवं विश्वध्रातृत्व का 
मार्ग अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खोलने का आह्वान किया। 


'प्रश्न-- 
1. “मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य 
की मांग की करते हैं।” (वार्कर) इस कथन की व्याख्या कीजिए। 

2. ग्रीन के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों का विवेचन कीजिए। 

3. ग्रीन के अधिकार सम्बन्धी विचारों को समझाइये। 

4. ग्रीन के कानून व सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। 

५. राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ग्रीन के इस कथन की व्याख्या कीजिए। 

6. ग्रीन के सामान्य इच्छा सम्बन्धी विचारों को समझाएं। 

7. ग्रीन के राज्य सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। 
8. औन के विश्व बन्धुत्व व युद्ध सम्बन्धी विचारों का विवेचन कीजिए। 


के 


7. लंक्रास्टर - मास्टर ऑफ प्रोलिटिकल शाट, खण्ड 3, ए० - 219-220. 
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जार्ज चिल्हेल्म फ्रेडरिक हीबाल 


-ल्ाल साहब सिंह 


` जीवन परिचय 


जर्मन में आदर्शवादी विचारधारा अट्टारहवीं शताब्दी के प्रबुद्धवादी आन्दोलन द्वारा 

प्रतिपादित भौतिकवादी विवेकवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी" तथा इंगलैण्ड में व्यक्तिवादियों 
के प्रकृतिवादी तथा उपयोगितावादियों के उस सैद्धान्तिक विश्लेषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया 
“थी, जो मानव-कल्याण का मूल्य भौतिक सुख और सन्तोष से आँकता है और यह मानता है 
कि राज्य तथा व्यक्ति की प्रकृति केवल बाहरी, मूर्त तथ्यों के अध्ययन से की जा सकती है।* 
आदर्शवादी विचारधारा को अन्य नामों से भी उल्लिखित किया गया है, जैसा बोसांके द्रा 
इसे राज्य की 'दाशीनिक विचारधारा’, सी0 ई एम0 जोड द्वारा “निरंकुशतावादी या 
सर्वाधिकारवादी विचारधारा' हाबहाउस द्वारा “तात्त्विक विचारधारा, मैकाइबर द्वारा “रहस्यवादी 
विचारधारा' आदि कहा गया है। मूलतः आदर्शवादी विचारधारा में मनुष्य को विवेकशील प्राणी 
मानते हुए राज्य को सजीव नैतिक संगठन सिद्ध किया गया है। आदर्शवादी विचारक विचारों 
की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। उनका अभिमत है कि व्यक्ति और राज्य के हितों में कोई 
विरोध नहीं है इसलिए राज्य के आदेशों के पालन में ही व्यक्तियों का कल्याण निहित है। राज्य 
सर्वोच्च संस्था है। बार्कर ने लिखा है कि, “आदर्शवादी केन्द्रीय व्यक्ति से चलने (आरम्भ करने) 

के बजाय, जिसके अनुसार कि सामाजिक व्यवस्था को अपने आप को ढ़ालना है, केन्द्रीय समाज 

व्यवस्था से चलते (प्रारम्भ करते) हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य-पथ 


को खोज निकालना है।” 
उपर्युक्त आदर्शवादी विचारधारा को जर्मनी मॅ स्थापित करने का श्रेय जार्ज विल्हेल्म 


MM ्पमममप्प 
7. गेटल - हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थाट पृ0 - ३13. 
2, कोकर - रीसेन्ट पोलिटिकल बाट प्र0 - 415-416 
3. बार्कर बाट इन इंगलैण्ड फ्राम 1884 - 1914 १० -85 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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फ्रेडरिक हीगल को है। इसका जन्म सन्‌ 1770 ई0 में दक्षिणी जर्मन में वर्टमबर्ग के स्टटगार्ट 
नामक स्थान पर हुआ था। इसकी प्रारम्भिक शिक्षा ट्यूविंजन में धार्मिक प्रशिक्षण के रूप में 
प्रारम्म हुई। एक सामान्य शिक्षक, जीन विश्वविद्यालय का अध्यापक तथा न्यूरेमवर्ग का 
प्रधानाध्यापक, विज्ञान तथा तर्कशा्न पर लिखे गए अपने तीन अन्थों के भ्रकाशन के पश्चात्‌ 
जर्मनी का महान दार्शनिक समझा जाने लगा। हीडेलवर्ग में प्रोफेसर तथा बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय 
के दर्शन-विभाग का अध्यक्ष हीगल प्रशिया में दर्शन शास्त्र की ऐसी महान्‌ तथा प्रसिद्ध वाणी 
बन गया जैसा कि वॉन रून तथा वॉन माल्टे सेना की वाणी थे या विस्मार्क राजनीति की वाणी 
था।' सन्‌ 1831 ई0 में हैजे की बीमारी से बर्लिन में इस महान दार्शनिक की मृत्यु हो गयी। 
इसके चिन्तन का प्रभाव यह था कि हिटलर और मुसोलिनी को इसका मानसपुत्र कहा जाता 
है। इसकी मृत्यु के बाद इसके दर्शन को पढ़ना और उस पर चर्चा करना एक फैशन बन गया 
था। मार्क्स तक को हीगल को पढ़ना पड़ा था। उसके दर्शन में इतिहास, आध्यात्म, धर्म, कला, 
आचार, राजनीति आदि का अद्भुत सामावेश है। 
हीगल की रचनाएं (Works of Hege)— 
हीगल की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 
1. फिलॉसफी ऑफ लॉ (Philosophy of Law) 
या 
'फिलॉसफी ऑफ राइट्स (1821 ) (Philosophy of Rights) RE 

2. फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री (1837 ) (Philosophy of History) 

3. साइन्स ऑफ लॉजिक (1816) (Science of Logic) 

4. फिनामिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट (The Phenomenology of spirit) 

5. एन्साइक्लोपीडिया ऑफ दी फिलोसोफिकल साइन्सेज (Encyclopaedia of 

the philosophical Sciences) 
6. कान्स्टीट्यूशन ऑफ जर्मनी (Constitution of Germany)- 
हीगल के उपर्युक्त अन्थ अत्यन्त क्लिष्ट एवं दुर्बोध हैं। उसको भलीभाँति समझना अत्यन्त 

कठिन है। इसी ओर संकेत करते हुए वेपर ने लिखा है, “हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक 
है, दुर्भाग्यवश उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है।”२ शोप्रेन आवर ने उसे 'जानकार 
मायावी” (C०००५ ०1६1181811) कहा है तो लोबेनवर्ग ने लिखा है कि हीगल के दर्शन 
को बिना उसकी शब्दावली बतलाने में उसकी सूक्ष्मता नष्ट हो जाएगी और उनके शब्दों के साथ 
उसे बताने पर वह बुद्धिगम्य नहीं रह जाता है अनेक आलोचकों ने उसे रहस्यवादी मूर्ख 
(Mystifying Nonsense) तक कह डाला है तो समर्थक उसे उन्सीसवीं शताब्दी का प्लेटो 
और अरस्तू मानते हैं। 


7. सी० एल0 वेपर - प्रोलिटिकल थाट प0 - 178. 
2. वेपर वही प -155. 


3. लंकास्टर- मास्टर्स ऑफ प्रोलिटिकल थाट पृ० - 20. 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दर्शन की वैचारिक पृष्ठभूमि 


- ग्रीक साहित्य के अनुशीलन के कारण वह प्लेटो तथा असस्तू से अच्छी प्रकार प्रभावित 
हुआ। प्लेटो के 'शिव ग्रत्यय” (1०९३ ०९ ७०००) से हीगल ने सार्वभौमसत्ता (Idea of Geist) 
का सिद्धान्त ग्रहण किया और अरस्तू के विवेक का सिद्धान्त अहण किया और अरस्तू के विवेक 
(९०४5०1) तत्व की प्रधानता को जगत का नियन्ता माना। हीगल जब कहता है कि "विवेकपूर्ण 
यथार्थ है और यथार्थ विवेकपूर्ण है (२॥(1०181 151291 210 7९३1 15 rati०n३]) तो वह स्पष्टतः 
प्लेटो और अरस्तू को ही समन्वित करता हुआ प्रतीत होता है। 

हीगल के दर्शन पर कोत और कोतवादी सम्प्रदाय का भी असर पड़ा, जिसे इंगित 
करते हुए ए० डी0 लिण्डर ने लिखा है कि हीगल का दर्शन कोंतवादी सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया 
है।' रूसो के “सामान्य इच्छा' के द्वारा अपने 'आदर्श इच्छा' के सिद्धान्त का निर्माण किया तथा 
ह्यूम के संशयवाद से भी प्रेरणा ली। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भी हीगल पर पड़ा था। अपनी 

है ह में तो वह क्रांति का समर्थक भी था किन्तु बाद में उसका विरोधी हो गया। उसने ईसा 
इ; - के जीवन चरित्र को लिखकर ईसाई धर्म की नैतिक असत्यता के रूप मे आलोचना की। 
~ / हीगल की इुन्द्वात्मक पद्धति (Hegelian Dialectical Method) 

हीगल के पूर्व जर्मनी में ही शेलिंग ने अपने दर्शन में द्वन्द्ववाद के सिद्धान्त का वर्णन 
.किया था। फिक्टे ने लिखा है कि “त्येक विचार का एक तार्किक स्वरूप होता है, जिसमें तीन 
अबंस्थाएं होती है- इन्द्र प्रतिवाद और संवाद। यह विचार पहले सूक्ष्म रूप से आरम्भं होता है, 
फिर इसका विरोधी रूप इसी में से पैदा होता है, फिर इस प्रतिरोध का भी प्रतिरोध पैदा हो 
जाता है।२ हीगल को द्वन्द्ववादी सिद्धान्त का श्रेय इसलिए जाता है कि उसने इसकी विशद्‌ विवेचना 
की तथा इसे अपने सम्पूर्ण दर्शन का आधार बनाया। 

मूलतः इन्द्रवाद का सिद्धान्त यूनानी चिन्तन से उद्भूत है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा 
के शब्द डायलेगो (018180) से हुई, जिसका अर्थ वाद-विवाद या तर्क-वितर्क करना होता है। 
सुकरात, प्लेटो आदि ने सत्यान्वेषण के लिए इसी तर्क-वितर्क की प्रक्रिया का प्रयोग किया। 
हीगल ने इसी वाद-विवाद प्रणाली को वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में प्रयुक्त किया। 

हीगल के लिए सार्वभौम जगत का प्रत्येक सत्य इसी द्वन्द्रवाद पद्धति पर आधारित 
है। उसका अभिमत है कि जैसे वायु के प्रचण्ड झंझावातों से कोई जलयान हिचकोले खाते 
हुए टेढ़े-मेढ़े ढंग से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव के विकास की प्रक्रिया सीधी सरल रेखा 
में न होकर टेढ़ा-मेढ़ी रेखा की भांति हुई है। दर्शन का कार्य इसी टेढ़ी-मेढ़ी प्रतिक्रिया का ज्ञान 
करना है। सम्पूर्ण जगत निरन्तर विकासमान है, गतिशील है, स्थिर नहीं! 

सभ्यता के विकास क्रम में सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का एके मौलिक रूप होता है, 
जिसे वाद (11८४) कहते हैं। विकसित होने की प्रकृति के कारण धीरे-धीरे यह विकसित होकर 
अपने अन्तर्गत निहित अन्तर्विरोधों के कारण अपने विपरीत रूप को जन्मे देता है, जो उसका 


1. ए० डी० तिण्डसे-सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज आफ द एज ऑफ रिएक्शन एण्ड रीकान्स्ट्रक्शान प0 52 
2. कीलिंग वार्ड-आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, पृ० - 106 
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प्रतिवाद (५५-15) कहलाता है। विकास की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। अतः प्रारम्भ 
में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है, जिससे अन्ततः उनमें समन्वय एवं संतुलन स्थापित होता 
है और वह संवाद (5911०55) के रूप में प्रकट होता है। संवाद, वाद और प्रतिवाद दोनों 
का समन्वय रूप होने के कारण इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है किन्तु 
विकास की प्रक्रिया यही आकर रुक नहीं जाती अपितु निरन्तर जारी रहती है। अतः कालान्तर 
में यह संवाद पुनः 'वाद' के रूप में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद, संवाद की 
प्रक्रिया सृष्टि की प्रक्रिया के साथ निरन्तर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं! अपने ग्रन्थ “तर्क 
विज्ञान' में हीगल ने इसे विस्तार से समझाया है। हीगलवाद, प्रतिवाद, और संवाद को अस्तित्व 
(B९४), अस्तित्वहीनता, अभिव्यक्ति (Becoming) भी कहता है। यह एक प्रकार का सृजन 
(Creation), निषेध (४९९६००) तथा पुनर्सृजन (R९०९!i०॥) है। सेबाइन ने लिखा है कि 
हीगल के दर्शन का उद्देश्य इनद्वा्मक पद्धति के माध्यम से विश्वसभ्यता के विकास में प्रत्येक 
राज्य:की देन का मूल्यांकन करना था।' वास्तव में अपने इन्द्रवाद से हीगल ने जर्मन राष्ट्रवाद 
को ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल दिखाने का प्रयत्न किया है और जर्मनी के लोगों को यह बताना 
चाहता है-कि उनके राष्ट्र-निर्माण का समय ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट है, इस ईश्वरीय योजना में उन्हे 
मात्र हाथ बँटाना है। हीगल के इन्द्रवाद में विश्वात्मा (४९1६ 0०५) के विकास श्रृंखला की त्रयी 
(11०५९) को अधोवर्णित रेखाचित्र द्वार भलीभाँति समझा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक में तीन 
स्तर (Three Moments)ह— 


-: विश्वात्मा :- 


ee or 


प्रत्यय (तर्क) प्रकृति आत्मा 


क कय 


अन्तरात्मा वाह्यात्मा [i 
FE. धर्म ` 


कानून नैतिकता सामाजिक सदाचार 
तल कक | र्ड 
नागरिक समाज राज्य 


उपर्युक्त रेखाचित्र में विश्वात्मा के राज्य के रूप में पूरे विकास प्रक्रिया की त्रयी में तीनों 
स्तर तथा वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की द्न्दात्मक प्रणाली स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। 


1. सेबाइन - हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थाट - पृ० - 585. 
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क्रमबद्ध रूप से हर स्तर के प्रत्येक तत्व का संक्षेप में निम्नलिखित रूप में वर्णित करना आवश्यक 
है- ; 
विश्वात्मा- 
हीगल के चिन्तन में विश्वात्मा की अवधारणा की केन्द्रीय स्थिति है।हीगल ने विश्वात्मा 
हेतु विचार, आत्मा, विवेक, विराट चेतना, निरपेक्षसत्त आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया 
है। विश्वात्मा आध्यात्मिक सत्ता है जो सृष्टि के सभी क्रियाकलापों में अभिव्यक्त होती है। यह 
विराट चेतना सर्वत्र विद्यमान है। समस्त जड़-चेतन आदि का उद्धव इसी से हुआ है। सभी 
इसी के विभिन्न रूप हैं चाहे वह जड़-चेतन हो या आत्मा और प्रकृति। भौतिक अथवा जड़मत 
से प्रारम्भ होता हुआ, विभिन्न वनस्पतियों और प्राणियों के रूप में अपने को व्यक्त करता हुआ 
यह मनुष्य तथा मनुष्य के विकास के उच्चतर स्वरूप राज्य के रूप में पृथ्वी पर अपने को प्रकट 
गा है, इसलिए हीगल राज्य को पृथ्वी पर विश्वात्मा का अवतरण और प्रकटीकरण मानता 
| 
प्रत्यय- 
किसी वसतु के विचार करने से पूर्व चिन्तन प्रणाली आती है, इसे हीगल तर्क (1.००) 
कहता है। सबसे पहले सत्ता (Bein) का ज्ञान होता है। पुनः उस वस्तु का सार (६55९०९) 
का आभास होता है और तब उस वस्तु के बारे में विचार (अत्यय) आरम्भ होता है। यह सूक्ष्म 
होता है। यह प्रत्यय अनुभूति प्रजनित न होकर तर्क से ज्ञात होता है। प्रत्यय विशेष और सामान्य 
दोनों का सजीव एकीकरण है। 
प्रकृति 
विचार के पश्चात्‌ वस्तु का प्राकृतिक स्वरूप आता है। इसमें स्थान, काल या दूरी 
का बोध होता है। इसे यान्त्रिक (\/९८॥०॥८३!) सम्बन्ध कहा जाता है फिर उससे सम्बन्धित 
गर्मी, प्रकाश आदि भौतिक (ए॥५।८॥]) वस्तुओं का और उसके बाद उसके आंगिक 
(Organica!) तत्वों का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रकृति विश्वात्मा का बाह्यीकरण है। प्रकृति 
में कार्य-कारण (080५८ ४10 816८0) सम्बन्ध होता है। प्रकृति मानव के रूप में आत्मचेतना 
का भी स्वरूप है। 
आत्मा- 
सूक्ष्म ज्ञान के पश्चात्‌ पहले उस स्थिति का बोध होता है, जिसमें शरीर या आत्मा 
(990 के साथ एकीभूत स्थिति का पता चलता है। यह अवस्था अन्तरात्मिकता की है क्योंकि 
अन्तरात्मा (9५४।९०४।४० $7४) अपने को शरीर ही समझती है। आन्तरिक से बाह्य जगत 
की भावना अर्थात्‌ बाह्यात्मा (0४/९०४४५९ ऽए!) का ज्ञान होता है, जिसे विश्व प्रकृति भी कहते 
हैं। अन्त में, वस्तु के निरपेक्ष सत्य का ज्ञान आता है, जिसे हीगल ने निरपेक्षात्मा (Absolute 
8970 कहा है। 
निरपेक्षात्मा के अन्तर्गत हीगल ने कला, धर्म और दर्शन को रखा है। ये तीनों विश्वात्मा 
का विशेष प्रकटीकरण हैं। यह पूर्णनिरपेक्ष प्रत्यय है। निरपेक्ष सत्ता का ऐन्द्रिक सत्ता में प्रकटीकरण 
ही कला है। धर्म के क्षेत्र में निरपेक्ष सत्ता का भाव प्रातिभ ज्ञान और आन्तरिक संवेदन के क्षेत्र 
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में प्रकट होता है। दर्शन के क्षेत्र में अतिरंजना या कल्पना के स्थान पर बुद्धिजनित प्रत्यय का 
महत्व है। चूकि कला, धर्म और दर्शन का सम्बन्ध निरपेक्षात्मा (विश्वात्मा) से है, अतः ये तीनों 
हीगल के मतानुसार राज्य के नियन्त्रण क्षेत्र से बाहर हैं। 
कानून- 
कानून बाह्यात्मा का प्रथम सोपान (वाद) है। व्यक्ति में ममत्व (मोह) के बोध से सम्पत्ति 
का सृजन होता है। सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है, जो ममत्व का उल्टा है। यह अनुबन्ध 
(८००४०) पर आधारित होता है। अनुबन्ध को तोड़ना अपराध (17८) है। इस प्रकार 
“सम्पत्ति-अनुबन्ध-अपराध' की त्रयी (110००) से एक “वाद” बनता है, जिसे कानून कहते हैं। 
कानून व्यक्ति पर बाह्य नियन्त्रण है। 
नैतिकता- 
व्यक्ति पर आन्तरिक नियन्त्रण के लिए नैतिकता कानून (वाद) के प्रतिवाद के रूप 
में आती है। इस नैतिकता के नियमों द्वारा अभिप्राय (२५७०५७), निश्चय (हारा) तथा 
अच्छाई बुराई (७००0-६४1) की त्रयी का नियन्त्रण होता है। 
सामाजिक आचार- 
आन्तरिक नियन्त्रण, जिसका सम्बन्ध नैतिकता से है, पर्याप्त नहीं होते। इस कमी 
को दूर करने के लिए ही सामाजिक आचार (5००० 5६1/८5) का रचना होती है। इसमें व्यक्ति 
पर आन्तरिक (नैतिकता) और बाह्य (कानून) दोनों का नियन्त्रण कार्य करता है। 
परिवार- 
परिवार सामाजिक आचार से उद्भूत मानव की नैसर्गिकत। का रूप है। परिवार का 
आधार पारस्परिक विश्वास और स्नेह है। इसमें वैयक्तिकता (1191018119) की भावना रहती 
है। इसके अन्तर्गतं पति-पत्नी तथा सन्तान के हितों में कोई विरोध नहीं रहता है। 
नागरिक समाज- 
परिवार से आगे निकलकर व्यक्ति व्यापक सामाजिक व्यवस्था में प्रविष्ट करता है। 
हीगल इसे नागरिक समाज का नाम देता है। यह परिवार (वाद) का “प्रतिवाद' स्वरूप होता है। 
वैयक्ति सम्पत्ति की असंगतियों से ही परिवार का समुच्छेद होता है। नागरिक समाज व्यक्ति की 
निज-निज इच्छाओं की तुष्टि करने वाला संगठन है। इसमें उद्योग तथा व्यापार की पर्याप्त उन्नति 
होती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों का निपटारा नागरिक समाज में होता 
है। हीगल का कथन है कि “नागरिक समुदाय एक प्रकार का निम्न श्रेणी का राज्य है क्योंकि 
इसमें कुछ प्रशासन और नियन्त्रण के अंग ही विकसित होते हैं।' नागरिक समाज अपने निगमों 
तथा अन्य संवासों के माध्यम से राज्य से सम्पर्क स्थापित करता है। विशिष्टता नागरिक समाज 
का गुण है। 
राज्य- 
नागरिक समाज के अन्तर्गत जब व्यक्तिगत संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, तब इस संघर्ष 
के, विमुक्ति हेतु परिवार (वाद) तथा नागरिक समाज (प्रतिवाद) के अनन्त राज्य (संवाद) का प्रादुर्भाव 
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होता है। इस प्रकार राज्य परिवार और नागरिक समाज का सामन्जस्य है। यह सभी प्रकार की 
संस्थाओं से उच्चतर है। इसका कार्य एकता और सामंजस्य स्थापित करना है। सार्वभौमिकता 
(Universality) इसका सद्गुण है। 
इन्द्रवाद की आलोचना-- 

हीगल का दवन्द्रवाद यद्यपि उसके दर्शन का वैशिष्ट्य है, पुनरपि इसमें अनेक कमियाँ 


की 


- इस सिद्धान्त में विभिन्न वस्तुओं के मध्य विरोध की अनावश्यक कल्पना की गयी है। 

2. सेबाइन लिखता है कि, “हीगल की इन्द्रात्मक पद्धति में ऐतिहासिक अन्तदृष्टि और 
यथार्थवाद, नैतिक अपील, स्वच्छन्द आदर्शीकरण और धार्मिक रहस्यवाद का पुट 
था---उसने वास्तविक तथा आभाषी आवश्यक और आकस्मिक, स्थायी और अस्थायी 
शब्दों का मनमाने अर्थ में प्रयोग किया था।---दन्द्वात्मक पद्धति हीगल के निष्कर्षों को 
कोई वस्तुपरक आधार नहीं दे सकी थी।”” 

3. केटलिन का मत है कि जीवन के अनुभवों को वाद, प्रतिवाद और संवाद, के अनुसार 
वर्गीकृत करना हीगल का एक मनोरंजन मानसिक व्यायाम है। 

- हीलग के इन्दरवाद में वैज्ञानिकता का अभाव है। वेपर लिखता है कि इस पद्धति का 
विकास विज्ञान के उद्यान में नहीं वरन्‌ प्रशिया के शासन की दासता के रोड़े पर हुआ है।? 

* इन्द्रवाद विकास के रहस्य के बजाय हीगल के पक्षपातपूर्ण भावनाओं का उद्वेग है। 

- भैकगर्ट मानते हैं कि इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन में तीन कठिनाइयाँ हैं- प्रथम, वाद- 
विवाद, और संवाद एक दूसरे के सम्बन्ध के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से नहीं किये जा 
सकते; द्वितीयतः धर्म, इतिहास, कानून और दर्शन में इन्द्रवाद की प्रक्रिया के बाह्य 
वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और अन्त में, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान के 
विषय में इनद्रवाद की प्रक्रिया को लागू करने में बड़े अव्यवस्थित और जटिल विषयों के 
साथ उलझना पड़ेगा। $ 

- यह सिद्धान्त शान्ति के दर्शन की स्थापना करता है। इसने अपने अत्यधिक बुद्धिवाद से 
मानव संवेदनशीलता को भी नष्ट कर दिया है। 

उपर्युक्त आलोचनाएँ यथार्थ से परे हैं। हीगल के इन्द्रवाद को व्यर्थ, अनर्गल-अलाप 
तथा बुद्धिव्यासंग नहीं कहा जा सकता है। यह सिद्धान्त सृष्टि को समझने का एक तार्किक प्रयास 
है तथा कार्ल मार्क्स के चिन्तन की आधार-भूमि है। बट्रेन्ड रसेल ने लिखा है कि, “हीगल 
की द्वन्द्वत्मक पद्धति मानव-मन की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चित्रित करती है क्योंकि कई 
बार मानव-मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है।””* इन्द्रवाद एक ऐसा सिद्धान्त 
है जिससे सृष्टि की व्याख्या में सहयोग मिलता है। हीगल ने इस सिद्धान्त को इतने अच्छे ढंग 
से व्याख्यायित किया है कि यह उसके दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और हीगल 
की पहचान का कारण भी यही है। ' 


7. सेबाइन - वही पृ0 - 608 - 609. 
2. वेपूर - वही ए० - 773. 
उ. क्टॅन्ड रसेल - विजडम ऑफ़ द वेस्ट पृ० - 257. 
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इतिहास की दार्शनिक व्याख्या 


हीगल ने इतिहास की समूची प्रक्रिया को इन्द्वात्मक पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत किया 
है। उसका कहना है कि दर्शन का इतिहास स्वयं दर्शन है। ऐसा निरपेक्ष सत्य जिसका काल 
की सीमा में प्रक्षेप कर दिया गया है। सेबाइन ने लिखा है कि, “हीगल का कहना था कि सभ्यता 
का इतिहास काल की सीमा में विश्वात्मा की सतत्‌ अनुभूति है।----इस्टोइक देवता की भाँति 


में अविवेक का नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक विवेक से ऊँचे विवेक के एक नए रूप का निवास 


है!” 4 
हीगल मानता है कि राष्ट्रों का उत्थान-पतन विश्व के दन्द्वात्मक विकास को पूरा करता 
है। यह विकास विश्व-प्रकृति द्वारा प्रेरित है। प्रत्येक विकास में निरपेक्ष चेतना या ज्ञान अपने आप 
को प्रकट करता है। इसी आशय से हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर या विराट चेतना की 
अभिव्यक्ति कहा है। चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर युगों से बढ़ती आ रही है। स्थूल अवस्था 
ही बद्धता है और सूक्ष्मतम अवस्था ही पूर्णमुक्ति या स्वतंत्रता है। इसलिए संसार के विकास का 
उद्देश्य है आत्मिक स्वतंत्रता या मोक्ष की उपलब्धि। 
हीगल का कथन है कि मानव-सभ्यता का विकास पूर्व में चीन से प्रारम्भ हुआ। शासन 
एक व्यक्ति के हाथों में था। चीन की सभ्यता को हीगल ने सबसे प्राचीन सभ्यता माना है। उसके 
बाद सभ्यता मध्य एशिया और भारत की ओर विकंसित होते हुए आगे बढ़ी, जिसमें राजा और 
ब्राह्मण दो का शासन रहा। जनता शोषण में पिसती रही। इसके बाद सभ्यता यूनान और रोम 
पहुँची। जहाँ जनता ने निरंकुश राजा से संघर्ष किया और परिणामतः जनता को थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता आत्मिक नहीं, राजनीतिक मात्र थी। अन्त में सभ्यता जर्मनी पहुँची। 
जर्मन राष्ट्र में जनता पूर्ण स्वतंत्र हो गयी। आत्मिक उत्थान की पूर्णता और सृष्टि के विकास 
का उद्देश्य पूर्ण हुआ। हीगल लिखता है “चीन में केवल एक स्वतंत्र था (राजा), भारत में दो 
स्वतंत्र (राजा और ब्राह्मण), यूनान और रोम में कुछ स्वतंत्र थे (अर्थात्‌ राजा, प्लेवियन और 
पेट्रीशियन) परन्तु जर्मनी में सभी स्वतंत्र हो गए (अर्थात्‌ प्रशासक और जनता एक सम्पूर्ण राष्ट्र | 
के रूप में)। चीन में स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव हुआ, भारत में उसका बचपन बीता, यूनान और ।! 
रोम में सभ्यता भ्रौढ़ हुई और जर्मनी में जाकर बृद्ध हो गयी। उसका पार्थिव शरीर नष्ट हो गया 
और शारीरिक चेतना के अन्त के साथ ही उसकी आत्मिक चेतना जागृत हो गई।”ः 
हीगल ने विश्व-इतिहास की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार इतिहास में जो कुछ 
हुआ है, वह ठीक है, वही विश्वात्मा का निर्णय है। इस प्रकार हीगल ने विश्व विजेताओं के नैतिक 
नियमों के घृणित उल्लंघन को इतिहासे की नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। यह हीगल | 
के प्त्ययवाद का निर्बल पक्ष है, जो वह सत्तावाद का समर्थक और वीरपूजा का अनुमोदक बन 
' गया। उसने इतिहास को मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गयी एक तीर्थयात्रा माना है। 


7. सेबाइन - वही ४० -607 
2. हीगल - फिल्मी अ (ह Bomnadirortffni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उसके अनुसार इतिहास का मार्ग मानव-विवेक द्वारा प्रशस्त होता रहता है और विश्व-इतिहास 
विश्व का निर्णय है। हीगल (तथा नीत्शे) के चिन्तन में इतिहास की दार्शनिक व्याख्या जर्मन राष्ट्र 
और जर्मन सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला आदि को सर्वोच्चता प्रदान करने के दृष्टिकोण 
से हुआ। इसी अवृत्ति ने विस्मार्क, केसर और हिटलर को पैदा किया। 

अपने इतिहास की व्याख्या में ही हीगल कहता है कि, “विवेकपूर्ण ही यथार्थ है और 
यथार्थ ही विवेकपूर्ण है।' हीगल के इस कथन में अद्वैत दर्शन परिलक्षित होता है। विवेकपूर्ण 
(९1००१1) का तात्पर्य निरपेक्ष चेतना या परम सत्य है तथा यथार्थ (९८४) का अर्थ है प्रकृति! 
इस प्रकार परम सत्य या शाश्वत चेतना ही प्रकृति का रूप धारण करती है और प्रकृति अपने 
विकास द्वारा शाश्वत चेतना को प्राप्त करती है। दोनों तत्वतः एक हैं, मात्र अवस्था का अन्तर 
है। जो कुछ भी जगत में परिलक्षित होता है, वह मूल शाश्वत चेतना का ही स्थूल रूप है। शाश्वत 
चेतना ही जगत के विभिन्न रूपों में दृश्यमान है। इस शाश्वत चेतना के अतिरिक्त जगत में अन्य 
कुछ भी नहीं है। राज्य भी इसमें सम्मिलित है। जातिगत विभिन्नताएँ जो दिखाई पड़ती हैं, वह 
वास्तविक नहीं हैं। प्रत्येक विभिन्नता के अन्दर एकत्व है। शाश्वत चेतना का एकत्व। यही वास्तविक 
है, यही विवेकपूर्ण है क्योंकि शाश्वत चेतना विवेक का मूर्तिमान: रूम है। वास्तविकता इतिहास 
का सारभूत तत्व है। हीगल के विचार में इतिहास अविवेक का नहीं, त्युत विश्लेषणात्मक विवेक 
से भी ऊँचे विवेक के एक नए रूप का निवास है। जब हीगल 'वास्तविक ही विवेकयुक्त कहता 
है तो इसका तात्पर्य यह है कि इतिहास में कार्य-कारण सम्बन्ध है। सेबाइन लिखता है कि, 
“हीगल वास्तविक तथा जिसका अस्तित्व है, उसके बीच भेद करता था। (उसने वास्तविकता 
के लिए जर्मन शब्द (7 7.८९) तथा अस्तित्व के लिए (Dasein) का प्रयोग किया 
है) इसकी तुलना में विशेष घटनाएँ आकस्मिक, अस्थायी तथा आभासी होती है! “वास्तविक? 
इतिहास का सारभूत तत्व है।' 
स्वतंत्रता की अवधारणा (Concept of Liberty)- 

सेबाइन लिखता है कि हीगल ने व्यक्तिवाद की दो आधारों पर आलोचना की थी। 
सर्वप्रथम उसने व्यक्तिवाद को उस प्रान्तवाद तथा संकीर्ण मनोवृत्ति से समीकृत किया था, जिसने 
जर्मनी को आधुनिक राष्ट्रीय राज्यत्व ग्राप्त करने से रोक रखा था। उसने इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति के 
लिए लूथर के प्रभाव को उत्तरदायी ठहराया था। लूथर ने ईसाई स्वतंत्रता की भावना को एक 
रहस्यात्मक रूप दे दिया था। दूसरे, हीगल ने व्यक्तिवाद को जैकोबिनवाद से समीकृत किया था। 
जैकोबिनवाद फ्रांस की क्रान्ति के आतंकवाद, नास्तिकता, वहशीपन और हिंसा का प्रतीक था। 
इस तरह हीगल व्यक्तिवाद को दार्शनिक बुद्धिवाद का परिणाम मानता था।”२ इसलिए हीगल 
ने बताया कि “आधुनिक राज्य का तत्व यह है कि वह अंशी की सत्ता का अंश की स्वतंत्रता 
के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है।”” 

हीगल की स्वीकृति है कि स्वतंत्रता का नारा आधुनिक जगत का मूलमन्त्र है किन्तु 


7. सेबाइन - वही ए0 -606. 
2. सेबाइन - वही ए0- 613. 
3. हीगल - फिलासफ़ी ऑफ हिल्ट्टी पृ0 - 200. 
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स्वतंत्रता राष्ट्र के एकीकरण का साधन होना चाहिए। स्वाधीनता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण 
है, जिसे अस्वीकार करना उसकी मनुष्यता को अस्वीकार करना होगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे 
विश्वात्मा के तत्व होने के कारण प्राप्त होती है क्योंकि विश्वात्मा का सार तत्व स्वतंत्रता ही है। 
चूँकि पृथ्वी पर राज्य विश्वात्मा का प्रकटीकरण है, अतः राज्य भी स्वतंत्रता का ही प्रकटीकरण 


हैं। 
हीगल मानता है कि स्वतंत्रता सामाजिक होती है, जिसकी प्राप्ति सामाजिक कायों में 
भाग लेने से होती है। समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता 
सम्भव नहीं है। हीगल प्राकृतिक अवस्था में प्रतिबन्धरहित स्वतंत्रता को काल्पनिक एवं अराजकता 
की स्थिति का द्योतक मानता है। उसे वह स्वतंत्रता नहीं, अपितु निरंकुशता मानता है। उसके 
अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति को समुदाय की नैतिक और वैधानिक संस्थाओं के माध्यम से दी जाती 
है। आत्मेच्छा की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर वह राज्य में नागरिक की वास्तविक स्वतंत्रता 
की स्थापना करता है। सेबाइन का मत है कि, “प्लेटो और अरस्तू की भाँति हीगल का भी 
स्वतंत्र नागरिकता विषयक सिद्धान्त व्यक्तिगत अधिकारों पर नहीं, वरन्‌ सामाजिक कार्यो पर 

आधारित था।'”' 

हींगल की स्वतंत्रता कानूनों के पालन में निहित है। व्यक्ति तभी स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सकता है जब वह आदर्श राज्य की आदर्श विधियों का पालन करे। व्यक्ति की स्वतंत्रता और 
राज्य के लक्ष्य समान हैं।'वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति अपनी विवेकहीन कामनाओं 
और वासनाओं की दासता से तभी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, जब वह राज्य के समक्ष 
्ेच्छापूर्वक आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि राज्य विवेक का प्रतीक है। हीगल लिखता है कि, 
स्वतंत्रता, कानून और नैतिकता व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं और तीनों का ही स्वरूप सार्वभौमिक 
है।”२ इसी बात को स्पष्ट करते हुए लंकास्टर ने लिखा है कि, “स्वतंत्रता और आज्ञाकारिता 
के बीच जो अन्तर दिखाई पड़ता है, वह केवल दिखावा है। आज्ञाकारी नागरिक ही मात्र स्वतंत्र 
हैं। राज्य की आज्ञापालन में व्यक्ति स्वयं अपनी ही आज्ञा का पालन करता है।”3 वास्तव में, 
राज्य के कानून आत्मा के स्थूल रूप हैं और राज्य की इच्छा उसका सही रूप है। केवल वही 
इच्छा, जो इस कानून का पालन करती है, स्वतंत्र है, क्योंकि वह अपनी हीं आज्ञा का पालन 
करती है। जब व्यक्ति की अन्तरात्मा कानूनों का पालन करती है तो स्वतंत्रता” और आवश्यकता? 

के मध्य का अन्तर समाप्त हो जाता है। उ 
. _ राज्य मूर्तिमान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति सार्वभौमिक हितों में ही अपना 
हित देखने लगता है तथा राज्य की चेतना को अपनी सार्वभौमिक चेतना मानने लगता है, तब 
स्वतंत्रता का आभास होता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति संसार में अपने लिए नहीं जीता है। वह विश्व 
के लिए जीता है, विश्व के लिए सोचता है और विश्व कल्याण में ही अपना कल्याण समझता 
है। वेपर लिखता है कि, “यह राज्य जो दैवीय है, जो स्वयं साध्य है, जो नैतिकता का नियन्ता 


7. सेबाइन - वही प0 - 676. 
2. हीगल - फिलासफी ऑफ हिस्ट्री प 40 - 42. 
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है, वहीं स्वतंत्रता की बृद्धि का साधन भी है। आत्मा का विकास स्वतंत्रता का विकास. है और 
इस प्रकार मानव इतिहास स्वतंत्रता का इतिहास है 7” 

हीगल स्वतंत्रता और सत्ता में समन्वय बताता है। यह समन्वय आध्यात्मिक है। व्यक्ति 
की स्वतंत्रता का तात्पर्य है,उसकी अन्तरात्मा का ईश्वरीय चेतना के साथ मिलना। राज्य चूँकि 
ईश्वरीय चेतना की ही बाहय अभिव्यक्ति है, अतः राज्य की सदस्यता प्राप्त कर पूर्ण स्वतंत्र हो 
जाने का तात्पर्य है कि एक सीमित चेतना (व्यक्ति) का सार्वभौमिक चेतना (राज्य) का मिलन 
अर्थात्‌ पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति। 

बार्कर लिखता है कि, “हीगल के अनुसार स्वतंत्रता एक विस्तार है। वह सकारात्मक 
है जो उस इच्छा में निहित है जिसमें हमारा बाह्य व्यक्तित्व अन्तरात्मा की परिपूर्णता के बराबर 
विकसित हो सके। स्वतंत्रता सृजनात्मक है, जो प्रथमत: कानून, नैतिकता और संगठनात्मक प्रभावों 
में अभिव्यक्ति होती है और अन्त में राष्ट्र-राज्य के रूप में प्रकट होती है।””र 

हीगल की स्वतंत्रता आत्मिक है। सेबाइन के अनुसार, “आत्तमिक स्वतंत्रता के लिए 
यह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को राजनीतिक या बाह्य स्वतंत्रता मिले।”२ इस 
प्रकार ज्ञात होता है कि हीगल की स्वतंत्रता आभ्यान्तरिक स्वतंत्रता है। 

हीगल की स्वतंत्रता की तीब्र आलोचना हुई है! आलोचकों का विचार है कि हीगल 
स्वतंत्रता के स्थान पर राज्य की सर्वोच्चता का समर्थक है। उसकी स्वतंत्रता एक प्रकार से दासता 
ही है। हीगल राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अधिकारों की कल्पना तक नहीं करता। वह 
राज्य के कानूनों को प्रत्येक दशा, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक रूप में वैयक्तिक बुद्धि से उच्चतर 
मानता है। अतः, राज्योपदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है! 

हीगल व्यक्तिवाद का आलोचक है। उसके अनुसार व्यक्तिवाद सामाजिक अभिशाप 
है।व्यक्तिवाद केवल इन्द्रियजन्य सुख की भूख वाला उपयोगितावाद है। सेबाइन लिखता है कि, 
“हीगल के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता है, सही स्वतंत्रता तो नैतिकता में निहित 
है परन्तु कठिनाई तो यह है कि हीगल व्यक्तियों को बिना सामाजिक व्यक्ति बनाए ही, नैतिक 
बना डालना चाहता है, जो असम्भव है।”* 

वास्तव में हीगल की स्वतंत्रता विधेयात्मक और वस्तुपरक (Positive and 
00००४४७) है। हीगल कोत की स्वतंत्रता को व्यक्तिवादी एवं सीमित मानता है, क्योंकि कांत 
कहता था कि व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग समाज के बाहर रहकर ही कंर सकता है तथा स्वतंत्रता 
बुद्धि के नियमों के पालन में निहित है जबकि हीगल मानता है कि व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता 
की प्राप्ति समाज की भौतिक और कानूनी संस्थाओं में भाग लेने से सम्भव होती है। विवेक 
राज्य के कानूनों में प्रकट होता है और उसी कानून के अनुपालन में मानव की स्वतंत्रता सम्भव 


है। 


7. वेपर - वही ए० - 185. 
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हीगल के राजनीतिक विचार उसके “अधिकार-दर्शन' और “इतिहास दर्शन” नामक 
दो ग्रन्थों से प्राप्त होतें हैं। उसका राज्य का सिद्धान्त जर्मनी की जर्जरता से निःसृत एकीकरण 
एवं राष्ट्रवादी भावना को सुदृढ़ करने का सिद्धान्त है। 'द्वन्द्वात्मक पद्धति के द्वारा राज्य भी उत्पत्ति 
का विस्तृत विवरण हीगल के द्वन्द्वात्मक पद्धति नामक अध्याय में पूर्व ही विवेचित किया जा 
चुका है। 
> हीगल मानता है कि राज्य ही वह आत्मा है, जो जगत में व्याप्त है और अपने आप 
को सचेतन रूप में उन्मुक्त कर रही है। राज्य का अस्तित्व जगत में ईश्वर का अभियान है। राज्य 
ईश्वर की इच्छा है। यही संसार में निरपेक्ष शक्ति है। वह स्वयं साध्य है। राज्य वास्तव में ईश्वर 
है। यह विश्वात्मा की यात्रा का पृथ्वी पर अन्तिम पड़ाव है। यह विश्वात्मा का पृथ्बी पर अवतरण 
है। राज्य वर्तमान चेतना के रूप में एक दैवीय इच्छा है। यह पूर्णरूपेण विवेकयुक्त है। दैवीय 
सत्ता है।२ चेपर ने लिखा है कि, “हीगल का राज्य दैवीय है। आत्म विकास के उच्चतम शिखर 
की प्राप्ति है।”* 
हीगल मानता है कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई अन्तर नहीं है। इतिहास की 
दृष्टि में राज्य ही व्यक्ति है और जीवन-चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है, इतिहास में वहीं स्थान 
राज्य का है। राज्य स्वतंत्रता का प्रत्यक्षीकरण है। मानव की विवेकशीलता का मूर्त रूप है। व्यक्ति 
की पूर्ण आत्मानुभूति राज्य के घटक के रूप में ही सम्भव है। राज्य ही समस्त नैतिकताओं, 
विधियों, मूल्यों आदि का नियामक है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। व्यक्ति का सारा मूल्य 
और महत्व उसकी सम्पूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता, जो कुछ उसे उपलब्ध है, वह सब राज्य के 
माध्यम से ही सम्भव है। राज्य हमारी परम श्रद्धा का पात्र है। हीगल कहता है कि, “राज्य के 
बारे में करीब-करीब वही बात लागू होती है, जो कि ईश्वर की प्रकृति के बारे में।'”१ 
हीगल के राज्य सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि वह राज्य 
को पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण मानता है तथा राज्य से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। 
इसीलिए स्पेयर लिखता है कि “राज्य को नैतिक बन्धनों से पूर्ण मुक्त मानने में हीगल मैकियावेली 
से भी आगे बढ़ गया।”* हाबहाउस की मान्यता है कि “हीगल के राज्य सिद्धान्त में व्यक्ति, 
उसके अन्तःकरण, उसके दावे, अधिकार हर्ष और दुःख ये सब गौड़ तत्व हैं।”« मैकगवर्न 
की टिप्पणी है कि “राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला 
राजनीतिक हीगलवाद नास्तिक निरंकुशों या तानाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त 
हुआ।”7 इस प्रकार को आलोचना अन्य विद्वानों ने भी की है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 
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हीगल का राज्य निःसन्देह निरंकुशता एवं सर्वाधिकारवाद का प्रतीक है। सेबाइन ने ठीक ही । 
लिखा है कि हीगल का मस्तिष्क जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न से चिन्तित था। अतः उसने व्यक्ति 


को राज्य में विलीन करते समय कुछ भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाई। वह राज्य की वेदी पर 
व्यक्ति को बलिदान चढ़ा देता है। 


राज्य और नागरिक समाज 


हीगल के अनुसार “नागरिक समाज संगठनों का ऐसा समूह है, जिसका कार्य था व्यक्ति 
को उसकी आवश्यकता के अनुसार जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षित करनाँ। यह कोई 
प्राकृतिक या अनुषंगिक संगठन नहीं था बल्कि अर्धस्वतंत्रता व व्यक्तिगत उद्योगों का अपूर्ण संग्रह 
था, जिनमें आत्मनिर्भरतापूर्ण जीवन का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। नागरिक समाज एक प्रकार 
का निम्न शरेणी का राज्य है----।' हीगल के इस कथन से स्पष्ट है कि नागरिक समाज व्यक्ति 
की निजी इच्छाओं की पूर्ति का संगठन है, जबकि राज्य के हित एवं लक्ष्य बहुत ऊँचे और श्रेष्ठ 
होते हैं। 

हीगल के अनुसार नागरिक समाज की तीन अवस्थाएँ होती हैं, न्याय प्रशासन, पुलिस 
और निगम। इनमें से पुलिस और निगम का राज्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। नागरिक समाज राज्य 
के बिना अस्तित्वहीन है। न्यायालय, पुलिस, जेल आदि संस्थाएं राज्य के अस्तित्व के बिना 
सम्भव नहीं है। 

सेबाइन ने विस्तार से बताते हुए लिखा है कि, हीगल के विचार से राज्य कोई 
ऐसी उपयोगितावादी संस्था नहीं है जो सार्वजनिक सेवाओं, विधि प्रशासन, पुलिस, औद्योगिक 
तथा आर्थिक हित कें सामंजस्य में लगी हो। ये सभी कार्य नागरिक समाज के हैं। राज्य 
आवश्यकतानुसार उनका निर्देश और विनिमय कर सकता है। नागरिक समाज बुद्धिमत्तापूर्ण 
पर्यवेक्षण और नैतिक महत्व के लिए राज्य के ऊपर निर्भर रहता है।---राज्य साधन नहीं, प्रत्युत 
साध्य है। वह विकास में विवेकयुक्त आदर्श को और सभ्यता में आध्यात्मिक तत्व को प्रकट 
करता है, जबकि नागरिक समाज में विवेकहीन प्रवृत्ति और आकस्मिक आवश्यकता की प्रधानता 
. रहती है।२ सेबाइन ने समीक्षा की है कि हीगल ने नागरिक समाज का जो विवरण दिया है, उसमें 
उसने गिल्डों और निगमों, इस्टेटों और वर्गों, संस्थाओं और स्थानीय समुदायों का विस्तार से 
वर्णन किया है। यह वर्णन उसके जर्मन समाज के व्यावहारिक अनुभव पर आधारित था। वह 
मानता है कि नागरिक समाज की संस्थाओं के बिना लोग रूपविहीन भीड़ मात्र बन जाएंगे तथा 
व्यक्ति की स्थिति एक एटम की भाँति होगी!” कारण यह है कि मनुष्य का व्यक्तित्व हीगल के 
लिए केवल आर्थिक तथा संस्थागत जीवन के सन्दर्भ में ही सार्थक होता है, अन्यत्र नहीं। 
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राष्ट्रीय राज्य और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद 


हीगल राष्ट्रीय-सज्य का समर्थक है। वह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी संगठन 
के राष्ट्रीय राज्य के ऊपर होने की कल्पना नहीं करता। वेपर ने लिखा है कि, हीगल मानता 
है कि राज्य स्वयं पूर्ण मस्तिष्क है जो अच्छाई और बुराई, लज्जा और तुच्छता, लम्परता और 
धोखेबाजी आदि के भावात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता है।' हीगल राज्य को अन्य राज्यों 
से सम्बन्ध स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं मानता है बशर्ते कि उससे उसकी सुरक्षा कायम 
रहती हो। 
हीगल का राष्ट्र-राज्य वह अवस्था है, जिसमें निवासियों के मध्य भावनात्मक एकता 
एवं आत्मिक एकरूपता का भाव हो। सेबाइन ने लिखा है कि, “क्रान्ति के युग में उग्रवाद, 
समतावाद और व्यक्तिवाद ये सब राष्ट्रवाद के अन्तर्गत शामिल थे। हीगल ने राष्ट्रवाद को इन 
सबसे अलग कर दिया---हीगल राष्ट्रीय राज्य को राजनीतिक शक्ति का सजीव प्रतीक मानता 
था।”? हीगल की मान्यता थी कि, 'विश्व इतिहास की प्रक्रिया में प्रत्येक विशिष्ट राष्ट्रीय प्रतिभा 
को केवल एक व्यक्ति मानना चाहिए।' प्रत्येक मानव-जाति की उन्नति में कितना योगदान देता 
है, इसी आधार पर राष्ट्र का मूल्यांकन होना चाहिए। 
हीगल अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था या कानून का समर्थन 
नहीं करता। उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून परम्परा मात्र है, जिन्हें प्रभुतासम्पनन राष्ट्र स्वीकार 
या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर ही राज्यों को आपस 
में सम्बन्ध बनाना चाहिए। हीगल के अन्तौ्रीय सम्बन्धों के विचार में अराजकता की छाप है। 
वह मानता है कि राज्य की सम्पूर्णता के समक्ष कोई भीं-अन्य वस्तु अधिक सम्पूर्ण नहीं है। 
युद्ध (7) ¬ हीगल राज्य को 'सम्प्रभु” संस्था मानतो है। वह राज्यों के ऊपर किसी 
अन्तराष्ट्रीय या सार्वभौमिक सत्ता को अस्वीकार करता है। अतः राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले 
विवादों का अन्तिम निपटारा युद्ध के माध्यम से ही सम्भव है। हीगल युद्ध को राष्ट्र-राज्य का 
आवश्यक सिद्धान्त मानता है। 
वह “वीरपूजा' का पक्षधर है। युद्ध को ऐसा तत्व मानता है, जो व्यक्ति को साहसी, 
बलिदानी, चरित्रवान एवं देशभक्त बनाता है। कायरता का नाश करता है। युद्ध द्वारा ही 'विश्वात्मा' 
के सच्चे प्रतिनिधि राज्य का निर्णय होता है। सर्वजेता राज्य ही विश्वात्मा का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 
होता है। हीगल का विश्वास है कि जर्मनी ही अन्ततः सर्वजेता राष्ट्र होगा और वही विश्वात्मा 
का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगा। 
हीगल विश्व प्रेम की भावना को निर्जीव आविष्कार मानता था और युद्ध को नैतिक 
कार्य मानता है। उसका मानना है कि शान्ति भ्रष्टाचार का प्रसार करती है और अनन्त शान्ति, 
अनन्त भ्रष्टाचार फैलाएगी। अनन्त शान्ति से राष्ट्रों में फैले भ्रष्टाचार को युद्ध द्वारा दूर किया 
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जा सकता है। युद्ध की स्थिति में, बार्कर के अनुसार, राज्य अपने व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमानता 
का परिचय देता है। देश और पितृभूमि तब शक्ति बन जाते हैं, जो व्यक्तियों की स्वाधीनता को 
पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं।' हीगल मानता है कि सफल युद्धों ने नागरिक विद्रोहो को 
रोक कर राज्यों की आन्तरिक शक्ति को संगठित और बलशाली बनाया है। बन्दूक और बारूद 
सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कार थे।२ हीगल वस्तुतः जर्मनी को विश्व का श्रेष्ठ राज्य देखना 
चाहता था। इसके लिए वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्तरराष्ट्रीय नियमों की बलि देने को भी 
तैयार है। 
संविधान (Constitution) 

हीगल राज्य के साथ नागरिक समाज के सम्बन्ध निर्धारण में संवैधानिक शासन का 
सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। सेबाइन ने लिखा है कि, हीगल मानता है कि राज्य की शक्ति 
निरपेक्ष अवश्य है, लेकिन वह मनमानी नहीं है। उसकी निरपेक्षता उसके उच्च नैतिक स्थिति 
का द्योतक है। राज्य अपनी नियामक शक्ति को विधि के अनुसार प्रयोग करेगा। राज्य विवेक 
का प्रतीक है और विधि विवेकपूर्ण होती है। विधियाँ अधिकारियों की स्वविवेकी शक्तियों को 
मर्यादित करती हैं।? निरंकुशता का तत्व विधिविहीनता है और स्वतंत्र तथा संवैधानिक शासन 
का तत्व यह है कि वह विधिविहीनता को दूर करता है और सुरक्षा को जन्म देता है।* निरंकुशता 
विधिविहीनता की वह स्थिति है, जिससे राजा अथवा जनता की विशिष्ट स्थिति इच्छा विधि का 
रूप ले लेती है। यह तथ्य कि राज्य में प्रत्येक वस्तु दृढ़ और सुरक्षित है, अस्थिरता और राजनीतिक 
मत के विरोध में एक तरह की प्राचीर होता है।* 

हीगल मानता है कि अधिकारों का माँगपत्र, शक्तियों का पृथक्करण, प्रतिबन्ध और 
सन्तुलन ये सभी चीजें उपकरण मात्र हैं। संविधानवाद स्वशासन की परम्परा पर निर्भर है और 
परम्परा सामाजिक श्रेणी के भेदों, शासक वर्ग तथा समाज के निम्न वर्गों के स्वीकार्य सन्तुलन 
तथा राजा के प्रतिष्ठावान अभिजात तन्त्र से अभिन्न होता है। राजतंत्र का मुख्य कार्य इस सन्तुलन 
को बनाए रखना है। 

हीगल राज्य की तीन शक्तियों (विधायी, प्रशासनिक और राजतन्त्रात्मक) में 
न्यायपालिका को कार्यपालिका की शाखा मानता है। राजतंत्रात्मक शक्ति को अन्य दोनों शक्तियों 
से प्रमुख मानता है। उसका मत है कि “सुव्यवस्थित राजतंत्र में विधि का वस्तुपरक पक्ष ही सामने 
आता है। इस बारे में राजा अपनी यह आत्मपरक बात कह देता है, “मै सहमत हूँ।« 

“अभुसत्ता' के सन्दर्भ में हीगल कहता है कि यह जनसाधारण में नहीं अपितु राजा के 
हाथों में निहित होती है। हीगल राजा में राज्य की सभी शक्तियों को समन्वित कर देता है। इसमें 
वैयक्तिकता न होकर सार्वभौमिकता है। हीगल मानता है कि जनता के हाथों में निहित सम्प्रभुता 
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जंगली लोगों की सम्मभुता है और ऐसी सम्प्रभुता एक अर्थहीन सम्मभुता है। भीड़ यह नही 
जानती कि उसकी इच्छा क्या है? उसका कार्य बचकाना, विवेकरहित, हिंसक और उम्र होता 
है।' जनता की भीड़ में न सम्प्रभुता होती है, न सरकार, न न्यायाधीश, न प्रशासक। 

हीगल “शक्तिपृथक्करण' की बात तो करता है किन्तु तीनों शक्तियों के मध्य 
की तरह पृथकता न करके उसने एक प्रकार का इन्द्रात्र समन्वय स्थापित किया है। इसमें 
प्रत्येक एक दूसरे से न तो बिल्कुल स्वतंत्र हे और न आत्मनिर्भर, अपितु तीनों के योग से पूर्ण 
संविधान की रचना होती है। हीगल का संविधान वैयक्तिकता, विशिष्टता और सार्वभौमिकता 
का समन्वय है। हीगल का मत है कि, “संविधान किसी के बनाए नहीं बनता, वह शताब्दियों 
का कार्य होता है। उसे निर्मित चीज से ऊपर और परे, स्वयं भू और आत्मकेन्द्रित, दैवी और 
शाश्वत समझा जाना चाहिए।? 

हीगल ने शासक-वर्ग को “सार्वभौम वर्ग” की संज्ञा दी है। यह वर्ग विवेकवान, जनता 
की इच्छाओं का प्रतीक और अपने जन्म और प्रशिक्षण से ही शासन करने योग्य होता है। यह 
सम्पूर्ण सामाजिक हितों का संरक्षक है। 

हीगल मानता है कि 'विधान मंडल” में मन्त्रियों को राज्य कर्मचारियों का जो नागरिक 
समाज का नियमन करते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहिए। विधानमंडल को मन्त्रिमण्डल के लिए 
सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। मन्त्रिमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी हों। 
विधानमण्डल में चाहे जनता का प्रतिनिधित्व हो और उसके द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यपालिका 
चाहे देशभर में लागू करे परन्तु उसे अन्तिम रूप देने का अधिकार राजा को ही होना चाहिए 
ताकि देश में एकता कायम रह सके। विधानमण्डल में क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर 
प्रतिनिधित्व राज्य के विविध वर्गो एवं व्यवसायियों द्वारा होना चाहिए। एक सदन का निर्माण 
जमीदारों के वर्ग से किया जाय और दूसरे सदन का निर्माण राजा के आदेश से विभिन्न व्यवसायों 
और संगठनों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से किया जाय। 

कार्यपालिका विशेष क्षेत्रों और अलग-अलग मामलों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने 
वाली सत्ता है। इसमें पुलिस, न्याय, प्रशासन, राज्य कर्मचारी आदि आते हैं। विधायिका में वैधानिक 
शक्ति है। यह विशिष्ट व्यक्तियों की संस्था है। 


हीगल, एक मूल्याङ्कन 


हीगल का समूचा दर्शन जर्मनी की परिस्थितियों की उपज है। जर्मन राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि 
में ही उसके समस्त दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। हाबहाउस का मत है कि हीगल के आदर्शवाद 
ने “शक्ति” को मानव से महान बना दिया। ल॑कास्टर लिखता है कि हीगल ने सम्मभुता की पूजा 
और व्यक्ति की पूर्ण उपेक्षा की है। उसके अतिशय बुद्धिवाद ने मानवीय संवेदना को अस्वीकार 
कर दिया है। सेबाइन मानता है कि हीगल का राज्य नैतिकता, विधि और अन्तराष्ट्रीय विधि 
के नियन्त्रण से बाहर है। हीगल का राज्य मनुष्यों का नहीं बल्कि कानूनों का है। उसकी इतिहास 


7. हीगल - वही प० - 301. 
2. हीलग - वही पृ0 - 274, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


062०0 ७५ A7५5 विल्हेल्म फ्रेडषरिक्र-हीय़ल ०००१००४ 293 


की व्याख्या 'रहस्यवादी कल्पना” के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बेपर ने हाबहाउस के कथन 
को अपने ग्रन्थ में उद्धृत करते हुए लिखा है कि, “हीगल जर्मनी का लन्दन की विजय के लिए 
जैपलिन द्वारा फेका गया बम है। यह एक ऐसी चीज है, जिसका प्रभाव युद्ध से कहीं अधिक 
होता है।””' वेपर लिखता है कि हीगल के दर्शन में स्वतंत्रता आज्ञाकारिता हो गयी है, समानता 
अनुशासन बन गयी है, और व्यक्तित्व राज्य बन गया है।* बार्कर मानता है कि हीगल का राज्य 
समाज भी.है और राज्य भी। आइबर ब्राउन का मत है कि “हीगल निरंकुश और सर्वाधिकारवादी 
राज्य का समर्थक है। आत्मिक दासता, दैहिक आधीनता, अनिवार्य सैनिक भर्ती, राष्ट्रीय हितों 
क लिए युद्ध, शान्तिकाल में “लेवियाथन' के दैत्य की और युद्धकाल में 'मलोक' की उपासना 

[3 

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह मानना होगा कि हींगल का दर्शन जर्मनी की 

परिस्थितियों के अनुकूल था। सेबाइन हीगल के इन्द्रवाद और राष्ट्र-राज्य के सिद्धान्त को सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मानता है। सेबाइन का कथन है कि, “हीगल की विचारधारा में नैपोलियन के युद्धो 
की समाप्ति के समय की जर्मनी की अवस्था का फ्रांस के हाथों उसके कटु राष्ट्रीय अपमान का 
और जर्मन संस्कृति की महत्ता तथा एकता के अनुसार ही राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के 
लिए उसकी महत्वाकांक्षा का अच्छा चित्रण मिलता है।”* हीगल ने दवन्द्वात्मक पद्धति के रूप 
में वैज्ञानिक खोज का एक ऐसा उपकरण तैयार करने की कोशिश की जो “संसार में ईश्वर की 
यात्रा” को प्रमाणित कर सके।* सेबाइन मानता है कि हीगल के इन्द्रवाद को मार्क्स ने एक 
युगान्तरकारी खोज के रूप में अपनाया। हीगल के आदर्शवाद ने ब्रिटिश आदर्शवाद में आक्सफोर्ड 
के विचारकों जैसे ग्रीन बेंडले और बोसांके को प्रभावित किया। इटली में “फासीवाद' की आरम्भिक 
अवस्था में हीगलवाद को अपनाया गया। 
प्रश्‍न- 

1. हीगल के द्वन्दवाद से आप क्या समझते हैं? 

2. हीगल के राज्य सम्बन्थी विचारो का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 

3. हीगल के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों को समझाएं। 

4. “राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का विचरण है।”(हीगल) इस कथन की व्याख्या कीजिए। 


ख 


7. वेपर - वही पृ0 - 190. 

2. वेपर - वही १० - 72. 

३. आइबर ब्राउन - इंग्लिश पोलिटिकल थ्योरी, ए0 - 145. 
4. सेबाइन - वही पृ० - 626. 

5. सेबाइन - वही प0 -626. 
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कार्ण माक्स 
-*देश्व म्रेडन सिंह 


जीवन परिचय 


कार्लमार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता होने का गौरव प्राप्त है। उसके जन्म 
से पूर्व समाजवादी चिन्तन का स्वरूप स्वप्रलोकीय था जो पूर्णतः अव्यवस्थित था। मार्क्स ने 
इस अव्यवस्थित समाजवादी विचारधारा को क्रमबद्ध कर एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। 
मार्क्स के बाद भी समाजवादी विचारधारा में अनेक परिवर्तन किये गये किन्तु इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि मार्क्सवाद के मूलभूत ढांचे में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जा सका 
है। उसके विचारों का महत्व इस बात से भी है कि उसने सर्वप्रथम एक ऐसी विचारधारा का 
सृजन किया जिसे व्यवहार में अपनाया जा सकता था, परिणामस्वरूप इसे विभिन्न देशों ने अपनी 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया था। इस विचार के आगमन के साथ ही सम्पूर्ण विश्व 
वैज्ञानिक रूप से दो भागों में विभक्त हो गया, एक तो पूजीवादी राष्ट्र या दक्षिणपंथी जो परिवर्तन 
के घोर विरोधी थे तथा दूसरे मार्क्सवादी राष्ट्र या वामपंथी जो परिवर्तन के घोर समर्थक थे। इसी 
के चलते मार्क्स का दर्शन कुछ के लिए अभिशाप तो कुछ के लिए वरदान है। इस विचारधारा 
के आने के बाद ही सम्पूर्ण विश्व में फैले पूंजीवादी विचारकों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया 
कि समय रहते पूंजीवादी व्यवस्था में संशोधन नहीं किया गया तो उसके अस्तित्व को बचाये 
रखना सम्भव नहीं होगा। परिणामस्वरूप मार्क्स के बाद सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था और विचारधारा 
में एक क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगत होता है जो क्रमशः मजदूरों और गरीबों के पक्ष में रहा है। 
इस सम्बन्ध में लास्की ने ठीक लिखा है कि 'मार्क्स ने साम्यवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया 
और उसे एक आन्दोलन के रूप में छोड़ा।' 
कार्लमार्क्स का जन्म 1818 ई में ट्रेवेस (7३४९७) नामक स्थान पर एक यहूदी 
माता-पिता से हुआ। यह स्थान पश्चिमी प्रशा में स्थित है। मार्क्स जब 6 वर्ष का था उसके माता- 
पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अहण कर लिया, इस तरह मार्क्स यहूदी धर्म का कटु 
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आलोचक अपने बाल्यकाल में ही बन बैठा जिससे अन्तिम परिणति उसके द्वारा धर्म को अफीम 
घोषित करने के रूप में हुआ। यह बाल्यावस्था से ही एक कुशाग्रबुद्धि का मेधावी छात्र था। उसकी 
शिक्षा बॉन और बलिंन विश्वविद्यालयों में हुई जहां वह हीगल के दवन्द्वात्मक पद्धति से विशेषकर 
प्रभावित हुआ और आगे चलकर उसने द्ृन्द्वात्मक भौतिकवाद (0151620081 Materialism) 
का सिद्धान्त दिया जो उसके सम्पूर्ण चिन्तन का मूलाधार है। उसने 23 वर्ष की उम्र में ही अपने 
शोध प्रबन्ध को पूर्ण कर जेना विश्वविद्यालय से डाक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। मार्क्स ने शिक्षा 
अहण करने के बाद प्राध्यापक बनने का प्रयास किया किन्तु अपने उग्र विचारों के कारण वह 
अपने इस मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सका। परिणामस्वरूप वह पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्मुख 
हुआ और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपने जीवन का श्री गणेण किया। इस बीच उसने 
इतिहास, दर्शन, अर्थशास्र और राजनीतिशाख्र का गहन अध्ययन किया! इसके बाद 1843 
में वह समाजवाद का अध्ययन करने लिए पेरिस चला गया वहाँ उसका सम्पर्क पूदो, बाकूनिन, 
मेजिनी और कावे जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों से हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण घटना यह रही कि वह 
यहीं पर फ्रेडरिक एंगिल्स के सम्पर्क में आया जो एक सम्पन्न मिल मालिक का पुत्र था। आर्थिक 
विषयों के ऊपर दोनों के विचारों में गहरा सामंजस्य था जिसके चलते दोनों में मित्रता स्थापित 
हुई जो जीवनपर्यन्त चलती रही। इन दोनों के सम्बन्ध में मैक्सी ने ठीक लिखा है.” दोनों के 
मध्य एक ऐसी मित्रता का प्रारम्भ हुआ जिसका अन्त इतिहास की एक असाधारण बौद्धिक और 
आत्मिक भागीदारी के रूप में हुआ।” 

मार्क्स के ऊपर एंगेल्स का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वह एक कट्टर वामपंथी बन 
गया और अपने उग्र वामपंथी लेखन के कारण उसे पेरिस से निष्कासित होना पड़ा और वह 
ब्रुसेल्स पहुंच गया जहां पर उसने एंगेल्स के सहयोग से साम्यवाद का प्रचार व प्रसार किया। 
यहीं पर उसने एंगेल्स की मदद से “साम्यवादी घोषणा पत्र” की रचना की जिसका प्रकाशन 1848 
में हुआ। फ्रांस में 1848 ई0 में क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी वह फ्रांस वापस आ गया और वहाँ 
से साम्यवादी गतिविधियों को तेज करने के लिए वह जर्मनी चला आया जहां उस पर देशद्रोह 
का अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया गया जिसमें अन्ततः वह बरी हो गया। इसके बावजूद 
भी उसे देश से निर्वासित होकर फ्रांस और अन्त में इंग्लेण्ड जाना पड़ा जहां उसने अपने जीवन 
के अन्तिम 34 वर्ष गुजारे। यह समय बेहद गरीबी में बीता। यहां पर वह एंगेल्स के सहयोग 
से अपने प्रसिद्ध अन्थ पूंजी! (45 ९/६41) के निर्माण में लगा रहा। उसके प्रथम भाग को 
1867 में उसने प्रकाशित कराया, शेष दो भाग उसकी 14 मार्च,1883 में मृत्यु के उपरान्त 
उसके घनिष्ठतम मित्र एंगेल्स द्वारा प्रकाशित कराये गये। यह साम्यवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
अन्थ है जिसमें उसके मूलभूत सिद्धान्त निहित हैं। इसी अन्य में मार्क्स ने पूंजीवाद की कमियां 
का एक वैज्ञानिक विश्लेषण. किया है जिसमें यह स्पष्ट किया कि पूंजीवादी व्यवस्था की चरम 
* परिणति पर यह अपने में निहित अन्तर्विरोधों कें कारण स्वयं नष्ट हो जायेगी। इसके बाद जो 
व्यवस्था होगी वह सर्वहारा वर्ग की व्यवस्था होगी और अन्ततः राज्य का विलोप हो जायेगा। 
“इस तरह मार्क्स ने एक ऐसे दर्शन का सूजन किया जो विश्व के करोड़ों लोगों के दिलों में आशा 


के दीप प्रज्वलित करने से सफल रहा। 
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रचनाएं- द 

मार्क्स की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित है- , 
. पूंजी -1867 

. साम्यवादी घोषणापत्र - 1848 

« पवित्र परिवार - 1844 

- फ्यूअर बाख पर निबन्ध - 1845 

. दर्शन की दरिद्रता - 1847 

'. फ्रांस में वर्ग संघर्ष - 1850 

- राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना - 1859 

|, मूल्य, कीमत और लाभ - 1865 

. फ्रांस में गृह युद्ध - 1870 - 71 


मार्क्सवादी चिन्तन के प्रेरणा स्रोत और प्रकृति ./_ 


मार्क्स अपने विचारों के सृजन में अपने पूर्ववर्ती विचारको के काफी ऋणी है। इसके 
अतिरिक्त उसने अन्य स्रोतों से भी विचार अहण किये। इसीलिए उसे मौलिक विचारक नहीं 
कहा जाता है फिर भी उसने साम्यवाद के विखरे पड़े विचारों को एक सूत्र में पिरोकर उसे 
गतिशीलता प्रदान की। इस संदर्भ में ही उसकी सर्वाधिक महत्ता है। इस सम्बन्ध में ग्रे ने ठीक 
ही लिखा है- 

“यह निशंक सत्य है कि मार्क्स ने अपने चिन्तन के भवन के विभिन्न भागों के निर्माण 
हेतु विभिन्न स्रोतों सें प्रेरणा अहण की। उसने उसका निर्माण करने के लिए बहुत से भट्टों से 
ईंट ली लेकिन उसका प्रयोग अपने ढंग से किया! | 

मार्क्स के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव तीन स्रोतों का पड़ा। एक तो जर्मनी का शास्त्रीय 
दर्शन, दूसरा ब्रिटेन का राजनीतिक अर्थशास्त्र और तीसरे फ्रांस की क्रांतिकारी परम्पराएं। इनमें 
मार्क्स के ऊपर जर्मनी के दो दाशीनिकों हीगल और फ्यूअरबाख का विशेष प्रभाव पड़ा। 
हीगल का प्रभाव- 

मार्क्स ने हीगल से इन्द्रवाद का विचार ग्रहण किया जो वादःप्रतिवाद और संवाद की 
प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि तत्व अपने आदर्श रूप को प्राप्त नहीं 
कर लेता है। मार्क्स ने हीगल के दन्द्वात्मक पद्धति को तो ग्रहण किया लेकिन उसके रूप में 
परिवर्तन कर दिया। इसको उसने स्वयं स्वीकार किया है “हीगल के लेखन में द्वन्द्रवाद सिर 

के बल खड़ा है, यदि आप रहस्यात्मकता के आवरण में छिपे उसके सार तत्व को देखना चाहते 
हैं तो आपको उसे पैरों के बल सीधा खड़ा करना पड़ेगा।” 

हीगल यह मानता है कि वैचारिक इन्द्र से ही विश्व प्रगति की ओर अग्रसर है। इस 
तरह हीगल का द्वन्द्ववादी सिद्धान्त विचारों पर आधारित है परन्तु मार्क्स इससे सहमत नही है, 
उसका तो मानना है कि भौतिक इन्द्र ही मुख्य है। उसने वैचारिक इन्द्र को भौतिक इन्द्र का 


2. Gray, op. cit, p. 299, 
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ही प्रतिबिम्ब माना है। इस तरह मूल तत्व विचार नहीं चरन्‌ पदार्थ ही है। हीगल का इन्द्रवाद 
मार्क्स के हाथों में पहुँच कर इन्दरात्मक भौतिकवाद हो जाता है। 
फ्यूअरबाख का प्रभाव-- 

मार्क्स के ऊपर दूसरा प्रभाव फ्यूअरबाख ([०।९१७०८॥) का पड़ा था। फ्यूअरबाख 
उन्नीसवीं शताब्दी का एक प्रमुख भौतिकवादी दार्शनिक था, उसके प्रभाव के चलते मार्क्स ने 
माना कि विश्व का आधार पदार्थ है, इसके ऊपर ही सम्पूर्ण अधिरचना अवलम्बित है। उसने 
माना कि पदार्थ स्थिर नहीं है वरन्‌ यह गतिशील और परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशीलता 
के आधार पर वह सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। 

इस तरह मार्क्स ने हीगल के इन्द्रवाद और फ्यूअरबाख के भौतिकवाद को आपस 
में मिलाकर इन्दरात्मक भौतिकवाद (1181601081 1४12191511) के सिद्धान्त का निर्माण किया 
जो मार्क्स के सम्पूर्ण राजदर्शन का मूलाधार है। इस सम्बन्ध में अफवास्येव का कथन ठीक है, 
“मार्क्स ने इन्द्ववाद का विचार हीगल से तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से ग्रहण किया 
और उनका शुद्धीकरण तथा समन्वय करके अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त का निर्माण 
किया।”” 


ब्रिटिश परम्परावादी आर्थिक चिन्तन का प्रभाव- 


मार्क्स के ऊपर तीसरा प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के शास्त्रीय 
चिन्तन का रहा है, मार्क्स का सम्पूर्ण आर्थिक चिन्तन का उद्धव इसी शास्त्रीय परम्परा से हुआ 
है, उसने ब्रिटिश अर्थशास्रियों विशेषकर एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि द्वारा सृजित श्रम आधारित 
मूल्य सिद्धान्त, अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त आदि का प्रयोग अपने आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शन 


ड में किया परन्तु उसका उद्देश्य ब्रिटिश अर्थशास्त्रियो से भिन्न था। जहाँ ब्रिटिश अर्थशाख्नियों का 


ध्येय इसके माध्यम से पूंजीपतियों का पक्षपोषण करना था, वहीं मार्क्स का ध्येय इसके माध्यम 
से पूंजीपतियों द्वार श्रमिकों के शोषण को स्पष्ट करना था। 

फ्रांस के समाजवादी एवं क्रान्तिकारी दर्शन का प्रभाव-- 

मार्क्स के ऊपर चौथा प्रभाव फ्रांस के क्रान्तिकारी दर्शन का पड़ा था, वैसे तो फ्रांस 
के समाजवादी चिन्तन का स्वरूप काल्पनिक ही था लेकिन वह अपने अन्दर क्रान्ति के बीज 
को छिपाये हुए था। फ्रांसीसी दर्शन से मार्क्स ने उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व, 
श्रमिक वर्ग की उन्नति और उनका शोषण करने वाले वर्ग के पतन और वर्गविहीन समाज की 
स्थापना का विचार अहण किया। 

मार्क्स को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों के सम्बन्ध में गैटिल ने ठीक ही लिखा 
'है, “मार्क्स और एंगेल्स के साम्यवादी सिद्धान्तों का मुख्य प्रेरणा खोत जर्मन आदर्शवाद, ब्रिटिश 
अर्थशास्र और फ्रांस के क्रांतिकारी और समाजवादी विचार थे। मार्क्स का मुख्य आधार ऐतिहासिक 
भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त है। इन दोनों का हीगल के दर्शन से निकट सम्बन्ध 
है। दूसरे वह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त पर निर्भर है जिसका आधार इंगलैण्ड का अर्थशास्त्र 
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है और तीसरे इनमें फ्रांसीसी क्रान्ति और फ्रांसीसी समाज के तत्व भी सम्मिलित हें। इनसे उसने 
क्रान्ति: के द्वारा प्रगति का सिद्धान्त और राज्य के विलीन होने की धारणा अहण की।”२ 
इस तरह मार्क्स ने जिस समाजवादी दर्शन के भवन का निर्माण किया, उसके निर्माण 
हेतु पर्याप्त सामग्री उस समय की व्यवस्था में उपलब्ध था। मार्क्स ने इस सामग्री में चयन का 
कार्य बिना किसी भेद भाव के किया परन्तु उसका उपयोग उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार 
किया और जो भवन बन कर तैयार हुआ, वह निश्चित रूप से अपने आप में अनूठा था। मार्क्स 
जर्मन दर्शन, ब्रिटिश आर्थिक चिन्तन और फ्रांस की समाजवादी क्रांति के विचारों से तो प्रभावित 
हुआ परन्तु इन सबसे कहीं अधिक प्रभाव उस पर अपने समय का पड़ा। वह ऐसा समय था 
जब पूंजीवाद अपने अन्दर व्याप्त अन्तर्विरोधों के कारण उतना प्रासंगिक नहीं रह गया था। ऐसे 
में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना जोर पकड़ रही थी जो पूंजीवादी विसंगतियों से मुक्त हो और 
विश्व को समानता के आधार पर खड़ा कर सके तथा विश्व की बहुसंख्यक जनसंख्या को शोषण 
के शिकंजे से मुक्त करा सके। ऐसे लोगों के लिए मार्क्स का दर्शन एक रामबाण औषधि सदृश 
था जो शोषणविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता था। इस सम्बन्ध में लास्की 
ने ठीक लिखा है, “मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त-व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आन्दोलन 
बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली।' 
मार्क्स ने विश्व जनमानस को वैज्ञानिक समाजवाद का दर्शन प्रदान किया जिसके कुछ 
प्रमुख सिद्धान्त है-- 
1. इन्द्रात्तक भौतिकवाद का सिद्धान्त (१1८12 ०191120241 Materialism) 
2. इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धान्त (he Principle of Economic Interpretation . 
of History) 1 
3. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value) 
4. वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त (Theory of Class War) 
ऽः मार्क्स का सामाजिक क्रान्ति सिद्धान्त (Marxian Theory of Social Revolution) 
0४ 62 मार्क्स का राज्य सिद्धान्त (Marxian Theory of State) 
) `. ^. इन्द्रात्पक भौतिकवाद का सिद्धान्त 
(पर Principle of Dialectical Materialism)- 
मार्क्स के सम्पूर्ण चिन्तन की आधारशिला द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त ही है, 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में मार्क्स के ऊपर हीगल और फ्यूअरबाख का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत 
होता है, इस दृष्टि से वह इन दोनों का ऋणी है। मार्क्स ने हीगल के इन्द्रवाद और फ्यूअरबाख 
के भौतिकवाद का आपस में समन्वय करके उसे एक उपयोगी सिद्धान्त बना दिया। मार्क्स ने 
इसका विस्तार से वर्णन अपने किसी भी गौरव अन्ध में नहीं किया वरन्‌ यह सिद्धान्त उसके 
सभी गौरव न्धो में विखरे पड़े है। साम्यवादियो के लिए यह सिद्धान्त दिशा निर्देशक यन्त्र के 
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सदृश्य हें। इन्द्रात्मक भौतिकेवाद दो विचारों का सम्मिश्रण है, इसलिए यदि इसको ठीक ढंग 
से समझना है तो इनकी अलग-अलग विवेचना आवश्यक है। 

इन्द्वात्मक पद्धति (0191220०51)॥6॥10त) -- मार्क्स ने इस सिद्धान्त को हीगल 
से अहण किया था, हीगल ने दृन्द्वात्मक पद्धति से ही अपनी विश्वात्मा (/०1० ५७10) सम्बन्धी 
अवधारणा को स्पष्ट किया था और माना कि वैचारिक इन्द्र से ही विश्व प्रगति का लक्ष्य प्राप्त 
होता है। हीगल का यह दृन्द्ववाद वाद, प्रतिवाद और सम्वाद की एक प्रक्रिया है। 

he वाद. वाद एक सिद्धान्त की पुष्टि करता है अर्थात यदि किसी भी मूल तत्व का 
विवेचन करना है तो सर्वप्रथम उसकी स्वीकृति आवश्यक है, प्रतिवाद उसे अस्वीकार करता है 
यानि यह वाद का विरोधी होता है, सम्वाद, वाद और प्रतिवाद में जो सत्यांश है उसे अपने 
में समाहित करता है लेकिन जब सम्वाद को निकट से देखते हैं तो वह स्वयं अपूर्ण होता है 
इसलिए वह पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है, फिर इसका प्रतिवाद सामने आता है और 
इन दौनों के सत्यांश से सम्वाद का निर्माण होता है, इस तरह यह त्रिकोणात्मक विकास की 
प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक की वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसे स्पष्ट 
करते हुए हण्ट ने लिखा है- 

“इन्दात्मक प्रक्रियावाद (112515), प्रतिवाद (Anti-thesis) और सम्वाद 
(Synthesis) की प्रक्रिया है। वाद एक सिद्धान्त की पुष्टि करता है, प्रतिवाद उसे अस्वीकार 
करता है या हीगल की शब्दावली में निषेध करता है, और सम्वांद, वाद और प्रतिवाद दोनों 
में सत्यांश है, उसे अपने में समाहित करता है और इस तरह हमें यथार्थ के अधिक निकट 
लाता है। लेकिन जैसे ही हम संवाद का अतिनिकट से निरीक्षण करते है तो हमें ज्ञात होता है 
कि वह भी अपूर्ण है, अतः वह पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है और पुनः संघर्ष की 
पूर्व प्रक्रिया को प्रारम्भ कर देता है, फलतः उसका प्रतिवाद द्वारा निषेध किया जाता है और 
सम्वाद में पुर्नमिलन होता है, इस प्रकार यह त्रिकोणात्मक विकास क्रिया तब तक चलती रहती 
है जब तक कि तत्व आदर्श रूप प्राप्त नहीं कर लेता हे अर्थात वह सभी अन्तर्विरोधो से मुक्त 
नहीं हो जाता है” 

वैज्ञानिक समाजवाद के अन्तर्गत इन्दवाद के इस सिद्धान्त का उपयोग व्यापक सन्दर्भा 
में किया गया है। इसलिए इसकी परिभाषा वैज्ञानिक समाजवाद में हीगल की तुलना में विस्तृत 
संदर्भ में की गयी है; एंगेल्स के अनुसार, “द्रन्दवाद प्रकृति, मानव समाज तथा चिन्तन के विकास 
और गति के,सामान्य नियमों का विज्ञान है।? 

_ „भौतिकवाद (M०7१1) मार्क्स ने दन्दवाद के सिद्धान्त को वैचारिक इन्द के 
आवरण से मुक्त करने के लिए भौतिकवाद के सिद्धान्त का सहारा लिया है। इसके लिए वह 
फ्यूअरबाख का विशेष ऋणी है। उसके मत में भौतिक पदार्थ ही इस सम्पूर्ण सृष्टि का आधार 
हैं, वह आत्मा या परमात्मा जैसी अदृश्य वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। भौतिक 
जगत गतिशील है, उसमें नित नये परिवर्तन हो रहे हैं कुछ प्रवृत्तियां जहाँ विकसित हो रही है 


1. १. ४. Carew Hunt. op. cit, p 17-18. 
2. एंगेल्स- ड्यूरिंग मतखण्डन (मास्को, 1969), पृ0 194. 
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वहीं कुछ नष्ट हो रही है और कुछ की पुनरावृत्ति भी हो रही है। वह प्रत्यक्ष में दृष्टिगत होने 
वाले पदार्थ को सत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसे स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहता है कि 
“यह पदार्थ जो बाहर से हमें जड़ या स्थिर दिखायी देता है, वास्तव में जड़ या स्थिर नहीं है, 
यह पदार्थ अपनी आन्तरिक स्वचेतना या सक्रिय प्रकृति के कारण निरन्तर गतिशील है और 
उसकी यह गतिशीलता ही उसे निरन्तर उर्ध्वमुखी परिवर्तनशीलता की ओर उन्मुख किये हुए 
हैं, जिसका एक क्रमिक प्रवाह है। 
इन्दात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) --मार्क्स इन्दवाद के 
सिद्धान्त को स्पष्ट करने से पूर्व उसे वैचारिक आवरण से मुक्त करता है और उसे भौतिकवाद 
के आधार पर खड़ा करता है। इस तरह 'द्वन्दवाद” “वैचारिक इन्द! से निकल कर पदार्थ में होने 
वाले विभिन्न परिवर्तनों से जुड़ जाता है। इस सम्बन्ध में उसने स्वयं कहा है, “हीगल के लेख 
में इन्दवाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप रहस्यात्मकता के आवरण में छिपे उसके सार तत्व 
को देखना चाहते हैं तो आपको उसे पैरो के बल (यानि भौतिक आधार पर) सीधा खड़ा करना 
पड़ेगा।”' इस तरह मार्क्स ने दन्दात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त को राजदर्शन को प्रदान किया 
जिसकी सहायता से वह काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में परिवर्तित करने 
में सफल हो सका। भौतिकवाद और द्रन्दवाद के मध्य सम्बन्धों को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने 
लिखा है “पदार्थ अर्थात्‌ भौतिक जगत इन्दात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा 
पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। इसलिए मार्क्स 
का भौतिकवाद अन्य भौतिकवादियों की तरह से आन्तरिक नहीं वरन्‌ इन्दात्मक है क्योंकि उसके 
अनुसार विकास पदार्थ का आन्तरिक गुण है वाह्य नहीं। वह स्वतः होता है चाहे वाह्य वातावरण 
उसका सहायक हो या विरोधी।'”२ 
मार्क्स ने यह बताया कि विश्व अपने स्वरूप में पदार्थवादी है, इसी कारण विश्व के 
विभिन्न रूप गतिशील पदार्थ के विकास के अलग-अलग रूपों के प्रतीक हैं। इसलिए पदार्थ 
ही प्राथमिक महत्व का है जबकि आत्मिक विकास द्वितीयं महत्व का विषय है। इसी दृष्टि से 
वह कहता हं- 
मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती बल्कि उनका 
सामाजिक स्तर उनकी चेतना की निर्धारित कंरता है।'”° इस तरह मार्क्स के द्वन्दात्मक भौतिकवांद 
के सिद्धान्त के मूलभूत तत्व निम्नलिखित हैं- 
विश्व आंगिक एकता के सिद्धान्त पर आधारित है, विश्व में प्रत्येक वस्तु एवं घटनाओं का 
आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है, उन्हें पृथक-पृथक रूप में नहीं देखा जा सकता है। 
2. प्रकृति में स्थित पदार्थ जड़ या स्थिर नहीं हैं बल्कि वे चेतन अवस्था में हैं । उसमें नितं नये 
परिवर्तन हो रहे हैं। इस परिवर्तन का कारण गतिशीलता है जिसमें पुरानी चीजें एक ओर 
नष्ट हो रही हैं तो दूसरी ओर नयी चीजों का विकास हो रहा है। 


NR 
4. Marx- Das Capital (Hindi Editian), p. 28 
2. Wapper; op cit, p- 199 
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3 व्यवस्था ही समाज का आधार है जो सामाजिक विकास को करता 
है।भौतिक जगत परिवर्तनशील है, इसी कारण सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप 


परिवर्तनशील है। इन्दवाद के माध्यम से यह परिवर्तन की क्रिया निरन्तर चलती रहती है , 


* इन्दवाद के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो अपने स्वरूप में 


परिमाणात्मक भी हो सकती है और गुणात्मक भी हो सकती है। प्रारम्भ में सामाजिक 
विकास का क्रम धीमे गति से चलता है और परिमाणात्मक परिवर्तन एकत्रित होने पर 
एकाएक गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। 


- गुणात्मक परिवर्तन अकस्मात होते हैं जो एक क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया हे! 
* गुणात्मक परिवर्तन का कारण मार्क्स ने वस्तुओं में पाये जाने वाले शाश्वत अर्न्तविरोध को 


- बताया है। वस्तु के दो पक्ष हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक, इनके-संघर्ष से पुराना तत्व 


नष्ट होता है और नए तत्व की उत्पत्ति होती है। 


../ आलोचना-- 


मार्क्स के इन्दात्मक भौतिकवाद की कटु आलोचना विभिन्न आधारों पर विद्वानों द्वारा 


की गयी है जो निम्न है- 


1. 


| 


w 


> 


5. 


इन्दात्मक भौतिकवाद एक पक्षीय है, मार्क्स ने मानव जीवन के एक पक्ष यानि भौतिक 
पक्ष को ही महत्व प्रदान किया है, उसके अन्य पक्षों की उसने अनदेखी कर दी है। यह 
बात सही हैं कि मानव जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने हेतु भौतिक आवश्यकताओं 
की सन्तुष्टि जरूरी है परन्तु इसका आधार यह नहीं है कि मनुष्य मानसिक व आत्मिक 
सन्तुष्टि चाहता ही नहीं है। वास्तव में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ 
मानसिक व आत्मिक सन्तुष्टि भी आवश्यक है, इसके अभाव में मनुष्य सुखी नहीं रह 
सकता है। 


- इन्दात्मक भौतिकवाद अस्पष्ट है, वेपर के अनुसार “द्रन्दवाद की धारणा अत्यन्त गूढ़ 


और अस्पष्ट है यद्यपि मार्क्स और एंगिल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन 
इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है ।!?' 


- दन्दवाद की धारणा असंगतपूर्ण है। एक ओर तो मार्क्स ने कहा, “व्यक्ति अपना इतिहास 


स्वयं बनाता है” दूसरी ओर वह द्वन्दवाद के माध्यम से मानव का भविष्य भी निर्धारित 
करता है, यह एक असंगतपूर्ण स्थिति हो जाती है। 


. इन्दात्मक पद्धति ठीक नहीं है, इन्दवाद के माध्यम से मार्क्स ने मानवीय इतिहास की जो 


व्याख्या की है वह दोषपूर्ण है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था कब आयेगी और जैसा 
वह कहता है कि इसकी अन्तिम अवस्था भी होगी, ठीक नहीं लगता है। मानव विकास 
एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इस कारण कोई विशेष स्थिति अकस्मात आयेगी यह 
कल्पना मात्र है। र 

आदर्श स्थिति की प्राप्ति पर भी द्न्दात्मक पद्धति का प्रचलन रुकेगा नहीं क्योंकि पदार्थ 
मतिशील है, इसी कारण उस पर आधारित समाज भी गतिशील है। मार्क्स की यह धारणा 


1.C.L. Waper- Political Thought, p-201. 
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ुटिपूर्ण हैं कि एक निश्चित अवस्था में अन्तर्विरोध समाप्त हो जायेगा तब वर्गविहीन और 
राज्यविहीन स्थिति होगी, ऐसे में द्वन्दवाद प्रक्रिया रुक जायेगी वरन्‌ उस स्थिति में भी यह 
प्रक्रिया जारी रहेगी। 

6. मानवीय इतिहास उत्थान की ही गाथा नहीं है, वरन्‌ वह उत्थान और पतन की एक अनन्त 
स्थिति है, आज जो आदर्श है वह कल के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव जीवन नित 
परिवर्तन की ओर उन्मुख है इसलिए द्रन्दवाद की प्रक्रिया भी निरन्तर चलने वाली 
प्रक्रिया है। 

मार्क्स के द्न्दात्मक भौतिकवाद की कटु आलोचना की गयी फिर भी इसकी महत्ता 
से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मार्क्स ने इसी के माध्यम से विश्व की वैज्ञानिक व्याख्या 
की थी, इसके पूर्व इतिहास को ईश्वरीय कृति या मानव विशेष के कार्य आदि के रूप में ही 
देखा जाता था, मार्क्स ने सर्वप्रथम उसकी अनैतिक व्याख्या की और बताया कि यही सम्पूर्ण 
सामाजिक व्यवस्था का आधार है। यह सिद्धान्त मार्क्सवाद के लिए मार्गदर्शक के रूप में सदा 
उपयोगी रहा है, इतिहास में आर्थिक आधार पर सदा ही दो वर्ग रहा है, एक तो वह वर्ग जो 
आर्थिक सत्ता का स्वामी है तथा दूसरा आर्थिक सत्ता से विहीन वर्ग है। प्रथम को मार्क्स ने शोषक 
वर्ग कहा तथा दूसरे को शोषित वर्ग, इन दोनों के मध्य अन्तर्विरोध है, यह अन्तर्विरोध ही विकास 
का कारण है। इस सिद्धान्त से ही इस अर्न्तविरोध को मार्क्स स्पष्ट कर सका तथा विश्व के समक्ष 
एक क्रान्तिकारी दर्शन रख सका था कि यदि यह अर्न्तविरोध समाप्त नहीं किया गया तो एक 
ऐसा समय आयेगा कि समाज में अपने आप क्रान्ति हो जायेगी जो सम्पूर्ण व्यवस्था में अमूलचूल 
परिवर्तन ला देगी तथा जो नवीन व्यवस्था होगी वह पूर्व की व्यवस्था से सर्वथा भिन्न होगी। इस 
तरह मार्क्स के दर्शन में ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त, वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त 
और राज्य सिद्धान्त का आधार द्वन्दात्मक भौतिकवाद ही है, यही इसकी महत्ता है। 
इतिहास की आर्थिक व्याख्यार्‍/ ९०° 
मार्क्स इन्दात्मक भौतिकवाद की सहायता से इतिहास की व्याख्या करता है, वह इतिहास 
को कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम नहीं मानता है। हीगल ने इतिहास की व्याख्या 
में आत्मा (देवीय तत्व) को विशेष स्थान प्रदान किया लेकिन मार्क्स ने भौतिक तत्वों को ही 
ऐतिहासिक विकास का कारण माना है। उसने इतिहास में विभिन्न युगों की व्याख्या आर्थिक आधार 
पर की है। उसने आर्थिक व्यवस्था को समाज का आधार माना जिसके ऊपर ही सम्पूर्ण व्यवस्था 
अवलम्बित है, जैसे-जैसे आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है उसी के अनुसार समाज में भी 
परिवर्तन होता है लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि समाज में जब तक अर्न्तविरोध है, दो वर्गों 
का अस्तित्व रहेगा यानि एक वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा जिसे वह शोषक 
वर्ग के नाम से पुकारता है और दूसरा वह वर्ग जो बहुसंख्यक होगा जिसका उत्पादन के साधनों 
पर अधिकार नहीं होगा जिसे वह शोषित वर्ग के नाम से पुकारता है। इतिहास शोषक और शोषित 
वर्ग के मध्य संघर्ष की कहानी है जिसका अन्त वह वर्गविहीन समाज के रूप में मानता है। इस 
सम्बन्ध में मार्क्स का कथन है, “सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक सम्बन्ध, सभी धार्मिक 


तथा कानूनी प्तय, समी डिक षि शो हज केकरा हाल लेते ह, - 
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वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं।'”' मार्क्स ने मानव जीवन की भौतिक 
आवश्यकताओं के अनुरूप मानव इतिहास की छः अवस्थाओं की कल्पना की है जिसमें प्रथम 


चार अवस्थाएं बीत चुकी हैं जबकि शेष दो अवस्थाएं अभी आनी हैं। मानव 
_अवस्थायें निम्नलिखित हैं- ण है इतिहास की 6 


1. आदिम साम्यवादी अवस्था- 
सामाजिक विकास के क्रम में यह पहली अवस्था थी जिसमें मानव जंगलों में निवास 

करता था, वह अपने भोजन हेतु मछली और जंगली पशुओं के मांस और कंदमूल और फलों 
पर आश्रित था। इस अवस्था में उसके पास पत्थर के हथियार और धनुष-वाण ही उसके मुख्य 
अस्त्र थे। जंगली पशुओं से अपनी सुरक्षा हेतु वे झुण्ड बनाकर रहते थे। इस समय न तो परिवार 
था न ही सम्पत्ति, जो कुछ भी था वह सामूहिक था, यही कारण है कि मार्क्स ने इसे 'साम्यवादी 
अवस्था' कहा है। |. 5 
2. दास अवस्था- 

जनसंख्या में बृद्धि के कारण मानव आवश्यकता बढ़ती गयी जिससे उत्पादन साधनों 
का निरन्तर विकास होता रहा! पत्थर के औजार की जगह धातु निर्मित हथियार बनने लगे, लकड़ी 
में धातु के फाल लगाये जाने लगे जिससे अच्छे हलों का निर्माण हो सका। कृषि हेतु जानवरों 
का प्रयोग बढ़ा जिससे कवीले की सामूहिक कृषि के स्थान पर वैयक्तिक कृषि व्यवस्था का निर्माण 
संभव हो सका। समाज के अनेक लोग अब दस्तकारी के कार्य से जुड़ गये। इस तरह समाज 
का प्रथम बार विभाजन संभव हुआ जिसमें उत्पादन साधनों में मालिकों ने स्वामी वर्ग का निर्माण 
किया, वहीं साधनहीन लोगों को अपना दास बनाकर कृषि का कार्य कराने लगे। 

] दास समाज में दो वर्ग थे, स्वामी और दास। स्वामी शोषक वर्ग के थे, उन्होंने अपने 
हितों की अभिबृद्धि की जिससे कृषि कार्य में विकास संभव हो सका। अक्‌.कृषि में बड़े पैमाने 
पर उत्पादन का कार्य शुरू हो गया, इसके अतिरिक्त फलों व सब्जियों का उत्पादन शुरू हुआ। 
जब स्वामी वर्ग अत्यधिक शोषक हो गया तब दासों का विद्रोह शुरू हो गया, दासों के विद्रोह 
से बचने के लिए स्वामी वर्ग ने राज्य का निर्माण एक वर्ग संगठन के रूप में किया। दासों के 
विद्रोह और कबीलों के मध्य संघर्ष ने दास समाज को ध्वस्त कर दिया और उसके खण्डहर 
पर एक सर्वथा नये समाज का आर्विभाव हुआ जो सामन्तवादी समाज था। 

3. सामन्तवादी समाज- 
सामन्तवादी समाज के अर्विभाव के समय कृषि का पर्याप्त विकास हो चुका था, 
साथ ही यह उत्पादन की मुख्य आधार थी। जो समाज का नेता था वह सम्पूर्ण भूमि का स्वामी 
बन बैठा तथा संविदा के आधार पर भूमि को सामन्तो में वितरित कर दिया, सामन्तो ने भूमि 
को उपसामन्तं में वितरित कर दिया, फिर भी कृषिक का कार्य किसान और व्यक्ति ही करते 
थे लेकिन किसानों पर दासों की तुलना में सामन्तो का नियन्त्रण कम था। इसी युग में दस्तकारी, 
हस्तशिल्प, लोहे के प्रयोग, कागज और बारूद के अविष्कार ने कृषक समाज को परिवर्तित कर 
, दिया और इसका स्थान वाणिज्य समाज ने लिया। परिणामस्वरूप नवोदित व्यवसायी वर्ग ने 
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सामन्तवादी व्यवस्था को पसन्द नहीं किया। 16वीं शताब्दी में हुई भौगोलिक खोजों से अर्न्तराष्ट्रीय 
मंडी का निर्माण हुआ जिसकी आवश्यकताओं को पूरित करना सामन्तवादी समाज के लिए संभव 
नहीं था। इसके चलते पूंजीवाद का विकास होने लगा। भूदास अब श्रमिक का कार्य करने लगे 
जिससे वे सामतवादी बंधनो से मुक्ति हेतु प्रयास करने लगे, इसमें नया पूंजीपति वर्ग उनका सहयोगी 
था। इस संधर्ष का अन्तिम परिणाम पूंजीवाद का आविर्भाव था। 
4. पूंजीवादी समाज- 
18वीं सदी में हुए औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पादन साधनों में बड़ा 
परिवर्तन हुआ, इस अवस्था में पूँजीपति उत्पादन साधन का स्वामी था जो अपने स्वरूप में 
शोषक था, इस युग में बड़े-बड़े उद्योग-धन्थो का विकास हुआ जिससे लाभ में बृद्धि हुयी परन्तु 
जो लाभ होता था उसे पूँजीपति वर्ग हड़प जाते थे, इस अवस्था में अमीरी-गरीबी की खाई और 
चौड़ी हुयी। श्रमिक वर्ग की स्थिति और दयनीय होती गयी। इस अवस्था का अन्त सर्वहारा वर्ग 
के क्रान्ति के फलस्वरूप होता है। 
5. सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था- 
वर्ग चेतना के विकास में सर्वहारा वर्ग शोषण से मुक्ति हेतु पूँजीपति वर्ग से संघर्ष 
करता है जिससे उत्पादन के साधनों के वैयक्तिक स्वामित्व की व्यवस्था का अन्तं हो जाता है 
और इसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है जो पूंजीपति वर्ग का 
अंत कर देगा। इस अवस्था में समाज के बहुसंख्यक वर्ग के हाथों में उत्पादन साधनों का स्वामित्व 
र त है और सर्वहारा वर्ग राज्य की शक्ति के प्रयोग से पूंजीवाद के अवशेषों को नष्ट कर 
[ है! ळी 
6. साम्यवादी अवस्था- 
इन्दात्मक विकास की चरम परणति साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी जो वर्गविहीन 
और राज्यविहीन होगी। यह संवाद की स्थिति होगी, इस अवस्था में अन्तर्विरोध का कहैं नामोंनिशान 
नहीं होगा। हीगल जहां संवाद की स्थिति में राष्ट्रराज्य की स्थापना करता है वही मार्क्स राज्यविहीन 
समाज की कल्पना करता है। इस अवस्था के दो लक्षण मार्क्स ने बताए है- प्रथम यह राज्यविहीन 
और वर्गविहीन व्यवस्था होगी तथा दूसरे “हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक 
को उसकी आवश्कता के अनुसार।”! 
निष्कर्ष- 


होते हैं- न 
1. सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आर्थिक शक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप 
होते हैं ,यह परिवर्तन ईश्वरीय या महापुरूषों के कार्यों के परिणाम नहीं होते। 


2. सामाजिक व्यवस्था के ऊपर उस वर्ग का ही आधिपत्य होगा जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति 
केन्द्रित होती है। 


3. प्रत्येक समाजिक व्यवस्था का स्वरूप उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तनों के ऊपर 
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मार्क्स ने इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या किया है, उससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त 
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आश्रित होता है, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन राज्य की प्रकृति में भी परिवर्तन कर देता 
है। 

वर्ग संघर्ष ही सामाजिक विकास की कुंजी है, दास युग से सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व 
तक वर्ग संघर्ष ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का कार्य करता है लेकिन साम्यवादी युग 
में यह वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया समाप्त हो. जाती है। 
5. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से मार्क्स स्पष्ट करता है कि पूंजीवाद का अंत और 
साम्यवाद की स्थापना अवश्यंभावी है। 
आलोचना- 
मार्क्स के एतिहासिक, भौतिकवाद की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती 
है 
1. ऐतिहासिक भौतिकवाद एकपक्षीय है- 
मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में आर्थिक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल 
दिया जबकि मानवीय जीवन का आर्थिक पक्ष मात्र एक पहलू है। इसके अतिरिक्त सामाजिक 
राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मानवीय आदि पहलू भी है जो सामाजिक विकास के स्वरूप 
निर्धारण में अपनी भूमिकां का निर्वाह करते हैं। बर्टेड रसेल ने ठीक ही कहा है, “राजनीतिक 
जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया 
से निर्धारित होती हें। ` 
2. सभी ऐतिहासिक घटनाओं का आधार आर्थिक नहीं- 
इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं में आर्थिक तत्वों को ही खोज पाना एक 
कठिन कार्य है, इतिहास में अनेक घटनाएं आदशोँ व मूल्यों के नाम पर भी घटित हुयी हैं। 
1914 का'प्रथम विश्व युद्ध एक ओर साम्राज्यवादी युद्ध था तो दूसरी ओर वह राष्ट्रीय विचारों 
का संघर्ष भी था; इतिहास में अशोक महान जैसे सम्राट भी हुये जो शक्ति के स्थान पर अहिंसा 
से विश्व विजय का प्रयास किये और सफल रहे। 
3. मार्क्स की क्रांति सम्बन्धी धारणा पूर्णतः सत्य नहीं- 
मार्क्स ने माना कि पूंजीवादी व्यवस्था अपनी चरम स्थिति में अपने अन्तर्विरोध के 
कारण स्वयं नष्ट हो जायेगी जबकि व्यवहार में यह क्रांति ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जर्मनी में होनी 
चाहिए परन्तु साम्यवादी क्रांति सोवियत रूस व चीन में हुयी। . 
4. यह सिद्धान्त अकस्मात घटित होने बाली घटनाओं की उपेक्षा करता है- - 
इतिहास में अनेक घटनायें संयोग से घटित होती हैं जैसे नेपोलियन 1768 में कोर्से 
को यदि फ्रांस में नहीं मिलाया जाता तो वह इटली की नागरिक होता, यदि जर्मनी के सहयोग 
से लेनिन रूस नहीं पहुँचता या कलिंग युद्ध जिसने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया, इस 
तरह की धटनाओं पर मार्क्स ध्यान केन्द्रित नहीं करता है। 
5. मार्क्स द्वारा निर्धारित इतिहासं का क्रम काल्पनिक है- 
मार्क्स ने इतिहास का विभाजन क्रम जो निर्धारित किया है, व्यवहार में वह ठीक नहीं 
बैठता जैसे रूस में 1917 से पूर्व एक कृषक समाज था जो परिवर्तित होकर सर्वहारा वर्ग 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa ले सकस Chennai and eGangotri 
306 


के अधिनायकत्व में बदल गया, उसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस जहां पूंजीवाद पूर्ण विकास कर गया 
था, वहां साम्यवादी क्रांति नहीं हो पायी। 
6. राजनीतिक शक्ति का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है- | 
मार्क्स आर्थिक सम्बन्धं से ही राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव की बात करता है जबकि 
राजनीतिक सबंधों से आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है जैसे उदारवादी विचारधारा ने आर्थिक 
क्षेत्र में अहस्तक्षेप के सिद्धान्त को जन्म दिया। 
7. समाज में दो वर्ग की अवधारणा ठीक नहीं- 
मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था में दो वर्गों की ही बात करता है, अमीर और 
गरीब जबकि एक तीसरा वर्ग भी है मध्यम वर्ग जिसकी संख्या में काफी वृद्धि हों चुकी है। मार्क्स 
ने मध्यम वर्ग पर उचित ध्यान नहीं दिया। 
इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर मार्क्स ने इस बात को तार्किक ढंग से रक्खा कि 
आर्थिक तत्व के अध्ययन के अभाव में इतिहास का अध्ययन पूर्ण नहीं है। वैसे मार्क्स की कटु 
आलोचना की गयी है जिसमें सत्य के अंश भी है लेकिन मार्क्स के योगदान से हम इन्कार नहीं 
2 सकते हैं। इसके माध्यम से उसने इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को आधार प्रदान किया 
> मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value) 
मार्क्स ने अपनी पुस्तक (25 ९27/३1 ) में “अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त” का वर्णन 
किया है, इस सिद्धान्त के माध्यम से मार्क्स ने स्पष्ट किया कि पूंजीवादी युग में किस तरह पूंजीपति 
श्रमिकों का शोषण करते हैं। यह एक आर्थिक सिद्धान्त है जो “मूल्य के श्रम सिद्धान्त' (1.4७०7 
‘Theory of ४०९) पर आधारित है। इसको स्पष्ट करते हुए एम0 जे0 हरमन ने लिखा 
है, “इस सिद्धान्त के अनुसार 'अन्त में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य (ए५०॥३॥४९ ४।५९) 
उसके उत्पादन में लगाये गये सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है।”' 
मार्क्स प्रत्येक वस्तु के दो प्रकार का मूल्य बताता है, प्रथम उपयोग मूल्य और द्वितीय 
“विनिमय मूल्य'। उपयोग मूल्य का निर्धारण वस्तु की आवश्यकताओं एवं उपयोगिता पर निर्भर 
करता है जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की उपयोगिता अधिक है लेकिन मार्क्स मानता 
है कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में उपयोगिता मूल्य की अपेक्षा विनिमय मूल्य ही अधिक महत्वपूर्ण 
है। जैसे गेहूं खाने हेतु उपयोगी है लेकिन जब तक श्रम लगाकर उसे आटा नहीं बनाया जाता 
है तब तक उससे रोटी नहीं बन सकती, इस तरह गेहूँ को आटा बनाने में जो श्रम किया गया 
यही उसका विनिमय मूल्य है, इस तरह प्रकृति प्रदत्त वस्तु पर मानव अपना श्रम व्यक्त करता 
है, यह मानव श्रम ही उसका विनिमय मूल्य पैदा करता है। इसी आधार पर मार्क्स ने कहा 
है "प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस 
पर व्यय किया जाता है क्‍योंकि वही उसमें “विनिमय मूल्य” पैदा करता है।” 
“मूल्य के श्रम सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्री विलियम 
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पैटी, रिकार्डो तथा एडम स्मिथ को है। कोकर के मत में “अन्ततः किसी उत्पादित माल 
. की विनिमय दर उस माल के उत्पादन में व्यय किये गये श्रम पर निर्भर करती है और मार्क्स 
से पूर्व अनुदार तथा प्रगतिवादी दोनों प्रकार के सिद्धान्तवादी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते थे!” 
इस तरह इस सिद्धान्त की अवधारणा है कि “श्रम मूल्य का सृजन करता है'। पूर्व के अर्थशास्त्रियो 
ने इस सिद्धान्त की व्याख्या पूंजीपतियों के पक्षपोषण में किया था, मार्क्स ने इस सिद्धान्त से 
श्रमिकों का पक्षपोषण किया। मार्क्स के अनुसार “श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एक 
मात्र उचित मापदण्ड है क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान 
है। अत्तः यही सम्पत्ति के उत्पादन का एक मात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है।'” 
मार्क्स ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि श्रम ही मूल्य का मुख्य निर्धारक तत्व है और 
__इ्षी आधार पर “अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त का वह प्रतिपादन करता है। मार्क्स के अनुसार 
~~ पुँजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है।” वह आगे कहता 
है “यह उन दो मूल्यों का अन्तर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता 
है। इस तरह स्पष्ट है कि अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना श्रम किये लाभ 
के रूप में प्राप्त करता है। इसे, मैक्सी ने और अच्छा स्पष्ट किया है कि “यह वह मूल्य है 
जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून-पसीने की कमाई पर 'पथकर' के रूप में वसूल करता है।”२ 
उदाहरण के लिए एक मिल में यदि एक श्रमिक एक पैन्ट बनाता है तो उसे 10 
रूपये मिलते है और उस पैन्ट को बनाने में लगने वाले सामग्री का मूल्य 10 रूपये है किन्तु 
वह पैन्ट बाजार में 30 रूपये का बिकता है, इस प्रकार लागत मूल्य 20 रूपया निकाल देने 
पर जो 10 रूपंया बचता है, वह अतिरिक्त मूल्य है। 
मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वास्तव में श्रमिकों को ही मिलना चाहिए लेकिन 
वह उत्पादन व्यवस्था में साधनों का स्वामी नहीं है, इसलिए उनके ही श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त 
मूल्य पूंजीपति वर्ग हड़प लेता है जिसे मार्क्स सबसे बड़ा अन्याय कहता है, श्रमिक अपनी जीविका 
निर्वाह के लिए अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर है, उसे इतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए 
जिससे वह अपना व अपने परिवार का भरण व पोषण ठीक-ठाक से कर सके लेकिन पूंजीपति 
समाज में उसे इतना ही दिया जाता है जितने में वह जीवित रह सके। इस तरह श्रमिक वर्ग शोषण 
का शिकार है जिसे मार्क्स खुली लूट की संज्ञा से विभूषित करता, है तथा इसके समापन हेतु 
ही वह वैयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता 
है। कोकर इसे स्पष्ट करते हुए कहता है, “मार्क्स का (सिद्धान्त के आधार पर) अन्तिम निष्कर्ष 
यह है कि इस अवस्था को समाप्त करने का एक .मात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, व्याज और 
लाभ के सभी सुयोगों का सर्वनाश और यह परिणाम केवल समाजवादी व्यवस्था के अर्न्तगत 
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ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी, न कोई पूंजीपति रहेगा 
और न श्रमिक, अपितु सब व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जायेगें।”' 
इस तरह मार्क्स “अतिरिक्त मूल्य” के सिद्धान्त के आधार पर यह प्रतिपादित: करने 
में सफल रहा कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने अन्तीविरोधों के कारण अपने से विरोधी समाजवादी 
व्यवस्था का पथ प्रशस्त करेगी” ` 
आलोचना- 
मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित “अतिरिक्त मूल्य” के सिद्धान्त की महत्ता को स्वीकारते हुए 
भी अनेक विद्वानों ने इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की है, उनके प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित 
है-- 
1. उत्पादन और मूल्य का एक मात्र आधार श्रम ही नहीं है- 
उत्पादन और मूल्य के निर्धारण में निश्चित रूप से श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है. परन्तु 
उत्पादन में श्रम के अतिरिक्त पूंजी, भवन, भूमि, संगठन, प्रबन्ध आदि की महत्ता से आखें मूंदी 
नहीं जा सकती है। मार्क्स इसकी अनदेखी कर देता है। 
2: “अतिरिक्त मूल्य' ही पूंजी और लाभ -का एकमात्र स्त्रोत नहीं है- . . 
पूंजी के निर्माण का खोत एक श्रम ही नहीं है। पूंजी के निर्माण हेतु और लाभ कमाने 
के उद्देश्य से उद्यमी वस्तु का विज्ञापन .करता है या बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा करता है 
या मिलावट या. अन्य गलत उपायों का भी सहारा लेता है। इसके अतिरिक्त वह पैसे को बैंक 
में व्याज पर रखता है या उद्योगों में लगाता है या ऋण प्रप्त करता है। ऐसे में मार्क्स का यह 
दावा ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य ही लाभ का स्रोत है। 
3. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त अस्पष्ट है- 
ग्रे (5:४९) ने ठीक कहा है 'कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि. मूल्य से मार्क्स 
का वास्तविक अभिप्राय क्या था! “मूल्य” को पूर्ण स्पष्ट नहीं करने के कारण अतिरिक्त मूल्य 
का सिद्धान्त अत्यधिक अस्पष्ट हो जाता है। ? 
4. अतिरिक्त मूल्य को सम्पूर्ण लाभ मानना ठीक नहीं है-: 
मार्क्स “अतिरिक्त मूल्य' को पूर्णतः लाभ मानता है जबकि अतिरिक्त मूल्य से उद्यमी 
को उद्योग में सुधार-पर, श्रमिकों के बोनस पर, बीमे पर व अन्य कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय 
करना पड़ता है। ऐसे में सम्पूर्ण अतिरिक्त मूल्य को लाभ मानना एक भ्रम की स्थिति को पैदा 
करना है। 
5. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त मार्क्स की मौलिक देन नहीं है- 
मार्क्स के पूर्व ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर विलियम पेंटी ने किया था, बाद 
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के साथ प्रतिष्ठित किया, अतः सेबाइन ने ठीक ही कहा है “अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त “परम्परागत' 
अर्थशास्त्रियो के श्रम सिद्धान्त का विस्तार मात्र है।” 
6. मार्क्स मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम को ही महत्वपूर्ण मानता है- 

मार्क्स ने मानसिक श्रम को शारीरिक श्रम का गुणनफल माना है जो तर्कसंगत नहीं 
है तकनीकी ज्ञान, प्रबन्ध कुशलता आदि का भी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है जो उत्पादन 
की गुणवत्ता को बढ़ाता है जिससे लाभ में भी बृद्धि होती है। 
7. मार्क्स का सिद्धान्त आधुनिक युग के अनुकूल नहीं- 

मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को श्रमं का परिणाम माना है, आज न्यूनतम मानव श्रम 
का उपयोग करके संगणकों व अन्य तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से विशाल उद्योगों का संचालन 
हो रहा है जो अत्यधिक लाभ से कार्य कर रहे हैं, ऐसे में मार्क्स का सिद्धान्त तर्कसंगत नहीं 
है। 
8. मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है- 

मार्क्स ने अपने इस सिद्धान्त में मूल्य निर्धारित करने के किसी आर्थिक सिद्धान्त के 
निरूपण के स्थान पर वह शोषण की पूँजीवादी प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। वेपर 
ने ठीक ही लिखा है “ एक मूल्य के सिद्धान्त के रूप में अतिरिक्तं मूल्य का सिद्धान्त अनुपयोगी 
है लेकिन श्रम को एक वस्तु समझना अपमानजनक है, इसे प्रतिपादित करने वाली यह एक 
शक्तिशाली प्रेरणा है।”? इस संबन्ध में मैक्सी बीयर (01971 8९७) ने ठीक ही कहाँ है- 
इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करना असम्भव है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 
एक आर्थिक सत्य होने के बजाय एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है। 

इस तरह तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त की महत्ता 
को नकारा नहीं जा सकता, आज भी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त शोषण के सिद्धान्त कें रूप 
में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मार्क्स के समय में था। पापर ने इसके समर्थन में कहा हे 

“मेरे विचार में यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था लेकिन “शोषण' के सिद्धान्त का निरूपण 

करने वाले प्रयास की दृष्टि से आज भी वह अतिसम्मानीय है।”* वास्तव में इस सत्य से इन्कार 
करना संभव नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तियों का अत्यधिक शोषण किया जाता है जिसको 
स्पष्ट करने में यह सिद्धान्त पूर्णतः सफल रहा। 


वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त +.” 


मार्क्स का वर्ग सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त का 
तार्किक परिणाम है। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से बताया कि जब तक व्यवसाय 
के अन्तर्गत अन्तीविरोध विद्यमान है, संघर्ष जारी रहेगा, यह संघर्ष वैचारिक या आध्यात्मिक नहीं 
है, यह पूर्णतः आर्थिक है, इसी आधार पर वह बताता है कि आदिम साम्यवादी युग से लेकर 
ग. सेहत राजनीतिक दर्शत का इतिहास- ए० 738 अमळ 
2. Wapper- op. cit. 2. 270 
3. PoppercQpo fie Ri/S)main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आज तक विश्व समाज में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसका आघा वर्ग संघर्ष ही है यानि समाज 
में सदा ही दो वर्ग रहे है । एक तो उत्पादन प्रणाली का स्वामी वर्ग है, जो शोषक. है दूसरा 
आर्थिक सत्ता से रहित वर्ग यानि अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला वर्ग है। मार्क्स 
व एंगेल्स ने “साम्यवादी घोषणा पत्र' में यह घोषित किया है कि “अब तक के समाज का इतिहास 
वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।”” 

' वर्ग संघर्ष समाज में परस्पर विरोधी दो वर्गों के मध्य चलता रहता है, इन दोनों वर्गों 
के हित परस्पर विरोधी होते है। एक शोषक वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से सम्पन्न है, उसकी इस 
सम्पन्नता का आधार श्रमिक वर्ग द्वारा अर्जित अतिरिक्त मूल्य को हड़प जाना है, दूसरी ओर 
अपना श्रम बेचकर जीविका चलाने वाला वर्ग है जो शोषण का शिकार है। इन परस्पर विरोधी 
वर्गों के मध्य संघर्ष का कारण दोनों के हितों का अलग-अलग होना है, जहां आर्थिक सत्ता प्राप्त 
वर्ग श्रमिक वर्ग का अधिकाधिक शोषण कर लाभ अर्जित करना चाहता है वहीं अपना श्रम बेचकर 

जीविका चलाने वाला शोषित वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु संघर्षरत रहता है। मार्क्स व 
रग्गेल्स ने “साम्यवादी घोषणा' पत्र में लिखा है- स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्यजन, 
भू-स्वामी तथा भू-दास पूंजीपति तथा दस्तकार संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरन्तर एक 
दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक-छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे 
हें। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुर्ननिर्माण में हुई है या संघर्ष 
करने वाले वर्गों के सर्वनाश में।' ४ 
वर्ग संघर्ष को आदिम साम्यवादी युग से एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया सिद्ध करने 
के पश्चात्‌ मार्क्स पूंजीवादी युग में उसकी विस्तृत विवेचना करता है जिसमें यह स्पष्ट करता 
है कि पूंजीवाद में उसके सर्वनाश का बीज निहित है, इससे पूर्व वह बताता है कि आदिम 
साम्यवादी व्यवस्था के अंत से जो नवीन समाज उत्पन्न हुआ वह दास समाज था, और जो 
आदिम साम्यवादी व्यवस्था से विकसित अवस्था थी लेकिन अर्न्तविरोध के कारण एक नये समाज 
का जन्म होता है वह सामन्तवादी समाज है जो दास समाज से विकसित अवस्था थी लेकिन इसका 
भी अंत अन्तर्विरोध के कारण हुआ और उसके स्थान पर पूंजीवाद का उत्थान एक प्रगतिशील 
और रचनात्मक व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है। 
पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष अपने सर्वाधिक घृणित रूप में प्रकट होता है। इस युग 
में बुर्जुआ वर्ग का आधिपत्य होता है जो औद्योगिक क्रांति के द्वार अधिकाधिक उत्पादन करते 
है, मालिक और श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति होती है, नगरों का विकास होता है अन्तराष्ट्रीय व्यापार 
बढ़ता है। राज्य सरकार आन्तरिक रूप से अहस्तक्षेप का तथा बाह्य रूप से साम्राज्यवांदी नीति 
का पालन करती है, इससे समाज में सम्पत्ति के वितरण में असमानता बढ़ती जाती है। श्रमिक 
वर्ग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को हड़प कर पूंजीपति वर्ग नये-नये उद्योग धन्धों का विकास 
करता है जहां श्रमिकों की कम से कम आवश्यकता हो, इसके चलते बेरोजगारी बढ़ती है। श्रमिक 
1. Communist Manifesto (h.t.) Peoples Publishing House, Bombay, (1993) 


2. 24 
2. ibid. 2. 240-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कम मूल्य पर श्रम बेचने को मजबूर होते है। इसका परिणाम मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 
होता है- 


1. 


उ 


षा 


> 


पूंजीवादी व्यवस्था में संपत्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। इसके चलते छोटे-छोटे 
पूंजीपतियों की संख्या घटती जाती है, वे सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं तथा पूंजी 
समाज के कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाती है। 


- पूंजी के केन्द्रीकरण से पूंजीपति वर्ग संख्या में सिमटता जाता है, वहीं सर्वहारा वर्ग की 


संख्या बढ़ती जाती है। 


. उद्योगों के आकार में बृद्धि से अधिक मजदूर एक स्थान पर काम करने के लिए एकत्रित 


होते हैं जिससे उनके मध्य सामूहिकता का विकास होता है, सभी शोषण से पीड़ित होते हैं 
जिसके चलते उनमें वर्ग चेतना का विकास होता है और वे परस्पर एक जुट होकर विरोध 
हेतु जागृत होते हैं। 


. औद्योगिक क्रांति के. फलस्वरूप यातायात व्यवस्था और संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी 


आ जाती है जिससे विशाल बाजारों-का निर्माण होता है, यातायात के.विकास से श्रमिक 
अन्य स्थानों के श्रमिकों के सम्पर्क में आते है जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ होता है। 


- पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य का पूर्ण संरक्षण पूंजीपति वर्ग को प्राप्त होता है, वे देश के 


अन्दर जब बाजार पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं तब उनके पास (अतिरिक्त मूल्य' 
के रूप में लाभ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है जिससे वे उत्पादन बढ़ाते है परन्तु 
बाजार के अभाव में वे सरकार को उपनिवेश स्थापित करने हेतु प्रेरित करते हैं। जब 
उपनिवेश स्थापित हो जाता है तब वे उपनिवेशों में उद्योग-धन्धे स्थापित कर शोषण 
प्रारम्भ करते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग में वर्ग-चेतना का विकास होता है। 


सर्वहारा वर्ग में उत्पन्न वर्ग चेतना अन्ततः पूंजीवाद के विनाश का कारण सिद्ध होती है. 


उत्पादन के नये सम्बन्धों के विकास के कारण पूंजीवादी व्यवस्था अपने अस्तित्व को 
बनाये रखने में सक्षम नहीं रह जाती है। ऐसे में वह अप्रासंगिक हो जाती है, सर्वहारा के 
हाथों में उत्पादन की शक्ति केन्द्रित हो जाती है और पूंजीवाद का सर्वनाश हो जाता है। 


आलोचना- 


मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष सिद्धान्त को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई, इसके 


बावजूद यह सिद्धान्त अपने आप को आलोचनाओं से नहीं बचा सका। इसकी आलोचना निम्न 
आधारों पर की जाती है-- 
1. मार्क्स की वर्ग सम्बन्धी अवधारणा अस्पष्ट एवं भ्रामक है- 


आज के युग में जहां पूँजीपति श्रम कार्य में भी दक्ष इंजीनियर प्रबन्धक के रूप में 


भागीदारी कर रहे हैं वहीं श्रमिक वर्ग स्वयं उद्योग धन्धों के हिस्सेदार के रूप में कार्य कर रहा 
है। सोरेल (5०८!) ने ठीक ही मार्क्सवादी वर्ग को एक अमूर्त विचारक कहा है। इसी तरह 
सेबाइन का कथन है “यद्यपि मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष में हमेशा अपनी रणनीति को निर्धारित करने 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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का एक विश्वस्त मार्गदर्शक सिद्धान्त मानते हैं, तथापि मार्क्स को सामाजिक वर्ग सम्बन्धी धारणा 
की अस्पष्टता उसकी बहुत सी भविष्यवाणियों के गलत सिद्ध होने के लिए उत्तरदायी है।””' 

2. मार्क्स ने मध्यम वर्ग की अनदेखी की है- वह समाज के दो वर्गों के अस्तित्व 
को ही स्वीकार करता है जबकि आज एक तीसरा वर्ग बड़ी संख्या में समाज में अपना अस्तित्व 
बनाये हुये है, वह मध्यम वर्ग है। सेबाइन के अनुसार, “मार्क्स के सिद्धान्त में यह माना गया 

था कि निम्न मध्यवर्ग सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जायेगा लेकिन उद्योग प्रधान समाजं में वेतनभोगी 
कर्मचारियों, बिचौलियों, व्यावसायिक लोगों और छोटे दुकानदारों की संख्या में वृद्धि हुयी है। 
मार्क्स की योजना में इन वर्गों को छोटे बुर्जुआ ही कहा जा सकता है।'”२ 

मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या वर्ग संघर्ष के रूप में की है जबकि इतिहास की व्याख्या 

वर्ग संघर्ष के आधार पर ही करना ठीक नहीं है। समाज के अन्दर संघर्ष आर्थिक ही नहीं रहा 
है वरन्‌ धार्मिक, राजनीतिक, प्रतिशोधात्मक और सांस्कृतिक भी रहा है। 

4. पापर ने आलोचना करते हुए कहा “वास्तव में शासक और शासित वर्गों के 
हितों में आन्तरिक विरोध इतना गहरा है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को एक अत्यन्त 
खतरनाक सरलीकरण समझा जाना चाहिए, चाहे हम यहं मान ही क्यों न ले कि धनी और निर्धन 
के मध्य संघर्ष हमेशा आधारभूत तत्व रहा है, मध्ययुगीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय पोप 
और सम्राटों के बीच युद्ध शासक वर्ग के आन्तरिक विरोधों का एक उदाहरण है। इस संघर्ष 
को शोषक और शोषित के मध्यवर्ती संघर्ष की संज्ञा देना सम्भवतः सत्य नहीं होगा।”? 

5: वर्ग चेतना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रही है। मार्क्स ने कहा कि 
विश्व के मजदूरों का कोई राष्ट्र नहीं होता है, उसने विश्व के मजदूरों को एक हो जाने का संदेश 

दिया परन्तु यथार्थ इसके विपरीत है, श्रमिक वर्ग भी राष्ट्र के प्रति उतना ही समर्पित है जितना 
पूंजीपति वर्ग है, जब राष्ट्र संकट में होता है तब वर्गीय भावना राष्ट्रीयता के समक्ष धूमिल पड़ 
जाती है। 

6. लास्की ने अलोचना करते हुए कहा कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद 
न होकर अराजकता हो सकती है जिसके फलस्वरूप ऐसी तानाशाही का जन्म हो जाये जिसका 

सैद्धान्तिक रूप से साम्यवादी आदर्शो से कोई सम्बन्ध न हो।””4 

7. समाज के प्रगति हेतु वर्ग संघर्ष नहीं वरन वर्ग सामन्जस्य की आवश्यकता है क्योंकि 

वर्ग-संघर्ष से सामाजिक समरसता समाप्त हो जाती है जिससे विकास का कार्य अवरूद्ध हो जाता 
है। कटिलन के मत में मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त ही आधुनिक काण्टों, टोगों और 
यहाँ तकं कि फासीवाद का जन्मदाता है।” 

8. मार्क्स के मत में पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ श्रमिकों की दरिद्रता बढ़ती 
जाती जायेगी लेकिन व्यवहार में इसके ठीक विपरीत श्रमिक वर्ग की स्थिति में क्रमशः सुधार 
ही हुआहै। ` ` 

1. Sabine- op. cit. p. 775 
2. Sabine. op. cit. Pp. 779 


3. Popper. The Open Society and its Enemies-p. 307; 


4. H.J. Laski, Communism- Ppp. 87-88 री पा 
(८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मूल्यांकन- , 
मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धान्त का प्रभाव विश्व मानस पटल के ऊपर स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होता है। वर्ष संघर्ष सिद्धान्त आने के उपरान्त राज चिन्तनं उसके प्रभाव से अपने 
आप को बचा नहीं सका। मजदूरों के हितों के संदर्भ में अनेक सार्थक कार्यक्रमों का आयोजन - 
किया गया। पूँजीपति वर्ग भी इस बात को सोचने पर मजबूर हुआ कि कहीं इस संघर्ष में उनका 
अपना अस्तित्व ही समाप्त न हो जाय। ऐसे में पूँजीपति वर्ग अनेक रियायतें श्रमिक वर्ग को 
देने पर सहमत हो गया। यही कारण है कि इस आलोचना के बावजूद भी इसके महत्व को झुठलाया 
नहीं जा सकता है। व न 


मार्क्स का सामाजिक क्रान्ति सम्बन्धी सिद्धान्त .... ~ 


मार्क्स ने सामाजिक क्रान्ति का सिद्धान्त अपनी पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र की 
समीक्षा में योगदान ' (A Contribution to the Critique of Political Economy) में 
दिया है। इस पुस्तक की भूमिका के अनुसार “अपने विकास की एक विशेष अवस्था में समाज 
की भौतिक उत्पादक शक्तियाँ उन विद्यमान उत्पादक सम्बन्धं के साथ टकराने लगती हैं जिनके 
अन्तर्गत वे अभी तक काम कर रही थीं। ये सम्बन्ध जो पहले उत्पादक शक्तियों के विकास 
में सहायक थे, अंब उनके पांव की बेड़ियाँ बन जाते है। उसी समय सामाजिक क्रांति का युग 
प्रारम्भ होता हैं, अतः नयी उत्पादक शक्तियों और पुराने उत्पादक सम्बन्धों की टक्कर ही सामाजिक 
स सन्त कय की वस्तुगत आर्थिक बुनियाद है जिसके अन्तर्गत नयी उत्पादक शक्तियों के वाहक प्रगतिशील 
वर्ग और पुराने सम्बन्धों के वाहक प्रतिगामी वर्ग के वर्ग हितों के बीच टक्कर होती है। सामाजिक 
क्रांति इस टक्कर की उच्चतम अभिव्यक्ति और पारिणति होती है।” ` 

सामाजिक क्रांति से आशय समाज के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन में 
मौलिक परिवर्तन से है। यह परिवर्तन अकस्मात नहीं होता है वरन यह विकास की एक निश्चित 
स्थिति में विद्यमान जीवन की भौतिक अवस्थाओं और उसके अन्तर्विरोध के फलस्वरूप घटित 
होता है। इन क्रांतियों का समाज के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके द्वारा बुनियादी 
क्रांतिकारी परिवर्तनों से प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर उसके स्थान पर नर्यी 
प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाता है। न 

मार्क्स ने दन्दवाद, भौतिकवाद पर आधारित इतिहास की आर्थिक व्यवस्था द्वारा यह 
बताया कि पूंजीवादी में निहित अन्व्विरोध की चरमपरिणति समाजवादी क्रांति के रूप में होगी, 
यह पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन शांतिपूर्ण नहीं होगा बल्कि शक्ति का प्रयोग करना होगा। 
मार्क्स ने इसी सन्दर्भ में “साम्यवादी घोषणापत्र” में घोषित किया कि-- पटी पक 

` “साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुले आम 

यह घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बलंपूर्वक समाप्त करके 
ही प्राप्त किये जा सकते है।'”? र द-प स मे 

मार्क्स ने इस सामाजिक परिवर्तन को एक क्रांतिकारी घटना के रूप में माना है, जहां 


7. अफनास्वेव, नाक्सवादी दर्शन पे-.370-317 


2. Marx and Engel, The Communist Manifesto, (H.T.), 16. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परिवर्तन गुणात्मक होते हैं यह परिवर्तन शांतिपूर्ण माध्यमों से संभव नही है बल्कि इसके परिवर्तन 
का माध्यम हिंसक क्रांति होगी क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपने अस्तित्व को बनाये रखने का हर 
सम्भव प्रयास करेगा। मार्क्स के अनुसार, “नये समाज रूपी-शिशु को गर्भ में धारण करने वाली 
हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है।” 
मार्क्स का धर्म व नैतिकता सम्बन्धी विचार- - 
मार्क्स धर्म को शोषक वर्ग के हाथों में एक मजबूत शोषण के यंत्र के रूप में स्वीकार 
करता है जिसका प्रयोग शोषक वर्ग शोषितों के आत्मिक उत्पीड़न और बौद्धिक दासता हेतु 
करता है। इस संबन्ध में लेनिन का कथन है “मार्क्स का कहना है कि धर्म जनता के लिए 
अफीम है।” इस तरह मार्क्स ने माना कि धर्म समाज के आर्थिक आधार पर निर्मित एक अधिरचना 
है। वह शोषक वर्ग के हितों को पूर्ण करने का एक साधन है। 
मार्क्स के अनुसार “धर्म प्रचारकों द्वारा सिद्ध किया जाता है कि धर्म मनुष्य हृदय 
में निहित किसी प्रकार की प्राकृतिक भावनाओं का प्रतीक है। वह सामाजिक विकास का परिणाम 
है तथा हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा प्रभुत्वहीन वर्ग के किये जाने वाले शोषण का एक सबल 
साधन रहा है। अतः उसने सदियों तक निजी सम्पत्ति और शोषण को पुनीत बनाये रखा। उसने 
भाग्य की गुलामी और दुष्कृत्य एवं हिंसा का प्रतिरोध नहीं करने की पाठ पढ़ाया। ऐसा करके 
उसने सर्वसाधारण के क्रांतिकारी उत्साह को कुन्ठित किया और उन्हें हाथ पर हाथ धरे रखकर 
भगवान की इच्छा का मुंह जोहना सिखाया। स्वयं और दूसरी दूनियां में सुखमय जीवन की कहानियां 
गढ़कर धर्म मेहनतकसों का ध्यान सामने के ज्वलन्त प्रश्नों की ओर से आम जनता को विरत 
करता है।”?? 5 र : 
मार्क्स नैतिकता को भी एक अधिरचना के रूप में स्वीकार करता है। वह शोषक 
वर्ग के हितों की पूर्ति का एक साधन है, शोषक वर्ग जिस तरह का होता है, वह अपने हितों 
की पूर्ति के लिए उस तरह के नैतिक मानदण्डों का सृजन करता है, यह वर्ग आधारित होता ` 
है, इसी कारण समाज में नैतिकता के मानदण्ड भी अलग-अलग होते हैं, फिर भी शासक वर्ग 
के नैतिक मानदण्ड ही सर्वोपरि होते है। | 
अफनास्येव का कथन है कि “देश और समाज पृष्ठभूमि में चले जाते है और वैयक्तिक 
स्वार्थ सम्पूर्ण वस्तुओं पर हावी हो जाते हैं, फलतः प्रथम श्रेणी का स्वार्थीपन पूंजीवादी नैतिकता - 
का मूल सिद्धान्त बन जाता है और “मत्स्य न्याय” उसका घोषित नियम 3. 
इस तरह पूजीवादी युग में नैतिकता पूंजीपति वर्ग के हितों का एक साधन बनकर 
रह जाती है, इस नैतिकता को वह धोखाधड़ी मानता है लेकिन ऐसा नहीं है, कि मार्क्स स्वयं 
नैतिकता का पूर्ण विरोधी हो। वह जिस नैतिकता का समर्थक है वह उच्च मानवतावादी आदर्शो 
से प्रेरित है। इस संम्बन्ध में पापर का कथन है “वह समाज को सुधार कर उच्च बनाना चाहता 
_ इस उच्चता का तात्पर्य उसके लिए अधिक स्वतंत्रता, अधिक समानता, अधिक न्याय, 
अधिक सुरक्षा और उच्च जीवन स्तर से था।* 
1. Karl Marx, Das Ca;ital, p.824 
2. अकनास्येव, मार्क्सवादी दर्शन, पृ0 357 
3. अकनास्येक, वही, पृ0 ३54 


4. Popper- op. p. 207 : 
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इस तरह मार्क्स पूंजीवादी समाज के नैतिकता के. खोखलापन को स्पष्ट कर अपनी 
उच्च समाजवादी नैतिकता को समाज के समक्ष रखता है जो उत्पादन साधनों के सामाजिक स्थायित्व 
से पैदा होती है। यह समाज को एकता के सूत्र में पिरोने में सक्षम होती है, जो व्यक्तिगत हितों 
की तुलना में सामाजिक हितों को प्रश्रय देती है। इस सम्बन्ध में अफनास्येब का विचार" 
महत्वपूर्ण है “एक समाजवादी समाज में एक मनुष्य ईमानदारी और सच्चाई, नैतिक विशुद्धता, 
सामाजिक और नैतिक जीवन में सादगी और विनयशीलता के सद्गुणों से युक्त और अन्याय, 
परजीवीपन, बेईमानी, धनलोलुपता और आत्मोसेवीपन के विरूद्ध निर्भय होकर संघर्ष करते हुए 
जीवन जीने में सक्षम होता है।”' ~ 
मार्क्स का राज्य सम्बन्धी विचार-- RE 

मार्क्स की राज्य सम्बन्धी विचारधारा उसके व्यापक दर्शन इन्दात्मक भौतिकवाद, 
एतिहासिक भौतिकवादं और-आर्थिक विचारधारा का एक अंश है। उसके अनुसार राज्य हमारे 
मानवीय इतिहास के द्वन्द्वात्मक विकास की अवस्थाओं का सूचक है जो ऐतिहासिक विकास का 
परिणाम है लेकिन कालान्तर में अस्थायी और अनित्य है। वह नैराश्यवादी और अराजकतोवादी 
मार्क्सने राज्यं के बारे में कहा कि राज्य के पीछे आर्थिक तत्व निर्धारक रहे है, 
राज्य का स्वरूप उससे प्रभावित रहा है, राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है, वर्ग सामन्जस्य का 
परिणाम नहीं है। उदारवादी विचारधाराओं में राज्य सामंजस्य का प्रतीक है। मार्क्स में राज्य वर्ग 
संघर्ष का अतीक है, जब तक राज्य है तब तक वर्ग संघर्ष भी है।. : , पन - 

राज्य शक्ति का प्रयोग करता है क्योंकि राज्य आर्थिक दृष्टि से प्रभावी सम्पत्ति के स्वामी 
वर्ग के हाथ.में रहता है जो सम्पत्ति के बल पर सम्पत्तिविहीन वर्ग को अपने अधीन रखता 
है इसलिए राज्य शोषण करने वाला संगठन है, राज्य की यह धारणा कि राज्य ईश्वरीय है, शुभ 
का आदर्श है, न्यायसंगत संगठन है, ठीक नहीं है। च 

राज्य एक विचार नहीं है, राज्य एक मूर्त संगठन है उसको मूर्त रूप में देखना चाहिए 
इसलिए आदर्श राज्य, सम्प्रभुताशील राज्य इस प्रकार की धारणाएं तर्कसंगत नही हैं। मूर्त निरूपण 
से आशय है कि ऐतिहासिक युग में वह राज्य है, कितने वर्ग उस समय है, किस वर्ग के हाथ 
में आर्थिक शक्ति है, बाह्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन सत्ता.के नाम पर करता है, किसके विरुद्ध 
करता है, यह देखना चाहिए। नवल 
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थे जो कृषकों का शोषण करने वाली शक्ति थी। फिर पूंजीवादी राज्य आया था। यह पूंजीपति 
वर्ग के हाथ का खिलौना है, इसमें लोकतंत्र, सम्म्रभुता, अधिकार, सामान्य संकल्प, विधि ये 
सिद्धान्त मार्क्स को ढकोसले मात्र लगते हैं। ये सिद्धान्त लोक कल्याण का दावा करते हैं लेकिन 
इस दावे के पीछे शोषक वर्ग का ही वर्चस्व होता है। 
इसलिए पूँजीवादी राज्य का अंत आवश्यक है, यह अंत सुधार से नहीं बल्कि श्रमजीवी 
वर्ग की क्रांति से संभव होगा। क्रांति एक गुणात्मक परिवर्तन है, यह मात्र राशिमूलक परिवर्तन 
नहीं है, संघर्ष इन्दवादी प्रक्रिया यह विकास का आग्रह है, कोई अनुचित बात नहीं है। पूंजीवाद 
में क्रांति इसलिए होती है कि आधार और अधिरचना में विसंगति पैदा हो जाती है। इस विसंगति 
` को दूर करना अनिवार्य है, श्रमिक क्रांति, सर्वहारा वर्ग द्वार जो सबसे अधिक संख्या में है, 
सबसे अधिक शोषित है इसलिए सबसे अधिक आक्रोश भरी वर्ग चेतना से प्रेरित होती है। श्रमिक 
क्रांति मात्र राष्ट्रीय नहीं है, इसका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है, श्रमिकों का कोई देश नहीं, सारा संसार 
उनका देश है। 
क्रांति के पश्चात राज्य की दो स्थितियां हैं (1) सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व (2 ) 
राज्यविहीन व्यवस्था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एक अस्थायी व्यवस्था है। सदा के लिए 
नहीं है जिसका उद्देश्य पूंजीचादी परभुसत्ता को नष्ट करना होगा, राजनीतिक शक्ति जैसे प्रशासक, 
सेना, पुलिस आदि श्रमिक वर्ग द्वारा हस्तगत कर लिया जायेगा, पूंजीपति वर्ग का उन्मूलन किया 
जायेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये श्रम के अनुसार पारिश्रमिक देने की व्यवस्था 
की जायेगी। साथ ही राजनीतिक या बाहमकारी शक्ति बनी रहेगी। 
इसके पश्चात दूसरी अवस्था राज्यविहीन नेता की होगी जिसमें राज्य अजायबघरों में 
शोभा बढ़ाने वाली वस्तु के रूप में होगा। राज्य का स्थान समाज द्वारा ले लिया जायेगा, वर्गभेद 
पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। काम या श्रम करना एक स्वाभाविक आदत के रूप में होगा। बाह्यकारी 
शक्ति का पूर्णतः अभाव होगा! सामाजिक सम्पत्ति के रूप में मानव इतना उत्पादन करेगा कि 
किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा जिससे प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार उपलब्धि होगी। 
काम के घण्टे कम से काम, अवकाश अधिक से अधिक, इसलिए जीवन को अधिक कलात्मक 
और रमणीय बनाना संभव होगा, जिसमें वास्तविक स्वतंत्रता की आप्ति संभव हो सकेगी। वास्तविक 
स्वतंत्रता का अर्थ हैं, जगत के परिचालक सभी नियमों को पूरी तरह से समझना। 
आलोचना- i 
मार्क्स के राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त को एकांगी व काल्पनिक कहकर इसकी कटु 
आलोचना की गयी है, इसकी प्रमुख आलोचनाए निम्न हैं-- Ee 
1. राज्य वर्ग शोषण का साधन नहीं है बल्कि राज्य लोक कल्याण का एक महत्वपूर्ण 
साधन है।. मार्क्स, राज्य को वर्गीय स्वरूप प्रदान कर उसके दमनकारी स्वरूप पर ही अधिक 
जोर दिया है लेकिन यह धारणा आज के युग के लिए ठीक नही डै.आजाना. का स्वरूप 
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लोककल्याणकारी है जो समाज के सभी वर्गो के विकास हेतु सतत प्रयास कर रहा है, ऐसे में 
वर्गीय व्याख्या कर राज्य की महत्ता को कम करना ठीक नहीं है। 

2. मार्क्स ने राज्य की वर्गीय व्याख्या से यह स्पष्ट किया कि आने वाले समय में 
राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा तथा इसका स्थान समाज अहण कर लेगा परन्तु व्यवहार 
में ऐसा संभव नहीं है। राज्य एक स्थायी संगठन है। इसका स्वरूप भले ही बदल जाय लेकिन 
राज्य के अभाव में सभ्य मानव समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। व 

3. मार्क्स की राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की धारणा नितान्त काल्पनिक है 
इस सम्बन्ध में ग्रे ने ठीक कहा है “मार्क्स और एंगेल्स जैसे लेखक जो काल्पनिक समाज के 
विचारों को खुले आम घृणा की दृष्टि से देखते थे, वे ही हमे ऐसे पूर्णतः काल्पनिक समाज की 
ओर ले जाते हैं जिनकी कल्पना से फूरिये जैसा कल्पनावादी भी कुछ नहीं जोड़ सकता हो? 

राज्य की मार्क्सवादी संकल्पना की आलोचना के बावजूद भी इसके महत्व को कम 
करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज एक निश्चित आदर्श हे लेकिन 
आदर्श के अभाव में हम मानव जीवन को उद्देश्यविहीन पायेगें । मार्क्स ने जो आदर्श रखा उसको 
व्यवहार में लेनिन और ,माओ ने कार्यान्वित किया। उनका कार्यान्यवन आर्क्स के आदशँ कें 
बहुत नजदीक तो नहीं था फिर भी उसमें मार्क्स के आदर्श की कहीं न कहीं एक झलक अवश्य 
दिखायी देती है। यही मार्क्स के राज्य सिद्धान्त की प्रासंगिकता है। - 


मार्क्सवाद का मूल्यांकन 


मार्क्स के द्वारा दिये गये सिद्धान्तों का मूल्याकंन इतिहास के द्वारा बार-बार किया जाता 
रहा है। एक ओर मार्क्सवादी उसे एक अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं तो पूंजीवादी उसको 
सभ्यता के शत्रु के रूप में स्वीकार करते हैं। मार्क्स की महत्ता का आकलन इसी से किया जा 
सकता है कि उसके सिद्धान्त ने सम्पूर्ण विश्व मानस पटल को इतना अधिक प्रभावित किया 
है कि कोई भी अपने आप को उसके प्रभाव से नहीं बचा सका। पूँजीवादी व्यवस्था के शोषण 
के प्रति उसने एक ऐसी अलख जगायी कि शोषक वर्ग सकते में आ गया, उसने सर्वप्रथम एक 
अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त दिया जो अपने आप में क्रांति के बीज समेटे हुए था, यह क्रांति अपने 
स्वरूप में हिंसक होते हुए भी मानवतावादी थी, उसके दिल में गरीब पीड़ित शोषित जनता के 
लिए एक दर्द था जो उसके सिद्धानतों में प्रकट हुआ, उसको किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं था, वह 
तो व्यवस्था में परिवर्तन चाहता था मात्र सुधार नहीं। इसका परिणाम रहा कि मार्क्स के बाद 
पूंजीवादी दर्शन पर आधारित राज्य व्यवस्था को अपना स्वरूप बदलना पड़ा, और राज्य को 
अहस्तक्षेप का सिद्धान्त त्यागकर राज्य को लोककल्याणकारी स्वरूप अहण करना पड़ा, यही 
मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए बेपर ने ठीक कहा है, “मार्क्स की गणना विश्व 
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के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिकों में होनी चाहिए। उसने एक नवीन क्रांतिकारी 
विचारधारा के द्वारा विश्व के इतिहास को दिशा तक बदल दी।” 

वास्तव में विचारधाराओं के क्षेत्र में मार्क्स अन्ततः मानववादी के रूप में दिखायी देता 
है, इस मानवतावाद में वह उस व्यक्ति की कल्पना करता है जो विश्व के नियमों के प्रति जागृत 
है शोषित नहीं, कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक अवकाश सुलभ करता है तथा जीवन 
को अधिक रमणीय बनाता है! 


एस्ता | A 
1. कार्ल मार्क्स के “दन्दात्मक भौतिकवाद” को समझाइए। 

2. कालं मार्क्स के “वर्ग संघर्ष” के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 

3. कार्ल मार्क्स की “इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या?” का वर्णन कीजिए। 
4. कार्ल मार्क्स के “अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त” की व्याख्या की कीजिए। : 
5. कार्ल मार्क्स के राज्य सम्बन्धी विचारों को समझाइए। 


के 
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हेशोल्ड जोसेफ लाह्की > 


-चदुवीट (छिंह कोम 


जीवन परिचय 


एच0 जे० लास्की का जन्म मैनचेस्टर में हंगरी से आकर बसे एक कट्टर यहूदी व समृद्ध 
व्यापारी नैथन के परिवार में 1893 ई। में हुआ। लास्की के पिता उसे एक आदर्श यहूदी बनाना 
चाहते थे लेकिन लास्की की रुचि धर्म की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान, इतिहास व राजनीति में थी। 
लास्की ने यहूदी धर्म के प्रति विद्रोह का परिचय देते हुए 1911 में माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध 
एक ईसाई लड़की से शादी की। इससे पिता ने क्रुद्ध होकर लास्की पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये 
लेकिन बाद में पिता-पुत्र के मध्य समझौता होने पर पिता ने 200 पौंड राशि अध्ययन हेतु देना 
प्रारम्भ किया। लास्की के परिवार के मध्य तनाव तब समाप्त हुआ जब उसकी पत्नी फ्रीडा ने यहूदी 
धर्म को स्वीकार कर अपने सास-ससुर को संतुष्ट कर दिया। 

लास्की ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सन्‌ 1914 में इतिहास विषय में एम०ए0 प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उसकी प्रथम नियुक्ति कनाडा मैकगिल विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता 
पद पर हुई। एक वर्ष बाद उसने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा सन्‌ 
1920 में इंग्लैंड लौटने पर 'लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइन्स' में वह 
व्याख्याता पद पर नियुक्त हुआ तथा ग्राहम वालसा के बाद राजनीति शास्त्र में प्रोफेसर बना। यहाँ 
पर वह अपनी मृत्युपर्यन्त 1950 तक सेवारतू रहा। सन, 1950 में 57 वर्ष की अल्पायु में ही 
उसका देहावसान हो गया। । 

लास्की महान विद्वान और आदर्श शिक्षक था। उसे एक विख्यात राजनीतिक विचारक के 
रूप में ख्याति प्राप्त हुई। वह ब्रिटेन के मजदूर दल की कार्यकारिणी का कई वर्षों तक सदस्य 
रहा। जब 1945 ेंतजबर श्षमिक्रादल-की/सरकार/बनी। ऊस/समय/वहःहफ्दसाकां अध्यक्ष था। 
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अपने गहन ज्ञान तथा प्रतिभा के कारण वह श्रमिक दल के नेताओं- एटली, मॉरिसन और बेविन 
आदि का मार्गदर्शक रहा। उसने महत्वपूर्ण समकालीन समस्याओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति रूजवेल्ट, 
पं० जवाहरलाल नेहरू व विन्स्टन चर्चिल जैसे विख्यात राजनीतिज्ञों को भी परामर्श दिया। 


रचनायें- ८ च 
लास्की एक महान लेखक था। उसने अनेक ग्रन्थों की रचना की। इन अन्थों का विवरण 


निम्नवत है- 
1. Studies in the Problem of Sovereignty (1917) 
2. Authority in the Modern State. (1918) 
3. Karl Marx (1921) AE 
4. A Grammar of Politics (1925) 
5. Communism (1927) 
6. Liberty in the Moder State (1930) 
: T. The Dangers of Obedience (1930) 
है : 7 8. Where Socialism Stands Today (1933) 
9. Democracy in Crisis (1 933) 
10. The State in theory and Practice (1934) 
. ‘Il: Parliamentary Government in England (1938) 
- 12. An Introduction of Politics. 
13. Political Thought in England from Locke to Bentham. 
14. The American Presidency. 
15. The American Democracy. 
16. The Dilemma of our Times, 

. - लासी के उपर्युक्त अनो में “राजनीति के मूल तत्व (4 67०27 0९ ?6| ०5) सबसे 
oa ग्रन्थ है जिसे विश्व की सर्वाधिक सम्मानित राजनीतिक कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
हा ११५८० 
लास्की के राजनीतिक विचार- | 

* लास्की का राजनीतिक चिन्तन जीवन में समयानुसार प्राप्त अनुभव के अनुसार परिवर्तित 

-होता रहा। लास्की का राजनीतिक चिन्तन 1917 ई0 के लगभग एक बहुलवादी और समाजवादी 
: विचारक के.रूप में प्रारम्भ हुआ। उसके प्रारम्भिक चिन्तन में व्यक्तिवाद का प्रभाव परिलक्षित होता 
'है। सन्‌ 1925 से उस पर माक्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा तथा सन्‌ 1931 ई० 

से 1938 ई0 के मध्य प्रकाशित रचनाओं, विशेषकर संकटकालीन लोकतंत्र (Democracy in 
“Cपऽiऽ), इं्लैण्ड में संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy in England) आदि में 
मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सन्‌ 1931 ई0 की आर्थिक मन्दी के कारण इंग्लैण्ड 

गु दल के मंडल की असफलता और प, के, पीके मे यह 
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मार्क्सवादी विचार उत्पन्न हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का उपचार समाजवादी शांतिमय 
उपायों से नहीं वरन क्रांति से ही संभव है लेकिन लास्की मार्क्स के विचारों से कभी भी पूर्ण रूप 
से सहमत नहीं हुए हुए। 1940 के बाद लास्की के विचारों में पुनः परिवर्तन हुआ तथा मार्क्सवाद 
के क्रान्तिकारी साधनों की भयावहता उन्हें निरर्थक लगने लगी। फलत; लास्की ने मार्क्सवाद के 
बजाय प्रजातांत्रिक समाजवाद को चिन्तन का केन्द्रबिन्दु बनाया। 1945 ई। में जब ब्रिटेन में मजदूर 
दल की सरकार बनी तो ब्रिटेन में समाजवाद की प्रगति हुई जिससे प्रजातांन््रिक समाजवाद में लास्की 
की आस्था और गहरी हुई। इस प्रकार लास्की का राजनीतिक चिन्तन बहुलवाद तथा श्रेणी समाजवाद 
से मार्क्सवाद और मार्क्सवाद से प्रजातांत्रिक समाजवाद की ओर परिवर्तित हुआ। 


राज्य की प्रकृति का सम्प्रभुता व सत्ता सम्बन्धी विचार | 
(Laski on Nature of the State or on Sovereignty and Authority) 


लास्की के चिन्तन पर लिण्डसे, बार्कर, ग्राहम बालस तथा जी0डी0एच0 कोल आदि 
के विचारों का प्रभाव पड़ा। वह अमेरिकी विचारक विलियम जेम्स के बहुलवाद व व्यवहारवाद 
से भी बहुत प्रभावित हुआ। इसी प्रभाव के कारण उसने राज्य व समाज में विभेद करते राज्य की 
तुलना में समाज को सर्वोच्च माना। लास्की ने राज्य को सर्वोच्च संस्था न मानकर, परिवार, चर्च 


अनुसार यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय तो स्पष्ट है कि वे निरंकुश शासक नही थे क्योंकि 
उन्हें अपने देश की प्रथाओं, परम्पराओं, धार्मिक नियमों और लोकमत का आदर करना 
होता था। व्यवहार में उन्होंने ऐसा ही किया जिससे वे अपने पद पर रह सके। लास्की सर 
हेनरीमेन के शब्दों को दुहराते हुए कहते है कि” 'आस्टिन का सिद्धान्त इतना कृत्रिम है कि 
वह बेतुकेपन की सीमा को छू लेता है।"1 

- लास्की ने नैतिक आधार पर भी सम्प्रभुता की धारणा का विरोध किया। उसके अनुसार व्यक्ति 
का सर्वोच्च नैतिक कर्त्तव्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है लेकिन सम्मभुता की धारणा 
व्यक्ति को राज्य का साधन बना देती है जिससे उसका विकास बाधित होता है। राज्य व्यक्ति 


सजनी ini i C tion. 
र सी ले भूत अत ३0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
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की प्रगति का साधन मात्र है और व्यक्ति का विकास बहुमुखी होता है। ऐसी स्थिति में राज्य 
और अन्य समुदायों के मध्य विरोध होने पर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अपनी भक्ति 
निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। लास्की के शब्दों में "मैं केवल उसी राज्य के 
प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में 
मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा कर्तव्य अपने अन्तःकरण के प्रति सच्चा 
रहना है।'' 

3. लास्की ने वैधानिक आधार पर भी सम्प्रभुता सिद्धान्त का खण्डन किया। आस्टिन के अनुसार 
राज्य एक सर्वोच्च, अनियन्त्रित सत्ता है तथा उसका आदेश ही कानून है। लास्की का विचार 
है कि कानून सम्प्रभु की आज्ञा मात्र न होकर परम्पराओं, रीति-रिवाजों और धार्मिक नियमों 
द्वारा निर्मित होता है तथा उसका पालन औचित्य के कारण होता है। 

4. लास्की ने सम्पभुता की धारणा का आंत्ाष्ट्रीयता के आधार पर भी विरोध किया। उसका 
विचार था कि सम्प्रभुता की परम्परागत धारण अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति और तनाव को जन्म 
देती है तथा युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। शक्तिशाली सम्प्रभु राज्य महाशक्तियों का रूप 
धारण कर कमजोर व छोटे राज्यों पर आक्रमण करते हैं, इससे युद्ध होता है और विनाश 
होता है। इटली व जर्मनी जैसे राज्यों ने पोलेंड, बेल्जियम और अबीसीनिया जैसे राज्यों 
पर आक्रमण करके मानव जाति को असीम कष्ट पहुँचाया। अतः लास्की ने लिखा है 


के हितों से संगति नहीं बैठती......विश्व ही वह सच्ची इकाई है जिसके प्रति निष्ठा होनी 
चाहिए। आज्ञाकारिता का सच्चा दायित्व मानव मात्र के समग्र हितों के प्रति है।' 
उपर्युक्त आधार के अलावा औचित्य के आधार पर भी सम्प्रभुता की परम्परागत धारणा 
का समर्थन नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति राज्य का सदस्य होते हुए अन्य संस्थाओं का भी 
सदस्य होता है और संस्थायें भी अपने शासन संचालन में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करती 
है। इस तरह की संस्थायें व्यक्ति के लिए उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि राज्य। लास्की के 
अनुसार वर्तमान समय में मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति केवल राज्य से संभव 
नहीं है। अतः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के समुदाय बनाता है तथा 
व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए यह अनिवार्य है कि इनमें समुदायों को भी राज्य के हस्तक्षेप 
से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। इसलिए लास्की ने सामाजिक ढाँचे को संघीय बताते 
हुए लिखा है कि,”आवश्यकताओं की दृष्टि से पूरा होने के लिए सामाजिक संगठन के ढाँचे का 
स्वरूप संघीय होना चाहिए” 


लास्की के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों की आलोचना 


सम्प्रभुता की परम्परागत धारणा का खण्डन करते हुए लास्की ने जिन विचारों को व्यक्त 


1. Laski, Authority in Modern State P 65. 
2. लास्की राजलीति\क़ेमछieomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किया वे अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी लास्की के विचारों की निम्न आधारों पर आलोचना 
की जाती है-- 

प्रथम लास्की ने ऐसी बात की आलोचना की है जो सम्प्रभुता की के अतिपादकों को कही 
नहीं है। आस्टिन व सम्प्रभुता की परम्परागत धारणा के अन्य प्रतिपादकं के अनुसार राज्य को 
कानून से सर्वोपरि बताया गया है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य की कोई नैतिक व 
भौतिक सीमायें नहीं है। ५ 

द्वितीय लास्की ने राज्य व सरकार को एक माना.. है जो उचित नहीं है। आस्टिन व उसके 
सांथी अन्य विद्वानों ने राज्य को सम्प्रभु माना है न कि सरकार को। बहुलवादी विचारक राज्य व 
सरकार में भेद नहीं करते लेकिन दोनों में भेद महत्वपूर्ण है। राज्य व्यक्ति की असीमित भक्ति का 
हकदार है, सरकार नहीं। तृतीय राज्य को अन्य समुदायों के समान मान लेने से व्यवहार में अव्यवस्था 
उत्पन्न हो सकती है। 

` स्वयं लास्की के सम्प्रभुतावादी विचार समयानुसार परिवर्तित होते रहे हैं। वह अपनी प्रारम्भिक 

रचनाओं “Studies in the Problem of Soverelgnt)” तथा ‘Authority in the Modem 
51812” में राज्य की सर्वोच्चता को अस्वीकार करते हुए अन्य ऐच्छिक समुदायों के समान एक 
समुदाय बताता है लेकिन बाद में अपने प्रसिद्ध अन्थ राजनीति के मूल तत्व में वह अपने बहुलवादी 
विचारों में संशोधन करके राज्य और अन्य समुदाओं में अन्तर करता है तथा कहता है कि इनमें 
सबसे प्रमुख अन्तर बाध्यकारी शक्ति का है। राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है जबकि अन्य 
समुदायों के पास ऐसी शक्ति का अभाव होता है। द्वितीय भेद उसने यह माना कि व्यक्ति अन्य 
समुदायों की सदस्यता त्याग सकता है लेकिन राज्य की सदस्यता का त्याग नहीं कर सकता। इन 
बातों के आधार पर राज्य अन्य संगठनों की तुलना में उच्च है। इस प्रकार अन्य संगठनों की स्वतंत्रता 
का समर्थन करते हुए भी लास्की ने यह स्वीकार किया कि राज्य को अन्य संगठनों के क्रियाकलापाँ . 
पर नियंत्रण का अधिकार है। इस प्रकार अपने राजनीतिक चिन्तन के परिपक्वता के उत्तरार्द्ध काल 
में लास्की ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामंजस्य 
स्थापित करने का कार्य किया। न 


राज्य के प्रति आज्ञाकारिता की समस्या 
(Problem of Obedience to State) 


राजनीतिक चिन्तन में चिरकाल से यह समस्या रही है कि राज्य की आज्ञाओं का व्यक्तियों 
द्वारा किस सीमा तक पालन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में राजनीतिक चिन्तकों का भिन्न- 
भिन्न विचार रहा है। बहुलवादी विचारक होने के कारण लास्की का यह विचार है कि राज्य को 
अपनी आज्ञा पालन कराने का अधिकार अन्य समुदायों से उच्चतर नहीं है। राज्य को आज्ञा पालन 
कराने हेतु अन्य समुदायों से प्रतियोगिता करनी चाहिये। व्यक्ति को इस बात का निर्णय करने का 
अधिकार है कि राज्य का कोई कार्य उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है या नहीं। यदि व्यक्ति 
का अन्तःकरण यह स्वीकार करता है कि राज्य का कार्य उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है 
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तो उसे राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिये अन्यथा आज्ञा पालन से इंकार कर देना चाहिए। 
लास्की आज्ञा पालन के सम्बन्ध में न्यूमेन के इस नैतिक सिद्धान्त को स्वीकार करता है, “मनुष्य 
को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह नैतिक दृष्टि से ठीक समझता है।”” लास्की के अनुसार बिना 
सोचे समझे राज्य की आज्ञा का पालन करना अपनी अंतरात्मा की आवाज का उल्लंघन करना 


है। 

लास्की व्यक्ति को दो परिस्थितियों में राज्य की आज्ञा के उल्लंघन का अधिकार देता है। 
प्रथम व्यक्ति सामूहिक रूप से यह अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। 
द्वितीय जब व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों के लिए आवश्यक है। 

लास्की के राज्य की आज्ञा पलन सम्जन्धी विचारों की यह आलोचना की जाती है कि इसमें 
व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्रदान ळी गई है, इससे अराजकता उत्त्पन्न होगी। यदि व्यक्तियों को 
अपने अंतःकरण के प्रतिकूल कानूनों के उल्लंघन की छूट दे दी जायेगी तो ऐसी अराजकता उत्पन्न 
होगी जिससे नियमबद्ध जीवन असंभव हो जायेगा। द्वितीय लास्की ने व्यक्ति को नैतिक व बौद्धिक 
दृष्टि से इतना ऊँचा मान लिया है कि वह नैतिक दृष्टि से राज्य के कार्यों का औचित्य व अनोचित्य 
की जाँच कर सकता है। वास्तव में सभी व्यक्तियों में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती' है, अतः 
सबको ऐसा अधिकार देने से भयावह स्थिति तत्र होशी! इस प्रकार बहुत कुछ सीमा तक लास्की : 
का आज्ञा पोलन का सिद्धान्त अव्यावहारिक कहा जा सकता है। 


'लास्की की अधिकार विषयक धारणा 
(Laski’s Concept of Rights) 


लास्की ने राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास को बताया। उसकी इसी विचारधारा 

से अधिकार सम्बन्धी धारणा का जन्म हुआ। अधिकार की परिभाषा करते हुए लास्की ने लिखा 
है कि,” अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्तया कोई भी व्यक्ति 
अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है।” अधिकार सम्बन्धी इस व्यवस्था को बनाये रखना 
राज्य का कार्य है ताकि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपने अधिकार सम्बन्धी 
विचारों को प्रस्तुत करने से पूर्व उसने इस सम्बन्ध में प्रचलित पूर्व मान्यताओं का खण्डन किया। 
उसका विश्वास न तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त में था न वैधानिक अधिकारों के सिद्धान्त 
में। आकृतिक. अधिकारों के सिद्धान्त का खंडन करते हुए वह कहता है कि यह सही सिद्धान्त नहीं 
है क्योंकि यह सिद्धान्त यह प्रतिपादित करता है कि अधिकार मानव के सामाजिक जीवन के विकास 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न नहीं हुए बल्कि वे पूर्व प्राकृतिक अवस्था में ही उसे उपलब्ध थे। उसका 
कहना है कि अधिकार स्थिर या परिवर्तनशील नहीं होते हैं। यदि हम उन्हें प्राकृतिक अवस्था की : 
उत्पत्ति मानेंगे तो हमें उनके गतिशील चरित्र को अस्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ यूनानी नगर 
राज्यों में दासों का क्रय-विक्रय नागरिकों का एक मान्य अधिकार था तथा असस्तू ने इसे प्राकृतिक 
अधिकार के रुप में स्वीकार किया लेकिन आधुनिक निक समय में कोई विचारक इसे प्राकृतिक नहीं 
मान सकता। लास्की ने अधिकारी के वैधानिक ni सिद्धान्त की अस्वीकार: करते “हुए कहा कि यह 
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न तो नैतिक दृष्टि से उचित है और न राजनीतिक दृष्टि से। अधिकारों का वैधानिक सिद्धान्त हमें 
राज्य के वास्तविक चरित्र के बारे में तो बता सकता है किन्तु किसी विशेष राज्य की बात छोड़कर : 
जिसके विषय में हम निर्णय देना चाहें, हमें वह यह नहीं बता सकता कि किन अधिकारों को नैतिक 
औचित्य के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। लास्की का कहना है कि कानून अधिकारों 
का सृजन नहीं करते हैं, वे सिर्फ किसी वैधानिक व्यवस्था के लिए उनकी परिभाषा करते हैं और 
उन्हें स्वीकृति देते हैं। अधिकारों का सृजन तो वह राजदर्शन करता है।. लास्की यह नही मानता 
कि अधिकार सम्प्रभु की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। वह यह मानता है कि अधिकार तभी व्यवहारिक 
रूप से उपयोगी होते हैं जब उन्हें सम्प्रभु की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। 
अधिकारों के प्राकृतिक व वैधानिक सिद्धान्त का खण्डन करने के बाद लास्की अपने अधिकार 
सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिनसे 
व्यक्ति का विकास होता है। 
लास्की ने .अधिकारों के सामाजिक चरित्र. को स्पष्ट करते हुए कहा कि,” अधिकारों की 
उपलब्धि का अर्थ ऐसे दावों की पूर्ति नहीं है जिनके बदले कोई कर्त्तव्य न हो। हमें अपने व्यक्तित्व 
की रक्षा और अभिव्यक्ति का अधिकार है। हमें सामाजिक शक्तियों के कठोर दबाव के. बावजूद 
अपनी विशेषता को सुरक्षित रखने का अधिकार है लेकिन हमारे अधिकार समाज से असम्बद्ध 
नहीं है।'” अधिकार वस्तुतः सामाजिक जीवन की वे परिस्थतियाँ हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने 
जीवन के श्रेष्ठ अंशों का व्यक्त कर सकता है। 
लास्की के विचार से अधिकारों की कोई स्थायी और अपरिवर्तनशील सूची तैयार नहीं की 
जा सकती फिर भी अपने ग्रन्थ “A Girammer 0f P०।।६।८७” में उन अधिकारों का उल्लेख किया 
है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। ये अधिकार हैं- - 
1. विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार 
2. शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने व संघ बनाने का अधिकार 
3. सम्पत्ति का अधिकार 
4. पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार 
5. शिक्षा का अधिकार 
6.जीविकोपार्जन का अधिकार 
7.उचित घण्टों की संख्या में कार्य करने का अधिकार 
8.राजनीतिक शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार 
9. न्यायिक संरक्षण का अधिकार 
लास्की विचार स्वातंत्र्य के अधिकार को महत्वपूर्ण मानता है। अधिकारों के समाजवादी 
दर्शन से प्रभावित होने कारण उसने जीविकोपार्जन के अधिकार तथा पर्याप्त वेतन प्राप्त करने के 
अधिकार को अपने विचारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है ' आर्थिक अधिकारों का समर्थन करते हुए 
लास्की ने इस बात पर बल दिया कि राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था 
करनी चाहिए। अधिकारों के क्षेत्र में लास्की ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए असीमित स्वतंत्रता 
के अधिकारः की) जगह "सीमित अधिक्रार का <सफ़र्थत 2 किया १,99५ Collection. 


326 Digitized by ^7वहेश्इरूछं जोसोफ'लास्कहि2। and eGangotri 
अधिकारों की रक्षा हेतु लास्की ने लिखित अधिपत्र या संवैधानिक संरक्षण को अधिक महत्व 
नहीं दिया। लास्की के अनुसार, अधिकारों की सुरक्षा अधिनियमों की औपचारिकताओं की अपेक्षा 
स्वभाव और परम्परा का ही विषय अधिक है।” इस सम्बन्ध में लास्की ने शक्ति पृथक्करण के 
सिद्धान्त को इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया 
गया है। लास्की ने अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित तीन शर्तें बताई जो इस प्रकार है-- 
1. राज्य सत्ता विकेन्द्रित हो तथा जनता का शासन- सत्ता पर नियंत्रण हो! 
2. केन्द्र सरकार के साथ परामर्शदात्री संस्थायें अधिक मात्रा में संयुक्त हों जिससे विशेषज्ञों की 
राय प्राप्त हो सके। 
3. राज्य के द्वारा अन्य समुदायों के आन्तरिक जीवन में संकट की स्थिति में ही हस्तक्षेप किया 
जाना चाहिए। 
लास्की ने अधिकार के साथ-साथ व्यक्ति के कर्तव्य पर भी बल दिया। उसने अधिकार 
और कर्तव्य को अन्योन्याश्रित माना। उसका कहना है कि व्यक्ति की हैसियत से व्यक्ति को जो 
प्राप्त होना चाहिए वह राज्य उसे दे, तभी वह भक्ति की आशा कर सकता है। उसने व्यक्ति से 
कर्त्तव्यपालन की भी अपेक्षा की। उसी के शब्दों में,” जो कर्तव्य नहीं मानता वह अधिकारों का 
उपयोग भी नहीं कर सकता, जैसे जो काम नहीं कर सकता उसे रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए।" 


लास्की के स्वतंत्रता और समानता सम्बन्धी विचार 
(Laski on Liberty and Equality) 


लास्की ने अपने ग्रन्थों “Authority in Modern State, A Grammer of Politics तथा 
Liberty in the Modern 8186” में स्वतंत्रता के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं लेकिन 
उनके मूल तत्वों में समानता है। 
लास्की के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों में प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित _ 
प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। उसी के शब्दों में, ”स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य यह है कि उन सामाजिक 
परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबन्ध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितान्त 
आवश्यक है।” लास्की ने व्यक्ति के जीवन को मर्यादित रूप से संचालन हेतु नियमों व कानूनों 
के अस्तित्व को आवश्यक माना लेकिन यह नियम व कानून इस अनुभव पर आधारित होना चाहिये 
जिसे मैं समझ सकूँ, मैं चल सकूँ तथा सामान्य रूप से स्वीकार कर सकूँ। इस प्रकार लास्की ने 
नियम व कानूनों को स्वीकार करते हुए अनावश्यक प्रतिबंधों को अस्वीकार किया। लास्की ने 
अधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता को स्वीकार किया क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति को विकास 
का अवसर प्राप्त नहीं होगा। लास्की ने सकारात्मक, भावात्मक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया 
तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर सम्पूर्ण समाज की स्वतंत्रता पर बल दिया। उसने लिखा 
है कि,”समाज के लिए के लिए वैयक्तिक हितों का बलिदान स्वतंत्रता का निषेध नहीं है।” 
लास्की ने तीन प्रकार की स्वतंत्रता को व्यक्त किया है- प्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, द्वितीय . 
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राजनीतिक स्वतंत्रता तथा तृतीय आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह कहलाती है जो एक 
व्यक्ति से सम्बन्धित होती है तथा जब व्यक्ति इसका प्रयोग किसी कार्य में करता है तो उसका परिणाम 
उसी को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने वैयक्तिक मामलों में कार्य करने 
की स्वतंत्रता है। राज्य को व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करके उसे विकास हेतु उचित 
अवसर देना चाहिए। 
` राजनीतिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि यह राज्य के कारों में भाग लेने 
की व्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंतरतापूर्वक मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होना तथा 
योग्यतानुसार सरकारी पद प्राप्त करने व सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार 
इसमें आते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता से व्यक्ति एक नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह 
कर सकता है तथा सार्वजनिक कार्या में अपना योगदान दे सकता है। 
लास्की ने व्यक्तिगत व राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थन 
किया है तथा दोंनो की तुलना में आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया। आर्थिक स्वतंत्रता का 
अर्थ है- योग्यतानुसार कार्य प्राप्त करना, अवकाश का उपयोग करना तथा.संकट कें समय राज्य 
की सहायता प्राप्त, करना आदि। मार्क्सवादी चिन्तन से प्रभावित लास्की का विचार था कि आर्थिक 
स्वतंत्रता आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के आधार हैं तथा यह बुनियादी स्वतंत्रता है । आर्थिक स्वतंत्रता 
अन्य स्वतंत्रताओ को पूर्ण और प्रभावशाली बनाती हैं। 
-लास्की ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ शर्तें बताई, जो निम्न प्रकार हैं- 
1. समाज में समानता हो, कोई विशिष्ट सुविधाभोगी वर्ग न हो। 
2. शासक व शासितों के लिए समान नियम हों। 
3. राजनीतिक शक्ति समाज के सम्पूर्ण वर्गो के हाथों में समान रूप से हो, किसी वर्ग विशेष 
का इस पर अधिकार न हो। 
4. राज्य के क्रियाकलाप निष्पक्षता पर आधारित हों। 
५. शिक्षा व प्रेस स्वतंत्रता पर आधारित हों। 
6. व्यक्तियों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहस हो। 
लास्की ने स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता का भी समर्थन किंया। वह समानता को स्वतंत्रता 
के लिए अनिवार्य मानता है। उसके अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी व अपूर्ण है। उसने 
लॉर्ड एक्टन और डी रॉक विले के इस विचार को कि स्वतंत्रता व समानता विरोधी है, स्वीकार 
नहीं किया तथा दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया। उसी के शब्दों में, "स्वतंत्रता की ओर बढ़ना 
स्वतंत्रता प्राप्ति का.ही एक प्रयास है।” 
लास्की ने सर्वप्रथम समानता के भ्रमात्मक अर्थो का निराकरण किया। उसके अनुसार समानता 
का अर्थ यह नहीं है कि सबके साथ एक प्रकार का व्यवंहार हो क्योंकि मनुष्यों में बुद्धि, शक्ति 
च आवश्यकता के भेद के कारण व्यवहार में एकरूपता नहीं हो सकती। समानता का अर्थ यह 
भी नहीं है कि प्रयत्न का प्रतिफल समान हो। लास्की के अनुसार समानता का अर्थ यह है कि 
विशेषाधिकारों का अन्त हो तथा समाज के समस्त व्यक्तियों को विकास का समान अवसर प्राप्त 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ary j "नसकी i and i 
328 g y हरेस जोसेफ लासी and eGangotri 


हो। इस प्रकार समानता का अर्थ उन असमानताओं को समाप्त करना है जो सामाजिक भेदभाव 
के कारण विद्यमान हैं। एक समतापूर्ण समाज में सुख-सुविधाओं में अधिक असमानता नहीं होनी 
चाहिए तथा समाज में समस्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों 
द्वार विलासिता के साधनों का उपयोग बाद में किया जाना चाहिए। लास्की के शब्दों में,” मुझे 
केक खाने का कोई हक नहीं, अगर मेरा पड़ोसी मेरे इस हक के कारण रोटी न खाने पर विवश 
किया जाता है।” इस प्रकार लास्की स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर 
पूरक मानता है और दोनों का उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का विकास करना मानता है। 
सम्पत्ति विषयक धारणा (Laski on Property) 

' लास्की ने अपनी पुस्तक राजनीति के मूल तत्व तथा अन्य पुस्तकों में सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों 
को व्यक्त किया है। उसने सम्पति की विद्यमान व्यवस्था को अनुचित माना क्योंकि इसमें सम्पत्ति 
का स्वामित्व कुछ हाथों में केन्द्रित था तथा इसमें सबसे अनुचित बात यह थी कि सम्पत्ति का स्वामित्व 
किसी कर्तव्य या गुण के आधार पर न होकर उत्तराधिकार पर आधारित था। अतः ऐसे लोग सम्पत्ति 
के स्वामी थे जिसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्की का कहना था,”वे लोग.जिनकी सम्पत्ति 
दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नो, का परिणाम है, समाज की जोंक है!” लास्की के अनुसार ऐसे लोगों 
की सम्पत्ति को राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये लेकिन उसने व्यक्तिगत प्रयत्न से अर्जित 
सम्पत्ति को बनाये रखने का समर्थन किया। जैसे- डाक्टर, न्यायाधीश, नाविक के द्वारा अपने 
कर्तव्यपालन से अर्जित सम्पत्ति का अस्तित्व न्यायपूर्ण है। इस प्रकार लास्की ने दूसरे के श्रम द्वारा 
अर्जित सम्पत्ति की आलोचना की। 

लास्की ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के पक्ष में दिये गये सभी तको का प्रतिवाद किया। व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के समर्थकों का कहना था कि सम्पत्ति प्रेरक तत्व का कार्य करती है लेकिन लास्की का 
कहना है कि समाज में यश, सम्मान की प्राप्ति या सेवा भावना भी प्रेरक तत्व का कार्य कर सकते 
हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति के समर्थक सम्पत्ति को पारिवारिक प्रेम, दया, उदारता आदि गुणों को बढ़ावा 
र वाला मानते हैं लेकिन लास्की का कहना है कि में गुण सम्पत्तिविहीन व्यक्ति में भी हो सकते 
लास्की ने सम्पत्ति की वर्तमान व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक, नैतिक व आर्थिक दृष्टि से अपूर्ण ` 
बताया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए अपूर्ण है क्योंकि इसमें कल बेकार होने का भय बना रहता 
है। नैतिक दृष्टि से इसलिए अपूर्ण है क्योंकि इसमें उन लोगों को अधिकार प्राप्त हैं जिन्होंने इसके 
लिए कुछ नहीं किया है। इससे समाज में दूसरे के श्रम पर जीवित रहने वाले वर्ग का उदय होता 
है तथा शेष समुदाय सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने से वंचित हो जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से 
अनुचित है क्योकि इसमें धन का समुचित रूप में वितरण नहीं होता है।? 
लास्की ने व्यक्तिगत्‌ सम्पत्ति पर आधारित व्यवस्था का विरोध किया। उसी के शब्दों में 
» जब आवश्यकता मकानों की होती है तो सिनेमाधर खड़े किये जाते हैं या धन का व्यय युद्ध 


'पोतो के निर्माण पर किया जाता है। अनेक गलत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो वस्तुएं 
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बनाई जाती हैं, उनका गलत ढंग से वितरण कर दिया जाता है। प्राकृतिक साधनों को मिलावट 
केद्वारा केवल इसलिए दूषित कर दिया जाता है कि इससे व्यक्तिगत लाभ हों सकेगा।” लास्की 
ने व्यक्तिगत सम्पत्ति पर नियंत्रण व निजी सम्पत्ति पर आधारित आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन पर 
बल दिया। उसके शब्दों में,” या तो सम्पत्ति राज्य के अधीन हो अथवा सम्पत्ति राज्य पर हावी 
हो जायेगी। लास्की ने बंशानुगत सम्पत्ति को समाप्त करने का समर्थन तथा न्यायपूर्ण आर्थिक व 
सामाजिक, व्यवस्था के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके सामूहिक 
स्वामित्व का समर्थन किया। उसके अनुसार उत्पादन का कार्य समाजीकरण के आधार पर होना 
चाहिए। इस प्रकार लास्की ने अधिक से अधिक सीमा तक सम्पत्ति की समानता स्थापित करने 
का समर्थन किया। 
लोकतांत्रिक समाजबाद (Democratic Socialism) 

लास्की के राजनीतिक चिन्तन में सबसे महत्वपूर्ण विचार लोकतांत्रिक समाजवाद का है। 
वर्तमान समय में लोकतंत्र को जीवित रखने हेतु, पूँजीवादी लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र में 
बदलने की आवश्यकता लास्की ने महसूस की। लास्की ने अपने समय की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में यह महसूस किया कि लोकतंत्र के अस्तित्व हेतु पूंजीवादी व्यवस्था समयानुकूल नहीं है। इसलिए 
उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तथा यह परिवर्तन समाजवाद से ही हो सकता है। अतः लोकतांत्रिक 
समाजवाद के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उसने 1942 के श्रमिक दल के सम्मेलन में 
घोषणा की कि प्रतियोगिता पर आधारित पूँजीवाद के दिन पूरे हो गये हैं। इसलिए अब लोकतंत्र 
को आर्थिक समानता पर आधारित समाज में सम्पूर्ण जनता के उपभोग के लिए अधिकतम उत्पादन 
योजनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए।' 

लास्की का लोकतांत्रिक समाजवाद का चिन्तन उदारवादी बहुलवाद, फेबियन समाजवाद 
तथा मार्क्सवादी विचार से प्रभावित था। एक से उसने स्वतंत्रता का विचार लिया तथा दूसरे से 
समानता का तथा दोनों में सामंजस्य करके लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार दिया। लास्की के 
लोकतांत्रिक समाजवाद के चिन्तन में तीन बातें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम सामाजिक 
आर्थिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है जबकि मार्क्सवादी चिंतन हिंसा पर आधारित 
परिवर्तन की वकालत करता है। द्वितीय पूँजीवादी व्यवस्था सम्पूर्ण समाज की प्रगति में बाधक सिद्ध 
हो रही है। अतः इसका अन्त आवश्यक है। तृतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार आर्थिक 
क्रिया-कलापों पर समाज का नियंत्रण और बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता 
के समन्वय पर आधारित है! 
शान्तिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन 

लास्की का विचार है कि पूँजीवादी देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मताधिकार का प्रयोग 
करके पूँजीवादी व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है तथा समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों का निर्माण पूँजीवादी 
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विचारधारा के स्थान पर समाजवादी विचारधारा के आधार पर स्पष्ट रूप से हो। ऐसा होने पर 
श्रमिक वर्ग जो समाज में बहुसंख्यक है, पूँजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। लास्की का कहना 
है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्वभाविक प्रवृत्तियाँ उसे सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की ओर 
ले जाती है लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था निहित स्वार्थ के कारण इसमें बाधा उत्पन्न करती है। पूँजीवादी 
व्यवस्था के समर्थक जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के झूठे वायदे करते हैं लेकिन पूंजीवादी 
व्यवस्था के अत॒र्विरोधों के कारण वे इन्हें पूरा नहीं कर पाते। अतः असन्तोष उत्पन्न होता है जिसके 
फलस्वरूप वामपन्थी दलों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है। वामपन्थी दल सत्ता प्राप्त 
कर पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। अतएव लास्की 
यह निष्कर्ष निकालता है कि जनमत को अपने पक्ष में करके शांतिमय संवैधानिक साधनों के माध्यम 
से पूँजीवादी लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र में परिवर्तित करना संभव है।' 
पूँजीवादी प्रणाली की अनुपयुक्तता- 
लास्की के अनुसार इतिहास के अवलोकन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सामन्तवादी 
व्यवस्था की तुलना में पूँजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता अधिक होती है। समाजवादी व्यवस्था के 
लिए संघर्ष का उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था की तुलना.में अधिक़ मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त करना हां 
पूँजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता एक वर्ग को प्राप्त होती है जबकि समाजवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता 
सार्वभौम होती है। व 
लास्की पूँजीवादी व्यवस्था में निहित दोषों के कारण उसका अन्त अवश्यम्भावी मानता है। 
उसके अनुसार इसमें पहला दोष यह है कि उत्पादन अनियोजित तरीके से होता है। समाज की 
आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन नहीं होता। इसमें धनी वर्ग की आवश्यकतानुसार उत्पादन 
होता है, फलतः समाज का अधिकांश उत्पादन अनुपयोगी एक वर्ग विशेष अर्थात धनवानों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपतियों के लिए सभी 
आ सुविधायें उपलब्ध हो जाती है तथा सामान्य जन बुनियादी आवश्यकताओं से बंचित रहता 
|| 3 
पूँजीवादी व्यवस्था का दूसरा दोष यह है कि इसमें असीमित लाभ कमाने की प्रवृत्ति है। 
पूँजीपति ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग बाजार में अधिक होती है तथा जिनकी 
बिक्री से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। लाभ कमाने के लिए पूँजीपति शोषण का सहारा 
लेते हैं तथा वे धोखाधड़ी व हिंसा पर उतर आते हैं।* पूँजीवादी व्यवस्था के इन दोषों को स्पष्ट 
करने के बाद लास्की इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह व्यवस्था केवल अक्षम ही नहीं है वरन्‌ 
विकास को भी अवरुद्ध करती है जिससे विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं और इसके उपचार 
हेतु पूँजीवादी व्यवस्था को हटाकर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना अनिवार्य हो जाता है। 
1. Laski, Paliamentary Government in England p. 89-90 
2. Laski, Dilemma of Our Times pp. 71-80. 
3. Laski, 4 Grammer of Politics PP 175. 


4. Laski Ibid P 176, 
5. Laski Ibid 20१४0८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का स्वरूप- 

लास्की ने लोकतांत्रिक समाजवादी समाज अपना आदर्श घोषित किया तथा इसकी प्राप्ति 
के लिए उसने मार्क्स द्वारा प्रस्तुत हिंसात्मक क्रान्ति और श्रमिक अधिनायकवाद को अस्वीकार किया। 
लास्की का विचार था कि समाजवादी व्यवस्था लोकतांत्रिक वातावरण में ही क्रियान्वित हो सकती 
है। इसके लिए उसने संसदीय शासन प्रणाली को उपयुक्त माना। उसका कहना था कि हम समाजवादी 
योजनाओं को संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित करें तो किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता 
के क्षेत्र को सीमित किये बिना आर्थिक सुरक्षा के समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके 
अनुसार समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने हेतु संसदीय शक्ति के माध्यम से उत्पादन के साधनों 
को तुरन्त सामाजिक स्वामित्व व नियंत्रण में लिया जाये लेकिन लास्की सभी उद्योगों के तुरंत 
राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। उसके अनुसार सिर्फ बैंकों, बीमा कम्पनियों, भूस्वामित्व, आयात- 
निर्यात, विद्युत उत्पादन तथा खनिज साधनों आदि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का 
बहुत सा भाग व्यक्तिगत क्षेत्र में रहेगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में मिश्रित 
अर्थव्यवस्था होगी। 

लास्की के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत 
परिवर्तन होंगे तथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक क्षेत्रों में नये प्रगतिशील मूल्यो 
का सृजन होगा। इस व्यवस्था से विशेषाधिकार समाप्त होंगे और भेदभाव का अन्त होगा। लास्की 
का यह समाजवादी विचार अन्तर्रोष्टीयता पर आधारित था। उसका विचार था कि विश्व के देश 
अपनी परिस्थितियों के अनुसार समाजवादी व्यवस्था अपनायेंगे तथा विश्व भर के समाजवादी देशों 
का एक राष्ट्रमण्डल स्थापित होगा। 
'लास्की और अन्तरराष्ट्रवाद (Laski on Internationalism)— 

लास्की के समाजवादी देशों के राष्ट्रमण्डल की स्थापना का विचार उसके अन्तर्ाष्ट्रवादी 
विचारों का आदर्श है। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पारस्परिक आधार 
का अस्वीकार करता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को दूर करने हेतु राष्ट्रीय राज्य 
की सम्प्रभुता को समाप्त करना चाहता है। लास्की राष्ट्रीय सम्प्रभुता को निरंकुश रूप में मानव जाति 
के हितों के प्रतिकूल मानता है तथा विश्व अन्तर्निर्भरता को मानवीय निष्ठा का केन्द्र निर्धारित करता 
है। उसके अनुसार अन्तर्निर्भरता के सिद्धान्त से समाजवादी राष्ट्रमण्डल की व्यवस्था की उत्पत्ति 
होती है तथा यह व्यवस्था सम्प्रभु राज्यों के ऊपर नियंत्रण का काम करेगी और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय 
हितों के अनुरूप कार्य करने को बाध्य करेगी। 

लास्की के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था देर-सबेर साकार होगी क्योंकि वर्तमान समय 
में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा है और विज्ञान की उन्नति, संचार व यातायात के साधनों 
के विकास तथा औद्योगिक व तकनीकी विकास ने सम्पूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में परिवर्तित 
कर दिया है। पूँजीवादी देशों ने अपने सामाज्य के विस्तार हेतु इसमें भाग लिया तथा साम्राज्यवाद 
ने युद्धो को जन्म दिया, फलतः विश्व मानवता के सम्मुख युद्धो के उन्मूलन और शान्ति की स्थापना 
की समस्या के प्रश्‍न उभरे और उनकी समाधान की माँग उठने लगी। लास्की के अनुसार इन सबके 
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कारण अन्तष्ट्रीयता के विचारों का उदय हुआ तथा 1919 में राष्ट्रसंघ व 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की स्थापना हुई। 
लेकिन अन्तर्राष्ट्रीयता के इन विचारों के उदय के बाद भी राष्ट्रीय सम्प्रभुता का भावना 
खलनायक की भांति विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लिप्त है जिसके कारण विनाशकारी 
गतिविधियाँ सदैव बदलती रहती है। लास्की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर राष्ट्रीय सम्प्रभुता के 
सिद्धान्त को पूँजीवादी युग की उपज मानता है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्त के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि को किसी राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। इसी सिद्धान्त के कारण 
राष्ट्रसंध असफल हुआ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सफल होने की उम्मीद भी नहीं है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता 
के सिद्धान्त के कारण आधुनिक विश्व श्रीकरण व शीत युद्ध की विभीषका से त्रस्त है। इस सिद्धान्त 
को निरंकुश बनाये रखने में लास्की पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों को उत्तरदायी मानता है। लास्की 
के अनुसार पूँजीवाद का उन्मूलन तभी सम्भव है जब इन राज्यों में वर्ग सम्बन्ध को समाप्त किया 
जाये। जब तक वर्ग सम्बन्ध रहेंगे तब तक राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्त को समाप्त नहीं किया 
जा सकता है। अतः पूँजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्त के निराकरण 
के लिए अनिवार्य है। 
लास्की के अनुसार समाजवादी राज्यों की स्थापना होने पर उनमें परस्पर अन्तर्विरोध नहीं 
होंगे तथा साम्राज्यवादी युद्ध नहीं होंगे। समाजवादी राज्य पूंजीवादी दुर्गुणों से मुक्त होने के कारण 
इनके मध्य सहकारिता और शान्ति का वातावरण होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या विश्व सरकार 
की स्थापना होगी जो राष्ट्रीय सरकारों पर नियंत्रण करके विश्व की मानवता को सुरक्षा प्रदान करेगी। 
इस प्रकार लास्की यह मान्यता प्रतिपादित करता है कि जब तक राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर आधारित 
पूंजीवादी राज्य समाप्त नहीं होंगे तब तक विश्व शान्ति के लिये किसी सुदूढ व प्रभावकारी विश्व 
संगठन की स्थापना का विचार मृग मरीचिका ही सिद्ध होगा। लास्की के अनुसार विश्व शान्ति के 
लिए सर्वप्रथम पूँजीवाद का अन्त और समाजवाद की स्थापना अनिवार्य है क्योंकि समाजवादी राज्य 
युद्ध को श्रोत्साहन नहीं देंगे तथा समाजवादी देशों का जो राष्ट्रमण्डल बनेगा वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर शांति की स्थापना करेगा। 


आलोचनात्मक मूल्याकंन 


लास्की के चिन्तन में गुण व दोष दोनों विद्यमान है। इसलिए कुछ विद्वानों ने उसकी चिन्तन 

की प्रशंसा की है तो कुछ ने आलोचना की है। उसके जीवनीकार किंग्सले मार्टिन ने उसकी 
तुलना मांटेस्क्यू तथा टोंकविला से करते हुए कहा है कि सत्रहवीं शताब्दी के बाद उस जैसा 

' लोकतन्चीय विचारों और संस्थाओं का ज्ञान रखने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन दूसरी ओर ' 
हरबर्ट डीन जैसे आलोचक ने उसके बारे में विरोधी विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि लास्की 
राजनीतिक चिन्तक और सैद्धान्तिक विचारक के रूप उस उत्कृष्टता और विशिष्टता का प्रदर्शन नहीं 
कर सका जैसी कि उसकी प्रारम्भिक रचनाओं में प्रदर्शित सद्धान्तिकता के कारण की गयी थी। 
डीन के मतानुसार, ”लास्की में एक उच्चकोटि के दार्शनिक की भाँति विचारों की उच्चता, गम्भीरता 
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एवं तटस्थ भाव नहीं था, अतः उसे प्रथम कोटि के विचारकों में स्थान देना कठिन है।” लास्की 
के राजनीतिक चिन्तन की निम्न आधारों,पर आलोचना की जाती है- 
1. लास्की का चिन्तन अस्थिर प्रकृति का है। उसके चिन्तन में निरन्तर परिवर्तनशीलता रही 


"> 


४) 


> 


है। प्रारम्भ में वह बहुलवादी, बाद में वह फेबियन समाजवादी तथा अन्त में मार्क्सवादी 
दर्शन से प्रभावित रहा लेकिन अपने जीवन के अंत में वह मार्क्सवादी के रूप में भी स्थिर- 
न रह सका। 


. लास्की का चिन्तन सैद्धान्तिक कम प्रचारात्मक अधिक है। डीन का कहना है कि एक 


राजनीतिक विचारक के रूप में उसे वह गौरव प्राप्त नहीं हुआ जिसकी आशा उसके प्रारम्भिक 
निबन्धों में परिलक्षित विद्दता के आधार पर थी। उसने 56 वर्ष के छोटे से जीवन में 30 
अन्ध तथा 60 से अधिक लघु पुस्तिकायें और सैकड़ों निबन्ध लिखे लेकिन उसका लेखन 
कुछ विषयों तक सीमित नहीं रहा। उसने कई परस्पर असम्बद्ध विषयों पर लिखा। मार्क्सवादी 
चिन्तन से प्रभावित होने पर उसके दर्शन की मौलिकता समाप्त हो गई तथा वह प्रचारात्मक 
अधिक हो गया। 


. लास्की का चिन्तन अस्पष्ट और परस्पर विरोधी है। एक ओर वह उदारवादी बहुलवाद के 


प्रभाव के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है तो दूसरी ओर वह मार्क्सवाद के प्रभाव 
से समानता का पक्षधर है। प्रथम उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु राज्य की सरलता पर प्रहार 
किया तथा बाद में मार्क्सवाद के प्रभाव से उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व व 
नियंत्रण की माँग की। अपने परस्पर विरोधी विचारों के कारण वह पूँजीवादी व साम्यवादी, 
दोनों की आलोचना का शिकार हुआ। पूंजीपतियों ने उसे रूसी एजेण्ट व साम्यवाद का 
प्रचारक कहा तथा साम्यवादियों ने उसे अधकचरे मार्क्सवाद के कारण उसे पथभ्रस्ट व - 
विभेदक कहा। > 


. लास्की का सिद्धान्त अराजकता उत्पन्न करने वाला हे। उसका आज्ञापालन का सिद्धान्त 


दोषपूर्ण हैं क्योंकि वह व्यक्ति को अंतःकरण की आवाज के अनुसार सम्प्रभु की आज्ञा पालन 
करने को कहता है जो निश्चय ही अराजकता उत्पन्न करने वाली है। * 


योगदान- 


लास्की के राजनीतिक चिन्तन की उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी बीसवीं सदी के 


राजनीतिक चिन्तकों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसने आधुनिक राजनीतिक चिन्तन को अपने 
विवेकपूर्ण विश्लेषण से समृद्ध व सुदृढ़ किया। लास्की का राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में निम्न 
योगदान है- 


Is 


2. 


उसने सम्मभुता सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करके, सत्ता के विकेन्द्रीकरण का 
विवेकपूर्ण आग्रह करके राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दुरूपयोग को रोकने का विचार दिया 
जो आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में विशेष योगदान है। 

उसनेः समुदायों की स्वतंत्रता के समान व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसने व्यक्ति 
की स्वतंत्रता को मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अनिवार्य बताया। > 
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3. उसने पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन देखकर मार्क्सवादी चिन्तन का 
आश्रय लिया तथा समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया। 
लेकिन उसने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हेतु मार्क्सवादी की भांति न तो हिंसक क्रांति 
की अनिवार्यता और न श्रमिक अधिनायकवाद का समर्थन किया बल्कि लोकतांत्रिक पद्धति के आधार 
पर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने पर बल दिया। अतः लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धान्त 
आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में लास्की का एक अनूठा योगदान है। लास्की के इस 
लोकतांत्रिक समाजवादी विचार को विकसित व विकासशील समस्त राष्ट्र ग्रहण कर रहे हैं। 


प्रश्‍न- 
1. लास्की के सम्प्रभुता व बहुलवाद सम्बन्धी विचारों की व्याख्या कीजिए। 
2.. लास्की के आज्ञा पालन की समस्या व अधिकार सम्बन्धी विचारों को समझाइए। 
3. लास्की के लोकतांन्रिक समाजवाद सम्बन्धी विचारों का विवेचन कीजिए। 
4. समाज संघात्मक है,अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए! लास्की के इस कथन की 
विवेचना कीजिए। 
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-ड० रामल्ोेचन 


________इ्धानिलयमार्कोणामग्नेश्च _ वरुणस्य चा 
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्राः निहत्य शाश्चतीः॥ 
मजुस्पृति, अध्याय 7, श्लोक 4 
“राजा के अभाव में इस संसार में चारों तरफ उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है और जनता भयग्रस्त हो जाती है। अतः ईश्वर ने सम्पूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए राजा को 
उत्पन्न किया। भगवान्‌ ने देवताओं के दिव्य गुणों को लेकर राजा की सृष्टि की है। यदि राजा 
- बालक भी हो तो भी उसे सामान्य मनुष्य समझकर उसके आदेश की अवहेलना नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि वह तो मानव के रूप में इस.धरा पर एक बड़े देवता के रूप में स्थित है। 
वस्तुतः राजा दिव्य गुणों से सम्पन्न तथा देवताओं के प्रतिनिधिस्वरूप होता है।”' -मनु 
मनु-भारतीय राजशास्त्र के महान प्रवक्ता- 
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन एवं राज्य-व्यवस्था पर ज्ञात साक्ष्यो में स्मृति अन्था 
-अथवा घर्मशा्रों का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि स्मृतियाँ विशुद्ध राजनीतिक ग्रन्थ नहीं हैं तथापि 
इनमें विपुल मात्रा में राजनीतिक और राज्य-व्यवस्था विषयक सामग्री उपलब्ध होती है। भारतीय 
समाज एस राज्य-व्यवस्था में समृतियाँ कानून की प्रमुख स्रोत रहीं हैं। स्मृतियों को वेदज्ञो 
का स्मरण माना गया है और उनका प्रयोग धर्मशास्त्र के रूप में किया गया है। स्मृतिगरंथों 
ने वैदिककालीन समाज एवं राज्य-व्यवस्था की परम्परा को न केवल अक्षुण रखा, अपितु 
परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र की सामयिक कानून व्यवस्थाओं को परिष्कृत कर उन्हे 
देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप ढालने तथा समाज दर्शन के उपागम को अत्यधिक 
उदारवादी स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। स्मृतिशाखरों में मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का 
7. अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रवे भयात्‌। 
क्षार्यमस्य सर्वस्य राजानमसृजताभुः।। 
बालोऽपि ' नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देनह हेग जरल रेग5वरिही।।7ठवामढसुहति/ 2 18५8; Vidyalaya Collection. 
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सर्वाधिक महत्व है। मनु भारत के महान्‌. स्मृतिकार ही नहीं, बल्कि भारतीय विधि-शास्र एवं 
सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के महान्‌ शिल्पकारों में अग्रणी हैं। मानव धर्मशास्त्र के 
अनुसार मानव कल्यांण के लिए धर्मशाख्न विषयक सम्पूर्ण ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु 
को ही प्रदान किया। तत्पश्चात्‌ मनु द्वारा यह ज्ञान अन्य मनीषियों को प्रदान किया गया। नारद 
्मृति,वात्सायन कामसूत्र, गौतम तथा अन्य संस्कृति वाङ्मय में भी मनु को ही आदि धर्मशास्त्र 
और उसके अन्तर्गत राजधर्म अथवा राजशाख्नं का प्रणेता माना गया है। मनु द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तों को अन्य स्मृतिकारों ने भी स्वीकार किया है। 
तत्कालीन समाज एवं राज्य-व्यवस्था में मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन 
संवैधानिक विधि के रूप में होता था अथवा नहीं, यह कहना तो मुस्किल है, किन्तु यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि विधि एवं न्यायिक प्रशासन के आधार के रूप में इन सिद्धान्तो को 
अपनाया जाता था। सम्पूर्ण भारतीय विधि व्यवस्था में मनु के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान 
- रहा है। मनु स्मृति तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक समाधान 
प्रस्तुत करती है। वस्तुतः मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसका महत्व सार्वभौम है। इसकी व्यापक 
महत्ता का उल्लेख करते हुए केबल मोटवानी ने कहा है कि मनु के उपदेशों का ध्येय सम्पूर्ण 
मानव जगत है। वे उन शाश्वत तत्वों पर बल देते हैँ जो समाज एवं मानव जीवन में अक्षय 
और अविनाशी हैं। वस्तुतः मनुस्मृति प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों का परिवर्धित रूप है जिसमें 
हिन्दू समाज की सनातन परम्परा, जनमत तथा आनुभाविक समाज की सनातन परम्परा, जनमत 
तथा आनुभाविक संमाज एवं राज्य-व्यवस्था के पोषक तत्वों को संरक्षण प्रदान हुआ। बी0 
ए0 सेल्टोर ने मनु को संसार के विधिवेत्ताओं में सबसे महान्‌ विभूति कहा है।' 


आदि मानव 'मनु'५ 

मनु कौन थे और मनुस्मृति की रचना किसने की? इस सम्बन्ध में विद्वानों में काफी 

मतभेद है। ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता हैं।? लगभग इसी प्रकार का 

उल्लेख अन्य घर्मशाख्रों में भी मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में मनु का उल्लेख प्रथम यज्ञकर्ता 

के रूप में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में मनु और प्रलय की कथा निलती है। पौराणिक 

कथाओं के अनुसार जब सम्पूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गयी थी, तब मनु और शतरूपा ही बचे 

थे और इन्हीं के संयोग से पुनः सृष्टि की रचना हुयी। अतः मनु की सन्तान होने के कारण 

हम मानव कहलाते हैं। पुराणों में मनु को सूर्यपुत्र और प्रथम राजा कहा गया है। पुराणों की 
कुछ कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक नहीं बल्कि चौदह मनु हुए हैं। केवल 
मोटवानी का मत है कि मनु का प्रचार आयो ने किया। स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास में 
एक नहीं बल्कि कई मनु हुए हैं। अतः इस बात का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन है कि 
वास्तव में मनुस्मृति के रचनाकार आदि मनु थे अथवा मनुओं की एक वंशीय परम्परा द्वारा 


८०-२2: आ 20:लिससिकीकार 
7. र न Anand saltor, Ancient Indian Political Thought and Institutions, 
p.-15]." 
2. ऋरवेद 7,586 करावि, फी७ जक आगो उडुन णिचा इतिहासा? १०।००१०१५३. ` 
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इस ग्रन्थ की रचना हुयी। वर्तमान काल में मनुस्मृति का जो संस्करण उपलब्ध है, उसमें विचारों 
की एकरूपता का अभाव है। एक स्थल पर जिस विचार को प्रतिपादित किया गया है, उसी 
का अन्यत्र खण्डन सा प्रतीत होता है। ऐतिहासिक प्रमाणं के आधार पर इतना तो स्पष्ट है 
कि मनु हुए हैं और उन्होंने धर्म का प्रवर्तन भी किया, परन्तु एक विशिष्ट मनु ने मनुस्मृति 
की रचना की, प्रामाणिक रूप से यह कहना कठिन है। मनुस्मृति में जिस समाज एवं राज्य 
व्यवस्था का चित्रण किया गया है वह निश्चित रूप से राज्य संगठन के सम्यकू विकास के 
उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः यह मत कि मनुस्मृति की रचना किसी एक युग विशेष 
में न होकर मनु की वंश परम्परा द्वारा हुयी, जिसमें समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप 
संशोधन और परिवर्तन किया जाता रहा, सत्यता को अधिक समीप जान पड़ता है। काणे 
के अनुसार मनुस्मृति के रचनाकार कौन थे, यह निश्चित रूप से कहना प्रायः असम्भव है। 
मनुस्मृति का रचनाकाल- 

मनुस्मृति के रचनाकला का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन है। इस सम्बन्ध में अनेक 
पाश्चात्य एवं प्राच्य विद्वानों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। मनुस्मृति में अनेक ऐसे श्लोक 
और वचनं है जो अति प्राचीन हैं। महाभारत में भी मनु का जिक्र आता हां डॉ0 हण्टर के 
अनुसार मनुस्मृति ईसा से 60 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन रचना नहीं है। डॉ0 वी0 सी0 
सरकार ने इसे ईसा से लगभग 150 वर्ष का अन्थ माना है। मैक्समूलर मनुस्मृति को चतुर्थ 
शताब्दी के बाद ही कृति मानते हैं। कालडवेल तथा एलफिंस्टन का अनुमाने है कि यह 
ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व की रचना है। जार्ज बहुलर इसे ईसा की द्वितीय शताब्दी 
का अन्य मानते हैं। विलियम जोन्स के अनुसार मनुस्मृति ईसा से लगभग 1200 वर्ष. प्राचीन 
है, जबकि स्कलेजल का मत है कि यह ईसा से 1000 वर्ष से कम प्राचीन नहीं है। मोनियर 
विलियम्स का विचार है कि मनुस्मृति का रचना काल ईसा से 500 वर्ष पुराना है। मजूमदार 
एवं पुसालकर ने इसे ईसा पूर्व 3110 वर्ष का अन्थ स्वीकार किया है। डॉ0 'पी0 वी0 
काणे का मत है कि मनुस्मृति ईसा पूर्व दुसरी शताब्दी से ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी 
के मध्य की रचना होगी। डॉ0 जॉली इसे याज्ञवल्क्य स्मृति से पूर्व की रचना मानते हैं तथा 
याज्ञवल्क्य स्मृति को ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शाताब्दी से पूर्व का अन्थ नहीं मानते! 
इस सम्बन्ध में डॉ0 जायसवाल का मत अधिक अधिक प्रमाणिक प्रतीत होता है। उनके 
अनुसार मनुस्मृति की रचना ईसा से दो शताब्दी बाद के मध्यकाल में हुयी है। 

इस प्रकार मनुस्मृति के रचना काल में निर्धारण में विद्वानों में मतैक्य का अभाव 
है परन्तु इसकी महत्ता और श्रेष्ठता को लगभग सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया 
है। नीतशे ने मनुस्मृति को ईसाई धर्मग्रन्थ बाइविल से भी अधिक बेजोड़, श्रेष्ठतम्‌ और बौद्धिक 
रचना माना है। कीथ का कहना है कि मनुस्मृति मानव जीवन दर्शन से सम्बन्धित एक अद्भूत 
कृति है जिसकी तुलना हम ल्यूक्रेरियस की महान्‌ रचना से कर सकते हैं। 
मनुस्मृति की विषय-वस्तु- 

मनुस्मृति एक उच्चकोटि की रचना है जिसमें राज्य, समाज एवं व्यक्ति से सम्बन्धित 
प्रत्येक पहलू का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। यह राजनीतिक सिद्धान्तो का अत्यन्त 
वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मन की सम्पूर्ण विचारधारा 


(,-0.॥ Public Domain. Panini Kanya ४४३ Vidyalaya है] lection. 


338 Digitized by Arya Samaj Fourfliion Chennai and eGangotri 


Y 


का केन्द्रीय तत्व धर्म है। वे धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्था में करते हैं। यह न केवल 
लोक व्यवहार अपितु व्यक्ति के परलौकिक जीवन का भी नियंत्रक है। मानव जीवन का उद्देश्य 
अपने धर्म का पालन करना हैं। इसके अभाव में सामाजिक आचार-व्यवहार एवं लोक मर्यादा 
नष्ट हो जायेगी। इस प्रकार मनुस्मृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विशद्‌ एवं गहन 
विवेचना की गयी है। ऐसी मान्यता है कि प्रारम्भ में मनुस्मृति में एक लाख श्लोक थे। कालान्तर 
में इनकी संख्या बारह हजार रह गयी। वर्तमान समय में मनुस्मृति में 2,694 श्लोक ही मिलते 
हैं। मनुस्मृति में कुल बारह अध्याय है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों का चित्रण 
हे-- (1) संसार की उत्पत्ति, (2) जातकर्मादि संस्कार विधि एवं ब्रह्मचर्य, (3) पंच महायज्ञ 
तथा नित्य श्राद्ध विधि, (4) गृहस्थ के लिए आदर्श आचार संहिता, (5) भक्ष्य और अभक्ष्य 
पदार्थ, (6) वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम, (7) व्यवहार (विवादों) के निर्णय, कर संग्रहण 
आदि राजधर्म, (8) साक्षियों से प्रश्‍न विधि, (9) स्रियो और पुरूषों के परस्पर कर्तव्यों और 
अधिकारों तथा धन आदि सम्पत्ति का बँटवारा, (10) आपात काल में कर्त्तव्य, धर्म, (11) 
पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित आदि विधान; (12) मौक्षप्रद आत्म-ज्ञान। 

इस प्रकार मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ण-व्यवस्था, आश्रम- 
व्यवस्था, समाज में नारियों की स्थिति, संस्कार एवं विवाह विधि, कर्म सिद्धान्त तथा राजनीतिकं 
व्यवस्था की .दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राजा के गुण, राजा का कार्य, 
प्रशासनिक व्यवस्था, विधि एवं न्याय-व्यवस्था, दण्ड-व्यवस्था, वित्त-व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध आदि विषयों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। 


‘7 मनु के सामाजिक विचार.” 

“मनु भारत के महान्‌ स्मृतिकार ही नहीं थे अपितु सामाजिक विचारकों में भी अग्रणी 
थे। मनु ने सर्वप्रथम मानवीय आचरणों के लिए एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या 
की। मनु के समाज पर वैदिक परम्परा का स्पष्ट प्रभाव है। वैदिक कालीन समाज व्यवस्था 
का अनुसरण करते हुए मनु ने अपने सामाजिक चिन्तन में वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था पर अधिक 
ध्यान केन्द्रित किया हे, जिसका उल्लेख निन्न प्रकार से किया जा सकता है-..> 


- वर्ण-व्यवस्था- (वर्ण-व्यवस्था मनु की सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है। > 


(मनु ने सम्पूर्ण मानव समाज को चार वर्गों -- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त 
किया हैं। उनके अनुसार इन चारों वर्णों की उत्पत्ति अनादि ब्रह्म से हुयी।/लोककल्याण के 
लिए ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, मध्य भाग से वैश्य और चरणों से शुद्र की 
सृष्टि की। इन वर्णो में जन्म का कारण पूर्व कल्प में किए अपने-अपने कर्म हैं (सामाजिक 
व्यवस्था की स्थिरता के लिए आवश्यक हे कि प्रत्येक वर्ग के लोग अपने निर्धारित कर्तव्यों 
का पालन करें। मनु ने इन वर्णों के अलग-अलग कर्त्तव्यों की व्याख्या की है। उनके अनुसार 
ब्राह्मण के छः कर्तव्य हैं- वेदविद्या का अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और कराना, 
दानः देना और लेना। इनमें से तीन वेदविद्याध्ययन, यज्ञ कराना और विशुद्ध व्यक्तियों से दान 
1. मनुस्माति 7 - 30937 
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लेना ब्राहमण के आजीविका गत कर्म हैं।' क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना और प्रजा की रक्षा 
करना है।? वैश्यों का कर्त्तव्य पशुपालन करना, व्यापार करना, कृषि करना तथां व्याज पर 
रूपया देना और लेना था। मनु का मत है कि आपात स्थिति में ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य 
कर्म को अपना सकते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए निर्धारित छः कर्मों में 
से तीन कर्म वेदविद्याध्ययन, यज्ञ करना और दान देना क्षत्रिय और वैश्य कर ज हैं। 
का प्रधान कर्त्तव्य ईर्ष्या और द्वेष भाव से रहित होकर अन्य वर्णों की सेवा करना था।? 

यद्यपि ब्रह्मा के मुख्य से उत्पन्न होने के कारण सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणी की 
स्थिति सर्वोच्च थी तथापि वही ब्राह्मण श्रेष्ठ और पूज्य थे जो ब्रह्मज्ञ हैं। ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त 
न होने वाले ब्राह्मण को मनु ब्राह्मण मानते ही नहीं हैं। वे लिखते हैं कि जो ब्राह्मण वेद 
विद्या का ज्ञाता न हो और न ही राजा को धर्मोपदेश देने में समर्थ हो, वह मात्र ब्राह्मण जाति 
में उत्पन्न होने के कारण पूज्य नहीं है। आचरण से भ्रष्ट ब्राह्मण कदापि वेद फल का प्राप्त 
कर्त्ता नहीं होता।* फिर भी मनु की दण्ड और न्याय व्यवस्था में ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार 
प्राप्त थे। गंभीर अपराध करने पर भी ब्राह्मणों को मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता था।* 
शासनाधिकारी होने के कारण क्षत्रियों की स्थिति समाज में आदरणीय तथा उच्च थी। जहाँ 
तक वैश्यों की स्थिति का प्रश्‍न है निः सन्देह समाज' व्यवस्था में उनका स्थान सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण था। यह वर्ण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और अन्य वर्णों का भरम-पोषण कर्ता था। 
आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार होने के कारण वैश्यों की स्थिति 
अपेक्षाकृत अन्य वर्णों से अति विशिष्ट हो जाती है। संभवतः इसीलिएमनु ने संकट काल 
में ब्राह्मण और क्षत्रिय को वैश्य कर्म अपनाने का विधान किया है।(सैंवी वर्ग के रूप में शुद्र 
सम्पूर्ण समाज राज्य एवं अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ Ee > 

वर्ण संकर जातियाँ- चार वर्णा के अतिरिक्त मनु ने वर्ण संकर जातियों का भी 
विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। उनके अनुसार ये जातियाँ दो प्रकार की थीं- अनुलोमज और 
प्रतिलोमज।* उच्च वर्ण के पुरूष और निम्न वर्ण की खनी से उत्पन्न सन्तान अनुलोमज तथा 
निम्न वर्ण के पुरूष और उच्च वर्ण की स्त्री के साहचर्य से उत्पन्न सन्तान को प्रतिलोमज की 
संज्ञा दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज-व्यवस्था में अन्तर्जातीय शाररिक 
सम्बन्धों का प्रचलन था। उस प्रकार के सम्बन्धों को सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता नहीं 
प्राप्त थी। मनु इसके पक्षधर नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने राजा को निर्देशित किया है 
कि वह उन जातियों के उत्पादन को रोकने का प्रयास करे। उनके अनुसार जिस राज्य में वर्ण 
संकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं, उस राज्य का शीघ्र ही पतन हो जाता है।? 


, वही 1- 90, 10 - 74,75. ` 

वही 10 - 78, 79. 

, अनुस्मृति 7-90,97770-76. 77, 80, 81. 

, वही 1- 93, 96. 97, 98, 99, 109; 8 - 20. 
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मनु की समाजव्यवस्था तथा यूनानी दार्शनिक प्लेटो की व्यवस्था का तुलनात्मक 
अध्ययन उपयोगी होगा। दोनों विचारकों की संमाज व्यवस्था में कुछ समानतायें हैं। मनु की 
भाँति प्लेटोवादी व्यवस्था भी वर्ग विभाजन पर आधारित है। प्लेटो समाज को तीन वर्गो-शासक 
या बुद्धिजीवी वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में विभाजित करता है। प्लेटो को दार्शनिक 
या बुद्धिजीवी वर्ग की तुलना मनु के ब्राह्मण वर्ण, सैनिक वर्ग की क्षत्रिय वर्ण और उत्पादक. 
वर्ग की वैश्य वर्ण से की जा सकती है। मनु की तरह प्लेटो भी समाज में बुद्धिजीवी वर्ग 
'की श्छ मानता है। मनु ने कषत्रिय वर्ण को द्वितीय और वैश्य वर्ण को तृतीय स्थान प्रदान 
किया है। इसी प्रकार प्लेटो भी सैनिक वर्ग को दूसरा और उत्पादक वर्ग को तीसरा स्थान 


दिया है। मनु ब्राह्मम वर्ण को दण्ड और न्याय 


प्लेटो ने भी दार्शनिक वर्ग को विधि के नियंत्रण सें 


विचार है कि सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व 


कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। 


उक्त समानताओं के बावजूद 


समाज को तीन वर्गों में विभाजित करता है, मनु ने 


शासनाधिकार क्षत्रिय वर्ण को 


है। उतना अवश्य है कि मनु का क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण 


सौपते हैं, जबकि प्लेटो 


प्लेटोवादी दर्शन विशुद्ध स्वप्रलोकीय और काल्पनिक 


व्यावहारिक और लौकिक चिन्तन पर आधारित 


को शिक्षा से पूर्णतया वंचित 


द्वारा नियंत्रित प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्य 
राज्य के लिए योग्य नागरिकों की प्राप्ति 
का पूर्णतया परित्याग कर दिया है, 


रखते हैं; जबकि प्लेटो 


धार्मिक और नैतिक चिन्तन है। अपने आदर्श राज्य 


मानते हुए, उसे अनियंत्रित और 


का प्रतिपादन करते हैं। 
आश्रम-व्यवस्था- 


-व्यवस्था में कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। 


मुक्तरखा है। मनु और प्लेटो दोनों का 


के लिए सभी वर्गों द्वारा अपने-अपने निर्धारित 
जूद दोनों के चिन्तन में कुछ अन्तर भी है। जहाँ प्लेटो 


चार वर्णों में विभाजित किया है। मनु 
ने यह अधिकार दार्शनिक वर्ग को दिया 


ह्मण के सहयोग एवं परामर्श से शासन करेगा। 


चिन्तन है। इसके विपरित मनु का दर्शन 


रित है। मनु अपनी समाज-व्यवस्था में निम्न वर्ण 


ने समाज के सभी वर्गों के लिए राज्य 


र्य व्यवस्था की है। प्लेटो के चिन्तन का उद्देश्य आदर्श 
प्ति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में उसने मानवीय मूल्यों 
किन्तु मनु का दर्शन मानवीय मूल्यों पर आधारित पूर्णतया 


में प्लेटो ने शासन को विधि से ऊपर 


निरंकुश शक्तियाँ प्रदान किया है, जबकि मनु मर्यादित राजसत्ता 


Fs जीवन के लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के समन्वित विकास पर 
को 100 वर्षों का मानकर उसे 25-25 वर्ष के चार भागों 
में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग का सम्बन्ध एक आश्रम से है। इस प्रकार मनु ने चार 
आश्रमो- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का प्राविधान किया है) |) इनमें से 
अथम तीन आश्रमों का सम्बन्ध लौकिक जीवन और अन्तिम आश्रम का सम्बन्ध पारलौकिक 
जीवन से है। आश्रम का अर्थ है ऐसा स्थान या स्थिति जिसमें रहते हुए कुछ प्राप्त किया 
- जाय या कर्म किया जाय। आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति की श्रेष्ठ मनोवृत्तियों को परिष्कृत 
किया जाता था जिससे वह अपने जीवन को सफलीभूत 


बल देते जीवन 


कुछ कर्तव्य निर्धारित थे। प्रत्येक 


भूत बना सके! चारों आश्रमों के लिए 


क प्रथम आश्रम व्यक्ति को द्वितीय आश्रम में प्रवेश करने के 
लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रशिक्षित करता था। 
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ब्रह्मचर्य-आश्रम- 
ब्रह्मचर्य वह अवस्था थी जिसमें बालक अपने घर-परिवार से अलग गुरुकुल में रहकर 
विद्याध्ययन करता था। यद्यपि ब्रह्मचर्यं आश्रम की अवधि 25 वर्ष निर्धारित थी, किन्तु 
आवश्यकतानुसार यह घट-बढ़ भी सकती थी।' ब्रह्मचर्यं अवस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं 
मानसिक विकास की अवस्था थी। गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी को अनेकों प्रकार के संस्कारों, 
ब्रतों और नियमों का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचारी की दिनचर्या, कर्तव्य एवं मर्यादाओं 
का उल्लेख करते हुए मनु कहते हैं कि उसे सूर्योदय से पूर्व शय्या का त्याग कर देना चाहिए, 
सूर्यास्त से पूर्व सोना नहीं चाहिए, प्रतिदिन किसी शुचि स्थल पर बैठकर विधि पूर्वक जप 
करना चाहिए। वह अपनी इच्छानुसार मुण्डित, जटाधारी या केवल शिखा रूप केश रख सकता 
था। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय उसे अपने आश्रम में रहकर नित्यकर्म करना चाहिए? 
गुरू की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हुए उसे वेद विद्या का अध्ययन करना चाहिए। सदैव 
मर्यादा और अनुशासन में रहना चाहिए। वह हमेशा अकेले* जमीन पर सोये, वीर्य स्खलित 
न होने दे, भिक्षा माँगकर 'उदर पूर्ति करे, नित्य स्नान आदि से पवित्र होकर देवों, ऋषियों 
और पितरों का तर्पण करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह मधु, मांस, सुगंधयुक्त पदार्थ, पुष्पाहार, 
चटपटे खाद्य पदार्थ, स्त्री-अनुराग, मदिरा, सिरका, जीव हत्या, परपीड़ा, साजशृंगार, काम, 
क्रोध, लोभ, नृत्य, गायन, बादन, जुआ, वाद-विवाद, (झगड़ा), परनिन्दा, मिथ्या भाषण 
इत्यादि का परित्याग कर दे।? ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि वह गुरू के जागने. से पूर्व 
जाग जाय, गुरू के सोने के पश्चात्‌ सोये, स्वाध्याय में रत रहे, अग्नि उपासना करे। ब्रह्मचारी 
द्वारा गुरू पत्नी की सेवा करने के विधान का भी मनु ने उल्लेख किया है। उनके अनुसार 
युवती गुरू पत्नी को ब्रह्मचारी दूर से ही प्रणाम करे।* गुरू पुत्रों और उनके संगे-सम्बन्धियों 
के प्रति गुरूभाव. रखने का निर्देश ब्रह्मचारी को मनु ने दिया है।* क्षत्रिय बालकों को अख्- 
श्न विद्या का ज्ञान भी गुरूकुल में दिया जाता था। 
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि_मनु. की शिक्षा व्यवस्था लिंग भेद और वर्ण भेद 

पर- आधारित थी। वे बालिकाओं और शुद्रो के लिए शिक्षा का निषेध करते है! 
गृहस्थ आश्रम- मनन ` 
गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। यह अन्य तीनों आश्रमों का मूलाधार है 
क्योंकि यही आश्रम अन्य आश्रमों के लोगों का भरण-पोषण कर उन्हें निश्चिन्ततापूर्वक साधना का 
अवसर प्रदान करता है। मनु के अनुसार व्यक्ति अपनी आयु का प्रथम भाग गुरूकुल में व्यतीत 
कर विद्याध्ययन के उपरान्त जीवन केः दूसरे चरण यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ 
आश्रम की प्रसंशा में मनु लिखते हैं कि जिस प्रकार प्राण वायु का आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणी 
जगत जीवित रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम पर ही अन्य सभी आश्रम निर्भर रहते है।* 
लौकिक और परलौकिक सुखों की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अत्यन्त बलपूर्वक गहस्थ आश्रम 

2. वही 2-178-186. 
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को धारण करना चाहिए। ऋषि गण, पितृ गण, देव गण, अतिथि गण और अन्य सभी प्राणी 
` गृहस्थ जीवन से ही प्रापि की आशा करते हैं। गृहस्थ को नित्य प्रति हवन, स्य तथा श्राद्ध 
आदि करते हुए धन संचय करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए और पंच । (अह्मयश, 
पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, एवं मनुष्य यज्ञ) को करना चाहिए अर्थात्‌ सभी को संतुष्ट रखना 
चाहिए। गृहस्थ कर्त्तव्य पालन द्वारा ही धैर्य, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस 
\ प्रकार मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। मानव धर्म का पालन इस आंश्रम 
। का प्रमुख उद्देश्य है। यह विस्तृत सामाजिक संरचना का आधार स्तम्भ है। 
| वानप्रस्थ आश्रण- 
`` वानप्रस्था आश्रम मानव जीवन का तृतीय चरण है। यह सन्यास से पूर्व की अवस्था 
है जिसमें व्यक्ति धर्म और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन द्वारा ज्ञान संवर्द्धन कर 
अपने अनुभवों से समाज को लाभान्वित करता है। मनु की व्यवस्था के अनुसार गृहस्थ 50 
वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर अरण्य शास्त्रों का अध्ययन करके वन में चला जाय और वहाँ 
जितेन्द्रिय रहकर नियममूर्वक जीवन-यापन करे।? मनु का प्रतिपादन है कि जब व्यक्ति की त्वचा 
सिकुड़ने लगे, बाल संफेद होने लगे और सन्तान उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हो 
जाय तब उसे जीवन की सभी सुख-सुविधाओं का परित्याग कर स्वयं अकेले या सपत्नीक 
| वानप्रस्थ आश्रम को अहण कर लेना चाहिए। वन में उसे कन्द, मूल, फल आदि का सेवन 
। करना चाहिए, केश, दाढ़ी, मूड और नाखून रखने चाहिए, याचक को भिक्षा देनी चाहिए 
| आऔर अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। उसे स्वाध्यायी, परोपकारी, जीवों के प्रति दयालु 
| » दानशील और सबके साथ मित्र भाव रखना चाहिए। वह प्रतिदिन यज्ञादि करे, मांस, मदिरा 
| 


तथा तीब्र सुगन्ध युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन न करे, गरीष्म ऋतु में पंचाग्नि साधना करे, 
वर्षा ऋतु में भीगता रहे और शीतकाले में गीले वस्न धारण करे।? इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम 
का ध्येय इच्छाओं का दमन करते हुए समाज सेवा के लिए प्रवृत्त होना है। वस्तुतः यह सांसारिक 
जीवन से अवकाश अहण करने की अवस्था है, जब व्यक्ति सक्रिय जीवन से अलग होकर 
अपने उत्तराधिकारियों के लिए लौकिक जीवन के .सुख भोगने का मार्ग प्रशस्त करता है। 
सन्यास आश्रम- 
| सन्यास मानव जीवन की चतुर्थ अवस्था है जिसमें व्यक्ति सम्पूर्ण सांसारिक विषय- 
भोगों का त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है। मनु के अनुसार संन्यास आश्रम 
में मनुष्य को लौकिक जीवन से विरक्त होकर ईश्वर भक्ति में आसक्त हो जाना चाहिए। सन्यासी 
जितेन्द्रिय हो, यज्ञ होम करे और शिक्षा.के लिए भ्रमण करता रहे। सन्यासी को मन, वचन और 
कर्म से प्रवित्र होना चाहिए। उसे सुख-दुःख में समभाव रहते हुए धैर्यपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए। वह सभी के साथ मैत्री भाव रखे, किसी का अपमान न करे तथा स्वयं कष्ट सहन कर 
जीवों की रक्षा करे।* 


7. मनुस्यति 3-77. 
2. म्रनुस्यति 6-7. 
3. वही 6-2-23, 


4. वही 6-1, 33, 49, 67. ः हर " 
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इस प्रकार मनु ने वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था द्वारा एक परिपूर्ण सामाजिक 
प्रक्रिया का वर्णन किया है। शासन का दायित्व है कि वह इस सामाजिक व्यवस्था को 
सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करे। साथ ही व्यक्तियों का भी कर्त्तव्य है कि वे इस सामाजिक 
प्रक्रिया के अनुरूप आचरण करें। मनु द्वारा प्रतिपादित इन व्यवस्थाओं ने मानव जीवन एवं 
समाज को सुव्यवस्था प्रदान की यद्यपि कालान्तर में उत्पन्न विकारों ने इन अवस्थाओं को 
आलोचना का विषय बनाया। 
वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त मनु ने 16 संस्कारों और 8 प्रकार के विवाहों का 
भी उल्लेख किया है। मनु द्वारा वर्णित संस्कारों का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक 
महत्व भी था। संस्कारों द्वारा व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से शुद्ध या 
परिष्कृत किया जाता था। इसी प्रकार विवाह भी एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा स्री 
पुरूष एक पवित्र पारिवारिक बन्धन में बँधते थे। 
नारी की स्थिति- 
सामाजिक व्यवस्था के संचालन में खी और पुरूष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती 
है। मनु ने स्रियो की क्षमताओं के अनुसार उन्हें समाज में उचित स्थान प्रदान किया है। उनके 
अनुसार स्री और पुरूष दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। अनादि ब्रह्म ने सृष्टि की निरन्तरता 
को बनाये रखने के लिए अपने शरीर के दो भाग करके आधे भाग से स्री और आधे भाग 
से पुरुष की रचना की।' समाज में स्त्रियों की महत्ता बतलाते हुए मनु कहते है “जहाँ स्त्रियों 
की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। उसके विपरीत जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, 
वहाँ सभी के कार्य निष्फल होते हैं।”२ पारिवारिक जीवन में स्त्रियों का अत्याधिक महत्व था! 
मनु लिखते है “जिस परिवार में खनियाँ कष्ट पाती है, वह परिवार शीघ्र ही विनष्ट हो जाता * 
है और जिस परिवार में स्रिया शोकमुक्त तथा संतुष्ट रहती हैं, वह परिवार सर्वदा उन्नति करता 
है।”? कुल की वृद्धि के लिए खरी पुरूष का एक दूसरे से सन्तुष्ट होना आवश्यक है। जिस 
कुल में-पति पत्नी संतुष्ट रहते हैं, वह परिवार शांतिपूर्वक और प्रसन्नचित्त रहता है। 
यद्यपि मनु ने नारियों के कतिपय दुर्गुणों का भी उल्लेख किया है तथापि उनका 
मानना है कि इन दोषों को प्रयत्नपूर्वक दूर किया जा सकता है। स्त्री उत्तम पुरूष से विवाह 
कर समाज में सम्मान प्राप्त कर सकती है। सन्तानोत्पत्ति का हेतु होने के कारण ख््याँ शुभ, 
पूजनीय और घर की शोभा होती हैं। वस्तुतः स्री घर की लक्ष्मी के सदृश्य होती है। वह सम्पूर्ण 
सुखों की स्वामिनी होती है। अपने तन, मन और वाणी को संयमित रखने वाली खी लोक 
और परलोक में सम्मान की अधिकारिणी होती है।* 
यह सही है कि मनु ने समाज एवं परिवार में ख्नियों को प्रतिष्ठा प्रदान किया है, 
परन्तु वे ख्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता है कि खी को 
अजय डा 
2. वह्या 3 - 56. 
3. वह्या 3 - 57. 
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सदैव पुरूष के नियंत्रण में रहना चाहिए। वचपन में वह पिता के, युवावस्था में पति के और 
बृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। अपनी खियों पर नियंत्रण रखना अलंक वर्ण का श्रेष्ठ धर्म 
है।' सम्भवतः मनु स्री स्वभाव की चंचलता के कारण ऐसा विधान प्रस्तुत करते हैं। 

मनु के अनुसार खी का प्रमुख कर्तव्य घर घृहस्थी की व्यवस्था करना और पति 
की सेवा करना है। साथ ही वे कहते हैं कि पिता को पुत्री के साथ, पति को पत्नी के साथ 
और पुत्र को माता के साथ अच्छा और उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विवाह योग्य पुत्री 
का विवाह न करने वाला पिता लोकनिन्दा का पात्र होता है। पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्र 
का दायित्व है कि वह माता की सेवा और रक्षा करे। इसी प्रकार पत्नी को सभी प्रकार से 
सन्तुष्ट रखना पति का कर्तव्य है। बिना पली के पति द्वारा किए गये धार्मिक अनुष्ठान फलीभूत 
नहीं होते परन्तु मनु का मानना है कि विवाहोपरान्त पैतृक सम्पत्ति पर पुत्रियो का कोई अधिकार 
नहीं होता। 

इस प्रकार मनु में जहाँ सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक दृष्टि से नारियों की महत्ता 
को स्वीकार किया है, वहीं वे राजनीतिक, शैक्षणिक और' आर्थिक दृष्टि से ख्नियों की भूमिका 
को महत्व नहीं देते और न ही उनके स्वतंत्र कार्य व्यवहार को ही स्वीकार करते हैं। वर्तमान 
समय में जब नारियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता और महत्ता सिद्ध कर रही 
है, मनु द्वारा नारियों. के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। 


चद € नम £ र a] र ट्‌ के 4 > 
८२८ “` ® 'मनु के राजनीतिक 
| शः अजय की उत्पत्ति के दैवी सिद्धान्त का प्रतिपादन- 


~ राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में प्रायः सभी प्राच्ये एवं पाश्चात्य राजनीतिक 
विचारकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार किया है परन्तु उस निश्चित समय और प्रक्रिया 
को ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है जब समाज. ने स्वयं को राज्य संगठन के रूप में परिवर्तित 
किया। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामान्यतया दैवीय सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, सामाजिक 
संविदा सिद्धान्त एवं विकासवादी सिद्धान्त का प्रयोग होता है। इस सम्बन्ध में अधिकांश प्राचीन 
हिन्दू विचारको एवं ग्रंथों ने दैवी सिद्धान्त पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। वेदों में राजा 
की तुलना इन्द्र से की गई है।? कौटिल्य अर्थशास्र, रामायण*, महाभारत, कामन्दक 
नीतिसार*, मत्स्य पुराण", आदि में भी यह उल्लेख ग्राप्त होता है। संस्कृत नाटकों में राजा 


7. वही 9 - 3, 6. 

2. अथर्ववेद 6 - 87. प 

3. कौटिल्य अर्थशात्र 7/73 

4. रामायण अयोध्याकाण्ड 67/37. 

5. महाभारत शानिपर्व 75/30, 67/16.5 
6. कार्मेन्दक नीतिसार 2/40. 
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को देव कहकर सम्बोधित किया गया है। अशोक ने स्वयं को देवा नाम प्रिय कहा है। कनिष्क 
और कुषाण राजाओं ने अपने को देव पुत्र घोषित किया। वस्तुतः आदर्श अवस्था से स्खलन 
में ही राज्यशक्ति की स्थिति आयी। यही अराजकता से राज्य संस्था के.प्रादुर्भाव का काल था।' 
डॉ0 शर्मा के अनुसार सम्पत्ति, परिवार, सामाजिक वर्गों के उदय और ,उनकी रक्षा के लिए 
राज्य शक्ति का विकास हुआ 7 ¦}? ८८24 ०१,61 30 ॐ 12 £ re 
९, = मनु ने भी राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दैवी सिद्धान्त को मान्यता दी है। उनके 
अनुसार राजा के अभाव में सर्वत्र अशान्ति एवं अराजकता के कारण सम्पूर्ण चराचर की रक्षा 
के लिए ईश्वर ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरूण, चन्द्र और कुबेर के दिव्य गुणों को 
लेकर राजा की सृष्टि की।? राजा अपने प्रभाव से देव स्वरूप है, अतः बालक राजा को भी 
साधारण मनुष्य समझकर उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा देवताओं की 
शक्तियों एवं तत्वों से युक्त होने के कारण सम्पूर्ण विश्व का रक्षक, पालक तथा ऐश्वर्य कारक 
होता है। राजा अपने तेज से सभी प्राणियों को पराभूत करने में समर्थ है। उसकी प्रसन्नता 
में लक्ष्मी, पराक्रम में. विजय और क्रोध मे मृत्यु का वास होता है। स्पष्ट है कि मनु ने राजा 
को सर्वगुण एवं सर्वशक्ति सम्पन्न देवतुल्य माना है। उनके अनुसार, “अग्नि तो अपनी अवज्ञा 
करने वाले उसी एक व्यक्ति को भस्म करती है, परन्तु राजा की अवज्ञा करने पर उसकी क्रोधाग्नि 
उस अवमानना करने वाले व्यक्ति के कुल तथा पशु एवं धन सम्पदा को भी पूर्णतया नष्ट 
कर देती है।”१ 
मनु की मान्यता है कि राजपद परम पवित्र है। वह धर्मानुसार जो भी जो भी व्यवस्था 
निर्धारित करे, उसकी अवहेलना कदापि नहीं की जानी चाहिए। प्रजा को राजा की इच्छाओं 
का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि राजा की इच्छा में ईश्वरीय इच्छा सम्मिलित 
- होती है। चूँकि अराजकता की अवस्था अत्यन्त भयानक होती है, इस अवस्था में किसी का 
भी जीवन, सम्पत्ति और अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, अतः अराजकता से जन सामान्य की 
रक्षा के लिए ईश्वर ने राज्य संस्था की उत्पत्ति की। राजा की शक्तियाँ और अधिकार ईश्वर 
द्वारा प्रदत्त हैं। इसी दैवी शक्ति से सम्पन्न राजा प्रजा के कल्याणार्थ एवं रक्षार्थ शासन करता 
है। डॉ0 जायसवाल के अनुसार मनु ने राजा को दैवी गुणों से सम्पन्न माना है। राजाज्ञा. ७ 
का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध है। अल्तेकर के अनुसार “मनु ने राजा को नर रूप 
में महान्‌ देवता माना है। ब्रह्मा ने आठों दिशाओं के दिग्पालों का अंश लेकर राजा के शरीर 
का निर्माण किया है।* 
7. डॉ० के० पी0 जायसवाल, हिन्दू पालिटी, ए0 86. यू0 एन० घोषाल, ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पॉलिटिक्स 


आइडियाज, ए० 213. 
2. आर० एस0० शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, पृ0 6३ - 73. 


कुलंदहति राजाग्निः सपु द्रव्य सञ्चयम्‌।। मनुस्मृति 7 - 9. 
5. डॉ० जायसवाल, वही, प्र० 225 - 261 
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पाश्चात्य एवं मनु के दैवी सिद्धान्त में अन्तर- 
मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति विषयक दैवी सिद्धान्त तत्सम्बन्धी पाश्चात्य 
सिद्धान्त से कई अंशों में भिन्न है। पाश्चात्य राजदर्शन में सोफिस्टों ने राज्य को ईश्वरीय कृपा 
का फल माना है। पश्चिम का सिद्धान्त मध्ययुग में विकसित होता है। पुनर्जागरण आन्दोलन 
ने इसे समाप्त कर दिया, परन्तु 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में जेम्स प्रथम और अन्य शासकों 
ने राजसत्ता के समर्थन में पुनः दैवीय सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया। इनके अनुसार राजा पृथ्वी 
पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी सम्पूर्ण शासन प्रक्रियायें दैवीय हैं। राजा सारभौम देवता के 
समान निर्माण एवं ध्वंस मे स्वतंत्र है। राजा द्वारा प्रदत्त दण्ड दैवी कृपा है। प्राचीन मिश्र, 
वेविलोनिया, असीरिया, ग्रीस में रोम में राजपद को दैवी माना जाता था। ब्लैकस्टोन, 
विशपबोसुए तथा काल्विन के अनुसार दुष्ट राजा के विरुद्ध भी विद्रोह नहीं करना चाहिए 
क्योंकि वह पृथ्वी पर ईश्वर के समान है। इसके विपरीत भारतीय राजनीतिशास्नज्ञों ने नीच तथा 
अत्याचारी: राजा की आज्ञा पालन का. आदेश नहीं दिया है। उनके अनुसार नीच तथा पापी 
राजा राक्षस के समान है। ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को है। पौराणिक 
कथाओं में उल्लेख मिलता है कि नहुष, सुदास, समुख तथा निमि जैसे राजाओं की हत्या 
कर दी गयी। पुष्पमित्र ने बृहद्रथ की हत्या की। महाभारत में कहा गया है कि दुष्ट राजा को 
पागल कुत्ते की तरह मार देना. चाहिए।' 

९९ मनु ने दैवीय सिद्धान्त के प्रतिपादन में राजा को असीमित सत्ता प्रदान नहीं किया 
है। उनके अनुसार राजा इस अंश में देवी है कि उसमें देवताओं. के गुणों का वास है। वह 
देवता का चरित्र धारण करता है न कि वह स्वयं देवता है। निःसंदेह राजा के कार्य एवं गुणों 
की तुलना ईश्वर से की गयी है, परन्तु उसे ईश्वर नहीं माना गया है। देवत्व का सिद्धान्त राजा 
अथवा दण्ड में आरोपित करने का यह अर्थ कदापि नहीं था कि राजा सर्वथा निरंकुश और 
नैतिक तथा वैधानिक प्रतिबन्धों से मुक्त था। वस्तुत; राजा नैतिक सम्बन्धों के निर्वाह के लिए 
बाध्य था। वह सदैव प्रजा रंजन की भावना से अनुप्रेरित था। लोकहित के विरुद्ध कार्य करने 
की स्वतंत्रता राजा को नहीं थी। मनु के अनुसार,”भली प्रकार सोच विचार कर दिए गए दण्ड 
के प्रयोग से प्रजा प्रसन्न होती है।इसके विपरीत दण्ड के अन्धाधुन्ध प्रयोग से राजा का यश 
और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है।”२ सम्पूर्ण सम्मान प्राप्त करने पर भी राजा प्रजा का प्रपीड़क 
नहीं हो सकता है। मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अज्ञानवश अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचाने 
वाला विवेकशूऱ्य राजा शीघ्र ही अपने बन्धु-बान्धवों सहित राज्य और जीवन से हाथ धो बैठता 
है।जिस प्रकार शरीर के शोषण से प्रणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा का ' 

शोषण करने वले राजाओं के प्राण क्षीण हो जाते है स्पष्ट है कि मनु ने किसी भी दशा 
में राजा द्वारा जनता को पीड़ित किए जाने का पूर्णतया निषेध किया है। 
1. अहं बो रक्षितेत्युक्तवा यो न रक्षित भूमियः। 1 
स सहत्वः श्वेत सोन्माद आतुरः/। महाभारत 73-16-36. 
» 2. मनुस्मृति, 7-79, 


3. मनुस्मृति 7-1@8-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पाश्चात्य राजदर्शन में दैवी सिद्धान्त के समर्थन में निम्राकिंत चार तर्क प्रस्तुत किए 
गए हैं- 
1. राजपद ईस्वरीय कृपा से उत्पन्न संस्था है। 
2. राजपद वंशानुगत है अर्थात राजसत्ता वंशीय उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त होती है। 
यदि राजा का पुत्र अयोग्य है तब भी उसे उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 
3. राजा जनता या किसी संवैधानिक संस्था के प्रति नही बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है! 
4. जनता को राजा के विरोध का अधिकार नहीं है। प्रजा का कर्तव्य हैइक वह राजा की आज्ञा 
का पालन करे। यदि राजाज्ञा नीति विरूद्ध है तब भी उसका पालन प्रजा के लिए बाध्यकारी 
है। 
पाश्चात्य दैवी सिद्धान्त के उपरोक्त दावों के साथ यदि मनु के दैवी सिद्धान्त की तुलना 
करें तो स्पष्ट है कि मनु राजपद को दैवी कृपा का प्रतिफल नहीं मानते और न ही उन्होंने 
_ राजपद के वंशानुगत सिद्धान्त को ही मान्यता दी है। जहाँ तक राजा के उत्तरदायित्व और प्रजा 
दवारा राजा के आदेश की अवज्ञा का प्रश्‍न है. मनु की धारणा है कि दुष्ट और अनैतिक राजा 
के आदेश को अवहेलना प्रजा कर सकती है। राजा के देवत्व का यह अर्थ नहीं है कि उसकी 
अनैतिक और अलोक-कल्याणकारी आज्ञाओं का भी प्रजा पालन करे। अयोग्य और अत्याचारी 
राजा देवत्व का अधिकारी नहीं हो सकता है। राजा में देवत्व की प्रतिछा करने के पीछे मनु 
का धारणा थी कि जनता उसकी आज्ञाओं का अच्छी प्रकार से पालन करे। उसका तात्पर्य 
यह कदापि नहीं था कि राजा अपने दुष्कमाँ और अत्याचारों के लिए देवत्व की आड़ ले। 
ऐतिहासिक साक्ष्यो के आधार पर मनु लिखते हैं कि वेन, सुदास, यवन, सुमुख और निमि 
राजा अपने अत्याचारों के कारण नष्ट हो गए।' अल्तेकार के अनुसार- “प्राचीन भारत में 
मात्र अच्छे और धार्मिक प्रवृत्ति वाले राजा ही देवतुल्य माने जाते थे। दुष्ट और दुराचारी राजा 
तो राक्षस के अवतार समझे जाते थे। पोप ग्रेजरी के इस मत से हिन्दू शा्रकार सहमत नहीं 
थे कि अत्याचारी राजा भी देवता के अंश होने से ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उनसे जबाव 
तलब नहीं कर सकता था। राजा के दैवी सिद्धान्त के पूर्ण समर्थक मनु ने स्वीकार किया 
है कि धर्म से विचलित होने पर राजा का नाश हो जाता है।” 
मर्यादित_राजसत्ता.का प्रतिपादन- € ) ( 
राजसत्ता की प्रकृति विषयक मनु का विचार पाश्चात्य दैवी राज्य के स्वरूप से भिन्न 
है। विशपबोसुए, काल्चिन तथा जेम्स प्रथम की मान्यता है कि नीच और घर्म तथा जीति 
के विरुद्ध आचरण करने वाले राजा के आदेश का भी उल्लंघन जनता नहीं कर सकती। लुई 
चौदहवाँ घोषित करता है कि “मै ही राज्य हूँ और मेरी आज्ञा ही कानून है। मै ईश्वर के प्रतिनिधि 
के रूप में इस पृथ्वी पर शासन करता हूँ।” पाश्चात्य आदर्शवादी विचारक हीगल का मत 
है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। दैवी सिद्धान्त 
के समर्थक पश्चिमी विचारकों के अनुसार सम्प्रभु की आज्ञा ही कानून है। विधि के निर्माण, 
7. मनुस्मृति 7-41. 


2. अल्तेकर, नही पृ0 67. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्रियान्वयन और व्याख्या में राजा की केन्द्रीय स्थिति हे! इस प्रकार शासन की सम्पूर्ण शक्तियाँ 
राजा में संक्षिप्त मानकर पाश्चात्य दार्शनिकों ने. स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन का प्रतिपादन, ¦ ) 
किया! ८ TUNE SUE Br ES Ba, 
८ इसके विपरीत मनु राजा को निरंकुश और अमर्यादित सत्ता कदापि प्रदान नहीं करते। 
उनके अनुसार राजा न तो देवता हे और देवता का पुत्र या प्रतिनिधि। प्रतिपालक के रूप. में. 
राजा और देवता में क्रियात्मक समता थी। मनु.के अनुसार राजा न तो विधि का विधायक 
है और ने हीं विधि के विरुद्ध आचरण करने का अधिकारी। उसके सभी कार्य विधि सम्मत 
अर्थात्‌ विधि के अधीन थे। यद्यपि वह कार्यपालिका का प्रधान है अतः उसमें दण्ड शक्ति 
निहित है। फिर भी वह इस शक्ति का प्रयोग अधार्मिक तरीके "से नहीं कर सकता। राजा विधि 
के संरक्षण में ही सम्परभु है। शक्ति का खोत न तो राजा है और न ही ईश्वर बल्कि शक्ति 
का खरोत समाज और धर्म हे! मनु लिखते हैं कि ईश्वर ने अपने-अपने धर्मों का पालन करने 
वाले सभी वणो और आश्रमों के लोगों के रक्षक के रूप में ही राजा को उत्पन्न किया है।' 
सेल्टोर के अनुसार, “यदि राजा अपनी मूर्खता से प्रजा को प्रताड़ित करता है तो ऐसे राजा 
को प्रजा राजसिंहासन से च्यूत कर सकती है।””? 
मनु की व्यवस्था के अनुसार जिस अपराध के लिए सामान्य नागरिक साधारण 
अर्थदण्ड के योग्य हैं, उसी अपराध के लिए राजा पर सहस्र पणों का दण्ड लगना चाहिए।*- 
वस्तुतः मनु का मन्तव्य राजा के दैवी अधिकारो से नहीं बल्कि राज्यशक्ति नही दैवी शक्तियों 
से समानता स्थापित करना है। ड्रेकमियर के अनुसार राजा में देवत्व की धारणा का प्रयोग 
साधारणतः रूपक के रूप में किया गया है। राजा का निर्माण आठ लोक पालों के सारभूत 
तत्वों से हुआ है। अतः राजा को इन लोकपालों के सदृश्य आचरण करना चाहिए।* मनु के 
अनुसार राजा का देवत्व उसकी व्यक्तिगत इच्छा और शक्ति पर आधारित नहीं है। वह स्वयं 
अधिकारों का निर्माता नहीं है, बल्कि विधि उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मोटवानी 
के अनुसार, राजा पर धर्म विधि का नियंत्रण है। धर्म विरूद्ध आचरण उसके लिए वर्जित 
है। धर्म का शासन मनुष्यों और राजाओं पर समान रूप से होता है। साथ ही राजा राजनीतिक 
प्रभु के रूप में जनता के भी अधीन है। अपनी शक्तियों के प्रयोग में वह जनता को आज्ञा 
पालन की क्षमता से मर्यादित है।'”* 
इस प्रकार मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त के प्रतिपादन में देवताओं के 
गुणों की तुलना राजा से करते हैं न कि राजा को देवता मानते हैं। वे राजा को निरंकुश शक्तियाँ 
प्रदान नहीं करते। मनु ने राजा पर धर्म, विधि, लोकहित और जनशक्ति का नियंत्रण स्थापित 
7. मनुस्म्ति 7-35. 
2. Sallor, B. A., Jbid, P - 133. 
उ. मुस्म्राति 8 - 335. 
4. Dreckmeier, Charlse, Kingship and Community in early Indian, P 252. 


5. मनुस्मृति 9 - 303 - 370. 
6. Kewal Motwani, Manu Dharma Shashtra, P 137. 
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किया है। यद्यपि वे राजतंत्रवादी हैं तथापि पाश्चात्य दैवी सिद्धान्तकारों की भाँति असीमित नहीं 
अपितु मर्यादित राजसत्ता के समर्थक हैं। 


सामाजिक संविदा सिद्धान्त तथा मनु का राज्योत्पत्ति विषयक विचार 


प्राचीन भारतीय राजदर्शन में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धान्त मान्य था 
परन्तु, जहाँ तक मनु का सम्बन्ध है वे दैवी सिद्धान्त का ही समर्थन करते हैं। मनु के अनुसार 
सृष्टि के प्रारम्भिक काल में राजा के अभाव में सर्वत्र अराजकता और भय की स्थिति उत्पन्न हो 
गयी थी। अतः जन सामान्य की रक्षा के लिए राजा की उत्पत्ति हुयी। एक स्थल पर मनु ने कहा 
है कि प्रजा से उसकी आय का छठाँ भाग कर के रूप में लेकर उसकी रक्षा करने वाला राजा होता 
है।' उक्त उद्धरण से ऐसा विदित होता है कि यत्किंचित मनु संविदा सिद्धान्त में विश्वास करते थे 
परन्तु पाश्चात्य राजदर्शन में संविदावादी विचारको हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त की तुलना मनु के सिद्धान्त से नहीं की जा सकती। यद्यपि राजा से पूर्व की प्राकृतिक 
अवस्था और मानव प्रकृतिं का जो चित्रण हॉब्स ने किया है, वह मनु के चिन्तन से कुछ साम्य 
अवश्य रखता है तथापि दानों सिद्धान्ती में मौलिक भिन्नता है। जहाँ मनु ने राजा की उत्पत्ति ईश्वर 
द्वारा माना है, वहीं हाँब्स और रूसो राज्य की उत्पत्ति जनता द्वारा मानते हैं। साथ ही मनु द्वारा 
वर्णित पूर्वावस्था लॉक और रूसो की प्रकृतिक अवस्था से भिन्न है। 

लॉक और रूसो के संविदा सिद्धान्त में शासक समझौते का एक पक्ष है जबकि 
मनु के चिन्तन में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार पाश्चात्य सिद्धान्त के अन्तर्गत जनता परस्पर समझौते 
द्वार अपने अधिकारों का समर्पण शासक के पक्ष में करती है और फिर राज्य के आदेश का 
अनुपालन करती है। इसके विपरीत मनु के सिद्धान्त में जनता अपनी रक्षा के लिए राज्यादेश 
का पालन करती है, न कि किसी समझौते के आधार पर। हॉब्स का शासक सत्ता का प्रयोग 
निरंकुश ढंग से करता है, जबकि मनु ने राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान नहीं किया है। हॉब्स 
के अनुसार प्रजा को शासन के विरोध का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत मनु शासक के 
विरोध में नहीं बल्कि उसे पद से हटा देने का अधिकार भी जनता को देते हैं। लॉक ने 
अवश्य मनु की भाँति शासक के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार जनता को दिया है जबकि सामान्य 
इच्छा की आड़ में रूसो ने बहुमत की निरंकुशता का समर्थन किया है। इस प्रकार मनु के 
राज्योत्पत्ति विषयक विचार में सामाजिक संविदा सिद्धान्त की झलक अवश्य मिलती है परन्तु 
यह पाश्चात्य अनुबंध सिद्धान्त से नितान्त भिन्न है। आर0 एस0 शर्मा के अनुसार, “स्मृतिकार 
राज्योत्पत्ति के अनुबन्ध सिद्धान्त पर कोई प्रकाश नहीं डालते। हॉब्स, लॉक और रूसो के 
सिद्धान्त से प्राचीन भारतीय संविदा सिद्धान्त की तुलना की जाती है परन्तु जिन परिस्थितियों 
और उद्देश्यों से इन विचारकों ने संविदा सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, वे विल्कुल भिन्न थे।” 

7. तस्य पद्भागभाग्राजा सम्यग्यवाति रक्षणात्‌। मनुस्मृति 8-304. 
2. रामशरण सर्मा, आचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, प० 88-89. 
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राज्य का स्वरूप ( सप्तांग राज्य ) 
राज्य के स्वरूप सम्बन्धी मनु का विचार सावयव सिद्धान्त पर आधारित है। उनके 
अनुसार दण्ड एवं धर्म राज्य के आधारभूत तत्व थे जिनके संतुलित सम्बन्ध में राज्य का सावयव 
स्वरूप विद्यमान था। यद्यपि मनु का सावयव सिद्धान्त पाश्चात्य राजदर्शन मे प्राप्त तत्सम्बन्धी 
सिद्धान्त से भिन्न है, क्योंकि मनु का चिन्तन ऋग्वेद की ऋचाओं पर आधारित है जिसमें विराट 
पुरूष से मानव समाज के निर्माण की कल्पना की गयी है जबकि पाश्चात्य विचारक राज्य को एक 
सजीव संस्था मानते हैं। राज्यांगों की भिन्नता और अभिन्नता का सिद्धान्त जो किसी सावयवी 
धारणा की विशेषता है, मनु ने पूर्णतः प्रतिपादित किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित राज्य का 
स्वरूप सप्तांश है, यानि राज्य के सात अंग हैं जिन्हे मनु ने राज्य की प्रकृतियाँ कहा है। ये सात 
अंग है- स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दण्ड और सुद्दद्‌ अथवा मित्र।' सप्तांगो के क्रम एवं 
नामों मे प्राचीन भारतीय अन्थों में अन्तर पाया जाता है। मनुस्मृति तथा आग्निपुराण और शान्तिपर्व 
में 'राष्ट' को 'जनपद' कह कर सम्बोधित किया गया है। शुक्रनीतिसार तथा कामन्दकनीतिसार में 
“दण्ड” के स्थान पर 'बल' शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु, कामन्दक तथा शुक्र ने 'मित्र' के स्थान 
पर 'सुहृद” शब्द का प्रयोग किया है। राज्यांगों के क्रम में भी विभिन्न अन्थों में अन्तर है परन्तु 
स्वामी तथा अमात्य को सबने प्रारम्भ मे रखा है। मित्र को शान्तिपर्व के अतिरिक्त अन्य अन्थो में 
अन्त में रखा गया है। 
राज्यांगो में परस्पर सम्बन्ध- 
राज्यांगों में परस्पर सम्बन्धों का भी मनु ने उल्लेख किया है। उनकी धारणा है 
कि राज्य की सप्त प्रकृतियों में क्रमशः पूर्व-पूर्वं की आपत्ति को राजा अपेक्षाकृत अधिक चिन्तनीय 
संकट समझे।? मनु ने पूर्व की प्रेकृतियों अर्थात्‌ स्वामी, अमात्य आदि को अधिक महत्वपूर्ण 
माना है। साथ वे यह भी कहते हैं कि ये प्रकृतियाँ एक दूसरे की सहायक होकर राज्य की 
सम्पत्ति कहलाती है। अतः सप्तांगों में किसी एक अंग विशेष को अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। राज्य अपने स्वाभाविक रूप में बना रहे, इसके लिए आवश्यक 
है कि राज्य की ये सप्त प्रकृतियाँ अपने स्वभाविक रूप में बनी रहें। यदि राज्य का एक अंग 
भी विकारगस्त होता है तो सम्पूर्ण राज्य ही विकारग्रस्त होकर अपने स्वाभाविक रूप में विकृत 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजा को चाहिए कि वह इन प्रकृतियों को दोषमुक्त रखने का 
उपाय करे। मनु ने इन प्रकृतियों के दोषों का भी उल्लेख किया है और उसके निवारण के 
उपाय भी बताये हैं। मनु के अनुसार जिस प्रकार काष्ठ के तीन डण्डे एक दूसरे के सहारे 
खड़े रहकर त्रिकोण आकार को धरती पर स्थिर रखते हैं, उसी प्रकार राज्य की ये सात प्रकृतियाँ 
परस्पर एक दूसरे के सहारे टिके रहकर राज्य की सुस्थिर रखती हैं। राज्य की उन्नति और 
विकास के लिए सभी अंगों को परस्पर मिलकर कार्य करना चाहिए। सभी अंग महत्वपूर्ण हैं। 


4. स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा। 
सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्ताक़ राज्यमुच्यते।। मनुस्म्ति 9 - 293. 


2. = > क न 
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मनु 351 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

कोई भी दूसरे से हीन नहीं है। सापतांगों में जिसका जिस समय प्रयोग होता है, उस कार्य 
में वह श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार कार्य के अनुसार समयानुसार सबकी श्रेष्ठता है।' यहाँ 
मनु के विचारों में कुछ अन्तर्विरोध है क्योंकि पूर्व में उन्होंने कहा हैं कि पूवर्वती अंग परवर्ती 
अंग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। 

इस प्रकार मनु के सप्तांग सिद्धान्त में राज्य के विभिन्न अंगों का परस्पर सम्बन्ध, 
उनका स्वतंत्र अस्तित्व, उनमें राजा (स्वामी) का प्रथम स्थान अभिव्यक्त होता है। वस्तुतः किसी 
उद्देश्य की प्राप्ति अथवा राज्य की पूर्णता के लिए ये आवश्यक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक तत्व - 
हैं। राज्यांगो में विभिन्न अंग एक दूसरे के कार्य साधक हैं। यद्यपि उनका अपना-अपना विशिष्ट 
कार्य है फिर भी राज्य के उत्थान के लिए प्रत्येक अंग का स्वतंत्र विकास आवश्यक है। डॉ0 
दीक्षितार के अनुसार, “राज्य की सप्त भ्रकृतियाँ राज्य पूर्णता के निर्माणकारी तत्व हैं। यही 
पूर्णता ही राज्य का परम ध्येय है।”२ सभी अंग राज्य के लिए अनिवार्य हैं। इस अनिवार्यता 
में ही.सप्तांग सिद्धान्त का अस्तित्व है। 


सप्तांगों में आधुनिक राज्य के चार मूल तत्वों की अभिव्यंजना 


मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धान्त में आधुनिक राज्य के चार मूल तत्वों 
'का कहाँ तक समावेश होता है? इस पर विचार करना उपयोगी होगा। आधुनिक युग में 
सामान्यतया राज्य के चार तत्व स्वीकार किए गए हैं-- जनसंख्या, भू-भाग, सरकार और 
सम्प्रभुता। ये चार तत्व मनु के सप्तांग राज्य के चार अंगों, क्रमशः राष्ट्र, अमात्य, स्वामी और 
सुहृद्‌ के अन्तर्गत आ जाते हैं। डॉ0 भण्डारकर के अनुसार राज्य के ये सात अंग उसके 
चार सारभूत तत्व हैं जिसकी व्याख्या आधुनिक लेखकों ने की है।* राज्य का प्रथम तत्व 
जनसंख्या और द्वितीय भू-भाग है। सप्तांगों में राष्ट्र अथवा जनपद इन दो तृत्वों के बोधक 
हैं। “जनपद' की व्याख्या में जन” का अर्थ 'जनसुंख्या' और “पद” का “भू-भाग' से है। सप्तांग 
सिद्धान्त पर यह आरोप है कि इसमें जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः यह 
आरोप निराधार है। इस सम्बन्ध में अल्तेकर का कथन है कि “सप्तांगों में जनसंख्या का 
उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यह इतना प्रत्यक्ष अंग है कि इसका उल्लेख 
करना निरर्थक था। जनता और राज्य का स्वयं सिद्ध और अविछिन्न सम्बन्ध था और उसके 
विषय में संदेह का अवकाश .ही नहीं था।”* राज्य का तीसरा तत्व सरकार अथवा शासन 
तंत्र है। राज्यांगों में स्वामी और अमात्य (मंत्रिपरिषद) द्वारा ही प्रशासनिक क्रियाओं का सम्पादन 
होता था। सप्तांग में दुर्ग, कोष और दण्ड या बल से संगठन या शासनतंत्र अर्थात्‌ शासक 
और शासित का भाव स्पष्ट होता है। 


7. मनुस्मृति 9 - 295 - 296 र 

2. Dikshitar; .R.R., Hindu Administrative Institutions, P 54. 
3. Bhandarkar D.R. , Aspect of Ancient Hindu Polity, P 65. 
4. अल्तेकर, वही, प्र 33. 
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राज्य की आधुनिक परिभाषा में चौथा तत्व सम्प्रभुता है। सप्तांग में वर्णित स्वामी 
(राजा) और सुहृद्‌ (मित्र) इसी तत्व की पूर्ति करते हैं। स्वामी अर्थात्‌ सम्प्रभुता एक स्वतंत्र 
वस्तु है, किसी राजनीतिक ईकाई का अंश नहीं है। राजा विजय प्राप्त करने में समर्थ यानी 
सम्मभु है। मनु ने सप्तांगो में मित्र का उल्लेख कर राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिपादन 
किया है। मित्र के उल्लेख से स्पष्ट है कि राज्य संधि-विग्रह तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण 
में स्वतंत्र है। दूत-व्यवस्था यह प्रमाणित करती है कि राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध पूर्णतः 
विकसित था। अतः राज्य सम्प्रभु थे और राजा राज्य की सम्प्रभुता का प्रतीक था! इस प्रकार 
सप्तांग में राज्य के चार मूल तत्वों की अभिव्यंजना है। 
राजा के गुण-____, 
राजकार्यं की महत्ता स्वतः सिद्ध है। राजा राज्य का प्रधान है, अतः उसके लिए 
आदर्श, सद्गुणी तथा बुराइयों से दूर रहना अतिआवश्यक है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते 
हुए मनु ने राजा के लिए कतिपय आवश्यक गुणों का विधान किया है। मनु के अनुसार राजा 
को जितेन्द्रि, विनयशील, वेद विद्या का ज्ञाता, न्यायप्रिय, प्रजाप्रिय और लोभरहित होना 
चाहिए। मनु के अनुसार राजा को अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने कां दिन-रात प्रयत्न 
करना. चाहिए क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही अपनी प्रजा पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। . 
राजा को काम से उत्पन्न होने वाले दस और क्रोध से पैदा होने वाले आठ अर्थात्‌ कुल अट्टारह 
व्यसनों से दूर रहने और उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कामवासना 
से उत्पन्न होने वाले दस दोष इस प्रकार है-- 
(1) शिकार खेलना, (2) जुआ खेलना, (3) दिन में सोना, (4) पर निन्दा, 
(5) स्त्रियों का अत्यधिक संग, (6) मदिरापान, (7) नृत्य, (8) गायन, (9) वादन तथा, 
(10) व्यर्थ में घूमना। क्रोध से उत्पन्न होने वाले आठ. व्यसन हैं- (1) चुगली करना, (2) 
दुस्साहस, (3) द्रोह, (4) ईर्ष्या, (5) असूया यानी दूसरों के गुणों में दोष बताना, (6) दूसरों 
का धन लेना, (7) कठोर वचन और (8) कठोर दण्ड देना। मनु का विचार है कि काम 
से उत्पन्न चार और क्रोध से उत्पन्न तीन क्रमशः मदिरापान,जुआ खेलना, अत्यधिक स्त्री संग, 
शिकार खेलना, कठोर दण्ड, कठोर वचन और पर द्रव्यहरण पर विजय प्राप्त करना अत्यधिक 
कठिन होता है। अतः विद्वान राजा को इन सात व्यसनों में से पूर्व-पूर्व अर्थात्‌ अगले की अपेक्षा 
पहले को अधिक गुरुतर समझना चाहिए। | 
मनु कहते है कि काम वासना में आसक्त राजा धन-धान्य से और क्रोध के कारण 
उत्पन्न होने वाले व्यसन में लिप्त राजा शरीर से क्षीण हो जाता है। मनु के अनुसार यद्यपि 
व्यसन और मृत्यु दोनों ही कष्टप्रद हैं तथापि मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अत्यधिक कष्टप्रद है। 
अन्य विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए मनु ने कहा है कि काम और क्रोध से पैदा होने 
वाले सभी प्रकार के व्यसनों की उत्पत्ति लोभ से होती है। अतः राजा को प्रत्येक दशा में 
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लोभ से बचना चाहिए।' राजा को वेद विद्या के ज्ञाता, सचरित्र और बृद्ध ब्राह्मणों को संगति 
में रहकर उनकी सेवा करते हुए विविध प्रकार का ज्ञानार्जन करना चाहिए तथा उनके निर्देशानुसार 
राज्य कार्य का संचालन करना चाहिए।२ इस प्रकार मनु ने राजा के जिन गुणों का उल्लेख 
किया है, वे न केवल तत्कालीन शासकों के लिए वरन्‌ वर्तमान शासक व्यवस्थां में जनप्रिय 
शासकों के लिए भी परम आवश्यक और उपयोगी हैं, ८. >> 
राज्य का कार्य क्षेत्र- (। ड Mart, (८/ &' 
मनुस्मृति में राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य मानव जीवन 
के लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का नियमन करता था। जहाँ बाह्य आक्रमण से प्रजा 
और देश. की रक्षा तथा आन्तरिक क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना राज्य के अनिवार्य 
कार्य थे, वहीं धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में राज्य का स्वरूप जनकल्याणकारी भी था। 
राज्य केवल “बाधाओं का बाधा” ही नहीं था बल्कि मानव के सम्पूर्ण भौतिक जीवन का विकास 
करना राज्य का परम कर्त्तव्य था। मनु लिखते है, “प्रजा की उन्नति और विकास के लिए 
राजा मध्याह्न (दोपहर) अथवा अर्धरात्रि में शारीरिक थकान से रहित होकर अकेले या मंत्रियों 
के साथ धर्म, अर्थ और काम सम्बन्धी विषयों पर चिन्तन करे।” राज्य में वर्ण-व्यवस्था के 
अनुसार प्रत्येक वर्ण से उसके कर्त्तव्य का पालन करना, विधिव्यवस्था को भंग करने वालों 
को दण्डित करना, शक्तिशालियों से निर्बल की रक्षा करना राज्य का कार्य था। राज्य के कार्य 
क्षेत्र के अन्तर्गत प्रजा से कर लेना, शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, शिक्षकों का आदर 
एवं सम्मान करना आते थे। राज्य के लोकहितकारी कार्यों में असहाय, कमजोर, बीमार व्यक्तियों 
तथा विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता एवं उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना आता 
है। र 
राज्य का कर्त्तव्य था कि वह असमाजिक तथा उपद्रवी तत्वों, भ्रष्टाचार में संलग्न 
शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था करे। नागरिकों के 
मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करे, अवयस्को की सम्पत्ति की रक्षा करे, खोये 
हुए व्यक्तियों की धनसम्पदा की सुरक्षा करे और उनके वापस आने पर उनकी सम्पत्ति उन्हे 
वापस कर दे। इसके अतिरिक्त महिलाओं की धन सम्पदा की रक्षा करना, वेद विद्या के अध्ययन 
में रत ब्राह्मणों को दान देना तथा लापरवाहीपूर्वक चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों पर आर्थिक 
दण्ड लगाना राज्य के कार्य क्षेत्र का विषय था। स्पष्ट है कि मनु राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र 
का वर्णन करते हैं। यह आधुनिक युग में लोककल्याणकारी अथवा समाजवादी राज्य द्वार किए 
जाने वाले कार्यों के सदृश्य थे। 
राजा के कार्य _ 
1. कार्यपालिका विषयक कार्य - 
राजा राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका का था। उसके महत्वपूर्ण अधिकार एवं कार्य 
1. मनुस्मृति 7-44-52. 
2. मनुस्मत्ति 7-37-43. 
3. मनुस्म्रति 7-157-752; 
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इसी क्षेत्र के थे। राष्ट्रीय कार्यपालिका के रूप में वह सम्पूर्ण प्रशासन का संचालन करता था। 
आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्र में राज्य की नीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन करना राजा का 
कार्य था। वह प्रशासन का नियंत्रक, निर्देशक एवं अधीक्षक था। प्रशासनिक कायीं के सुचारु 
रूप से संचालन के लिए अपनी सहायता हेतु वह योग्य मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
की नियुक्ति करता था। मंत्रियों के विभाजन, विभिन्न विभागों पर नियंत्रण और उनके मध्य 
समन्वय बनाये रखना राजा का.कार्य एवं दायित्व था। i 
2. रक्षा एवं शांति-व्यवस्था विषयक कार्य- | 
बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा एवं आन्तरिक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाये रखना 
राजा का कार्य है। उपद्रवी एवं अराजक तत्वों से प्रजा की रक्षा ही राजपद की उत्पत्ति का कारण 
है। अतः प्रजा के जीवन, सम्पत्ति एवं अधिकारों की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। मनु 
के अनुसार, “जिस प्रकार कृषक खेत में से अनावश्यक तृण आदि को निकाल कर धान्य की 
रक्षा करता है उसी प्रकार राजा को शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा पालन राजा का 
प्रधान कार्य था।””' राजा को प्रजा के. साथ समयानुसार कठोर एवं मृदु व्यवहार करना चाहिए। 
प्रजा से पिता के समान व्यवहार करने वाला राजा ही प्रजा का प्रिय होता है। प्रजा का रक्षण के 
बिना कर लेने वाला राजा अधम और नरक का भागी होता है। 
3. न्याय एवं दण्ड विषयक कार्य-. 
राज्य में कानून-व्यवस्था बनी रहे, सभी वर्णों के लोग. अपने-अपने कर्तव्यों का पालन 
करें, इसके लिए आवश्यक है कि राजा दण्ड की समुचित व्य्वस्था करे। मनु लिखते हैं, “उचित 
और भली प्रकार दण्ड के प्रयोग से राजा का धर्म, अर्थ और काम बढ़ता है। इसके विपरीत 
,दण्ड के अनुचित प्रयोग से राजा स्वयं दण्ड का भागीदार होता है।” दण्ड-व्यवस्था के लिए 
राजा न्याय प्रशासन का संगठन करता है। यद्यपि राजा. न्यायिक प्रशासन का मुख्य अधिष्ठाता 
था तथापि न्याय सभा में उसके साथ मंत्री, पुरोहित आदि का रहना आवश्यक था। न्यायिक 
प्रशासन के संचालन में राजा इनकी सम्मति लेता था। जो अदण्ड्य हैं, वे दण्डित और जो 
दण्ड्‌ है वे मुक्त न हो जाय, यह देखना राजा का कार्य था। 
4. वित्त विषयक कार्य- - - 
वित्तीय क्षेत्र में राजा के अधिकार एवं कार्य महत्वपूर्ण थे। वित्त विभाग राजा. के 
अधीन था। राज्य के:सम्पूर्ण आय-व्यय पर राजा का नियंत्रण था। वित्तीय प्रशासन के संचालन 
के लिए राजा विश्वासपात्र एवं योग्य तथा परीक्षित अधिकारियों. व कर संग्रह करने वाले 
कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। घोषाल के अनुसार, “ राजा वित्त विभाग का सर्वोच्च 
अधिकारी था और वित्तीय प्रशासन पर उसका नियंत्रण था।””? .परन्तु कर संग्रह में राजा 
स्वेच्छाचारी नहीं था। कर ग्रहण के कुछ सिद्धान्त निधारित थे, राजा इन सिद्धान्तो के अनुरूप 
ही कर लेता था। 
7. मनुस्म्ाति, 7-740, a 
2. Ghoshal, U.H, Contributions 10 the History of Hindu Revenue System, 
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5. व्यवस्थापिका विषयक कार्य- 

विधायी क्षेत्र में राजा को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त थे। मनु राजा को विधि निर्माण 
की शक्ति नहीं प्रदान करते। मनु के अनुसार विधि के निर्माण एवं उसकी व्याख्या के लिए 
एक परिषद थी। यद्यपि. परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी परन्तु इस 
नियुक्ति में राजा सदस्यों की योग्यता की शर्त से बाधित था। इस प्रकार राजा.विधि के विधायन 
में नहीं वरन्‌ उसके कार्यान्वयन में प्रमुख था। वह धर्मशाख्रों और देशधर्म, जातिधर्म, श्रेणी 
धर्म तथा कुल धर्म के अनुरूप अपने धर्म की व्यवस्था करता था। 
6. सैन्य संगठन एवं युद्ध संचालन विषयक कार्य- 

शत्रुओं से राष्ट्र एवं प्रजा की रक्षा के लिए सेना का संगठन तथा युद्ध का संचालन 
करना राजा का कार्य था। प्राचीन भारतं में युद्ध स्थिति प्रायः बनी रहती थी। अतः एक 
शक्तिशाली सेना राज्य के लिए अनिवार्य थी। सुसंगठित सैन्य शक्ति के द्वारा ही प्रजा की 
रक्षा और उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मनु का राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी 
था। सम्पूर्ण सैन्य संगठन पर नियंत्रण रखना राजा का दायित्व: था: आवश्यकता पड़ने पर 
युद्ध करना राजा का कर्तव्य था। मनु लिखते हैं कि राजा को युद्ध से भयभीत नहीं होना 
चाहिए और न ही युद्ध भूमि में जान बचाकर भागना चाहिए। यद्यपि मनु के अनुसार युद्ध 
करना राजा का कर्त्तव्य था, किन्तु वे अनैतिक और अधार्मिक युद्ध का निषेध करते हैं। 
7. परराष्ट्र सम्बन्धी विषयक कार्य- 

वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करना राजा का एक अन्य प्रमुख कार्य: था। मनु 
के अनुसार राजा को अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण में मण्डल सिद्धान्त, उपाय और षाड्गुण्य 
नीति का अनुसरण करना चाहिए। परराष्ट्र सम्बन्धोँ के संचालन में दूत की भूंमिका महत्वपूर्ण 
होती है, अतः राजा को योग्य, कुशल तथा निर्भीक व्यक्ति को दूत नियुक्त करना चाहिए। 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलनार्थ राजा को मित्र विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मनु 
के अनुसार तीन बल होते हुए भी बुद्धियुक्त, स्थिर मित्र मिलने से राजा की शक्ति जिस प्रकार 
बढ़ती है, उतनी बहुमूल्य भूमि तथा धन सम्पदा प्राप्त करने पर भी नहीं बढ़ती। 

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त राजा को सुरक्षा दुगों.का निर्माण करना चाहिए, धार्मिक 
कार्यो के सम्पादनार्थ मुख्य तथा अन्य पुरोहितों की नियुक्ति करनी चाहिए, विद्या प्राप्त कर 
लौटने वाले स्नातकों की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। राजा को स्वजातीय, शुभ लक्षणों 
वाली उत्तम कुलोत्पन्न, मन को प्रसन्न करने वाली, आकर्षक रूप और गुणों से सम्पन्न सुन्दर 
स्री से विवाह करना चाहिए। उसे राज्य प्रशासन सम्बन्धी मंत्रणा की गोपनीयता को बनाये 
रखना चाहिए और शत्रु के गुप्त मंत्रों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अप्राप्त हे उसे 
प्राप्त करने की इच्छा, जो प्राप्त है उसळी रक्षा और रक्षित भूमि आदि की बृद्धि तथा बढ़ाये 
हुए धन सम्पदा को सुपात्रं में दान करनः राजा का कर्तव्य था। राजा को मंत्रियों और अधिकारियों 
के साथ कपेटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए परन्तु गुप्तचरों के माध्यम से उनके व्यवहार 
और राजभक्ति को ज्ञात करते रहना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अविश्वासी पर विश्वास 
न करे और विश्वासपात्रों पर भी अधिक विश्वास न करे। उसे कछुवे की तरह आचरण करते 
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हुए अपने अवगुणों को छिपाना चाहिए। वह बगुले की तरह धन की चिन्ता करे, सिंह के 
समान पराक्रम करे, भेड़िये के सदृश शत्रुओं का विनाश करे और खरगोश की भाँति शत्रु 
के घेरे से निकल जाने वाला हो। 

इस प्रकार मनु ने राजा के कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। राजा सम्पूर्ण राज्य ` 
प्रशासन का केन्द्रबिन्दु था! शासन की सम्पूर्ण शक्तियाँ उसमें निहित थीं परन्तु राजा 
अधिनायकवादी नहीं था। यदि राजा अपने कर्ततव्यपालन में असमर्थ है तो उसके अधिकार निर्मूल 
हैं। प्रजा की रक्षा में ही राजा का अस्तित्व है अन्यथा वह स्वयं दण्ड का भागी है और अधोगति 


को प्राप्त करता है। 


मंत्रिपरिषद 
राजा और मंत्री शासन के व्यावहारिक पक्ष की मुख्य कड़ियाँ है। राजा राज्य का 
सर्वोच्च अधिकारी है और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। स्वयं ही सब कार्य 
करने वाला राजा मूर्ख होता है। सहज कार्य भी एक व्यक्ति के अकेले होने से दुष्कर हो जाता 
है, फिर राज्य जैसे महान्‌ और कठिन कार्य को बिना मंत्रियों की सहायता के अकेले राजा 
कैसे सम्पादित कर सकता है।' मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय राजनीति में तीन 
शब्द-“अमात्य', “मंत्री! और “सचिव' का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में “अमात्य' एवं 'सचिव' 
शब्दों का अयोग हुआ है। वस्तुतः मनु ने अमात्य एवं सचिव. को पर्यायवाची माना है। 
मंत्रियों की नियुक्ति एवं योग्यतायें- 
प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राजा को 
पराप्त था। इस सम्बन्ध में लगभग सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मतैक्य है। 
मनु के अनुसार राजा योग्यता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करतां था। अल्तेकर के 
अनुसांर, “ स्मृतियाँ मंत्रियों के चुनाव में ब्राह्मणों को प्राथमिकता देती हैं परन्तु व्यवहार में 
इस पर कहाँ तक अमल किया जाता था, यह ठीक से ज्ञात नहीं है। पर अधिक सम्भावना 
है कि मंत्रिपरिषद में सभी जातियों एवं वर्गों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता था।”२ मनु 
मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए परम्परागत आनुवंशिक सिद्धान्त का अनुकरण करते हैं। उनके 
अनुसार राजा को मूल परम्परा से सेवारत, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद पर 
नियुक्त करना चाहिए। मंत्रियों की अन्य योग्यताओं का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि 
बुद्धिमान, कार्यकुशल, ईमानदारी से धन अर्जित करने वाले, शुद्ध प्रकृति, धर्म की परीक्षा 
में उत्तीर्ण, शास्रवेत्ता, शूरवीर, सफल लक्ष्यभेदी, आलस्य से रहित, चतुर और कर्तव्यपरायण 
व्यक्तियों को राजा मंत्रिपद पर नियुक्त करें। मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता की समुचित 
परीक्षा के लिए प्राचीन भारत में उपधा प्रणाली प्रचलित थी। यह एक प्रकार की परीक्षा थी 
जो अभ्यर्थियों के अज्ञान में ली जाती थी। मनु का कथन है कि मंत्रिपद पर नियुक्ति के पूर्व 
राजा को ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह परीक्षा में भली प्रकार उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं। 
7. अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌। 
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मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या- 

मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही मतभेद रहा है। 
विभिन्न शासन प्रणालियों में देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार मंत्रियों की संख्या घटती- 
बड़ती रही है। मनु ने इस विषय में दो स्थलों पर संकेत किया है। उनके अनुसार मंत्रियों 
की संख्या सात-आठ होनी चाहिए।' यह संख्या बहुत ही उपयुक्त है। इसके दो लाभ हैं। एक 
तो ये मंत्रिगण बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न होने के कारण अपने विभाग की जटिल समस्याओं को 
सुलझाने में सदूपरामर्श दे सकते हैं। दूसरे यह संख्या कदापि इतनी अधिक नहीं कही जा 
सकती जिससे मंत्रिपरिषद अपने विचार-विमर्श को गुप्त न रख सके। अन्यत्र मनु कहते है 
कि राजा उतने ही मंत्री रखे जिससे राजकार्यं विधिवत चल सके।? इस प्रकार मनु साधारण 
स्थिति में सात-आठ और विशेष परिस्थितियों में कार्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या निश्चित 
करने के पक्षधर हैं। आधुनिक काल के सन्दर्भ में सात-आठ मंत्रियों की संख्या अत्यन्त न्यून 
प्रतीत होती है परन्तु तत्कालीन समय में राज्य का कार्य अपेक्षाकृत वर्तमान काल से अधिक 
विस्तृत नहीं था। अतः मनु द्वारा वर्णित सात-आठ सदस्यों की मंत्रिपरिषद सामान्य कही जा 
सकती है। सम्भवतः मंत्रणा की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए मनु न तो बृहदू संख्या 
वाली में मंत्रिपरिषद का समर्थन करते हैं और न ही अल्पसंख्यक मंत्रिपरिषद के पोषक हैं। 
वस्तुतः उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। 
मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली- 

मनु के अनुसार सामान्यतया राजा मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करतों था किन्तु राजा 
की अनुपस्थिति में यह कार्य प्रधान मंत्री (भ्रधान-अमात्य) द्वारा सम्पन्न किया जाता था। राजा 
अपने दैनिक कायोँ से निवृत्त होकर सभा भवन में प्रवेश करता था। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित 
होने वाली जनता की समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल करने के पश्चात्‌ सन्तुष्ट प्रजाजनों 
को विदा कर मंत्रियों के साथ संधि-विग्रह आदि विभिन्न राजनीतिक विषयों का अनुशीलन करता 
था। मनु का परामर्श है कि राजाः मंत्रियों से सामूहिक और पृथक-पृथक सम्मति लेकर जनहित 
और राज्य हित में जो लाभप्रद हो, वही करे। अन्त में नीतिविषयक महत्वपूर्ण मामलों में अधिक 
विज्ञ ब्राह्मण मंत्री से परामर्श करे। उस पर विश्वास कर और उसे विश्वास में लेकर अपना कार्य 
प्रारम्भ करे। सम्भव है अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में कोई मंत्री अपनी स्पष्ट राय देने में संकोच 
करे। इसलिए राजा को अलग-अलग प्रत्येक मंत्री से मंत्रणा करनी चाहिए।? 
मंत्रियों के मध्य विभागों का विभाजन- 

राजकीय कार्यों को मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्यों के मध्य विभाजित करने की पद्धति 
प्राचीन भारत में प्रचलित थी। यह पद्धति प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की ओर ले जाने में सहायक 
थी। विभागीय विभाजन प्रणाली का समर्थन करते हुए मनु ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के शूरवीर, 
चतुर, कुलीन और आर्थिक दृष्टि से पवित्र आचरण वाले सदस्यों को रत्नों की खान सम्बन्धी 
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विभाग, भीरु सदस्यों को अन्तर्निवेश विभाग (रनिवास, भोजनालय, शयन गृह आदि) तथा 
सम्पूर्ण शात्रों के ज्ञाता संकेतों, मुखमुद्राओं एवं चेछाओं आदि से मानव मन की भावनाओं 
को जानने: वाले, पवित्र अन्तःकरण वाले, चतुर और कुलीन सदस्यों को दूत नियुक्त करना 
चाहिए। विदेश विभाग दूत को सौंप देना चाहिए। अमात्य को दण्ड विभाग तथा स्वयं राजा 
को राष्ट्रीय सुरक्षा और कोष अर्थात्‌. गृहमंत्रालय एवं वित्तमंत्रालय अपने पास रखना चाहिए।' 
मन्त्रणा स्थल- 
मंत्री की रक्षा और गोपनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः मनु ने मंत्रणा स्थल सर्वथा 
सुरक्षित और एकान्त में रखने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार मंत्रणा स्थल ऐसा होना 
हो जहाँ मनुष्यों का ही नहीं वरन्‌ पशु-पक्षियों का भी प्रवेश न हो सके। पर्वत की निर्जन 
और एकान्त चोटी मंत्रणा के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पूर्णतया निर्जन और राजमहल के किसी 
गुप्त कक्ष का कोना भी इसके लिए उपयुक्त माना गया है। जड़ मनुष्य, गुंगे, बहरे, अंधे, 
अतिवृद्ध, खत्री, म्लेच्छ, रोगी तथा अपंग व्यक्तियों को मंत्रणा स्थल पर नहीं जाने देना चाहिए। 
ये हीन भावना से अस्त होने के कारण अपमानित होने पर भी मंत्र को प्रकट कर देते हैं। 
पक्षी (तोता, मैना) स्वभाव से अभ्यस्त होने के कारण मंत्रणा सुन कर वैसे ही बोलने लगते 
हैं जिससे राजा का मंत्र खुल जाता है। अंतः राजा को इन्हें आदरपूर्वक मंत्रणा स्थल से दूर 
रखना चाहिए? 
गोपनीयता- . 
आधुनिक काल की तरह प्राचीन भारत में भी मंत्रणा की गोपनीयता पर बहुत बल 
दिया गया है। अच्छी मंत्रणा राजा के विजय का मूलाधार है किन्तु वह सभी सफल होता है, 
जब उसे सर्वथा गुप्त रखा जाय। मंत्रणा की गोपनीयता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मनु 
कहते हैं कि जिस राजा की मंत्रणा (गुप्त रहस्यों) को शत्रु राष्ट्र सम्मिलित रूप से या पृथक- 
पृथक रूप से नहीं जान पाते, वह राजा धनविहीन होने पर भी अधिक समय तक सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर शासन करने में समर्थ होता है। 
मंत्रिपरिषद के कार्य- 
मनु द्वारा प्रतिपादित शासन-व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की स्थिति अधिकार सापेक्ष है। 
राजा का सब प्रकार से हित करने के लिए मंत्रिपरिषद के अधिकार क्षेत्र में प्रशासन का समस्त 
कार्य आ जाता था। शासन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राजा मंत्रियों से अनिवार्य रूप से विचार- 
विमर्श करता था। मनु के अनुसार यदि राजा मंत्रिपरिषद के सलाह की उपेक्षा करता है तो 
वह शीघ्र ही अपने शत्रुओं से पराभूत हो जाता है। सामान्य संधि-विग्रह के विषय, स्थान, 
समुदाय, रक्षा एवं जो प्राप्त है उसके रक्षण के उपाय आदि विषयों पर राजा को मंत्रिपरिषद 
से परामर्श करना चाहिए। इन सब में वह श्रेछ विद्वान ब्राह्मण से षाड्गुण्य पर विचार विमर्श 
करे। राजा स्वयं प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं करता था। सम्पूर्ण प्रशासन को अनेक 
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विभागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता था जो अपने विभागीय 
कार्यों के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होता था। यद्यपि प्रशासन प्रक्रिया. में राजा सर्वोच्च 
कार्यपालक था किन्तु विभागीय कार्यपालिका के रूप में राज्यादेशों को क्रियान्वित करने का 
दायित्व मंत्रिपरिषद का था। मंत्रिपरिषद के सहयोग के अभाव में राजा प्रशासन कार्य के संचालन 
में असमर्थ था। विभिन्न प्रशासनिक एवं राजनयिक नियुक्तियों, नीति के निर्धरण एवं 
कार्यान्वयन, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा, जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण, राष्ट्रीय हित 
की स्थापना, आर्थिक समृद्धि आदि में मंत्रिपरिषद राजा के साथ आवश्यक थी। 

बेनी प्रसाद के अनुसार, “न्यायिक कार्यों के संम्पादन में भी राजा मंत्रिपरिषद की 
सम्मति लेता था।”' न्याय सभा में राजा के साथ मंत्री, पुरोहित आदि का रहना आवश्यक 
था! यदि रोगादि अथवा व्यस्तता के कारण राजा प्रशासनिक कार्यों के संचालन में असमर्थ 
हो तो उसे सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र के संचालन का कार्य प्रधान अमात्य (प्रधान मंत्री) को सौंप 
देना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रधान अमात्य मंत्रिपरिषद. का सर्वाधिक शक्तिशाली सदस्य था। वह 
राजा के समस्त कार्यों के चिन्तन का अधिकारी था। शासन या दण्ड का समस्त अधिकार 
उसके हाथ में रहता था। रिक्त स्थान पर किसी सुयोग्य व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना और उसके 
अल्पवयस्क होने पर संरक्षक के रूप में शासन करना मंत्रिपरिषद का कार्य था। 

इस प्रकार मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और उसके कार्य व्यापक थे। वह केवल सामयिक 
प्रश्नों पर विचार करने और व्यवस्था देने वाली संस्था ही नहीं थी, अपितु उसका कार्यान्वयन 
करने में भी शक्ति सम्पन्न थी। जहाँ तक राजा और मंत्रिपरिषद के मध्य सम्बन्धों का प्रश्‍न 
है? मनुस्मृति में वर्णित मंत्रिपरिषद ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में प्राप्त प्रीवी परिषद के समान 
मात्र राजा की परामर्शदात्री संस्था ही नहीं थी, बल्कि वह शासन सम्बन्धी कार्यों में 
आवश्यकतानुसार सद्परामर्श एवं सहयोग प्रदान कर राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित 
करने वाली एक प्रभावशाली संस्था थी। राज्य प्रशासन की विशालता, गुरूता तथा विविधता 
के कारण उसके सुव्यवस्थित रूप से संचालन एवं प्रजा के अधिकतम कल्याण के लिए राजा 
मंत्रिपरिषद पर निर्भर था। 


प्रशासन व्यवस्था 

प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए राजा और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त अन्य 
अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। मनु के अनुसार राजा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों 
की भी नियुक्ति करे और उसके सहयोग से राज्य प्रशासन का संचालन करे। अधिकारियों की 
संख्या राज्य प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। राजा को इन अधिकारियों 
की नियुक्ति करते समय इनकी योग्यता की अच्छी प्रकार जाँच कर लेनी चाहिए। राज्याधिकारी 
योग्य, सचरित्र, ईमानदार, बौद्धिक क्षमता वाले, अनुभवी और कुशल होने चाहिए। राजा इन 
अधिकारियों के कार्य-व्यवहार का नियमित रूप से निरीक्षण करता रहे जिससे अधिकारीगण 
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अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहें। शासकीय अधिकारियों के कार्यों एवं आचरण पर नजर रखने 
के लिए राजा योग्य एवं विश्वसनीय गुप्तचरों की नियुक्ति करे। मनु मानते हैं कि राजकीय 
कर्मचारी सामान्यतः धूर्त और प्रष्ट होते हैं अतः राजा ऐसे कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे। यदि 
कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाय तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर उसे देश निष्कासन 
का दण्ड दे। राजा ऐसी व्यवस्था करे जिससे राज्य कर्मचारी जनसामान्य को अनावश्यक परेशान 
न करें और उससे धन की लूट-घसोट न करें। विशेष रूप से कर संग्रह करने वाले कर्मचारियों 
पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। ये अधिकारी आमों से राज्यांश के रूप में संग्रहीत कर को 
राजकोष में नियमित रूप से जमा करते रहें और अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की सूचना 
उच्चाधिकारियों को समय से प्रेषित करते रहें। 
प्रशासनिक दृष्टिकोण से मनु ने राज्य को दो भागों में विभक्त करने का परामर्श 
दिया है-- (1) पुर या दुर्ग और (2) राष्ट्र। 
1. पुर या दुर्ग व्यवस्था- 
दुर्ग से राजधानी का बोध होता है! प्राचीन भारत में युद्ध परम्परा और भौगोलिक 
स्थिति के कारण दुर्ग का राज्य के लिए बड़ा महत्व था। यंह राज्य की आन्तरिक और बाह्य 
सुरक्षा का साधन था। दुर्ग का प्रयोग न केवल सैनिक छांवनियों बल्कि पुलिस, गुप्तचर और 
नागरिक सेना आदि के संगठन केन्द्रों के रूप में होता था। इस स्थिति के अभाव में राज्य 
की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन असम्भव था। दुर्ग की महत्ता का उल्लेख करते हुए 
मनु कहते हैं कि, “दुर्ग में अवस्थित एक धनुर्धर सौ धनुर्धरों की तथा सौ धर्नुधर दस हजार 
धर्नुधरों का सामाना करने में समर्थ होते हैं।”' मनु ने पाँच प्रकार के दुर्गो का उल्लेख किया 
है जिसमें धन्व दुर्ग, महीदुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और गिरि दुर्ग आते हैं। मनु ने गिरि दुर्ग 
को राजा की सुरक्षा और पुर की व्यवस्था की दृष्टि से सर्वोत्तम माना है। मनु के अनुसार जिस 
दुर्ग में राजा निवास करे वह आयुद्धों, धन-धान्य, वाहनों, ब्राह्मणों, शिल्पियों, यंत्रों, स्वच्छ 
जल तथा ईंधन इत्यादि से परिपूर्ण होना चाहिए। राजा दुर्ग के मध्य में अपना भव्य और विशाल 
आवास बनावे जो सभी प्रकार से सुरक्षित तथा सभी ऋतुओं के अनुकूल, सुरम्य एवं वातावरण 
की दृष्टि से सुखद हो। 
राजा किस प्रकार की भूमि पर अपना पुर बसाये, मनु ने इसका भी वर्णन किया 
है। उनके अनुसार इस भू-भाग के चारों तरफ जंगल हो, धरती हरी-भरी और धन-धान्य से 
परिपूर्ण हो,स्वच्छ जल का पर्याप्त भण्डार हो, अधिकांशतः आर्या. का वास हो, रोगादि की 
आशंका न हो, जहाँ के सामन्त अधिकार में आ गए हों और जहाँ जीविका के साधन प्राप्त 
करना सुगम हो। यद्यपि मनु ने पुर की प्रशासनिक व्यवस्था पर सम्यक्‌ रूप से प्रकाश नहीं 
डाला है तथापि पुर में प्रशासन-व्यवस्था सम्बन्धी. कार्यालय और आवश्यक संगठन रहे होगें। 
2. राष्ट्र-व्यवस्था- - 
राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु मनु ने उसे छोटे-छोटे ग्रामों 
तथा क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव क्षेत्रों में विभाजित करने का पुझाव दिया है। शासन की सबसे छोटी ईकाई आम थी। 
7. मनुसम्ति ऊ - ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj 70॥माचु|०1 Chennai and eGangotri 361 


मनु ने प्रशासनिक-व्यवस्था की दृष्टि से एक-एक, दस-दस, बीस-बीस, सौ-सौ तथा हजार- 
हजार रामों के अलग-अलग संगठनों की व्यवस्था दी है। राज्य की उन्नति और विकास के 
लिए राजा दो,तीन तथा पाँच मों का वर्ग बनाये और पुनः सौ आमों का एक समूह बना 
कर विकास की योजनायें लागू करे। प्रत्येक आम की व्यवस्था एवं विकास कार्यों के निरीक्षण 
के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार दस ग्रामों का, दस-दस आमों 
के सम्मिलन से बीस ग्रामों का, पुनः बीस-बीस आमों के पाँच वर्गों को मिलाकर 100 ग्रामों 
का और फिर सौ-सौ के दस वर्गों से 1000 ग्रामों का एक-एक अधिकारी नियुक्त किया जाता 
था। प्रत्येक आम का अधिकारी आमिक कहलाता था। दस आमों का अधिकारी दस आमपति 
और बीस आमों के संगठन का अधिकारी बिशग्रामाधिपति अथवा विंशी कहलाता था। इसी 
प्रकार सौ आमों तथा एक हजार ग्रामों के अधिपति क्रमशः शतग्रामाधिपति और सहस्रग्रामाधिपति 
कहे जाते थे। मनु की व्यवस्था के अनुसार इन समस्त अधिकारियों के ऊपर राजा एक विश्वासपात्र 
मंत्री की नियुक्ति करता था जो इनके कार्यों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करता था! प्रत्येक 
अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी को अपने क्षेत्र की घटनाओं की सूचना देता था और संग्रहित 
कर से राज्यांश को प्रेषित करता था। 

मनु का प्रशासन-व्यवस्था विषयक चिन्तन अत्यन्त व्यावहारिक था। वे इन 
अधिकारियों के. वेतन का भी प्राविधान करते हैं परन्तु वेतन नकद न होकर जागीर पद्धति पर 
आधारित था। ग्रामिक नामक अधिकारी के वेतन के सम्बन्ध में मनु कोई उल्लेख नहीं करते 
हैं। दस आमाधिपति वेतनस्वरूप एक कुल, विंशी पाँच कुल, शत ग्रामाधिपति एक ग्राम और 
सहस्रपति एक नगर से ग्राप्त होने वाले राज्यांश का भोग करता था। राज्य में ग्रामों के अतिरिक्त 
नगर भी होते थे जिनकी संख्या कम थी। प्रत्येक नगर की शासन-व्यवस्था के लिए नगराधिपति 
स्वार्थ चिन्तक नामक एक अधिकारी होता था। इसका कार्य नगरवासी प्रजा के हित का चिन्तन 
करना था। मनु के अनुसार उसे अपने अधीन कर्मचारियों के कार्यो का निरिक्षण करने हेतु 
उनके मध्य निरन्तर चक्रमण करते रहना चाहिए। उसे गुप्तचरों से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए 
और उनसे प्रजा तथा कर्मचारियों के क्रियाकलापं की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। वह 
दुष्ट तथा भ्रष्ट कर्मचारियों से प्रजा की रक्षा करता था। 


दण्ड व्यवस्था... 

मनु ने दण्ड शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्था में किया है। दण्ड मनुष्य के धर्म, अर्थ 
और जीवन का रक्षक है। दण्ड की उत्पत्ति अराजकता से जीवन की रक्षा के लिए हुयी है। 
दण्ड का स्वरूप सार्वभौम है। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। दैवी उत्पत्ति के 
कारण यह स्वयं दैवी गुणों से सम्पन्न है। मनुष्य दण्ड के कारण ही अपने धर्म का पालन 
करते हैं। दण्ड सम्पूर्ण व्यवस्था का आधार है। दण्ड के अभाव में सभी वर्णों के लोग दुराचारी 
हो जायेगें, सारी मर्यादायें नष्ट हो जायेगी और सर्वत्र अशांति फैल जायेंगी। श्याम वर्ण और 
लाल नेत्रों वाला दण्ड पाप नाशक है। दण्ड प्रजा की प्रसन्नता का कारण है। जब सभी सो 
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दण्ड का प्रयोग करने वाले राजा को सत्य, धर्म अर्थ और काम के तत्वों का मर्मज्ञ होना 
चाहिए। राजा को भली प्रकार सोच-विचार कर दण्ड का प्रयोग करना चाहिए अन्यथा दण्ड 
सकुटुम्ब राजा का ही नाश कर.देता है।' राजा को. दण्ड प्रयोग में देश, काल,. शक्ति तथा 
विद्या का समन्वय करना चाहिए। यदि राजा दण्ड का उचित प्रयोग नहीं करता तो किसी का 
किसी पर स्वामित्व नहीं रह पाता और सम्पूर्ण व्यवस्था संकटग्रस्त हो जाती है। 
दण्ड की महत्ता- ; 
दण्ड की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए मनु कहते हैं “वास्तव में दण्ड ही राजा 
है, दण्ड ही पुरूष है, दण्ड ही नेता है, दण्ड ही शासिता है और दण्ड ही चारों आश्रमों 
के पालन में धर्म का प्रतिभूत है।” मनुष्य ही नहीं अपितु देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी 
और सर्प आदि सभी दण्ड के कारण ही अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। अतः राजा को चाहिए 
कि वह अन्य राज्याधिकारियां तथा सामाजिक प्रतिनिधियों के परामर्श से ही दण्ड का प्रयोग 
करे। दण्ड प्रयोग में राजा को प्रजा के प्रति न्यायकारी, शत्रुओं के प्रति कठोर, मित्रों के प्रति 
सरल तथा ब्राह्मणों के प्रति क्षमा और उदारता का भाव रखना चाहिए। असहाय, मूर्ख, लालची 
तथा विषयों में लिप्त राजा :द्रारा न्यायोचित ढंग से दण्ड का प्रयोग असम्भव है। इस प्रकार 
दण्ड के प्रयोग में धर्म, न्याय, प्रजाहित, सामाजिक विधान, वर्गीय शक्ति आदि का विचारं 
करना आवश्यक है। वी0 के0 सरकार के अनुसार, “दण्ड का प्रयोग अमर्यादित नहीं है।. - 
यदि दण्ड राज्य की शक्ति है तो धर्म उसका उद्देश्य है। जब तक धर्म और दण्ड दोनों का 
सामन्जस्य नहीं होगा, तब तक दण्ड मानव सभ्यता का पथ प्रदर्शक और धर्म मनुष्य के अंतिम 
ध्येय का संस्थापक नहीं हो सकता है।” 
दण्ड विधान- 

. मनुने विभिन्न प्रकार के दण्डों का प्रविधान किया है। उनके अनुसार दण्डाधिकारी 
को अपराध के कारणों, उसकी प्रकृति, समय एवं स्थल, अपराध की मात्रा तथा अपराधी की 
सहन शक्ति आदि पर सम्यक्‌ विचार कर ही दण्ड का निर्धारण करना चाहिए। मनु की दण्ड 
व्यवस्था का आधार आधुनिक युग की भाँति कानून के समक्ष समानता न होकर वर्गीय श्रेष्ठता 
और सामाजिक, शैक्षिक तथा बौद्धिक स्तर था। यही कारण है कि वे अपराध की प्रकृति समान 
होने पर भी क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र की अपेक्षा ब्राह्मण को अल्प दण्ड देने का विधान करते 
हैं। यद्यपि मनु दण्ड में ब्राह्मण को कुछ उन्मुक्तियाँ अवश्य प्रदान करते हैं तथापि इसका अर्थ 
यह नहीं है कि ब्राह्मण दण्ड मुक्त थे। ब्राह्मण को दिए जाने वाले दण्ड में मात्रात्मक अन्तर 
था। मनु ब्राह्मण को मृत्यु दण्ड के स्थान पंर सामाजिक दण्ड (देश निष्कासन) का विधान 
कर उनके तेज को नष्ट करने की व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। चोरी आदि अपराधों में मनु अन्य 
वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को अधिक दण्ड की व्यवस्था करते हैं। मनु ने दण्ड के दस स्थल 
माने हैं- लिंग, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, शरीर और धन। ' 
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दण्ड सिद्धान्त- 

आधुनिक युग में दण्ड के मुख्यतः चार सिद्धान्त प्रचलित है- प्रतीकात्मक सिद्धान्त 
निरोधात्मक सिद्धान्त, अवरोधात्मक सिद्धान्त और सुधारात्मक सिद्धान्त। मनु की दण्ड व्यवस्था 
में भी इन सिद्धान्तं की अभिव्यक्ति होती है। तत्कालीन राज्य-व्यवस्था में दण्ड का प्रतीकात्मक 
सिद्धान्त मान्य था। मनु ने निरोधात्मक सिद्धान्त का भी समर्थन किया है। उनके अनुसार समाज 
में अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए राजा प्रिय अप्रिय सभी को दण्डित करे! चोर 
जिस अंग से चोरी. करे राजा उसका वह अंग ही कटवा दे, जिससे वह पुनः चोरी न कर 
सके। अपराधी दण्ड भोग कर पाप मुक्त हो जाता है और सन्तों की तरह स्वर्ग लाभ को प्राप्त 
करता है। अतः अपराधी के लिए दण्ड का निर्णय करते समय न्यायाधीश को पूर्ण विवेक 
से काम लेना चाहिए। दण्ड कभी भी अधर्मपूर्वक नहीं दिंया जाना चाहिए क्योंकि धर्मपूर्वक 
दण्ड न देने से राजा की कीर्ति क्षीण होती है। दण्ड का निर्णय करते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि निरपराधी दण्डित न हो और अपराधी दण्ड से वंचित न हो जाय। 
यदि राजा अदण्डनीय को दण्डित करता है तथा देण्डनीय को छोड़ता है तो वह अपयश को 
प्राप्त करता है और नरक को जाता है। `: 


~ 


दण्ड के प्रकार... 
. मनु ने दण्ड के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं- वाग्दण्ड, 

दिग्दण्ड, धन दण्ड, कायदण्ड अथवा मृत्यु दण्ड, कारागार दण्ड, जाति बहिष्कार दण्ड, 
प्रायश्चित दण्ड, निर्वासन दण्ड और सम्पत्ति दण्ड। मनु के अनुसार अपराधी को चेतावनी देकर 
मुक्त कर देना वाग्दण्ड है। सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना दिग्दण्ड है। दण्ड का स्वरूप 
धन लेकर अपराधी को. छोड़ देना धन दण्ड या अर्थ दण्ड है। शारीरिक रूप से पीड़ित करना 
और मृत्यु दण्ड देना काय दण्ड अथवा वध दण्ड है। अपराधी को कारागार में बन्द कर देना 
कारागार दण्ड के अन्तर्गत आता है। जाति से निकाल देना जाति बहिष्कार दण्ड कहलाता 
है। अपराध की मात्रा के अनुसार प्रायश्चित की व्यवस्था राजा करता था। प्रायश्चित से आत्मशुद्धि 
होती है। भ्रष्टाचारी, रिश्वत लेने वाले और कर्तव्य के प्रति उदासीन राज्याधिकारियों की सम्पत्ति 
अपने अधीन कर लेना सम्पत्ति दण्ड है। 

मनु के अनुसार नास्तिकों, वेदों की निन्दा करने वालों और वेद के विपरीत आचरण 
करने वालों को कठोर दण्ड देना चाहिए परन्तु त्री, बालक, रोगी, पागल, दरिद्र और बुद्ध 
को साधारण दण्ड देना चाहिए। निम्न वर्ण की अपेक्षा उच्च वर्णा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त 
थे। राजा के लिए भी मनु ने दण्ड का विधान किया है। उनके अनुसार समान अपराध के 
लिए सामान्य व्यक्ति को एक पण और राजा को सहस्न पणो से दण्डित किया जाना चाहिए। 
इस प्रकार दण्ड सार्वभौम है, उसके पाश से कोई नहीं बच सकता। दण्ड न केवल अपराधियों 
से राज्य एवं समाज को भय मुक्त रखता है, अपितु स्वयं अपराधी के हित के लिए भी आवश्यक 
है। दण्ड अपराधी को सही मार्ग दिखाता है। दण्ड सभी पक्षों द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति की रक्षा 
करता है। बी0 ए० सेल्तोर के अनुसार, यद्यपि मनु की दण्ड व्यवस्था वर्ण भेद पर आधारित 
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हैं तथापि उसे नैतिक मूल्यों के विरुद्ध और जंगल का न्याय नहीं कहा जा सकता। कतिपय 
अपवादों को छोड़कर वर्तमान युग में भी इसका बड़ा महत्व है।' 
विधि व्यवस्था- 
प्राचीन भारतीय विचारकों ने विधि के सन्दर्भ में धर्म को अत्यन्त व्यापक अभिप्राय 
के साथ प्रस्तुत किया है। न्यायपूर्वक विधियों का अनुसरण ही धर्म व्यवस्था की उच्चतम अवस्था 
मानी गयी है। धर्म विधि की एक प्रमुख विशेषता थी, बदली हुयी परिस्थितियों के अनुसार 
सामन्जस्य स्थापित करना। मनु ने विधि के चार स्रोत माने हैं- वेद, स्मृतियाँ, सदाचार और 
आत्म तुष्टि। इनमें वेद को प्राथमिकता दी गयी है। मनु वेद को सभी प्रकार की विधियों का 
मूलाधार मानते हैं। वेद के पश्चात्‌ स्मृतियाँ विधि की प्रमुख स्रोत थीं। विधि के खोत के रूप 
में वेद और स्मृतियों के पश्चात्‌ सदाचार का तीसरा स्थान है। सदाचार से तात्पर्य है, सामाजिक 
आचार-विचार, रीति-रिवाज, समय, परम्परायें एवं रूढ़ियाँ। मनु परम्परा पर विश्वास करते हैं। 
उनके अनुसार देश, जाति और कुल की परम्परा जिनका सज्ज़नों ने अनुपालन किया हो, 
उसी के अनुसार व्यवहार का निर्णय करना चाहिए।* वेद, स्मृति और सदाचार के बाद आत्मतुष्टि 
विधि का चतुर्थ स्रोत है। इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब, वेद, स्मृति और सदाचार से 
विधि की व्याख्या स्पष्ट न हो सके। बनर्जी के अनुसार आत्मतुष्टि को विधि के स्रोत की 
अपेक्षा संदेह निवारण का साधन मानना अधिक उपयुक्त होगा।* व्याख्याकारों के अनुसार भी 
इसे विकल्प के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। यत्र-तत्र मनु ने तर्क को भी विधि के खरोत 
के रूप में मान्यता दी है।* 
मनु ने राजा को विधि का निर्माता नहीं माना है। अब प्रश्‍न उठता है कि मनु के 

अनुसार विधि को निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त था? इस सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर 
मतभेद है। मनुस्मृति के आधार पर डॉ0 जायसवालः मानते हैं कि 'ग्राम' और देश के 'समयों' 
का तात्पर्य विधियों से है, जिन्हें वहाँ की व्यवस्थापिका सभायें निर्मित करती थीं। परन्तु 
अल्तेकर इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार ऐसी किसी व्यस्थापिका सभा का अस्तित्व 
नहीं था।* सेल्तोर तथा मोटवानी* का मत है कि मनुस्मृति में उल्लिखित “परिषद? विधि 
निर्मात्री संस्था थी। कुल्लुक भट्ट के मतानुसार दशावरा और त्र्यवरा दो स्वतंत्र परिषदे थीं जो 
धर्म संशय की स्थिति में निर्णय करती थीं। दशावरा परिषद के अभाव में त्वरा परिषद का 
निर्णय सर्वोपरि माना जाता था। वस्तुतः परिषद विधि निर्मात्री संस्था थी क्योंकि परिषद द्वारा 
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विधि की जो व्याख्या की जाती. थी, राज्य एवं समाज उसे मान्यता देते थे। सदाचार को भी 

विधि का रूप धारण करने से पूर्व परिषद की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। 
परिषद के संगठन एवं कार्यों का. चित्रण करते हुए मनु कहते हैं कि परिषद की 
सदस्य संख्या अधिकतम्‌ 10 होनी चाहिए। इसमें तीन वेदों के ज्ञाता, (एक ऋग्वेद, एक 
सामवेद, एक अजुर्वेद) एक न्याय शास्री, एक तर्कशास्त्री, एक धर्मशास्त्र का मर्मज्ञ तथा एक- 
एक प्रथम तीन आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तथा वानप्रस्थ) के सदस्य होने चाहिए परन्तु संगठन 
का आधार संख्या न होकर योग्यता होनी चाहिए। आगे मनु लिखते हैं कि यदि ऐसे दस 
व्यक्ति उपलब्ध न हों तो वेदों के ज्ञाता तीन व्यक्ति ही पर्याप्त हैं और यदि तीन व्यक्ति न 
मिलें तो वेद वेत्ता एक व्यक्ति ही काफी है, क्योंकि सहस्रो मूर्खों की अपेक्षा वेद तत्व के ज्ञाता 
एक व्यक्ति का कथन श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार मनु दस सदस्यीय, तीन सदस्यीय अथवा एक 
सदस्यीय व्यवस्थापिका परिषद के गठन का सुझाव देते हैं। परिषद के अतिरिक्त कुल, जाति, 
श्रेणी और जनपद रूपी संघीय सभाये भी होती थीं जिसमें प्रजा स्वयं के लिए विधि का निर्माण 
करती थी। इन कानूनों को मान्यता देते हुए उन्हें लागू करना राजा का दायित्व था। स्पष्ट है 
कि मनु ने जनविधि को मान्यता देकर शासन के स्वरुप को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास 


किया हैं। र 
“न्याय व्यवस्था$८/ 


मनुष्य एक.विकासशील सामाजिक प्राणी है। यह समाज में अन्य सदस्यों के. साथ 
रहता है। व्यक्तिगत हितों के कारण उनमें विवाद होना स्वाभाविक है, अतः इन विवादों को 
निपटाने के लिए न्यायालयों का होना अति आवश्यक है। वस्तुतः राज्य के कार्या में न्याय 
कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विधि निर्मात्री संस्था चाहे जो भी हो तथा कार्यकारी संगठन कितना 
ही पूर्ण क्यों न हो, किन्तु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रशासन के अभाव में प्रजा का. हित 
और सामाजिक व्यवस्था की श्रेष्ठता कायम नहीं हो सकती। न्याय विभाग ही शासन की उत्तमता 
का मापदण्ड है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनु ने अपने चिन्तन में न्यायिक-प्रशासन 
पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। 
न्यायालयों का संगठन- 

मनु के अनुसार राज्य में न्याय की सबसे बड़ी संस्था 'धर्मसभा” थी जिसका अध्यक्ष 
राजा होता था। न्यायिक कार्यों में अपनी सहायता के लिए राजा दो या तीन विधि विशेषज्ञों 
और एक विद्वान ब्राह्मण नियुक्त करता था। राजा और अन्य न्यायाधीशों को विधिवेत्ता एवं 
विवेक होने के साथ ही विधि मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होना आवश्यक था। वे अपराधी के 
स्वर, रंग, मुखमुद्राओं, संकेतों, चाल-ढ़ाल तथा नेत्रों आदि बाह्य एवं आन्तरिक मनोभावों को 
जानकर निर्णय करते थे। न्यायालयीय संगठन में एक अधिकारी भी होता था जो वादी, प्रतिवादी 
और साक्षी द्वारा प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं को अहण करता था। मनु 
के अनुसार यद्यपि ब्राह्मण ही न्यायाधीश होते थे किन्तु वही ब्राह्मण न्यायाधीश पद के योग्य 
थे जो वेद, विद्या धर्म के ज्ञाता हों। धर्म सभा के अतिरिक्त कुल, श्रेणी, गण, जाति तथा 
देशीय न्यायालय भी होते थे जो स्थानीय स्तर पर न्याय कार्य का सम्पादन करते थे, किन्तु 
न्याय की सर्वोच्च संस्था घर्मसभा ही थी और राजा न्याय का अन्तिम आस्पद्‌ था। धर्म के 
तत्वों के मर्मज्ञ राजा को जातिधर्म, देशधर्म, श्रेणी धर्म तथा कुल धर्म को अच्छी तरह जानकर 
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तदनुसार अपने धर्म की व्यवस्था करनी चाहिए। मनु के अनुसार प्रजा रक्षण राजा का प्रमुख 
कर्तव्य है और यह तभी सम्भव है जब प्रजा को सही न्याय प्राप्त हो। अतः निष्पक्षतापूर्वक 
न्याय करना राजा का दायित्व था। मनु स्पष्ट कहते हैं, “जिस सभा में सभासदों (न्यायाधीशों) 
की उपस्थिति में अधर्म धर्म को और असत्य सत्य को दबाता है, उस सभा (न्यायालय) के 
सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं।” जहाँ अन्याय द्वारा न्याय का हरण हो और न्यायाधीश 
इसका मार्जन न कर सकें वहाँ न्यायाधीश ही पाप के भागीदार होते हैं। अतः न्याय करते 
समय न्यायाधीश को सदैव सत्य आचरण करना चाहिए। मिथ्या आचरण से स्वयं उसका नाश 
हो जाता है।' 
वादों के प्रकार- 5 
मनुस्मृति में मुख्यतः दो प्रकार के वादों का उल्लेख मिलता है, (1) हिंसा से 
सम्बन्धित वाद (2) देय (धन या भूमि आदि) को अदा न करने से सम्बन्धित वाद। इन दो 
प्रमुख वादों से. सम्बन्धित कुल 18 प्रकार के विवादों का उल्लेख मनु ने किया है, जो इस 
प्रकार हैं- (1) ऋण न देना या विना ऋण दिए मांगना, (2) धरोहर रखना, (3) किसी 
वस्तु या भूमि का स्वामी न होने पर भी अनाधिकृत रूप से विक्रय करना, (4) साझे को 
व्यापार आदि करना, (5) दान आदि में दिए पदार्थ को वापस ले लेना, (6) कर्मचारियों को 
वेतन या श्रमिकों का पारिश्रमिक म देना, (7) प्रतिज्ञा पत्र का पालन न करना, (8) क्रय- 
विक्रय विषयक विवाद, (9) पशु के स्वामी और पशुपालक के मध्य विवाद, (10) सीमा 
सम्बन्धी विवाद, (11) मार-पीट करना, (12) गाली-गलौज करना, (13) चोरी करना, (14) 
बलात्‌. पर द्रव्य हरण, (15) पर स्त्री हरण, (16) ख्री-पुरुष का धर्म, (17) पैतृक सम्पत्ति 
या भूमि आदि का बंटवारा और (18) द्यूत और पशुयुद्ध में हार-जीत के दांव आदि लगाना। 
<./ न्यायालयों की कार्यप्रणाली- | 
मनु ने न्यायालयों की कार्यप्रणाली का भी चित्रण किया है। उनके अनुसार राजा 
न्यायाधीशों के साथ विनम्र वेश धारण कर न्यायालय में प्रवेश कर निर्धारित स्थान ग्रहण करे। 
यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय करने में असमर्थ हो तो तत्सम्बन्धी कार्य के लिए किसी 
विद्वान ब्राह्मण की नियुक्ति करे। वह विद्वान ब्राह्मण.भी राजा की भाँति ही न्यायालय में जाकर 
आसन ग्रहण करे, तत्पश्चात्‌ बैठकर या खड़े होकर आर्शीवाद की मुद्रा में दायें हाथ को उठा 
निर्णय करे। न्यायाधीशगण लोकपालों का अभिवादन कर मुकदमें की कार्यवाही प्रारम्भ करें। 
वादी. एवं प्रतिवादी के प्रति शिष्ट भाव रखते हुए याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इसका 
विचार करें। यदि याची -की प्रार्थना सुनवाई योग्य है, तो निर्णय हेतु एक समय निश्चित कर 
सभी पक्षों को निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्ष्यो के साथ उपस्थित होने का आदेश दें। ` 
यदि आवश्यक हो तो प्रतिभू (जमानतदार) की मांग की जा सकती है। प्रतिभू का दायित्व 
है कि वह जिसका प्रतिभू बना है, उसे समय पर न्यायालय में उपस्थित करे। यदि वह किसी 
व्यक्ति का ऋण लेने में प्रतिभू है और निश्चित समय एवं तिथि में उसे न्यायालय में प्रस्तुत 
नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में वह अपनी सम्पत्ति से उस ऋण का भुगतान करे। कार्याधिक्य 
के कारण मुकदमें की सुनवाई उनकी महत्ता के अनुसार वरीयता क्रम में की जाती थी। इस / 
सम्बन्ध में मनु ब्राह्मणों को प्राथमिकता देते हैं। f 
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विवादास्पद मामले में प्रमाणों की आवश्यकता पर मनु ने विशेष बल दिया है। उनके 
अनुसार प्रमाण दो प्रकार के होते थे-- (1) मानुष प्रमाण और (2) दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण 
की तीन श्रेणियाँ होती थीं, लेख, साक्ष्य और मुक्ति। मनु के अनुसार प्रमाण के रूप में पहली 
लेख फिर साक्ष्य और अन्त में मुक्ति को स्थान दिया जाता था। उनके अनुसार लेखों की 
सच्चाई को भली प्रकार जाँच लेना चाहिए तथा निर्णय करते समय लिखित भ्रमाणों को अधिक 
महत्व देना चाहिए। मनु विवादास्पद मामलों में कम से कम तीन साक्षियों से साक्ष्य लेने का 
प्राविधान करते हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों में इससे कम साक्षी से भी काम चलाया जा सकता 
है। साक्षी न्यायालय द्वारा निश्चित किया हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी 
हो, घटना के आसपास का निवासी हो, धर्मज्ञ हो, निष्पक्ष हो, लोभ से रहित हो अथवा 
प्रकरण को स्वयं से सुना हो, वह साक्षी के योग्य है। विदेशी, असत्यवादी, लोभी, 
लोकनिन्दित, क्रूर कर्म करने वाले, बालक, बृद्ध, रोगी, पागल, अभावग्रस्त, अकेला, अस्वस्थ 
इन्द्रिय, चाण्डाल, पराधीन, संन्यासी, क्रोधी, कामसक्त, श्रमजीवी, मदिरापान करने वाले, नट, 
कारीगर, डाकू, चोर आदि को साक्षी नहीं बनाना चाहिए। साक्ष्य देने से पूर्व साक्षी को सत्य 
बोलने की शपथ लेनी पड़ती थी। शपष की प्रकृति वर्णानुसार निर्धारित थी! झूठ साक्ष्य देने 
वालों, को दण्डित करने की व्यवस्था भी मनु करते हैं। मुक्ति से तात्पर्य है कि यदि किसी 
व्यक्ति की वस्तु का कोई अन्य व्यक्ति दस वर्षों तक उपभोग करता रहे और उसका मालिक 
प्रतिवाद न करे तो उस स्थिति में वह वस्तु उपभोगकर्त्ता की हो जाती है। इसी प्रकार यदि 
कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकारग्रस्त अथवा बालक नहीं है तथापि उसकी किसी वस्तु 
का उसके सामने कोई अन्य व्यक्ति भोग करता है तो वह वस्तु उपभोक्ता की मानी जायेगी। 
मनु की मान्यता है कि विशेष परिस्थितियों में जब मानुष 'प्रमाणों का अभाव हो 
तब दिव्य प्रमाणो का सहारा लेना चाहिए। इसके अन्तर्गत शपथ लेना, अग्नि को धारण करना 
तथा जल में डूबोना आदि आते हैं। अल्तेकर के अनुसार, दिव्य अमाणों पर वर्तमान में विश्वास 
नहीं किया जा सकता परन्तु जिस युग में लोगों का विश्वास था कि ईश्वर निरपराधी की सहायता 
करता है, उस युग के लोगों के लिए दिव्य प्रमाण न्याय संगत ही प्रतीत होता है।' मनु के 
अनुसार, “यदि न्यायिक अधिकारियों की गलती अथवा झूठी गवाही आदि के कारण सही 
निर्णय न हुआ तो राजा को उस पर पुनीवेचार करना चाहिए। यह मनु की न्याय-व्यवस्था 
की एक उल्लेखनीय विशेषता थी।” बेनी प्रसाद के अनुसार, विवादों के अत्यन्त महत्वपूर्ण . 
वर्ग में लोकप्रिय तत्वों का समावेश करना मनु के न्याय-प्रशासन का एक प्रमुख लक्षण है।२. 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता- 
मनुस्मृति में न्यायपालिका का जो स्वरूप प्राप्त होता है, उससे स्पष्ट है कि 
न्यायापालिका स्वाधीन थी। वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से 
मुक्त थी। अल्तेकर के अनुसार, “सरकारी कर्मचारियों को न्यायाधीशों के कार्य में हस्तक्षेप 
करना अनुचित समझा जाता था।? यद्यपि राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था तथापि वह 
इसमें स्वेच्छा का प्रयोग न कर विधि द्वारा नियंत्रित था। न्यायाधीश विधि द्वारा शासित थे। 
1. अल्तेकर, वही, ० 795. 
2. Beni Prasad, Ibid, P- 84 
3. अलोकर; वही पृ0 192. 
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उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। राजा न्यायिक प्रशासन का अध्यक्ष अवश्य था, 
किन्तु निर्णय में वहं स्वतंत्र नहीं था] उसके साथ विद्वान ब्राह्मण भी न्याय सभा में होते थे, 
जिनके द्वारा प्रस्तुत विधि की व्याख्या के आधार पर ही राजा निर्णय करता था। न्यायिक प्रशासन 
का संचालन किसी विधायिका सभा द्वारा निर्मित कानूनों द्वारा नहीं अपितु सामाजिक विधियों 
द्वारा होता था। स्पष्ट है कि मनु द्वारा उल्लिखित न्यायपालिका स्वतंत्र थी। वह निष्पक्षतापूर्वक 
न्याय कार्य का सम्पादन करती थी। मोटवानी ने लिखा है कि मनु द्वारा प्रतिपादित न्याय- 
प्रशासन हिन्दू कानून की आधारशिला है। यह आधुनिक युग में भी हिन्दू समाज का मार्ग 
दर्शन कर रही है।' 


मनु के आर्थिक विचार-“ _ 
राज्यं की समृद्धि और विकास के लिए आर्थिक सुदृढता अत्यन्त आवश्यक है। राज्य 
का संगठन एवं संचालन एक समृद्धशाली कोष पर निर्भर करता है, अतः राजा को सर्वप्रथम 
कोष पर ध्यान देना चाहिए। कोष राज्य के अन्य अंगों का अधार होता है। कोष राजरूपी 
क्ष की जड़ है, राज्य के लिये कोष की महत्ता को देखते हुए मनु ने इसे राज्य का एक 
अंग माना है। ऐसा कर वे न केवल राज्य के आर्थिक व्यक्तित्व अपितु उसंके लौकिक एवं 
व्यावहारिक स्वरूप की स्थापना भी करते हैं। 
कर ग्रहण सिद्धाम्त- 
राजकोष जनता द्वारा कर के रूप में लिया गया धन है। कोषवृद्धि के लिए प्रजा 
से कर के-रूप में अर्थ संचय करना राजा का प्रमुख कार्य है परन्तु राजा जनता से मनमाना 
कर नहीं ले सकता था। राजा को निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार ही प्रजा से कर लेना चाहिए। 
मनु कर ग्रहण के कुछ सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन करते हैं, जो इस प्रकार हैं- 
1. प्रजा रक्षण सिद्धान्त- 
प्रजा की रक्षा करना राजा का सर्वप्रमुख दायित्व है। यदि प्रजा की रक्षा किये विना 
. राजा उससे कर ग्रहण करता है तो ऐसे राजा के विरुद्ध प्रजा विद्रोह कर देती है। स्पष्ट है 
कि मनु सुरक्षा नहीं तो कर नहीं” सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार यदि प्रजा 
की रक्षा न करते हुए भी राजा अर्थ संचय के लिए जनता पर करारोपण करता है तो ऐसा 
राजा नरक को जाता है और सब लोकों के सब पापों का भागी होता है। राजा के कर ग्रहण 
के अधिकार की वैधता तभी तक है जब तक वह जनरक्षा सम्बन्धी अपने दायित्व का निर्वाह 
करता. है। 
2. लाभ पर कर सिद्धान्त- 
इस सिद्धान्त से मनु का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के माल के क्रय-विक्रय परिवहन और 
रख-रखाव आदि व्ययों पर विचारोंपरान्त ही कराधान करना चाहिए। उनके अनुसार व्यवसाय से 
व्यापारी को जो शुद्ध लाभ होता है, उसी पर कर लेना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनु 
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उत्पादन मूल्य पर कर लगाने के पक्षधर नहीं थे। इस सिद्धान्त के पीछे यह तर्क था कि इससे 
राजा और करदाता दोनों को अपने उद्योगों का फल ग्राप्त हो जायेगा। 
3. राष्ट्रीय योजना सिद्धान्त- 
राज्य की सम्वृद्धि और जनता के कल्याण हेतु राजा विविध प्रकार की योजनायें 
बनाता है। इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। यह 
धनराशि प्रजा से कर के रूप में ली जाती है। मनु के अनुसार जनहित की दृष्टि से राजा द्वारा 
बनायी गयी राष्ट्रीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राजा जनता पर करारोपण कर सकता 
है। राजा को अपनी कर नीति का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए जिससे राज्य में उद्योग-धन्धों 
का विकास हो, प्रजा खुशहाल रहे और राज्य की भी उन्नति हो सके। 
4. व्यथा मुक्ति सिद्धान्त- 
राजा द्वारा कर का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कर की मात्रा 
राज्य की आवश्यकता और प्रजा की सहनशक्ति दोनों के अनुरूप हो। अपने इस विचार को 
दृष्टान्तों की सहायता से स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि “जिस प्रकार जोक रुधिर पीता है, जैसे 
बछड़ा गाय के थन से दूध पीता है और जिस प्रकार भ्रमर पुष्प से मधु पान करता है, उसी प्रकार 
राजा को प्रजा से थोड़ा-थोड़ा और धीरे-धीरे कर अहण करना चाहिए।”” 
5. अधिकार कर निषेध सिद्धान्त- 
मनु का मत है कि राजा जनता से अनावश्यक कर न ले। साथ ही अनुरागवश प्रजा 
से कर न लेना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि कर न लेने से राजकोष रिक्त हो जाता है और 
विकास की योजनायें ठप्प हो जाती हैं तथा राज्य का विधिवत संचालन अवरुद्ध हो जाता है। 
“अतः राजा को अति से बचते हुए मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए जिससे राजा और प्रजा दोनों 
का हित साधन हो सके। मनु लिखते है कि “जो राजा तृष्णावश अन्यायपूर्ण और अधिक कर 
लेता है वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है और बंघु-बांधवों सहित अपना जीवन नष्ट कर लेता 
है।” र 
इस प्रकार मनु के अनुसार राजा कर निर्धारण में स्वेच्छाचारी नहीं था। यद्यपि वित्त 
विभाग राजा के अधीन था तथापि वह शास्रानुमोदित कर ही ले सकता था। डॉ0 जायसवाल 
के अनुसार, “कर विधि द्वारा निश्चित था और करों की दरें सार्वजनिक धर्म के अनुसार निर्धारित 
की गयी थीं। कर के सम्बन्ध में शासक मनमानी नहीं कर सकता था।??3 
करों के प्रकार- 
मनु ने विभिन्न प्रकार के करों का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं- बलि शुल्क, 
दण्डकर, तटकर, भागकर, शिल्पकर, पशुकर और राजपथकर। बलि एक विशेष प्रकार का कर 
था जो ग्रामीण भू-स्वामियों से लिया जाता था। सम्भवतः यह वर्तमान समय में कृषकों से लिया 


1. मनुस्प्रति 7-129. 
2. मनुस्यति 7-71, 172, 139. 


3. डा0 जायसवाल वही, प0 274. 
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जाने वाला भू-राजस्व (लगान) या कृषिकर की भाँति था। राजा द्वारा लोकहित के लिए बनायी 
जाने वाली राष्ट्रीय योजनाओं की सफलता के लिए यह कर लिया जाता था। शुल्क वतमान चुंगी 
की तरह था जो मण्डियों में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगता था। डॉ0 जायसवाल के 
अनुसार, “शुल्क आधुनिक आयात-निर्यात कर की भाँति था जिसके निर्धारण में राजा को कुछ 
स्वतंत्रता रहती थी।””' विधियों के उल्लंघन पर अपराधियों से अर्थदण्ड के रूप में ली जाने वाली 
धनराशि दण्डकर कहलाती थी। यातायांत को सुगम बनाने के लिए नदियों, नालों आदि पर 
पुलों, नौकाओं और डोंगियों आदि की व्यवस्था की जाती थी। इन साधनों का प्रयोग करने वालों 
से कर स्वरूप जो राशि ली जाती थी, उसे तटकर कहा जाता था। भागकर सम्भवतः स्वर्ण के 
क्रय-विक्रय से प्राप्त होने वाला कर था। पशुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों से पशुकर के 
रूप में धनराशि राज कोष की वृद्धि के लिए ली जाती थी। श्रमजीवियों एवं शिल्पकारों से उनकी 
आय का कुछ भाग शिल्पकर के रूप में राज्य को ग्राप्त होतां था। सम्भवतः यह प्रत्यक्ष न होकर 
अप्रत्यक्ष कर था। मनु के अनुसार अनिश्चित आजीविका के कारण कारीगर, बढ़ई, लोहार, बोझ 
ढोने,वाले श्रमिक आदि से राजा कुछ दिन काम करा ले, इनसे अन्य कोई कर न ले। व्यापार 
आदि उद्देश्य से राजमागों का उपयोग करने वालों से राजपथ कर वसूला जाता था। 
कर निर्धारण पद्धति- 
विभिन्न प्रकार के करों की दरें क्या होनी चाहिए, मनु ने इस पर भी विचार किया है। 
मनु के अनुसार राजा को अनुचित और अग्राह्य कर कंदापि नहीं लेना चाहिए और आर्थिक दृष्टि 
से सम्पन्न होते हुये भी अल्पधन को नहीं छोड़ना चाहिए। मनुस्मृति में वर्णित विभिन्न प्रकार के 
करों की दरें इस प्रकार हैं, बलिकर आय का छठाँ भाग, शुल्क कर लाभ का बीसवाँ भांग, 
भोगकर और पशुकर लाभ का पचासवाँ भाग, शिल्पकर के रूप में शारीरिक श्रम तथा दण्डकर 
और तटकर की दरें भिन्न-भिन्न थीं। भूमि और खान-पान की वस्तुओं पर लगने वाले करों का 
उल्लेख करते हुए मनु कहते हैं कि भूमि की स्थिति और उपजाऊपन आंदि को ध्यान में रखते 
हुए धान्य का छठाँ, आठवाँ या बारहवाँ भाग कर के रूप में लेना चाहिए। वृक्षों, मांस, मधु, 
घी, सुगन्धित द्रव्यो, औषधियों, रसों, पुष्पों, कन्द, मूल, फल, पत्तों, घास, चमड़ा, बांस, मिट्टी 
के बर्तन और पत्थर की बनी वस्तुओं पर छठाँ भाग कर के रूप में लेना चाहिए! समाज के वरिष्ठ 
नागरिकों जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो तथा शारीरिक रूप से असहाय जैसे अन्धे, 
मानसिक रूप से अस्वस्थ और पंगु व्यक्तियों से कर नहीं लेना चाहिए। 2 
यद्यपि मनु ने राजा को निर्धारित कर लेने का ही आदेश दिया है तंथापि उनके अनुसार 
आपात स्थिति में राजा शास्रसम्मत कर से अधिक कर ले सकता था।? राजकोष से राजा के 
भोगविलास को मनु ने पूर्णतया प्रतिबन्धित किया है। उनकी मान्यता है कि कर ग्रहण करना राजा 
का सूर्यव्रत है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण कर समय आने पर उसे पुनः लौटा देता 
है, उसी प्रकार राजा को जनता से लिए गए कर रूपी धन को जनहित के कार्यो में ही व्यय करना 
2. मनुस्मृति 108G-8,Irf Pdblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाहिए। इस प्रकार मनु द्वारा प्रतिपादित वित्तीय नीति लोकहितकारी आर्थिक व्यवस्था थी। 
अल्तेकर के अनुसार, “ मनु द्वारा निर्धारित कर-व्यवस्था अत्यंत निर्दोष औरं न्यायसंगत है।””' 


परराष्ट्र सम्बन्ध...” 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों के निर्धारण का विषय आधुनिक 
काल में ही नहीं, प्राचीन भारत में भी राजनीतिक विचारकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन 
भारत में राज्यों के मध्य विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कूटनीतिक 
सम्बन्ध होते थे। इन सम्बन्धों में शांति और युद्ध की दृष्टिं से परिवर्तन होते रहते थे। प्राचीन 
भारतीय राजनीतिज्ञों ने राज्यों के आपसी सम्बन्धों के निर्धारण हेतु कतिपय सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है। मनुस्मृति में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्थो के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो 
सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है, (1) मण्डल सिद्धान्त और (2) षाडगुण्य सिद्धान्त। 
मण्डल सिद्धान्त- > 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 
के सिद्धान्त को प्राचीन भारत में मण्डल सिद्धान्त कहा गया है। यह सिद्धान्त शक्ति संतुलनार्थ 
प्रतिपादित किया गया था। मनु ने इस सिद्धान्त की विशद्‌ रूप से विवेचना की है। उनके 
अनुसार शक्ति, स्थिति और पारस्परिक सम्बन्ध आदि की दृष्टि से राज्यों की चार श्रेणियाँ होती 
हैं- (1) विजिगीषु अर्थात्‌ विजय की इच्छा रखने वाला राज्य (2) मध्यम अर्थात्‌ अवसर 
के अनुसार आचरण करने वाला राज्य (3) उदासीन राज्य और (4) शत्रु राज्य। इन चारों 
राज्यों के अलग-अलग और सामूहिक रूप से मण्डल होते हैं। राज्यमण्डल में प्रत्येक राज्य 
के .सम्मखि का राज्य शत्रु होता है। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र होता है। इस प्रकार 
प्रत्येक राज्य का एक लघु मण्डल होता है। इसके अन्तर्गत तीन राज्य आते हैं। (मूल राज्य, 
उसका शत्रु राज्य और उसका मित्र राज्य) इसमें एक मूल प्रकृति राज्य का स्वामी और पहले 
राज्य की पाँच अन्य प्रकृतियाँ (अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दण्ड) अर्थात्‌ कुल छः प्रकृतियाँ 
होती हैं। इसी प्रकार शत्रु राज्य की छः प्रकृतियाँ और मित्र राज्य की छः प्रकृतियाँ यानी कुल 
18 प्रकृतियों का लघु मण्डल होता है। इसी प्रकार अट्टारह-अट्टारह प्रकृतियाँ विजिगीषु राज्य, 
: शत्रु राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य के मण्डलों में भी होती हैं। अतः कुल बहत्तर 
प्रकृतियों का वृहद मण्डल होता है।? | 
` राज्य मण्डल.में सबसे शक्तिशाली राज्य 'विजिगीषु' कहा गया है। इसकी शक्ति का 
आधार राजनैतिक, लौकिक एवं आर्थिक है। विजिगीषु राज्य का सीमावर्ती राज्य शत्रु होता है और 
शत्रु का सीमावर्ती राज्य विजिगीषु राज्य का “मित्र” होता है। इसी प्रकार उसके बाद का राज्य 
"अरिमित्र' होता है और उसका सीमावर्ती राज्य “मित्र मित्र होता है तथा मित्र मित्र का पड़ोसी राज्य 
'अगिमित्र मित्र” कहा गया है। इस विपरीत दिशा में पड़ोसी राज्य को 'पार्ष्णिग्राह' कहा गया है। 
उसका सीमावर्ती राज्य 'आक्रन्द' है जो विजिगीषु का मित्र है। आक्रन्द का पड़ोसी और पार्णिग्राह 
1. अल्तेकर, वही पृ० 215. र 
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का मित्र “पार्षिग्राहासार' होता है और उसका पड़ोसी राज्य “आक्रन्द सार' कहा गया हे! 
विजिगीषु और शत्रु दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित राज्य 'मध्यम' राज्य कहलाता है। विजिगीषु 
और मध्यम राज्य के अतिरिक्त सम्मुख के सभी राष्ट्रों का सीमावर्ती राज्य “उदासीन” राज्य होता 
है। मध्यम तथा उदासीन राज्यों के स्वरूप और राज्य मण्डल में इनकी स्थिति पर मनु ने अधिक 
प्रकाश नहीं डाला है। 
मण्डल सिद्धान्तो में राज्यों की स्थिति और उनके विभाजन का मुख्य आधार यह है कि 
प्रत्येक शक्तिशाली राज्य का पड़ोसी राज्य उसका शत्रु होता है। यह सिद्धान्त मुनरो के अच्छे 
पड़ोसी सिद्धान्त के विपरीत यथार्थवादी सिद्धान्त है। मनु राजा को निर्देशित करते हैं कि उसे 
मण्डल सिद्धान्त के आधार पर अपनी परराष्ट्र नीति का निर्धारण करना चाहिए। यद्यपि मनु ने 
अकारण युद्ध का समर्थन नहीं किया है फिर भी जैसा कि अल्तेकर ने लिखा है, “युद्ध का 
एकदम त्याग कर देना सम्भव नहीं था, अतः युद्ध की सम्भावना यथासम्भव कम करने के लिए 
मनु आदि प्राचीन भारतीय आचायोँ ने विविध राज्यों के मण्डल बनाकर उनमें शक्ति संतुलन 
कायम रखने की व्यवस्था की थी।”' 
उपाय- 
मनु के अनुसार राज्य मण्डल में व्यवहार के समय राजा को सामादि उपायों का 
आश्रय लेना चाहिये। ये उपाय चार हैं, साम, दाम, भेद, और दण्ड। राज्य की उन्नति और 
अवनति इन उपायों के उचित प्रयोग पर निर्भर करती है। मनु कहते हैं कि विजय की अभिलाषा 
रखने वाले राजा को समादि उपायों से अपने प्रतिद्वन्दियों को वश में करना चाहिए। यदि वह 
'साम, दाम, और भेद जैसे उपायों के एक साथ अथवा अलग-अलग प्रयोग से नियंत्रण में 
न आये तो ऐसी परिस्थिति में राजा को चाहिए कि वह चौथे उपाय अर्थात्‌ दण्ड के प्रयोग 
द्वारा उसे वश में करें। दण्ड अन्तिम उपाय है, इसका प्रयोग विवशता में आत्मरक्षार्थ करना 
चाहिए। मनु सामादि उपायों के प्रयोग में राजा को अत्यधिक सतर्क रहने का परामर्श देते हैं 
उनके अनुसार नीति निपुण राजा को इन उपायों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उसके 
शत्रु, मित्र और उदासीन बढ़ न सकें। 
षाडगुण्प सिद्धान्त- 
राजा का योग क्षेम, शांति और क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य की 
आप्ति के लिए षाडगुण्ड नीति का प्रयोग किया जाता है। राज्य का उदय उचित नीति और 
पतन अनुचित नीति के प्रयोग से होता है। इस सम्बन्ध में मनु ने राजा के लिए छः नीतियों 
का उल्लेख किया है- संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय। राजा को इसका 
ह देश, काल और परिस्थिति के अनुसार राज्य के हित-अनिहित को ध्यान में रखकर करना 
चाहिए। 
1. संधि- 
दो राजाओं का कुछ निश्चित शर्तों पर मिलान संधि कहलाती है। यद्यपि मनु ने संधि 
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का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है तथापि उन्होंने संधि के दो प्रकार बतलाये हैं (1) सामानयान; 
कर्मा सन्धि (2) असमानयानकमाँ संधि। समानयाकमाँ संधि के अनुसार तत्कालिक या भविष्य 
के अत्यधिक लाभ के लिए दो राजा एक साथ किसी राज्य परः आक्रमण करते हँ! 
असमानयानकर्मा संधि द्वारा आपस में बचनबद्ध दो राजा यह निश्चय करते हैं कि उत्त दोनों 
में से एक को एक तरफ से और दूसरे को दूसरी तरफ से शत्रु पर आक्रमण करना है। संधि 
किन दशाओं में करनी चाहिए, इस सम्बन्ध में मनु का विचार है कि वर्तमान में थोड़ा कष्ट 
और हानि होने पर भी भविष्य में अपना लाभ सुनिश्चित होने पर राजा को संधि कर लेनी 
चाहिये। ६ पाक 
2. विग्रह- | 
विग्रह का अर्थ शत्रुतापूर्ण कार्य अथवा किसी राजा का कोई अहित करने से है। 
विग्रह की दशाओं का उल्लेख करते हुए मनु कहते है कि 'जब राजा यह देखे कि उसकी, 


प्रजा और अमात्य तथा कोष आदि प्रकृतियाँ उसके सर्वथा अनुकूल हैं और वह स्वयं उत्साहं . 


से परिपूर्ण है, तब उसे शत्रु से विग्रह करना चाहिए।' मनु के अनुसार विग्रह दो प्रकार के 
होते हैं, (1) स्वयंकृत विग्रह और (2) मित्र के लिए किया गया विग्रह। 
3. यान- 

'यान का अर्थ है शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण करना। यद्यपि मनु ने यान की परिभाषा 
नहीं दी है तथापि वे यान के दो प्रकारों का उल्लेख करते हैं, (1) एंकाकी यान और (2) 
मित्र संहत यान। जब विजय की कामना करने वाला राजा संयोग या आवश्यकता से प्रेरित 
होकर बिना मित्र के सहयोग के स्वयं शत्रु देश पर आक्रमण करता है तो उसे एकाकी यान 
कहते हैं। इसके विपरीत जब मित्र के साथ योजना बना कर शत्रु पर आक्रमण किया जाता 
है, तब उसे मित्र संहत यान कहते हैं। यान गुण की परिस्थितियों के सम्बन्ध में मनु कहते 
हैं कि 'जब अपनी प्रजा सभी प्रकार से सन्तुष्ट और सेना दृष्ट-पुष्ट हो तथा शत्रु की प्रजा 
विपत्ति्रस्त हो और उसकी सेना दुर्बल हो तब शत्रु -पर चढ़ाई करनी चाहिए।' 
4. आसन- 

आसन का तात्पर्य है कि संधि-विग्रह न कर उचित अवसर की तलाश में शान्त 
बैठे रहना। मनु के अनुसार आसन गुण भी दो प्रकार के होते हैं, (1) जब राजा अपने किसी 
पूर्व कर्म के कारण अथवा इस जन्म में की गयी भूलों के परिणामस्वरूप या दुर्भाग्यवश सैन्य 
शक्ति और वाहन के क्षीण होने की दशा में शान्त बैठे रहता है। (2) मित्र के अनुरोध के 
कारण राजा का चुप रहना। आसन गुण की दशाओं का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है, 
` “जब अपनी सैन्य शक्ति और बाहन क्षीण अवस्था में हों और उनके ठीक होने के लिए कुछ 
समय अपेक्षित हो तब राजा को अपने शत्रु को चकमा देते हुए धीरे-धीरे शान्त करने का प्रयत्न 
करते हुए उचित अवसर की प्रतीक्षा में शान्त बैठे रहना चाहिए।' ; 
5. द्वैधीभाव- 

एक से संधि और दूसरे से विग्रह करने को द्वैधीभाव कहा जाता है। मनु कहते 

है कि राजनीति के ज्ञाता विद्वानों के मतानुसार द्वैधीभाव भी दो प्रकार का होता है, (1) जब 
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राजा सेना के एक भाग को सेनापति के नियंत्रण में एक स्थान पर रखे। (2) जब राजा सेना 
' के दूसरे भाग के साथ स्वयं दुर्ग में वास करे। द्वैधीभाव नीति का अनुसरण करना चाहिए, 
| इसका उल्लेख करते हुए मनु कहते है कि जब शत्रु राष्ट्र सभी प्रकार से शक्तिशाली हो तब 
। राजा को द्वैधीभाव गुण का आश्रय लेते हुए अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर एक 
` भाग को गोपनीय ढंग से तैयारी में लगा देना चाहिए और दूसरे भाग के साथ दिखाने के 
। लिए युद्ध करना चाहिए। 
' 6. संश्रय- 
| स्वयं से शक्तिशाली राजा की शरण लेना संश्रय गुण कहलाता है। मनु के अनुसार 
संश्रय दो प्रकार का होता है, (1) शत्रु से उत्पीड़ित होने पर प्रयोजन सिद्धि के लिए किसी 
बलवान राजा की शरण में जाना (2) शत्रु पीड़ा की आशंका से आत्मरक्षार्थ किसी अन्य 
शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना। संश्रय की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मनु कहते 
हैं कि “रजा को शत्रु के प्रचंड आक्रमण से स्वयं की असुरक्षा और पराजय की आशंका को 
देखते हुएं अपने से शक्तिशाली धार्मिक राजा का आश्रय लेना चाहिए।' ` 
दूत व्यवस्था- 
वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में दूत की भूमिका आधुनिक काल में ही नहीं, प्राचीन 
काल में भी महत्वपूर्ण रही है। दूत दूसरे राष्ट्रों में अपने देश का राजनयिक अभिकर्त्ता होता 
है। मनु के अनुसार संधि और विग्रहं का कारण दूत ही होता है। वह न केवल संधि करता 
है, बल्कि उसकी समाप्ति भी करता है। दूत अपनी योग्यता से परस्पर विरोधी राज्यों की मिलाने 
और मित्र राज्यों में विभेद उत्पन्न करने का कार्य करता है। वह शत्रु राज्य के जन बल में 
फूट डाल कर उन्हें उनके राजा के विरुद्ध कर देता है। मनु राजा को परामर्श देते है कि वह 
योग्यतम्‌ व्यक्तियों को ही दूत नियुक्त करे। दूत की योग्यता का चित्रण करते हुए मनु कहते 
हैं कि सर्वशास्र विशारद,संकेतों, मुख मुद्राओं और चेष्टां के द्वारा दूसरों के मनोभावों को 
जानने में निपुण, पवित्र अन्तःकरण वाला, चतुर, उत्तमकुलोत्पन्न राष्ट्रभक्त, प्रखरशक्ति वाला, 
देश काल एवं परिस्थितयों के अनुसार आचरण करने में कुशल, सुन्दर और सुसंगठित शरीर 
बाला, वार्तालाप में कुशल, निर्भीक और शस्त्र निपुण व्यक्ति ही दूत पद के योग्य होते हैं। 
जिस प्रकार गृह और वित्त मंत्रालय राजा के नियंत्रण में होता है, उसी प्रकार विदेश 
विभाग दूत के पास होता है। दूत के अन्य कार्यों पर प्रकाश डालते हुए मनु कहते हैं कि 
उसे अपने राजा के विरोधियों, उससे असन्तुष्ट रहने वाले तथा उनके अनुचरों की भाव 
मंगिमाओं, संकेतों, चेष्टाओं द्वारा राजा के प्रति उनके विश्वासघातों, षडयन््रों तथा अभिलाषाओं 
को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। शत्रु राजा की इच्छाओं को यथासम्भव सही-सही ज्ञात 
कर दूत को चाहिए कि वह पूर्व में ही ऐसे निरोधक उपाय करे जिससे विरोधी राजा द्वारा 
उसके राजा को प्रताड़ित करने का अवसर ही न मिल सके। स्पष्ट हे कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के निर्धारण में दूत की विशिष्ट भूमिका होती थी। जिस प्रकार सेना सेनापति पर, जनता की 
सुरक्षा सेना पर और वित्त तथा प्रशासन राजा पर निर्भर करता है, उसी प्रकार युद्ध और शांति 
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दूत पर निर्भर करती है। 
युद्ध- | गए पन 
यद्यपि मनु शांति के ही अधिक समर्थक हैं तथापि राष्ट्र की सम्प्रभुता' की रक्षा और 
दुष्टों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर राजा को युद्ध की अनुमति देते हैं। 
उनके अनुसार लोककल्याण में रत राजा यदि अपने से श्रेष्ठ, बराबर या शक्तिशाली राजा द्वारा 
युद्ध के लिए विवश किया जाता है तो उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध की चुनौती 
को स्वीकार करना चाहिए।' मनु युद्ध को अन्तिम नीति मानते हैं और आत्मरक्षार्थ विवशता 
में ही युद्ध की अनुमति देते हैं, किन्तु उनके अनुसार युद्ध पूर्णतया धार्मिक तरीके से लड़ना 
चाहिए। युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर स्वर्ग तथा विजयी होने पर पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता 
है। अतः रणभूमि में वीरतापूर्वक युद्ध करना सैनिक का कर्तव्य है। युद्ध के लिए प्रस्थान करने 
से पूर्व राजा को अपने पुर और राज्य की सुरक्षा की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। मार्ग में 
अपने गुप्तचरों को तैनात क़र, यात्रा हेतु आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध, कर शनैः शनैः शत्रु 
के नगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। युद्धभूमि में सेना को विभिन्न टोलियों में. विभक्त कर 
और व्यूह रचना कर युद्ध करना चाहिए। समतल भूमि में रथां और अश्चों से, जल के स्थान 
पर गज एवं नौसेना द्वारा, वृक्ष लताओं से घिरी भूमि पर धनुषों से, कण्टकादि रहित स्थल 
में चर्मादि आयुद्धों से युद्ध करना चाहिए।? सैनिकों को निरन्तर प्रोत्साहित करते हुए उनके 
मनोभावों और शत्रुओं की चेष्टाओं की जाँच करते रहना चाहिए। रात्रिकाल में शत्रु राष्ट्र को 
विशेष उत्पीड़ित करना चाहिए। 

युद्ध एक बीरतापूर्ण कार्य है, इसमें छल-कपट अथवा धूर्तता का सहारा लेना अनुचित 
है। मनु के अनुसार युद्ध के कुछ नियम होते हैं। रणभूमि में राजा या योद्धा को कूटशाखों, 
कर्णि अख्रों, विषादि में बुझे तथा अग्नि बरसाने वाले शत्नों से शत्रु को नहीं मारना चाहिए। 
रथ पर आरूढ योद्धा को पृथ्वी पर स्थित, नपुंसक, हाथ जोड़े हुए, बाल खोले हुए, भूमि 
पर बैठे तथा शरणागत योद्धा को नहीं मारना चाहिए। सोये हुए, कवच से रहित, नग्न, बिना 
शस्त्र धारण किए, युद्ध से असहमत, युद्ध को देखने वाले, टूटे शस्त्र वाले, पुत्र आदि के 
शोक से दुःखी, अत्यधिक घायल, डरे हुए और भागते हुए योद्धा को नहीं मारना चाहिए।२ 
इस प्रकार मनु क्रूरता और नृशंसतापूर्वक शत्रु के वध को अनुचित और धर्म युद्ध के विरूद्ध 
मानते हैं। उनके अनुसार समर्थ को समर्थ से ही युद्ध करना चाहिए। मोटवानी के शब्दों में, 
“युद्ध कर्म में रत राजा को सभी परिस्थितियों में सम्मानित योद्धा के कर्त्तव्यों को स्मरण रखना 
चाहिए।* 

मनु के अनुसार युद्ध में लूट की महत्वपूर्ण सामग्रियों को राजा स्वयं अपने पास 
रखे और सामान्य वस्तुओं को सैनिकों में वितरित कर दे परन्तु जो सैनिक जिस वस्तु को 

7. मनुस्मति 7-87. ; कुः 

2. वही, 7-192. 


३. मनुस्म्राति 7-90-92. 
4. Motwani Ibid. P 149. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ 1 
!! 
हा 


a ८ 2७“ कैड5: 


॥1 . ०9 आस कडक रर...) 


ts 


TITY PE 
Ss 


मजु 
37.6 Digitized by Arya Samaj Fountation Chennai and eGangotri 


अपने प्रतिद्वन्दी से जीतता हैं राजा को वह सब उसी सैनिक को दे देना चाहिए। संयुक्त रूप 
से लूटी गयी सामग्रियों को सभी सैनिकों में बाँट देना चाहिए। विजेता राजा को विजित राजा 
के प्रति सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। पराजित राष्ट्र की जनता, उनके धर्म, परम्पराओं 
तथा मर्यादाओं का सम्मान करते हुए उनके आराध्य पुरुषों का सत्कार धन द्वारा करना चाहिए। 
पराजित राज्य को अपने राज्य में विलय न कर उसी राज्य के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वहाँ 
का शासक बना देना चाहिए और उसके साथ संधि कर उसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। 
इस प्रकार मनु के अनुसार राष्ट्र भी रक्षा के लिए राजा धर्मयुद्ध करे, विजयोपरान्त पराजित 
राज्य की जनता को अभयदान दे और उनकी सुरक्षा का वचन दे, शांतिकाल में पड़ोसियों 
के साथ मित्रता स्थापित करे। दूतों का आदान-प्रदान करे। भूमि तथा स्वर्णादि की अपेक्षा मित्रो 
की प्राप्ति पर अधिक बल दे तथा शक्ति सन्तुलन बनाये रखे। 


मनु और कौटिल्य 
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में मनु और कौटिल्य दोनों का ही 
विशिष्ट स्थान है। दोनी ही विचारकों ने व्यक्ति, समाज और राज्य के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त किए हैं। जहाँ मनु द्वारा विरचित 'मनुस्मृति' हिन्दू सनातन परम्परा, लोकमत और अनुभव 
का अद्भूत समन्वय है, वही कौटिल्य कृत “अर्थशास्त्र” भारतीय समाज एवं राज्य व्यवस्था की 
दृष्टि से एक अमूल्य कृति है। दोनों ही रचनाओं का प्राचीन भारतीय राजदर्शन के लिखित 
खरोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशात्रों में मनुस्मृति और अर्थशाख्रों मे कौटिल्य अर्थशास्र 
का स्थान सर्वोपरि है। 
मनु और कौटिल्य दोनों का उद्देश्य अराजकता की स्थिति से जनसामान्य की रक्षा 
हेतु एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना तथा राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम करने 
हेतु राजा के लिए आवश्यक नीति निर्देशक सिद्धान्तों का निर्माण करना है! यद्यपि दोनों के 
विचारों में काफी समानता है फिर भी कतिपय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दोनों के चिन्तन में 
कुछ अन्तर भी देखने को मिलता है। मनु और कौटिल्य के विचारों की तुलना निम्न प्रकार 
से की जा सकती है। 
समाज व्यवस्था के सम्बन्ध में मनु और कौटिल्य दोनों ने वैदिक परम्परा का अनुसरण 
करते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए हितकर माना है। दोनों के अनुसार मर्यादित 
वर्णाश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने धर्म का पालन करेगें जिससे सामाजिक 
व्यवस्था बनी रहेगी और सामूहिक उन्नति के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति का हित साधन हो सकेगा। 
वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक हित का चिन्तन है, जबकि आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत विकास 
का मार्ग प्रशस्त करती है। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत मनु और कौटिल्य दोनों ब्राह्मणों 
को उच्च और शूद्रो को निम्न स्थान देते हैं। मनु ने सृष्टि रचना के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त किए हैं, जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्र में इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। 
मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में मनु और कौटिल्य दोनों ही समान रूप से 
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और काम की प्राप्ति है तथा पारलौकिक जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। कौटिल्य की 
मान्यता है कि ज्ञान की मुख्य चार शाखायें, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति हैं, परन्तु 
मनु ने त्रयी, वार्ता और दण्डनीति को ही मान्यता दी है। 

दण्डनीति दोनों ही विचारकों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। कौटिल्य के अनुसार 
राजा को दण्ड का प्रयोग यथायोग्य रूप से ही करना चाहिए। दण्ड के अत्यधिक और 
अन्यायपूर्ण प्रयोग से गृहस्थ ही नहीं, वानप्रस्थी और संन्यासी भी कुपित हो जाते हैं और यदि 
दण्ड का प्रयोग किया ही न जाय तो अराजकता उत्पन्न हो जाती है। दण्ड ही जनता को धर्म, 
अर्थ और काम में योजित करता है। दण्ड से र्षित वर्णाश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व 
स्वधर्म में प्रवत्त होकर अपनी-अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। दण्ड की महत्ता को स्वीकार 
करते हुए मनु कहते हैं कि दण्ड ही शासन है। दण्ड के भय से सम्पूर्ण चराचर अपने कर्तव्य 
का पालन करता है। दण्ड प्रजा का रक्षक है, अतः राजा को भली प्रकार सोच विचार कर 
दण्ड का प्रयोग करना चाहिए। अन्यायपूर्वक किया गया दण्ड का प्रयोग स्वयं राजा के विनाश 
का कारण होता है। घोष्राल के अनुसार दण्ड के सम्बन्ध में मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 
कौटिल्य के विचारों की पुनरावृत्ति करता है तथा उसे विकसित करता है। 

मनु और कौटिल्य के चिन्तन में एक महत्वपूर्ण असमानता राज्य की उत्पत्ति विषयक 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में है। जहाँ मनु ने राज्य की उत्पत्ति दैवी माना है, वही कौटिल्य इस 
प्रकरण पर अपना मत न देकर मात्र सामाजिक संविदा सिद्धान्त के समर्थक जान पड़ते हैं। 
राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में दोनों के विचारों में समानता है। मनु और कौटिल्य दोनों ने 
राज्य को सप्तांग माना है और राज्य की सावयवी धारणा को स्वीकार किया है। राज्यांगों के 
नामकरण के विषय में दोमों के विचारों में सामान्य अन्तर दिखाई पड़ता है। मनु ने राष्ट्र, पुर 
और सुहृद शब्द का प्रयोग किया है, जबकि कौटिल्य जनपद, दुर्ग और मित्र शब्दों का प्रयोग 
करते है। सापतांगों में राजा (स्वामी) का स्थान सर्वोच्च है यह मनु और कौटिल्य दोनों में ही 
मानते हैं। दोनों राजतंत्र के समर्थक हैं और उसे उत्तम शासन प्रणाली मानते हैं परन्तु वे मर्यादित 
राजसत्ता के समर्थक हैं, राजा की निरंकुशता का वे कदापि समर्थन नहीं करते। 

मनु और कौटिल्य दोनों ने राज्य के उद्देश्य और व्यापक कार्य क्षेत्र का वर्णन किया 
है। दोनों के अनुसार राजा को बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा तथा आन्तरिक क्षेत्र में शांति 
एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के साथ ही राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्नशील 
रहना चाहिए। 

प्रशासनिक व्यवस्था का जितना व्यापक उल्लेख कौटिल्य ने किया है, वैसा मनुस्मृति 
में नहीं है। फिर भी राजा को शासन के संचालनार्थ मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति 
करने का परामर्श दोनों ही आचायों ने दिया है। जहाँ तक मंत्रियों की संख्या का सम्बन्ध है, 
मनु और कौटिल्य दोनों ने आवश्यकतानुसार मंत्रियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। मंत्रियों 
की योग्यता के विषय में दोनों के विचार लगभग समान हैं। व्यस्तता अथवा अन्य किसी 
कारणवश राजा द्वारा स्वयं कार्य के संचालन में असमर्थ होने की दशा में, शासन कार्य के 
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सम्पादन हेतु किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश दोनों ही 
विद्वानों ने दिया है। राजा के गुण, उसके प्रशिक्षण तथा दिनचर्या आदि का विस्तारपूर्वक उल्लेख 
मनु और कौटिल्य दोनों करते हैं। | 
जहाँ तक विधि के निर्माण का प्रश्‍न है? मनु राजा को विधि.के निर्माण का अधिकार 
नहीं देते; जबकि कौटिल्य ने कुछ प्रतिबन्धो के साथ राजा को यह अधिकार प्रदान किया है। 
उनके अनुसार राजा धर्म के विरुद्ध मनमाने अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून का 
निर्माण नहीं कर सकता। न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध मनु और कौटिल्य के विचारों में काफी 
समानता है। कौटिल्य ने सम्पूर्ण न्याय प्रशासन को दो भागों में विभक्त किया है, व्यवहार 
और दण्ड। इसी आधार पर उन्होंने घर्मस्थलीय और काण्टक शोधन न्यायालयों के संगठन 
का परामर्श दिया है। मनु न्याय प्रशासन का दायित्व राजा को सौपते हैं। परन्तु न्यायिक कार्य 
में निष्पक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दोनों ही मनिषियों ने बल दिया है। 
कर-व्यवस्था विषयक मनु और. कौटिल्य के विचारों में काफी साम्य है। कर ग्रहण 
के सम्बन्ध में दोनों ने प्रजा रक्षा को अनिवार्य माना है। बिना प्रजा की रक्षा किए. राजा कर 
अहण नहीं कर सकता। राजा जनता से उसकी क्षमता के अनुसार थोड़ा-थोड़ा कर ग्रहण करे, 
ऐसा आदेश दोनों ने राजा को दिया है। वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में मनु और कौटिल्य 
के विचारं यद्यपि एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, फिर भी दोनों के परराष्ट्रनीति विषयक उद्देश्य 
में कुछ अन्तर जान पड़ता है। जहाँ मनु ने विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को 
माना. है, वही कौटिल्य पराभव की स्थिति से राज्य को सन्तुलन और विकास की स्थिति 
तक प्रगतिशील विकास के माध्यम से ले जाने के समर्थक हैं। यद्यपि सिद्धान्त रूप में दोनों 
के विचार एक दूसरे के पूरक थे तथापि दोनों के मौलिक सोच में कुछ अन्तर अवश्य था। 
परराष्ट्र सम्बन्धों के संचालन में दोनों ने मण्डल सिद्धान्त,षाडगुण्य नीति और उपाय का आश्रय 
लेने का निर्देश दिया है। 
इस प्रकार मनु और कौटिल्य दोनों का उद्देश्य नियंत्रित राजसत्ता का प्रतिपादन कर 
लोकहित की भावना को विकसित करना है। दोनों राजा पर धर्म और सामाजिक मर्यादा का 
नियंत्रण स्थापित करते हैं। यद्यपि दोनों के समय एवं परिस्थितियों में अन्तर के कारण उनके 
विचारों में कुछ सामान्य अन्तर है, फिर भी दोनों के चिन्तन में समानता की अपेक्षा असमानता 
कम है। दोनों का स्थान भारतीय राजदर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण एवं चिरस्मरणीय है। 


मनु का महत्व एवं भारतीय राजदर्शन में अनुदास 
मनु भारत के महान्‌ धर्मशा्कार एवं प्रख्यात विधिवेत्ता थे। भारतीय राजदर्शन में 
उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे अद्भूत ज्ञान और बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे।-राजनीति 
विज्ञान को मनु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने सर्वप्रथम अराजकता की स्थिति 
से भयग्रस्त समाज के लिए शासन-व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया और स्वयं मानव धर्मशास्त्र 
की रचना कर व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नयन के लिए अनेक सिद्धान्तों का निर्माण 
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किया। मनु द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धान्त राजशाख्र के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी हैं 
राजदर्शन में मंनु के महत्व एवं अनुदाय का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 
राज्योत्पत्ति के सम्बन्ध में मनु ने दैवी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।इस विषय 
में सामान्यतया यह समझ लिया जाता है कि मनु निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं है। मनु ने राजा के कार्य और गुणों की समता ईश्वर से की है, न कि राजा 
को ईश्वर माना है। उनके अनुसार राजा का देवत्व प्रजा रक्षण में है। निःसन्देह राज्य का कार्यक्षेत्र 
व्यापक है किन्तु इस व्यापक कार्यक्षेत्र में राजा को निरंकुश शक्तियाँ-प्राप्त नहीं हैं। राजा के 
देवत्व का आधार मात्र यहीं है कि प्रजा उसकी. आज्ञाओं का पालन करे और राजा भी धर्म 
विरूद्ध आचरण न करे। राजा और प्रजा दोनों के लिए शाखसम्मत और धर्मानुकूल आचरण 
करना अनिवार्य है। इस प्रकार मनु धर्म और राजनीति में तदात्मय स्थापित करते हैं जिससे 
समाज एवं राज्य का कल्याण सम्भव हो सके। मनु के ये विचार राजदर्शन को उनकी महत्वपूर्ण 
देन है। ः 
` मनु के समाज दर्शन का केन्द्र बिन्दु है, सामाजिक एकता और उसकी 
संगठनात्मंकता। उनके सामाजिक विचारों की महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी परिवर्तनशीलता। 
मनु ने मानव जीवन की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कर एक आदर्श और व्यवस्थित समाज 
दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके सामाजिक विचारों पर वैदिक परम्परा का स्पष्ट प्रभाव है। 
वर्ण व्यवस्था; आश्रम व्यवस्था, विविध प्रकार के संस्कार और समाज में नारियों की स्थिति 
` विषयक मनु के विचार महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि मनु के सामाजिक चिन्तन से कुछ लोग असहमत 
हों सकते हैं तथापि उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विधान मानव जीवन के सभी पक्षों -को 
प्रभावित करते हैं। मनु के विचारों की उपयोगिता इस अर्थ में है कि वे मानवीय क्रियाकलापों 
का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से करते हैं जिसकी व्यावहारिकता सर्वत्र हं : -: 
` ` मनुने राजशास्त्र से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं की विवेचना की है। उन्होंने राजसत्ता, 
राजधर्म, राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता आदि विषयों का अनुसंधान उस समय किया, जब पाश्चात्य 
विचारक इन प्रश्नों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके चिन्तन में समग्र राजनीति शाख 
की मीमांसा की गयी है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य का कार्यक्षेत्र, राजा के 
कर्तव्य, राज्य का उद्देश्य, सामान्य प्रशासनतंत्र, विधि एवं न्याय व्यवस्था, कर-व्यवस्था, 
परराष्ट्रसम्बन्ध; दूत व्यवस्था, युद्ध संचालन एवं सैन्य संगठन इत्यादि-विषयो का मनु ने सम्यक्‌ 
रूप से विश्लेषण किया है। मनु के चिन्तन में मानवतावादी और लोककल्याणकारी राज्य के 
अंकुर विद्यमान हैं। स्पष्ट है कि मनु एक दूरदर्शी विचारक हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित विचार 
परिष्कृति रूपं में वर्तमान राजवैज्ञानिकों के प्रतिपाद्य विषय हैं। र 
ण मनु की महत्वपूर्ण देन विधि एवं न्याय प्रशासन के क्षेत्र में हैं। मनु मानव मनोविज्ञान 
के ज्ञाता प्रथम कानूनवेत्ता थे जिन्होंने मानवयी आचरण एवं व्यवहार के अनुरूप विधान. की 
रचना की। डॉ0 जायसवाल के अनुसार मनुस्मृति सम्पूर्ण उग्र हिन्दू कानून व्यवस्था की 
“आधारशिला है।डॉ० भगवानदास लिखते है कि मनुस्मृति मानव जगत की सर्वाधिक 
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प्राचीनतम एवं उपलब्ध विधि ग्रन्थ है। यह मानव जीवन की सम्पूर्ण योजनाओं को अत्यन्त 
वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करती है। मनु व्यक्ति के स्वधर्म पालन पर बल देते हैं जिसका अनुपालन 
कर मानव समाज सुव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन कर सकता है। जहाँ अन्य विचारकों 
ने व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है, वही मनु व्यक्ति के कर्तव्यों पर 
अधिक जोर देते हैं। यह उचित भी है, क्योंकि कर्तव्य पालन में ही सामाजिक एवं राजनीतिक 
| व्यवस्था का अस्तित्व है। 
मनु के चिन्तन को यूनानी दार्शनिक प्लेटो के दर्शन की भाँति काल्पनिक आदर्शवाद 
की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः मनु के विचार लौकिक जीवन की वास्तविकता से पूर्ण 
यथार्थवादी और अव्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। साथ ही उनमें नैतिक मूल्यों का भी 
समावेश है। यद्यपि मनु की सम्पूर्ण राजनीतिक विचारधारा पर धर्म का प्रभाव है, फिर भी 
उसमें धार्मिक संकींणता नहीं है। मनु के चिन्तन का मूल तत्व है, मानव का उत्थान और उसकी 
समृद्धि। मनु आदर्शवादी विचारकों की भाँति राज्य को साध्य नहीं अपितु व्यक्ति के विकास 
के लिए एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मनु का दर्शन व्यापक मानवीय 
धर्म पर अवस्थित है जिसका परम लक्ष्य है व्यक्ति एवं समाज की .समुन्नति। उनकी मान्यता 
है. कि राज्य को व्यक्ति की शिक्षा-दीक्षा का व्यापक प्रबन्ध करना चाहिए। 
मनु ने राजा के गुण, दिनचर्या, प्रशिक्षण और कार्यों का जिस प्रकार चित्रण किया 
है उससे ज्ञात होता है कि मनु का राजा प्लेटो के शासन से भी श्रेष्ठ है। साथ ही वह मैकियावेली 
| के नरेश की भाँति यथार्थवादी भी है। किन्तु जहाँ मैकियावेली अपने नरेश को छल-कपट और- 
| धूर्तता की शिक्षा देता है वहीं मनु का शासक अनैतिक और अधार्मिक आचरण कदापि नहीं 
कर सकता। मंत्रिपरिषद, दूत और गुप्तचर व्यवस्था विषयक मनु के विचार राजशाखत्र को उनकी 
अनुपम देन है। वर्तमान में मनु की दण्ड व्यवस्था कुछ कठोर अवश्य प्रतीत होती है, परन्तु 
उचित दण्ड एवं न्याय प्रशासन के अभाव में सम्पूर्ण व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने का संकट 
बना रहता है। आज विश्व के लगभग अधिकांश देशों में जिस प्रकार आतंकवाद, अपराध और 
हिंसा तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के 
सन्दर्भ में, मनु द्वारा प्रतिपादित दण्ड विधान का समर्थन असंगत नहीं होगा। 
वर्तमान युग में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और लोकधन के लूट-खसोट को देखते 
हुए भ्रष्ट शासकीय कर्मचारियों के लिए मनु द्वारा प्रतिपादित दण्ड व्यवस्था उचित प्रतीत होती 
है। उनके अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त शासकीय कर्मचारियों की सम्पत्ति जब्त कर उन्हें देश 
से निकाल दिया जाना चाहिए। न केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए अपितु शासक (राजा) 
के लिए भी मनु ने कड़ा निर्देश दिया है कि राजकोष का वह व्यक्तिगत हित और भोग-विलास 
के लिए कदापि उपयोग न करे। प्रजारंजन और अन्यायपूर्वक शासन करने वाला राजा स्वयं 
दण्ड का भागी होता है, ऐसा मनु का प्रतिपादन है। मनु के यह निर्देश वर्तमान में भी शासकों 
के लिए युक्तिसंगत प्रतीत होते हैं। 
मनु द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय राजनय विषयक षाडगुण्य सिद्धान्त वर्तमान युग में 
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भी वैदेशिक सम्बन्धों के निर्धारण में राज्य के लिए अनुकरणीय हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति 
संतुलन का जो विचार मनु ने दिया है, आज भी उसकी उपादेयता है। वर्तमान विश्व राजनीति 
में इन सिद्धान्तों का पालन किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। मनु का यह विचार 
कि राजा को यथासम्भव युद्ध से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी विवादों को 
हल करना चाहिए, न केवल महत्वपूर्ण है; बल्कि विश्व शांति का समर्थक भी है। 

इस प्रकार राजनीतिक दर्शन के इतिहास में मनु के विचारों की महत्ता और उनका 
अनुदाय स्पष्ट है। विशेष रूप से राज्य, प्रशासन, विधि एवं न्याय, वित्तीय व्यवस्था और 
अन्तर्राष्ट्रीय गुजनय विषयक मनु के विचार अत्यन्त उपयोगी हैं। यद्यपि मनु के सामाजिक और 
दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी विचारों की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना की जाती है तथापि मनु के उपदेश 
अत्यन्त व्यावहारिक हैं। वे शासक और शासितों को सचरित्र, धर्मनिष्ठ तथा लोककल्याण के 
लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। 


1. मनु के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। 
2. राज्य की उत्पत्ति एवं राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में मनु के विचारों को समझाइए। 
3. मनु के सप्तांग सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। 

4. मनु के दण्ड सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। 


र 
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आचार्य चिष्णुरुप्त [कौटिल्य] 
-ख० मुक्तिनाय ड्य 


जीवन परिचय 


आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य आदि कई नामों से विख्यात यह महान भारतीय 
राजनीतिक चिन्तक बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था। इनका नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य गोत्रीय 
ब्राह्मण होने के कारण इनका नाम कौटिल्य हुआ। इनके पिता का नाम चणक था जिसके कारण 
इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य के जन्मकाल एवं स्थल के सम्बन्ध में कोई 
प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में विद्वानों में वैचारिक मतभेद भी है। 
कुछ इतिहासकारों का मत है कि कोटिल्य का जन्म गान्धार देश स्थित तक्षशिला में हुआ 
था जबकि कुछ विद्वान मगध को इनका जन्म स्थल बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि पटना 
और गया के मध्य चचका नामक स्थान में विष्णुगुप्त का जन्म हुआ था। इसके पक्ष में उनका 
_ तर्क है कि चचका ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। यहां के समीप अनेकों गांवों में चचकिया ब्राह्मण निवास 
करते हैं। ये ब्राह्मण अपना गोत्र 'कौटल' या 'कोडाल' बताते हैं। चचका शुद्ध चाणक्य का अपभ्रंश 
माना जा सकता है जबकि कौटिल कौटिल्य का। यह भी सम्भव है पाटलिपुत्र निवासी होते हुए 
भी चाणक्य अध्ययन हेतु तक्षशिला गया हो। तत्कालीन समय में तक्षशिला विद्या, चिकित्साशाख्र 
तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केन्द्र था। तक्षशिला में पश्चिम के विद्वान अध्ययन अध्यापन 
हेतु आते रहते थे। कौटिल्य का सम्बन्ध भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से था। इस क्षेत्र के विषय 
में कोटिल्य के साधिकार लेखन से यह स्पष्ट होता है कि उसने इस क्षेत्र को भलीभाँति देखा था. 
अथवा वहाँ अध्ययन किया था। 


क ० 


मै समू चारत एक मूर्तिमान इकाई के रूप में स्थापित हो चुका था। सम्भव हैं कि चाणक्य भी | 
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रचना की हो। सम्राट का महामात्य होने के कारण रचना की सामग्री के लिए उसे स्रोतों की कमी 
नहीं थी। अर्थशास्त्र में वर्णित विषयों की क्रमबद्धता से यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ भिन्न-भिन्न 
समयों में न लिखा जा कर एक ही समय में लिखा गया हैं। देश के सुदूर दक्षिणी भाग में प्रवास 
करने के कारण कौटिल्य को इस क्षेत्र का भी अनुभव प्राप्त हुआ होगा। अपने अनुभव तथा अनेक 
स्रोतों से प्राप्त ज्ञान का भरपूर उपयोग करते हुए कौटिल्य ने भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग 
का विषद वर्णन यहाँ के खनिज, बनस्पति तथा समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उल्लेख 
अपने अन्थ अर्थशास्त्र में किया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र की रचना चन्द्रगुप्त 


मौर्य के दक्षिण अवास काल में चाणक्य द्वारा हुई । यही कारण हैं किं अर्थशाख कौ पाण्डुलिपि 
दक्षिण भारत से प्राप्त हु. ` bs मल 
अर्थशास्त्र- . 


कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र के प्रारम्भ में आचार्य शुक्र एवं वृहस्पति को नमस्कार 
करते हुए सम्मानित किया है क्योंकि ये दोनों ही उसके पूर्व के अर्थ एवं नीत शास्त्रकार थे। कौटिल्य 
ने 'ॐ' शब्द का प्रथम प्रयोग कर वैदिक परम्परा में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है। समाज तथा 
राज्य व्यवस्था का मूलाधार अर्थ हे। भारतीय विचारधारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को जीवन 
तथा समाज का मौलिक अंश मानती हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अर्थ, धर्म तथा काम का 
विस्तृत विवेचन किया है किन्तु मोक्ष के बारे में विस्तार से नहीं लिखा गया है। इसके पीछे सम्भवत 
.यह आशय होगा कि मोक्ष इस लोक की अपेक्षा परलोक के बारे में अधिक चिन्तन करता हैं और 
अर्थशास्र की रचना इस लोक के लिए.की गई है। | = rT 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थ शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया है। अर्थ-प्रयोजन, 
लक्ष्य, उद्देश्य, अभिलाषा, इच्छा अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। अर्थशास्त्र का ध्येय 
विश्वकल्याण और इसकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय है। इस ग्रन्थ में मनुष्य के अर्थ सम्बन्धी सत्कर्मा का 
क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया है। इसमें राजनीति, दण्ड नीति, समाज व्यवस्था, युद्ध विद्या, 
व्यवसाय, सैनिक दृष्टि से ठोस विचार प्रस्तुत किये गए हैं। इस अन्थ की रचना ई0पू० 321- 
299 वर्षों में अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में हुई है। इसमें 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, 
150 अध्याय तथा लगभग 5507 श्लोके हैं। इसकी रचना गद्य-पद्य दोनों में ही की गई है। 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पाश्चात्य देशों अथवा अर्बाचीन अर्थशास्त्र में मौलिक अन्तर 
. है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनुष्य की वृत्ति को अर्थ कहते 
हैं। मनुष्य से युक्त पृथ्वी का ही नाम अर्थ है। पृथ्वी के लाभ एवं शासन के लिए उपायों का विवेचन 
करने वाले शास्त्र को अर्थशास्र कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र शब्द का उपयोग इसके ब्यापक 
अर्था में किया हे जबकि आधुनिक अर्थशास्र मानव जीवन के केवल अर्थिक गतिविधियों तक ही 
सीमित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि विभिन्न 
उपायों द्वारा प्राप्त की गयी भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण-पोषण का भी 
वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन-व्यवस्था का पूर्ण विवेचन आ जाता है। कौटिल्य 
का अर्थशास्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना हे। डॉ0 अल्तेकर के अनुसार, 
“राजनीति शास्र के बाङमय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरणशास्न के वाङमय में पाणिनि - 
अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे 
कर दिया और उनके ग्रन्थ धीरे-धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए।'” कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के आरम्भ 
में ही चार विधाओं का उल्लेख किया है प्रथम आन्वीक्षिकी (दर्शन और तर्क), दूसरी त्रयी (धर्म- 
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अधर्म व वेदों का ज्ञान), तीसरी वार्ता (कृषि, व्यापार आदि) और चौथी दण्डनीति (शासन कला 
या राजनीतिशाख्न)। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से दण्ड नीति ही है। 
अर्थशा् मे 15 अभिकरण हैं। प्रथम विनायादिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार 
का. सामान्य वर्णन है। दूसरे अन्यक्ष प्रचार में राज्य के विभिन्न शासकीय अध्यक्षों के विभागों 
और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे धर्मस्थीय में अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और 
निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन है। चौथे कष्ट शोधन में समाज के मार्ग में बाधक तत्वों 
के लिए दण्ड की व्याख्या का उल्लेख है। पांचवे योगवृत्त में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का 
उल्लेख तथा अराजभक्तों को दण्ड देने के नियम हैं। छठवें मण्डलयोनि में शत्रु राष्ट्रों को वश 
में करने के उपाय तथा सातवें जाड्गुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। आठवें 
व्यसनाधिकारक में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय तथा नवें 
अभियारत्कर्म में विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 
दसवें सांग्रामिक में विजय के लिए युद्ध सम्बन्धी नियम तथा ग्यारहवें संघवृत्त में संघ राज्यों 
में फूट डालने की विधियों का वर्णन है । बारहवें अवालियस में कमजोर राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं 
के प्रतिकार के तरीकों का वर्णन किया गया है। तेरहवें दुर्गलम्भोपाय में शत्रु दुर्ग पर विजय प्राप्त 
करने के उपाय बताए गए हैं। चौदहवें औपनिषदक में शत्रुं पर विजय, जादू-टोना आदि की 
प्रयोग विधि का उल्लेख है। पन्द्रहवें एवं अन्तिम अभिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य 
A है। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के रूप में भारत को एक आदर्श राज्य संहिता दी 
| 
राज्य की उत्पत्ति-.. 
¬ यद्यपि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धान्त की विधिवत विवेचना नहीं की है 
किन्तु अर्थशास्त्र में वर्णित विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य राज्य का मूल 
एक संविदा में देखता. है उसका विश्वास था कि आदिम काल में मानव जीवन घोर कलह और 
संघर्ष से त्रस्त था! सर्वत्र अशांति, अराजकता और मत्स्य न्याय का बोल बाला था। इस यातनामय 
नारकीय जीवनं से मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने मनु को अपना राजा बनाया। इसके लिए उन्होंने 
उत्पन्न हुए अन्न का छठा भाग, व्यापार. द्वारा प्राप्त धन का दसवां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग 
कर के रूप में अपने राजा के लिए नियत किया। मनुष्यों ने राजाज्ञा पालन की प्रतिज्ञा की और 
इसके बदले में राजा से अपने धन-जन की रक्षी का वचन लिया। इस प्रकार कौटिल्य के राजदर्शन 
में राज्य की उत्पति के उस संविदा सिद्धान्त के दर्शन होते हैं जिसकी विस्तृत विवेचना परवती 
पश्चिमी विद्वानों, हॉब्स, लॉक, रूसो ने की। 
अर्थशास्त्र में कहीं-कहीं कौटिल्य ने राजा के ईश्वरीय अंश का उल्लेख करते हुए राज्य की 
उत्पत्ति के देवी सिद्धान्त का भी वर्णन किया है। यद्यपि इन दोनों सिद्धान्तों में कहीं कोई संगति 
नहीं है फिर भी सूक्ष्म विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का विश्वास तो संविदा सिद्धान्त . 
-म ही है और राजा के दैवी गुणों की व्याख्या तो केवल जनसामान्य में राज्य के प्रति भक्ति भावना- 


म क कले और राजा के शासन कार्य के प्रति धार्मिक भावना उत्पन्न करने के लिए ही किया 
| 

कौटिल्य के संविदा सिद्धान्त में हॉब्स, के संविदा सिद्धान्त से बहुत कुछ समानता होते हुए 
भी वह हॉन्स के सिद्धान्त से मूलतः भिन्न है। लॉक और रूसो के विचारों से भी उसकी भिन्नता 


स्पष्ट है। कौटिल्य अपने संविदा सिद्धान्त के आधार पर न तो राज्य को उतना निरंकुश मानता 
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है, जितना कि हॉब्स का लेवायथन है और न ही उसने इस सिद्धान्त का प्रयोग लॉक तथा रूसो 
की भांति व्यक्ति के अधिकारों तथा प्रजातन्त्र का पक्ष लेने के लिए किया है। उसके अनुसार प्राकृतिक 
अवस्था में मनुष्यों ने एक व्यक्ति को इसलिए राजा चुना कि वह धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति 
तथा उपभोग में उसकी सहायता कर सके। यदि राजा इस कर्त्तव्य पालन में असमर्थ रहता है, तो 
प्रजा को अधिकार है कि वह उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त 
कर दे। इस प्रकार कौटिल्यूकी संविदा धारणा अधिक तार्किक, पूर्ण और अपेक्षाकृत निर्दोष है। 
सप्तांग सिद्धान्त... x 

भारतीय राजशाख्न के अन्तर्गत मनु, भीष्म और शुक्र आदि राजशाञ्नियों के द्वारा राज्य की 

कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गयी है जिसके सात अंग होते हैं। पूर्ववर्ती 
विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। राज्य की ये सात प्रकृतियां 
या अंग इस प्रकार है- स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड, मित्र। कौटिल्य ने इस 
सप्त प्रकृतियों का विशदू विवेचन किया है। 

स्वामी- _ > 

~ कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग होता है इसलिए उन्होंने राजा को स्वामी 
`का नाम दिया है। स्वामी से कौटिल्य का तात्पर्य शासन करने वाले या आदेश देने वाले से है। 
कौटिल्य के अनुसार राजा में विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समयानुकूल आचरण करने की योग्यता, 
प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। 
राजा को राज्यहित में आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के कार्य करने की छूट होनी चाहिए परन्तु 
कौटिल्य ने राजा की स्वेच्छाचारिता पर यह कहकर अंकुश लगाया है कि राजा को संचयी और 
चरित्रवान होना चाहिए। 

आमात्य- ड 
~ आम्रात्य का आशय मून्त्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। राजा को चाहिए 
कि योग्य, चरित्रवान, निष्ठावान लोगों की ही नियुक्ति आमात्य पद पर करें तथा इस सम्बन्ध में 
पक्षपात न करें! ; 

जनपद- 
~~ जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों को एक ही 
पद में सम्मिलित करते हुए उन्हें जनपद का नाम दिया है। जनपद में जनता एवं भूमि की अलग- 
अलग व्याख्या करते हुए कौटिल्य ने लिखा है'कि जनता ऐसी होनी चाहिए जिसमें शासकीय आज्ञा 
का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति हो। भूमि सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से 
युक्त होनी चाहिए तथा सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। 
कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक 
और आक्रामक शक्तियों का प्रतीक होता है। कौटिल्य ने दुर्ग के चार प्रकार भी बताए हैं। ऑद्रिक 
जो चारों ओर से पानी से धिरे हों, पार्वत जो पर्वतों के बीच में हो, धान्यन जो निर्जन मरू प्रदेश 
में-हो, वनदुर्ग जो बनों के बीच हों। | 
कोषः 


म कौटिल्य ने सपांग सिद्धान्त में स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्व कोष को ही दिया है। कौटिल्य 
के अनुसार राज्य के पास भरपूर कोष और आय के स्थायी स्त्रोत होने चाहिए। कोष धर्मपूर्वक 
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एकत्रित किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्तिकाल में भी 


दीर्घ काल तक निर्वाह किया जा सके। 


दण्ड अथवा सेना- ह 3 
कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व होता है। जिस राजा 


के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र रहते ही है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक 
अख्न-श्न के प्रयोग में भली-भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। कौटिल्य 
के अनुसार सन्तुष्ट सेना विजय की आधार शिला होती है, अतः सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य 
सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हं सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रखना चाहिए। 
कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। उसका मानना है 
कि मित्र आनुवंशिक होना चाहिए न कि कृत्रिम। आवश्यक होने पर सहायता को तत्पर रहे तथा 
जिससे सम्बन्ध विच्छेद की सम्भावना न हो। 
राज्य के इन सप्तांगों की विवेचना के साथ ही कौटिल्य ने इनका सापेक्षिक महत्व भी बताया 
है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी (राजा) सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योकि आमात्य के व्यसनी 
होने पर राजा उसके स्थान परं दूसरे व्यक्ति को आमात्य नियुक्त कर सकता है। यदि राजा गुण 
सम्पन्न होता है तो वह अन्य अंशों को भी गुण सम्पन्न कर सकता है। इसीलिए कौटिल्य ने राजा 
को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग तथा पूरे शासन तन्त्र की आधार शिला माना है। इसके विपरीत इसके 
पूर्ववर्ती विद्वानों ने आमात्य को महत्वपूर्ण अंग माना और तर्क दिया कि शासन का वास्तविक संचालन 
आमात्य ही करता है। कौटिल्य ने इन तकों को नकारते हुए राजा की महत्ता सिद्ध की। 
कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धान्त द्वारा राजशास्र और राज्य संस्था को अधिक लौकिक 
और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया है। स्मृतिकारों ने और वेदों में राज पुरोहित को व्यावहारिक 
राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया था किन्तु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पुरोहित की चर्चा बहुत कम 
की है और सप्तांग में उसे स्थान न देकर महत्वहीन बना दिया है। 


राजा 


राज्य के सप्त अंगों में कौटिल्य ने राजा को ही सर्वोच्च और प्रधान अंग माना है। उसका 
मानना है कि शासन की सफलता राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करती है। कौटिल्य का 
मानना हे कि यदि राजा सम्पन्न हो तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है। राजा उद्यमी और 
लान होता है तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राज्य का केन्द्र बिन्दु राजा ही होता 
| 
ह कौटिल्य राजा को राजर्षि मानता है जो प्लेटो के दार्शनिक शासन से किसी मायने में कम 
नहीं है। कोटिल्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं- 

1. वह उच्च कुलोत्पन्न हो। 2. उसमें दैवी बुद्धि और शक्ति हो। 3. वह बृद्धजनों की बात 
सुनने वाला हो। 4. वह धार्मिक एवं सत्यवादी हो। 5. वह परस्पर विरोधी बातें न करता हो। 
6. वह कृतज्ञ, अति उत्साही तथा उच्च लक्ष्य वाला हो। 7. साहसी, पराक्रमी और कठोर नियन्त्रण 
का पालन करने वाला हो। 8. स्मरणशक्ति, बुद्धि और बल की अतिशयता हो। 9.अति उग्र, . 
आत्म नियन्त्रण वाला, कुशल शिल्पी, दोष रहित और दूरदर्शी हो। 10.काम, क्रोध, मोह, लोभ 


और चपलता आदि पर उसें नियंत्रण प्राप्त हो 
८८-0.॥ उसे पूर्ण Domain. दात Riya Maha Vidyalaya Collection. 
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कौटिल्य इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हैं कि उक्त सभी गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का प्राप्त 
होना दुष्कर है। कौटिल्य का मानना है कि इनमें से कुछ गुण तो स्वाभाविक होते हैं और कुछ 
को अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता हे । मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर वंश परम्परा का प्रभाव 
होता है किन्तु अभ्यास के द्वारा उसमें परिवर्तन सम्भव है। इसीलिए कौटिल्य ने राजा की शिक्षा 
पर सर्वाधिक बल दिया है। उसके अनुसार भलीभांति शिक्षा प्राप्त राजा समस्त प्रजाजनों के हित 
साधन में तत्पर रहता है तथा चिरकाल तक निष्कलंक होकर पृथ्वी का उपभोग करता है। इसके 
विपरीत, जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है उसी प्रकार जिस राजकुल के 
राजकुमार शिक्षित नहीं होते, वह राज-कुल बिना किसी युद्ध के ही नष्ट हो जाते हैं। 
राजा अपने न्यायोचित कर्तव्यों का पालन करे, इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या 
भी निर्धारित की है। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम कौटिल्य ने दिया है 
और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखां गया है कि एक-एक क्षण जनकार्य में ही लगा हो। भोग- 
विलास, नाच-रंग आदि के लिए कोई समय नहीं नियत किया गया है। कोटिल्य राजा के दिन- 
रात के कार्यक्रम के 24 घण्टे को 16 घड़ियों में बांटता है और रात्रि की पृथक चर्या का वर्णन 
करता है। प्रत्येक घड़ी डेढ़ घन्टे की होती हैं। 
| दिनचर्या 
प्रथम घड़ी - प्रजा की रक्षा व्यवस्था की देख-रेख तथा हिसाब-किताब की जांच । 
द्वितीय घड़ी - ग्राम व नगर वासियों का प्रशासन। 
तृतीय घड़ी - स्नान, भोजन, स्वाध्याय । 
चतुर्थ घड़ी - कोषागार एवं कोष का निरीक्षण, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण। 
पंचम घड़ी - मंत्रियों तथा गुप्तचरों से मन्त्रणा। धर 
षष्ठम घड़ी - मनोरंजन । र 
सप्तम घड़ी - पशुशाला एवं शस्त्रागार का निरीक्षण। 
अष्टम घड़ी - सेनापति से मन्त्रणा। ५ 


रात्रिचर्या 


प्रथम घड़ी - गुप्तचरों द्वारा एकत्र सूचनाओं का निरीक्षण। 
द्वितीय घड़ी - स्नान, भोजन, स्वाध्याय। 
तृतीय घड़ी - गायन एवं वादन। 
चतुर्थ एवं पंचम घड़ी - निद्रा। 
षष्टम घड़ी - दिन के कार्यक्रम पर विचार। 
सप्तम घड़ी - गुप्तचरों से परामर्श। 
अष्टम घड़ी - आचार्य, पुरोहित आदि से विचार-विमर्श। 
इस प्रकार से राजा का जीवन एक तपस्वी के समान होना चाहिए जिसे सेवाभाव से ही 
पूर्ण "किया जा सकता है। 
२_,रांजा के कर्त्तव्य- 
राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने लिखा है-- 
प्रजा सुखे सुखः राजा, प्रजानास्य हिते हितम 
मात्मप्रियं सुखं राज: प्रजानास्य सुखे सुखेम] 
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अर्थात्‌ प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हिल । राजा के लिए 
प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नही है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। कौटिल्य के अनुसार 
राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के मुख्य 
कर्तव्य इस प्रकार हैं-- 
1. वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना- 
राजा का एक प्रमुख कर्तब्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और प्रजाजनों को अपने धर्म 
से विचलित न॑ होने देना है-- 
चतुष्वर्णात्यामं लोकस्याचार रक्षणात। 
नश्यतं सर्व धर्माणां राजा धर्म प्रवर्तकः अर्थशास्त्र -1-4 
2. दण्ड की व्यवस्था करना- 
राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दण्ड की व्यवस्था करना है। उसके अनुसार दण्ड अपर्याप्त 
वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का 
उपयोग करता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दण्ड पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए दण्ड की 
व्याख्या महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में स्वामी को यह सदा ध्यान रखेना चाहिए कि दण्ड न तो 
आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। यथोचित दण्डं देने वाला राजा ही पूज्य 
होता है और केवल समुचित दण्ड ही प्रजा को अर्थ, धर्म और काम से परिपूर्ण करता है। 
3. आय-ब्यय सम्बन्धी- 
स्वामी (राजा) का यह कर्तव्य है कि वह आय-ब्यय का पूरा हिसाब और प्रबन्ध रखे। इस कार्य 
के लिए समाहर्ता (कोषाध्यक्ष) की नियुक्ति करे एवं उसके माध्यम से आय-ब्यय पर नियन्त्रण रखे। 
4. नियुक्ति सम्बन्धी- 
राजा आमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता हैं, सभी कर्मचारियों 
“के कार्यों का निरीक्षण करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले को प्रोत्साहित करता है। 
5. लोकहित और सामाजिक कल्याण सम्बन्धी- 
कौटिल्य ने राजा को लोकहित एवं सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्य भी सौंपे हैं। इसके 
अन्तर्गत दान देना, असहाय, अनाथ तथा बृद्ध लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करना, असहाय 
गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करना, उसके बच्चों के लालन-पालन की व्यवस्था करना, कृषि 
के लिए बांध का निर्माण करना, जलमार्ग, स्थलमार्ग, बाजार और जलाशयों का निर्माण करना, 
अकाल एवं दैवी आपदा के समय जनता की सहायता करना आदि कार्य हैं। आवश्यकता पड़ने 
पर धनवानों से अधिक कर वसूल कर निर्धन जनता में वितरित करने का कार्य भी राजा द्वारा किया 
जाना चाहिए। 
6. युद्ध करना- 
कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राजा का एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 
केन्द्र एक ऐसा विजयाभिलाषी राजा है जिसका उद्देश्य निरन्तर नयी भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र 
में बृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदण्ड 
से निश्चित करता है कि वे राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती हैं। नयी 
भूमि प्राप्त करना अर्थशास्र का इतना प्रमुख विषय है कि इसके 15 अभिकरणों में में 9 का सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप से युद्ध से ही है। राजा के द्वारा इन सभी कार्यों का सम्पादन लोकहित की 
भावना से ही किया जाना चाहिए। 
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कौटिल्य ने राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार माना है। उसने 
राज्य के सात अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया है। इस सबके बावजूद कौटिल्य का राजा 
निरंकुश नहीं है। राजा पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिसके चलते वह मनमानी नहीं कर सकता। 

राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबन्ध अनुबन्ध का था। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों ने राजाज्ञा 
पालन की जो प्रतिज्ञा की उसके बदले में राजा से प्रजा की धन-जन की रक्षा का वचन लिया। 
इसका तात्पर्य है कि राजा द्वारा प्रजा के धन-जन की हानि करने वाला कोई कार्य नहीं किया जा 
सकता। एक स्थान पर कौटिल्य ने लिखा है कि राजा की स्थिति वेतन भोगी सैनिक के समान 
होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कर्त्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से 
निश्चित वेतन ही ले सकता है। कौटिल्य के राजा को मनमाने ढंग से राज्य की सम्पत्ति से भोग 
विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 

राजा की शक्ति पर दूसरा प्रतिबन्ध धार्मिक नियमों और रीति-रिवाजों का था। राजा के 
अधिकार धर्म और रीति रिवाजों से सीमित थे और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य था। 
तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नर्क का भय भी 
राजा को मनमानी करने से रोकता था! उसकी निजी नैतिक और धार्मिक भावना उसे निरंकुश बनने 
से रोकती थी। 

राजा की शक्ति पर तीसरा प्रतिबन्ध मंत्रिपरिषद का था। मंत्रिपरिषद को राजा के बराबर 
अधिकार प्राप्त थे। मंत्रिपरिषद राजा की शक्ति को नियन्त्रित करके उसे निरंकुश बनने से रोकती थी। 

इस सबके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अन्तिम किन्तु अत्यन्त प्रभावशाली : 
प्रतिबन्ध राजा के व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गयी शिक्षा के आधार पर लगाया है। कौटिल्य 
ने राजा के लिए जिन आवश्यक गुणों को निर्धारित किया है, उनसे सम्पन्न राजा स्वभाव से ही 
निरंकुश नहीं हो सकता। वस्तुतः कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन और इस व्यवस्थां में राजा को 
पर्याप्त शक्तियाँ देने का कार्य प्रजाजन के हित को दृष्टि में रखकर ही किया है। 

अन्त में श्रीकृष्ण राव के शब्दों में कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे 
वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे क्योंकि वह धर्मशा्न और नीतिशास्त्र के सुस्थापित नियमों के 
अधीन रहता है। 

आमात्य या मन्त्रिपरिषद 

कौटिल्य के अर्थशास्र में राजा के लिए आमात्य या मन्त्रि परिषद के गठन पर बहुत बल 
दिया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा और मन्त्रिपरिषद राज्य रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों 
ही अन्योन्याश्रित हैं। राजा के लिए आवश्यक है कि वह योग्य मन्त्रियों की नियुक्ति करे और उनके 
परामर्श पर उचित ध्यान दे। 

कौटिल्य ने आमात्य मन्त्रणा को गुप्त रखने पर बहुत अधिक बल दिया है। उसके अनुसार 
मन्त्रणा का गुप्त न होना राज्य और मन्त्रि परिषद के सदस्यों, दोनों के लिए घातक होता है। मन्त्रणा 
को गुप्त रखने के लिए मन्त्रणा स्थल गुप्त और सुरक्षित होना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि 
मन्त्रणा अधिक लम्बी न हो और ऐसे व्यक्तियों के साथ मन्त्रणा नहीं किया जाना चाहिए जो राजा 
द्वार अपकृत या अपमानित किया गया हो। मन्त्रणा करने वालों को मद, असावधानी, नींद में 
बोलना, कामतृप्ति आदि दुर्गुणों से बचना चाहिए। मन्त्रणा के बाद जब कोई निर्णय हो जाय तो 
उसे क्रियान्वित करने में बिलम्ब नहीं करना चाहिए। 

मन्त्रि परिषद के गठन में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मन्त्ियो की योग्यता पर दिया है। इसके 
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लिए उसने कठोर और उच्चस्तरीय मानदण्ड निर्धारित किए हैं। उसका मानना है कि सभी प्रकार 
की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मन्त्रिपरिषद में स्थान दिया जाना 
चाहिए। निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्थ, उचित निर्णय, कर्त्तव्य की उच्च भावना और 
गोपनीयता आदि मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को 
अचानक (सहसा) ही मन्त्रिपरिषद का सदस्य नहीं नियुक्त करना चाहिए। 
कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की है। उसका मानना है कि 
मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की 
जानी चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि मन्त्रियों को उनके पद के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए 
और न्यूनतम इतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए कि उसका तथा उसके परिवार का भरण- 
पोषण विधिवत्‌ हो सके और इसके लिए उसे अन्य साधन न तलाशने पड़ें। 
राजा और मन्त्रिपरिषद के बीच सम्बन्ध के विषय में कौटिल्य का विचार है कि राजा को 
मन्त्रि परिषद के बहुमत के आधार पर निर्णय करना चाहिए किन्तु यदि मन्त्रणा कार्य-सिद्धिकर 
प्रतीत न हो तो राजा स्वेच्छया कार्य कर सकता है। कौटिल्य ने राजा पर मन्त्रिपरिषद के नियन्त्रण 
का औचित्य भी बताया है। उसके अनुसार यदि राजा प्रजा के लिए अहितकर कार्य करने लगे 
तो मन्त्रिपरिषद को उसका विरोध करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सदैव ऐसी परिस्थितियों 
से बचने की सलाह दी है जिसके कारण मन्त्री, सेना और प्रजा विद्रोह न कर दें। कौटिल्य के 
अनुसार विशेष परिस्थितियों में मन्त्रिपरिषद द्वारा राजा पर नियन्त्रण रखा जा सकता है और रखा 
जाना चाहिए। 
प्रशासनि-व्यवस्था- 
राजा तथा मन्त्रिपरिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के सम्बन्ध 
में भी कौटिल्य ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए है। कौटिल्य का राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। 
उसके अनुसार सम्पूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, ब्यापार, कृषि, वन और शिल्पकला 
आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना 
चाहिए। राज्य के प्रमुख मन्त्रियों आमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों को कौटिल्य ने अष्टादश 
(18) तीर्थ की संज्ञा-दी है। ये तीर्थ मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्रावारिक, अर्न्तवेशिक 
(अंगरक्षक तथा 'झन्तः पुर का रक्षक) समार्हत्री, संविधार्ग, प्रवेष्टी, नायक, पौर, व्यावहारिक, 
कार्यान्तिक, मन्त्रि परिषद का अध्यक्ष,”द्रिभागाध्यक्ष, दण्डपाल तथा दुर्गपाल होते थे। 
कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्य थोग्यतम्‌ अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए और 
राजा द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों तथा चरित्र पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अधिकारियों 
में आपस में न तो बहुत अधिक संगठन हो और न ही संघर्ष। इनके आपसी सम्बन्ध सामान्य होने 
चाहिए। यदि इनमें संगठन होगा तो राजा के विरूद्ध विद्रोह की सम्भावना बनी रहेगी और यदि 
संघर्ष होगा तो प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन प्रभावित होगा। कौटिल्य का मत है कि राज्य 
के उच्चस्तरीय अधिकारी वर्ग को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों और आचरण पर पूर्ण 
निगरानी रखनी चाहिए जिससे वे अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। इस कार्य 
के लिए कौटिल्य ने व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का सुझाव दिया है। 
कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है। गुप्तचरों के माध्यम से राजा के द्वारा तीथोँ सहित समस्त राज्य कर्मचारियों के आचरण एवं 
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अधिकारियों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि उन्हीं पर राज्य की सुरक्षा तथा समृद्धि का 
दायित्व होता है। 

कौटिल्य ने इन गुप्तचरों की अनेक कोटियां निर्धारित की हैं -कापटिक, उदास्थित, गृहपातक, 
तापस, वैदेहक, मन्त्री, तीक्ष्ण, रसद तथा भिक्षुक। इन गुप्तचरों में पुरूष तथा महिला दोनों की 
नियुक्ति की जा सकती है। गुप्तचरों को साधु, भिक्षुक, ज्योतिषी और अन्य विविध प्रकार के वेश 
में विचरण करना चाहिए। राजा को किसी गुप्तचर पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक 
गुप्तचर की देखभाल के लिए एक अन्य गुप्तचर नियुक्त किया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था 
का संगठन एक विभाग के रूप में किया जाना चाहिए। गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के आधार पर 
विभागाध्यक्ष समस्त सूचना राजा को देता रहे। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के समस्त कार्य सम्पादन 
में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था के कार्यों 
के निमित्त सांकेतिक भाषा तथा लिपि के प्रयोग का निर्देश दिया हे। इस सांकेतिक भाषा को गुप्तचर 
विभाग के अतिरिक्त अन्य कोई न समझ सके, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मिथ्या या 
गलत सूचना देने वाले गुप्तचरों के लिए दण्ड की भी व्यवस्था की गई है। 

कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार के व्यापक प्रशासनिक तन्त्र की व्यवस्था की गयी है और 
उसकी कार्यकुशलता के लिए जो सुझावं दिए हैं, उससे व्यवहारिक प्रशासन कें रूप में उसकी 
दूरदर्शिता स्वतः सिद्ध होती है। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था RT में सर्वोत्कृष्ट 
है जिसमें किसी प्रकार की कमी नही दिखाई देती। यह कहा जा सकता कि का अर्थशास्त्र 
चिन्तनात्मक राजनीतिक का ग्रन्थ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गयी 
प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है - 
विधि एवं न्याय व्यवस्था- | 

कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण मानता है। उसका विचार है कि जो 
राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं प्रदान कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राज्य का मुख्य 
उद्देश्य प्रजा के जीवन-सम्पत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने 
वाले व्यक्तियों को दण्डित करना है। 

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। धर्मस्थलीव 
तथा कष्टक शोधन जिन्हें वर्तमान में प्रचलित दीवानी तथा फौजदारी न्यायालों का लगभग पर्यायवाची 
कहा जा सकता है। धर्मस्थलीय का कार्य नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले विवादों 
का निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवाद को अर्थशास्त्र में व्यवहार की संज्ञा दी गयी है। इसके 
अन्तर्गत सम्पत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, ग्रामीण बन्दोंबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और 
साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद तथा मारपीट, बलात्कार, डाका और जुआ आदि 
वर्तमान समय के फौजदारी विवाद आते हैं। 

कष्टकशोधन न्यायालय का उद्देश्य राजा अथवा राज्य कष्टकों (शत्रुओं) को दूर करना है। 
यह न्यायालय राजा और राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले सभी प्रकार के अपराधों पर विचार करता 
है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रजा के दैनन्दिन सम्पर्क में रहने वाले धोबी, जुलाहे, स्वर्णकार, 
रंगरेज, वैद्य, नट-नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा-शोषण अथवा धनहरण के कार्य, दुष्टजनों अथवा 
राज्य कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले प्रजा-पीड़न के कार्य, आदि से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई 
होती है। 

कौटिल्य ने न्यायिक संगठन की विधिवत और विस्तृत विवेचना की है। उसकी यह विवेचना 
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प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की सूचक भी है। उसके अनुसार 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 
400 ग्रामा के बीच द्रोणमुख, 800 ग्रामो के मध्य स्थानीय एवं समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च 
न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। रामों के लिए पंचायती न्यायालयों का सुझाव दिया गया है 
जिनमें बृद्ध, आमीण और सामन्त मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे विवादों 
का निर्णय कर सकते हैं। व्यवहार विवादों को मध्यस्थता द्वारा निबटाने की सलाह दी गयी है। 
प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय, विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता 
में विभागीय प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा किए जाने का सुझाव दिया गया है। कौटिल्य द्वारा वर्णित 
समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति करता है। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं मानता क्योंकि 
इससे न्यायाधीश द्वारा मनमानी करने का भय बना रहता है। उसका विचार है कि उच्चतर न्यायालय 
- में 3 न्यायाधीश तथा 3 आमात्य होने चाहिए जो एक साथ बैठकर विवादों का निपटारा करें। 
कौटिल्य ने न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्षता अपनाये जाने पर विशेष बल दिया है और यह 
स्पष्ट किया है कि वादी या प्रतिवादी को सहायता पहुँचाकर न्यायिक प्रतिक्रिया को गलत दिशा 
देने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीश.की निगरानी के लिए गुप्तचर 
सेवा का सुझाव दिया है और न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध आचरण करने पर न्यायाधीश को दण्डित 
करने की भी व्यवस्था दी है। उसका यह भी सुझाव है कि न्याय प्रक्रिया में व्यवस्था लिंग अथवा 
वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 
"विधि (कानून) के सम्बन्ध में कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि राज्य के कानून के चार मूल 
खरोत हैं- (1) धर्म अथवा धर्मशास्त्र, (2) व्यवहार (3) प्रजा और (4) न्याय। इन सबकी सापेक्षिक 
महत्ता के विषय में उसका स्पष्ट सुझाव है कि यदि धर्म कानून, व्यावहारिक कानून तथा प्रजा के 
मध्य विवाद हो तो धर्म कानून के अनुसार राजा को निर्णय करना चाहिए। यदि धर्म कानून तथा 
न्याय में विवाद हो तो न्याय के अनुसार निर्णय करना चाहिए। कौटिल्य ने राजाज्ञा को भी कानून 
के खोत के रूप में स्वीकार किया है। वह राजा को कुप्रथाओं के उन्मूलन तथा प्रशासनिक व्यवस्था 
के कुशल संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का भी सुझाव देता है।. 
दण्ड-व्यवस्था- 
न्याय-व्यवस्था की ही भांति कौटिल्य ने दण्ड व्यवस्था की भी विस्तृत विवेचना की है। 
उसका विचार है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दण्ड आवश्यकता 
और औचित्य से अधिक नहीं होना चाहिए और न ही कम। राजा को सोच विचार कर उचित दण्ड 
की ही व्यवस्था-केरनी चाहिए। दण्ड के सन्दर्भ में कौटिल्य समानता के सिद्धान्त का पक्षधर नहीं 
है! उसका मानना है कि ख्रियों और बालकों की निर्बलता को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत कम 
दण्ड दिया जाना चाहिए। लिंग और वय भेद के साथ ही कौटिल्य ने दण्ड देने में वर्ण व्यवस्था 
के आधार पर भी भेद किया है। कौटिल्य का विचार है कि दण्ड अपराध के अनुकूल होना चाहिए। 
दण्ड देने में लिंग, आयु तथा वर्ण का ध्यान रखना चाहिए। 
कौटिल्य ने अपराधकर्मी के लिए शारीरिक दण्ड, आर्थिक दण्ड तथा कारागार तीन प्रकार 
के दण्ड की व्याख्या की है। शारीरिक दण्ड के अन्तर्गत कोड़े मारना, अंग-भंग करना, ब्राह्मण 
तथा उच्च वर्ण के अपराधियों के माथे पर अपराधसूचक चिह्न अंकित करना तथा भीषण अपराध 
के लिए प्राण दण्ड देना। आर्थिक दण्ड मुख्यतः तीन श्रेणी के होते है- प्रथम, मध्यम तथा उत्तम 


साहस दण्ड। प्रथम साहस की प्ण 
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से 500 पण तथा उत्तम की सीमा 500 से 1000 पण निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 
होटिल्य ने कारागार की व्यवस्था को भी बनाए रखने पर बल दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता 
है कि दण्ड की व्यवस्था करने में कौटिल्य आदर्शवादी की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है। 
अर्थ एवं कर व्यवस्था- 

यथार्थवादी राजनीतिक विचारक होने के कारण कौटिल्य ने अपने विचारों में अर्थ को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य का विचार है कि समृद्धशाली राज्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
में सफल हो संकता है। कौटिल्य ने कोष को राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना है और साथ ही यह 
भी स्पष्ट किया है कि कोष वृद्धि में राज्य द्वारा जनता का मनमाना शोषण नहीं किया जाना चाहिए। 
कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीति के तीन प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार है- (1) राज्य के अति 
महत्वपूर्ण उद्योगों पर शासन का प्रत्यक्ष नियन्त्रण होना चाहिए। (2) अन्य उद्योगों पर जनता के 
निजी स्वामित्व को बनाये रखना चाहिए। (3) व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकरने के लिए 
राज्य में अर्थ के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए। 

कौटिल्य के अनुसार आय का प्रमुख स्रोत कर व्यवस्था है। उसका मानना है कि कर व्यवस्था 
ऐसी होनी चाहिए जिससे राज्य में व्यापार और उद्योग अधिकाधिक तरक्की कर संकें। कर निर्धारण 
करते समंय सम्बन्धित पक्ष की आय तथा कर देने की क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। जनता 
के लिए नितान्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन अथवा आयात पर न्यूनतम आवश्यक कर लगाना 
चाहिए। सुख-समृद्धि के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिकतम कर लगाना चाहिए। धार्मिक संस्थानों 
से सम्बन्धित उत्पादों पर कर नहीं लगाना चाहिए। _ 

कौटिल्य ने 'अर्थ' सम्बन्धी विचार में आय के साथ व्यय के भी मदों का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि राज्यकर्मियों को दिया जाने वाला वेतन, राजा द्वारा देव तथा पितृ पूजन पर किया 
जाने वाला व्यय, शाही महल का व्यय, दूत, कोषागार, शस्तरागार, सैन्य व्यय, जीव-जन्तुओं 
के संग्रह एवं संरक्षण में व्यय, उद्यान, तालाब, मार्ग आदि के निर्माण का व्यय, जनकल्याण के 
निमित्त किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का व्यय आदि। कौटिल्य ने राजकीय करों की वसूली नियमित 
ढंग से करने और राजकीय आय-व्यय का लेखा-जोखा नियमित ढंग से रखने पर विशेष बल 
दिया है। इस प्रकार कौटिल्य ने यथार्थवादी आर्थिक नीति की विस्तृत विवेचना अर्थशास्त्र में की 
है। , 


5 द परराष्ट्र (विदेश) नीति 


कौटिल्य ने न केवल राज्य के आन्तरिक प्रशासनिक सिद्धान्तों का वर्णन किया है बल्कि 

उन सिद्धान्तों का भी विवेचन किया है जिसके द्वार एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के साथ सम्बन्ध 
निर्धारित किया जाना चाहिए। दुसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के सन्दर्भ में उसने दो 
सिद्धान्तों का विवेचन किया है। मण्डल सिद्धान्त- इसके अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित 
करने की नीतियों का विवेचन किया गया है। षाड्गुण्य नीति- इसके अन्तर्गत अन्य राज्यों से 
सम्बन्ध स्थापित करने की नीति बताई गई है। | 
1. मण्डल सिद्धान्त- 

“नत्क्षोटिल्यने-मण्डल सिद्धान्त में अनेक राज्यों के समूह या मण्डल में विद्यमान राज्यों द्वारा 
एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लायी जाने वाली नीतियों का वर्णन किया है। इसमें मण्डल केन्द्र 
ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील 
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होता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजियीषु (विजयाभिलाषी) राजा की संज्ञा दी है। कौटिल्य 
का मानना है कि राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजियीषु 
राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि राज्य होगा और आरि राज्य से 
मिला हुआ राज्य विजियीषु का मित्र राज्य होगा। इसी प्रकार विजियीषु के मित्र राज्य का पड़ोसी 
अरि मित्र राज्य होता है। ये राज्य विजियीषु राज्य के सामने वाली दिशा में होते हैं। इसी प्रकार 
कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में भी होते है। विजियीषु के पीछे पार्ष्णिग्राह (पीछे का शत्रु), 
आक्रान्दा (पीठ का मित्र), पा्ष्णिग्राहासार (पार्ष्णिग्राह का मित्र) और आक्रान्दासार (आक्रान्दा का 
मित्र) आदि चार राज्य होते हैं। पा्णि्गग्राह पड़ोसी होने के कारण ही विजियीषु का शत्रु होता है। 
इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के राज्य भी होते हैं- मध्यम राज्य ऐसा राज्य जो तयी और 
अरि राज्य दोनों की सीमा से सटा होता है। यह दोनों को सहायता करने में समर्थ होता हे और 
आवश्यक होने पर दोनों का अलग-अलग मुकाबला करने में भी समर्थ होता है। उदासीन राज्य 
इस राज्य का प्रदेश विजियीषु, आरे तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह अति 
प्रबल राज्य होता है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त तीनों का सहयोग करने अथवा उनसे संघर्ष 
करने में सक्षम होता है। इस प्रकार आक्रान्दसार पार्ण्णग्राहासार, आक्रान्दा, पार्णिग्राह, विजियीषु, 
अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र-मित्र, मध्यम और उदासीन इन 12 राज्यों का यह 
समूह राज्य मण्डल कहलाता है। 

कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मण्डल सिद्धान्त तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप हो सकता 
है किन्तु समकालीन समय में जबकि व्यापारिक और आर्थिक हित तथा वैचारिक मतभेद भी संघर्ष 
का कारण होने लगे हैं, ऐसे में मात्र सीमाओं के आधार पर सम्बन्धों की व्याख्या नहीं की जा 
सकती। प्राचीन विचारकों के साथ कौटिल्य का भी विचार था कि युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त 
नहीं किया जा सकता, अतः इसके खतरों को कम करने के लिए मण्डल सिद्धान्त का समर्थन 
किया गया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे-बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण सन्तुलन 
बना रहे और युद्ध की विभीषिका टाली जा सके। 

2. षाडगुण्य नीति- 

मण्डल के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रति व्यवहार के सन्दर्भ में कौटिल्य ने षाड्गुण्य नीति 
अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार- सन्धि, विग्रह (युद्ध), यान 
(शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना), आसन (तठस्थता), संश्रय (शक्तिशाली का आश्रय लेना) 
और द्वैधीभाव (सन्धि और युद्ध का एक साथ प्रयोग)। 

1. सन्धि- कौटिल्य ने सन्धि का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि सन्धि का उद्देश्य अपने 
शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को अपेक्षाकृत बलशाली बनाना होता है। कौटिल्य 
का मानना है कि जब शत्रु पर विजय प्राप्त करना आसान न हो तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए 
र सन्धि द्वारा प्राप्त समय का उपयोग स्वयं को शक्तिशाली और शत्रु को निर्बल करने में करना 
चाहिए। 

2. विग्रह- विग्रह का अर्थ होता है सम्बन्ध-विच्छेद अथवा युद्ध। इस नीति का अनुसरण 
राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे। उसकी 'युद्ध व्यवस्था सुव्यवस्थित 
हो तथा अपनी शक्ति एवं विजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो! विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर 
आक्रमण करके उसके राज्य के भू-भाग को तत्काल अपने नियन्त्रण में कर लेना चाहिए। 


3. यान यान का वाल माविक आमण ते है। उसी हूण तभी करना 


आचार्य विष्णु गुप्त कौटिल्य 395 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चाहिए जब राजा की स्वयं की स्थिति सुदृढ़ हो और यह स्पष्ट हो कि आक्रमण के अतिरिक्त शत्रु 
को वश में करना संभव नहीं हे। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद हे! 
` 4. आसन- जब विजियीषु और शत्रु दोनों समान रूप से शक्तिशाली हों तो विजियीषु 
राजा द्वार आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनायी जानी चाहिए। आसन नीति का अनुसरण 
करते हुए राजा को शक्ति अर्जन का प्रयास निरन्तर करते रहना चाहिए। 

5. संश्रय- संश्रय का तात्पर्य शक्तिशाली के आश्रय से है। यदि राजा शत्रु हानि की क्षमता 
नहीं रखता और आत्मरक्षा में भी असमर्थ हो तो उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना चाहिए। 
संश्रय नीति के अनुसरण में यह आवश्यक है कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है, वह 
शत्रु से अधिक बलशाली हो और यदि ऐसा संभव न हो तो सबल शत्रु की ही शरण में जाना 
चाहिए। 

6. द्वैधीभाव- द्वैधीभाव का तात्पर्य सन्धि और विग्रह दोनों नीतियाँ का एक साथ अनुसरण 
करना है। कौटिल्य का मानना है कि जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता 
लने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो, तो द्वैधीभाव नीति अपनायी जानी चाहिए। 

कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त 
हो, उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। कौटिल्य की राज्य विषयक अन्य विचारधाराओ की 
भांति परराष्ट्र नीति भी यथार्थवादी है। षाड्गुण्य नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य आज भी 
न्यूनाधिक रूप से इस नीति का अनुसरण करते हैं। 

परराष्ट्र नीति के सफल संचालन हेतु कौटिल्य ने साम, दाम, दण्ड और भेद चार उपाय 
बताए हैं। क:टिल्य का मानना है कि निर्बल राजा को समझा कर (साम) अथवा कुछ सहायता 
देकर (दास) अपने वश में किया जाना चाहिए। भेद का अर्थ होता है फूट डालना। सबल शत्रु 
राजा जिससे युद्ध में जीतना संभव न हो, उसके प्रति भेद की नीति अपनायी जानी चाहिए। भेद 
उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से करना चाहिए। दण्ड का अर्थ है युद्ध और 
कौटिल्य का विचार है कि दण्ड नीति का आश्रय तभी लेना चाहिए जब साम, दाम और भेद तीनों 
नीतियां असफल हो जाएं। दण्ड का आश्रय अन्त में लेने का सुझाव इसलिए दिया गया है कि 
इससे स्वयं को भी क्षति उठानी पड़ती है। / 
3. सैन्य-व्यवस्था- 

कौटिल्य ने राजा के लिए सैन्य बल को अति आवश्यक माना है और चतुरंगिणी सेना 
के गठन पर बल दिया है। चतुरंगिणी सेना में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ ये चार बल होते हैं। 
इनमें हस्ति बल-(हाथियों की सेना) को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। पैदल सैनिकों 
में वंशानुगत सैनिक, वैतनिक सैनिक, श्रेणीगत, मित्र तथा कबायली सैनिक हो सकते हैं। कौटिल्य 
का विचार है कि सेना मुख्यतः क्षत्रिय वर्ण की होनी चाहिए किन्तु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य 
एवं शूद्र वर्ण के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। कोटिल्य ने ब्राह्मण वर्ण के लोगों 
को सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त माना है। सेना के चारों अंगों की दृढता, आवश्यक शस्त्राख, 
नियमित रसद और अन्य सामग्री को कौटिल्य ने विशेष महत्व दिया है। 

कौटिल्य का मानना है कि शत्रु के साथ युद्ध करने में राजा के पास तीन शक्तियों का होना 
अनिवार्य है। उत्साह शक्ति-सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्तिरशस्र 
सामग्री और मन्त्रशक्ति-मन्त्रणा एवं कूटनीतिक शक्ति। कौटिल्य के अनुसार यदि राजा उत्साही, 
बीर, शक्तिशाली और युद्ध कला में प्रवीण अर्थात्‌ उत्साह शक्ति सम्पन्न होता है और प्रभाव शक्ति 
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में अशक्त होता है, तो भी वह युद्ध में विजयी होता है। यदि उसमें उत्साह शक्ति का अभाव होता 
हे तो प्रचुर प्रभाव शक्ति (साधन) होते हुए भी वह पराजित हो जाता है। प्रभाव शक्ति के अभाव 
में उत्साह और मन्त्र शक्ति व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार इन तीन शक्तियों में कौटिल्य ने उत्साह 
शक्ति को प्रधानता दी है। कौटिल्य ने युद्ध के तीन प्रकार बताए हैं:-- 

1. प्रकाश या धर्मयुद्ध - यह पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत धोषित युद्ध होता है। इसमें 
दोनों पक्षों की सेनाएं नियमानुसार युद्ध करती है। इस युद्ध के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जैसे, 
शरणागत शत्रु पर वार न करना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग न करना। 

2. कूट-युद्ध- छल-कपट, लूट-मार, अग्नि-दाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध कूट- 
युद्ध कहलाता है। नळी 

3. तूष्णी युद्ध- यह निकृष्ट प्रकार का युद्ध है जिसमें सेनाएं विषाक्त साधनों का प्रयोग 
करती हैं और छल-कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। कौटिल्य का मानना 
है कि विजियीषु राजा इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय परिस्थितियों के अनुसार ले 
सकता है। कौटिल्य ने यथार्थवादी विचार प्रस्तुत करते हुए शत्रु के साधनों, फसलों को नष्ट करने 

तथा जल को दूषित करने को भी न्यायोचित माना है। 
दूत व्यवस्था- 

कौटिल्य ने युद्धकालीन और शांतिकालीन अन्तर्राज्य सम्बन्धों का विस्तृत विवेचन किया 

है। इस सम्बन्ध में उन्होंने दूत नियुक्त करने तथा गुप्तचर व्यवस्था का आश्रय लेने का सुझाव दिया 
है। उसके अनुसार, विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति तथा नीति का ज्ञान 
प्राप्त करने और उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यापारी, 
शिक्षक, धर्म प्रचारक आदि रूपों में रह सकते है। कौटिल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा कार्य 
के अनुरूप तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। निसृष्टार्थ- एक राज्य का पूर्ण अधिकार सम्पन्न 
राजदूत होता है। परिमितार्थ- तीन चौथाई गुणों तथा शक्तियों से युक्त राजदूत होता है। 
शासनाहार- निसृष्टार्थ की अपेक्षा आधी शक्ति से युक्त राजदूत होते हैं। कौटिल्य का मानना है 
कि दूत का पद अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अधिकाधिक गुण सम्पन्न व्यक्ति को ही 
इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, साहसी और 
निर्भीक होना चाहिए। दूत अबध्य होता है, इस प्राचीन भारतीय परम्परा का समर्थन कौटिल्य ने 
भी किया है। दूत के प्रमुख कार्यों में अपने राजा का सन्देश देना, सन्धियों के पालन की व्यवस्था 
करना, मित्र संग्रह, शत्रु और शत्रु-मित्रों में भेद उत्पन्न करना, गुप्त रूप से दूसरे राजा की नीतियों 
का ज्ञान प्राप्त करना आदि प्रमुख हैं। भ 

कौटिल्य ने-युद्ध काल और शांति काल में वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन का जो विशद्‌ 
विवेचन किया है, वह यथार्थवादी और व्यावहारिक है। कमोवेश उसकी नीतियों का अनुसरण आज 
भी दिखाई देता है। 
कौटिल्य और मैकियावेली- 

कौटिल्य की विचारधारा के सर्वाधिक समीप प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली 
ही है। इन दोनों की वैचारिक. समानता के कारण ही कुछ विद्वान कौटिल्य को मैकियावेली का 
अग्रदूत मानते है तो कुछ इसे भारत का मैकियावेली की संज्ञा देते हैं। वस्तुतः कौटिल्य की तरह 
ही मैकियावेली की विचारधारा भी व्यावहारिक और यथार्थवादी है। इन दोनों विचारको की वैचारिक 


समानता का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है-- 
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दोनों विचारकों ने मुख्य रूप से शासन कला का निरूपण किया है और व्यावहारिक राजनीति 
पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। इन दोनों विद्वानों ने राजदर्शन के सैद्धान्तिक पक्ष को महत्वहीन 
माना है। कोटिल्य का अर्थशास्त्र और मैकियावेली का द प्रिन्स सम्बन्धित शासकों तथा राजनीतिज्ञों 
के लिए एक मार्गदर्शक ग्रन्थ है। 

धर्म और नैतिकता सम्बन्धी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में दोनों विचारकों में वैचारिक समानता 
हैं। दोनों ही विचारक यह मानते हैं कि “श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधन उचित है।” 
अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विरोधी को समाप्त करने में किसी भी उपाय का आश्रय लिया जा सकता 
है। दोनों ही विचारक राजा के लिए नैतिक नियमों के बन्धन को आवश्यक नहीं मानते बल्कि 
ता छल-कपट, विश्वासघात और अनैतिक माने जाने वाले सभी कृत्यों का समर्थन 
करते हैं। 

. दोनों ही विचारक कट्टर राष्ट्रवादी थे और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। कौटिल्य 
ने एक विशाल भारत गणराज्य की स्थापना करने के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की रचना की और 
मैकियावेली ने 'इटली” को सशक्त बनाए रखने के लिए 'द प्रिन्स' की रचना की। दोनों ही विचारक 
अपने देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील थे। 

` दोनों ही विचारक अपने देश में उच्च राजकीय पद पर आसीन थे तथा उन्होंने अपने 

व्यावहारिक अनुभवों के आधार"पर ही अपने ग्रन्थ की रचना की। दोनों ही विचारकों ने अपने 
विचारों को यथार्थपरक बनाने के लिए इतिहास का आश्रय भी लिया-है। दोनों ही विचारक राजा 
और राज्य को सर्वोच्च स्थान देते हैं और बीर तथा साहसी राजा में विश्वास करते हैं। दोनों ही 
विचारकों के आदर्श ऐसे शासक हैं जो विश्व विजेता बनने की क्षमता रखता है। 

कौटिल्य और मैकियावेली में उपर्युक्त समानताएं होते हुए भी कुछ भेद भी हैं। मैकियावेली 
का सम्पूर्ण दर्शन (विचार) केवलं राजनीति तक ही सीमित है किन्तु कौटिल्य का दर्शन न केवल 
राजनीति बल्कि मानव जीवन के सम्पूर्ण पक्षों को भी प्रकाशित करता है। कौटिल्य का अर्थशास्र 
राजनीति के साथ-साथ अर्थशास्र, मनोविज्ञान, कामशास्त्र और मन्त्रशात्र का भी एक महत्वपूर्ण 
अन्थ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वांगीण, सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक कृति है। कौटिल्य का 
मानव जीवन का ज्ञान एवं अध्ययन मैकियावेली की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, गहन तथा विस्तृत है। 
कौटिल्य के दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा मैकियावेली की तुलना में कम की गयी है। मैकियावेली : 
के राजनीतिक चिन्तन का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना था जबकि कौटिल्य 
का राजनीतिक चिन्तन एक व्यापक राज्य तथा शासन व्यवस्था को प्रतिपादित करता है। 
राजनीतिक चिन्तन को कौटिल्य की देन 

प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य की विचारधारा 
है। कौटिल्य को भारतीय राजदर्शन का जनक भी कहा जा सकता है। कोटिल्य का अर्थशास्र उसके 
पूर्ववर्ती राजनीतिक विचारकों के विचारों का सार है। कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों विशेषकर 
मनु; शुक्र, भीष्म आदि का उल्लेख भी किया है। अर्थशाख कौटिल्य के पूर्व की रचनाओं में बिखरी 
हुई राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धान्तों का अनुपम संग्रह है। कौटिल्य ने शासन 
कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में पूर्ववर्ती विचारों का नवीन 
किन्तु व्यवहारिक रूप से विवेचन किया है। हे 

कौटिल्य के पूर्व जितने भी राजनीतिक विचारक हुए, वे सभी धर्म प्रधान दृष्टिकोण वाले 
थे किन्तु कौटिल्य ही ऐसा प्रथम भारतीय विचारक है जिसने राजनीति की एक स्वतन्त्र विषय के 
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रूप में विवेचना की और इस प्रकार राजनीति को एक सम्मानजनक स्थान दिया। अर्थशास्र का 
सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय स्वभाव और चरित्र को पारलौकिकता की ओर 
अधिक शुके होने की प्रवृत्ति के दोष को सुधारने का कार्य किया। 

काटिल्य का एक यथार्थवादी विचारक था। उसने शासन-व्यवस्था, सेना, युद्ध, दूत ऑर 
राजस्व आदि विषयों की व्यावहारिक विवेचना की। कौटिल्य का विचार था कि राजा को अपना 
शासन ऐसे मन्त्ियो के परामर्श से चलाना चाहिए जो निस्वार्थ, त्यागी और योग्य हों। यह विचार 
आज भी प्रासंगिक है। कौटिल्य का मानना था कि शासन को प्रजा के धर्मपालन में कभी हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए और प्रजा को अपने धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह विचार 
इस बात का अमाण है कि धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा आज के युग की देन नहीं है। कूटनीति 
और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में उसके विचार आज भी प्रासंगिक है। 

कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया बल्कि व्यावहारिक कार्यों के 
आधार पर देश को एक सुदृढ़ एवं केन्द्रीकृत शासन प्रदान किया। उसने विशाल मौर्य साम्राज्य 
की स्थापना की और महामन्त्री के रूप में अपने प्रतिपादित सिद्धान्तों का सफल क्रियान्वयन किया। 
महाकाव्यों तथा पुराणों के नायकों के बाद भारतीयों का अन्य किसी नाम से उतना परिचय नहीं 
हुआ जितना की चाणक्य के नाम से। , 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है। इसका महत्व इसलिए भी 
अधिक है कि यह केवल आदर्शवादी रचना न होकर एक सम्पूर्ण उपयोगितावादी व्यवहारिक रचना 
है। पाश्चात्य जगत में जो कार्य प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली आदि अनेक विचारकों नेःमिलकर किया 
» वह कार्य भारत में अकेले चाणक्य ने किया। कौटिल्य ने राजनीति के साथ मानव व्यवहार का 
इतना विस्तृत विवेचन किया कि इसके बाद इस दिशा में चिन्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं 
अतीत हुई और इस प्रकार उसके बाद चिन्तन की यह धारा लगभग लुप्त ही हो गई। 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य एक व्यावहारिक राजनीतिक विचारक 
थे। उन्होंने जो भी सिद्धान्त प्रतिपादित किए, उसका स्वयं प्रयोग करके उसके गुणों-दोषों की विवेचना 
भी की। वह कल्याणकारी राज्य का समर्थक था, निरंकुश राज्य का नहीं। 


प्रश्‍न- 
1. कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। 
2. कौटिल्य के मण्डल सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 
3. कौटिल्य के षाड़ गुण्य सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। 
4. कौटिल्य के अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के सिद्धान की विवेचना कीजिए। 
5. भारतीय राजनीतिक चिन्तन में कौटिल्य के योगदान का आकलन कीजिए। 
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महात्मा गाँधी ~ 


-च्यल साहब पिह 


जीवन परिचय 

युग-पुरुष, महान ज्योति-पुञ्ज, हिंसा को अहिंसा से, घृणा को प्रेम से, असंत्य को 
सत्य से, अनेतिकता को नैतिकता से जीतने वाले, अर्धनग्न कृशकाय तथा मानवता के पुजारी, 
“बापू' और 'राष्ट्रपिता' की कालजयी उपाधि से विभूषित महात्मा गाँधी का जन्म .2 अक्टूबर 
सन्‌ 1869 ई को काठियावाड़ में सम्पन्न एवं सम्भ्रान्त वैश्य परिवार में हुआ। पिता लाला 
करमचन्द और माता पुतली बाई की धर्मपरायणता से प्रभावित इनका नाम “मोहनदास? रखा 
गया। पुत्र के नाम के पीछे पिता का नाम 'करमचन्द' तथा अन्त में गोत्र गाँधी! जोड़ा गया। 

सन्‌ 1881 में इन्होंने हाईस्कूल में प्रवेश किया। 14 वर्ष की अल्पायु में 1883 

ई0 में कस्तूरबा से विवाहोपरान्त 1888 ई0 में वकालत की शिक्षा हेतु इंगलैण्ड चले गए। 
12 जून 1891 ई0 में शिक्षा पूरी कर भारत वापस लौट आए। बम्बई और राजकोट में 
कामचलाऊ वकालत की क्योंकि वे पेशागत रीति-नीति तथा कला कौशल में माहिर नहीं थे। 

सेठ अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी की ओर से एक वर्ष के लिए एक वकील के रूप 
में अफ्रीका गए किन्तु 20 वर्ष रह गए। 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद 
के विरुद्ध गोरी सरकार से संघर्ष कर एक सफल एवं अजेय सत्याग्रही के रूप में लौटने पर 
बम्बई की जनता ने उन्हें 1914 में 'महात्मा' की उपाधि से विभूषित किया। अफ्रीका में उन्हे 
'कुली बैरिस्टर' तथा पगड़ी पहनने वाला “एक अवांक्षनीय आगन्तुक' कहा जाता था! 

1915 से 1948 तक देश की स्वतन्त्रता में उन्होंने एक सखा, मार्गदर्शक, चिन्तक 
एवं समाज सुधारक के रूप में जीवनपर्यन्त कार्य किया। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती 
नदी के किनारे ' सत्याग्रह आश्रम' की स्थापना की। 1919 में रोलट एक्ट का विरोध, 1919 
में ही देशव्यापी हड़ताल, 1921 में खिलाफत आन्दोलन, 1931 में सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1934 में वर्धा आश्रम में समाज सुधार, 1942 में असहयोग 
आन्दोलन, 1945 में भारत छोड़ो आन्दोलन और 1947 में शताब्दियों से पराधीनता के पाश 
में आबद्ध भारतमाता को आजादी दिलायी। 

इनके न चाहते हुए भी दुर्भाग्यवश भारत का विभाजन हुआ। 30 जनवंरी 1948 
ई0 को उनकी हत्या नाथू राम गोडसे द्वारा की गयी और गाँधी सुकरात, ईसामसीह तथा स्वामी 
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दयानन्द की परम्परा में सम्मिलित हो गए। उनके जीवन से ज्यादा उनकी मृत्यु ने काम किया। 
हिन्द स्वराज्य, आत्मकथा, मेरे सत्य का प्रयोग, शान्ति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, 
सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय आदि रचनाओं के अतिरिक्त हरिजन, नवजीवन, हरिजन 
सेवक, हरिजन बन्धु, इण्डियन ओपीनियन आदि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों 
एवं सिद्धान्तों को जन-जन तक उन्होंने सम्प्रेषित किया। 
गाँधी के प्रेरणा स्त्रोत- 
माता-पिता के संस्कारों के अतिरिक्त गाँधी जी की धार्मिकता को उनकी पुरानी 
. नौकरानी एवं धाय रम्भा ने प्रभावित किया। 'रामनाम' की औषधि गाँधी को भूत-प्रेतादि के 
भय से बचने के लिए बतायी गयी थी। इसके अतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌ रामायण, गीता, 
बौद्धदर्शन, जैन साधक श्री रामचन्द्र का प्रभाव के साथ ही अन्यान्य साधु-सन्तों के उपदेशों 
एवं अमृतवाणियों से उनका जीवन निर्मित हुआ। 
पाश्चात्य दार्शनिकों में वह सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, कवेकर्स, दुखोबोर्स, बेंजामिन 
टकर, विचमन, चार्ल्सनेन, हक्सले के अतिरिक्त अमेरिका के अराजकतावादी हेनरी डेविस घोरे 
के 'एसे आन सिविल डिसओबिडिएन्स' से सविनय अवज्ञा, टालस्टाय के 'गोस्पेल इन ब्रीफ', 
व्हाट-टु-डू? “द किंगडम आफ गाड इज विदिन यू” तथा रस्किन की पुस्तक “अन टू दि लास्ट' 
से सर्वाधिक प्रभावित हुए। रस्किन की इसी पुस्तक काःगुजराती अनुवाद 'सर्वोदय' है। बाइबिल 
का पवित्र-प्रवचन गाँधी को विशेष रूप से आकर्षित करता था। 
गाँधी का. आध्यात्मिक दर्शन- 
गाँधी के प्रत्येक विचार आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थे। आध्यात्म ही उनके समूचे 
प्रकार के चिन्तनों का प्राण था। वे महात्मा पहले थे, राजनीतिज्ञ बाद में। स्वयं के प्रति उनकी 
अभिव्यक्ति थी “बहुत से धार्मिक मनुष्य जिनसे मैं मिला हुँ, भेष बदले हुए राजनीतिज्ञ हैं लेकिन 
मैं जो राजनीतिज्ञ का जामा पहने हूँ, हृदय से धार्मिक मनुष्य हूँ गाँधी के आध्यात्मिक दर्शन 
की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं- 
ईश्व- . 

. गाँधी का ईथर जाति और धर्म की सीमा से परे है। कभी उसे 'राम' कहते हैं, 
किन्तु वह दशरथ पुत्र 'राम' नहीं है। वह अजर है, अमर है, अजन्मा है। उनके लिए ईश्वर 
प्रकाश है, अन्धकार नहीं। भरेम है, घृणा नहीं, सत्य है, असत्य नहीं। अल्लाह, गॉड, खुदा, 
राम आदि ईश्वर के ही अनेक नाम हैं। “ईश्वर अल्लाह तेरो नाम” उनकी प्रसिद्धि उक्ति थी। 
वे ईश्वर की अनुभूति ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के सामंजस्य में करते हैं। ईश्वर नियम तथा 
नियम का खर्ट दोनों है। ईश्वर को उन्होंने “दरिद्रनारायण' भी कहा है। ईश्वर अचिन्त्य, अज्ञेय, 
वर्णनातीत तथा सबका सृजन, संहार और पुनः सृजनकर्त्ता है। हर सत्याग्रही का आश्रयदाता 
ईश्वर ही है। पी 
सत्य- 

सत्य ईश्वर' है । कई धर्म इसी सत्य की विश्रान्तहीन खोज में लगा है। सत्य का 
अ-वेषण समस्त धर्मों का लक्ष्य हैं। यह सर्वव्यापी एवं स्वैच्छिक है। यह सर्वोत्कृष्ट नैतिक मूल्य 
है। मन, कर्म और वचन तीनों से सत्य का अनुगमन करना चाहिए। सत्य दो प्रकार का होता 
है- एक साधन का ब्रतरूप सत्य तथा दूसरा माध्य रूप सत्य। पहले को व्यक्ति जान जाता 
है किन्तु दूसरा-देश-काल से परे हैं। सार्वभौम और निरपेक्ष है। इसे ही ईश्वर कहते हैं। 

सत्य अ>पानुकाश फड़ी>है.।> अह प्रश्क्रितत्ठा भी /नद्ीं क्कै।०नता०के बिना सत्य 
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अहंकारपूर्ण दिखावा ही संत्यान्वेषण के "लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है. आत्मशुद्धि के 
लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद, ब्रह्मचर्य आदि साधनों की आवश्यकता होती 
है! सत्य व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी। सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान है। यह मनन, चिन्तन 
और आचरण की वस्तु है। 
अहिंसा- 

सत्य की भाँति अहिंसा भी ईश्वर का पर्याय है। गाँधी ने बुद्ध और ईसा की भाँति 
अहिंसा को अपने जीवन में आत्मसात्‌ किया है। अहिंसा परमो धर्मः को चरितार्थ किया है। 
उनके लिए अहिंसा प्रेम का समुद्र है, वैर-भाव का सर्वथा त्याग है। वे कहते थे-“अहिंसा 
मेरे धर्म का सिद्धान्त है और वही मेरे कर्म का अन्तिम सिद्धान्त भी है।” गाँधी के अनुसार 
अहिंसा न आलस्य है, न क्रियाहीनता, न पलायन, न कायरता। अहिंसा मनुष्य में निहित 
अन्तर्यामी ईश्वर की शक्ति है। अहिंसा में कायरता और निर्बलता के लिए तनिक भी स्थान 
नहीं है। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है तो कायरता बुरी से बुरी बुराई। अहिंसा का मूल प्रेम 
है तो कायरता का घृणा। 

अहिंसा अपने “जागृत' रूप में व्यक्ति की आत्मा की उपज होती है। औचित्यपूर्ण 
अहिंसा मानव जीवन में एक नीति के रूप में औचित्यानुसार स्वीकार्य होती है। भीरुओं की. 
अहिंसा निष्क्रिय अहिंसा है। कायरता और अहिंसा पानी तथा आग की भाँति एक साथ नहीं 
रह सकते। पृथ्वी के किसी जीव को विचार, शब्द या कर्म द्वार चोट पहुँचाने से बचना 
“निषेधात्मक अहिंसा' कंहलाता है। अपने आप अधिकतम असुविधा उठाकर दूसरों कों 
अधिकतम सुविधा देना विधायक अहिंसा' है और हिंसा से पूर्ण मुक्ति "निरपेक्ष अहिंसा' 
है। गाँधी ने क्रान्तिकारियों के हिंसात्मक कार्य का विरोध किया। ऋणात्मक अहिंसा और घनात्मक 
अहिंसा भी प्रेम, दया और परमार्थ से सम्बन्धित है। बी0पी0वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि 
“' अहिंसा'' की वर्णमाला परिवार की पाठशाला में सीखी जाती है और फिर उसका प्रयोग 
राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तरों पर भी किया जा सकता है। मानवता की रक्षा, राष्ट्ररक्षा, जीवरक्षा 
आदि के लिए आवश्यकता पड़ने पर गाँधी आपद्‌ धर्म में हिंसा की भी अनुमति देते हे किन्तु 
वह विवेक से नियन्त्रित, अनासक्तिपूर्ण और उसकी जड़ में दया निहित हो। स्पष्ट है कि गाँधी 
कोरे सिद्धान्तवादी ही नहीं, व्यवहारवादी भी थे। यह उनकी विलक्षणता ही थी कि धार्मिक 
क्षेत्रः में अहिंसा का प्रयोग महावीर और बुद्ध ने किया था किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में यह कार्य 
गाँधी ने ही भारतवर्ष में प्रथम बार किया। रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक हीं लिखा है- 
“संसार का ध्यान गाँधी जी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशुबल के समक्ष . 
आत्मबल का श्र निकाला, तोपों और मशीनगनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय 
लिया।” वास्तव में, गाँधी ने हिंसा को अहिंसा से पराजित कर दिया। 
अस्तेय- 

अस्तेय (चोरी न करना) सत्य तथा अहिंसा से सम्बन्धित नैतिक सिद्धान्त है। 
आवश्यकता से अधिक संग्रह भी चोरी है। दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति या स्वीकृति 
के बिना लेना, जिसकी आवश्यकता न हो उसे प्राप्त करना, विचारों की चोरी करना, ललचाना, . 
पिता का अपने बच्चों से छिपाकर कुछ खाना आदि सब चोरी है। 
अपरिग्रह 

अपरिग्रह का सम्बन्ध भी चोरी से है। न चुराई गयी वस्तु को भी आवश्यकता के 
बिना अपने पास रखना अपरिग्रह है। परिग्रह का अर्थ है-भविष्य के लिए संग्रह करना। सत्याग्रही 
को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकता को कम तथा परिग्रहो को अल्प कर दे। 
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ब्रह्मचर्य 
ब्रह्मचर्य काम वासना पर नियन्त्रण है। यह 'ब्रह्' का ज्ञान प्राप्त करने का अनुशासन 
है। यह ब्रह्म की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मन, वचन, कर्म से समस्त इन्द्रियों का पूर्ण 
संयम ब्रह्मचर्य है। अशुद्ध विचार या क्रोध ब्रह्मचर्य की अवहेलना है, उल्लेखनीय है कि- 
विवाह तथा सन्तोत्पत्ति ब्रह्मचर्यं का उल्लंघन नहीं है। 
कर्म तथा पुनर्जन्म- 
गाँधी जी की मान्यता थी कि कर्म का नियम अटूट होता है, उसे टाला नहीं जा 
सकता है। उसमें ईश्वर के हस्तक्षेप की शायद ही आवश्यकता पड़ती हो। मनुष्य स्वयं ही अपने 
भाग्य का निर्माता है। वह अपने वर्तमान को अच्छा या बुरा बना सकता है और उसी पर 
उसका भविष्य निर्भर करता है। गाँधी जी ने स्वीकार किया है कि, “मैं पुनर्जन्म में उतना 
ही विश्वास करता हूँ, जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व पर। इसलिए में जानता हूँ कि 
थोड़ा भी प्रयत्न व्यर्थ न जाएगा!” 
साधनों की पवित्रता- 

- गांधी जी ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु साध्य और साधन की पवित्रता पर विशेष बल दिया 
है। उनके अनुसार, “साधन तथा साध्य बीज तथा पौधे की भाँति एक दूसरे से सम्बन्ध रखते 
हैं। यदि साधन की शुद्धता पर ध्यान रखा जाय, तो साध्य अपने आप ठीक रहेगा। जिस 
अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा, ठीक उसी अनुपात में ध्येय की प्राप्ति होगी।” स्पष्ट 
है कि गाँधी अनर्गल साधनों से लक्ष्य प्राप्ति के विरुद्ध थे। स्वराज्य भी वे पवित्र साधनों से 
ही प्राप्त करना चाहते थे। 
धर्म सम्बन्धी अवधारणां- 

गाँधी का धर्म मानवतावादी धर्म है। यह सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं सेवा की भावना 
पर आधारित है। दरिद्रनारयण की सेवा और सर्व उदय की भावना ही धर्म है। विश्व के सभी 
धर्मा को स्वीकार करते हुए गाँधी ने नैतिक अनुशासन और आचरण को ही धर्म माना। 'मजहब' 
या “सम्प्रदाय से धर्म का कोई लेन देन नहीं है। गाँधी ने धर्म का मानवीकरण और समाजीकरण 
किया है। धर्म में प्रार्थना को वे आत्मा की आवाज मानते हैं। उनका धर्म संकुचित नहीं है। 
उनका कहना था, “धर्म तो वह है, जो सब धर्मो में सामंजस्य स्थापित करता है। धर्म का 
अर्थ है, विश्व के सुव्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास। धर्म तत्वतः व्यावहारिक है। हिन्दू 
धर्म के तत्व से भिन्न यहूदी, ईसाई, इस्लाम या पारसी आदि धर्मों के तत्व नहीं है। सब धर्म 
एक स्थान पर पहुँचने के अलग-अलग रास्ते हैं। अगर हम एक ही लक्ष्य पर पहुँच जाते 
हैं तो अलग-अलग रास्ते अपनाने में क्या हर्ज है।” | 
गाँधी का सम्पूर्ण जीवन एक धार्मिक अनुष्ठान था। वे हिन्दू-मुसलमान की एकता 
और समरसता के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि जब भारत के हिन्दू मुसलमान एक दूसरे 
का गला काटने के लिए तैयार बैठे रहेंगे, तब कोई विदेशी शक्ति उन्हें अपना दास बनाकर 
अपने अधीन कर सकती हैं। इसीलिए उनका यह कहना था कि इस्लाम का अल्लाह वही 
है, जो ईसाईयों का गॉड और हिन्दुओं का ईश्वर है। सब धर्म ईश्वरप्रदत्त हैं। 
सत्याग्रह- 
रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग कर गाँधी जी ने यह स्थापित कर दिया 
कि सत्य के प्रति आग्रह ही, सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक मानसिक स्थिति है। यह एक 
आध्यात्मिक तरीका है। बड़ी से बड़ी शक्ति को नतमस्तक करने की सामर्थ्य इसी में है। गाँधी 


ने ताया कि, “विरोधी को पीड़ा देकर नही, बल्कि स्वयं कष्ट बढ़ाकर मूल की रक्षा करना 
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सत्याग्रह है।” यह शक्तिशाली का श्न है। यह एक लम्बी साधना का प्रतिफल है। यह 
एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 

सत्याग्रही को धैर्यवान, सत्यपरायण अहिंसात्मक और विनम्र होना आवश्यक है। 
सत्याग्रह शासन और समय दोनों के नुटिपूर्ण कार्यों के परिशोधक का शांतिमय उपाय है। 
सत्याग्रह में प्रतिष्ठा, अपमान, पूर्वाग्रह या लोभ का स्थान नहीं है। सत्याग्रही को अपने परिवार 
और प्राण का भी मोह नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्याग्रह तलवार की धार पर चलने की भाँति 
है। यह एक आत्मशक्ति है। इसमें हिंसा का स्थान नहीं है। सत्याग्रह का कोई गणितीय नियम 
भी नहीं है। यह एक सत्यनिष्ठ मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। गाँधी जी कहते थे कि 'बोल्शेविकवाद' 
का प्रतिकार सत्याग्रह में ही सम्भव है। बोल्शोविकवाद भौतिक सभ्यता की उपज है जबकि 
सत्याग्रह आत्मनियन्त्रण निवृत्ति का मार्ग हैं। यह पदार्थ पर आत्मा की विजय का प्रतीक है। 

सत्याग्रह में न कोई नेता है, न अनुयायी। सभी नेता हैं, सभी अनुगमनकर्ता। सत्याग्रह 
प्रगतिशील, आत्मनिर्भर और प्रत्यक्ष कार्यवाही है। इसमें आत्मानुशासन, आत्मनियन्त्रण एवं 
पवित्रता की आवश्यकता होती है। क्रोधी, अहंकारी एवं भावुक व्यक्ति के लिए सत्याग्रह निषिद्ध 
हं। सत्याग्रह बाध्यकारिता का विलोम और विनम्रता का प्रतीक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक 
मित्र, सहचर प्राणी एवं बन्धु है। यह सत्य के लिए.तपस्या है। सत्याग्रह के विभिन्न प्रकार 
अधोलिखित हैं- 
निष्क्रिय प्रतिरोध- 

निष्क्रिय प्रतिरोध प्राचीन अंग्रेजी अर्थ में मताधिकार आन्दोलन एवं नास्तिकों के 
आन्दोलन में प्रयुक्त हुआ था। इसे गाँधी दुर्बल का अस्त्र मानते हैं। इसमें और सत्याग्रह में 
निम्रलिखित अन्तर है-- 

1. सत्याग्रह नैतिक अस्त्र है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध कामचलाऊ राजनीतिक श्न 
है। 2. सत्याग्रह वीरों का शस्र है जिसमें मारने और मरने का संकल्प होता है, जबकि निष्क्रिय 
प्रतिरोध दुर्बल का शस्र है। 3. सत्याग्रह में घृणा को स्थान नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रेम 
नहीं। 4. सत्याग्रह गत्यात्मक है, निष्क्रिय प्रतिरोध स्थित्यात्मक है। 5. सत्याग्रह विधेयात्मक 
है, निष्क्रिय प्रतिरोध निषेधात्मक है। 6. सत्याग्रह आन्तरिक शुद्धता पर आधारित होता है जबकि 
निष्क्रिय प्रतिरोध में इसका अभाव होता है। र 
सविनय अवज्ञा- 2 

यह नैतिक दृष्टि से शून्य संवैधानिक कानूनों को तोड़ने का शिष्ट प्रयोग है। इस 
शब्द का प्रथम प्रयोग थोरू ने किया था किन्तु वह अहिंसा का पुजारी नहीं था। गांधीजी का 
1919 में सविनय अवज्ञा का प्रयोग सभी प्रकार के दमनकारी कानूनों को तोड़ने से सम्बन्धित 
था। गाँधी की मान्यता है कि, “यह शस्त्र क्रान्ति का एक पूर्ण, प्रभावशाली एवं रक्तहीन 


स्थानापन्न है।”” 


'हिजरत- 
इसका अर्थ है स्वैच्छिक देश निकाला। दमन के स्थल को विरोध स्वरूप छोड़कर 
दूसरे स्थान पर चले जाना हिजरत कहलाता है। 


उपवास- 
यह सत्याग्रह का कठिनतम अख है। त्याग की भावना से प्रेरित होकर आत्मशुद्धि 


के उद्देश्य से उपवास आत्मपीड़न की स्थिति है। उपवास एक अध्यात्मिक कार्य है। उपवास 
सत्याग्रह है, भूख हड़ताल दुराग्रह] उपवास हृदय की भाषा, है। Collection. 
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गाँधी जी ने अहिंसा धरना का प्रयोग जनमत को जगाने के लिए, उपयुक्त वातावरण 
के सृजन के लिए तथा हृदय परिवर्तन एवं वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया था। 


हड़ताल- 


अस्थायी समय के लिए अपना निजी धन्धा बन्द करके अन्याय के विरुद्ध अपने 


प्रतीकात्मक प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का यह एक तरीका है। जनता और सरकार दोनों का 
ध्यान आकृष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। - 


बहिष्कार- 


जनमत की अवहेलना करने वाले का इसमें बहष्किर किया जाता है। यह सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक होता है। गाँधी जी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसके अन्तर्गत 


आता है। 


निर्णयकारी कार्यक्रम- 

खादी का प्रचार-प्रसार, आमोद्योग, प्रोत्साहन, आम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, बुनियादी 
शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी उद्धार, समग्र आम सेवा, राष्ट्र-भाषा प्रचार, साम्प्रदायिक एकता, 
अछूतोद्धार, नशाबन्दी, आदिवासी सेवा, मजदूर किसान एवं. विद्यार्थियों के संगठन का निर्माण 
आदि इसके अन्तर्गत आते हैं। 


विदेशी आक्रमण एवं युद्ध के विरुद्ध सत्याग्रह 


युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। इसका विरोध सत्याश्रह द्वारा. किया जाना 
चाहिए। युद्ध में शारीरिक एवं भौतिक शक्ति का प्रयोग होता है जबकि संत्याग्रह आत्मिक एवं 


नैतिक शक्ति पर 


र आधारित है। युद्ध में पर पीड़ा है तो सत्याग्रह में आत्मपीड़ा। विश्व के स्थायी 


शांति हेतु युद्धों का प्रबल विरोध होना चाहिए। युद्ध का विरोध युद्ध से नहीं, सत्याग्रह से 


होगा। 
असहयोग- 


यह 


अपने विरोधी पर किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाए बिना परन्तु स्वयं कष्ट सहकर 


सत्य का प्रकटीकरण है। यह पीड़ित प्रेम का विस्तार है। असहयोग सत्याग्रह के शस्त्रागार 


का मुख्य शस्र 


है। गाँधी की स्वीकृति है कि. “यद्यपि असहयोग मेरे जीवन-सिद्धान्त का अंग 


है, तथापि वह सहयोग का मंगलाचरण मात्र है। मैं काम करने के तरीकों, पद्धतियों और 
प्रणालियों से असहयोग करता हूँ, मनुष्यों से कदापि नहीं।” 


इस 


प्रकार सत्याग्रह की उपर्युक्त प्रणालियों के सम्यक्‌ विवेचन से स्पष्ट है कि यह 


गाँधी जी के कार्य का अमोघ अस्र था। कतिपय आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। 


इसे अहिंसा की 


धारणा के प्रतिकूल, सभी परिस्थितियों में असम्भव, तथा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय 


स्तर पर अप्रभावशाली कहा गया है परन्तु ये सब आलोचनाएं निराधार हैं। सत्याग्रह गाँधी 


के क्रियाकलापों 


में अपनी उपादेयता स्वयं सिद्ध कर चुका है। गाँधी ने स्वयं माना है, “सत्याग्रह 


एक ऐसी तलवार है, जिसके सब ओर धार है। उसे जैसे चाहो वैसे काम में लाया जा सकता 
है। खून न बहाकर भी वह बड़ी कारगर होती है। उस पर न कभी जंग लगता है, न कोई 
उसे चुरा ही सकता है।” 


गाँधी जी के राजनीतिक विचार 


महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित था। यद्यपि कि 


` उन्होंने कोई व्यवस्थित 


दु एज़तीतिक निचरा करा /सांफ्रेमांगाक्रर्मण/जहीं/किया है| ुनरपि उनके 
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, भाषणों एवं क्रियाकलापों द्वारा अनेक राजनीतिक विचारों का स्पष्टीकरण स्वतः परिलक्षित 
होता है, जो संक्षेप में निम्नवत्‌ है-- ' 
धर्मानुप्राणित राजनीति का समर्थन- 

गाँधी जी धर्मरहित राजनीति के विरोधी: थे। धर्म मानव के समस्त जीवन कें 

क्रियाकलापों का प्रमुख तत्व होना चाहिए, वह चाहे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, या 

राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों न हो। गाँधी का अभिमत था कि, “मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं जानता 

पूर्णरूपेण मानव क्रियाओं से पृथक हो। यह समस्त क्रियाओं को नैतिक आधार प्रदान करता 

I 77 र 


गोखले की भाँति गाँधी जी भी राजनीति के आध्यात्मीकरण के पक्षधर थे। उन्होंने 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि, “मैं धर्म से विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता। 
धर्म तो हमारे हर कार्य में व्याप्त होना चाहिए। .....मैं देश की आँखों में धूल नहीं झोकूँगा। 
मेरे नजदीक धर्मविहीन राजनीति कोई चीज नहीं है .....नीतिशून्य राजनीति सर्वथा त्याज्य है 
नकर धर्म से शून्य राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि उससे आत्मा का हनन होता है।” 
महात्मा गाँधी के लिए धर्म का अर्थ अत्यन्त व्यापक है। वह किसी मजहब, सम्प्रदाय 
या पंथ की संकुचित अवधारणा से मुक्त है। गाँधी जी के लिए धर्मरहित अर्थ त्याज्य है। धर्मरहित 
राजसत्ता राक्षसी है। धर्मरहित समाज भ्रष्ट है। रोमाँ रोला ने अत्यन्त ही सही मूल्यांकन करते 
ह लिखा है कि, “गाँधी जी का सिद्धान्त उस विशाल इमारत के समान है जो कि दो मंजिली 
। नीचे धर्म की नींव है तथा इस विस्तृत एवं सुदृढ़ नींव पर उनका राजनीतिक एवं सामाजिक 
कार्यक्रम आधारित है।'” 
अधिकार एवं कर्त्तव्य- 
गाँधी ने अपना पूरा जीवन मनुष्य के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अफ्रीका 
के आन्दोलन से लेकर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रत्येक घटनाएँ अधिकारों के संघर्ष की 
गाथाएँ है। गाँधी जी मात्र अधिकारों के पक्षधर ही नहीं थे, अपितु वे कर्तव्यों को भी आवश्यक 
मानते थे। कर्तव्यों के बिना अधिकारों की कल्पना ही नहीं जा सकती। अधिकार मनुष्य को 
मनुष्य के रूप में प्रदत्त होने वाली वे परिस्थितियाँ हे जिनके बिना मनुष्य का जीवन सम्भव 
ही नहीं है। गाँधी जी ने कहा था कि, “नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं को मिल सकता 
हैं, जो राज्य में उसकी सेवा करते हैं और वे ही इन अधिकारों के साथ पूरा न्याय कर सकते 
हैं ....जो अपने कर्तव्य का उचित पालन करता है, उसे अधिकार अपने आप मिल जाता हैं।” 
स्पष्ट है कि गाँधी अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। 
स्वतंत्रता का दर्शन- 
गाँधी तिलक के “स्वराज्य भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है' को पूर्णतया स्वीकार 
करते हैं। उनका अभिमत है कि, “मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई राष्ट्र बाहर 
से थोपी गई सरकार के द्वारा अपने को उचित ढंग से शासित कर सकता है, पुरानी कहानी 
का कौआ अपने सुन्दर साथी मोर के पंख लगाकर भी मोर की तरह चलने में असमर्थ रहा।” र 
व्यक्ति को स्वतंत्रता हर दृष्टि से आवश्यक है। लाखों-करोड़ों जनता का सम्मान दासता की 
बेड़ियों का अन्त करके ही प्राप्त हो सकता है। ख सत्य की आराधना है। जब तक राष्ट्र 
स्वतंत्र नहीं होते, सत्य की आराधना नहीं कर सकते। , 
परात्पर आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए इन्द्रियों और वासनाओं की भौतिक 


माँगों पर विजय प्राप्त करना ही स्वतंत्रता है। वासनाओं की दासता से मुक्ति के रूप में नैतिक 
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स्वतंत्रता, विदेशी शासकों तथा शीर्षको के बन्धनों से मुक्ति के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता और 
मोक्ष तथा सत्य के साक्षात्कार के रूप में आध्यात्मिक स्वतंत्रता के ही विभिन्न रूप थे। राजनीतिक 
स्वतंत्रता, गाँधी जी के लिए स्वराज्य की प्राप्ति है, न कि मात्र मताधिकार के समान कुछ 
सुविधाओं की प्राप्ति। राष्ट्रीयं आत्मनिर्णय का अधिकार ही वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता है। 
गाँधी जी की स्वतंत्रता, स्वच्छन्दता न होकर आत्मानुशासन तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व 
है। 


अहिंसात्मक राज्य- | 
गाँधी जी का राज्य अहिंसा पर आधारित है। राज्य का आधार अहिंसा और नैतिक 


बल है। इसमें स्वेच्छापूर्ण सहयोग, सम्मानपूर्ण तथा शांतिमय जीवन जीने का संकल्प निहित 
है। यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। शासन की शक्ति श्रमिकों और 
किसानों के हाथों में निहित होगी। राज्य का मानव-जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। राजसत्ता 
पर लोकसत्ता का प्रभुत्व होगा। राज्य के कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकाधिक हस्तान्तरित 
कर दिए जाएंगे। 
गाँधी जी ने अहिंसात्मक राज्य के सन्दर्भ में बताया है कि, “अहिंसा राज्य के विकास 
में निर्णायक वस्तु राज्य के ढाँचे की मूर्त कल्पना नहीं होती, सामान्य जन की आत्मशक्ति 
अर्थात्‌ अहिंसा ही उसके व्रिकास को निश्चित बनाती है। किसी प्रजा को वैसा ही राज्य मिलता 
है, जिसे पाने की योग्यता उसमें होती है और राज्य का स्वरूप तो केवल जनता के नैतिक 
स्तर की मूर्त अभिव्यक्ति मात्र होता है। इस प्रकार यदि जनता सच्चे अर्थ में अहिंसक न हो, 
। तो ऊपर से लोकतांत्रिक दिखाई देने वाले संविधान के अधीन भी शोषण और हिंसा चालू 
रह सकते हैं, जैसे कि वे अधिकतर पश्चिमी देशों में विद्यमान हैं। दूसरी ओर, ज्योंही जनता 
आत्मनियन्त्रण सिद्ध कर लेती है, सत्याग्रह की पद्धति पर अधिकार प्राप्त कर लेती है तथा 
आपस में स्वेच्छा से सहयोग करना-और शोषक के साथ असहयोग करना सीख लेती है, 
Rn के आचरण की गौण उपज के रूप में अहिंसक राज्य अपने आप जन्म ले. 
ता है।” 
/ रामराज्य का आदर्श- 
गाँधी के राम-राज्य का संकल्प एक ऐसे राज्य का है जिसमें आजला , शांति 
सुख और समृद्धि की वर्षा होती रहती है। इसमें एक ओर अथाह सम्पत्ति दूसरी ओर 
करुणामय कंगाली नहीं होती। गाँधी जी के लिए “रामराज्य का अर्थ है आत्मा का राज्य अर्थात्‌ 
हमारे हृदय में बैठकर हमें धर्म की प्रेरणा करने वाली अन्तर्रात्मा का राज्य सब दुनिया में स्थापित 
हो सके।” राम-राज्य में अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को, परिग्रह 
की अपेक्षा अपरिग्रह को महत्वपूर्ण माना गया है। 
धार्मिक दृष्टि से रामराज्य का अर्थ है पृथ्वी पर भगवान का राज्य। राजनीतिक द्द्ष्टि 
से यह पूर्ण प्रजातन्त्र है जिसमें गरीबी और अमीरी, रंग और मत मतान्तर के आधार पर स्थापित 
असमानताओं का सवर्था अन्त हो जाता है। रामराज्य में भूमि और राज्य जनता का होता है। 
न्याय शीघ्र, पूर्ण और सस्ता होता है। गाँधी जी ने स्पष्टतः कहा है 
मैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म राज्य के सत्य और अंहिसा के शासन का स्थापित 
हुए देखना चाहता हूँ। दासता के जंजीरों में जकड़े रहना मनुष्य के गौरव के विरुद्ध है। .....मेरी 
जीवन योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्यों का लक्ष्य निरपेक्ष स्वतन्रता 


नहीं है। यह तो ऐच्छिक, परसिया हैसा, जिम ई उच्चवर्ग . 
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और कोई नीचवर्ग नहीं होगा, ऐसा भारत जिसमें सब जातियाँ पारस्परिक एकता और सदभावना 


के स्नेह सूत्र में आबद्ध रहेंगी। ऐसे सुन्दर भारत में अस्पृश्यता, मद्यपान और नशीली वस्तुओं 
के सेवन के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। महिलाओं को भी वही अधिकार प्राप्त होगें 
जो पुरुषों को प्राप्त हैं। 
राज्यविहीन व्यवस्था ( अराजकतावाद )- 

गाँधी जी राज्य को एक 'आत्माविहीन यन्त्र” मानते हैं। राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व 
करता है। पाशविक बल का प्रयोग करता है। अपनी बाध्यकारी शक्ति द्वारा राज्य मानव-व्यक्तित्व 
को सन्त्रस्त और कुंठित करता है। राज्य व्यक्ति की अपूर्णता का घोतक है! 

गाँधी को टालस्टाय, बकुनिन, क्रोपोटकिन तथा मार्क्स की भाँति राज्य-व्यवस्था का 
विरोधी और अराजकतावादी कहा जाता है परन्तु रामराज्य के रूप में अहिंसक राज्य की कल्पना 
करने वाले अत्यन्त व्यावहारिक चिन्तक के रूप में गाँधी को अराजकतावादी कहना किसी भी 
रूप में उचित नहीं है। एक अहिंसक राज्यविहीन समाज की कल्पना गाँधी जी का संकल्प 
है। वे मानते हैं कि अपूर्ण मनुष्यों के अपूर्ण संसार में एक प्रधान रूप से अहिंसात्मक राज्य 
तो सम्भव हो सकता है किन्तु पूर्णतः अहिंसात्मक राज्यविहीन समाज सम्भव नहीं हो सकता। 
समाज में अनेक समाज विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। राज्य उन्हें सही मार्ग पर लाने का 
साधन है। राज्य के अभाव में समाज में भारी हिंसात्मक अराजकता उत्पन्न होने की आशंका 
बनी रहेगी। स्पष्ट है कि गाँधी मानते हैं कि जब तक पूर्ण रूप से,आदर्श अहिंसात्मक समाज 
स्थापित नहीं होगा, राज्य विहीन अवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। आदर्श समाज में 
कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होगी क्योंकि उसमें राज्य नहीं होगा। 

'लोकतन्त्रीय चिन्तन 

गाँधी को लोकतन्त्र में अटूट श्रद्धा थी। वे लोकतन्त्र को 'मिलावटविहीन हिंसा का 
शासन' कहते थे। इसमें आत्मशुद्धि, स्वशासन एवं सर्वहित समभाव निहित होता है। एक प्रकार 
'का यह आध्यात्मिक प्रजातन्त्र है। गाँधी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि, “सच्ची लोकशाही केन्द्र 
में बैठे बीस आदमी नहीं चला सकते। वह तो नीचे हर एक गाँव के लोगों के द्वारा चलायी 
जानी चाहिए।” गाँधी जी के लिए राजनीति में लोकतन्त्र का अर्थ है कि विरोधियों के साथ 
पूर्णतः सम्यक्‌ व्यवहार किया जाय। नेता और जनता एक ही धरातल पर सादगी, संयम एवं 
आत्मानुशासन से जनसेवा में सन्नद्ध हों। आर्थिक क्षेत्र में लोकतन्त्र में सबसे दुर्बल व्यक्ति को 
भी वे सभी सुविधाओं को देने के पक्षधर है, जो सबसे शक्तिशाली को उपलब्ध हैं। 

गाँधी जी लोकतन्त्र के पश्चिमी माडल के आलोचक थे। उनका कहना था कि, “पश्चिम 
का आज का प्रजातन्त्र जरा हल्के रंग का नाजी और फासिस्ट ही है। ज्यादा से ज्यादा प्रजातन्त्र 
साम्राज्यवाद की नाजी और फासिस्ट चाल को ढ़कने के लिए एक आडम्बर है।” गाँधी जी 
ब्रिटिश संसद को 'बाँझ ख्री' कहते थे क्‍योंकि उसके द्वारा कोई भी ऐसा नियम प्रस्तुत नहीं 
किया गया है जो पूरी तरह से जनभावना के अनुकूल हो। दलीय हित के कारण संसद निष्पक्ष 
निर्णय नहीं कर पाती। प्रधानमन्त्री को संसद की उतनी चिन्ता नहीं होती जितनी कि अपनी 
सत्ता की। वह हमेशा अपने पक्ष की जीत के लिए चिन्तित रहता है। पूरी संसद में असत्य 
मनोवृत्ति की बहुलता होती है। मतदाता अपने निर्णयों को समाचारपत्रं में छपी झूठी खबरों 
के आधार पर निश्चित करते हैं। इस प्रकार के प्रजातन्त्र में हिंसा, फरेब, असत्य एवं 
अवसरवादिता का ही बोलबाला रहता है। 

विशुद्ध अहिंसा पर आधारित लोकतन्त्र में मुख्य हथियार सत्याग्रह होगा। उसका व्यक्त 
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रुप है चरखा। ग्रामोद्योग, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, अस्पृश्यता निवारण, मद्यनिषेध सर्वोदय 
का वास्तविक कार्य होगा! हर स्तर पर और हर क्षेत्र में सत्ता और शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
आवश्यक है। ग्राम पंचायतें अधिक क्रियाशील एवं निर्णायक होगीं। ग्राम स्वराज्य का आदर्श 
स्थापित होगा। वयस्क मताधिकार को सम्पत्ति या पद के आधार पर नहीं अपितु शारीरिक 
श्रम के आधार पर व्यापक बनाया जाएगा। बहुमत से निर्णय लिए जाँय किन्तु अल्पमत की 
उपेक्षा न हो। अन्तरात्मा सम्बन्धी मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं हो सकता। 
कोई भी विचारधारा सही निर्णय के एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती। बहुमत का यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि किसी एक के विचार को दबाया जाय। एक व्यक्ति का भी विचार 
यदि सही है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अहिंसक लोकतन्त्र में बहुमत की निरंकुशता 
को कोई स्थान नहीं है। 
प्रशासनिक व्यवस्था- 
गाँधी जी रामराज्य के पक्षधर होने के कारण ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के हिमायती 
थे जो सत्य, अहिंसा, समानता, स्वतन्त्रता, न्याय आदि मूल्यों पर आधारित हो। प्रशासन के 
सन्दर्भ में पुलिस, सेना, न्याय, दण्ड, जेल, अपराधी आदि पर गाँधी जी का नजरिया एक 
अभिनव विचारधारा का निर्माण करते हैं। 
राष्ट्रों की परस्पर टकराहट एवं मानव दुर्बलताओं से होने वाले संघर्षो को नियन्त्रित 
करने के लिए पुलिस तथा सेना आवश्यक है। पुलिस जनता में भय ब्र आतंक उत्पन्न नहीं 
करेगी। वह स्वामी नहीं, सेवक है। हथियारों का FE प्रयोग किया जाएगा। सिपाही सुधारक 
के रूप में कार्य करेंगे। सच्चे जनतंत्र के लिए सैन्य शक्ति आवश्यक नहीं है। सैन्य शक्ति 
मस्तिष्क के स्वतंत्र विकास में बाधा डालती है। मनुष्य की आत्मा का विनाश करती है। गाँधी 
जी कहा करते थे कि यदि हिन्दुस्तान का फौजीकरण होगा तो वह बरबाद होगा और दुनिया 
भी बरबाद होगी। मात्र सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता है। पुनरपि अपराधियों 
को गाँधी जी मानसिक रोगी कहते थे। वे चाहते थे कि अपराधियों के साथ अच्छा बर्ताव किया 
जाना चाहिए। सत्याग्रही नागरिक अपराधी के प्रति अहिंसक व्यवहार करेगा। हमें अपराध से 
घृणा करनी चाहिए, अपाराधी से नहीं। अपराधियों को जेलों में नैतिक तथा औद्योगिक शिक्षा 
दी जानी चाहिए। जेलखानों को सुधारगृह, अस्पताल और स्कूल का मिश्रण समझना चाहिए। 
गाँधी जी की योजना थी कि न्याय का कार्य मुख्यतः पंचायतों द्वारा किया जाय। 
एक वकील होने के कारण वे न्यायालयी दोषों से अच्छी प्रकार से अवगत थे। न्याय को 
उन्होंने बिकते देखा था, इसलिए वे पंचायती न्याय व्यवस्था की योजना बनाते हैं जिसमें दोनों 
पक्ष अपना झगड़ा तथा दिवानी सम्बन्धी मामलों को पंचायतों के माध्यम से ही सुलझाएगा। 
पंचायत के निर्णय को ही अन्तिम माना जाय बशर्ते कि उसमें भ्रष्टाचार या कानून के दुरुपयोग 
का प्रश्‍न निहित न हो। अपील बार-बार नहीं होनी चाहिए। नजीरों को बहुत महत्व नहीं देना 
चाहिए। अदालत की कार्य प्रणाली को सुगम एवं सरल बनाना चाहिए। गाँधी जी चाहते थे 
कि शासन-प्रशासन के हर क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। 


राष्ट्रवाद या अन्तरष्ट्रवाद 


गाँधी की राष्ट्रवादी सोच निःसंदेह स्तुत्य है। समीक्षकों ने उन पर संकुचित राष्ट्रवादी 
के होने का आरोप भी लगाया है परन्तु यह सत्य नहीं है। उनकी राष्ट्रीयता की अवधारणा व्यापक 
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थी। उनकी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के विरुद्ध नहीं हैं। वे कहते हैं कि, “में भारत से उसी तरह 
बँधा हुआ हूँ, जिस तरह कोई बालक अपनी माँ की छाती से चिपटा रहता है।”” साथ ही 
यह भी स्पष्ट किया कि, “मेरी राष्ट्रीयता में किसी जाति की घृणा के लिए कोई स्थान नहीं 
है। .....मेरा लक्ष्य विश्वमैत्री है। हम विश्ववन्धुत्व के लिए मरना जीना चाहते हैं। यदि आवश्यकता 
पड़े तो मेरा सम्पूर्ण देश मिट जाय यदि इससे मानव-जाति जीवित रह सके।” स्पष्ट है कि 
गाँधी विश्वशांति एवं विश्वबन्धुत्व के लिए कटिबद्ध थे। उनकी समूची शिक्षा केवल भारत के 
ही लिए नहीं, सम्पूर्ण विश्व समुदाय के लिए थी। उनके विचार किसी भौगोलिक सीमाओं में 
बँधे नहीं थे। उनका राष्ट्रवाद उनके विश्व प्रेम का ही एक अंग था। 

उन्होंने कहा कि, “यूरोप के चरणों पर लोटता हुआ भारत मानवता को क्या आशा 
दे सकता है? प्रबुद्ध और स्वतंत्र भारत के पास निश्चय ही पीड़ित और कराहते हुए विश्व को ' 
देने के लिए शांति और सद्इच्छा का एक सन्देश होगा। .....हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे राष्ट्र 
के लिए कोई खतरा नहीं बनेगी। जिस प्रकार हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, ठीक उसी 
प्रकार हम किसी दूसरे का शोषण भी नहीं करेंगे। हम अपने पूर्ण स्वराज्य के द्वारा सम्पूर्ण 
विश्व की सेवा करेगे।” स्पष्ट है कि गाँधी जी के राष्ट्रवाद में भारत के पीड़ित एवं दीनदुखियों 
के उद्धार का जो भाव निहित था, वही पूरे विश्व के लोगों के लिए भी था। भारत की विविधता. 
को वे राष्ट्रीयता का प्रमुख तत्व मानते थे। धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि की संकीर्णताओं को समाप्त 
कर एकता में आबद्ध होने का उन्होंने संकल्प व्यक्त किया। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के पृथक 
रहने से विश्व का सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सक्षेप में, गाँधी विश्वचेतना व 
अन्तर्राष्ट्रीय समरसता के पैगम्बर थे। 

आर्थिक विचार 

गाँधी जी मानवीय अर्थशास्त्र के समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि,”वह अर्थशास्र 
असत्य है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा या असत्कार करता है।” स्पष्ट है कि गाँधी जी नैतिकता 
से शून्य किसी भी अर्थव्यवस्था के विरोधी थे। उनके आर्थिक विचारों के प्रमुख तत्व निम्न 
सीमित आवश्यकता का सिद्धान्त- 

वे चाहते थे कि मनुष्य को बढ़ती हुई आवश्यकताओं द्वारा प्रदान की जा रहीं मानसिक 
पीड़ा से बचने के लिए आवश्यक है कि सादगी का जीवन व्यतीत किया जाय। आवश्यकता | 
सीमित की जाँय। उन्हीं के शब्दों में, “तथाकथित सभ्य परन्तु वास्तव में भ्रष्ट मनुष्य, अपनी | 
आवश्यकताएँ बढ़ाते हैं और शारीरिक श्रम नहीं करते, गरीबों का शोषण करते त ही” अतत | 
भी उन्होनें कहा कि,“भारत को अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ में. ! 
नैतिकता का अन्त नहीं करना है।” | 
उत्पादन पर जनता का नियन्त्रण- र 

गाँधी जी देश को एक ऐसे आर्थिक ढाँचे में आबद्ध करना चाहते थे जिसमें उत्पादन 
पर जनता का ही नियन्त्रण हो। दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उसी प्रकार उपलब्ध हों, जैसे ईश्वर 
द्वारा प्रदत्त वायु एवं जल। उत्पादन के साधनों पर राष्ट्र का नियन्त्रण न हो। प्रत्येक व्यक्ति 
को उसकी दैनिक आवश्यकताओं की न्यूनतम प्राप्ति अवश्य हो सके कोई भी व्यक्ति अन्न 
च वस्न से विपन्न । निजी स्वामित्व राज्य के सम्पत्ति के स्वामित्व से कम हिंसात्मक है। 
स्वदेशी का अभियान- र 

गाँधी जी की अर्थव्यवस्था में स्वदेशी अपनाने का अभियान विशेष रूप से महत्व ` 
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'रखता है। उनके लिए स्वदेशी शाश्वत धर्म है। स्वदेशी आत्मा है। खादी उसका शरीर है। 
स्वदेशी में स्वार्थ नहीं अपितु देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्वदेशी स्वावलम्बन का प्रतीक 
है। चरखा और खादी उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। 


ग्रामोद्धार- शक 
गाँधी जी ग्रामोद्धार के सन्दर्भ में आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। “ग्रामां 


की ओर लौटने” का गाँधी का नारा न तो काल्पनिक था और न प्रतिक्रियावादी। मार्क्सवादियों 
तक ने स्वीकार किया है कि देहाती तथा शहरी क्षेत्रों के मध्य सन्तुलन स्थापित करना अत्यन्त 
आवश्यक है। 
औद्योगीकरण- 
गाँधी यान्त्रिक सभ्यता के कायल नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि मशीनीकरण बेकारी 
को जन्म देता है। गाँवों की आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में वे कुटीर उद्योग के पक्ष में थे जिससे 
कि अधिकाधिक लोगों को काम मिल सके। वे ऐसी मशीनों के पक्षधर थे जो “पावर-चालित' 
न होकर हाथ-पैर से चालित हों। जनहित में होने वाले आविष्कार उन्हें प्रिय थे। उद्योग रचनात्मक 
हों। विनाशकारी वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगे। बड़े उद्योग कुटीर उद्योगों के शत्रु न 
हों बल्कि सहायक हों। उत्पादन, -व्यय, रोजगार तथा शोषण और प्रदूषण से रहित वातावरण 
हेतु लघु उद्योगों की ही व्यवस्था व्यावहारिक है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन 
गाँवों में ही हो। ग्राम आत्मनिर्भर बनें। नगरों के प्रति लोगों का गाँवों से पलायन रुके। 
ट्स्टीशिप ( संरक्षता या न्यासिता )- 
गाँधी जी की अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त न्यासिता का सिद्धान्त 
है। यह अपरिग्रह की प्रवृत्ति पर आधारित है। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि पूँजीपति 
को अपनी पूँजी का उपयोग अकेले नहीं करना चाहिए। पूँजी उसकी निजी सम्पत्ति नहीं है, 
अपितु समाज की धरोहर है। उस धरोहर का वह संरक्षक मात्र है। अधिक सम्पत्ति वाले व्यक्ति 
की आय का बड़ा भाग राज्य के हित में उसी तरह प्रयुक्त किया जाना चाहिए, जिस तरह 
कि संयुक्त परिवार में पिता के कमाने वाले पुत्रों की आय। न्यासिता का सिद्धान्त समान वितरण 
के सिद्धान्त पर आधारित है। आवश्यकता से अधिक धन रखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से 
समाज के हित में धन प्रयोग न करने पर सविनय अवज्ञा तथा अहिंसक असहयोग. का मार्ग 
अ जा सकता है। राजा-महाराजा एवं जमींदार अन्य सभी पूँजीपतियों की भाँति नयासी 
माने जाँय। 
गाँधी ने स्पष्टतः कहा है, “मैं राजकुमारों के महल और मिलमालिकों के भवन से 
कोई घृणा नहीं करता, लेकिन मेरी उनसे यह हार्दिक प्रार्थना है कि उन्हें इस खाई को पाटंने 
के लिए (जो उन्हें किसानों से पृथक किए हुए है) एक पुल का निर्माण करना चाहिए जो 
उन्हें निर्धन किसानों के समीप लाने का कार्य करेगा।” जनसाधारण को सम्बोधित करते हुए 
उन्होंने कहा है कि “तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनिया का है। इसलिए जितनी तेरी सच्ची 
जरूरतें हों, उतनी पूरी करने के बाद जो बचे उसका उपयोग तूँ समाज के लिए कर।” 
इस प्रकार स्पष्ट है कि गाँधी का न्यासिता का यह सिद्धान्त आध्यात्मिकता से ओत- 
प्रोत है। अहिंसा से प्रभावित और श्रम की महत्ता पर आधारित है। गाँधी के लिए धन का 
उद्देश्य सेवाधर्म है। 
समाजवाद का दर्शन- र 
आर्थिक व्यवस्था" के|प्संम्दर्भन में “गाँधी "जी'/के/विचारी'/को'/अरनशीलँमकर्तताओं ने 
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समाजवाद की सश दी हैं सीमीन्यरर्प से देखने पर ऐसी सैत्य' भी भर्तैति होता है क्योंकि 
समाजवाद की भाँति गाँधी ने भी आर्थिक समानता, किसानों और श्रमिकों का उत्पादन पर 
स्वामित्व, शोषण का विरोध, सम्पत्ति का वितरण आदि पर बल दिया है। गाँधी ने लुई फिशर 
से कहा था कि, “मैं उस समय से समाजवादी हूँ जबकि बहुत से उन लोगों का जन्म भी 
नहीं हुआ था जो कि अपने आप को समाजवादी कहते हैं परन्तु वास्तव में है नहीं .....मेरी 
समाजवाद उस समय भी जीवित रहेगा जबकि उनका समाजवाद समाप्त हो जाएगा।” 

गाँधी की उक्त स्वीकृति से स्पष्ट है कि वे समाजवादी हैं किन्तु प्ररन यह है कि गाँधी 
का समाजवाद आधुनिक समाजवाद या मार्क्सवाद से भिन्न है या नहीं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट 
हो चुका है कि गाँधी का समाजवाद आज के समाजवाद से सर्वथा भिन्न है। दोनों में समानता नहीं 
है। आचार्य विनोभा भावे मानते हैं कि गांधीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराएं बेमेल हैं। दोनों 
एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। मशरूवाला ने भी माना है कि, “गाँधीवाद और साम्यवाद एक 
दूसरे से इतने ही भिन्न हैं जैसे लाल से हरा भिन्न होता है। यद्यपि हम जानते हैं कि आँख के उस 
रोगी को जिसे रंगभेद की पहचान नहीं होती, दोनों समान प्रतीत हो सकते हैं।'” गांधीवाद और 
समाजवाद या मार्क्सवाद में प्रमुख अन्तर इस प्रकार हैः-- 

1. दोनों में साधन और साध्य का अन्तर है। गाँधी अहिंसा का माध्यम स्वीकार करते है 

तो वर्तमान समाज हिंसा का। 

2. गाँधी के .सिद्धान्त में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, 
भौतिकवादिता आदि का समावेश नहीं है जबकि वर्तमान समाजवाद इन्हीं सिद्धान्तों पर 
आधारित है। 

. गाँधी आध्यात्मिक चेतना को स्वीकार करते हैं। समाजवाद का आध्यात्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 

4. समाजवाद क्रान्ति की भाषा बोलता है, गाँधी सत्याग्रह एवं अहिंसा के पुजारी हैं। 

. गाँधी राज्य के सम्पत्ति पर नियन्त्रण के विरुद्ध हैं जबकि समाजवाद सम्पत्ति का 
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8. गाँधी जी का समाजवाद प्रत्ययवाद पर आधारित है, तो मार्क्स का इन्दात्मक बुद्धिवादी 


हो और चाहे भिखारी!” 
| सामाजिक दर्शन 
गाँधी जी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व बहुआयामी था। धर्म, राजनीति, अर्थनीति के 
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साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में उनका अवदान अविस्मरणीय है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
की बुराइयों के समाधान की दृष्टि से उन्होंने कतिपय प्रमुख सामाजिक विचार दिए हैं, जो 


इस प्रकार है-- 


वर्णव्यवस्था- 
गाँधी का विचार है कि वर्णाश्रम धर्म इस न पर मनुष्य जीवन के उद्देश्यों की 


व्याख्या करता है। यह व्यक्ति पर यह पाबन्दी लगाता है कि वह जीवित रहने के लिए अपने 
बाप दादों का पेशा या व्यवसाय करे। यही वर्णाश्रम धर्म है। समाज में प्रत्येक वर्ण (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का समान महत्व है। वर्ण को कार्य और योग्यता के आधार पर परिवर्तित 
भी किया जा सकता है। वर्णगत कार्य से ऊँच नीच का भेदभाव का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
जाति व्यवस्था दूषित वर्णव्यवस्था है इसी से अस्पृश्यता का अभिशाप उत्पन्न हुआ। 


ईश्वर के जन कहा। हरिजन सेवक संघ नामक विख्यात संस्था की स्थापना उन्होंने की। “हरिजन” 
तथा ‘हरिजन सेवेक' नामक दो प्रसिद्ध समाचार पत्र निकाले। वे अस्पृश्यता को ईश्वरकृत नहीं 
बल्कि मानवकृत मानते थे। यह पूर्वकर्म का फल भी नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि यदि 
ष फिर से जन्म लेना ही पड़ा, तो मै एक अछूत के रूप में जन्म ग्रहण करना चाहुँगा ताकि 
उनके क्लेशों तथा अपमानों में भाग ले सकूँ। 
नारी उत्थान- 
माता, पत्नी और बहन के रूप में पुरुषों की भाग्यनिर्मात्री स्री को गाँधी साक्षात्‌ 
त्याग की मूर्ति कहते थे। नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। गाँधी स्त्रियों को 
“पुरुषों के ही बराबर अधिकार देने के पक्षधर हैं। शिक्षा, प्रशासंन एवं सम्मान के स्तर पर 
दोनों में कोई भेद न किया जाय। गाँधी परदा प्रथा के विरोधी थे क्‍योंकि वे मानते थे कि 
परदा प्रथा स्री की रक्षा के स्थान पर उसके शरीर और मन को हानि पहुँचाती है। पवित्रता 
परदे के आड़ में पैदा नहीं होती है। 
गाँधी ने दहेज प्रथा का विरोध करते हुए कहा है कि पैसे की लालच में किया 
गया विवाह, विवाह नहीं है, एक नीच सौदा है। गाँधी ने बहुविवाह, वृद्ध विवाह, बालक 
विवाह, अनमेल विवाह, तलाक प्रथा, वेश्या प्रथा, देवदासी प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों 
की आलोचना की है। बाल विधवाओं के पुर्नविवाह का अनुमोदन किया है। अन्तर्जातीय और 
अन्तर्सम्रदाय विवाह को अस्पृश्यता उन्मूलन के मार्ग में सहायक मानते हैं। नारी के प्रति उनके 
हृदय में अपार सम्मान था। भारत की स्वतंत्रता के लिए छेड़े गए अहिंसक संघर्ष का गाँधी 
का कार्य सम्भवतः अधूरा ही रह जाता यदि उन्हें कस्तूरबा तथा भारत के नारी समाज का 
सक्रिय. सहयोग प्राप्त न हुआ होता। 
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साम्प्रदायिकता का विरोध- 
स्वतंत्रता की पूर्णता तभी सम्भव है जब अमीर-गरीब, राजा-रंक, हिन्दू-मुसलमान, 

पारसी-ईसाई, जैन-सिक्ख, यहूदी आदि सभी को बिना किसा भेदभाव के समान अधिकार और 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो। प्रजातीय भेद, रंग भेद, धर्म भेद, आदि राष्ट्र को कमजोर करते हैं। साम्प्रदायिक 
एकता के अभाव में राष्ट्र की स्वतंत्रता व्यर्थ है। सभी को एक दूसरे के सभ्यता, संस्कृति और 
धर्म का सम्मान करना चाहिए। 
शिक्षा व्यवस्था- . 

गाँधी शिक्षा को रोजगारपरक बनाना चाहते थे। भारतीय विश्वविद्यालयों को वे पश्चिमी 
सभ्यता की निस्तेज और निष्प्राण नकल मानते थे। उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा विदेशी 
संस्कृति पर आधारित है। यह हृदय और हाथ की शिक्षा पर ध्यान नहीं देती, अपने को केवल 
मस्तिष्क की शिक्षा तक ही सीमित रखती है। 

शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण 
विकास करना। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और श्रम 
की महत्ता को स्थापित करे। विद्यार्थियों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग, आदि 
की रोजगारोन्मुख बुनियादी शिक्षा दी जाए। गाँधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना' का सूत्रपात्र 
किया जिसमें बच्चों को स्थानीय शिल्प की शिक्षा अवश्य दी जाय। इससे बच्चे प्रारम्भ से 
ही ठोस उत्पादन से जुड़ जाएँगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर पाठ्यक्रम बनाए जाँय। सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी 
जाय। शैक्षिक क्षमता को आर्थिक क्षमता का पर्याय बनाया जाय! शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान 
नहीं कराती है। वह राष्ट्र के लिए आदर्श नागरिक का निर्माण भी करती है। शिक्षा चरित्र का 
निर्माण करे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। 


गाँधी एक युगपुरूष 


गाँधी एक युगपुरूष हैं। भारत की दासता को छिन्नभिन्न करने वाले निःशख् योद्धा! 
स्वराज्य के संदेशवाहक और दीनों-दुखियों के त्राता। नारी जाति,अस्पृश्य समाज, आमीण जनता- 
श्रमिक वर्ग के लिए उनके हृदय में अपार सम्प्रान था। उन्होंने मनुष्य की पीड़ा का निकट 
से अनुभव किया। पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की और नए युग का सूत्रपात किया। उन्हे 
राजनीतिशास्री, समाजशाखी, अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता का योद्धा आदि कहना उनके व्यक्तित्व को 
सीमित और संकुचित करना होगा। वे क्या नहीं थे, सब कुछ थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
उनका अवर्णनीय अवदान है। अर्लमाउण्टबेटन का कथन है, “मेरे विचार में बीसवीं शताब्दी 
के हिंसापूर्ण वातावरण को गाँधी जी ने अपने विचारों से एक गंभीर चुनौती दी।” अमेरिकी 
पादरी डॉ० जानहेन्स होम्स ने गांधी को 'ईसामसीह के बाद विश्व का सबसे महान व्यक्ति 
कहा। डॉ0 राधाकृष्णन की मान्यता है कि नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रान्ति के संदेशवाहक 
गाँधी के बिना यह पथप्रष्ट संसार शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। पं0 नेहरू को इस दुर्बल 
काया में 'इस्पात' जैसी दृढ़ता परिलक्षित होती थी तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टीन की मान्यता 
थी कि, “आने वाली पीढ़ियाँ शायद मुश्किल से ही यह विश्वास कर सकेगी कि गाँधी जैसा 
हाड़-मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा!” रामधारी सिंह दिनकर मानते हैं कि 
“विश्व का ध्यान गाँधी जी पर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशुबल के समक्ष- आत्मबल . 
का शस्त्र निकाला। तोपों और मशीनगनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया( 
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आज गाँधी और गांधीवाद एक शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। 2 अक्टूबर 
और 30 जनवरी को राजघाट पर एकत्रित होकर उनके सिद्धान्तों का गुणगान करना भी मात्र 
औपचारिकता बनकर रह गया है। गाँधी की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिह्न उठाए जाते हैं। उन्हे 
पुरातनपन्थी कहा जाता है। ये सब शंकाएँ निराधार हैं। गाँधी हर वक्त प्रासंगिक थे तथा आज 
की हिंसा, आतंक, निराशा, अमानवीयता एवं राष्ट्रीय चरित्र के अवमूल्यन काल में उनकी 
प्रासंगिकता अपरिहार्य हो जाती है। विशव में शांति स्थापना के लिए गाँधी का ही मार्ग अनुसरणीय 
है। उन्होंने आत्मानुशासन, आत्मविश्वास,अहिंसा सत्य, सत्याग्रह एवं प्रेम का जो पाठ पढ़ाया 
है, उसीसे आज आणविक एवं शख्रीकरण की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। चरखा 
और तकली के कारण वे पुरातनपन्थी नहीं हो जाते। रूडोल्फ दम्पत्ति ने गाँधी को भारतीय 
राजनीति का आधुनिकीकरण करने वाला माना है। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पूजा 
करे। बे कहते थे कि, “पूजा आदर्श और सिद्धन्तों की ही हो सकती है .....आप मेरे पुजारी 
न बनें। सत्य है, अहिंसा है, इनके पुजारी आप बन सकते हैं।” 

निस्सन्देह गाँधी प्रासंगिक हैं। आधुनिक एवं नैतिक क्रान्ति के उद्गाता है। आधुनिक ' 
एवं नैतिक क्रान्ति के उद्गाता है। आधात्मिक राजनीति के पुरोधा हैं। शांति के संदेहवाहक 
और अहिंसा के पुजारी हैं। वे मानवतावादी, राष्ट्रवादी, अन्तरोष्टीयतावादी एवं नैतिक यथार्थवादी 
हैं। राम धुन गाते हुए गाँधी कभी कबीर के आध्यात्म और फकीरी के प्रतीक लगते हैं तो 
कभी बुद्ध क्री अहिंसा को लेकर समूचे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराने की शक्ति देश के 
रग-रग में भर देते हैं। सत्य की अमोघ शक्ति से सशस्त्र दमन के समक्ष निहत्था सीना खोलकर 
मर मिटने की दीवानगी उत्पन्न करने वाले गाँधी का ही कमाल था किं जिसके साम्राज्य में 
कभी सूर्य नहीं डूबता था, सूरज को कौन कहे, उसका साम्राज्य ही डूब गया। वही निहत्या 
आदमी बिना किसी पद के राष्ट्रपिता कहलाता है। गाँधी एक जीवन दर्शन है, एक विचार 
है, धर्म है; कर्म है और मानवता तथा विश्वशांति का मर्म है। 


प्रश्‍न- म 

1. महात्मा गांधी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए। 

2. महात्मा गांधी के राज्य सम्बन्धी विचारों को समझाइये। क्या गांधी जी अराजकता वादी थे। 
3. गांधी जी के सत्य व अहिंसा के विचारों पर प्रकाश डालिए। 

4. गांधी जी के वर्णाश्रम व समाज सुधार सम्बन्धी विचारों की विवेचना कीजिए। 

5. गांधी जी के धर्म व राजनीति विषयक विचारों का विवेचन कीजिए। 


2 


र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ary 


ध ELEC CT १110 eGangotri 


प्लेटो 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न- 
1. प्लेटो न्य का निवासी था? क्त 
(अ) रोम (ब) इटली )2(स) एथेंस 
2. प्लेटो. का गुरू कौन था? 
(अ) सुकरात (ब) अरस्तु ` 
(स) थामस (द) एक्वीनाज 


(य) पास्थागोरस 
3. प्लेटो का 'जन्म कब हुआ? 
(अ) ३47 8.0. (ब) 179 8.0. , (99427 3.0. 
4. प्लेटो की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? 
<) रिपब्लिक (ब) स्टेटसमेन (स) लाँझ (ह) सब। 
5. र रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है।” यह कथन किसका 
हं: 
(अ) अरस्तु (रब रूसो (स) लॉक। 
6. प्लेटो -का न्याय. सिद्धान्त आधारित हँ- 
७: स (ब जगह प पर, \(सकार्यविशेषीकरण पर। 
7. प्लेटका सम्यवाद वर्ग के लिए ह? 
उ संरक्षक वर्ग, (ब) सैनिक. वर्ग, ५२६ उपयुक्त दोनों। 
8. “न्याय मानव आत्मा का आंतरिक गुण हैं।” ,यह कथन किसका है? 
(अ) अरस्तु (ब) मैकियावेली १) प्लेटो! 
9. न्याय के क्रन्तिकारी सिद्धान्त का प्रतिपादक कौन है? 
(अ) अरस्तु (ब) सुकरात (स) श्रेसीमेकस 
10. प्लेटो की शिक्षा पद्धति किस पर आधारित थी? 
(अ) ऐथेंस की शिक्षा, (ब) स्मार्ट की शिक्षा, “वी दोनों। 


11. प्लेटो का साम्यवाद आधारित था।. 
(अ) सम्पति का साम्यवाद, (ब) परिवार का साम्यवाद, उ दिनो ॥ 
12. प्लेटो ने दार्शनिक शासक को स्वतंत्र माना- 


५_.(अ) कानून के पालन से, (ब) धर्म से, (स) सामाजिक बंधन से। 
13. आदर्श राज्य का क कौन था? 
(अ) सुकरात >(ब) प्लेटो (स) मैकियावेली। 
14. लॉक में प्लेटो ने महत्व दिया- 
(अ), शासक को (ब) शासित को सपे कानून को! 
15. यह कथन किसका है? 'राज्य आत्मा का वृहद रूप है। 
(अ) अरस्तु ` (ब) लॉक * (स) रूसो 
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1. अरस्तु कहाँ का निवासी था? र कं 
(अ) रोम (ब) जर्मनी (स) फ्रांस \८-(द5 एथेंस। 
. अरस्तु का गुरू कौन था? 
(अ) सुकरात, बॉ प्लेटो, (स) थामस, (द) एश्वीनाज। 
3. अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन सी थी? 


|) 


(अ) निगमनात्मक (..(ब) आगमनात्मंक। 
4. अरस्तु की रचना कौन सी थी? 6 

(अ) लॉक (ब) रिपब्लिक ५.(स) पौलिटिक्स। 
5. “राज्य एक स्वाभाविक संस्था है” यह कथन किसका है? 

(अ) प्लेटो \-(ब) अरस्तु (स) मैकियावेली। 
6. अरस्तु राज्य को मानता है- 


(अ) दैवीय संस्था (ब) सामाजिक अनुबंध की संस्था + (अर) कृतिक संस्था । 
7. अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है , 
(अ) कानून व्यवस्था के लिए ` €) अच्छे जीवन के लिए 
(स) कृषि व्यवस्था के लिए। ; ु 
. अरस्तु के अनुसार अत के प्रकार हैं 
(म) दो तीन . (स) चार (द) छः। 
9. अरस्तु के अनुसार दासप्रथा है- 
(अ) कृत्रिम (ब)- स्वाभाविक (स) कानूनी। 
10. अरस्तु के अनुसार दासप्रथा- 
\(अ)- उपयोगी है (ब) अनुपयोगी है (स) हानिकारक है। 
11. अस्स्तू के अनुसार शासन का आदर्श रूप क्या है? 


60 


(अ) राजतंत्र (ब) कुलीनतंत्र (स) लीकतंत्र। 
12. सर्वप्रथम शासन का वर्गीकरण किसने किया? 
(अ) प्लेटो ४ब) अरस्तु . (स) मैकियावेली। 
13. आरस्तु के अनुसार क्रान्ति का अर्थ है- 
(अ) शासक के विरूद्ध विद्रोह (ब) शासन व्यवस्था में परिवर्तन 


*-(स) संविधान में परिवर्तन। 
14. आरस्तु के क्रान्ति के कितने कारण हे- 
(अ) एक (ब) दो (सं) तीन। 
15. अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है? 
(अ) किसी देश में जन्मा हो Fo 
(ब) किसी देश में सम्पत्ति का मालिक हो। | 
(स) न्याय कार्य में भाग ले तथा असेम्बली का सदस्य हो। 
16. अरस्तु के अनुसार सम्पत्ति- 
६ (अ) आवश्यक है, (ब) अनावश्यक है, (स) हानिकारक है। 
1 य अरस्तु के अनुसार -परिवार- 5 
(अ आवश्यक है (ब) अनावश्यक है (स) दुर्गुणों का कारण है! 
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« मार्सीलियो के अनुसार राज्य- 


 मार्सीलियो के अनुसार शासन सत्ता का आधार क्या है 


(अ) धन (ब) शक्ति (स) कानून। 
. मासीलियो किसे उत्तम मानता है? 
(अ) राजतंत्र (ब) प्रजातंत्र (स) कुलीनतंत्र। 
. मार्सीलियो के अनुसार कानून कितने प्रकार के है- . 
(अ) एक (ब) दो (स) तीन! 
- मार्सीलियो समर्थक था- 
(अ) चर्च (ब) पादरी (स) सामान्य परिषद।. 


- मार्सीलियो के अनुसार चर्च का क्षेत्राधिकार है- 


. थामस एक्वीनाज को मध्यकाल का अरस्तु माना जाता है क्यांकि- 


. अरस्तु सम्पत्ति के किस स्वामित्व का समर्थक है? 


(अ) व्येफ्तिगति” श्वामित्व : सीर्वैजनिक उफिथोगिी? 02 and 9991901 


` (ब) सार्वजनिक स्वामित्व, व्यक्तिगत उपयोग 


(स) सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजानिक. उपयोग! 


अरस्तु के अनुसार कानून के कितने प्रकार है- 
(अ) एक (ब) दो (स) तीन 
पेडुआ के मार्सीलियो 


- मार्सीलियो का जन्म कब हुआ? 


(अ) 1278 ई0 (ब) 1326 ई0 (स) .1428 ई0। 


- मार्सीलियो कहाँ का निवासी था? 


(अ) ब्रिटेन (ब) यूनान (स) इटली। 


- मार्सीलियो के अनुसार राज्य बना- 


(अ) शक्ति से (ब) समझौते से (स) विकास से। 


(अ) सावयव इकाई. है, (ब) कानूनी संगठन, (स) नैतिक इकाई 


(अ) धार्मिक मामलों में, (ब) राजनितिक्र मामलों में, (स) दोनों में। 
थामस एक्वीनाज 


(अ) ईसाई धर्म का अंध समर्थन (ब) राज सत्ता के समर्थन 
(स) ईसाई घर्म के विवेकीकरण। 


. एक्वीनाज का महत्वपूर्ण ग्रन्थ कौन था? 
(अ) Republic - . (a) Politics (स) Summa Theologica 
थामस एक्वीनाज के विचारों पर प्रभाव रहा- ' 
(अ) प्लेटो -. (ब) अरस्तु (स) मैकियावेली। 
एक्वीनाज किस शासन प्रणाली का समर्थक था? 
(अ) राजतंत्र (ब) प्रजातंत्र (स) धनिकतंत्र। 
. एक्वीनाज समर्थक था- 
(अ) चर्च पर राज्य का नियंत्रण (ब) राज्य पर चर्च का नियंत्रण 
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(अ) एक (ब) दो (स) तीन (द) चार। 
मैकियावेली 
1. मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 
(अ) 1469 ई० (ब) 1456 ई0 
. (स) 1471 ई0। 
2. मैकियावेली कहाँ का निवासी था? 
(अ) जर्मनी (ब) इटली (स) फ्रांस। 
3. मैकियावेली की अध्ययनपद्वति थी- 
१८(अ) आगमनात्मक, (ब) निगमनात्मक, (स) अनुभवात्मक। 
4. मैकियावेली ने मानव स्वभाव को कैसा बताया है? 
(अ) स्वार्थी (ब) परमार्थी (स) सद्गुणी। 
5. मैकियावेली के अनुसार शासक में कौन सा गुण होना चाहिए? 
(अ) हाथी का, \८६ब) शेर व लोमड़ी का, (स) बंदर का। 
6. मैकियावेली के अनुसार राज्य- 
(अ) धर्म पर आधारित हो, (ब) धर्मनिरपेक्ष, (स) -दोनों। 
7. मैकियावेली समर्थक था- न 
(अ) राजतंत्र (ब) गणतंत्र (स) मिश्रित। 
8. मैकियावली पक्षधर था- 
(अ) सीमित राज्य, (ब) विस्तृत राज्य, (स) दोनों। 


9. मैकियावली को युग शिशु क्यों कहा जाता है? 
7 युग की विचारधारा का प्रभाव 
(ब) युग की संस्थाओं के बारे में चितंन किया 
(स) इटली के बारे में चितंन किया। 
10. आधुनिक युग के जनक के रूप में किसे माना जाता है- 
(अ) बोदां (ब) हॉब्स (स) लॉक। 
हॉब्स 
1. हॉब्स कहाँ का निवासी था? 
(अ) इटली (ब) जर्मनी 1-६स) इंग्लैंड। 
2. हॉब्स का जन्म कब हुआ? 


(अ) 1233 (ब) 1650 ८(स) 15881 
3. हॉब्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 
(अ) प्रिंस (ब) लॉज (स) लेवियाथन। 


4. हान्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव रचना कैसी था? 
(अ) सहानुभूतिपूर्ण (ब) अज्ञानी , \() स्वार्थी व झगड़ालू। 
' 5. हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? 
.- (अ) शंतिमय (ब) भयावह (स) दोनों। 
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6. हॉब्स 'ब्रिज्ञासक़»है2 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(अ) समझोतावादी (ब) व्यक्तिवादी 

(स) अराजकतावादी। 
7. हॉब्स ने राज्य की उत्पति के किस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया- 


(अ) दैवीय (ब) ऐतिहासिक (स सामाजिक समझौता। 
8. हॉब्स ie किस प्रकार की सम्म्रम्भुता का प्रतिपादन किया? 
(अ) निरंकुश (ब) सीमित (स) विभाजित। 


9. हॉन्स को व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है क्‍योंकि: 
(अ) वह राज्य के विरोध का अधिकार व्यक्ति को देता है। 
(ब) राज्य पर व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित करता हे। 
\(स) व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। 


लॉक 
1. लॉक का जन्म कह आ? 
(अ) इटली ब) इंग्लेण्ड (स) फ्रांस! 


2. लॉक का जन्म कब हुआ? 

(अ) 1624 ई0 (ब) 1 ६३2 ई0 (स) 1724 ई0। 

3. लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव कैसा है? 
(अ) झगड़ालू ॥,८ब) शांतिप्रिय (स) दोनों। 

4. हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? 

(अ) अशान्तिमय _ (ब)~शींतिमय (स) दोनों। 

5. हॉब्स के अनुसार समझौता किस प्रकार का था? 

\(अ9 एक समझौता (ब) दोहणा समझौता 
(स) बहुपक्षीय समझौता। 

6. हॉब्स समझौते में किस प्रकार के शासन का प्रतिपादन करता है? 
(अ) निरंकुश शासन १५) सीमित शासन 
(स) दोनो॥ 

7. हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक है क्योंकि वह 
(अ) सीमित शासन का समर्थक है। 

(ब) राज्य के अधिकारों का समर्थक है। 
1.(ग2-व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन मानता है! 
रूसो 


1. रूसो का जन्म कब हुआ? 


(अ) 1718 (ब) 1712 (स) 18261 
2. रूसो कहाँ का निवासी था? 
(अ) इटली (ब) जर्मनी |,(६) फ्रांस 


3. रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? डर 

(अ) पालिटिक्स (ब) लॉज ५.-€स॑) सोशल कांट्रेक्ट। 
4. रूसो के अनुसार प्राकृति अवस्था में मनुष्य कैसा था? 

(अ) झगड़ालू (ब) निर्दोष एवं निष्पक्ष ` 
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Sto Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5. रूसो के अनुसार मानव स्वभाव कैसा 


` (अ) सहयोगात्मक - .(ब) असहयोगात्मक 
(स) झगड़ालू। 

6. रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? 

८) गाज्यविहीन , ` (ब) विधिविहीन (स) संघर्षयुक्त। 

7. रूसो का सामाजिक समझौता आधारित ह- . 
(अ) जनतंत्रीय भावना \ (न) रांजतंत्रीय भावना 
(स) धनिकतंत्रीय भावना। | र 

8. रूसो की सामान्य इच्छा प्रतीक है- 
(अ) व्यक्ति की सवार्थमयी इंच्छा 

¦ बि)" व्यक्ति की परहित पर आधारित इच्छा 

_ (स) दोनों पर आधारित। 

9. रूसो की सम्प्रभुता थी- पड. य 
(अ) निरंकुश (ब) मर्यादित (स)-लॉकप्रिय। ` 


बोदां 
1. बोदां का जन्म कब हुआ? ` 
(अ) 1530 (ब) 1635 (स) 17201 . 
2. बोदां का जन्म कहाँ हुआ? करः 
(अ) इटली (ब) ब्रिटेन (स) फ्रांस। 
3. बोदां के अनुसार राज्य की बुनियादी इकाई क्या है? . 
(अ) व्यक्ति (ब) परिवार (स) समाज। ` `. 
4. बोदां राज्य की उत्पति के. किस सिद्धान्त का समर्थक है- . 
(अ) दैवीय (ब) शक्ति (स) समझौता। 
5. बोदां राज्य का प्रमुख तत्व किसे स्वीकार करता है? 
' (अ) जनसंख्या (ब) सरकार (स) सम्प्रभुता। 
6. बोदां के अनुसार शासन का आधार क्या है? 


(अ) शासक की इच्छा (ब) समाज. की इच्छा 
(स) विवेक व कानून। द 
7. बोदां के अनुसार सम्प्रभुता क्या है? . 
(अ) व्यक्ति की शक्ति 
(ब) समुदाय की शक्ति 
(स) शासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति। 


8. बोदां ने किस प्रकार की यात खा समर्थन किया- 
(अ) मर्यादित (ब) संवैध (स) कानूनी प्रतिबन्धों से युक्त। 
। मांटेस्क्यू i 
1. मांटेस्क्यू का जन्म कहाँ हुआ? 0 ५२ 
(अ) फ्रांस .: (ब) जर्मनी (स) इटली। 
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2. मांटेस्क्यू का जन्म कब हुआ? 
(अ) 1689 72०० ७(ब)५व 90] मे0५॥०(स) Chg १ई0१७०/७०/॥ 
3. मांटैस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? 


(अ) लॉज (ब) पॉलिटिक्स (स) दि स्प्रिर ऑफ लॉज। 
4. मांटेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण का विचार सर्वप्रथम कहाँ से मिला? 
(अ) फ्रांस (ब) इटली (स) इंग्लैण्ड। 


घा 


- मांटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त आधारित था- 
(अ) कार्यपालिका की शक्ति के विभाजन। 
(ब) कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्ति के पृथककरण। 
(स) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका की शक्तियों के पृथककरण। 


बैंथम 
1. बैंथम का जन्म कहाँ हुआ? 
(अ) जर्मनी (ब) फ्रांस (स) इंग्लैण्ड (लन्दन) 
\2८बेथम का जन्म कब हुआ? च 
\८(अ] 1748 (ब) 1826 (स) 16801 
3. बैंथम का उपयागितावाद आधारित है। ह 
नैतिक सुख पर (ब) अध्यात्मिक सुख पर : 


(स) भौतिक सुख पर। द 
4. यह किसका कथन है? “अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख”। 


(अ) मिल (ब) ग्रीन (स) बैंथम। 

5. बैंथम का उपयोगितावाद आधारित हे- 
(अ) गुणात्मक सुख (ब) मात्रात्मक सुख 
(स) दोनों। 


6. बैंथम के अनुसार राज्य की उत्पति का अधार है- 

(अ) समझौता (ब) शक्ति (स) उपयोगिता। 
7. बैंथम प्राकृतिक कानून व प्राकृतिक अधिकारों का था। 

(अ) समर्थक (ब). विरोधी (स) दोनों। 
8. बैंथम कैसा विचारक था? | 

(अ) समझौतावादी !ब5 सुधारवादी (स) क्रांतिकारी 
9. बैंथम आर्थिक क्षेत्र में शासन के हस्तक्षेप का- 
(अ) समर्थक था (ब) विरोधी था (स) दोना। 

जॉन स्टुअर्ट मिल 


1. मिल का जन्म कहाँ हुआ? 


२(अ) लंदन (ब) पेरिस (स) रोम। 
2. मिल का जन्म कब हुआ? 
(अ) 1806 (ब) 1820 (स) 18261 


3. मिल कैसा विचारक है? 
(अ) समाजवादी 1..८ब) व्यक्तिवादी (स) आदर्शवादी! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘5 कर 
~ shat ies 


~ 4. मिल क्ला. उपयोगितावाद आधारित है- | 
(अ) गा तरा a बी भत्रीतीक सुर्ख स) क्षेमी१6an9० 


5. मिल की प्रसिद्ध रचनायें कौन सी हैं- 


(_.(अ)' ऑन लिबर्टी +. _ (ब) प्रतिनिधि शासन 
| 
6. गत कि की किस स्वतंत्रता का समर्थन किया? 
[-(अ) विचार (ब) कार्य (स) दोनों। 
7. मिल विचार की किस स्वतंत्रता का समर्थक था- * 
(अ) सीमित स्वतंत्रता 1..(ब) असीमित 
(स) दोनों। 
8. मिल कार्य की किस स्वतंत्रता का समर्थक था- 
(अ) स्वसम्बन्धी कार्य (ब) परसम्बन्धी कार्य 
(स) दोनों। 


9. मिल मतदान का अधिकार देने के पक्ष में था- 
(अ) पुरूषों को (ब) स्त्रियों को (स) सबको। 

10. मिल मतदान का अधिकार देने के पक्ष में नहीं था- चय 
(अ) अधिक शिक्षित लोगों को (ब) कम शिक्षित लोगों को 
(स) अशिक्षित लोगों को। 

11. मिल आर्थिक क्षेत्र में शासन के हस्तक्षेप का- 

(अ) समर्थक था (ब) विरोधी था (स) दोनों। 

12. मिल समर्थक था- 


(अ) लोकतंत्र (ब) राजतंत्र (स) धनिकतंत्र। 
13. मिल के अनुसार मतदाता की योग्यता थी- 
(अ) शिक्षा (ब) सम्पत्ति (स) दोनों। 
टी:एच. ग्रीन 


1. ग्रीन का जन्म कहाँ हुआ? 

\__(अ) इग्लैण्ड (ब) इटली (स) जर्मनी। 

2. ग्रीन का जन्म कब हुआ? 
(अ) 1820 (ब) 1836 (स) 18701 

3. मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार 
राज्य की मांग करते हैं” यह किसका कथन है? 


(अ) ग्रीन (ब) प्लेटो (स) बेंथम 
4. औन के अनुसार शाश्वत चेतना में निहित है- 
(अ) व्यक्तिगत स्वार्थ भावना \--(ब) सर्वहित की भावना 


(स) कुछ लोगों के हित की भावना। 

5. ग्रीन के अनुसार मानव चेतना आधारित है- 
(अ) सामान्य हित की इच्छा पर 

॥-६को व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा पर 

_ (स) मानव विरोधी इच्छा पर। 


A 
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6. ग्रीन समर्थक हैं- 

(अ) आंत्तरिकरस्थतंत्रतती3 Samaj Foundation Che 3" and eGangotri 
(स) दोनों। (ब) बहम स्वतंत्रता 
7. औन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है- 


(अ) प्रतिबन्धो का अभाव 
(स) स्वच्छन्द आचरण। (_-(ब) प्रतिबन्धो की उपस्थिति 


8. आ की स्वतंत्रता का विचार है- 

`-अ) सकारात्मक (ब) नकारात्मक 

9. ग्रीन की स्वतंत्रता का अर्थ है- य 
(अ) अधिकारविहीनता 


10. ग्रीम समर्थक हे- BRR 
(अ) प्राकृतिक अधिकारों का ८ कानूर 
(स) कानून विहीन अधिकारों का। a rar 
11. औन व्यक्ति को प्रदान करता है- 
(अ) जीवन स्वतंत्रता का अधिकार (ब) सम्पत्ति का अधिकार 
(स) राज्य के प्रतिरोध का अधिकार /-€द) समस्त। टू 


12. “राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। यह कथन किसका है" .. ..... 
13. ग्रीन के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ है- ५ 
` [(अ) व्यक्ति के स्वार्थ पर आधारित इच्छा 
(ब) समाज विरोधी इच्छा 
(स) सार्वजनिक हित से युक्त इच्छा। 
14. ग्रीन के अनुसार राज्य का निर्माण होता है- ६ 
(अ) सम्प्रभु व्यक्ति के द्वारा (ब) कानून के द्वारा 
\८(स) सद्इच्छा के द्वारा! 
15. ग्रीन दण्ड के सिद्धान्त का समर्थक है , | 
(अ) प्रतिशोधात्मक (ब) प्रतिरोधात्मक (स) सुधारात्मक (दा तीनों। 
'हीगल 
1. हीगल का जन्म कहाँ हुआ? न 
\(अ) जर्मनी (ब) इटली (स) फ्रांस! 
2. हीगल का जन्म कब हुआ? 
अ) 1770 ई० (ब) 1820 ई० (स) 1620 ई0। 
3. हीगल का इन्दवाद आधारित है- 
(अ) विचार में इन्द (ब) पदार्थ में दन्द | 


स) दोनों में। 4 
4. य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है” यह कथन किसका है- 


(अ) मार्क्स \८/(ब) हीगल (स) औन। 


के द्रन्दवाद में है- , र 
र pe (ब) प्रतिवाद (स) संवाद 19 तीनों। 
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८ शि हीगल के/०अुसार/ मवदं Foundation TR BN विधि" कक र 
(अ) राज्य की विधि के पतन में (ब) राज्य उल्लंघन में 
(स) दोनों में। आ 
7. हीगल किस प्रकार का विचारक ह- 
(अ) व्यक्तिवादी (ब) समाजवादी OT 
8. हीगल के अनुसार- 
(अ) राज्य साध्य 
२__-(स) व्यक्ति साधन है, राज्य साध्य हे। 
9. हीगल समर्थक है- र 
।..(अ) राष्ट्रीयता (ब) अन्तर्रष्टीयता (स) दोनों। 
10. हीगल के अनुसार स्वस्थ राष्ट्र वह है जो- 


(ब) व्यक्ति.साध्य है 


२ (अ) युद्धरत रहता है (ब) युद्ध से विरत रहता है 
(स) युद्ध से भयभीत रहता है 
«कार्ल मार्क्स 
1. कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 
५ (अ) 1818 (ब) 1820 (स) 18261 
2. कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी है- 
(अ) लॉज (ब) प्रिस (स) दास कैपिटल। 


3. मार्क्स ने दन्दवाद का विचार लिया- | 
(अ) अरस्तु से (ब) हीगल से (स) ग्रीन से। 
4. मार्क्स की इतिहास की आर्थक व्याख्या आधारित है। 
(अ) समाज व्यवस्था पर ` (ब) राजनीतिक व्यवस्था पर 
(स) आर्थिक व्यवस्था पर। 
5. मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का क्या अर्थ है। 
(अ) लागत मूल्य : (ब) क्रय मूल्य (स) विक्रय मूल्य। 
8. मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का अर्थ है- 
(अ) राज्य व नागरिकों में संघर्ष ` (ब) राज्य व समाज में संघर्ष 
१.९स! पूँजीपति व मजदूर वर्ग में संघर्ष। 
9. मार्क्स के अनुसार राज्य- 
(अ) व्यक्ति के हित का साधन है (ब) शोषण का साधन है 
(स) समाज कल्याण का साधन है। . 
10. मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है” यह किसका कथन है? 
(अ) प्लेटो २ (न) मार्क्स (स) मैकियावैली। 
मनु 
1. निम्नलिखित में से मनुं की कृति कौन सी है? 
(अ) महाभारत (ब) अर्थशा्न \(स) मनुस्मृति। 
2. मनु राज्य की उत्पति के किस सिद्धान्त के समर्थक थे? 
५ (अ) दैवीय (ब) शक्ति 
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(स) सामाजिक . समझौता (द) विकासवादी। 


- मनु नेएकिस०ग्रकारक्री अशजसप्त.का०पकप्र्थम०कि्मf० ७8190 


(अ) निरंकुश (ब) मर्यादित | (स) दोनों। 


. मनु के अनुसार व्यक्ति को राजाज्ञा के उल्लंघन का अधिकार है- 


(अ) सामान्य परिस्थिति में ५ (ब)-अराजक स्थिति में 


` (स) धर्म विरुद्ध आचरण करने पर। 
. मनु ने राज्य के कितने अंग बताये है? 


(अ) दो ! (ब) तीन \(स) सात। 


. मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी है- 


(अ) छः (ब) पाँच (स) सात-आठ। 
मनु के अनुसार दण्ड का निर्धारण होना चाहिए- 
(अ) राजा की इच्छानुसार: (ब) पीड़ित व्यक्ति की इच्छानुसार 


~स) अपराध की मात्रा के अनुसार। 


8. 
9. 
10. 

१(अँ) दो (ब) तीन (स) चार। 
11. 


12. 


, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? 
, कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धान्त समर्थक थे? . ७ 2 


मनु ने कितने. प्रकार के दण्डों का वर्णन किया है? 


(अ) चार (ब) पाँच a रस) नौ! 
मनु की न्याय व्यवस्था में कौन संस्था थी? 


(अ) सभा (ब) समिति (स) धर्म सभा! 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हेतु मनु ने कितने सिद्धान्तों का वर्णन किया है? 


मण्डल सिद्धान्त में मनु ने कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया है? 

(अ) तीन ९.(ब) चार (स) पाँच। 

मनु ने षाणगुण्य नीति में कितनी नीतियों का वर्णन किया है - 

(अ) तीन (ब) पाँच (स) छः (द) आठ। 
कौटिल्य 


(अ) नीतिशतक (ब) शाकुन्तलम | (सा अर्थशास्र। 


(अ) दैवीय (ब) शक्ति (स) समझौता। "हॉ 70 “१४४ ४ _ 


` कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धान्त में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है- 


(अ) पाँच (ब) छः ! (स) सात। 


` कौटिल्य ने राजा की शक्तियों का उल्लेख किया है। 


(अ) निरंकुश (ब) सीमित (स) प्रतिबन्ध युक्त। 


, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या- 


(अ) आठ (ब) दस (स) अनिश्चित! 


` कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है 
*(अ) दो (ब) तीन (स) पाँच। 


कौटिल्य ने मण्डल सिद्धान्त में कितने राज्यों का वर्णन किया है- 
(अ) तीन \(ब) चार (स) पाँच 
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9. कौटिल्य ने कितने प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है- 


(अ) तीन (ब) चार (स) पाँच। जक 
10. कौटिल्य के अनुसार राजा के मुख्य कार्य कितने प्रकार के है- 
(अ) चार (ब) `पाँच \ (स) छः। 
11. कौटिल्य ने कितने प्रकार के दण्ड की व्यवस्था की है- 
_ (अ) दो \८(ब) तीन (स) चार। 
गांधी र 
1. गांधी जी का जन्म कब हुआ? 
(अ) 1860 (ब) 1869 (स) 18721 र 
2. गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? डं 
(अ) पोरबन्दर (ब) बम्बई (स) कलकत्ता। 
3. गांधी जी पर किस धर्मग्रन्थ का प्रभाव था- 
(अ) रामायण (ब) महाभारत (स) श्रीमद्भगवत्‌ गीता। 
4. गांधीजी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है- 


(अ) जीव हिंसा न करना se 
(ब) किसी की बुराई न करना ° धर 
(स) मन, वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाना। 
. गांधीजी के धर्म का आशय था- 
(अ) हिन्दू धर्म (ब) ईसाई धर्म (स) मानव सेवा। 
. गांधी जी के सत्याग्रह का विचार आधारित था- 
(अ) सत्य के लिए विरोधी को कष्ट देना 
(ब) सत्याग्रह द्वारा जनता को उग्र बनाना 
(स) सत्याग्रही द्वारा स्वयं कष्ट उठाकर शासक को प्रभावित करना। 
- गांधीजी का सविनय अवज्ञा का विचार आधारित था- 
(अ) शासक का सशस्त्र विरोध, (ब) शासन की आज्ञा का विनम्रता से उल्लंघन 
(स) शासक का उग्र आन्दोलन से विरोध। 
8. गांधीजी राज्य के- 
(अ) समर्थक थे (ब) विरोधी थे (स) दोनों। 
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i राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत ` ˆ द 


राष्ट्रीय आन्दोलन और भारत का संविधान _ 77. 
विश्व के प्रमुख संविधान टर 
पाइंचात्य राजनीतिक विचारक ६-६ 


- आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


- लोक प्रशासन 

लोकप्रशासन  . ज 

` राष्ट्रीय आन्दोलन और संवैधानिक विको 
, राजनीतिक समाजशास्त्र | र 
. भारत की विदेश नीति | 
२. अर्वाचीन राजनीतिक चिन्तन 


३. संविधान एवं राजनीति 


(मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल) 
 अन्त्ाष्ट्रीय संगठन. `... 
. आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 
. तुलनात्मक राजनीति र 
° नवीन विश्व व्यवस्था और भारतीय विदेश नीति 
'१८. महात्मागांधी और भार॑तीय स्वातन्रय संग्राम . 


